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नए संस्करण कंनपभामंक्रै 
“प्रमुख देशों की किए रेस कि जिला रूप में पुनः 


प्रस्तुत है । इसमे विदेश नीति के सेड्धान्तिक-धराक्तम को पूवरपिक्षा प्रधिक 
विस्तार से स्पष्ट किया गया है, विदेश नीति के तत्तदो क्षी अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के बदलते हुए परिप्रेद्य मे समीक्षा की गई है। तत्पश्चात्‌ 
अलग-अलग श्रध्यायो में विश्द के छ प्रमुख राष्ट्रो-ब्रिटेन, फ़ॉस, झमेरिका, 
रूस, भारत और चीन की विदेश नीतियाँ तथा उनके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो 
का विवेचन है । इस विवेचन में सेद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों पहनुभो 
को स्पष्ट किया गया है। इन देशों की विदेश नीतियो में जो आधुनिकततम 
प्रदवत्तियाँ उभरी हैं, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रगमच पर ये देश जो भई 
मूमिकाएं निभा रहे हैं, उन सववा विवेचत और सूल्याकन किया गया हूँ । 
इन देशो की विदेश नीतियो को ऐतिहासिक परिप्रेश्य मे परखा गया हैं 
और ग्रनेक महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्षो को उजागर विया गया है ।987 
के अन्त तक हुई महत्त्वपूर्ण घटनाओं का समावेश पुस्तक में है 
अ्तर्शष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र मु जो नए परिवर्तन ग्राएं है, रूस-अमेरिका- 
चीन के बीच जो धभिवोशात्मक सम्बन्ध नए रुप में उभरे हैं, निभुट 
आन्दोलन जो नया मोड ले रहा है, नि शस्नीकरण के क्षेत्र मे जो नई 
उपलब्धियाँ हासिल की गई है, सोवियत राष्ट्रपति ब्रंभनेब की मृत्यु के 
बाद क्रमश यूरी आनद्रोपोव, चेरनेन्को और फिर गाबोच्योव ते सोवियत 
विदेश नीति को जो नए दिशा-सकेत दिये हैं, उन से पर बधोचित 
प्रकाश डाला गया है । 


आशा है कि विदेश नीति पर यह पुस्तक प्रबुद्ध पाठक-बर्ग को पसन्द 
आएगी । पुस्तक का क्लेवर बढाने के स्थान पर विषय-सामग्री को ठोस, 
मुगठित और सारगभित रूप में सजोने का विशेष प्रयास रहा है । सुधार 

के लिए सुझाव सहपे ग्रामन्त्रित हैं । 
+प्तम्पादिका 


अनुक्रमणिक्का 


विदेश नौति : एक परिचय न हा वबि-बै8॥ 

(एणशहव एगारुफ़ $ है. [90904८घंणा ) 
ग्र्थ एवं परिभाषा (2०) विदेश नोति की भ्रकृति (39) विदेश 
नीति का विकास अथवा विदेश नीति ऐतिहातिक परिप्रेक्ष्य मे 
(!9) विदेश नीति का क्षेत्र (!24) विदेश नीति का तुलनात्मक 
अध्ययन (39) विदेश नीति के दृष्टिकोण (79) विदेश मीति 
के तत्त्व (99) विदेश नीति के उपकरण (264) विदेश नीति 
श्रौर विचारधारा (308) विदेश नीति सथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
(359) आन्तरिक (रह) नीति और विदेश नीति सम्बन्ध, अन्तर 
ओऔर सामजस्थ (409) विदेश नीति और शीत युद्ध (438) 
सास्कृतिक सम्बन्ध और विदेश नीति (448) प्रचार और विदेश 
नीति (478) 


संयुक्त राज्य प्रमेरिका की विदेश मोति कब 
(#07शंहु७ एणालए ० ७. 5. &.) 

टू,मैन युग (2) ट्रमैन के कार्यकाल में भ्रमेरिवी विदेश नीति की 
मुस्य प्रद्धत्तियाँ (2) सहयोग भौर अनुश्सता की नीति (3)श्रधार- 
निरोध नीति (5) खुले सध्ष का काल (8) आइजमहाँवर युग 
(9) श्राइजनहाँवर काल में अमेरिकी विदेश नीति के मुर्य विन्दु 
(9) भ्राइजनहॉँवर युग विदेश नीति क्री मुख्य घटनाएँ (0) 
कंनेडी थुग (3) विदेश नीति को नया मोड (3) जानसन युग 
(6) तिक्‍सन युग (79) फोड़ युग (23) कार्टर युग (27) 

रोनात्ड रीगत की विदेश तीति (32) रीगन और रूस (32) 

रीगत और चीन (36) रीगन ओर पाकिस्तान (39) रीगव 
भ्रौर भारत (42) रीगन और लेटिव झ्मेरिका (43) अमेरिकी 
विदेश नीति वात मूल्यांकन (44) श्रवल सासरिक शक्ति का 
विकास (45) अमेरिका के पूजीवादी व्यक्तित्व का निखार (46) 

सोवियत ग्रुट का विरोध एवं मित देशों का अन्ध समर्थन (46) 

अ्म्तर्राष्ट्रीय सस्थाग्रो पर नियन्त्रण (47) स्वहित रक्षण के लिए 
कुछ भी करने की तेयारी (47) विश्व-शान्ति व नि शस्त्रीक्रण 
के प्रति ध्यावहारिक इप्टिकोण (47) 


ब्ब्ग 4 


॥ पअमुकृमशिका 


सोवियत संघ को विदेश नोति 

(क्तंडण एगावज्ग ए 5 5 8.) 

स्टालिन युग (50) विदेश नीति के मुर्य तत्त्व व विशेषताएँ 
(5) स्टालिन की विदेश नीति का मूल्यॉकन (58) मैंलेंकोब 
काल (59) रद्नुश्वेव काल (6) खइ्चेवकालीन विदेश नीति 
की मुझय प्रदृत्तियाँ (6) द्रं कनेव-कोमोशिन काल (67) यूरी 
श्रान्योपोव काल (76) चेरनेंकों बाल (77) गोरव॑च्योव बाल 
(79) सोवियत विदेश नीति का मूल्यांकन (8]) 


ऊँ 


भारत की विद्वेश नीति 
(6 एकह्लंइफ७ ९०॥09 ण॑ 09) 

भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक आधार (83) भारतीय 
विदेश नीति के आधारमूत उद्देश्य (94) मारत वी विदेश नीति 
के निर्धारक तत्त्व (86) भारत झौर गुट-निरपेक्षता (89) भारत 
प्रौर पाविस्तान (98) नेहरू काल (99) शास्त्री-इन्दिरा बाल 
(30!) शिमला समभीता (05) शिमला समभोते के वाद 
(07) जनता काल (07) इन्दिरा-राजीद काल (08) 
भारत झौर श्रीलका (!0) भारत-क्रषीवकका समझौता (3) 
भारत और नेपाल (5) भारत और भूटान (8) भारत 
और वगलादेश (9) भारत और चोन (2) नेहरू-युग मे 
भारत-चीन सम्बन्ध (2]) शास्त्री वाल में भारत-चीन सम्बन्ध 
(24) इन्दिरा काल में भारतन्धीत्न सम्बन्ध (24) जनता 
शासन-वाल में भारत-चीन सम्बन्ध (25) इन्दिरा-राजीब गाँधी 
काल (26) भारत और पश्चिमी यूरोप (30) भारत झौर 
ब्रिटेन (33) भारत, फ्रांस और पुर्तगाल (36) भारत झौर 
जमन सघीय गणराज्य (39) भारत और पश्चिम एशिया तथा 
उत्तरी अफ़रीवा (4) भारत शोर दक्षिस-युर्व एशिया (48) 
पूर्वी एगिया से जापान झौर कोरिया के साथ भारत के सम्बन्ध 
भारत और जापान (50) भष्रत और कोरिया (52) मारत 
और प्रफगानिस्तांन (354) भारत-अफ्रीवा सम्बन्ध (55) 
भारत प्रौर सयुक्त राज्य अमेरिवा (6]) शास्त्रीकाल में भारत- 
अमेरिवा सम्बन्ध (63) जनता सरकार झौर ग्रमेरिका (69) 
श्रीमती गाँधी का दूसरा कार्यकाल और प्रमेरिका (7]) राजीव 
गाँधी बाल (75) भारत प्रोर दक्षिण तथा मध्य प्रमेरिक्रा भ्रौर 
बेरियाई देश (76) भारत और सोवियत सघ (77) स्टालिन 
काख (]77) खा हचेव काल (१78) ब्रंमनेव-कोसीगिन काल 
(80) ब्रभनेव-तिखोनोव काज (!85) यूरी प्रान्द्रोपोव- 





49 


83 


अनुक्रमणिका था 


चेनेंन्को वाल (85) ग्रोबाच्योव काल (485 ) भारत रूस सम्बन्धो 
का सूल्याकन (787) भारत झौर पूर्वी यूरोप (788) भारत 
और रॉष्ट्रमण्डल (90) भारत और युक्त राष्ट्रराघ (!92) 
निःशस्त्रीकरएा और भारत (95) भारत के वैदेशिक आधिक 
सम्बन्ध (96) हिन्द महासागर और महाशक्तियों वी प्रतिस्पर्दा 
तथा भारतीय सुरक्षा (200) महाशक्तियों का संघर्ष (200) 
हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र चताते का प्रयास (203) भारत 
के लिए हिन्द महासागर का महत्त्व (204) महाशक्तियो का प्रवेश 
रोकने के उपाय (205) भारत महाशक्तियों के घेरे मे. एक 
विश्लेषण (205) भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में और 
इसका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव (209) भारत की विदेश 
नीति वा मूल्यांकन (20) 

4 चोन की विदेश मीति हन क्रय कर 244 
(06 एकत्लंइण एगाव न (कक) 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवादी चीन के उदय के परिणाम 
(24) साम्यवादी चीन की विदेश नीति के आघारमूत तत्त्व 
(26) चीनी विदेश नीति के साधन (28) चीनी विदेश नीति 
के लक्ष्य या उद्देश्य (29) नीनी विदेश नीति की प्रधान अवस्याएँ 
(22) प्रास्तरिक पुनर्गंडन का युग (222) उदारवादी युग 
(223) नया उग्रदावादी युग (224) सहयोग भौर मंत्री की 
कूटनीति का गुग (227) अमेरिका-चीन सम्बन्ध (229 )सोवियत 
संघ और चीन वे सम्बन्ध चीन-सोवियत सभषषं (239) सोवियत 
सघ और चीन के बोच समभोते के प्रयास (247) चीन और 
भारत (249) चीन ग्लोर पाविस्तान (250) चीन ओर ग्न्‍्य 
राष्ट्र (254) दक्षिणा-पूर्वी एशिया में चीनी मध्त्त्वाकाक्षा और 
रूस-विरोधी मोर्चा बनाने का प्रयत्न (257) 

5 ब्विटेम भौर फ्रॉस को विदेश नीति ब्न्त ल्‍ज. 264 
(प्र छ्तक्ता 400 फ्ल्फकक एकसंड्ब्र ९००७) 
ब्रिटेन की विदेश नीति (26) ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल (26।) 
ब्रिटेन और कोलम्बों योजना (262) ब्रिटेन और अमेरिका (262 ) 
ब्रिटेन के फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों से सम्बन्ध (265) ब्निटेन 
आन ताम्वधादी पोया (2४) प्रिटेता औरर बच्चा देगा (20 )फिटेता 
को विदेश नीति का एक बिहग्रावलोकन (270) ब्रिदेत ओर 
ग्रजेण्टाटना फावल॑ण्ड विवाद (274) फ्रांस की विदेश नीति 
फ्रांस की 2958 तक कमजोर स्थिति (276) डिग्रॉलकालीन 
विदेश नीति (277) डिगॉल के बाद फ्रेंच नीति (28) फ्रांस 
बी विदेश नीति वा एक विहेगावलोतरस (285) 


$४ श्रनुक्रमशिका 


कएएड्ाषण5 
& सोवियत विदेश नीति विचारधारा का प्रभाव 


8 सोवियत विदेश नीति की रचना, प्रशासन एव कार्यान्विति, 
साम्यवादी दल की भूमिका .... ३ 


८ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति के कुछ पहलुओशों पर 
सोवियत इष्टिकोश अड 

ए हिन्द महासागर में सोवियत संन्‍्य उपस्थिति 

छ ब्रिटिश विदेश नीति * राष्ट्रीय पृष्ठभूमि, राजनीतिक अनुभव; 
नीति-निर्माण की प्रक्रिया, विदेश नीति पर गृह नीति का प्रभाव, 
राष्ट्रमण्डलीय सम्वन्ध, सांस्कृतिक एवं विद्वारघारागत बन्धत 

| राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन (ग्रवतुबर 987) 

0७ भारत-चीन सम्बन्ध प्लौर चोन की सामरिक नीति 
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विदेश नीति : एक परिचय 


(686#280 7ए०स्‍८छए ४ 69 5६7०"ंप्रए0०0 ) 





“हमारे कोई शाश्वत भिन्र नहों हैं श्ौर न ही हमारे कोई सदा बने रहने 
घाले शत्रु । केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं प्रोर उन हितों का प्रशुसरण- 
संवर्धन हमारा कत्तं व्य है।” लॉ पामर्स्टन 


आधुनिक राज्य विश्व-समुदाय का लगभग वैसा ही सदस्य बनता जा रहा 
है जैसा व्यक्ति अपने समाज का सदस्य होता है। बीसवीं सदी के उत्तराद्ब में यह 
तथ्य विशेष रूप से प्रकट हो रहा है। सम्प्रति सयुक्त राष्ट्र सबठन की सदस्यता राज्य 
के सम्प्रभु भ्रस्तित्व की एक कसौटी बत गयी है। सयुक्त राष्ट्र किसो मामले में चाहे 
प्रभावी कार्यवाही करने मे ग्रक्षम रहे, किन्तु उसके मच पर तत्सम्बन्धी होने वाले 
बाद-विवाद को पनदेखा कोई राज्य सामान्यतः करना नहीं चाहता । इस परिप्रेक्ष्य 
पर भक्‍्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के मूल मे निहित सिद्धान्तों एवं उनके व्यवहार का अ्रध्ययन 
अधिफाधिक महत्त्वपूर्ण हो गया हे । विदेश-नीवि राज्यो के पॉरस्परिक भम्बन्ध का 
मुख्य उपकरण है ए 

जो नीति राष्ट्र के घरेलू मामलो के सम्बन्ध भे प्रपनाई जाती है उसे ग्रह 
नीति की और जो अन्य राष्ट्रो के सम्वन्ध मे अपनाई जाती है उसे विदेश नीति वीं 
मज्ञा दी जाती है | विदेश नीति के अन्तर्गत वे सभी इष्टिकोण और कार्य सम्मिलित 
हैं जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रो के प्रति करता है। झाघुनिक राज्य दूसरे 
राज्यों के साथ झनेक प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करते हैं जो औपचारिक या 
अनौपचारिक, सरकारी या गँर-सरकारो, नियोजित या अनियोजित हो सकते हैं । 
लेक्नि विदेश नीति से इन सभी सम्वन्धो और उनसे प्रेरित व्यबहारों का कोई 
अनिवार्य सम्बन्ध नहीं होता क्योकि विदेश नीति के भ्रन्तयंत केवल उन्ही सम्बन्धो 
की गणना होती है जो एक राज्य सरकार दूसरे राज्य के साथ सरकारी स्तर पर 


] डॉ प्रविन्द नारायण सिन्हा . राष्ट्र राज्यों शो परराष्ट्र नीति, खण्ड-], पृष्ठ 3, 


24 विदेश नीतियाँ 


स्थापित करती है। गेर-सरकारी स्तर पर स्थापित किए गए सम्बन्धी को हम विदेश 
नीति मे सम्मिलित नहीं करते ॥ 


अर्थ एवं परिभाषा 
(फश्ब्राएह 200 0शपि॥०7) 
विदेश नीति को अनेक श्रकार से परिभाषित किया गया है| जॉर्ज मोडेलस्की 

के अनुमार “विदेश नीति राज्यों की गतिविधियों का वह व्यवस्थित ग्रौर विकसित 
रूप है जिंसके माध्यम से वे राज्य दूसरे राज्यो के व्यवहार को अपने प्नुकूल बनाने 
का भ्रथवा (यदि ऐसा सम्भव न हो तो) अपने व्यवहार को भ्रन्तराष्ट्रीय परिस्थिति 
के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं ।” ररोडी एन्डरसन तथा क्रिस्टल ने लिखा है 
कि “विदेश नीति के प्रन्तगंत ऐसे सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण और कार्यान्वयन 
सम्मिलित है जो कसी राज्य के व्यवहार को उस समय प्रभाबित करते हैं जघ वह 
अपने महत्त्वपूर्ण हितो की रक्षा अथवा सवद्धंत के लिए दूसरे राज्य से बातचीत 

चलाता है ।/” 

जोमेन एल हिल _ल हिल की दृष्टि में “विदेश नीति दूसरे राष्ट्रों के सामने_अपने 

हितों के संवद्ध न के लिए किए जाने वाले एक राप्ट्र के  भ्रयासों का सार है । ५ है बातो का सार है 4 7 है 
“7 हुस सभी परिभाषाओ्ो का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता “है कि विदेश 
नीति राज्यो की गतिविधियों का एक व्यवस्थित रूप है जिसका विकास दीर्धकालीन 
अनुभव के आधार पर राज्य द्वारा किया जाता है और जिसका उद्देश्य दूसरे राज्यो 
के व्यवहार भथवा आचरण को अपने हितो के अ्रनुरूप परिवर्तित करना है और यदि 
यह सम्भव न हो तो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का आँकलत करते हुए स्वथ प्रपते 

व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाना है जिससे अन्य राज्यो के व्यवहार अथवा क्रिया- 

कलापो के साथ तालमेल बंठ सके । विदेश नीति, इस प्रकार एक गतिशील तत्त्व है 

जिसका समय और झावश्यकृता के अनुसार तथा परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन- 

सव्द्ध थे होता रहा है। राज्य दूसरे राज्यो के साथ, अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान 

में रखते हुए, व्यवहार के सामान्य मिद्धान्तो का निर्धारण करता है और विदेश नीति 

बहुत-कुछ.इन सामान्य सिद्धान्तों का समुच्चय ( क्ण्ए) है| विदेश नोति में 

केबल मामान्य सिद्धान्त ही सम्मिलित नही है वरन्‌ इस बांत का भी सक्रिय विचार 

सन्रिहित रहता है कि इन सामान्य सिद्धान्तो वो क्सि प्रकार अथवा किस विधि से 

इ्यबहार में लाया जाए। यह विधि सुनिश्चित, स्थायी और स्थिर नहीं होती, वरन्‌ 

राष्ट्रीय हितो और लक्ष्यों के अनुरूप आवश्यकतानुसार परिवर्तित होती रहती है । 

ग्रह नीति भर विदेश नीति राष्ट्रीय नीति के ही पक्ष हैं जिनसे एक ही सिक्के 

के दो पहुलुपो जैसा सम्बन्ध है। गृह नीति विदेश नीति के लिए वातावरण तैयार 

करती है श्र विदेश विभाग की मशीतरी पर घरेलू राजनीति का पर्याप्त नियल्तण 

रहता है। शाराश मे, झह नीति और विदेश नीति राष्ट्रीय हिल प्राप्ति के साधन 


मात्र है? 


परिचयात्मक 3& 


विदेश नीति की प्रकृति 
(7स्राण९ ग॑ एमशेंडए एणाल) 

विदेश नीति की प्रकृति को निश्चित शब्दों मे व्यक्त करना बड़ा कठिन है, 
क्योकि इस नीति का स्वरूप झावश्यकतानुसार बदलता रहता है। कभी बडे निर्णोयो 
द्वारा बडे परिवतेन होते हैं तो कभी साधारण सशोधनो द्वारा नीति में क्रमश 
परिवर्तन लाए जाते हैं। प्रयत्त और भूल की प्रक्रिया विदेश नीति के निर्माण में अपनी 
भूमिका निभाती है और विदेश नीति के निर्णेयकर्त्ताओ पर विभिन्न प्रकार की 
दशाओ का दवाव पड़ता रहता है जिससे उनके निर्णंय क्‍्नुकुल झथवा प्रतिकूल रूप 
में प्रभावित होते हैं । विदेश नीति की प्रकृति का वर्शंन करने के लिए,हम तीन प्रमुख 
विचारको के मतो का उल्लेख करेंगे--- 

प्‌ (क) विलियम कोपलिन के विचार, 

(ख) मोडेलस्की के विचार, 

(ग) रोजेनो के विचार । 
(क) विलियम कोप्रलिन के विचार! 

विलियम कोपलिनत ने विदेश नीति की प्रकृति को विदेश नीति निर्णय 
व्यवहार (07श8५ ९०॥०५ 0०0५०॥ छ९0०श०ण ) के भ्राधार पर समभाया 
है। उन्होंने विदेश नीति की प्रकृति वा वर्णन करते हुए तीन प्रकार के वैदेशिक' 
निणंयों की विवेचना की है-- 

, सामान्य विदेश नीति निरंय (006०४ एणलंहा ?णा०३ 06०आ०॥$ 

2. प्रशासनिक निर्णय (4970॥930५6 70609075 ) एवं 

3 संकटकालीन निर्णय (0785 ७८०ंञ्०7५) 

] सामान्य विदेश नीति मे नीति सम्बन्धी कषनो (?०॥०7 8#भध्याध्आ5) 
और सीधी कार्यवाही (0॥०८६८ 8०४०॥) द्वारा श्रभिव्यक्त निरंयों की श्र खला 
विद्यमान रहती है । उदाहरणायं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी “ब्वरोध' 
की नीति में सामान्य नीति सम्बन्धी कथन (जंँसे अ्ध्यक्षीय भाषण) तथा विशिष्ट 
कार्यवाहियाँ (जैसे वियतनाम थुद्ध) दोनों सम्मिलित थे । विदेश नीति का लक्ष्य 
सम्पूर्ण भन्तर्राष्ट्रीय वातावरण भी हो सकता है जैसा कि अवरोध की नीति! 
(जाकर एथा ए००५) में था, श्रथवा राज्यों का विशिष्ट समूह भी हो सकता 
है जैसा कि कनाडा के साथ सेनिक तथा श्राधिक सहयोग की अमेरिकी नीति में था। 
बहुघा सामास्य नीतियाँ स्वय परस्पर समर्थन करने वाली होती हैं । 

राजनीति के क्षेत्र ये सामान्य तीति क्र स्वरूए विश्वित करना आय: किन 
है । शह नीति सम्बन्धी निर्णयो के विपरीत, विदेश नीति सम्बन्धी प्रतेक निर्णयों 
में केवल सार्वजनिक कथन (९०७८ $/8(८४५८705) और यदाकदा आकस्मिक 
आयोजन ही शामिल होते हैं । प्रायः नीति-विपयक कबयन नीति के वास्तविक रूप, 
को स्पष्ट नहीं करते, वरन्‌ राज्यो के बीच ग्रस्त क्रियाप्नो मे नियोजन स्थापित बग्ते 


गाव टाल $ वाप्रण्रणलाता ० ऐवाराएन्पणछ) एगराप८5$, 4974, फए. 3-34. 
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हैं। उदाहरणार्थ, प्रेसीडेंट जॉनसन हारा दिए गए नोति-विषयक कथव जिनके द्वारा 
मध्यपूर्वे में इजराइल का समर्थेन किया गया था, उस क्षेत्र मे भ्ररव राप्ट्रो के विरुद्ध 
अमेरिका की कसी सेनिक कार्यवाही के द्योतक नही थे हालाँकि नीति विषयक उन 
कथनों में इस प्रकार का आशय अवश्य निहित था। कभी-कभी विशिष्ट निर्णयों में 
आन्तरिक संगति दिखाई नही देती, चाहे नेतागण स्वय यह सिद्ध करने का प्रयास 
करते हो कि एक सगत नीति (4 (ए०ड्शधा। ?०॥०५) क्रियाशील है | उदाहरण 
के लिए 950 और 960 के दशको मे सयुक्त ग्ररव गणराज्य के प्रति रूसी नीति 
मिस्री विस्तार के प्रोत्याहव तथा उस विस्तार को रोकने के बीच अधर में भूलती 
रही । झ्रत यद्यपि एक राज्य की सामान्य विदेश नीति पर विचार-विनिमय करना 
लाभदायक है तथापि इसको ठीक तरह पहचानना प्राय कठिन है । 

2, विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय का दूसरा प्रकार प्रशामनिक (2ैवशावा$- 
६3॥0४८) है | यह निर्णय सरकारी नौकरशाही के उन सदस्यों द्वारा लिया जाता है 
जो राष्ट्र के वंदेशिक मामलो के सचालन के लिए उत्तरदायी होते है। विदेश 
कार्यातय जो सयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य विभाग (८कमप्णथा। ० 508०) 
कहलाता है, नौकरशाही का प्रारम्भिक सगठन है, ऊिन्‍्तु प्रन्य सरकारी सस्थाएँ 
जैसे सेना, खुफिया विभाग तथा वाणिज्य विभाग भी विदेश नीति को प्रभावित 
करने घाले प्रशासनिक निरणयो में सम्मिलित होते हैं। प्रशासनिक निर्णय, निम्नस्‍्तरः 
के सरकारी अ्रधिकारियों द्वारा लिए जाने के अतिरिक्त, आमतौर से स्थान, 
सत्र तथा काल से बचे हुए होते हैं, श्र्थात्‌ वे एक विरोधी देश के सम्बन्ध में किसी 
खास समस्या के बारे मे एक निश्चित समय हेतु लिए जाते है; उदाहरणार्थ सयक्त- 
राज्य मे कमी विशेष वर्ष के लिए एक विशेष देश के छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध 
का निणंय, राज्य विभाग की नौकरशाही द्वारा निम्न स्तर पर लिया गया प्रशासनिक 
निणुंय होता है । 

सामान्य नीति तथा प्रशासनिक नीति के सम्बन्धों तथा उनकी विशिष्टताओं 
का स्वरूप १940 के दशक के उत्तराद्ध तथा 950 के दशक के पूर्वारद व पश्चिमी 
जर्मनी के प्रति श्रपताई गई अमेरिकी नीति में दिखाई देता है। संयुक्त राज्य बी 
सामान्य नीति अवरोब' ((णा/आए८॥) की थी, इसका भ्र्थ था पश्चिमी जर्मनी 
व॑ बलिन में सोवियत सघ के नियन्त्रण के विस्तार को रोकना । इस सामान्य मीति 

अधीन कुछ मह्त्त्वपूर्णो निर्णय लेने होते थे, विशेष रूप से बलिन व पश्चिम जर्मनी 
पर शेप पूर्वी यूरोप से पृथक्‌ करने वाली सीमाओं के पार से प्राने घाले जन-धन की 
बहुतता निश्चित वरने वी विधि के सम्बन्ध मे । चूंकि प्रवरोध को रझनीति का 
महत्त्वपूर्णा भाग यह था कि सोवियत सप को संयुक्त राज्य वे दृढ इरादों को बता 
दिया जाए प्रत. छोटे से छोटे भ्रमेरिकी निर्णय का दूर्गामी परिणाम हो सकता था। 
इसलिए बहुतन्सी सीमावर्ती घटनाड्ों से उठने वाले प्रश्नों का समाधान निम्नस्तरीय 
झतिक तथा विदेश नीति के अधिकारियों को इस प्रकार करना होता या कि सोवियत 
राप को प्राद्ममरता का नही, वरत्‌ प्रमेरिरी दृता का बोध हो जाए। 
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स्पष्ठत. प्रशासन निर्णय राज्य की सामान्य विदेश-नीति द्वारा निश्चित 
होते है) राज्य & के राजनीतिक नेताओ्नों से राज्य छे के प्रति सामान्य नीति 
निर्धारित करने की श्रपेक्षा की जाती है तथा नौकरशाही के सदस्यों से परिस्थिति 
विरोध में लिए गए निर्णय को लागू करने बये आशा वी जाती है | दशक 940 
के उत्तरार्द के दरस्थान वलित व पश्चिमी जमनी सम्बन्धी अमेरिकी नीति से ऐसा 
लगता है कि सामान्य विदेश नीति ने अधिकाँश प्रशासनिक निर्णंयों को नियन्त्रित 
क्या था। 


- 3 तीसरे प्रकार का पर्थात्‌ सकटकालीन निर्णय (76 टंशंड 0-080०7) 
उपरोक्त दोनो प्रकार के निर्णयो का मिथरण है। राज्य वी सामान्य विदेश नीति पर 
सकटकालीन निर्णय का व्यापक प्रभाव पड़ता है। वह तत्कालीन नीति को पुनः 
पुष्टि कर सकता है, जेसा वि 960 तथा 970 के दशक में हिन्द-चीन के क्रमिक 
सकटों में सयुक्त राज्य के हस्तक्षेप द्वारा हुआ था । सकटकालीन निर्णय विदेश नीति, 
में परिवर्तन का संकेत भी दे सकता है जैसा कि 950 में हुआ था जवकि सयुक्त 
राज्य ने दक्षिण कोरियायी जनता के पक्ष में हस्तक्षेप कर एशिया मे प्रमेरिकी नीति 
के सम्बन्ध में परिवत्तत किया था। सकटकालीन निशंय अपने विश्वव्यापी प्रभावों 
के बावजूद विशिष्ट निर्णायक परिसह्यितियों वी ओर भी परिलक्षित हो सकता है 
जैसा वि उत्तरी योरिया द्वारा उत्तर कोरियायी जल-सीमा पार करने पर अमेरिकी 
खुफिया जहाज 'ध्यूब्लो' के जब्त करने के मामले मे हुआ था । इस कार्य 'कोस्सेक्रेटरी 
ऑफ स्टेट डीन रह्क' ने युद्ध जैसा ग्राक्रमण-कार्य बताया था। साधारणत, सकट- 
कालीन तिर्णाय प्रत्यक्ष भागीदारी वाले कुछ हो राष्ट्रो तक एवं तत्कालीन कार्य वाहियों 
तक ही सीमित रहते हैं यद्यपि उनके परिणाम दूरगाभी हो सबते हैं । 

सक्‍्टकालीन निर्एंय सभी प्रकार के कार्यों मे हो सकते हैं, किन्तु वे विदेश- 
नीति वे क्षेत्र मे विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होते है। चूंकि राज्यों के आधारभूत 
सम्बन्ध सम्मिलित (उभय) सस्थाग्रों के व्यवहार के तरीके की अपेक्षा पारस्परिक 
सौदेवाजी पर निर्ंर होते है, ग्रत: विदेश नीति विपयक निर्णय लेने में सक्ट 
मामान्य बात होती है. चाहे यह एक दल द्वारा जानवूक कर पंदा किया गया हो 
प्रथवा अनजाना प्रभाव हो । 

विदेश नीति विषयक सत्ट (8 ॥707क्‍20 ९०॥०५ (755) एक ऐसी रिथति 
है जिसमे कम से कम राज्य महसूम्र करता है कि व्यवस्था ($9शश0गा) के एवं 
या प्रधिक राज्यों के बीच सम्बन्धों मे सकट बिन्दु उत्पन्न हो गया है । इसके ग्रतिरिक्त 
स्थिति के अति अति आावश्यरता दा माव होता है, अर्थात्‌ शीक्ष ही विसी निर्णय 
को प्रावश्यक्ता वी मान्यता । चाहे कसी छायंवाही का निर्णय नही लिया जा रहा 
हो, सन्‍ट वी स्थिति ऐसी हालत पैदा वर देती है जो विदेश-नीति-निर्माताओं को 
विभिन्न विकल्पों ग्र विचार बरतने के लिए उत्त जित करती है; 

चुक्ति संकट श्रपेक्षाइत विशिष्ट निर्शयों की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जो 
सामान्य विदेश नीति वे परिणामों से प्रभावित होते हैं, उनमे भी सामान्यतया निम्न 
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झौर उच्च स्तरीय दोनों ही प्रकार के अधिकारी शामिल होते है । उदाहरणाये 
बयूदा के प्रक्षेपास्त सकट में तिम्नस्तरीय खुफिया अधिकारियों ने ही सर्वप्रथम क्यूवा 
में प्रक्षेपास्त्र पहुँचाने की सोवियत सघ की कार्यवाहियो का पता लगाया था। 
इसकी सूचना उच्चस्तरीय अधिकारियों को प्रेषित की गई थी, किन्तु जिस फ़ुर्ती 
और सही तरीके से खुफिया अधिकारियों ने यह सूचना भेजी भी वह उस पद्धति का 
महत्वपूर्ण भ्रग थी जिससे प्रेसीडेस्ट केनेडी और उनके परामशंदाताओो ने स्थिति को 
संभाला था। 

स्पष्ट है कि विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय लेना, सामान्य नोति, प्रशासनिक 
तथा सकटकालीन निरणंय लेने का मिश्रण है [70728 9009 0605णा- 
गराबता8 4$ 8 ग्राशपा6 ण॑ इच्णधबे ए009, ग्यजाशाडबाएट 800 एंड 
कल्लश्णानएशैणगढ) । सामान्य विदेश नीति सम्बन्धी स्थितियाँ निम्नस्तरीय 
प्रशासनिक ग्रधिकारियो द्वारा उनके दैनिक कार्यक्रम के भ्रग के रूप में की गई 
कार्यवाहियों का परिणाम होती है ठीक उसी तरह जैसे कि वे सकटकाल में लिए गए 
निर्णयो का परिणाम होती हैं। इसके साथ ही सामान्य विदेश नीति प्रशासनिक 
अधिकारियों के लिए नियमित मामलों में तथा सकट निरयकर्त्ताओं को उनको 
आवश्यकता के समथ मार्गदर्शन का कार्य करती है। प्रशासनिक निर्णय किसी 
सकटकालीन निरंय (4 था।३४४५ 6०८४६॥०7) को दिशाबोध भी दे सकते हैं--या तो 
सकक्‍ट को प्रारम्भ होने से पूर्व ही रोक दिया जाता है था फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न 
कर दी जाती है कि जिसमे सकट की सम्भावना बढ़ जाय । अन्त मे, प्रन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों के श्रमाघारश स्वरूप के कारण, सकट सम्बन्धी निर्णय बहुधा सामान्य 
विदेश नीति का सम्पूर्ण क्रम ही बदल देते हैं--जैंस कि कोरिया मे हस्तक्षेप के निर्णय 
से सयुक्त राज्य के लिए हुप्ना--तथा उन प्रशासनिक विधियों को रूप देते हैं जिनसे 


काम लेना है--जैसा कि 948 में पश्चिम जमनी की संयुक्त-राज्यीय सेनाओं के 
लिए बलिन-ताकावन्दी के समय हुआ । 


(ख) मोडेलस्की के विचार 

मोडेलस्की के अनुसार विदेश नीति का प्रमुख लद्ष्य ग्रन्य राज्यो के व्यवहार 
बी परिवर्तित करने का प्रयास है तथा उस व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन लाने में 
सफलता प्राप्त करना है । मोडेलस्की विदेश नीति को एक उद्देश्य के रूप में स्वीकार 
करते हैं जिसके द्वारा एक राज्य दूसरे राज्य के व्यवहार को भ्रपनी इच्छा के प्रनुरुष 
ढालना चाहता है। सरदि राज्य या राज्यी के व्यवहार में सम्मव या प्रभीष्ट परिवर्तत 
न लाया जा सके तो वे क्रियाएँ विदेश नीति के क्षेत्र के बाहर हैं। मोडेलस्की का 
यह ममभिमत झसनन्‍्तोपजनत्र व अपर्याप्त है। हम, उनके इस कथन से तो सहमत है 
हि प्रध्येक राज्य वा यह उद्देश्य हो कि उसकी विदेश नीति अन्य राज्यो के व्यवहार 
में परियर्तत लाने के लिए सफल हो परन्तु इस बात से अ्रमहमत है कि जिस 
स्यवहार वो बदला नहीं जा सकता या जिसे राष्ट्रीय हितो के भ्रनुकूल नही बनाया 
जा सरता, उसे विदेश नीति के क्षेत्र से हो बाहर रखना चाहिए । विदेश मोति का 
उद्देश्य प्रमुसतत अपने बल, श्रमाव, सत्ता एवं धन्य साधनों से दूसरे राज्यों के 
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ध्यवहार मे परिवर्तन लाना नहीं होता । जो राज्य भ्न्य राज्यों के व्यवहार को 
अपने ही पक्ष या हित मे परिवर्तव करने का श्रेयास वरते हैं वे राज्य श्राधुनिक 
अन्तर्राष्ट्रीयवावाद के युग मे नवोदित राष्ट्रो एद विशेष रूप से उन राष्ट्रो का सहयोग 
प्राप्त नही कर सकते जो दवाव राजनीति! (छ८४४णा८ ?गा४०४), “प्राथिक 
साम्राज्यवाद' (8००४०णां० गरफथःथ5य) व सशत सहयोग” (0एथआगिटत 
$50970०7) एवं बन्धनयुक्त आधिक सहायता' के प्रबल शत्रु हैं । 

विदेश नीति का उद्देश्य दूसरे राज्यो के व्यवहार को नियमित करना है। 
यह नियमन (!२८४७।४४४०॥) उस राज्य की आवश्यक्ताग्रो, अभिलापाग्रो, सौस्कृतिक 
मूल्यों, वौद्धिक परिस्थितियों एव मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना 
चाहिए । नियमन का अभिप्राय अन्य राज्य के व्यवहार को अपने राष्ट्रीय हितो को, 
इप्टि मे रखते हुए 'सही बैठाना' (89]०७) है। कभी ऐसा भी होता है जब एक 
राज्य को प्रपनी विदेश नीति में परिबतंन इस रूप मे करना होता है जिससे दूसरे 
राज्य का व्यवहार उमके पक्ष में हो जाए। एक महान्‌ शक्तिशाली देश भी सर्देव के 
लिए सर्वशक्तिमान (07ए7ए०(.४॥) नहीं रह सक्‍ता। विश्व कार्य के ढाँचे 
(?&॥५गा) में परिवर्तन ग्राने के साथ-साथ उसकी विदेश नीति में परिवर्तन आना 
भी अनिवार्य है। यदि इस तथ्य को उपेक्षा की दृध्टि से देखा गया तो वह राष्ट्र 
ओआन्तियो, भय और भ्रस्थिरता का शिकार हो जाएगा। प्रमेरिका के विदेश मन्त्र 
हुई विसिगर ने अतंमान पद पर प्रासीन होने से पूर्व प्रपने राप्ट्र को चेतावनी दी 
थी कि झ्रव ग्रमेरिका की विदेश नीति के मापदण्डों (४४7०500:5) को बदलना 
होगा। प्रमेरिका को 'ग्रभेद्र! (7५0!ग/0/०) मानना उसके लिए अत्यम्त' घातक 
होगा। स्थिति को गम्भीरता, परिस्थितियों कौ जटिल्नता, अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ की 
बास्तविकताओो एवं नवोदित राष्ट्रों को सुप्त शक्ति ने अमेरिका को नए सिरे से 


सोचने के लिए वाघध्य बर दिया है.। 

भारत को बश्मीर के प्रश्त पर सदंव रूस का समर्थन मिलता रहा है परन्तु 
ब्रिटेन और फ्रांस का दृष्टिकोण भारत नेः विपक्ष में रहा है। झत हमे ग्रपती विदेश 
नौति में ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कि भ्रसन्तुष्ट श्र इस ओर से उदासीन राष्ट्रो 
बा सहयोग देश के हित मे प्राप्त किया जा सके | डॉ हेनरी कीसिंगर से प्रमेरिका 
के विदेश नौति-निर्माताओ को सलाह दी थी कि उन्हें निरथंक रूप से इस वात पर 
विवाद नही करना चाहिए कि उन्हें कठोर बनना है गा लचीला, शत्रुतापूर्ण रवैया 
प्रपनाना है या मित्रतापूर्णा । चू'कि श्रमेरिका राजनयिक दृष्टि से साम्यवादी देशो के 
साथ सामना या समझौता करने में अनिच्छुक रहा है, प्रत साम्थवादियों यो'शान्ति 
के समर्थक' के रुप में प्रकट होने का अवधर मिला है । बहने का तात्पय है कि विदेश 
नौति यथास्थिति (5905-५००) और परिवर्तन ((!५४४९) दोनों में विश्वास 
करती है। यदि राष्ट्रीय हितों की ग्नधिकतम रक्षा करनी है तो हमे मोडेलस्वी की 
परिभाषा भे सशोधव करना होगा । राष्ट्रीय हितो को सुरद्षा की अ्धितरतम गरारन्टी 
तभी सम्भव हो सकती है जब परिवतंत या ययाम्थिति द्वारा अन्य राज्यों के व्यवहार 
को नियमित क्रिया जाए । 
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., व्यक्तिगत चर समूह (एकंताश एशपंशंग९४)-- व्यक्तिगत चरो के 
अन्तर्गत वीत्ति निर्माता के समस्त पहलुओ को सम्मिलित किया जाता है जैसे उसके 
मुल्य, योग्यता, पूर्व-प्रनुभव आदि | व्यक्तिगत चरो के उदाहरणों में फॉस्टर कु 
घामिक मूल्य ('रि८मह/णा5 ४७०८५), डिगॉल के 'शानदार फ्राँस की दूरइष्टि 
(शात्र०णम ० 6]णा00 स्‍आ००) और ख्‌श्चेव का राजनीतिक चातुये ग्रादि 
प्रमुख हैं । ! 

2 भुमिका चर (7२०९ एश्वां४९६)--इसके अस्तर्गत कर्मचारियों का 
बाह्य व्यवहार आता है जो उनकी भूमिका पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत 
विशेषताएँ चाहे कुछ भी हो परन्तु भूमिका घारणकर्त्ता का वाह्म व्यवहार तो प्रवट 
अवश्य होगा । उदाहरण के लिए ग्रमेरिका का सयुक्त राष्ट्रसघ में कोई भी राजदूत 
ही, उसे सुरक्षा परिदद्‌ और महासभा मे अमेरिका के हितों एवं स्थिति की रक्षा 
करनी होगी । 

3. राजज्ञीय चर (607शप्राए7०0७॥॥ ९०७7 ७४०।९5)--विदेश नीति पर 
कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सम्बत्धो का प्रभाव राजकीय चरो के कार्य को 
प्रदर्शित करता है । 

4 झ्रराजकीय या समाजीय चर (7ए०-50फ0शगगरश्यांब 0 $0संलश 
५शरंतर॥९5)--इसके ग्रन्तगंत समाज के भराजकीय पहलुओं को सम्मिलित किया 
जाता है जो बाह्य व्यवहार को प्रभावित करते हैं। समाज की राष्ट्रीय एकता का 
अश इसके औद्योगीकरण की सीमा ग्रादि समाजीय चर है जो कि राष्ट्र वी बाह्य 
झभिलापाओ और नीतियो के सार में योग देते है 

$ व्पवस्थित चर (5980तात्रा८ 9॥79005)--समाज के बाह्य पर्यावरण 
के किसी मानवहीन पक्ष को इसमे सम्मिलित क्रिया जाता है। “भौगोलिक 
वास्तविकताएं” और अपने प्रभावशाली प्राक्रांता से “वैचारिक चुनोतियाँ” 

(06००ह०४० ए॥भ!शा8०५) व्यवस्थित चरो के स्पष्ट उदाहरण है जो विदेश 

नीति के कर्मचारियों के निर्णयो और क्रियाझ्रो को रूप (5॥27८) प्रदान करते है| 

ये विदेश नीति के पूर्व-सिद्धान्त की विशेषताएँ हैं। इनका (चरों का) 
सापेक्षिक महत्त्व एवं प्रभाव है । विश्लेषण के स्व॒रो से व्यवहार को कोई एक ही 
चर प्रभावित नहीं बरता, वत्कि व्यक्तितत, राजरीय, समाजीय भ्रादि अनेक चर 
अपनी भूमिका तिभाते है । इन विभिन्न प्रकार के चरो के समूहों मे किसको कितनी 
प्राथमिस्ता दी जाए, इसका पता लगाना अत्यन्त ही कठिन कार्य है। इस कठिनाई 
से बचने के लिए रोजेनों का मत है दि वास्तविक परिस्थितियों में मह्तिप्क द्वारा 
कुशलता एवं चतुराई से सचालित चरो पर निर्भर करना होता है। मस्तिष्क मे 
परिस्थिति के चनुसार समीकरण लागू करना होता है। इसके लिए कोई निश्चित 
सूत्र (0.67॥6 &०पृणराण्य॑ं3) नहीं है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो वैसा कदम 
उठाया जाना चाहिए पश्रत इन सबके लिए “मानसिक कसरत! (लैला 


छ:6०४६) को विस्तृत करना होता है । जो वाघाएं आती है उन पर धैय॑ झौर 
प्रस्तई प्दि से काबू पाया जा सकता है। 
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विदेश नीति का विकास 
ग्रयवा 
विदेश नोति ऐतिहासिक परिष्रेक्ष्य में 
(प्तांशण्पंत्थ 0ल्‍लक्णला ण॑ #णरशंहा ए०ां० ) 

विदेश नीति का इतिहास सुदूर अतोत में तब से प्रारम्भ होता है जब राज्य 
के रूप मे संगठित सामुदायिक जीवन अस्तित्व में ग्रा गया था। बद्यवि विदेश नीति 
का उतना स्पष्ट, विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन पहले कभी नहीं हो सका था लितना 
राज हो चुका है, तथापि किसी-त-किसी रूप में विदेश-नीति के विभिन्न पहलुग्नो पर 
विचार मथन होता रहा था और कौटिल्य, हेरोडोट्स जैसे प्राचीन चिन्तको में विदेश 
नीति पर बहुत कुछ चर्चा की थी। डॉ अग्ररविन्द मारायण सिन्हा ने अपने लब्ध- 
प्रतिष्ठित ग्रन्थ मे विदेश-नीति के इतिहासे को सक्षेपर मे यो चित्रित किया है-- 

राष्ट्र राज्यो का विकास यूरोप्र में मध्य युग के अवसानकाल में हो रहा 
था । परराष्ट्र-नीति का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना राज्य के रूप 
में संगठित सामुदायिक जीवन का इतिहास ॥ कौटिल्य और हैरोडोट्स जैसे प्राचीन 
चिन्तको ने परराष्ट्र-नीति के झ्राघार, उद्देश्य तथा स्वरूप को चर्चा की है। कौटिल्य 
ने राज्यों के मण्डलो की चर्चा करते हुए लिखा” है कि राज्य के सीमान्तवर्ती पडौसी 
उसके सम्भावित शत्रु तथा उनके सीमान्तवर्ती उसके सम्भावित मित्र होंगे। प्राचीन 
युग में मित्र, चीन, भारत, फारस, बूनान, सायराक्युज, कारयेज, रोम आदि मे 
सुमगठित राज्यों तथा सांम्राज्यो का उदुभव हुआ था । इनमे कई ने दोत्य सम्बन्ध, 
सन्धि-ब्यवस्थाएं, कूटनप्रिक भ्राचार-ब्यवहार झादि का पर्याप्त विकास किया था। 
शक्ति-सन्तुलन जैसे परराष्ट्र-तीति के ग्राधारभूत सिद्धान्तों के कई उदाहरण इन राज्यो 
के पारस्परिक सम्बन्धों मे लक्षित होंगे । 

किन्तु प्राचीन युग में यातायात तथा सचार की कठिनाइयों एवं कई पन्य 
कारणों से ग्रद्जर्राज्यीय सम्बन्धी का प्रधिक विकसित तथा प्रसारित होना कठिन 
था । अ्रधिकतर राज्य एक-दूसरे को अपना शत्रु समझते थे । दिग्विजय राज्यो के 
अधिपत्तियो वी सर्वाधिक प्रिय महत्त्वाकांक्षा बनी रहतो थी। राजनीति अधिपतियों 
वी ग्रार्काक्षाओं की पूर्ति के हेतु सचालित की जाती थी तथा प्रव्सर उनके था उनके 
मन्त्रियो के खेल के समान होती थी । 

मध्य युग तक स्थिति कुछ ऐसी ही रही । मध्य युग के प्रारम्भिक चरण में 
पश्चिमी एशिया में इस्लाम दा उदय हुआ । कुछेक दशको के भीतर उसकी बेजयन्ती 
स्पेन से सिन्‍य तक फ्हरा उठी » चीत ने “निर्श/िब/ राऋज्य के: अधि चाही 
दुनिया से सम्पर्क स्थापित करना अपनी प्रतिष्ठा के अतिदुल समभते थे । भारत में 
विस्तृत सल्तनत एवं साम्राज्य स्थापित तथा विघटित होते रहे | बाद मे फारस में एक 
शक्तिशाली साम्राज्य वई सदियों तक फूलता-फलता रहा। इनकी परराष्ट्र-नीतति 
यदा-कदा दौत्य सम्बन्ध तथा साम्राज्य-ग्रसार की प्रतिस्प्घजिन्य कार्यवाहियों तक ही 

सीमित रह सकती थी । 
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मध्ययुगीन यूरोप मे ईसाई ग्राधिपत्य की भावता वा विवास हुम्मा | ईसाई 
धर्म का सर्वोच्च धर्माधिकारी रोम का पोप तथा साम्राज्य उदीयमान राज्यो के 
पारस्परिक सम्बन्धों का कुछ झशो तक तियमन करते थे। वैसे उस काल तक केन्द्रीय 
अक्ति-सम्पन्न राज्य सच्चे अ्र्थ मे विकसित होने की प्रक्रिया में ही थे । अ्धिकंतर 
राज्यों में सामन्‍्त सरदारो का बोजवाला बना रहता था । उनके आपसी युद्धो का 
कभी अन्त ही नहीं होता था ॥ ब्रिटेन का वार्स ऑफ द रोजे' इसका सर्वोत्तम 
उदाहरण है। ब्रिठेन और फ्रास के वीच का शतवायिय युद्ध भी अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध 
उतना नही था जितना कि सभमन्ती सरदारो का प्रतिस्पर्दात्मक सघर्थ । फिर भी 
पोप का तथाकथित पवित्र रोमी साम्राज्य” का अलक्षित किया भीना ग्राधिपत्य 
छोटे-छोटे यूरोपीय राज्यों के पारस्परिक सम्वन्धों पर कुछ ह॒द तक नियन्त्रण तथा 
निदेशन रखता था, किन्तु धर्मंसुधार की वाढ में यह रीता नियमन भी विलीन हो 
गया। फ्राँस, आास्ट्रिया, ब्रिटेव स्पेन तथा हार्लण्ड नवोदित दुविजेय शक्तियों के रूप 
में यूरोपीय राजनीतिक झावाश पर तेजी से ऊपर चढ़ने लगे | जर्मनी का तीसवर्पीय 
युद्ध एवं तदुपरान्‍्त वेस्टफ़ालिया वी सन्धि के साथ एक युग वी समाप्ति तथा दूसरे 
युग-यूरोपीय राष्ट्र राज्यो के युग का शुभारम्भ होता है । परराष्ट्र-नीति के, झ्राधुनिक 
श्रयों मे, इतिहास वा आरम्भ भी यही से माता जा सकता है। भोठदे तौर से यह्‌ 
काल सोलहबी सदी का अन्त तथा सतहवी सदी का आरम्भ था । इसके पूर्व पुन- 
जागरण, धामिक पुनसुंघार, नई दुनिया की खोज, प्राच्य को जाने वाले प्तमुद्री मार्ग 
का पता लगने श्रादि के फ्लस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशो में राष्ट्रीय चेतना तथा उस 
वर ग्राधारित प्रतिस्पर्दाएं विकसित होने लगी थी । 'मेरा देश सही या गलत' (माई 
कन्‍्द्री, रादट आर राग) की भावना ब्रिटेनवासियो, फ्रॉसीसियो, स्पेनियो, डचो आदि 
में जागत होने लगी थी। शक्ति-सम्पन्न सम्प्रमु राज्यों ($05८श९॥ 5098$) के 
उदय से ग्रन्तरराज्य सम्बन्धी (767-5796 ॥२०४॥४०॥$) को परम्परा बा प्रारम्भ 
हो चुका था। फलत पश्चिमी यूरोपीय राज्यो पर परराष्ट्रनतीति का सचालन करने 
हेतु एक पृथर्‌ मत्त्रालय या विभाग वा उद्भव होने लगा । धीरे-धीरे प्रत्येत्र देश में 
वेशेवर कूटडनयिक्रों वा एक वर्ग विकसित हुआ । अक्सर उन्नीसवी सदी के मध्य तक 
तौ ग्रवश्य ही ऐसे राजनयिर (0।90790/5) विदेशी सरकारों के द्वारा भी नियुक्त 
जिंए जाते थे तथा पूरी निष्ठा के साथ अपना कार निष्पन्न वरते थे | प्रधिक्तर 
ऐसे राजनपिक सर्वोच्च नीति-निर्धारक नहीं हुआ करते थे, फिर भी परराष्ट्र-तोति 
के सघालन में तथा नीति-निर्धारण वे पश्रनुप्रेरर्त तत्त्व प्रस्तुत करने में इनका 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हाथ होता था । पेशेवर एबं सुप्रशिक्षित राजनयिको का युग 
लगभग प्रथम विश्वयुद्ध तक रहा । 
विदेश नोति का क्षेत्र 
(8०ण०ढ ण एणलइ७ एगाल ) 
विदेश-नीति के दो पश्ष होते हैं--सैद्धान्विक एप व्यावहारिक । सँद्धान्तिक 
वक्ष के झस्तगंत (॥) हम उन झनुप्रेरव तत्वों का जिनसे किसी देश की विदेशन्नीति 


परिचयात्मक 398 


निर्धारित होती है तथा (2) उसके मुल, गौण एवं तात्कालिक लक्ष्यों का अ्रध्ययन- 
विश्लेषण करते हैं ॥ इनका व्यावहारिक पक्ष वस्तुत- नीति-निर्धारकों द्वारा निर्णीत 
करना एवं स्वीकृत नीतियो का कार्यान्यवन-विदेश् नीति का क्रियात्मक रूप है 
इस प्रकार विदेश नीति के अन्तर्गत वे सभी सिद्धान्त एवं ग्राचरण-सहिता एँ 
आएँगी जिनसे सम्प्रभु सरकारे अत्तरराज्य सम्वन्धों के परिचालन में निदेशित होती 
है । इनके अ्रतिरिक्त तथा कदाचित्‌ श्रधिक महत्त्वपूर्ण होती है विभिन्न राज्यों के 
सन्दर्भ में राज्य सरकारो द्वारा अपने स्वीकृत तक्ष्यो की प्राप्ति के हेतु की जाने वाली 
विभिन्न बार्यवाहियाँ । अपने सीमान्तों से परे, स्वीकृत लक्ष्यों वी उपलब्धि के उद्देश्य 
से सरकार जो कुछ भी करती है--शान्ति या विग्रह, सहयोग या प्रतिस्पर्धा, सौहाई 
या शथ्रुता, सुलह-समभौता या चुनौती देवा, पुनर्मेल या तवाव में वृद्धि-यह सब 
विदेश नीति के ग्रन्तगंत श्राता है। कुल मिलाकर विदेश नीति के अन्तर्गत उसके 
लक्ष्य, ग्ान्तरिक एव अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश स्थायी एवं तात्कालिक अनुप्रेरणाएँ, कार्य- 
पद्धतियाँ, उपकरणा, तरीके, कार्यवाहियों तथा परिणाम ग्रादि ग्रा जाते है। एक राज्य 
अन्य राज्य या शज्यों के सन्दर्भ मे जो निर्णय लेता है एवं कार्यवाहियाँ करता है, वे 
उसकी विदेश नीति के भ्रग होते है । इस सन्दर्भ मे प्रन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेद्य पर राज्य 
सरकारों की विशेष परियोजनाम्रो, कार्यक्रमों के निर्धारण तथा सचालन के प्रध्ययन 
वा विशेष महत्व होता है । ये योज़नाएँ या कार्यक्रम नतेक, पर्यटन, गायक आदि के 
भरादान-प्रदान से लेकर सैनिक बातचीत तक हो सकते हैं; विदेश नीति के ये विशिष्ट 
अग होते है ।5 
विदेश नीति का तुलनात्मक श्रध्ययन 
(टक्राएश्न+ा5० 509 ० #7रशंट्रा। एणांल? ) 
श्रन्तर्राप्ट्रीय राजनीति के जटिलता-भरे इस युग में किसी भी एक राष्ट्र की 
विदेश नीति को हम भली-भाँति तब ही समझ सकते है जबकि प्रन्य राप्ट्रों वी 
विदेश नीतियो के साथ तुलनात्मक रूप से उसका अध्ययन बरें । झ्राज भन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक व्यवस्था में जो क्रान्ति आई है उसके कम से बम तीन विशिष्द पहलू है। 
भ्रथम पहलू सँनिक विज्ञान और तकनीकी मे अप्रत्याशित प्रगति है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय 
संघर्ष के खतरों को निषेघात्मक हप से वढा दिया है ग्रौर राप्ट्रो की विदेश नीति 
तथा कूटनीति वर भारी बोझ लाद दिया है । दूसरा पहलू प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक 
व्यवस्था का हैं, उसवा शताब्दियों पुराने यूरोप-केन्द्रित नमूने से एक ऐसे नमूने प्रथवा 
प्रकार (?श्षाह्ट7) में रूपान्तर है जिसमे श्रमुत्व और पहल प्थवा नेतृत्व 
(7वा&0४८) के मुख्य केन्द्र हैं--सयुक्तराज्य अमेरिका झौर रूस जिसमे लेटित 
प्रमेरिका, मध्यपूर्व, अप्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिस-पू्व एशिया ने पहल के 
केन्द्रो तथा अन्तर्शाष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा वे लक्ष्यो के रूप में भारी महत्त्व अजित वर लिया 
है । तीसरा पहलू यह है कि सोवियत सघ आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक 


]-2 हॉ श्ररविन्द नारायश सिन्हा वी, पृष्ठ 3 


44 विदेश नीतियाँ 


राष्ट्रीय शक्ति के रूप में ही महत्त्वपूर्ण नही है बल्कि उसने भ्रन्तर्राप्ट्रीय सम्म्यवादी 
आन्दोलन के माध्यम से विश्व भर मे राष्ट्रो की श्रान्तरिक राजनीति मे प्रत्यक्ष 
घसपैठ कर ली है । ] 
विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए इन तौन 
पहलुओं अथवा विकासो के प्रभाव, परिणाम झादि स्वत. स्पष्ट है । विदेश नीति 
मे जो महान्‌ उत्तरदायित्व अन्तनिहित है उसकी माँग है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की समस्याग्रों, उसके विवादों और प्रभावों को समभने के अपने प्रयासों में 
पूर्ण सचेतना और त्वरित बुद्धि से काम लें! वर्तमान युग में साम्यवादी शक्तियों 
और गैर-पश्चिमी क्षेत्रों का जो उदय हुआ है तथा दूसरी ओर यूरोप का जो सापेक्ष 
पराभव हुआ है उसने यह झावश्यक ठहरा दिया है कि हम पहले के समान केवल 
प्रभेरिक्न विदेश नीति भौर यूरोपीय कूटनीति पर हीं अपना ध्यान विशेष तौर पर 
केन्द्रित न रखे । श्राज हमारे लिए टर्की, संयुक्त भरव गराराज्य, इण्डोनेशिया, वर्मा, 
भारत, पाकिस्तान ग्रादि की विदेश नीति के व्यवहारी और तत्त्वों को जानना भी 
उतना ही महत्त्वपूरों है जितना फ्रांस, इटली, जमेनी, अ्रमेरिका और रूस की विदेश 
नीति को । इसके अतिरिक्त गैर-पश्चिमी क्षेत्रों के क्‍्रधिकाँश देशीं में आज जो 
राजनीतिक झस्थिरता विद्यमान है और महाशक्तियाँ जिस प्रकार एशिया और 
अफ्रीका के देशो में घुसपैठ तथा हस्तक्षेप की नीतियों को अपना रही हैं, उसके प्रबाश 
में हमारे लिए यह जानना भी समीचीन है कि विश्व के इन विभिन्न देशों की 
आ्रान्तरिक राजनीति कंसी है। हमे यह देखना होगा कि इन देशो को राजनीतिक 
सस्थाप्रों मे कितना स्थायित्व है, वहाँ किन झ्रान्दोलनो का प्रभाव है, वहाँ की नीति 
प्रद्त्तियाँ क्‍या हैं, वे देश प्रपनी जनता की भ्रपेक्षाओ भौर ग्रावश्यकतागो को पूरा 
करने तथा साम्यवादी भर पूंजीवादी, शक्तियों वी घुसपैठ का सामना करने मे कहाँ 
तक सक्षम है। कहने का ग्राशय यह है कि विदेश नीति के अ्रध्ययन में हमें केवल 
गैर-पश्चिमी विश्व के नए देशों को ही सम्मिलित नहीं करना है बल्कि उनमें विद्यमान 
सामाजिक शक्तियों, राजनीतिक प्रक्रियाओ, राजनीतिक व्यवहारों और भ्पेक्षाप्रो का 
भी प्रध्ययन करना है तथा विदेश नीति-निर्शोयो बौर समकालीन कूटनीतिक व्यवहारो 
के प्रत्यक्ष नमूनों को भी गहराई से पढना है । 
£ भ्न्तर्राप्ट्रीय राजनीति और विदेश मीति के विद्वानों ने इन उपयुक्त चुनौतियों 
का मुश्यत तीन रूपो में स्रध्ययन किया है । प्रथम, उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक 
प्रक्रिया का कठोर झोर व्यवस्थित शब्दों में वर्णेत किया है । द्वितीय, उन्होने 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न साधनों के मिद्धात्तो वा निर्माण 
घरने का प्रयत्त किया है--विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय सचार भौर प्रचार के, विदेशी 
राष्ट्रों की मीतियो को प्रभावित करते वाले श्राथिक साधनों के श्रयोग के, तथा 
विदेश नीति के सचानन में सेनिक शक्ति के प्रयोगो भौर उनकी सीमाभो के सिद्धान्त 
के । तृतोय, भन्तर्राप्ट्रीय राजनीतिक श्रक्निया में सम्मिलित देशों की विदेश नीतियो 
के उनये भ्रध्ययत ने नवोन भोर उत्पादक भथवा रचनात्मक दिशा ग्रहण की है । 
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जुमा कि स्पष्ट है, आज तुलनात्मक सरकारों का क्षेध पश्चिमी यूरोपीय 
संकीर्णतावाद से ऊपर उठ चुका है ग्र्थाव्‌ तुलनात्मक सरकारों के आज के अध्ययत 
में गैर-पश्चिमी देशों का अध्ययन पर्याप्त महत्त्व ले चुका है। ग्राज केवल औपचा रिव 
सस्थावाद ([07ए9] [॥5ध00०79/!॥73) का ही ग्रध्ययन नही किया जाता बल्कि 
राजनीतिक समुदायों और व्यवह्यरों का अध्ययन भो बडा महत्त्वपूर्ण हो गया है 
क्योकि राष्ट्रो की नीति-निर्माणकारी प्रक्रियाओं (2ण/०५/-/4८७8 /70०९४५९५) 
पर उनका पूरा प्रभाव रहता है । कूटनीतिक इतिहास के अनुशासन भे भ्राज केवल 
विदेशी कार्यालयों के सरकारी निर्णेयों और क्रूटनीतिज्ो के सक्रिय कार्यकल्लापो भ्का 
ही अध्ययन नही किया जाता, वरन्‌ राज्यों की झान्तरिक राजनीति और विदेश तथा 
गृह राजनीति और नीति के ग्रादान-प्रदान आदि पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है । 
आदर्श रूप मे यह उचित होगा कि विदेश नीति के तुलनात्मक अध्ययन का 
मुख्य ध्येय विदेश नीति के पात्रों (8०००७) के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रकारों और 
उनके उदय, निरन्तरता और रूपान्तर से सम्बन्धित दिशाओं वी खोजबीन करना 
हो | बनिस्पत इसके कि हम 'महान्‌” और “लघु” शक्तियों, 'साम्राज्यवादी' और 
“शास्तिपूर्ण' शक्तियो, 'सम्पन्न' और “विप्न' राष्ट्रो, 'क्रान्तिकारी',औ्ौर 'प्रनुदारवादी' 
शक्तियों तथा झन्य इसी प्रकार फे विवादों के चक्कर में पडे, यह अधिक अच्छा है 
कि हम अपने सिद्धान्त को अनुभववादी अ्रध्ययनो के सारपूर्णा सग्रह पर केर्द्रित करें । 
तुलनात्मक विदेश नीति-अन्वेषण और विश्लेपण के ऐसे क्षेत्र के विकास मे अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति व्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव के साधनों के सिद्धान्त की बडी 
उपयोगिता है। अम्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का किसी भी एक निश्चित 
समय में चाहे जो भी स्वरूप ही---चाहे बह स्थायी या अ्रस्थायी हो, द्विश्नू वीय हो या 
बहु वीय, चाहे वह एकीकृत प्रन्ततिर्र व्यवस्था हो भगवा: उसमें न्यूनाधिक 
स्वायत्त उप-ब्यवस्थाएँ सम्मिलित हो--वह स्वतन्त्र राष्ट्रों अथवा पात्रों के उन 
प्रकारों पर निर्मर होगा जो उस व्यवस्था का निर्मास्य करते है । इसी प्रकार विदेश 
नीति के पाधरो का वर्गीकरण और विश्लेषण करने के किसी भी प्रयास में उन 
विशिष्ट तकों का क्‍्रध्ययन करता होगा जिनके द्वारा विभिन्न राष्ट्र ग्रपने साधनों 
प्र्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय सगठन के सन्दर्म मे झपने इप्टिकोणो 
और व्यवहारों, अपने कूटनीतिक उपायो, अन्तर्राष्ट्रीय सचार के उपायो श्रौर अपने 
संतिक तथा भ्राधिक साधनों के प्रयोग के तरीको वा प्रयोग वरते हैं । इस प्रकार 
स्पष्ट है कि तुलनात्मक विदेश नीति के रचुनात्मक अथवा उत्पादक ग्रनुशासन का 
विकास अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धो के अध्ययत्त में विशेष महत्त्वपूर्ण है ! तुलनात्मक 
सरकारी और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन तो इस दिशा में आवश्यक है ही। 
सक्षेप में, तुलनात्मक विदेश नीति से झन्वेषण का कोई भी ओष्ठ कार्यक्रम केबल 
राजनीधिक व्यवस्थाग्रो के तुलनात्मक श्रध्ययन पर ही तिर्मर नहीं करता, वरन्‌ इन 
ब्यवस्थाओं को विशेषताभों को झलग-मलगय समझना और भ्रत्येऱ ब्यवस्था को पूरो 
तरह हृदयगम वरना भी झावश्यक है । विदेश नीति का तुलनात्मक अध्ययन 
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तुलनात्मक सरकारो के अ्रध्ययन को यदि बहुत कुछ देता है तो उमसे बहुत कुछ 
लेता भी है । बम 

विदेश नीति की इप्टि से यदि हम किसी भी देश का झ्रध्ययन करे तो उसमे 
गेब्रियल ए. भ्रामण्ड (0ककध९ 8 /!7०7व) के अनुसार मुख्यतः निम्नलिखित 
बाते अवश्य सम्मिलित होनी चाहिएँ--(।) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, (2) विदेश 
नीति-निर्माण-प्रक्रिया की विजेषताएँ, एवं (3) उस देश की विदेश नीति बा सार 
जिसमे विदेश नीति के उद्देश्य और उनकी धरूति के साधनों का अध्ययन 
सम्मिलित है । 

इन उपयुक्त तीनो अध्ययनों मे जिन विशिष्ट पहलुओं पर अध्ययन करना 
अपेक्षित है, उनकी मोटी रूपरेखा इस प्रकार हो मकती है-- 
(क) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

] देश का भीतरी और बाहरी इतिहास, विशेष रूप से उन पहलुमों वा 
अध्यमत जिनका समकासीत विदेश नीति पर महत्त्वपूर्ं प्रभाव पडा है । 

2 झाथिक साधन और ग्राथिक क्षमता अर्थात्‌ देश का आधिक विदास । 

3. सॉँस्क्रतिक भौर सामाजिक विकास । 

4 राजनीतिक ढाँचा और सँद्धान्तिक प्रदृत्तियाँ । 

5 देश वी भन्तर्राप्ट्रीय स्थिति में होने वाले परिवर्तत । 

6 विदेश नीति की मुख्य ऐतिहासिक भ्रद्धत्तियाँ 
(ख) विदेश नीति-निर्माण 

3 सरकारी भ्रभिकरण--कार्य पालिका (प्रधानमस्त्री, सम्बन्धित मन्म्रिगरा 
तथा पन्तर्मन्त्रिमण्डलीय अथवा अन्तविभागीय संगठन) एवं व्यवस्थापिका (सम्बन्धित 
समितियों सहित)।॥ 

2 गेर-सरकारो प्रभिकरश--राजनीतिक दल, हित-भमृह, जनमत वी 
विशेषताएँ प्रादि । 


उपयुक्त सभी उपकरणों की भूमिका और इनकी नीति-प्रवृत्तियों वा 
आवश्यक्तानुमार अध्ययन अपेझित है । उदाहरणार्थ, यह ध्यान रखना होगा कि 
मन्वियों में श्रथवा वार्यपालिका-व्यवस्थापिका में श्रथवा राजनीतिक दलो श्रौर हित 
समूहो में नोति सम्बन्धी प्रर्ञत्तियों मे क्या अन्तर या मतभेद हैं । 
(ग) विदेश नीति का सार 

यह भाग झपने दृष्टिकोण में विश्लेषणात्मक है और समकालीन स्थिति से 
सम्बन्ध रखता है | इसमे जिन बातों का अध्ययन सम्मिलित है उनमे से कुछ भुरूुय 
इस प्रवार हैं-- 

] देश अपनी विदेश नीति के हिंतो और उद्देश्यो को किस तरह प्रभावित 
करता है तथा क्नि साधनों के सयोग द्वारा वह उनकी प्राध्ति के लिए प्रयत्तशील है? 


गा 2. प्राथिक विदेश नीति--प्रायाव-निर्मात कर, व्यापार नियन्त्रण, निवेश, 
भी सहायता झादि 
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3. सांस्कृतिक एवं सैद्धान्तिक विदेश नीति--साँस्क्ृतिक बन्धन, भाषा और 
सचार के बन्धन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सैद्धान्तिक गतिविधियाँ । 

4 सुरक्षात्मक विदेश नीति---कूटनीतिक बन्धन और उद्दे श्य (संयुक्त राष्ट्र 
संघ की भूमिका सहित), सेनिक क्षमता, सैनिक समस्याएँ झोर लक्ष्य 

यदि विदेश नीति के तुलनात्मक ब्रध्ययन मे उपयुक्त सभी पहलुओ के 
विभिन्न पक्नो का सचेत अव्ययन किया जाये तो उद्देश्य मे वाछित सफलता की 
निश्चित सम्भावना है । 

विदेश नीति के दृष्टिकोण 
(#7छ/०्बला९५ [० - एइंगश्षए्8० एगालं०5) 

केनेथ डब्न्यू. थॉम्पसन (ल्थाशयी ज प्रश०्ताए5०॥) का अभिमत है कि 
फ्रेंच क्रान्ति के समय हो पाश्चात्य चितन में विदेश नीति के प्रति निम्नलिखित 
दो रृष्टिकीणो में परस्पर प्रतिस्पर्सा रही है-- 

. सैद्धान्तिक इप्टिकोसा (76००087०2 89ए700०), एवं 5 

2. घिश्लेषणात्मक इप्टिकोण (4729० 69970०2०) । 

सैद्धान्तिक इप्टिकोण (0०0०80. 8997०५०४) के अनुसार राज्यो 
झौर उनके सम्मुख अथवा मुकाबले शेप विश्व की नीति (प॥४ #णाशल्ड ० 
89805.. ६-०-शां$ ॥06 7८5६ ०। (8९ ७४०7४) केवल प्रचलित राजनीतिक, 
सामाजिक और धाभिक विश्वासो की अभिव्यक्तियाँ हैं ॥ इन दष्टिकोणों की मान्यता 
है कि विदेश नीतियाँ प्रजातान्त्रिक अथवा सर्वाधिकारवादी, उदारवादी अ्रथवा 
समाजवादी, शान्तिप्रिय भ्रथवा आक्रामक आदि हरूपो मे वर्मीझृत की जाती हैं। इसके 
विपरीत विश्लेपणात्मक दृष्टिकोण (57290०७  #8907००्ण) में यह धारणा 
सन्निहित है कि विदेश नीति के बहुसल्यक निर्धारित तत्त्व होते हैं जिनमें राज्य की 
ऐतिहासिक परम्परा, भोगोलिक स्थिति, राष्ट्रीय हित, उद्द श्य, राष्ट्र की सुरक्षात्मक 
झावश्यकताएँ झ्रादि सम्मिलित हैं । किसी देश की विदेश नीति को समभने के लिए 
यह आवश्यक है कि अध्येता इन सभी भ्रौर अन्य तत्त्वो पर विचार और उनका 
विश्लेषण करें । 

केनेथ डब्ल्यू थॉम्पसन ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी मे झ्रालोचको के लिए 
यह कहना एक सामान्य झौर ग्राम बात थी कि सयुक्त राज्य अमेरिका अ्रथवा ब्रिटेन 
या फ्रॉस की कोई विदेश नीति नही है प्रथवा ये राष्ट्र उदारवादी या समाजवादी 
था अनुदारवादी रूडिवादी सिद्धान्तों के भ्रति उदासीन रहे हैं) विदेश नीति के बारे 
में चिन्तन का बहुत प्राचीन समय से यह एक लोकप्रिय तरीका रहा है और प्राज 
भी सम्भवत्तः एक बडे क्षेत्र मे यह एक प्रचलित दृष्टिकोण है ॥ हम समय-समय पर 
देश के घरेलू राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार के आरोप सुनते रहते हैं कि अमुक 
राजनीतिक नेता अथवा श्रमुवः राजनीतिक दल अथवा भ्रशासन पूर्णतया अवसरबादी 
है पौर वैदेशिक मामलो मे अपने राजनीतिक सिद्धान्त झथवा विचारधारा के प्रति 
उनमे कोई निष्ठा नही है । सरकारों की इस बात के लिए झालोचना की जाती है 
कि वे लॉक्तन्द अयवा मुक्त साहस झथवा किसी विशिष्ट सामाजिक बे को समर्मन 
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नही देती । वास्तव में यह प्रभावगाली सैद्धान्तिक इप्टिकोश वैदेशिक सम्बन्धों, 
व्यवह्टारों अथवा ग्राचरणो को मुस्यत मनोवेज्ञातिक रुप में स्वीकार करता है ! इस 
इप्टिफोण के समर्थक नेताओ्ो अथवा सरकारों के सिद्धान्तो और उद्देश्यों की नीति 
के एक पूर्ण निर्धारक तत्त्व के रूप में नहीं तो भी आवश्यक तत्त्व के रुप मे 
स्वीकार करते है । उनका विश्वास है कि एक लोकतान्तिक शासन एक विशिष्ट 
प्रकार की विदेश नीति का अनुसरण करता है तो एक निरकुश त्व दूसरे प्रकार 
वी विदेश नीति का, एक साम्यवादी सरकार तीसरे प्रवार वी और एक प्रजातान्तिक 
समाजवादी शासन चौथे प्रकार वी विदेश नीति वा । चूंकि विदेश नीति के प्रॉकलन 
का मह एक बडा सीधा फामूला है. अत- लोग इसे बड़ी आमानी से सम लेते है 
और बडे क्षेत्र मे यह स्वीकार्य भी है। सैद्धान्तिक अथवा वैचारिक इप्टिकोश में 
विदेश मीनि वस्तुत एक सक्रिय राजनीतिक व्यवस्था वा कय्य है। विदेश नीति 
इसके कार्यक्रम वा चलाने वाले राजनीतिक नेताग्रो की आ्रास्थाओ प्रौर रुचियो के 
अनुसार निर्धारित होती है । ह 
लगभग पिछली झ्ढाई दशाब्दियों से चिन्तन के एक बड़े क्षेत्र में विदेश नीति 

का उपयुक्त सिद्धान्तवादी इप्कोण आलोचना का विषय रहा है । उसके स्थान पर 
विश्लेषगगात्मक रप्टिकोण (67८४ #97702०) को अधिकाधिक मान्यता 
पिलती जा रही है । व्यावहारिक दृष्टि से विश्लेपग्पात्मक दृष्टिकोण ही अधिक 
उपयुक्त है और भ्राज भी जटिल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवम्धा में हमे ' विदेश 
"नीति के संद्धान्तितव इप्टिकोश्यों का प्रभाव नजर नहीं झाता । विदेश नीति का 
सचालन राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से किया जाता हैं। मिद्धान्तवाद की दुहाई दी 
जाती है लेबिन व्यवहार मे क्रिया वही जाता है जो झ्रावश्यकता श्रौर परिस्थिति के 
ग्रनुसार राष्ट्रीय हितो के अनुकूल हो । निष्पक्ष रुप में देखा जाए तो राष्ट्रीय हितो 
के ग्रनुनुल वैदेशिक नीति का सचालन ग्मति प्राचीन काल से ही क्या जाता रहा 
है भौर प्रधिकाशत राष्ट्र अपने हितों वी वीमत पर सिद्धान्तों वी रक्षा में अडिग 
नदी रहे है । सैद्वान्तिक दप्टिकोण आज के ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज में 
"पन्तिरिक विरोधामासो के फलस्वरूप अपना प्रभाव खोता जा रहा है और वह 
राज्य वी नीतियो के उद्दे श्यो और लक्ष्यों की निरन्तरताओं का वर्णन करने में 
“प्रसफल रहा है । यदि हम घ्यान से देसें तो पाएँगे कि विभिन्न सत्ताघारी दलों भौर 
भ्रपने-अपने निजी श्रघवा सार्वेजनिव दर्शनी के वावजूद ब्रिटिश, श्रमेरिवन, फ़ेस्‍्च 
श्रौर रूसी विदेश नीति में अनेक ऐसो एक्ताएँ विद्यमान हैं जो व्यक्तिगत विश्वासों 
अथवा सिद्धान्तो का अतिक्रमण करती हैं । युद्वोत्तर काल के प्रारम्भ में इग्लंण्ड की 
श्रमिक सरकार ने देश के सारभूत रूप में उन्हीं हितो के सरक्षण की नीति अपनाई 
>जिनवी सुरक्षा को टोरियों और छवियों (707755 270 १४४६७) ने शताब्दियों से 
-परावश्यव माना था। इसी प्रकार सयुक्त राज्य अमेरिका में डलेस-प्राइजहाँवर वी 
विदेश नीति ने देश के उन्ही केन्द्रीय सद्यों पर ध्यान दिया जिन पर रूजवेत्ट और 
ट्र,मैत प्रशासन ने ध्यान दिया था । कहो का तात्पयं है कि चाहे प्रविधियाँ, उपाय 
घोर साधन बदल जाएँ लेकिन एक देश के हित भ्रौर उद्देश्य सापेक्षिक रूप सें 
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निरन्तर बने रहते हैं और इसलिए विदेश नीति राष्ट्रीय 5तो के अनुकूल हो 
सचानित की जाती है, जिसमे लचीतापन रहता है, सिद्धान्तों पर श्रडियलपन 
नहीं । एक ऐसी अवधारणा को जिसमे विदेश नीति घरेलू राजनोति को एक गोख 
उपज के सिवाय और कुछ नही है, स्वीकार करना उपयुक्त नही है चूंकि नीति में 
निरन्तरता के तत्त्वो के साथ वह न्याय नहीं कर सकती । जो राजनीतिज्ञ विदेश 
नीति का निर्माण करते हैं उन्हे राष्ट्रीय हित का सर्वोपरि ध्यान रखना पड़ता है 
और इसलिए अपने विश्वासो, सिद्धान्तों ग्रादि पर उन्हें भ्रकुश लगाना पडता है। यदि 
राष्ट्र वी स्वतन्त्रता की रक्षा की जानी है तो उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी 
अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका उसके हितों आदि का पूरा ध्यान रखना होगा और अ्रपते 
सामाजिक दशन, धार्मिक दृष्टिकोण तथा सेद्धान्तिक विचारों को गोण मानना 
पछेगा । राष्ट्रीय हित सर्देव स्थायी झौर एक से ही रहते हो, यह भावश्यक नही है। 
समय और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय हित की जो माँग है, उसी के अनुरूप 
विदेश नीति वा सचालन किया जाना होता है। इसमे भी हितों का एक क्रम अथवा 
पदसोपान बैठना होता है । प्राथमिक हितों की रक्षा पहले की जाती है, गौंण हिंतो 
वी बाद मे । कुछ ऐसे हित होते है जिनवी हर वीमत पर रक्षा करनी होती है, दूसरे 
ऐसे हिंत होते हैं जिनकी रक्षा कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तगंत करनी होती है 
और कुछ ऐसे हित होते हैं निनकी रक्षा यद्यपि वाँछनीय है तथापि उनकी लगभग 
कभी भी रक्षा नही की जाती । यह विदेश नीति का कार्य है कि बहू हितों के इस 
पदसोपान वा उपयुक्त निर्णरण करे श्ौर दूसरे राष्ट्रो की घिदेश नीतियो के व्यवहारों 
और पिद्धान्तों से उनकी तुलना और उनका झॉकलन करते हुए अपना मागे निश्चित 
करे । हित कभी स्थायी नहों होते और इतिहास बताता है कि झनेक बार हद, 
नेता हितो के पदसोपान के निर्धारण की कसम राग लेते हैं लेकिन बाद मे उन्हे 
कसम तोडनी पडती है| सयुक्तराज्य अमेरिका को अपने पूर्व-निश्चय का परित्याग 
करते हुए द्वितीय महायुद्ध मे कूदवा पडा था और भारत को न चाहते हुए भी चीन 
और पाकिस्तान से लडना पडा है। ऐसी परिस्थितियाँ पंदा हो जाती हैं कि एक 
शान्तिप्रिय राष्ट्र को झपनी 324 और झखण्डता के लिए उत्पन्न खतरो का मुकाबला 
करने की दृष्टि से सैनिक शक्ति सवर्धन का आश्रय लेना पड़ता है । भारत इसका 
ज्वलन्त उदाहरण है। संनिक विज्ञान और तकनीक मे प्रगति, आर्थिक समृद्धि श्रथवा 
देश के विधटन ग्रादि विभिन्न तत्त्वों के फ्लस्वरूप राष्ट्रीय हितों मे सामयिक 
परिवर्तन प्राते रहते है प्रौर तदुनुरूप विदेश नीति को मोड देने होते है 

साराशत: आधुनिक जटिल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में विदेश नीति 
का विश्लेषशात्मक इप्टिकोश ही व्यावहारिक और उपयुक्त है, किस्तु इसका ग्रभिष्राय 
यह भी नही है कि ग्रादर्शवादी सिद्धान्त को तिलाञऊजलि दे दी जाए। दोनों का 
समयानुकुल न्यूनाधिक समन्वय सम्भवत एक श्रेष्ठतम मार्ग सिद्ध हो सकता है। 

विदेश नीति के तत्त्व 
छः (घोत्कल्काड ते वगरशंह३ 0गा० ) 
केमेथ डब्न्यू. थॉम्पसन (#शााल्री ४. प॒॥0795०॥१) के अनुसार विदेश 
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नीति के तत्वों पर हम एक केन्द्रीय घेरो अथवा चक्‍करों (0०7एश॥07० (४०६४४) 
को ध्यान में रखते हुए विचार कर सकते हैं। केन्द्र में कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो प्रपनी 
अ्रकृति से कम या अ्रधिक महत्त्वपूर्ण और सारगर्भित होते हैं। इनमे से वुछ सापेक्षिक 
रूप मे स्थायी होते हैं, जैसे भुगोल तथा प्राकृतिक सोत । दुसरे तत्त्व परिवर्तत और 
मानव प्रयासों के अधिक अनुकूल होते हैं, जैसे आधिक, औद्योगिक और सेनिक 
सस्थान । कुछ मानव-तत्त्व होते हैं जो जनसस्या को इप्टि से ग्रधिकांशत सब्यात्मक 
(0णश्मात8006) तथा राष्ट्रीय चरित्र, सामाजिक सरचना, राष्ट्रीय मनोबल, 
राजनीति संस्थाश्रो और ग्रनुभव तथा कूटनीति को एक प्रभावशाली परम्परा आदि 
की इप्टि से ग्रुसात्मक (0००४॥४४४) होते हैं । नीति-निर्माण प्रक्रिया के इन तत्वों 
और साधनों से किंसो भी विदेश नीति का सार निकलता है और प्रमुख ऐतिहासिक 
नीतियो तथा देशो के विस्तृत हितों का उदय होता है । 
अ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के छात्र प्राय श्रपना अधिवाँश घ्यान विदेश नीति के 
तत्वों पर बेन्द्रित करते हैं | तुलनात्मक राजनीति के लेखकों ने विशेष रूप से नीति- 
निर्माण प्रक्रिया पर, जिसमे राजनीतिक दलो, हित-समूहो, प्रभावकारी राजनीतिक 
विचारधाराप्रो और किसी देश की वारयंप्रालिका-विधायिका के सम्बन्ध झादि 
शामिल है, विचार किया है । यह भ्रधिक उचित होगा कि इन दोनो ही इप्विक्ोणो 
की हम अपनी विपय-सामग्री के अ्रध्ययन के लिए सयुक्त करले । 
विसी भी देश की विदेश नीति के जो विभिश्न प्रमुख तत्त्व विचारणीय है, 
उन्हें हम निम्नानुमार ब्यक्त बर 3488 है-- 
सापेक्षिक रूप से स्थायी भौतिक तत्त्व 
(76 एिश॥रए०५च एलाययाशा फैडिशायं टिशावग|5) 
सापेक्षिक रूप से स्थायी भौतिव' तत्त्वो मे हम भूगोल (0९087०9॥9) और 
ब्राइृतिक स्रोतों (७७:०४ 80४००८५) को ले सकते है | एक देश की नीतियो के 
तत्वों में भूगोल सम्भवते- सवसे ग्रधिऊ स्थायी तत्त्व है। भौगोलिक परिस्थितियों को 
ध्यान में रखकर वनाई गई विदेश नीति भ्रधिक प्रभावशाली और सफल हो सकती 
है। अमेरिका का हजारो मील लम्बा संमुद्र उसे यूरोप और एशिया से झलग करता 
है और यूरोप तथा एशिया की शक्तियों के साथ निरन्तर मित्रता में बहुत कुछ बाघक 
रहा है । अमेरिका की आधारभूत नीतियाँ उसकी विशिप्ट भौगोलिक स्थिति पर 
पाइचात्य गोलार्द के लिए भनुबूल 2224032%: वी उपज है। भौगोत्तिक दृष्टि मे 
संयुक्तराउय विश्व में सबसे भ्च्छी स्थिति ग्रहरा किए है, यह दो महासागरो कय सामना 
करता है भौर इस तरह संसार के दो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण व्यापार क्षेत्रो से सीचा 
सम्पर्क रखने में सफ्ल हुप्रा है । भोगोतित भौर सामरिक रूप से दुनिया मे भारत 
की जो ग्रसाधारण स्थिति है, वही उसे भन्तर्राष्ट्रीय मामलो में अधिकाधिक ग्रागे सा 
रही है। मार्च, 756 में दरा पर टिप्पणी करते हुए थी नेहरू ने कहा था--..' प्ह्म 
सामरिक ईप्टि से एशिया के भति महत्त्वपूर्ण ला हिर्द महासागर के मध्य से हैं । 
अतीत झौर वर्तमान युय में हमारे सम्बन्ध पश्चिम एशिया, दक्षिण-पूर्द एशिया भर 
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सुदूर पूर्व एशिया के साथ हैं और यदि हम चाहे तो भी इस तथ्य की उपेक्षा नहीं 
कर सकते 4" हिन्द महासागर मे शरक्ति-रिक्तता की समस्या भारत बी प्रादेशिक 
अखण्डता के लिए स्थाई सकट खडा कर सकती है। विदेशों से भारत के व्यापार 
और वारिज्य का अधिकाँश भाग इसी भमुद्र द्वारा होता है, श्रत इस क्षेत्र में कोई 
भी प्रबल विदेशी नौ-शक्ति भारत की अर्थ-व्यवस्था को छिप्न-भिन्न कर सकती है । 
भारत वी हजारों मील लम्बी समुद्री और स्थलीय सीमाएँ विदेश नीति के निर्धारण 
में सदा से भहृत्त्वपूर्ण मोग देती रही हैं। अतीत में हिमालय हमारी सुरक्षा का 
शक्तिशाली भ्रहरी था, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में श्रावश्यक है कि इधर से 
अपनी भोगोलिक स्थिति सुरक्षित करने के लिए भारत साम्यवादी देशों से अनुकूल 
सम्बन्ध बताए रखने की चेप्टा करे । मध्यकाल से ही ब्रिटिश विदेश नीति ने प्रपने 
इन लक्ष्यों वी प्रेरणा अपने देश की भौगोलिक स्थिति से ही ग्रहण की कि नौ-शक्ति 
का विकास किया जाए और यूरोपीय महाद्वीप मे शक्ति-सन्तुलब बनाए रखा जाए । 
इसमे सन्देह नहीं कि यातायात और सचार साधनों के विकास ने तथा 
श्राधुनिक युद्ध-तन्त्र ने भौगोलिक स्थिति के उस महत्त्व में परिवर्तत ला दिया है जी 
पहले था, तथापि झ्राज भी छोटे-वडे सभी देशो की विदेश नीतियों मे भौगोलिक 
तत्व का विभिन्न रूपो में महत्व है। सोवियत सघ का जो विशाल क्षेत्रीय विस्तार 
है प्रथवा चीन की जो सुविस्तृत भोगोलिक सीमाएं हैं, उन्होने सैनिक नियन्त्रण की 
समस्याझो को, झ्राघुनिकतम हथियारों के बावजूद, बडा विवट बना दिया है। 
कोरिया में सयुक्त राष्ट्रसघ को अपनी नीतियो का संचालन यह ध्यान में रखते हुए 
करना पडा था कि चीन की मुस्य भूमि उत्तर कोरिया में मिली हुई थी । रूस की 
भौगोलिक और सामरिक स्थिति ने ही विश्व की अन्य शक्तियो को इसबी धेरा-बन्दी 
करने भ्रथवा इसके चारो श्रोर बाधक राज्य बनाने की नीति पर धलते को विवश 
क्या है। 
प्राकृतिक स्रोत भी विदेश नोति को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। 
भ्राकृतिक साधन निश्चित और स्थाई होते हैं, लेक्नि ऐसे नही कि परिवर्तित ही ने 
हो सकें । नवीन अस्वेपएा भौर तकनीकी ज्ञान के बल पर एक देश के प्राकृतिक स्रोतो 
का विकास किया जा सकता है। प्राकृतिक साधनों का विपुल भण्डार होने से ही 
अमेरिका में इतना स्ामर्थ्य है कि वह अपना और दूसरों का निर्वाह कर सके झौर 
इसीलिए उसकी विदेशी नीति में “विदेशी सहायता' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्राकृतिक 
ख्रोती के बल पर झाधिक झ्ात्म-निर्मरता की दृष्टि से सयुक्तराज्य इतना सबल हैं कि 
वह सभी खतरों का सामना कर सकता है । कृषि-योग्य भूमि की विशालता के कारण 
ही सोवियत सघ को अपनी जनसंख्या बहुत बढ जाने पर भी विदेशों से अनाज मेंगाने 
की जरूरत नहीं पड़ेगी । ग्राघारमूत कच्चे माल वी विपुलता से बह विश्व का 
सर्वाधिक विकसित औद्योगिक राष्ट्र वर सकता है । इस स्थितियों मे उसकी विदेश 
नीति को बडा प्रभावित किया है । भोजन और श्क्ति एक राष्ट्र का जीवनदायी रक्त 
है जिसके बल पर वह अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का निर्मार्य कर सकता है। प्रथम 
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महायुद्ध तक अपने विशाल श्रौद्योगिक उत्पादन और साधन-सामग्री के कारण ही 
ग्रेट ब्रिटेन विश्व की महाशक्तियों में प्रथम स्थान बनाए रहा,। अपने विपुल प्रानह्ृतिक 
साधनों का समुचित विदोहन करके भारत न केवल पू्ो आत्म-निर्भर राष्ट्र बल्कि 
एक प्रमुख निर्यातक देश भी बन सकता है भौर तब उसकी विदेश नीति अधिक 
प्रभावशील वत जाएगी तथा गुट-निरपेक्षता की स्थिति अधिक मजबूत हो जाएगी । 
कम स्थायी भौतिक तत्त्व 

(॥.655 एशवगाशधा चिबाध्यार्ं होश्याला() 

अपेक्षाकृत कम स्थायी भौतिक तत्त्वों मे हम मुरयत औद्योगिक खोतो और 
सैनिक सस्थानों को ले सकते है । ब्रिटेन ने जब अपनी औद्योगिक सर्वोच्चता प्रो दी 
तो एक सन्तुलन-कर्त्ता (832॥०£7) के रूप मे उसकी सामथ्यं भी समाप्त हो गई । 
फ्रांस एवं ऐसे राज्य का ज्वलन्त उदाहरण है जिसकी जमंनी की तुलना मे श्रौद्योगिक 
हीनता का अनिवार्य परिणाम यह निकला कि वह जमंन-विस्तारबाद का मुकाबला 
नही कर सका । दोनो ही महायुद्धों मे 'औ्रौद्योगिक क्षमता' ने जय-पराजप के क्षेत्र भे 
महत्त्वपूर्ण भरूमित्रा श्दा की। सपुक्तराज्य अमेरिका की महान झ्ौद्योगिक क्षमता 
मित्र-राष्ट्री को विजय दिलाने में बहुत-कुछ सहायव' हुई । श्रपनी विपुय औद्योगिक 
क्षमता के वल पर ही सयुक्तराज्य झ्राज विश्व का सर्वाधिक सम्पन्न और शक्तिशाली 
राष्ट्र बना हुआ है । भारत के शौद्योगिक पिछडेपन मे ही उसे अभी तक महाशक्ति 
बनमे से रोके रखा है । यद्यपि भारत के पास कोयले झौर लोहे के विशॉल भण्डार 
हैं तथा मैगनीज के उत्पादन में उसका ऊँचा स्थान है तथापि भ्रपने औद्योगिक सस्थान 
(77005049॥ :5580॥5॥7५7/) के स्तर पर वह प्रथम श्रेणी की शक्ति नहीं बन 
पाया है। भारतीय जनसलख्या का चहुत वडा भाग उद्योगो में लगा हुम्रा है गौर 
प्रनवरत प्रयासों के बावजूद आज भी भारत के झौद्योगिक भस्थान वहुत्त सीमित 
हैं। जब भारत अपनी ओद्योगिक क्षमताझक्‍्नों का सभुचित विकास कर लेगा तो उसकी 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मे चार चाँद लग जाएँगे । * 
एक देश वी विदेश नीति के तत्त्वों में संनिक सस्थान बहुत ही प्रभावशाली 

स्थान रखते हैं। झाज महाशक्तियो का खिताब उन्ही देशो को भ्राप्त है जिनकी 
सैनिक क्षमताओं वी कोई याहनही है। शक्ति का युद्ोतर विवरण यरोप मे 
सामरिक केन्द्रों पर लाल सेना वी प्रभावशाली उपस्थिति का ही परिणाम था; दो 
महायुद्धों के बीच जमंती की भहान्‌ प्रभावशाली कूटनीतिक सफ्लता का रहस्य 
प्रत्यक्षत उसकी महान्‌ सैनिक तैयारियों में निहित था । सोवियत सघ द्वारा आशविक 
अम्ब्रो के परीक्षण ने युद्धोत्तर शीत-युद्ध में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया था | भारत 
भी ग्राज जो अत्तर्राष्ट्रीय भ्रतिष्ठा है वह वहुत-कुछ उमर रॉनिक शक्ति का परिशाभ 
है जो वह |965 शोर 97 में दिखा चुवा है। सेनिक तैयारियों के प्रभाव ने ही 
962 में थे भारतीय विदेश 303 दो प्रतिष्ठा _ बूल में मिना दी थी। भारत वी 
सैन्य देवनोलॉजी ने इसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भे भारी वृद्धि को है । 


__ , मंनिक-शक्ति में भूगोव शौर प्राइनिक खोतो जैसे स्थायित्व का स्पप्टतः प्रभाव 
होता है| वैज्ञानिक और तकनीरी परिवर्तनों दारा एक देश अपनी सैनिक शक्ति का 
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विकास करता रहता है। युद्ध-क्षेत्र म जय और पराजय एक द्वेश की सैनिक स्थिति 
में परिवर्तन लाती है । हितीय महायुद्ध ने इटली, जमेंनी और जापान की सैनिक 
प्रभुता नप्ट कर दी। पुनश्च, कोई भी राष्ट्र अपने सेनिक सस्थापनों को तमी 
निरन्तर समुन्नत ववाए रख सकता है जाव वह अपनी प्राकृतिक और औौद्योगिक 
क्षमताप्रों तथा तकनीकी ज्ञान को गतिशील रखे । एक देश की सेनिक क्षमताएँ वहाँ 
को झ्ाथिक सीमाझ्रो से प्रभावित होतो हैं। पाकिस्तान का सेनिक शक्तिग्सचय उसकी 
अर्थ-व्यवस्धा की कीमत पर हो रहा है और यह स्थिति अधिक समय नहीं चल 
सकती । भारत भ्रपती आथिक और तकनीकी कुशलता के बावजूद ग्रपनी आ्रधिक 
सीमाओ के कारण वेह रूस या अमेरिका की दरह आरएविक शस्त्रो का संग्रह करने 
वी दिशा में तिकट भविष्य मे आगे नहीं बढ सकता । एक देश को अपनी राष्ट्रीय 
थ्रुरक्षा के लिए उपयुक्त और समुचित सेतिक कार्यत्रम बनाना चाहिए और तभी 
उसकी विदेश नीति प्रभावशाली हो सकती है । लेकिन अपनी क्षमताओं की तुलता 
में बहुत अधिक महत्त्वाकौक्षो सेनिक कार्यक्रम बनाएं गए तो देश की भर्थव्यवस्था 
लदखडा जाएगी और त ही उन स्ेनिक कार्यक्रमों बा समुचित निर्वाह हो सकेगा । 
फिर संनिक बायंक्र्म पह ध्यान मे रखते हुए बनाने चाहिए कि तकनीकी विकास के 
फलस्वरूप सम्भव है किए आज के हथियार कल अपनी उपयोगिता ही खो दें । 
मानव तत्त्व * सख्यात्मक झोौर गुणगात्मक 
(झणाना क्रिदाल्या5. ऐण्बावक्र,ढ बात 008॥9॥06) 

विदेश नीति के तीसरे एककेम्द्री घेरे ((०ा०्थया० (००5) में हम 
सरयात्मक और गुणात्मक दोनों ही मानव तत्त्वों को ले मत्रते हैं। जनसख्या के 
गुणात्मक और सख्यात्मक दोनो ही पहलुओं की उपेक्षा नहीं की जा सबती । मध्य 
पूर्व उस क्षेत्र का उदाहरण है जिसके प्रति नीति-निर्मावा लोगों की सरया पर गौर 
इस तथ्य पर कि अ्ररव सख्या की इष्टि यहूदियों की तुलना में बहुत अधिक है, ध्यान 
देते हैं । द्वितीय महायुद्ोत्तर काल मे चीन श्र भारत वा ग्रन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व बहुत 
कुछ उनकी जनसरुया के विशाल ग्ाकार पर निर्भर रहा है। मानव स्रोत के प्रच्छे 
उपयोग पर राष्ट्रीय शक्ति श्राधारित होती है जिमसे विदेश नीति वी प्रभावशीलता 
में इृद्धि होती हैं। सामाजिक और राजनीतिक पद्धतियों को इस प्रकार सगठित क्या 
जाना भ्रपेक्षित है कि वे देश की आधारभूत मानवीम ग्रावश्यकवाझो वी पूर्ति कर 
सके । जनसख्या सामाजिक पद्धति के नियन्त्रण से बाहर हो जाए तो उसका झौर 
विदेश नीति का भविष्य उज्ज्दल नही होता । जनसख्या के भुणात्मक पहलू का 
विशिष्ट महत्त्व है। जनता का तकनीकी ज्ञान, उसको वूटनीतिक क्षमता श्रौर सकटो 
को धंयंपूर्वक सहने की सामथ्यं तथा राष्ट्रीय एकता का विदेश नीति के निर्धारण 
और सचालन पर निर्णायक प्रभाव पडता है। रूस, श्रमेरिका, ब्रिटेन, जमंनी झौर 
जापान की विदेश नीति के निर्माण में जनसख्या के आकार झौर गुणात्मक विशेषता 
का महत्त्वपूर्णो हाय रहा है। ग्रुणात्मक॒ विशेषता के बल पर हो जापान, जमंनी झौर 
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ब्रिटेन जैसे भौगोलिक क्षेत्र की इप्टि से छोठे देश भी सम्पूर्ण विश्व को आश्चर्यजनक 
ढंग से प्रभावित कर सके हैं ॥ भारत यदि अपनी सुविशाल जनसस्या के ग्रुण्यात्मक 
स्तर को वढा ले तो विश्व राजनीति में वह “ग्राश्चर्य” खड़े कर सकता है । चीन की 
विदेश नीति के निर्धारण में यह अनुभूति प्रवल है कि एक पूर्ण प्राणविक युद्ध भी 
उसवी सम्पूर्णो जतसख्या का विनाश नहीं कर सकेगा और इतनी जनसख्या बच ही 
जाएगी जो अपने प्रभुत्व क्षेत्र का विनप्ट महाशक्तियों की छाती पर तेजी से विस्तार 
कर सके । कोरिया मे चीन की विपुल सख्या-वल ने ही अमेरिका के मनसूजो पर पानी 
फेर दिया था। यदि उपयुक्त सस्या दल के साथ गरुणात्मक स्तर पर भी समुप्नत हो 
तो उस देश की विदेश नीति अनन्‍्तर्राप्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर पूरी तरह छा 
समती है । 

क्ूटनीति * राष्ट्रीय उद्देश्य 

(0एॉणा३९ए. उशाणा् एणए०05८$) 


चिदेश नीति का दूसरा मानव-तत्त्व राध्ट्र की कृटनीति की कुशलता है। 
जहाँ एक ओर इसमे राष्ट्रीय उद्देश्यों अथवा हिंतो वी धारणा निहित है वहां दूसरी 
ओर राजतन्त्र के हथियारों का निपुणा उपयोग भी शामिल हैं। यदि भारत ग्रपने 
राष्ट्रीय हितो की इष्टि से कूटनीतिक क्षेत्र का निर्धारण नहीं करता तो उसकी विदेश 
नीति कभी प्रभावशाली नहीं बन सवती। श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नैतृत्व मे 
भारतीय कूटनीति ने राष्ट्रीय हिंतो बी जो सुरक्षा की है, उसने विदेश नीति बी 
प्रभावशीलता को कितना वढाया है, कहने की झावश्यकता नहीं। 962 और 
]972 के भारत में जो अन्तर है वह राष्ट्र की कूटनीति की निपुणाता का प्रमाण 
है । यदि बगलादेश के सन्दर्म भे, रूस जंसी महाशक्ति के साथ सम्बन्धों के निर्धारण 
के क्षेत्र मे, पाकिस्तान के प्रति यथार्थवादी नीति ग्रहण करने के क्षेत्र मे, विश्व के 
सम्मुख भारत के नैतिक और न्यायसंगत इष्टिकोण के प्रचार के क्षेत्र में भारतीय 
नेतृत्व ने--श्रीमती गाँधी ने विधेष श्रृटनीतिक निपुणाता का परिचय न दिया होता 
तो परिस्थितियाँ इतनी विषम झौर सकटपूर्ण थी कि भारत को सम्भवत. गहरी 
कूटनीतिक झौर सैनिक पराजय का सामना करना पडता | 972 से विश्व राजनीति 
में भमरीकी कूटनीतिक लक्ष्य चीन-रूस मतभेदों का भरपूर लाभ उठाकर भ्रमेरिकी 
प्रमुत्व वा विस्तार रहा है झ्लौर इसों दिशा मे अमेरिकी विदेश नीति सचालित कौ 
जा रही है। पश्चिमी एशिया में रूसी बृटनीति को जो घकड़ा पहुँचा है उससे 
कीई पाश्चर्य नहीं कि रूस पश्चिमी एशिया ग्रथवा अरब जगत्‌ के प्रति झपनी 
विदेश नौति का पुनमू ल्यांकन करे । भारत का पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता 
भी “शक्ति से उत्पन्न उदारता का बूटनीतिक प्रयोग' रहा है जिसको सफलता भारतीय 
उप-महाद्वीप में शान्ति और महम्रस्तित्व के साथ एक नए युग का सूत्रपात कर 
सकती है. पराविम्तान में सोकतान्त्रिक शक्तियों वो सम्बल दे सकती है, विदेशी 
शक्तियों वो यह भनुभव वरा सती है कि बे भारत झौर पाक्सितान के मामलों मे 
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हस्तक्षेप की अपनी प्रम्परायत नीति का परित्याय कर दें | परन्तु जो घटनाक्रम 
चला है, पाकिस्तान का जो शत्रुतापूर्ण रबेया है और अमेरिका उसे जिस प्रकार 
इस उपमहाद्वीप मे सामरिक नीति का केन्द्र बना रहा है, वह सब 'उदारता के 
कूटनीतिक प्रयोग” की असफलता ही उजागर करता है। पाकिस्तान का अनुसूचित 
पक्षपोपण झौर भारत को निर्वल बनाने की असफल अमेरिकी कूटनीति ने ही इस 
उप-महाद्वीप में ग्रमेरिकन विदेश नौति को बेन्‍्नकाव कर दिखाया है । 


कूटनौति झोर प्रजातन्त्र 
(09ए003९०५ 8१80 व्या०टा०८०१) 


कूटनीति में तरीको और तकनीफ का चुनाव भी उद्देश्य की स्पस्टता की 
तुलना में कम महत्त्वपूर्ण नही है। यदि तरीके और तकनीक झधिनायक्वादी हुए तो 
एक लोकतान्य्रिक राष्ट्र की विदेश नीति की तानाशाही प्रद्धत्ति को ही प्रदर्शित 
करेगी। कूटनीतिक लक्ष्य प्रादेशिक विस्तारवाद भ्रथवा 'आथिक साम्राज्यवाद के हो 
सकते है और ये दोनो ही बातें लोक्तन्त्र के विरुद्ध है! आरम्भ से ही अमेरिकी 
कूठनीति का लक्ष्य अपने आशिक साम्राज्यवाद के प्रसार का रहा है और यही 
कारण है कि श्रमेरिकी विदेश नीति में 'वंदेशिक सहायता” के तत्त्व के पीछे छिपे 
वास्तविक इरादे अब एशिया और श्रफोका के देशों को धोखा नहीं दे सकते । चीन 
“* की कूटनीति प्रादेशिक विस्तारदाद की रही है जिसका प्रमाण 962 का भारत पर 
आक्रमण है । इस चीनी कूटनीति ने चीनी विदेश नीति में '"पचशील” के आलाव का 
खोखलापन सामने ला दिया है झौर एशिया तथा श्रक्तीका के छोटे-बडे राष्ट्र चीनी 
गणतन्त में अन्तनिहित प्रधिनायकतन्त्र से झ्राशकित हैं । लेकिन भमेरिका के प्रति 
“प्रगति के लिए मेत्री' की जो कूटनीति स्वर्गीथ राष्ट्रपति कैनेडी ने भारम्भ की थी 
वह एक भहाव्‌ लोकतान्त्रिक देश के अनुरूप थी, लेकिन जॉनसत झौर निक्‍सन युग 
में लेटित अमेरिका के प्रति अमेरिकी विदेश नीति उदार नही कही जा सकती और 
रीगनकाल में तो वह अनुदारता की सीमा छूदे लगी है । वयलादेश के लोकतास्निक 
जन-आन्दोलन को कुचलने से प्राकिसतान के बर्वर नर-सहार को समर्थन देने की 
अमेरिकी कूटनीति क्तिती झलोक्तान्त्रिक थी, उसे इतिहास भुला नहीं सकता । 
लोकतान्त्रिक कूंटनीति कुछ ग्रम्भोर सिद्धान्तों पर झाधारित होती है और वे 
सिद्धान्त लोरुतान्त्रिक देश,की विदेश नीति पर झपना प्रभाव रखते है । लोकतस्‍्त्रात्मक 
कुटनीति अथवा राजनय मे नीति निर्माताओं को जनता की रुचि और जनहित का 
ध्यान रखना होता है तथा झधिनग्यकवादी राजनयिक श्रवृत्तियों को ठुकराया जाता 
है । इसमे गुप्त सन्धियो का विरोध ओर खुली सन्धियो का समर्थेत किया जाता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति शोर सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की नीति भ्रगीफार की जाती है। 
झाज की महाशक्तियाँ इत बहुचाबित लोकतान्त्रिक आदर्शों' पर कहाँ तक चल रही 
है, यह उनकी विदेश नोति के बहु-रूपी चेहरो से स्पष्ट है । 
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विदेश नीति के उपकरण 
(प्राश्ञापगरश्यांड ए॑ रद एगां०) 

लक्ष्य-मिर्धारण के साथ ही उनकी प्राप्ति के हेतु कौन-से उपकरणों का 
उपयोग किया जाएगा इसकी तलाश तथा निर्णय की बात आती है। कुशल नीति- 
निर्धारक लक्ष्य, निश्चित करते समय उपलब्ध उपकरणो का ध्यान निश्चय ही 
रखते हैं | ऐसा न होने पर (और इसके उदाहरणो की कमी दुनिया के इतिहास में 
नही) लक्ष्य की सिद्धि तो नहीं ही होतो है, अवसर बड़े ही अवांछनीय परिणामों का 
सामना करना पड़ता है । 

भ्राचीन युग से ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धो के मुख्य उपकरण सन्धि वार्ताएँ, 
सुरक्षा-्समभझौता, सश्रय, सम्पर्क स्थापना भ्रादि रहे हैं। प्रथम विश्वयुद्ध तक गुप्त 
सन्धियो की व्यवस्था सर्वाधिक प्रचलित थी । अनेक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
तथा ग्राचार व्यवहार इसके द्वारा नियमित एवं प्रभावित होते थे। उन्नसवी सदी 
के ग्नन्तिम तथा बीसवी सदी के ध्रारस्मिक दशको मे एवं विश्वयुद्ध के दरम्यान भी 
गुप्त संशय तथा सम्धियाँ निष्पन्न कराना परराष्ट्र-्वीति का प्रमुखतम प्रधलित 
उपकरण रहा है । 

* 97 के अन्त में नवोदित सोवियत राष्ट्र ने तथा कुछ ही दिन बाद 
अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने शुप्त सन्चियो को व्यवस्था--शुप्त कुड्नय-की राष्ट्र 
को सर्वलाशी उलभनो में फेसा देने वाला कहकर भत्सेना की एवं इनका प्रचलन 
हमेशा के लिए समाप्त करने का झ्राह्वान किया । फलतः राष्ट्रसघ प्रसविदा मे गुप्त 
संश्रय व सन्धियों की परम्परा वो खत्म कर देने की व्यवस्था की गई थी। बाद में 
संयुक्त राष्ट्रसघ के घोषणा-पत्र मे भी इसे दोहराया गया । 

; दोनो विश्वयुद्धों के मध्य तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के दरम्यान धुरी राष्ट्रीं एव 
सोवियत सघ तथा बाद में सोवियत संघ, सपुक्त राज्य तथा ब्रिटेन के नेताग्रो ने कई 
गुप्त निर्णय लिए भ्रथवा कई समभौतों मे कुछ घाराएँ गुप्त रखी । सदी के उत्तराद्ध 
में गुप्त सन्धियो, समझौतो व संश्रयों का प्रचलन नही देखा जाता, किन्तु द्विपक्षीय 
शोर्ष 'सम्मेलनों तथा चार्ताओ में अक्सर कुछ गुप्त लिस्प॑य लिए जाने झथवा समभौता 
करने पी आशवा विभिन्न पक्षों की ओर से व्यक्त की जाती है, यद्यपि प्रत्येकः ऐसे 
भ्रवसतर पर वार्तावारी देशों को ओर से इस शव!) के उतने ही जोरदार खण्डन भी 
किए जाते हैं । 

प्रकाश्य सन्धियाँ, समझौते तथा सश्रय परराष्ट्र-नीति के मुख्य उपकरण हैं। 
सोवियत-चीनी पारस्परिक सुरक्षा सन्धि, (949 से लेबर 97] की) भारत- 
सौधियत मित्रता एवं सहयोग सन्धि तक दर्जनों द्विपक्षीय या वहुपक्षीय सन्धियाँ, 
सममभौते व संक्षय निष्पन्न हुए हैं | इनके मूल मे सम्बद्ध राष्ट्रो के राष्ट्रीय लट्ष्य 
सुरक्षानव्यवस्था के सुरदीकरण ग्थवा अन्य हित-सम्वर्देन की भावना सक्रिय रही है। 


] हो परकित्द वारादण वित्टा बह, पृ 46-2. 
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तात्कालिक दृष्टि से इन्हें नीति-निर्धारकों की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माना गया 
है । उनसे उनके राष्ट्रीय लक्ष्पो की प्राप्ति मे सहायता तो मिलतो ही है । 
ढितीय विश्वयुद्ध के तुरन्त बाद के कुछ वर्षों मे क्षेत्रीय सुरक्षा सम्धि संगठनों 
वी स्थापना संयुक्त राज्य तथा सोवियत सघ की परराष्ट्र-नीति का सर्वाधिक प्रचलित 
महत्त्वपूर्ण उपकरण रही है | युद्ध समाप्ति के एक दशक के भीतर ही उत्तर 
अतलांतिक सन्धि सगठन, ब्रिटेन के नेतृत्व में बगदाद समभोता (वाद मे संयुक्त 
राज्य के नेतृत्व मे यह केन्द्रीय सन्धि संगठन बन गया), दक्षिणी-पूर्वो एशिया सस्धि 
संगठन; सोवियत सघ तथा उसके अनुवर्ती यूरोपीय राज्यो की वारसा सन्धि सुरक्षा 
व्यवस्था प्रमृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धों के सर्वाधिक प्रमुख उपकरण हो गए । 
प्राथिक हितो के सम्बरद्धंन के हेतु यूरोपीय साभा मण्डी, यूरोपीय ग्राथिक 
समुदाय प्रमृत्ति कुछ नए प्रयोग किए यए हैं। द्वितीय विश्वगरुद्धोत्तर विश्वस्त यूरोपीय 
देशो की भ्रथंव्यवस्था को पुन. अपने पाँव पर खडे होने तथा ग्रुदतर बनने में इनसे 
अप्रत्याशित सफलता मिली है । भूतपूर्व चाँसलर प्राडेनावर तथा कुछ श्रन्य व्यक्ति 
इनमे भ्रट्टूट आशा एवं ग्रास्था रखते थे तथा" निकट या सुदूर भविष्य भे किसी 
यूरोपीय (गेर-साम्यवादी) महासघ व सघ के उदय का सपना देखते थे | कम-से-क्म 
दो दशकों तक इनके अन्तर्राज्य सम्बन्धी का तात्कालिक लक्ष्य एवं उपकरश दोनो 
ही, ये बने रहे। पर द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका एक दु'स्वप्न की तरह 
ज्यो-ज्यों प्रतीत के मंलवे मे घुप्रली पडती जाएगी, तथा भअम्यत्र की त्तरह पश्चिमी 
यूरोपीय देशो में भी राष्ट्र चेतता अधिकाधिक ती्ण होगी तब श्रन्तर्राष्ट्रीफतावाद 
अथवा अतिरिक्त राष्ट्रीयतावाद के ये प्रयोग नई पीढियो को कहाँ तब ग्राह्म घ 
श्राकर्धक जाने पड़ेंगे, यह वहना बठिन है । प्राँसीसी राष्ट्रपति डि ग्ॉल इन प्रयोगों 
फी सीमित सार्थवता में ही विश्वास बरता था, फिर भी सामा भण्डी ग्रथवा 
यूरोपीय भ्राथिक समुदाय के सदस्य देशो की परराष्ट्र-नीति भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के 
क्षेत्र में इन अभिनव भ्रयोगो से अनुरजित, भनुप्रेरित तथा प्रभावित तो होती ही है । 
यद्यपि गुप्त राजतय का युग अब नहीं रहा, ऐसा कहना फंशन-सा हो गया 
है, पर सदी के छठे दशक से शीर्ष सम्मेलनो के रूप मे अल्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का 
दििपक्षीय (कभी-कभी तिपक्षीय) वार्ताओ्रो'द्वारा नियमन किए जाने का श्रचलन बढा 
है । वैसे यह परम्परा द्वितीय विश्वयुद्ध के दरम्यान तीन महाशक्तियों के राजनयिको 
के कतिपय सम्मेलनो से शुरू हुई थी। शीर्षस्थ राजनयिको-प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति 
आदि की प्रत्यक्ष मेंट एवं वार्ता से झनेक पारस्परिक हित के मामले सुलकाए जाते 
हैं, अनेक महत्त्वपूर्ण निर्यय विए जाते है तथा भ्रनेक प्रकार के एक-दूसरे के प्रति 
शका-सन्देह दूर क्ए जाते हैं । इसे भी परराष्ट्र-नीति का एक महत्त्वपूर्णो उपकरण 
कह सकते हैं। 
राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप मे युद्ध को चर्चा पहले की जा चुकी है । 
आणविक युग में महाशक्तियों का श्रत्यक्ष सघ्प तो आात्मधाती होने के कारणा जल्दी 
सम्भव नही दीखता, किन्तु सदी के तृतीय चतुर्थक में छोटे-मोटे स्थानीय युद्ध चलते 
ही रहे हैं, उनकी सख्या वीसियो होगी, केवल भारत पर इस झवधि में पाँच बार 
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(पाकिस्तान की श्रोर से चार तथा चीन वी ओर एक वार) युद्ध लादे गए हैं। 
इनके कारण भारतीय परराष्ट्र-तीति के निर्धारकों को अपनी नीतियों में आमूल 
परिवर्तेन करने को बाध्य होना पडा है। प्राकिस्तान, इजरायल जंसे कुछ राष्ट्रो 
ने, ऐसा जान पड़ता है कि, अपनी परराष्ट्रनतीति का एक प्रमुख उपकरण युद्ध ही 
बना रखा है । पाकिस्तान की सम्पूर्ण परराष्ट्र-तीति (और अधिकॉश गह-नीति भी ) 
भारत के साथ युद्ध शुरू करने की भूमिका बनी रही है $ पाकिस्तानी परराष्ट्र-नीति 
के इस एक लक्ष्य ने उससे ग्रजीवोगरीव कालाबाजियाँ कराई हैं । भारत के साथ 
युद्ध उसकी नीतियो का सर्वोपरि उपसरण रहा है । 
परराष्ट्र-नीति के अन्य उपकरण है-दौत्य सम्बन्धों वी स्थापना, नई सरकारो 
तथा नवोदित देशो को मान्यता प्रदान करना, राजनयिक सम्बन्ध भग करना, 
विरोध-पत्र तथा चेतावनी देना, अन्तर्राज्य विवादों को पच-फंसला सुपुर्द करना, 
प्रमत्ति । कसी नवोदित देश को मान्यता प्रदान करना परराष्ट्र-तीति का एक 
महत्त्वपूर्ण उपकरण रहा है। सयुक्त राज्य ने सदी के दुसरे-तीसरे दशको भे सोवियत 
संघ को तथा पाँचवें से सातवें दगक तक जनवादी चीनी सरकार को भान्यता न 
देना अपनी परराष्ट्र-तीति का एक भुख्य मुद्दा बनाए रखा । आठवें दशक मे बंगलादेश 
को मान्यता देने का प्रश्न, पाकिस्तानी एवं भारतीय परराष्ट्र-वीति का एक 
महत्त्वपूर्ण उपकरण-सा ही बन गया है जिसके द्वारा भहत्त्वपूर्णो लक्ष्यों की श्राप्ति 
के प्रयत्त किए गए । जनवादी चीने बी सरकार ने इस प्रश्न पर क्ठौर रवंया 
अपनाना, पाकिस्तान के प्रति प्रपना सदुभाव एवं सुद्ठता प्रदक्षित करमे का एक 
साधन बना लिया है। सदी के उत्तराद्ध में उत्तरी कोरिया, उत्तरी वियतनाम, 
पूर्वी जमंती गझाराज्य की सरकारो को मान्यता प्रदान करना, विभिन्न देशों वी 
परराष्ट्र-नीति का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण वना रहा, जिसका उपयोग सथुक्त राज्य 
तथा सोवियत सघ के साथ अपने सम्बन्धों के सन्दर्भ भे किया जाता है । राजनपिक 
सम्बन्ध भग करना भी परराष्ट्र-नीति का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण रहा है जिसका 
प्रयोग राष्ट्रीय हितो के सम्वर्द्धन अधवा लड्ष्यों की प्राप्ति के हेतु किया जाता है, 
"ऐसे लक्ष्य भी जिनका वस्तुत उस देश से कोई सम्बन्ध नहीं रहता जिसके साथ 
सम्बन्ध विच्छिन्ष क्या गया हो । सोवियत सघ का इजरायल के साथ राजनयिक 
सम्बन्ध विच्छिप्त करना, वरतुतः मिस्र, सीरिया झादि अरव राज्यों के साथ अपने 
सम्बन्ध घनिष्ठ करने की सक्ष्य प्राप्ति के साघन के रूप में ही था । 
+.. किसी देश मे पूँजी न्‍्यस्त करना, उसके बौण्ड खरीदना, प्रत्यक्ष आधिव 
सहायता प्रदान करना, औद्योगीर रण एव पुननिर्माण में प्रभाव सहयोग प्रदान करना 
शादी के प्रारम्भ से ही परराष्ट्र-तीति के महत्त्वपूर्णा उपकरण रहे हैं। इसका सर्वाधिव 
ब्रयोग पास तथा जमंनी उस काल मे वर रहे थे + फ्रॉंसीसी सरकार की प्रत्यक्ष तथा 
प्रप्रत्यक्ष भनुप्रेरणा से रूसी वौण्ड जब बढी मात्रा में पेरिस वे! बाजारों में बिकने 
लगे, तो फ्रास-रूस सम्बन्धो मे एक नए अध्याय का वह प्रारम्भ था । तदुपरान्त रूस 
में रेल लाइनें बिछाने, उद्योग-घम्घों की स्थापना करने झादि में प्रधिकाधिक फ्रॉमीसी 
यूँजी न्यस्त होती गई । इसी तरह पूंजी न्‍्यस्‍्त करने वी नीति संबिया, यूनान तथा 
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रूमानिया गद्रादि में भी फ्रांसीसी सरकार के सकेत पर चलाई जा रही थी। इन 
सबके उद्देश्य स्पपष्टत. राजनीतिक थे | दूसरी ओर जमंनी की बगदाद रेलवे योजना 
उसकी परराष्ट्र-नीति का एक मुख्य उपकरण था। द्वितीय विश्वमुद्धोत्तर वर्षों में 
सयुक्त राज्य की मार्शल योजना ध्रुद्धध्वस्त यूरोपीय देशो के लिए केवल सहानुभूति 
व मानवीय उद्देश्यों से अनुप्ररित नहीं थी, 972 में बगलादेश में राहुत पहुँचाने 
एवं उसके पु्नानिर्माए के हेतु सोवियत सघ तथा भारत सहित कई देशो ने जो तुरन्त 
प्रभावी कदम उठाए-इन सबके राजनीतिक उद्देश्य थे | वस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धो 
में बहुत कम ही ऐसे कार्य होते है जिनका देशों वी परराष्ट्र-वीतियों से भ्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध न हो । 


अन्य देशों के साथ सॉँस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षरिक, खेलकूद सम्बन्धी प्रतिनिधि- 
मण्डलो के झ्रादान-प्रदान, पर्यटको को आने-जाने की सुविधा आदि का उपयोग 
परराष्ट्र-नीति के उपकरण के रूप मे किया जाता है। चीनी पिगपाँग खेल प्रतियोगिता 
में भाग लेने को अमेरिको खिलाड़ियो को झ्ामन्त्रित करना, दोनों देशों के कठु 
सम्बन्धों के युग को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम था ॥ सोवियत-अ्रमेरिकी 
सम्वन्धों में सुधार का प्रारम्भ भी पर्यटको, पत्रकारो, सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मण्डलो 
के झ्रादान-प्रदान के साथ हुआ था । 

सदी के उत्तराद्ध मे सयुक्त राष्ट्रसघ के मचो का उपयोग भी परराष्ट्र-नीति 
के उपकरण के रूप में किया जाता है। ग्रादर्श स्थिति में सभी ग्रस्तरराज्य विवाद 
सपुक्त राष्ट्र के द्वारा ही सुलकाएं जाते है। वँसी स्थिति में नीति-निर्धारकों की निप्ठा 
सर्वाधिक उसके प्रति रहतो तथा अन्तरराज्य विवादी, समस्याओं व उलभनों के 
सन्दर्भ में सयुक्तराध्टू में मामला ले जाने के अतिरिक्त नीति-निर्धारको को अन्य कोई 
काम ही नही रहता ! भारत के आदर्शवादी नीति-निर्घारको ने सम्भवत इसी झ्ास्था 
(था आशा) के साथ 949 के आरम्भ में कश्मीर से बर्वर पाकिस्तानी सैनिक 
कार्यवाई को शिकायत सुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ में की होगी, पर विश्व में अन्तर- 
राज्य विवादों को सुनभाना तो दूर, न्याय तथा निष्पक्षता के साथ किसी विवाद पर 
विचार-विमर्श करने में भी झ्रक्षम रहने के कारण यह आशा फतलवती नही हुई है । 
फिर भी समुक्तराष्ट्र को सदस्य बनाया जाना स्वय ही विश्व समुदाय का सदस्य 
बनने का प्रमाण साना जाता है । विश्व लोकमत उसके मचो पर व्यक्त होता है । 
प्रचार को दृष्टि से भी उसका विशेष महत्त्व माता जाता है । इन सबके फलस्वरूप 
आज शायद ही किसी देश की मीति-निर्धारक विश्व-सस्था की उपेक्षा करने को उद्यत 
हो । भारत के परराष्ट्र मन्त्रालय मे एक सुसगठित तया समर्थ विभाग सयुक्त राष्ट्र- 
सघ से सम्बन्धत मामलों की देखरेख करता है तथा उसके सन्दर्भ में नीतियाँ 
निर्धारित करने हेतु सामग्रियाँ प्रस्तुत क रने वा काम करता है ! 
; राजनमिव प्रतिनिधियों पर नौति-तिर्धारकों के निणोयों का कार्या्वयन का 
भार रहता है। नीति-निर्धारत भी इस भार से मुक्त नहीं होता । उसकी एक उक्ति, 


302 विदेश नीतियाँ 


एक सकेत, एक गलत शब्द देश के परराप्ट्र सम्बन्धो को साँधातिक हानि पहुँचा सकता 
है। नीदि-निर्धारण प्रक्रिया हेतु उपयुक्त तथा पर्याप्त रूप से सूचित रखना भी उनका 
महत्त्वपूर्ण कत्तब्य होता है। उनकी गलत या पर्याप्त सूचना नीति-निर्धारकों द्वारा 
गलत निर्णय लिए जाने के कारण हो सकती है । 


गुप्तचर विभाग--ग्रुप्तचर विभाग को नीति-निर्धारकों का आँख-कान कहा 
गया है। कई देशो मे इस विभाग के संचालक स्वय भी भहत्त्वपूर्ण कार्यवाहियाँ 
निष्पन्न करते हैं। इस विभाग को बड़े देशो के नीति-निर्धारक कितनों अधिक महत्त्व 
देते हैं, इसका एक आभास राष्ट्रपति झ्राइजनहावर की उस स्वीकृति से मिलेगा 
जिसमे कहा गया था कि अमेरिकी गुप्तचर विभाग सी आई ए कैवल भारतवर्ष 
में प्रतिवषं, 58,00,000 डॉलर की रकन खर्च कर रहा था" विभिन्न देशो में 
अपनी नीतियो के पक्ष मे लोकमत अनुकूल करना इस विभाग को सौपे गए अनेक 
तरह के दायित्वो मे से एक है । 


विदेश-नीति भ्रौर विचारधारा 
(#णसंडए एगांरए ॥90 7००० ४१) 
विदेश नीति मे विचारधारा की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। विचारधारा एक 

बडी सीमा तक विदेश मीति का निर्धारण करती है | इतिहास साक्षी है कि विचार- 
धारा दो या ग्रधिक राष्ट्रों के मध्य सहयोग भ्रथवा विवाद का मूल श्राधार बन जाती 
है| प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे, विशेषकर विदेश नीति में, विचारधारा को वास्तविक 
तत्त्व तब माना जाता है जब उसे राष्ट्रीय शक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है। जब 
शक्ति विचारधारा के आधार पर राष्ट्रीय भ्राकाँक्षा का साधन वन जाती है. तब 
विचारधारा प्रबल हो उठती है! शक्ति के अभाव में विचारधारा निष्क्रिय है, महत्त्व- 
हीन है प्रौर उसे हम केवल सिले-जुले खोखले विचारों की धारा मात्र कह सकते हैं। 
विश्व में साम्यवादी विचारधारा का भय माव्स या लेनित के विचारों से पैदा नही 
हुआ बल्कि रूस और चीते की शक्तियो ने, जो साम्यवाद के रक्षण, प्रसार भर 
प्रमुत्व के लिए कृतसंकल्प हैं, इसे एक प्रमुख विचारधारा बना दिया । 


विचारधारा का अभिप्राय 


पामर एवं पक्रिस का यह मत उपयुक्त प्रतीत होता है कि यद्यपि विचारधारा 
सम्बन्धी तत्व शताब्दियों तक साम्राजिक और राजनीतिर जीवन के निरन्तर तत्व 
रहे हैं, लेविन बीसदीं शताब्दी से ग्रू्व उनका कदाचित्‌ ही निर्णायक मद्दृत्त्य था। 
झाधुनिक युग तो विचारधाराग्रो का ही युग है। विभिन्न विचारधाराएँ श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों तथा विश्व-राजनीति में नई जान फूँकने का वाम कर रहो हैं । 


| ॥7 जदाबर, 972 को भारतोब समर में एक सदस्य के वरतब्य से-प्रावाशवाशी दिल्‍ती का 


असारण ॥ 
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विचारधारा द्वारा एक देश की जनता अपने मूल्यों और दरृप्टिकोशो को भपने 
सामाजिक परिश्रेध्य में प्रभिव्यक्त करतो है। पैडलफोर्ड एवं लिकन के अनुसार, 
_विचारधारा आधिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से सम्बन्धित 
विचारों का निकाय है जो इन लद्ष्यो को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना 
तैयार करती है स्नाइडर एवं वित्सन ने लिखा है कि “एक विचारधारा जीवन, 
समाज और सरकार से सम्बन्धित विचारों का वह्‌ समूह है जो प्राय. सामाजिक, 
घामिक एवं राजनीतिक नारसों या युद्ध के नारो से उत्पन्न होतो है. और जिसका 
लगातार प्रयोग उसे एक विशेष समुदाय, दल या राप्ट्रीयता का प्रमुख विश्वास या 
सिद्धान्त बना देता है।”” श्सीचर के मतानुसार विचारबारा व्यक्ति के प्रमूर्त 
विचारों की व्यवस्था है। ये विचार वास्तविकता को स्पष्ट करते है, मूत्यात्मक 
लक्ष्यों की अभिव्यक्ति करते है. तथा उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त 
करने भौर बताएं रखने का प्रयास करते है जिसमें उनके विश्वास के अनुरूप लक्ष्यों 
को सर्वश्रेष्ठ रूप में साकार किया जा सकता है ।* इस प्रकार सरकार, अर्थव्यवस्था, 
समाज या जीवन सम्बन्धी अन्य बातो के निश्चित विचार-ममूह को हम विचारधारा 
कह सकते है | व्यापक अर्थ में विचारधारा के ग्रन्तगंत वे सभी बाद झा जाते है 
जिन्हे हम सर्वाधिका रवाद, फासीवाद, नाजीवाद, प्रजातत्व्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद, 
समप्टिवाद, गाँधोवाद, माप्नोवाद या उदारवाद आदि नामो से सम्बोधित करते हैं । 
दुनिया के प्रमुख धर्मो--हिन्दू, इस्लाम, ईसाई-- को भी हम विचारधारा मान सकते 
हैं । स्प्राउट ने विचारधाराओं को दो वर्गों में विभाजित किया है--राजनीतिक 
विचारधाराएं और गैर-राजनीतिक विचारधाराएँ। स्प्राउठ का मत है कि 
सौविधानिक जनतन्थ, साम्यवाद, राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीयवावाद प्रमुख विधार- 
धाराएँ है। हस जे मार्गेन्धो ने प्रपने ग्रन्य 'पालिटिक्स अ्रमोग नेशन्स” में विधार- 
धाराओ को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बाँदा है-- 
, यथास्थिति (9/90७६-५००) बनाए रखने वाली विचारधाराऐं, जैसे 
शान्ति एवं भस्तर्राप्ट्रीय कानून । 
2, वबिस्तारवादी अथवा साम्राज्यवादी विचारधाराएँ जँसे फासीमाद, 
नाजीवाद, माझ्रोवाद झआदि । 
3. अस्पष्ट तथा अनेकार्थों विचारधाराएं जैसे ग्रात्मनिर्णय का सिद्धान्त । 

अनेक विद्वानों ने विचारधारा का बहुत व्यापक ग्र्थ लगाया है भौर एक 
विचारधारा में ग्रनेक विचारधा राओ्रों को सम्मिलित किया है। उदाहरण के लिए 
उदारवाद के ग्रन्तर्गत जनतन्त्र के विभिन्न रूपो और ब्यक्तिवादी विचारघाराप्रो को 
सम्मिलित किया जाता है तो सर्वाधिकारवाद के झन्तगेत नाजीवाद, फासीवाद, 
साम्यवाद आदि विचारधारामों को गरझाना को जातो है। विधारघारात्रों का 
वर्गीकरर्ा विवादास्पद है, लेकित इस तथ्य से इन्कार नही किया जा सकता है कि 


4. हक्वंध खाव गा २ ि०णड ण एणाएएग एकशआत्एणा, 9 5. 
2 5#/द'#ल $ ०0 हा, 7 75: 
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आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति दोप्रमुल विचारधारा की रगस्थली है--जनतस्तर 
और साम्यवाद । कुछ राष्ट्रो ने दोनो की मध्यवर्ती विचारधारा को जनतान्त्रिक 
समाजवाद' का नाम दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भे विचारधाराश्ो के सघर्ष 


की बात झ्राम हो गई है। राष्ट्रों के मध्य मतभेदों और सधर्षों का एक प्रमुख कारण 
उनकी परस्पर विरोधी विचारधाराएँ हो है । 


विदेशनोी ति और विचारधारायें 

किसी भी देश की विदेश नीति उसकी राष्ट्रीय शक्ति को सम्बल प्रदान करती 
है प्रथवा अप्रतिष्ठित करती है । शक्तिशाली विदेश नीति राष्ट्रीय शक्ति के उत्थान 
और कमजोर विदेश राष्ट्रीय शक्ति के पतन का प्रतीक मानी जाती है ॥ विचारघारा 
में वह शक्ति है जो विदेश नीति को मुखर बनाती है, उसकी प्रभावशीलता को 
बढाती है, भ्रन्तर्राप्ट्रीय जगत्‌ मे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को श्रारोपित करती है। बिचार- 
घारा में वह शक्ति है जो एक उत्तेजित शौर असंगठित गतिदिधि को एक सशस्त्र 
और सगित राजनीतिक आन्दोलन मे बदल देती है। विचारधारा आ्िक, 
सामाजिक और राजनीतिक मूल्यो तथा सद्ष्यो से सम्बन्धित विचारो का एक निकाय 
होती है थो समाज या राष्ट्र के लक्ष्यो को स्पष्ट करती है जिससे जनता का मनोबल 
ऊँचा उठता है, जनता में लक्ष्य प्राप्ति की प्रबल प्रेरण्या जाग्रत होती है और जनता 
भ्रनुशासन एवं ग्राज्ञापालन की अम्यस्त हो जाती है । इतिहास बताता है कि जच 
कभी किसी विचारघारा को जनता ने इढता से प्रपता लिया तभी उस विचारधारा 
ने जनता के व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों को भारी शक्ति प्रदान को, देश में वह 
फिजा पैदा कर दी जिसने अपने लट्ष्यो को प्राप्त करने के लिए, श्पने गौरव को 
रक्षा के लिए ग्रपने राजनीतिक प्रमुत्व की भूख को मिटाने के लिए, राष्ट्रीय शक्ति के 
प्रसार के लिए झ्पना सद-कुछ न्यौछावर कर दिया | 

जिम राष्ट्र वी कोई निश्चित विचारधारा नही होती भ्रथवा जो रा्ट्र प्रदेक 
विचारधाराग्ो का शिकार होता है, वह सरलता से विदेशी प्रचार-प्रभाव मे आ जाता 
है। ऐसा राष्ट्र भ्रपनी शक्ति का समुचित विकास मही कर पाता । जिस विचारधारा को 
एक देश मानता है उसी विचारघारा को मानने वाले दूसरे देशों की सदुभावना और 
मैत्री उमके प्रति रहना स्वाभाविक है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ मे दो अथवा अधिक 
राष्ट्रों की मैत्री का मार्ग तब अधिक प्रशस्त हो जाता है जब उनके राजनीतिक सिद्धान्त, 
उनकी घिदेश नीतियाँ मिलती-जुलती हो था कम से कम एक-दूसरे को विरोधी न हो । 
अमेटिदर भ्रौर यरिचमों जयत्‌ के बहुत से यूरोपीय राष्ट्र लोवतन्त् बे समान प्रादर्शों 
से प्रेरित और प्रभावित होकर ही साम्यवादी शक्तियो के विरुद्ध भोर्चा सम्भाले हुए है । 
'स्वतन्त्र विश्व भर “साम्पयवादी विश्व” के बीच विरोध धयवा संधर्ष को स्थिति 
इसलिए है क्रि दोनों पक्षों के राजनीतिक-सामाजिक-प्राथिक आदर्श भिन्न-भिन्न हैं 
झौर एव के अहित में दूसरा अपना हित समझता है । विचारधारा का प्रयोग सभी 
राष्ट्र भपने हितो के सरक्षण-संदर्धन में किया करते हैं भौर विदेश नीति का मुख्य 
लद्य भी यही होता है । 
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विचारधारा और विदेश नीति के पारस्परिक सम्बन्ध और अन्तर का एक 
अच्छा स्पप्ठीकरण डॉ गोविन्द पुरुषोत्तम देशपाण्डे ने एक लेख से किया है। 
उन्ही के शब्दों मे-- 

“हम विदेश नीति भौर विचारधारा के परस्पर सम्बन्ध पर विचार करेंगे । 
यह कुछ कठिन विपय इसलिए है कि श्रत्येक आदमी, जो एक क्षण विदेश नीति और 
विचार को परस्परावलम्बित मानता है, तो दुमरे ही क्षण अपने क्यन से मुकर जाता 
है, इससे इन्कार कर देता है । यह अग्रलिखित रष्टान्त से स्पष्ट हो जाएगा | विदेश 
नीति मुख्यतया राष्ट्रीय हित से सम्बद्ध होती है । ऐसा मानने वाले किसी समीक्षक 
को लीजिए ॥ उसका यह प्रिय भ्राग्रह ठीक है किन्तु वह विदेश नीति की विचारधारा 
के सन्‍्दमम में टीका करने से कतराता नहीं। 97 में श्रीचंका में जनता विमुक्ति 
पेरूगना नामक संगठन जब आन्दोलन के रास्ते पर था तब भारतीय सरकार ने 
श्रीमती भण्डारनायके की सरकार के प्रति सहानुभूति दिखाई थी । मेरे एक मित्र को 
जो विदेश नीति झौर राष्ट्र-हित के परस्पर सम्बन्धी को स्वीकार करते हैं, भारत 
सरकार की यह भूमिका पसन्द नही आई । मैंने उनसे कहा कि हमारी सरकार को 
महसूस हुआ कि जनता विमुक्ति मोर्चे की शक्ति बढाने से भण्डारनायके सरकार 
खतरे मे पड़ जाएगी जो भारत के राष्ट्र-हितो के प्रतिकूल होगा । तब वे इसे गलत 
बयो मानते हैं ? 

वे मेरे प्रश्व का उत्तर देने मे (प्रश्त ज्यादा कठिन नहीं था) जरा गडबड़ाए 
और मुभसे ही पूछने लगे कि भण्डारतायके सरकार के पतन से क्या विगड़ने वाला 
है ? इसी वात को इतने विस्तार से लिखने का कारण यह है कि हर आदमी 
राष्ट्रीय हितो की व्याख्या अपनों विचारधारा के अनुरूप करने लगता है। 
समाजवादियो, इन्दिरा गाँधी पन्थियो, जन-सधियों और साम्यवादियो के राष्ट्रीय 
हित के सम्बन्ध मे विभिन्न रष्टिकोण हैं । सक्षेप मे यह है कि विचा रधारा से परे 
कोई देखना नहीं चाहता था । 

लोगो का मत है कि विदेश नीति के सम्बन्ध में विचारधारा का प्रश्त 
प्रमुखतः साम्यवादी राष्ट्रों में उपस्थित होता है। साम्यवादी नेता उठते-बठतसे 
अन्तर्राप्ट्रीययाद वा उद्घोष करते हैं इसलिए यह घारणा बनने लगती है | इसलिए 
उनके सन्दर्म में यह प्रश्न निस्सन्देह महत्त्वपूर्णा है परन्तु श्रीलनक्ा-भारत के उदाहरण 
से यह स्पष्ट हो गया है कि यह प्रश्न उन तक ही मर्यादित नही है, इसलिए विचार 
और विदेश मीति के परस्पर सम्बन्ध को समझना महत्त्वपूर्ण है ॥ 

विदेश नीति पर जरा बारीकी से विचार करने से स्पष्ट हो जाता हैं कि 
उसमे विचारधारा का भश्न कैसे घुस जाता है। विदेश नीति के अन्य करेई भी हेतु 
हो, उनका एक हेतु बिचारघारा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता है । कोई भी सरकार 
आधिक झौर सामाजिक तन्त्र की सुरक्षा को विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य 
मानती है । साधारण॒तय्रा सरकार उस्त तन्‍त्र को खतरे में नहीं डालेगी । उस तस्त्र 
वी सुरक्षा को मद्देनजर रखकर ही सरकार समस्याझो से निपटती है। 
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विकमित राष्ट्रों मे विभिन्न राजनीतिक दलो के बीच स्थूल रूप से विदेश 
नीति सम्बन्ध मतक्य होते है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दलो में 
* न्नीति-विषयक कोई सुनिश्चित और परस्पर भिन्न मत होने को सम्भावता नहीं होती 
किस्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वहाँ विदेश नीति सम्बन्धी कोई मतभेद नही होते 
परन्तु सामान्यत ये मतभेद विवरण विपयो और नीतियो के क्रियात्वयन सम्बन्धी 
होते हैं । वियतनाम जैस मसले पर जो तीव्र मतभेद थे वे किसी विशिष्ट राजनीतिक 
तत्त्वज्ञान की उपज नही थे। अनेक वार तो इन मतभेदों का राजनीतिक दलों से 
कोई सम्बन्ध भी नहीं होता ॥ 
इससे भिन्न दशा भारतीय उपमहाद्वीप के विकासशील देशों की है । इस 
फर्द के क्या कारण है । इसका स्पष्ट उत्तर है विचारधारा । अमेरिका जैसे देश मे 
प्रचलित प्राधिक और सामाजिक तन्त्र मे दोनों पक्षो के स्वार्थ परस्पर गुथे हुए 
हैं । उस तन्त्र में कसी भी प्रकार का क्रान्तिकारी परिवर्तेत लाने का वायदा कोई 
दल नहूँ। करता । इसके विपरीत दशा हमारे देश की है इसलिए हमारे यहाँ विदेश 
नीति विपयक इतने तीत्र मतभेद है । इन मतभेदों की जड से हमारे आथिक और 
सामाजिक़ तन्त्र का निर्माण और विकास होता है । 
विचारधारा और विदेश नीति के बाबत दूसरा प्रश्न साम्यवादी राष्ट्रो की 
विदेश नीति के सम्बन्ध मे उत्पन्न होता है । ये राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मर्वबहारावाद का 
ढोल चाहे जितनी जोर से पीट रहे हो उनकी विदेश नीति बहुत भ्रधिक भिन्न नहीं 
होती । जब वियतनाम पर वमवारी हो रही थी तब ब्रेकनेव या भाओ, निक्‍सन के 
साथ शंबेत या माओताई (एफ प्रस्थात चीती मद्य) का रसास्वादन कर सकते हैं ? 
तब 'प्रन्तर्राप्ट्रीयदाद' कहाँ कक मारता है ? 4 
फिर भी हमे एक अन्तर ध्यान में रखना होगा। युद्ध-विराम से पूर्व 
वियतनाम को सोवियत सघ और चीन की शोर से अविरत सहायता मिलती रही, 
यल्कि सुद्ध-विराम के छ महीने पहले तक परस्पर सन्देह से देखने वाले चीन और 
रूस जैसे राष्ट्रो ने सहायता कार्य मे परस्पर सहयोग का उपक्रम किया । 
जिस प्रकार और जिस वेग्र से वियतनाम में भदद पहुँची उस पर विचार 
करते ही यह्‌ मवाल उठ सडा होता है क्रि चीन और सोवियत सघ में वास्तव में कोई 
"संघर्ष है या नहीं, यहाँ विचारधारा जो भूमिका अ्रदा करती है उसका ख्याल जाता 
है । सोवियत सघ के भय से अमेरिका से सम्बन्ध जोडने वाला चीन और अन्तर्राष्ट्रीय 
“ सास्यवाद आन्दोलन मे चीन के जो सुप्रसिद्ध क्रान्ति की उसकी ओर शत्रुता से देखने 
वाला रूस--इन दोनो में यह सहयोग कंसे सम्भव हुआ ? राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम वे 
प्रति वंचारिक साम्य का हो परिणाम है, राष्ट्रीय मुक्ति सग्राम में हमे कोई रुचि नहीं 
है | चीन वभी यह स्वीकार नही करेगा कि वह कही भी, कसी भी राष्ट्रीय मुक्ति 
साग्राम में सहयोग न देगा इसका कारण भी वँचारिक है।” ब 
सारांथ यह है कि विदेश नीति में सर्वत्र विचारधारा चाटटे सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण हो, पर वह एक महत्वपूर्ण और अनिवाय घटक है । इसे इष्टि से शोभा 
कर देने पर विदेश नीति का विवेचन अपूर्ण और दिग्भ्रमित हो जाता है । 
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विदेश नीति तथा श्रस्तर्राष्ट्रीय राजनोति 
(एगतड्ग एगारए शाएे [स्‍/र्शारबाणबा एगा६०५) 

विदेश नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विषयक अनुसन्धान का सम्बन्ध 
विविध राष्ट्रो त्वा उनके सम्बन्ध मे निरंय लेने वालों के कार्यों से'होता है । इसका 
सम्बन्ध नीति के निर्धारकों तथा राष्ट्रीय ग्रौर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशालियो और विशेषत 
अन्तर्राष्ट्रीय सधपों और उनके समाधान पर पडने वाले उनके प्रभावों से होता है । 
यद्यपि इस प्रकार के अनुसन्धानों को निश्चित रूप से सामाजिक-मनोवेज्ञानिक ही 
नहीं कहा जा सकता, तथापि सामाजिक-मनोर्वैज्ञाविक सकल्यताओं तथा विधियों से 
इन समस्याझरो के समाधान में विविध प्रकार से सहायता मिल सकती है ।? विगत 
कुछ वर्षों में इस श्रेण्यी के अन्तगेंत निम्नलिखित प्रकार के अनुसन्धान कार्य हुए है?- 
जनमत 

विदेश भीति के निर्धारण तथा उसे ग्रमल मे लाने के सन्दर्भ मे सामान्य तथा 
विशेष, इन दोनो ही प्रकार के प्रश्नों पर जनमत का प्रभाव कहाँ और किस सीमा 
तक पडता है, इस सम्बन्ध में, यदि समुचित ध्यान दिया जाए, तो अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवहार के अध्ययन मे, जनमत-भनुसन्धान बहुत फुछ उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 
इसके लिए यह आवश्यक है कि उन प्रमुख मान्यताओं और उद्देश्यों का विश्लेषण 
किया जाए, जो विदेश नीति के सन्दर्म मे उपयोगी सिद्ध होते हैं और जिनके अनुसार 
जनमत विभिन्न विकल्पों की सम्भावनाम्ो को प्रभावित कर सकता है ? नीति प्रक्रिया 
के क्षेत्र मे जनता के विभिन्न वर्गों का किस प्रकार का क्या योगदान होता है--इसका 
भी विश्लेपण होना अपेक्षित है । 

विदेश नीति के मामलो भे जनता को कितनी रुचि होती है, इस सम्बन्ध में 
अध्ययत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योकि उससे यह पता चलेगा कि नीति+ 
निर्धारक, इस सामान्य 'मनोदशा' से किस सीमा तक सहमत है और वे उसे कहाँ 
तक झपने काम मे लाते हैं । जनमत विषयक अध्ययन और भी झधिक उपयोगी सिद्ध 
हो सकता है, जैसा कि इस दिशा में अब भी भधिकाधिक हो रहा है | यदि इस 
सम्बन्ध में प्रौशिक या पूर्ण रूप से, विशिष्ट वर्गों पर ही ध्यान दिया जाए तो निश्चय 
ही परिणाम बहुत उपयोगी होगे । हाल में हुए कुछ अध्ययनों मे यह छानबीन 
विस्तारपूर्वकं को गई है कि विदेश नीति सम्बन्धी विशेष प्रश्तो पर, विशिष्ट वर्ग 
के व्यक्तियों बी सम्मति के कौन-से स्रोत होते हैं तथा निर्णयन की प्रक्रिया मे, इस 
प्रकार की पम्मति का क्‍या स्थान होता है । मत-अध्ययन के अतिरिक्त, इस सम्बन्ध 
मे भोकुछ अनुसन्धान हुए हैं कि जनता के उभन्ननैभन्न वर्गों का विदेश नेतति के 
मसलो के साथ क्सि प्रकार का सम्बन्ध होता है, उदाहरणार्थ विदेशी मामलो 
सम्बन्धी सूचनाओं, झभिरुचियो तथा कार्यों का आम जनता के बीच प्रसार, सतर्क 
जनत। तथा मत-नियामक नेता कहे जाने वाले व्यक्तियो की विशेषताएँ तथा विदेश- 
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नीति सम्बन्धी प्रश्नों से सम्बन्ध रखने वाले मतो का श्रचार-प्रसार जनता के बीच 
(अपेक्षाकृत कुछ कम मात्रा मे ) किस प्रकार होता है। 
विदेश नीति सम्बन्धी मि्यों को जनमत कहाँ तक प्रभावित करता है ? 
इस सम्बन्ध मे और अधिक विस्तार के साथ प्नुमन्‍्वान विएए जाने की ग्रावश्यकता 
है । सामाजिक-मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता लग सकता है कि वे कौन-सी 
परिस्थितियाँ है, जो जनमत के वीच एक विशेष प्रकार को मनोदशा को जन्म देती 
हैं ? यही नहीं, इससे यह भी ज्ञात होगा कि जनता के विभिन्न बर्ग जित विकल्पों 
को कल्पना करते हैं, उनका निर्धारण कौन-सी परिस्थितियाँ करती हैं तथा जन- 
साधारण के कुछ भागो को पमिन्न-मिन्न प्रकार के कार्यों के लिए वे किस प्रकार 
ज्रेरित कर सकती हैं? इस प्रकार से अ्रध्ययनो मे निरंयकर्त्ता प्रो को केन्द्र विन्दु बना 
कर यह मालूम किय! जा सकता है कि नीति प्रक्रिया के सन्दर्म मे, जनता के बारे 
मे निर्णय-कर्तताओ की सामान्य धारणाएँ क्‍या होतो है ? किस विशेष स्थिति भे, 
जनमत के स्वरूप के सम्बन्ध मे ये लोग किस प्रकार से अनुमान लगाते हैं तथा उनके 
लिरोय सम्बन्धी कार्यों पर इसका क्या प्रभाव पडता है ? 
एकाकी मंच-नेता 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों को सकह्पनाओ का रूप देने तथा तत्सम्बन्धी 
अनुसन्धान किए जाने पर, जिस दिशा में अनुमगन के लिए हाल में ही जोर दिया 
जाने लगा है, वह है उन एकाबवी मच-नेताओ्रों के व्यवद्दार, जो विदेश नीति के 
निर्धारण भौर उसे कार्यान्वित करने मे योगदान करते हैं। ऐसे अनुसन्धानों मे 
परिस्थिति वी परिभाषा, प्रद्निया सम्बन्धी समस्याओं को सुलभाने, नेतृत्व, कार्ये, 
संचार और प्रभाव की गति जेसे उन बोद्धिबव और सगठनात्मक प्रक्रियाओ्रो पर 
विशेष जोर दिया जाता है, जो उन परिस्थितियों में अपनी मूमिका झदा करती है, 
जिनमे जिम्मेदार निर्णंयकर्ता यह निर्णाय करते है कि राज्य किन-किन विबल्पो का 
आश्रय लेता है। इस प्रकार के अनुसधान का गझ्राधार प्राय यहो धारणा होती है, 
फिर भी यह नितान्‍्त ग्रावश्यक नहीं क्योकि किसी स्थिति विशेष मे, निर्णयकर्त्ता 
राज्य ही होता है। राज्य के व्यवहार के भ्रध्ययन की सबसे ग्रधिक सरल विधा है, 
निर्णयन-प्रक्रिया का अध्ययन । इस प्रकार की धारणा, विशेषकर उन स्थितियों में 
उचित होती है, जिनमे किसो विशेष भ्रकार के बडे-बडे निर्णयो के मामलों पर 
अनुसन्धान किए जाने पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जाता है, जैसा कि संयुक्त राज्य 
अमेरियए ढण कोरिया के अफक्रछफ वा विरेज बसस्‍्ने के निर्णय का विघ्तृत रुप मे 
किया गया भ्रध्ययन । 
शक अन्य वर्ग के अनुसन्धानकर्त्तापरों ने अनेक मनोवैज्ञानिक क्षेत्रो के रूप मे 
सार-विश्लेषण बी एक अन्य विस्तृत विधि का विक्ञास कर, अन्‍्तर्राष्ट्रीय निर्णय के 
अध्ययन वेः सम्बन्ध में एक भिन्न मार्ग का ही अनुसरण किया है। उदाहरणार्थ, 
94 में युदधकारी घटनाओं के पुननिर्माण के लिए इस विधा का सहारा लिया 
गया था। इस प्रसार के सार-विस्तेषण में इस बात पर जोर दिया जाता है दि 
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नीति सम्बन्धी परिणामों के प्रति, विभिन्न देशो के प्रमुख एकाकी मच-नेताओं के 
प्रत्यक्ष ज्ञान तथा उनको भावात्मक प्रतिक्रियाओं के बीच किस प्रकार का और कैसा 
सम्बन्ध होता है, जवकि इसके ठीक विपरीत सनाइडर के नमूनो में अन्तर्राष्ट्रीय तथा 
सस्थागत चरो पर जोर दिया गया है । ये दोनो ही विघाएँ विभिन्न परिस्थितियों मे 
निणंयन की प्रक्रिया तथा उसके परिणाम सम्बन्धी प्राककल्पनाओं को जन्म देती हैं। 
इसके झतिरिक्त' इनका प्रयोग विशेष निर्णयों के सन्दर्भ के बाहर भी किया गया है; 
उदाहरणा्थ, एकाकी निर्श॑य-#र्त्ताओं की उन धारणाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान के क्‍्स्‍ध्ययन 
के सिलसिले मे, जो उनके नीति-निर्धारण पर जोर देते है। यही नही, इसका प्रयोग 
उन लक्ष्यो और निर्णयो की प्रक्रियाओं के अध्ययन मे भी किया जाता है, जो 
संस्थागत इकाइयो को विदेश-नीति के दायित्व के साथ जोडती हैं । 
विदेश नीति की प्रक्रिया में, एकाकी मच-नेताओं के सम्बन्ध में, अनुसन्धान 
वी यहू विधा राज्यो के व्यवहार की ग्रक्रिया का प्रतिनिधित्व तो करती ही है, पर 
साथ ही साथ इसके जरिये यह भी मालूम करना सम्भव हो जाता है कि राज्यो के 
कत्रिपय कार्यो के क्या कारण होते है ” कहने का अ्भिप्राय यह नहीं है कि जिन 
व्यक्तियो का पग्रध्ययन जिया जाता है, वे ही इस झ्ाशय के लिए राज्य का गठन करते 
है, वल्कि यह्‌ है कि वे राज्य के कार्यो में प्रमुख हिस्सेदार तथा सहयोगी होते हैं । 
वस्तुत, यह आवश्यक नहों कि इस प्रकार का अनुसन्धान प्रमुख तिरृंय-कर्त्ताप्ो के 
कार्यों पर जोर दे, बल्कि उन राजनयिको तथा अन्य अधिकारियों के कार्यों का भी 
अ्रध्ययन्न कर सकें, जो समस्त प्रक्रिया मे, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। संयुक्त 
राज्य भ्रमेरिका के विदेश विभाग, राष्ट्रीय विदेश-बीति सगठनोी तथा सयुक्त राष्ट्र 
संघ जंसे अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो की विदेश-नीति प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों 
के सम्बन्ध में कुछ अनुसन्धान कार्य हुए हैं । इस प्रफार के प्रनुसन्धान के जो विपय 
रहे हैं, वे इस प्रकार हैं--सम्बद्ध व्यक्तियों की अपने वार्यों के प्रति कसी घारणाएँ 
होती हैं ? कार्यों की परिभाषा से उनका क्‍या आशय होता है? श्रपने कार्यों के 
सिलसिले में उन्हें किन क्रियाओ और प्रारस्परिक क्रियाओं का ग्राथ्य लेना होता 
है ? किस भ्रकार से कार्य, विदेश नीति श्रक्रिया का झग बनते है और क्सि प्रवार 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे वे विदेश नीति को प्रभावित करते है ? 
भ्रन्योन्य क्रिया की प्रक्तियाएँ 
पिछने कुछ वर्षों मे, जिस अनुसन्धान-्षेत्र मे प्रगति हुई है, वह है व्यक्तियों 
या वर्भों की श्रन्यान्य क्रियाम्रों का प्रायोगिक अ्रध्ययन, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के सघ्षों, 
सौदाकारी भौर प्रतियोगिता तथा सहयोग के बीच की श्रक्धियाओं को और अधिक 
स्पष्ट करने के उद्दे श्य से किया जाता है। इन प्रयोगों के सिलसिले में प्रयोगशाला 
में, ऐसी परिस्थितियों को लाते का यथासाध्य प्रयत्न किया जाता है, जो ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों के ही भ्रनुरूप हो । भ्रन्तर्राप्ट्रीय परिस्थितियों की हू-ब-हू नकल करके 
यह नही किया जाठा, वल्कि उनकी कुछ श्रमुख विशेषताओं को लेकर ही किया 
जाता है । इसमे कुछ ऐसी प्न्यान्य क्रिया की प्रक्रियाओं के नियन्त्रित भ्रवलोकन 


382 विदेश नीतियाँ 


की सुविधा रहती है, जिससे राष्ट्रो के आपसी सम्बन्धों के विषय में कुछ जानकारी 
बआ्प्त होती है । 

प्रमुख प्रायोगिक विधाओ में से एक अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय छद्म विद्या के द्वारा 
प्रयोगशाला मे, भिन्न-भिन्न विशेषताशन्रो वाले छद्मो द्वारा राष्ट्रो के निर्माण का 
साहसिक प्रयास किया जाता है | लघु वर्म-भ्रयोगो के समान, विपयो का व्यवहार 
ब्यक्तियो छेः समान नही होता, वल्कि ये विषय अपने राष्ट्रो का प्रतिनिधित्व करते 
हुए, अपने क्षेत्रो की आवश्यकताप्रो को ध्यान में रखकर, निर्ण॑य-कर्ताश्रो की भूमिका 
अदा करते हैं । निर्ंय-कर्त्ताओ के विदेश नीति सम्बन्धी अनेक कार्यों (जैसे, शक्दी- 
करए, निरस्त्रीकरणा, व्यापार महायता, सश्रय आदि) तथा भन्‍्तर्राष्ट्रीय प्रणाली 
सम्बन्धी अनेक परिणामों (संघर्ष स्तर, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, सोमित युद्ध या 
परमाणु युद्ध) का अध्ययन किया जा सबत्ता है | प्रषोगात्मक बाधाओं की णुरुत 
तथा प्रक्रिया की स्वाभाविक गति मे परिवर्तन होने से प्रयोगशाला सम्बन्धी 
छद्मताओ, विभिन्न युद्ध-नीतियों, सैनिक क्रियाकलापो और अन्य परिस्थितियों के 
प्रभावी तथा थन्तर्राष्ट्रीय श्रणाली की स्थिति के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रावकल्पनाओं 
के परीक्षणो का प्रवनन्‍्ध तो कर ही सकती है, साथ ही साथ वे उन विभिन्न मूल्यो के 
प्रभावों को भी सामने ला सकती हैं, जो निर्णय-कर्त्ताप्नों की व्यक्तिगत तथा 
सस्ट्रतिक विशेषताग्रो मे परिलक्षित होती है । 
सिद्धान्त और विधि का निमणि 

परम्परागत अस्‍्तर्राष्ट्रीय भम्बन्धो की ज्ञानशाला में, ऐतिहासिक वर्णानात्मक 
तथा झ्रादर्शमूलक पद्धतियों पर जोर दिया जाता है। विगत कुछ वर्षों में इस क्षेत्र 
के अनेक विद्वानों ने, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के सम्बन्ध में ऐसे सामान्‍य प्रस्ताघो की 
ओर ग्रधिवाधिक दिलचस्पी दिखाई है, जिनके झ्राघार श्रानुभविक प्रेक्षण है । 
इसके फलस्वरूप सैद्धान्तिक नमूनों का विकास हुआ है तथा अस्तर्राष्ट्रीय ृम्बन्धो के 
क्षेत्र मे, सिद्धान्त निर्माण की समस्या और समुचित विधि-विधान की घोन के साथ 
पारस्परिक सामान्य सम्बन्ध जुड गया है । अनेक सामाजिक, मनोवेशञानिक पद्तियाँ, 
अर्थेशास्त्र था समाजशास्त्र पर आझ्राधारित ग्रन्थ पद्धतियों के माथ-साथ इस प्रक्रिया 
में सहायव' सिद्ध हो रही हैं । इस प्रवार राष्ट्रो तथा विदेश नीति के निर्माण के बीच 
थी प्रन्यान्थ क्रियाओं में, विविध सामान्य सकह्पताझो, अभिप्रेरक्क सकत्पताओं, 
प्रत्यक्ष ज्ञान, विश्वास तथा सन्देह, परिस्थिति, बल, सचार, नेतृत्व-प्रभाव, प्रतिमान 
निर्माण, भूमिका निर्धारण, वर्ग सरचना, निष्ठा आदि का ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान 
होता है १ विशेषत इस प्रवार वी सवल्पनाओ, एकाबी मच नेताग्रो थी भ्रभ्यान्य 
क्रियाप्नों तथा उनके व्यवहारों को श्रपेता बेन्द्र-विन्दु बनाते हैं, जिसमे राष्ट्र के 
ब्यवरारों तथा प्रन्तरॉष्ट्रीय प्रणाली वे विष्लेषश वर्षों से प्रस्चेषदों यो घत्विचित्‌ 
सुविधाएँ भिन जातो है | इसके साथ हो साथ संद्धान्तिक घरो यो कार्यात्म+ रूप 
देने कर उसके फलस्वरूप प्रस्तावों के द्ानुमविक परीक्षणों वी भी बहुत सुविधा हो 
जाते ॥ 
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अत' सामाजिक-मनोवैज्ञानिक सकत्पनाएँ, सर्वेक्षण, अनुसन्धान, गहन 
साक्षात्कार, व्यवस्थित प्रेक्षण, प्रयोगशाला प्रयोग तथा मनोवेज्ञानिक चरों के रूप 
से विषय-विश्लेपए जैसी सामाजिक मनोवैज्ञानिक विधियों के अ्रयोगो के साथ जुडी 
हुई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के क्षेत्र मे सामाजिक मनोवैज्ञानिक सकल्पनाओ तथा 
विधियों के कार्यों के सम्बन्ध मे अनेक ऐसी समस्याएँ हैं, जिनका समाधान झभी 
नही हो पाया है, उदाहरणार्थ, इस क्षेत्र मे विश्लेपण की समुचित इकाई का प्रश्न 
तथा प्रयोगशाला के साथ वास्तविक जीवन के सामान्यीकरण का प्रश्न । फिर भी 
वर्तमान सैद्धान्तिक तथा विधि-विधान सम्बन्धी विकास को अवस्था के अध्ययन के 
लिए ये उपयोगी साधन है । 


नीति सम्बन्धी सिफारिशों का निरूपण 


मनोव॑ज्ञानिकों तथा व्यवहार वैज्ञानिकों ने, ठोस नीति सम्बन्धी प्रश्तो पर 
विशिष्ट ज्ञान अथवा विश्लेपर्पात्मक तरीको का प्रयौग कर विगत कुछ वर्षों मे 
विदेश नीति प्रक्रिया मे ग्रधिकाधिक सक्रिय भाग लिया है । इसलिए यह झ्रावश्यक 
हो गया है कि प्रतिरोध सिद्धान्त तथा वार्ता-कार्य की विधियों जेसी शीत-युद्ध की 
नीतियों मे अन्तर्निहित मनोवेश्ञानिक धारणाओ की भ्रनुक्नियाओो मे अवरोध उत्पन्न 
कर या प्रत्यक्ष तथ्यों को तोड-मरोड कर शीत-युद्ध के तताब को अधिक वढा कर 
या शीत युद्ध के तनावो को श्रचलित करने बाते मनोवेशानिक यन्त्र तथा सिविल रक्षा 
या विदेशी सहायता जैसे विभिन्न प्रकार के विद्यमान या भ्रस्ताधिंत कार्यक्रमों के 
निहिता्थों का नीतिपरव' परीक्षण किया जाए। इसके अतिरिक्त मनोव॑श्यानिको ने, 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी के क्षेत्र मे, नई पद्धतियों के लिए विशिष्ट सुभावों को प्रस्तुत 
“किया है, जिनका उद्दे श्य है-निरस्त्रीकरणा के लिए प्रोत्साहन, तनाव की कमी तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा मे प्रगति । आशिक रूप में ही सही, पर इन सुभावो 
का आधार है, तनाव मे कमी । यह दृष्टव्य है कि निरस्त विश्व की सुरक्षा जिन 
मनोवेज्ञानिकः तथा सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, उन पर भी यहाँ 
कुछ भ्रश तक प्रमुस रूप से ध्यान दिया गया है। 


सामाजिक मनोव॑ज्ञानिक योगदान का महत्त्व उस स्थिति में बहुत कुछ बढ 
जाता है, जिसमे नीतिगत सिफारिशों को, उस अनुसन्धान का समर्थ॑न प्राप्त हो, जो 
इसके निहितार्थों को जानने और समभने के लिए किए जाते हैं। नीतिगत कुछ 
मसलो से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित एकत्र आँकडे भी, सामाजिक मनोवेज्ञानिक 
अनुसन्धान की नीति भ्क्निया में सहायक सिद्ध हो सकते है | उदाहरणार्थ, यह निर्णय 
बरने के लिए भी अनुसन्धान कार्य किए जा रहे है कि जनमत विदेश नीति मे 
किस सीमा तक नवीनता को सहन और ग्रहण कर सकता है । नि.सन्देह भनोतिपरक 
भनुसस्धान कार्य मे अनेक विध्न आते है, विशेषक्रर अन्तर्राष्ट्रीय सघर्षों के क्षेत्र में 
फिर भी यही वह नींव है जिस पर नीति प्रक्रिया के क्षेत्र मे किया गया अनुसन्धान 
मनोवैज्ञानिक योगदान अनन्‍्ततोगत्वा टिक सकेग्य । 
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से निर्देशित होता है पर जनतन्त्रीय शासन पद्धति का परराष्ट्रनीति-निर्धारण तथा 
सचालन पर एक अन्य प्रभाव विशेष रूप से लक्षित होता है। सरकार को प्रवल 
बहुमत का समर्थन नही प्राप्त होने वी स्थिति में परराष्ट्रननीति भी दुचंल होती है । 
परराष्ट्र-नीति पर पार्टी प्रतिद्नन्द्रिता तथा वर्याक्तक विद्वेप के एक जबर्दस्त सधात 
का चरम उदाहरण प्रथम विश्वयुद्धोत्तर युग में सयुक्त राज्य के सीनेट द्वारा वर्साय- 
नीति का अस्वीकरण एव राष्ट्रथ का सदस्य न बनने का सकरुप वहा जा सकता 
है। द्वितीय विश्वयुद्ध की भूमिका में भी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने देश 
की धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध ब्विटेन, फ्रांस वी हर सम्भव सहायता करने की नीति 
अपनाने के लिए बड़ी ही सतर्कता के साथ एक-एक कदम उठाना पड़ा था ।' 
परराष्ट्र-मीति एवं ग्रह-नीतियाँ बस्तुत एक-दूसरे की पूरक-अनुपू रक होती है । 
उनके एक-दूसरो से निरपेक्ष होने श्रथवा पृथक्‌ रखे जाने की कल्पना नही की जा 
सकती । दोनो ही राष्ट्रीय नीति के अभिन्न अग होती है, किसी राज्य के द्वारा 
देश-विदेश मे अपने हिंतो तथा लक्ष्यों को प्राप्त करते के लिए की जाने वाली 
कार्यवाहियाँ 
दोनों में सामजस्य 
विदेश-नीति देश की झान्तरिक नीतियों का विश्व रंगमच पर विक्षेप है, 
किसी देश वी विदेश-नीति के उद्देश्य पर उसके झान्तरिक (क्म-से-कम उसके शासक 
चर्ग के) उद्देश्य हावी होते है । प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व तक विशेषकर सयुक्त राज्य, 
ब्रिटेनजेस जनतन्नात्मक देशों में विदेश-नीति के निर्धारण तथा संचालन का 
एक प्रथक्र क्षेत्र माना जाता था, जिसके तरोके, उपकरण तथा सचालक ग्रान्तरिक 
नीतियों के तरीकों, उपकरण एवं संचालक से बई बात़ो में भिन्न होते थे । विदेश- 
नीति वस्तुत. बूटनय विशेषज्ञों तथा सेवाओ्ओे का अपना खास क्षेत्र मानी जाती थी । 
विदेश-नीति के हित मे आन्तरिक नीतियों वो दिशा-निदिष्ट क्या जाता था तथा 
उनमे झरावश्यक परिवर्तत बिए जाते थे। उन युगो में विदेश-नीति का सम्बन 
मूलतः सुरक्षा, साम्राज्य तथा राष्ट्र की प्रतिष्ठा बे साथ जुडा हुप्ना माना जाता था 
गअ्रत. इन्हे सर्वोपरिता दी जातो थी। बिस्मार्व से लेकर हिटलर तप के जमंनी, 
,मुुसोलिनी ने इटली तथा कुछ हंद तक फ्रांस एव जारशाही रूस मे यह प्रवृत्ति ग्रधिक 
लक्षित होती थी 
डितीय विश्वयुद्धोत्तर विश्व भे विदेश-नीति तथा आन्तरिक नीतियो वे मध्य 
प्रकट तथा प्रप्रकट सम्बन्ध बढते रह है। विकासशील देशों वी परराष्ट्र-नीति 
ग्रार्न्ती रब नोतियें। के पृष्ठफ लक, कार्यान्वयन तथा पॉरणामी से बहुत कुछ भनुप्रेरित 
होती है। इसका कारण्य है कि सदी के उत्तराद्ध में विदेश-नीति के मूल लक्ष्यों में 
परिवर्तन हुय्ा है । जापान, पश्चिमी जर्मंन सघ राज्य-जंसे देशों की विदेश-मीतियों 
में सुरक्षा, साम्राज्य तथा प्रतिप्ठा--जंसे परम्परागत मुद्दों का ,तत्ताल के लिए 
परित्याग कर दिया गया है। अनेक देशों वी विदेश-नीतियों वा सम्बन्ध देश को 
अर्थ-ध्यवस्था, विदेश व्याप(र ग्ादि के साथ ग्रधित्र लक्षित होगा । 
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सचार तथा यातायात के आधुनिकतम साधनों ने विभिन्न देशो के लोगों 
को निकटतर कर दिया है। दैनन्दिन प्रावश्यकता की झमेक बस्तुएँ विदेशों से 
आयात की जाती हैं । एक देश के क्ल-कारखाने चालू रहे, बेकारी की समस्या उग्र 
न हो, इसके लिए श्रनेक देशो में समृद्धि होनी चाहिए जिसमे उनकी क्रयशक्ति में 
कमी न हो । एक देश के औद्योगीकरण्स में अनेक दूसरे देश सहायता प्रदान करते 
हैं, उसी प्रकार एक विकसित देश अनेक दूसरे देशों के औद्योगीकरण में सहायक 
होता है । सदी के ग्रन्तिम चतुर्थक में शायद ही कोई महत्त्वपूर्ण देश होगा जो यह 
कह सके कि उसकी अर्य॑-व्यवस्था स्वत्त सम्पूर्ण है अत कुछ झंशों में विदेश- 
नीति आन्‍्तरिक नीतियों का पूरक वन गई है। क्‍्यूबा को यदि अपने लोगो के 
जीवन-म्तर का उन्नयन करना है तो उसे अपनी अर्थे-ब्यवस्था को सयुक्त राज्य की 
दमधोट पकड़ से मुक्त करना होगा, यह तभी सम्भव है जब सोवियत संघ उसकी: 
पीठ पर हो, उसकी विदेश नीति भो तद्नुरूप होनी चाहिए । 956 में मिस्र के 
आस्वान बाँध बनाने के सकक्‍ल्‍प की परिणत्ति स्वेज काण्ड तथा विदेश नीति के 
सोवियताभिमुखीकरण मे हुई | इसी प्रकार सोवियत संघ मे अस्तालिनीकरण के 
क्रम में विदेश,नीति में भी यथोचित्‌ परिवर्तन हुए । 
बस्तुतः प्रान्तरिक नीतियाँ विदेश तीति का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
अनुप्रैरक तत्त्व होती हैं। भ्रपने देश में जीवन-स्तर का उन्नयन करने के हृतसवल्प 
शासक उग्र व अप्रगामी विदेश नीति नहीं अपना सकते | सुकार्णो के पतन के' 
उपरान्त इण्डोनेशियाई शासको ने न केवल अपने देश में कम्युनिस्टों को निमूल कर 
दियां, बल्कि पेंकिय तथा मास्को के प्रति अपनी नीति में भी झामूल परिवत्तंत किया । 
विदेश नीति और शीत-युद्ध 
(कगथंड0 एगांटए बय१ (०४-४४) 
विदेश नीति और शीत-युद्ध मे क्तिता गहरा सम्बन्ध है, यह युद्धोत्तरकालीन 
पूर्वी और पश्चिमी खेमे के शीत-युद्ध मे उतार-चडाव और तदनुक्ूल विश्व के छोटे- 
बड़े राप्ट्रो की विदेश नीतियों में सामय्रिक परिवत्तनों से स्पष्ट हैं। एक झोर तो 
शीत-युद्ध देश के नेतृत्व और लोगो के मस्तिष्को को प्रभावित करता है झौर दूसरी 
ओर देश बी विदेश नीति को नए दिशा सकेत देता है । राष्ट्रो को गुद्धोत्तरवात्ीन 
विदेश नीति विशेषकर रूम और अमेरिका की विदेश नीति तो शीत-युद्ध की लहरों 
पर उदलती-कुदती रही है। युद्धोत्तरकाल मे रूस द्वारा याल्ठा समभीतों की 
अवहेलना ने, टर्की पर रूसी दवाव ने, अमेरिका विरोध प्रचार प्रभियात्र ने तथा 
अन्तर्राष्ट्रीम समभौतो के अनेक गम्भीर उल्लघनों ने तथा दूसरी ओर अमेरिका भर 
उसके सायी राष्ट्रो द्वारा चलाए गए सोवियत विरोधी प्रचार ग्रभियान ने अगुबम 
के रहस्य को रूम से गुप्त रखने वी कार्यवाही ने, सोवियत सध्‌ को “लैण्डलीज' 
सह पता बन्द करने की घटना ने, च्चिल की 'फुल्टन वक्‍तृता” आदि ने शीत-युद्ध को 
जन्म देकर जिस तरह उत्तरोत्तर उग्र वनाया, उससे दोनो मद्दाशक्तियो वी विदेश 


448 विदेश नीतियाँ 


नौति पप्रत्याशित रूप मे प्रभावित हुई और विदेश नीतियों के 'नए-नए मोर्चे” खोले 
गए । साम्यवाद के विरोध के नाम पर और सोवियत विस्तार को रोकने के लिए 
“टू,मैन सिद्धान्त', 'आइजनहाँवर सिद्धान्त', “माशल योजना” झ्रादि का सृत्रपात हुआ 
तो सोवियत संघ ने जबाव मे यूरोप के 9 साम्यवादी देशों का 'कोमिनफार्म' स्थापित 
किया | ब्रिटेन, फ्राँस और अमेरिका ने अपने द्वारा ग्रधिकृत जमनी के तीनो पश्चिमी 
क्षेत्रों का एकीकरण करके 'जमनी के सघीय गरतन्व” को जन्म दिया तो रूस ने 
जवाब मे “जर्मन प्रजातान्त्रिक राज्य! अथवा पूर्वी जमंनी” की स्थापना कर दी | इस 
तरह पश्चिमी और पूर्वी जम॑नी के दो जमंन राष्ट्र अस्तित्व में झ्राए । 
हे शौत-युद्ध के कटको ने विदेश नीति के खतरनाक मोर्चे खुलवाए | पश्चिमी 
शक्तिपों ने नांटो की स्थापना की तो रूस ने वारसा पैक्ट किया | कोरियाई युद्ध के 
समय शीत-युद्ध ने उष्ण अथवा सशस्त्र युद्ध का रूप धारण करके महाशक्तियो की 
विदेश नीति को प्रभावित किया । (टक-युद के तनावो को कम करने के लिए शीर्षस्य 
मेताशों के शिखर सम्मेलन हुए और समयानुसार विदेश नीति को उग्र तथा नरम 
अनाया जाता रहा | संयुक्त राष्ट्रघ के मच पर विश्व राष्ट्रो ने जो भूमिकाएँ भदा 
की उन पर शीत-युद्ध के उतार-चढाव का सदेव स्पष्ट प्रभाव रहा। &योवियत- 
अमेरिकी वैमनतस्थ और शीत-युद्ध ने विश्व के राष्ट्रों को तेजी से दो खेमों मे विभाजित 
कर दिवा|भौर उनसे उत्पन्न परिस्थितियों ने गृट-निरपेक्ष की विदेश मीति की 
ओ्रोत्साहुव दिया । दो खेमो की टक्कर को रोकने और दोनों के बीच पुल का काम 
करने के लिए अमंल्ग्नता की विदेश नीति को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकाधिक 
सम्मान मिलता गया । पाश्चात्य शक्तियो ने भारत और पाकिस्तान के बीच शीत- 
युद्ध की आग प्रज्ज्वलित रखी जिससे दोनों देशो के बीच अनेक युद्ध हुए । पाकिस्तान 
की विदेश नीति मे सँनिक ग्रुटबन्दी का तत्त्व सर्वोपरि रहा और भारत को प्रपनी 
अर्थव्यवस्था की कीमत पर संनिक तैयारियाँ करनी पडी । यही स्थिति आज भी बनी 
हुई है । शीत-युद्ध के अखाड़े ने ही महाशक्तियो के विदेश नीति रूपी पहलवानों को 
पश्चिमी एशिया, वियतनाम, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया तथा 
अफ्रीका से एक दूसरे के सामने ताल ठोकने को विवश किया है। यह शीतनयुद्ध न 
चले तो विदेश नीति सहयोग और सहम्रस्तित्व की दिशा में दौड पडेगी इसमें 
सन्देह नहीं। है 
सांस्कृतिक सम्बन्ध और विदेश-नीति 
(एज एले३॥०05. शावे 70शं|ह्र। एण्ड ) 
सूचना कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनेक देश सांस्ट्ृतिक माध्यम से भी अपना 

अचार कार्य संचालित करते हैं। यह कहा जाता है कि ज्ञान के आदान-प्रदात का 
सर्वाधिक प्रभावी तरोक्ा यह है कि व्यक्ति को झपने साथ बाँध लिया जाए। 
पश्चिमी शक्तियाँ परस्पर शैक्षणिक सम्थन्यों के माध्य से एक-दूसरे के पर्याप्त 
निकट आ गई हैं | उन देशो के हजारो छात्र एक-दूसरे के देश मे अध्ययन करते हैं । 
ग्रेड-ब्विटेन के ग्रपने उपनिवेशों के साथ सास्दृतिक सम्बन्ध थे, इसीलिए ग्रधिकाश 
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को शास्तिपूर्वक प्रादेशिक स्वतन्त्रता प्रदान करके राष्ट्रमण्डल के ग्राधार पर उसने 
इन से सांस्कृतिक सम्बन्ध को कायम रखने की व्यवस्था कर लो ॥ इन देशो के नेतागरों 
की प्रेट-ब्रिदेन मे प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, उसके कारण वे यहाँ के मूल्यों तथा मूल 
राजनीतिक एव कानूनी संस्थाओरो की सराहता करते हैं । 


फ्रांस वह पहला बडा देश है जिसने सांस्कृतिक सम्बन्धो को सरकारी कत्तंव्य 
बना दिया था। क्राँस के उदाहरण को देखकर 9वी शताब्दी के झन्तिम दिनो 
में इंग्लैण्ड तथा जर्मनी ने भी सॉस्क्ृतिक कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए। ब्रिटेन की 
दूरदशिता के परिणामस्वरूप तथा अमेरिकी सरकार के प्रयास से झाज झ््धे-विकसित 
देशो के लगभग दस मिलियन (एक करोड़) से भी अधिक लोग श्रग्रेजी पढ़-लिख 
सकते हैं तथा इनके माध्यम से ये सरकारें इन क्षेत्रों मे आसानों से संचार-व्यवस्था 
सचालित रख सकती हैं । + 


संयुक्त राज्य भमेरिका का सॉस्क्ृतिक कार्यक्रम--अमेरिका में 938 मे 
राज्य विभाग के साथ तौस्कृतिक सम्वन्धों का एक सम्भाग जोड़ दिया गया । इसने 
सबसे पहले लेंटिन प्रमेरिका पर ध्यान झ्राकपित किया क्योकि भाजीवाद तथा 
फासीयाद का प्रभाव वहां बढता जा रहा था । सरकारी एवं ग्ेर-सरकारी सहयोग 
द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ससया को विकस्तित किया गया ताकि विद्याधियों का 
झादान-प्रदान एवं विदेशी भ्रष्ययन सम्भव हो सके । 


समुक्तराज्य अमेरिका द्वारा अन्य देशों के साथ सॉस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने 
की इष्टि से विद्याथियों के श्रादान-प्रदान को प्रोत्साहन दिया गया है। साथ ही 
पासपोर्ट तथा वीसा के सम्बन्ध मे उदार नीति भ्रपनाकर पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान 
क्या जाता है | विकासशील देशो मे प्रशिक्षित मानव-शक्ति वा पर्याप्त महत्त्व होता 
है, इसलिए वहाँ पर विद्याथियों एवं शिक्षकों द्वारा राजतीति में महत्त्वपूर्ण रूप से 
भाग लिया जा सकता है। जो विद्यार्थी अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे 
राजनीति को पर्याप्त प्रभावित करेंगे श्नौर हो सकता है कि वे ही नेता बनें । इसी 
प्रकार अमेरिका के जो विद्यार्थी एवं शिक्षक विदेशों मे अ्रध्ययन कार्ये मे रत हैं, वे 
भी उन लोगो पर प्रभाव डालने का पर्याप्त अवसर पाते हैं जो भ्रपने देश मे सम्मान 
एवं उत्तरदायित्व के पद पर हैं अथवा होंगे। 946 के फुलब्राइट कानून ने 
विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान रखा तथा 948 के स्मिय-मण्ड 
अधिनियम ने नेतृत्व के आदान-प्रदान का प्रवन्ध किया । इन अधिनियमो ने सघीय 
» सरकार को साँस्कृतिक सम्वन्धों को रचना में रुचि लेने की ओर अग्रसर किया । 
व्यक्तिगत निकाय भी अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के आदान-अ्रदान के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य 
करते हैं । 


संयुक्तराज्य अमेरिका के करीब दस-पन्द्रह हजार लोग ऐसे हैं जो विदेशों 
में रह रहे हैं। इससे प्रमेरिका को अ्रन्य देशो की जनता से सम्पर्क बनाए रसने 
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का अवसर प्राप्त होता है। इन अमेरिकी लोगों मे से अधिकाँश का सम्बन्ध सशस्त्र 
सेनाओं से है तथा पाँच लाख से भी श्रधिक लोग व्यक्तियत उद्यमों में सलग्न है। 
तिवर्ष दस लाख के लगभग अमेरिकी परयंटक के रूप मे अमेरिका से जाते है। इन 
सम्पर्को एव मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से विदेशों के लोगो के साथ निकटता बढती है, किन्तु 
इससे एक यह खतरा है कि जाने वाले लोगो ने अ्रमेरिकी जीवन के उत्तम पक्ष का 
प्रतिनिधित्व न क्षिया तो यहाँ की सस्कृति के प्रति सम्मान पैदा नहीं किया जा 
सकता तथा इससे उल्टा प्रभाव पड सकता है । 


संयुक्त राज्य अमेरिका के सॉम्कृतिक कार्यक्रम वी एक विशेषता यह है कि 
यहाँ से प्रतिवर्ष कम वीमत की लाखों पुस्तक विदेशों को भेजी जाती हैं । « 


स्टाल्िन की मृत्यु के वाद सयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत सध के बीच 
प्रत्यक्ष सम्बन्धो का विकास हो गया है । 958 से रूस जाने वाले प्रमेरिकियों की 
सख्या लगभग दो गुनी हो गई है। इसी प्रकार अमेरिका में आने वाले रूसियो वी 
सख्या भी बढी है । 


सोवियत सांस्कृतिक फार्यक्रम--यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है 
कि सोवियत सरकार द्वारा सॉस्कृतिक सम्बन्धो की स्थापना के लिए कितना खर्च 
किया जाता है। 953 में सोवियत सरकार इस कार्य पर दो विलियन डॉलर प्रति 
बर्ष खर्च करती थी । इसके बाद इस खर्च में इृद्धि ही हुई है। कुछ लेखको का 
अ्रनुमान है कि सोवियत संघ इस कार्य पर जितना धन व्यय करता है उतना शायद 
सभी देशो द्वारा मिलाकर भी नहीं क्रिया जाता । 
विकासशील देशो को प्रपने प्रभाव में लाने के लिए तथा अपनी सस्क्ृति का 
निर्यात करने के लिए सोवियत संघ, शोध वाये, भाषा एवं प्नन्य विशेषीकृत 
प्रशिक्षणो पर धन खर्च बरता है तथा प्रकाशित सामग्री वितरित करता है। सोवियत 
प्रचार, सौस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम, सचार-अनुसंधान ग्रादि के द्वारा 
विदेशों मे सोवियत संघ का जो चिंत्र प्रस्तुत किया जाता है वह एक शान्तिप्रिय 
किन्तु शक्ति-सम्पन्न देश वे रूप मे होता है जिससे उसने बहुत कम समय में हो अपनी 
आिक, सामाजिक एवं राज॑नीतिक व्यवस्था के कारण महान्‌ उपलब्धियाँ अजित 
की है । सोवियत संघ में जो विदेशी पर्यटक जाते है उनको सरकारी कर्मचारियों 
द्वारा निर्देशित क्या जाता है तथा जहाँ वे चाहे वही उनको ले जाया जाता है 
सोवियत सघ मे राष्ट्रों करा एंव मैत्री विश्वविद्यालय (प्ालातंकाफ़ ० 
]रक्ञा०ा5 एगराश्टाआ9) स्थापित किया गया जो मास्कों विश्वविद्यालय से झलग 
है । यहाँ एशिया, अफ्रीका और लेंटित अमेरिका के देशो के युवकों को रूमी भाषा, 
विज्ञान, बसा एवं साम्यवाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रामन्त्रित क्या जाता 
है। इन सम्प्कों के माध्यम से यह श्राशा की जाती है कि जब ये युवक अपने देश 
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को वायस लौटेंगे तो साम्यवाद के हित में कार्य करेंगे। अनेक अमेरिकी शिक्षा- 
शास्त्रियो ने जब व्यक्तियत रूप से उच्च सोवियत शिक्षा-शास्त्रियों से बातें की तो 
उनको यह विश्वास हो गया कि सोवियत सघ विकासशील देशों से श्रभेरिका को 
पूरी तरह नित्रालना चाहता है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो गया है कि उदार 
प्रजातन्‍्त्र ग्रपनाने के लिए सॉस्क्रतिक सम्वन्धों का प्रसार करे तथा विदेशों सें ग्राने 
वाले छात्रो के साथ अधिक नम्अता एवं शिष्टता का व्यवहार करे । यह एक जनोती 
है जिसदा सामना करना जरूरी हो गया है। ४ 


प्रचार शौर बिदेश नीति 
(एएग्फथ्ड्ुभारे4 बाते 707९४2० ए०ांएए ) 


राष्ट्रीय हित साधन के रूप में प्रचार एक वह॒त ही प्रभावशाली शस्त्र है । 
इसका दो रूपो में महत्त्व है। प्रथम तो यह कि प्रचार द्वारा राष्ट्रीय हित के ग्रन्य 
साधन जंसे कूटनीति, झ्राथिक साधन, साआज्यवाद युद्ध को अधिक सफलतापूर्वक 
तथा अधिक प्रभावधूर्णा रूप से प्रयुक्त बिया जा सकता है। दूसरे, अ्रचार स्वय में 
भी इतना सक्रिय तथा मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला होता है कि बिना इसके 
शक्तिशाली स्वरूप के कोई भी देश प्रगति नही कर सकता शौर न बह विश्व, समाज 
में उच्च स्तर ही प्राप्त कर स्रत्ञता है। आज के भ्रजातन्त्र के युग ने भी प्रचार के 
महत्त्व को वई ग्रुना कर दिया है क्योकि वर्तमान युग में अपनी नीतियो के प्रति 
दूसरे देशों की सक्रिय सदुभावना प्राप्त करने के लिए इतना पर्याप्त नही है कि 
आप उस देश के कुछ व्यक्तियों को प्रसन्न करके अपने पक्ष में कर लें वरन्‌ भ्रचार के 
समस्त साधनों द्वारा उस देश बी जनता को प्रभावित क्या जाता है। प्रपने देश 
की नीतियों के पक्ष में जनमत तंथार करके ही उस देश की सरकार को प्रपने पक्ष मे 
क्या जा सकता है| साम्यवादी देशो द्वारा प्रचार के साधनो का उपयोग पूरी शक्ति 
द्वारा क्या जाता है । यह स्वाभाविक भी है क्योकि बतंमान व्यवस्था को परिवर्तित 
करके एक नई व्यवस्था कायम करने बाले देशो की प्रचार के हथियार की अधिक 
आवश्यकता पढती है | कारए। यह है कि उनका वा्ष्य वस्तु-स्थिति को बध्यम रखने 
वालो वी अपेक्षा दुगुना है। एक ओर तो उन्हें यह सिद्ध करना पड़ता है कि वर्तमान 
स्थिति की वया बुराइयाँ हैं तथा इसे किस प्रकार बदला जा सकता है और दुसरी 
और उन्हे अपनी भ्रादर्श योजना का चित्र भी खीचना होता है ! इन दोनो लक्ष्यों 
को प्राप्त करते के लिए साम्यवादी देश अ्रचार के प्रभावशाली यन्‍्त्रो का प्रयोग 
करते है । 
भ्रचार यन्त्र को राज्य विदेश-नीति के साधन के रूप म॑ श्रयुक्त करते हैं। 
आज वी विश्व-राजनीति में गुटवन्दी का जाल बिछा हुआ है और प्रत्येक गुट अपने 
हिंतो की प्राप्ति के लिए प्रचार-साधनों का प्रयोग करता है। सक्षेप में, दूसरे 
गुट को कमजोर बनाने के लिए, उसके सहूयोगियो को तोड़ने के लिए, भपने पक्ष 
को मजदूत बनाने के लिए, प्रधिकाधिक देशों को अपने पश्ष वी ओर छीचने के 
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लिए, अपनी विदेश-नीति के झौचित्य को सिद्ध करने के लिए, अपनी शान्स्रिप्रियता 
का सिक्का बंठाने के लिए प्रचार तकनीको को विभिन्न रूपो में प्रयोग में लाया 
जाता है। प्रचार के माध्यम से विदेश नीति के लक्ष्यो को परिभाषित किया जाता 
है। ग्राज सभी देश अ्रचार साधनों का अयोय अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए करते हैं। सभी प्रचार असत्य हो, यह आवश्यक नही है । प्रचार का उद्देश्य 
किसी राज्य की सरकार को गिराना या दबाना भी हो सकता है और नही भौ, 
सत्य बात को सामने रखना भी हो सकता है और गलत बातो को सही रूप में 
पेश करना भी | यह अपनी-अपनी मसनोदृत्ति पर निमर है कि कुछ राज्य प्रचार में 
नैतिक वल का झ्रश झधिक रखते हैं ओर कुछ नेतिकता-अनेतिकता जैसी बातों 
की कोई परवाह नहीं करते । अपनी बात से मुकर जाने में उन्हे जरा भी सकोच 
नही होता । 


संयुक्‍ल राज्य अमेरिका की 
| विदेश नीलि 
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द्वितीय महायुद्ध जिन मुद्दों पर लडा गया वे मानव-जाति के लिए इतने 
बुनियादी और महत्त्वपूर्ण थे, उसमे जिस प्रकार के शस्त्रास्त्र का भ्रयोग हुआ कि 
थे तकनीकी दृष्टि से इतने उन्नत तथा भिन्न प्रकार के ये, तथा वह इतना व्यापक 
था कि उसने समूची समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को जडमूल से हिला दिया 
तथा वह काल-चक्र का एक ऐसा चरण बन गया जिसके साथ ही विश्व-इतिहास के 
एक युग का ग्रन्त हो गया । एक नृतन युग का सूत्रपात हुआ जिसमे झनेक नए 
स्वतन्त्र राज्य उभरे, नई महाशक्तियों का उदय हुम्रा, प्रमुत्व-क्षेत्र बदले; नई प्रद्ृत्तियों, 
श्राधिक तथा वैज्ञानिक विधियों, प्रौद्योगिकी, तकनीकी और सल्कृति एवं नए 
राजनी तिक सिद्धान्तो का प्रादुर्भाव हुआ, तया अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नई समस्याएँ 
पत्पन्न हुईं। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक विश्व-इतिहास का निर्माता गुरोप था 
परन्तु द्वितीय महायुद्ध के वाद फा यूरीप एक 'समस्या-अ्रघान यूरोप! (8 श०्कांथा 
एथः०ए७८) बन गया । जमेनी और इटली नष्ट ही गए तथा ब्रिटेन झौर फ्रॉस तृतीय 
श्रेणी के राष्ट्र बन गए तथा विश्व-नेतृत्व यूरोप के हाथों से निकलकर संयुक्त राज्य 
अमेरिका तथा सोवियत सघ के हाथों मे भ्रा गया | भहायुद्ध ने स्पथ्ट कर दिया कि 
अब ससार मे दो ही महाशक्तियाँ रह गई हैं-संयुक्त राज्य प्रमेरिका भौर सोदियत 
संघ | प्रब ये दोनो ही देश प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों के रूप मे उदित हुए श्रोर युद्धोत्तर 
विज्व तेजी से इनके प्रभाव-स्षेत्रो मे मेंटने लगा। दोनो राप्ट्र मानव-चिन्तन की दौ 
विरोधी विचारघाराओं के प्रतीक्र बन यए्‌॥ सोवियत सध साम्यवादी विचारधारा 
का प्रतिनिधि वना तो सयुक्त राज्य ममेरिवा लोकतन्तवादी भ्रार्कौक्षाओं का पक्षघर 
बन गया । दो झआथिक शिविर सगठित हुए--सयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 
पूँजीवादी शिविर झौर सोवियत सघ के नेठृत्व में साम्यवादी शिविर ५ 


युद्धोत्तर युग में प्रभी तक प्रमेरिका वी बागडोर द्याठ राष्ट्रपतियों के हाथ 
मे रही है--हेनरी ट्र,मैन, ड्वाइट डी. आइजनहाबर, जाँच एफ- कंनेडी, लिण्डन बी. 
जॉनसन, रिचर्ड मिक्‍्सन, जैराल्ड फोर्ड, जिम्मी कार्टर झौर रोनाल्‍ड रोगन । प्रत्येक 
राष्ट्रपति ने अमेरिकी विदेश-नीति के आधारभूत तत्त्वों की रक्षा करते हुए मपने 
कार्यकाल में समयानुकूल परिवर्तत किए। अमेरिकी विदेश-नीति के विकास का 
इतिद्वास इन राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के अनुसार विभाजित किया जा सकता है । 


2 विदेश नीतियाँ 


ड्र,मैन युग (945-952) 
हितीय महायुद्ध के बाद 952 तक के अपने वायंवाल मे राष्ट्रपति ट्र मैन 

ने अमेरिकी विदेश नीति की जो आधारशिज़ाएँ रखी.वे झंगज भी महत्त्वपूर्ण बनी 
हुई हैं। भावी राध्ट्रपतियों ने: अपनी विदेश नीतियों की समयानुत्तूल नए मोड़ दिए, 
लेकिन टू मैन कालीन तत्त्व आज भी सजीव है। साम्यवाद के प्रसार को सीमित 
करने का जोइट निशुचय- राष्ट्रपति ट्र,मैंन-नें व्यक्त विया था, वही प्रमत्न भावी 
राष्ट्रपतियों ने किया और साम्यवाद के प्रसार पर श्रवुश रसते के लिए अभिनव 
कदम उठाएं | विश्व-राजनौति में अ्रमेरिकी नेतृत्व को सर्वोच्चता देने वा जौ प्रयत्न 
टू,मैन ने किया, वही प्रयत्त क्षावी राष्ट्रपति भी करते रहे है। ट्र,मैन वाल मे प्रभेरिवा 
यह मानकर चला कि सोवियत सघ उसका मुख्य प्रतिद्वन्द्री है श्रौर भ्रमेरिका 
का भावी इतिहास भी यही बताता है कि सोवियत संघ को प्रमुख लक्ष्य मानकर 
है! प्रमेरिका की विदेश नीति वहुत कुछ सचालित होती रही है । 
डर, मत के कार्यकाल में अमेरिकी विदेश नीति को मुख्य प्रवृत्तियाँ 

कं ट्र,मैत युग में भ्रमेरिकी, विदेश नीतियो मे जिन भ्रवृत्तियो अथवा तत्त्वों पर 
ज़ोड़नदिया या उन्हे इस,प्रकूर द्यक्त किया जा सुकता है-- 

» & से रसमेरिक्ा विश्व-राज़नीति मे|ख़ुलकर नाग ज़ैने लगा ६ यूरोप तो, उप्की 
द्विलचस्पी का प्रधान केन्द्र बना ही, विश्व के ग्रन्य क्षेत्रों मे भी अ्रमेरिका वी 
महत्त्वाकाँकज्षा स्पष्ट हो गई । एक महाशक्ति के रूप में अपना नेतृत्व स्थापित बरने 
के लिए पग्रमेरिका, ने एक के वाद एक अनेक कदम उठाए । ग 
«2. भहायुद्ध के बाद अगस्त, 946 के आसप्रास तक ट्र,मैन ने सहयोग 
प्रौरु झनुकूलता वी नीति! (एगानग॑ ९०-०ुद्राणा शात ॥०००7०१270) 
का झतुसरण किय! । अमेरित्री विदेश नीति ,के निर्माता यह मानकर चले कि युद- 
काल में मित्रराष्ट्रो मे जो सहयोग-ग्ा बहयुद्ध्‌ बे बाद भी वगयम रहेगा । सहयोग 
और अनुशूलता की नीति” के इस काल की. 'सधु:रावि काल (प॥6 स्णाए)- ४००७ 
ए८हं596) भी कहते हैं । न १ 

« 9, 3 प्रमेरिका,का यह ;अयृत्त रहा-कि;तनाव,का क्षेत्र समाप्तु बरने के लिए 
महायुद्ध मे पराजित रापुट्रो के साथ शीघ्न,से, शीघ्र शान्ति सन्पियाँ सम्पन्न कीजजाएँ। 

4. सोवियत सघ के साथ सहयोग वी ,नीति भसृफ्ल होते देखकर ट्रमैन ने 

अ्रगस्त, 946 में झ्मेरिकी विदेश चीति को एक नई दिशा प्रदान वी। ऐसी 
नीति के झनुसरण का निश्चय किया गया जिससे साम्यवादी प्रसार को प्रभावशाली 
रूप से तुरेन्द भवरुद्ध/ कर दिया जाए। चूंकि यह पिद्चली नीति को त्याग्7र एक 
नई दिशा वो ओर मुडने का निश्चय था, ग्रतः झगस्त, 946 से जूत, 950 तक 
कीं प्रेवधि की 'तवीन' दिशान्वेषण काल! (एथ704 णी पि८७ फेडएशाधा८) कहा 
जाता है। इस युग में साम्यवाद वे श्रति कठोरतापूर्वक अ्सार-निरोध वी नौति 
अपनाई गई, झत. इसे 'प्रसार-निरोध नीति का काल! [?िषा०० ० 6 एणाट/ ० 
एग्रध्गंगण्ाधा।) भी कहते हैं । किर भी राष्ट्रपति ट्रमैन गौर उपराष्ट्रपति हैनरी 
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बैलास का यह मत रहा कि अमेरिका और सोवियत सध को मूल हित इसी बात में 
है कि शान्ति कामम रसी जाए ताकि विश्व के सभी देश पुननिर्माण-कार्यो में सफल 
हो । यह विचार व्यक्त क्या गया कि सोवियत संघ भयभीत है और पश्चिमी 
ग्राक़्मण के विरुद्ध आश्वासन चाहता है । 

4 +« सोवियत सब जैमे-जेसे शक्तिजाली होता गया स्टॉलित प्रधिकाधिक उग्र 
होता गया । तब 950 में अमेरिका ने संतिक स्तर पर भी साम्यवादी प्रसार के 
निरोध का भ्रयत्त आरम्भ किया। इस नीति के अनुसार ताटो')(१२70) की 
स्थापना की गई | इसे 'प्रसार निरोध रण नीति! (उ॥6 5/गव89 ण एकऑसा)- 
गधा) की सन्ना दी गई। ज्यो-ज्यों साम्यवाद का खतरा बढ़ता गया, अमेरिका 
जी निक सन्धियो और प्रतिरक्षा संगठनों के निर्माण की शोर उन्मुख होता गया । 

50 में ही उत्तर कोरिया ने ,दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। उत्तर 
कोरिया की पीठ पर साम्यवादी शक्तियाँ थी । अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का पक्ष 
लेकर इस साम्यवादी झाक्रमणा को विफल कर देने का सकल्प किया और संयुक्त 
राष्ट्रसघ वी सेनाओं के रूप में ग्रमेरियी सेनाएँ युद्ध-क्षेत्र मे कुद पड़ी) कोरिया का 
युद्ध जून, 2950 से जुलाई, 953 तक चला ओर इस अभवधि कॉ7म्मेरिकी विदेश 
नीति के इतिहास में खुले सघर्ष का काल (#क्षा०५ , ## 09९7 (०शी०) बहा 
जाता है $ 

6. टू, मैन-युग में प्रमेरिया की यह नीति थी कि वह ग्रणुन्शक्ति का-एकछत 
स्वामी बना रहे। अणु-शक्ति के. नियन्त्रण की योजनाएं भी बनाई गईं । 
साराँश रूप में ट्र,मेंत युग मे विदेश नीति,कै मुख्य चरण ये रहे--'सहयोग 
और भनुकूलता की नीति” 'निरोध नीति', “सेनिक सन्धियों को नोति' झौर 'खुसे 
संघर्ष का काल । 
सहयोग भर भ्रनुकुलता की नोति (अगस्त, 945-अरगस्त, 946) 
प्रारम्भ में अ्रमेरिका ने यह सोचा कि मित्रराष्ट्रो का युद्धधालीन सहयोग 
शान्तिकाल में भी बना रहेगा, ग्रत. राष्ट्रपति ट्र[मंन ने सहयोग और अनुकूलता वी 
नोवि (९०॥९) णी 0०-०एक्षश्राणा ध7व॑ 8#८०ण००१४४००) का अनुसरण कियी । 
प्रेमेरिका ने चाहा कि युद्धकालीन विनाश के चिह्दो को शीधातिशोध्त मिटा दिया 
जाए, पराजित राष्ट्रो के साथ शान्ति-सन्धियाँ सम्पन्न' की जाएँ और चारो शोर 
शान्ति का वातावरण सम्पन्न किया जाए । अमेरिका ने यह भी चाहा कि, किसी दैशें 
की प्रादेशिक अखण्डता को मग न किया जाए और कोई भी विदेश-शक्ति किसी देश 
में बलपूर्वक किसी शासन-व्यवस्था को ने थोपे । भ्रमेरिका ने युद्धोत्तर्ाल्ीन सभी 
सैमस्यापोों वा निदान मिल-जुलकर करने का निश्चय किया परन्तु इसवा यह अर्ये 
नही है कि झमेरिका ने सभी काम पूरी ईमानदारी के साथ किए ॥ प्रत्येक देश झपने 
राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानता है और अमेरिका को विदेश नीति भी इसी लक्ष्य 
से सचालित हुई क्लि सोवियत सध की तुलना मे अमेरिका के प्रभाव-क्षेत्र का निरन्तर 
विस्तार होता जाए। 


4 विदेश नीतिषाँ 


“बारह सृत्री' उद्देश्यों की घोषणा, 945--सहवोग झौर अनुकूलता की 
नीति की व्याख्या करते हुए राष्ट्रपति ट्र॒मैन ने 28 अक्तुबर, !945 को बारह 
सूत्री' (7७४४८ 70॥75) उद्देश्यों की घोषणा की | ये उद्देश्य संक्षेप में इस 
प्रकार थे-- 


! श्रमेरित्रा प्रादेशिक विस्तार नहीं चाहता, वह क्रिसी देश पर आक्रमण 
नहीं करेगा ! 

2 भ्रमेरिवा का मत है कि जिन देशो से सर्वोच्च प्रभुता के म्धिकार बल- 
पूर्वक छीन लिए गए थे, वें उन्हे वापस किए जाने चाहिए। 

3. अमेरिका किसी मित्रदेश में जबता की स्वतन्त्र सहमति के ग्रभाव में 
किए गए प्रादेशिक परिवर्तन को स्वीकार नही करेगा । 

4. अमेरिका का यह विश्वास है कि स्वशासन में समर्थ देशों को बिना 
किसी विदेशी हस्तेक्षेप के अपने शासन का स्वरूप निर्धारित करने की स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए । यह सिद्धान्त यूरोप, एशिया, झ्रफीका और पश्चिमी गोला में समान 
#प से लागू होता है । 

5. अमेरिका का लक्ष्य अपने साथियों कै प्रति सहयोग करते हुए पराजित 
द्वेश्ों में शान्तिपूर्ण लोबतन्त्रीय शासन की स्थापना करना है । 

6, प्रमेरिका विदेशी शक्ति द्वारा कसी देश में बलपूर्वक थोपी गई सरकार 
को मान्यता नहीं देगा । 

7. सब दैशों की प्रनेक देशों में से होकर भुजरने वाली नदियों तथा समुद्री 
मे झ्रावागमन की निर्वाध स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 

8 विश्व में कच्चे माल की श्राप्ति तथा व्यापार मे सब देशों की स्वतस्त्रता 
हीनी चाहिए । 

9 अमेशिका का मत है कि पश्चिमी गोलाद्ध के राज्यों को इस गोताद के 
बाहर की किसी शक्ति के हस्तक्षेप के बिना पड़ोसियों कौ भाँति झपनी सामान्य 
समस्याओं का समाधान करना चाहिए । 

0. अमेरिका चाहता है कि समूचे विश्व में दरिद्रता भौंर अमाव को दूर 
करने तथा जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सब देशों में पूर्ण स्‍ाधिक 
सहयोग हो । 

]]. भ्रमेरिका विश्व में विचार-अभिव्यक्ति तथा घर्मवी स्वतन्वता के 
विस्तार के लिए प्रयत्न रहेगा । 

2- अमेरिका का स्ट्ड विश्वास है कि राष्ट्री में शान्ति सथ।पित रसने के 
लिए ऐसे, सयुक्त राष्ट्रसघ की प्रावश्यक्ता है जिसके सदस्य शान्ति-प्रेमी हो प्रौर 
शान्ति-स्थापना के लिए आवश्यकता पड़ने पर संनिक कार्यबाद्दी करने के लिए भी 

तैयार हों । 

सेनिक संहया में स्मी-- विश्व-शान्ति के प्रनुवल परिस्मित्रियों का निर्माण 
करने के लिए ग्रमेरिका ने भपने सेलिकों की संख्या मे कमी गरनां शुरू बर दिया 
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लगभग दी वर्च के अन्तर्गत हो सैतिको की संख्या । करोड 20 लाख से घटाकर 
5 लाख कर दी गई । अ्रमेरिका को आशा थी कि रूस भी सहयोग करेगा ओर 
अनुकूल उत्तर देगा लेकिन यह आशा गलत' सिद्ध हुई। भ्रमेरिका तत्कालीन विश्व- 
डाजनीति के दो महत्त्वपूर्ण पहलुओं को सममने मे भूल कर बंठा--प्रथम,सोवियत 
सघ की ग्राक्षमणकारी चालें; एवं द्वितीय, एशिया महाद्वीप में क्रान्ति 
सोवियत संघ से उप्र मतभंद झोर॑ सहयोगपूर्ण वोति का परित्याग--कुछ 
ही समय में सभी क्षेत्रों में यह प्रकट हो गया कि रूस झौर झमेरिका परस्पर-विरोधी 
है भौर विश्व की हर समस्या पर दोनों में उग्र मतभेद है। दोनों शक्तियों में कसी 
प्रकार का समभोता और सहयोग सम्भव नही है । विशेषत. पाँच क्षेत्रो में सोवियत 
अमेरिकी मतभेद भत्यधिक उग्र हो गए-- 
(4 ) जमनो के एकीकरण का प्रश्त, 
(| ) पोलेण्ड में रूस द्वारा याल्टा सम्मेलन मे किए गए बचनो के उत्लंघन 
की अमेरिकी शिकायत, 
(॥॥) इटली, हंगरी, रूमानिया, बर्गेरिया तथा फिनलैण्ड के साथ शान्ति- 
सन्धियों का प्रश्न, 
(४) संयुक्त राष्ट्रचघ तथा उसमे रूस द्वारा निषेघाधिकार के प्रयोग वा 
प्रश्न, तथा 
(५) ईरान, तुर्की ओर यूनान मे मह॑त्त्वाकाक्षांप्रो का प्रईंन | 
इन उम्र मतभेदों झौर अन्य असहमतियों के कारण दोनो शक्ति गुटों में 
'शीतयुद्ध/ आरम्भ हो गया | रूसी चालो मे बाध्य होकर श्रमेरिंका के विदेश-नीति 
निर्माताओं मे सहयोग गौर अनुकूलता की नीति का परित्याग कर दिया। 
प्रसार-निरोध नीति (अगस्त, 946--जून, 950) 
अब अमेरिका ने यह तिश्चयू कर लिया कि साम्यवादी प्रसार को अविलम्ब 
झ्रवषद्ध किया जाए। इस निश्चय के साथ ही 'अ्रसार-निरोध नीति! (एणा०/ वी 
(णाशंधा।क्षा।) पर भझमल किया जाने लगा । 
इस सम्बन्ध मे अमेरिकी विदेश नीति के मुख्य तत्त्व इस प्रकार रहें-- 
डर,सेन सिद्धान्त--मध्यपूर्वी क्षेत्र में गूनान, तुर्को, ईरान आदि देशों मे 
साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए ट्र,मैन ने इन्हे आधिक सहायता देने की तीति 
अपनाई । इसी नीति को 'टू,मैन सिद्धान्त! (परणएआ॥ 700८0776) कहा जाता है। 
महायुद्ध के दाद चारो ओर आर्थिक सकट उत्पन्न हो गया । यूनान, तुर्की श्रौर ईरान 
मे साम्यवादो झा दोलन ने विशेष जोर पकड लिया । इस सिद्धान्त के अन्तगेत की गई 
भारी झ्मेरिकी आधिव सदह्दायंता फे बल पर 950 के प्नन्त तक यूनान और तुर्को 
ने साम्यवादी दबाव से सफ्लतापू्वेक मुक्ति प्राप्त कर ली । 
'ट,मैन सिद्धाग्त' के फलस्वरूप अमेरिकी विदेश सोति का कार्यक्षेत्र विश्व- 
व्यापी हो गया । इस सिद्धान्त ने अमेरिका,की विदेश नीति में मौलिक परिवतंनों 
को जन्म दिया, उसे विकास की एक नई दिशा दी । माइकेल डोनेलन के शब्दों मे, 
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“टू मैन, सिद्धान्त' निश्चय ही सम्तू्ण स्वतन्त्र विश्व के लिए ,मुनरों सिद्धान्त था। 
इसने पुराने सिद्धान्त वो नई परिस्थितियों के साथ आवश्यक्तातुमार समायोधित 
कर दिया और पश्चिमी गोलाद्ध की सीमाश्रों का विस्तार स्वतन्त्र विश्व की सीमाओं 
तक कर दिया ! ट्रमैन सिद्धान्त, ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अब पृथकतावादी 
मीति वा परित्याग कर अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ की समस्याझो के प्रत्ति सक्रिय बने गया 
है ( यह रूस को उसकी विस्तारवादी चेप्टाओ के विस्द्ध एक चेतावनी थी, मास्को 
के प्रति सहयोग वी नीति क्यू परित्याग झा । यूह...सिद्धान्त “इस तथ्य वी स्वीकृति 
थी कि भू-मध्य सागर और मच्यपूर्द में उत्पन्न हुई 'शक्ति शून्यता' का रूस द्वारा लाभ 
उठाए जाने में पूर्व अमरिका लूक्ष उठाने दा. 24 डच्छुक हैं। इस सिद्धान्त का च्मूल 
उद्देश्य बल्कान प्रायद्वीप में रूसी प्रसार को रोकने के लिए |और ;साथ ही रूस 
को घेरने के लिए यूनान झौर तुर्की को महत्त्वपूर्ण सेनिक झड्डे के रूप में सुरक्षित 
रुखना तथा सब्यपूर्व के विशाल तेल भण्डार को.अपने ग्रधिकार मे रखना था । 
यह सिद्धान्त सोवियत माम्यवाद के प्रति अमेरिक्री वमनस्थ की स्थल अभिव्यक्ति 
था | अमेरिवा विश्व वो लोक्तन्त के लिए सुरक्षित करना चाहता था [ 
ट्रमैन सिद्धान्त को कट आलोचनाओ का सामना करना पड़ा । झाथिक झौर 

मामरिक सहायता देने वी झ्मेरिका की नीति को नव सांम्राज्यवाद तथा नव उप- 
निवेशवाद कहा'गया । ट्र,मैन सिद्धान्त से संयुक्त राप्ट्रप फी स्थिति को ब्राधात 
पहुँचा क्योकि यूनाव और तुर्की को मघ के साध्यम से नहीं बल्कि पृथक्‌ रूप से 
सहायता दी गई। स्वय प्रमेरिकी जनता की इष्टि मे ट्र,मैन सिद्धान्त मुनरो सिद्धान्त 
का ही विकसित रूप था । 

२७५. मीशंल योजना---प्रसा र-निरोध की नोति' का दूसरा चरण मार्शल योजना 
(४579 ?]97) थी । अमेरिका के विदेश मन्त्री मार्शल ने मास्की के शान्ति 
सम्मेलनो में देखा कि रूसी हर,बांत _ में भ्रढ्गेबाजी की नोति अपनाकर शान्ति- 
सुन्धियों में विज्लम्थ लगा रहे हैं। मार्शल शीघ्र ही समर गया वि सोवियत संघ 
द्वारा सन्धि चर्चा में देर लगाने का परिणाम यूरोप में साम्यवाद की -स्थापना होगी 
जिससे कि सोवियत सध के मनोनुत्रू्ल समभझोते में कठिताई म हो । मार्शल ने इस 
बात पर थल दिया कि यदि यूरोप के भ्राथिक पुनरुद्धार के भ्रविलस्व प्रयास महीं 
विए गए तो वह साम्यवादी हो जाएगा । प्रकट रूप मे उन्होंने यही, कहा कि उनके 
देश वी नीति किसी देश भयवा सिद्धान्त विधेष से संघर्ष की नहीं बरन्‌ भूख, 
निर्घनता, सांधनहीनता भौर अव्यवस्था का सामता , करने,की है, पुतनिर्माण के इस 
कार्मेक्रम में हिस्सा लेने के लिए सोवियत सध को भी झामन्त्रित क्या गया, परन्तु 
भास्को और उसके साथी राज्यो ने इस अस्ताव_ को अमेरिकी नव स्ाम्राज्यवाद को 
एक नई चाल बतावर ठुकरा दिया । पश्चिमी राप्ट्रो ने मार्शत्र योजना का उत्साह: 
पूर्वव स्वागत छिया ) ]947 में पेरिस में 6 यूरोपीय देशो (इग्लंण्ड,_ फ्रॉस, 
झ्रास्ट्रेलिया, नीदरलंण्ड झौर तुर्बी, बेल्जियम, डेनमार्कें, प्रीम; भाइसल॑ण्ड़, इटती, नायें, 
लंबजसवर्ग, स्वोडन, स्विट्जरलेण्ड भर पुतंगाल) के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन 
हुम्मा । इसमे एक यूरोपीय भाधिक सहयोग समिति (एणाया॥6ण ैफठफूल्या 
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संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति 7 
ए०णा०णरी० 0०-०एथ४४४००) की स्थापना की गई । यूरोपीय पुनरद्धार का चार- 
वर्षीय सहयोगात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया । 

यूरोपीय आधिक सहयोग समिति ने संयुक्त राज्य झमेरिका को एवं रिपोर्ट 
दी जिसमे कहा गया कि अमेरिका यदि '3 भ्ररव डॉलर की राशि खर्च करने को 
तैयार हो तो 95। तक एक झात्मनिर्मर यूरोपीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की जा 
सकती है। यह रिपोर्ट 'माशेल थ्ोजना' के नाम से प्रसिद्ध हुई । 'मार्शल योजना' को 
जो अधिकृत रुप से 'यूरोपीय राहत कार्यक्रम! (877०:८था रिशाशि ऐिण्ड्ाक्षाएगरे8) 
बहलाई, काँग्रेस ने झ्रप्नेंल, 948 में पास कर दिया ।' योजना को क्रिया स्वित करने 
के लिए यूरोपीय आधिक सहयोग संगठन (0/इआउरशाणा णि. हिएए वश 
हएणा00ा० (१०-०७००(०४) की स्थापना की गई । 

मार्शल योजना” से सोवियत सघ और पश्चिम के बीच विरोध पहले की 
अ्रपेक्षा और अधिक उग्र हो गया | इस योजना के अन्तर्गत चार वर्षों (947- 
95व) में अमेरिका ने यूरोप को लगभग ' मिलियन डालर की सहायता दी । 
इस योजना के बल पर एक ओर तो पश्चिमी यूरोप श्राधिक पुतत भर साम्यवादी 
प्राधिपत्य से चच गया तथा दूसरी झोर सपुक्त राज्य ग्रमेरिका का पाश्चात्य जगत्‌ 
का स्वमान्य नेता बन गया। अमेरिका ने यूरोप के देशों को झ्राथिक महायता देते 
हुए यह्‌ शर्ते लगाई कि वे अपनी सरकारो से साम्यवादी तत्त्वों का उन्मूलन ,कर 
देंगे । मार्शल योजना” एक प्रकार से ट्रू मैन सिद्धान्त का ही विकृर्सित रूप थी। 
"मार्शल योजना का श्रत्युत्तर रूस ने सितम्बर, 947 में 'कोमिनफोर्म' की स्थापना 
के रूप मे दिया । आधिक स्तर पर साम्यवाद प्रसार निरोध वी नीति के भ्रनुतार 
प्रमेरिका ने जर्मन अर्थव्यवस्था को भी पुमगंठित करने का,प्रयास क्या । 

चारसूत्री कार्यक्स--चीन से साम्यवाद की विजय से अमेरिका को यह 
भ्राशका हो गई कि विश्व के अल्प-विकृसित देश साम्यवादी प्रसार के उत्तम क्षेत्र 
सिद्ध ही सकते हैं। प्रत ऐसे प्रदेशों में साम्यवाद प्रसार रोकने के लिए 20 जनवरी, 


949 को ट्रूमेन ने 'चारसूत्री कार्यक्रमा (#007 7गं। 9/०8/थयाए८) की 
घोषणा की>-- 


(4)) सयुक्त राष्ट्रंसघ वा पूर्ण समर्यत, 

") ॥5(3]) विश्व के आधिक पुतरुद्धार के कार्य चालू रखना, 
(४) आ्रमिण के विरुद्ध स्वतन्त्रता-प्रेमी राष्ट्रों को सुदद बनाना एवं 
(१४) प्रल्प-विकसि्स देशों के उत्पाने के लिए प्राविधिकी सहायता । 

#* फलग्रेस ने 950 के अन्तर्राष्ट्रीय विकास भधिनियम [207 णि दल 
7००7०] 7 0फशव०एए८ा।) द्वारा इस कार्यक्रम को स्वीत्ार कर लिया। रिर्ड 
स्टेविस के शब्दों मे, “यह' कानून प्रमेरिकी विदेश न्रौति वा. एक ' महत्वपूर्ण ' भील 
का पत्थर था ।? इस योजना द्वारा प्रथम बार तकनीकी सहायता प्रदान करेने के 
झावश्यकता घीरे-धीरे बढने लगी ईैयोकि अर्ड-विक्सित देशो को प्रावश्यवताएँ बहुत 
अधिक थी तंधा इसके द्वारा अ्रमेरिवा के राष्ट्रीय हितो की सिद्धि होती थी। 
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आलोचको द्वारा चार-मूत्री कार्यक्रम को शीतश्रुद्ध का ही अस्त्र माना गया । कहाँ 
गया कि यह अल्प-विक्रसित देशों का सृमर्थतर प्राप्त करने तथा ,उतसे आवश्यक 
रणनीति का सामान प्राप्त करने का एक तरीका है । 
भाहो हे 2 की रशनीति (४४१0 , पक 8#वरट्टए जे 
(0ल्‍धकंवा ९) तीतिक तथा आर्थिक स्तर के साथ सयुक्त राज्य अमेरिका 
ने सैनिक ज़्तर पर भी साम्यवादी प्रसार के विरोध का भर्यत्त किया । उसने, दूसरे 
बैशों के साथ सैनिक सन्धियों और -पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम 
( शषाप्क्ष 00लटा०० ५४5०७ काणड्डाथापा३ ) का तरीका अपनाया जो अमेरिकी 
विदेश नीति में एक नवीन प्रयोग था । सेनिक प्रसार-निरोध की व्यवस्था को विशेष 
प्रभावशाली बनाने के लिए अमेरिका द्वारा नाटो का संगठन किया गधा) और 
4 अप्रेल, !949 को समुक्तराज्य, कनाडा, इदली, आइसर्त्तण्ड, नाव, डेनमा्के और 
पुर्तंगाज्न के बीच यह प्रथम सैनिक सन्धि सम्पन्न हो गई । उत्तरी अटलॉँटिक सन्धि 
पझनेक तरह से एक 'तया परिवर्तन! (070५०007) थी । यह प्रथम सन्धि थी जिसके 
प्रति अमेरिका ने स्वयं को बचनबद्ध किया । इसी के साथ यूरोपीय देशों की सामरिक 
शक्ति बढ़ाने के लिए पारस्परिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम भी अपनाया गया । 
सयुक्तराज्य ' अमेरिका को तेजी से सेविक सन्धियों के मार्ग पर अग्रसर करने 
के लिए उत्तरदायी एक और महत्त्वपूर्ण घटना यह थी कि सोवियत रूस ने 949 
ही म्रणु बम (4(०ा प0700) के रहस्यों को खोज नित्राला था जिन्हे सयुक्त- 
राज्य अमेरिका ने सोवियत सघ से,सर्वथा गुप्त रखा था। रूस की इस खीज से 


संयुक्तराज्य अमेरिका के अणुशक्ति पर एकाधिकार ()४०४०००७५) का प्रन्त हो गया 
श्रौर-उसकी सर्वोच्च शक्ति को खतरा पंदा हो गया । हु 
खुले सघर्प का काल (जून, 7950--जुलाई, 953) * 

साम्यवाद का खतरा ज्यो-ज्यो बढता गया सयुक्त राज्य झ्मेरिका महस्वपुर्ण 
सैनिक सन्धियों और प्रतिरक्षा संगठनो की ओर उन्मुख होता गया ।.जुब, 950 मे 
दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया का श्राक्रमण हो जाने से जिसमे सयुक्त राष्ट्र 
सँध के अन्तगंत भ्रमेरिकी सेनाओ्नो ने ही लगभग पूर्ण युद्ध लडा, अमेरिकी विदेश 
नीति से सँनिक शक्ति का महृत्त्व द्वियुणित हो गया । श्लीचर ( अक्[मृंगु)।) के 
शब्दों में, “अमेरिकी सैनिक शक्ति के लिए विनियोग तिगुने से भी भ्रधिक हो गया, 
यूरोप को दिए जाने वाले सहयोग की भ्रपेक्षा सैनिक शक्ति पर जोर दिया जाने लगा 
तथा मार्शल योजना की मर्दे सुरक्षा समर्थन की मर्दे! बन गई ॥7 

कीरिया युद्ध जून, 7950 से जुलाई, 53 तक चालू रहा। यह पझवधि 
शीतयुद्ध के स्थान पर खुले संघर्ष भ्रथवा, सक्निय युद्ध की भी, इसलिए अ्रमेरिकी 
युद्वोत्तर विदेश नीति के इतिहास मे यह एक प्रकार का “खुले संघर्ष का वाल 
(#ला०व थी 0एथा (०7८) रहा । इस प्रवधि में श्रवरोघ-वीतति के राजनीतिक 
और, ध्राधिक पक्ष को अपेक्षा सैनिक पक्ष को विधेष महत्त्व देते हुए 30 अ्रगस्त 957 
को भमेरिका मे फिलिप्पीन्स के साथ एक प्रतिरक्षा समझौता क्या, _! सितम्बर, 
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]95] को आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड के साथ एजुस समभौता किया भौर इसी 
तरह 8 सितम्बर, 95], को जापान के साथ एक प्रतिरक्षा-सन्धि की ।' 

स्पष्ट है कि अमेरिकी प्रशासन में सैनिक शक्ति के उपयोग एवं सैनिक तथा 
प्रतिरक्षा समभौतो के महत्त्व की विचारधारा वलवती हुई। इस तरह अमेरिका 
भ्रपती विदेश नीति मे अब आधिक झौर संनिक दोनो ही तत्त्वो को प्रधानता देने 
लगा । ये दोनो ही तत्त्व आज भी अमेरिबी विदेश नीति के प्रधान भग बने हुए हैं । 

आइजनहाँवर-युग 
(27953-967 ) 

जनवरी, 953 मे जनरल झइजनहाँवर ने ह्वाइट हाउस मे प्रवेश क्या। 
इसके पूर्व माचे, 953 में सोवियत अधिनायके स्टॉलिन की मृत्यु हो चुकी थी । 
भ्राइजनहॉवर-काल मे सोवियत नेतृत्व मे दो परिवर्तन हुए--स्टॉलिन के तुरन्त बाद 
मोलेकोव रूस के प्रधान मन्‍ती बने ओर फरवरी, 955 में उनके फ्तन के बाद 
खश्वेव युग (955-963 ) प्रारम्भ हुआ । 
प्राइजनहॉवर-काल में अमेरिकी विदेश नीति के मुख्य बिन्दु 

आआइजनहाँवर-,ुग मे श्रमेरिवी विदेश नीति मे कोई मौलिक परिवर्तन नहीं 
हुए केवल कुछ सामायिक परिवत्तत किए गए और ट्र,मंन-सिद्धान्‍्त की भाँति ही 
मध्यपूर्ब के लिए 'झ्राइजनहाँवर-सिद्धान्त' प्रतिपादित क्या गया । आइजनहॉवर-काल 
में प्रमेरिकी विदेश नौति का स्वरूप निम्तानुसार रहा-- 

(. ययासम्भव युद्ध का बहिंध्कार क्रिया यया । 

2. दूसरे देशो के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई, लेकिन कहीं भी 
दुबंसता प्रकट नहीं की गई। झाइजनहाँवर के समय अमेरिका ने कही भी 
तुष्टिकरण की नीति (?०॥८४ ० 897०४5०7्ा८०५) नही प्नथनाई । 

3. साम्यवाद के प्रसार को सीमित या समाप्त करने के लिए श्राथिक और 
प्सैनिक सहायता की नीति जारी रखी गई । मंत्रीपूर्णा सैनिक सन्धियो की मीति भी 
चालू रही । 
4. अमेरिकी सेनाग्रो का प्राधुनिकोकरण किया गया, लेकिन विश्व के 
देशों को यह आश्वासन दिया गया कि अमेरिका भपनी संन्यो्शक्ति का दुरुपयोग 
नहीं करेगा । 

5. विश्व के उत्पादत और लाभपूर्णं व्यापार को प्रोत्साहन देने की नीति 
अ्रपनाई गई । 

6. यूरोपीय एकता को प्रोत्माहत दिया गया झौर पश्चिमी गोला के देशो 
के साथ अधिकाधिक सहयोग की नीति का अनुसरस्स किया गया । 

7. समुकत-राष्ट्रसघ का समर्थन करते रहने और इसका साम्यवाद के विर्द्ध 
एक साधन के रूप में प्रयोग से लाने को भीति झपताई गई । 

8. यात्रा-कुटभीति का भ्रधिक विस्तार किया गया। 


१0 विदेश नीवियाँ 


आइजनहॉवर युग * विदेश नीति की मुख्य घटवाएँ 

साम्यवाद के साथ शक्ति-परोक्षणा, कोरिया-पुद्ध की समाप्ति--949 में 
सोवियत सघ द्वारा अणुबम के रहस्य को खोज निकालने और अमेरिका के श्राणवित 
एकाधिकार को समाप्त करने के बाद से ही ययुक्तराज्य अमेरिका में विशेय चिन्ता 
व्यक्त हो गईं थी । इसलिए यह निश्चय क्या गया कि सोवियत सध के अधि 
शक्तिशाली होने से पहले ही उसकी युद्ध मे फेसाकर कमजोर वना दिया जाए तथा 
उमक्री सामरिक शक्ति का विनाश कर दिया जाए। यह “युद्ध-निरोधक यु 
(शव्मचा0९० फ्रश) की भावत्रा थी। जूब, 7950 में छिडने वाला वीरियाई 
युद्ध इसी नीति का परिणाम था। आइजनहाँवर द्वारा एक ओर तो पूरी शक्ति के 
साथ युद्ध करने कौ और दूसरी ओर समझौते के द्वार खुले रटाते की नीति श्रपताई 
गई । जुलाई, 953 मे कोरिया मे मुद्ध-विराम हो गया, लेकिन यह भी स्पष्ट हो 


गया कि मय है) विश्व से खुली टक्कर मे, निर्शायक विजय प्राप्त करता अमेरिका 
के लिए असम्भव है। 


पश्चिमी यूरोप के एकीकररा, भ्रणुक्ति पर नियन्तरा झादि के प्रयत्न: 
मई, )953 में फ्रौस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका का शिवर-सम्मेलत हुआ । 
पश्चिमी-यूरोप को एकीकृत करने के प्रयत्न किए गए । 954 में इतने अधिक 
सम्मेलन हुए कि विदेश-सचिव जॉन फोस्टर डलेस को प्रवासी राज्य-सबिव वी सता 
दी जाने लगी । पश्चिमी-यूरोए कौ एकीकृत करते के प्रयत्तो के फलस्वरूप इसी वर्ष 
पर्चिमी यूरोपीय संघ (४४८अल+ एथा०0००४ छ7०४) की स्थापना की गई धौर 
जर्मनी को नाटो सदस्य बना लिया गया) सोवियत सघ द्वारा !953 मे 
हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लेने के बाद दिसम्बर, 953 में आइजनहाॉँवर 
ने सयुक्त राष्ट्रसंध की महासभा में श्रणु-शक्ति पर नियन्त्रण झौर उसका शास्ति ते 
लिए प्रयोग का श्रस्ताव रखा । 5 


साध्यवरद के भ्रवरोध के लिए सीटो तथा बगदाद-पैक्ट की स्थापना“: 
954 में साम्यवादी चीन की सहायता से साम्पवादी छापामारो द्वारा हिन्द चीन में 
गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर दी गई । फलस्वरूप जुलाई मे हिन्द चीन, क्रॉस, साम्यवादी 
चीन, रूस भौर ब्रिटेन के प्रतिनिधियो ने जेनेवा सम्मेलन में हिन्द चीन को विभाशित 
करने का निर्णय लिया । इसके उत्तरी भाग में वियतेमिन्ह (बाद मे-उत्त र वियतनाम) 
का, साम्यवादी राज्य बनाया गया ओर दक्षिणी भाग को साझोस, कम्बोडिया 
और दक्षिएं वियतनाम के तीन गैर-साम्यवादी राज्यो मे विभाजित कर दिया गया। 
इस धटनाशक ने स्ुक्तराज्य अमेरिका को साम्यवादी चीनी प्रसार को ग्रवदद 
करने के लिए दृह सकल्प बना दिया । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसने सितम्बर, 
4954 में थाइलेण्ड, एसिलिप्पीस, पाकिस्तान, बिटेन, फॉँस, प्रास्ट्रेलिया तथा 
च्यूजीलैण्ड के माय दिक्षिण-पुर्वी एशिया सामूहिक सुरक्षा सन्धि' पर हस्ताक्षर दद 
सीटों (52070) की स्थापना की ६ कि 
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इसी प्रकार पश्चिमी एशिया के देशों की साम्यवाद से रक्षा के लिए 955 
में बगदाद समभीते (88020 9४८६) था सूत्रपात हुआ | इस सँनिक सन्धि में 
प्रमेरिका सहित अिटेन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान झादि सम्मिलित हुए । 

” पश्चिम एशिया शौर प्राइजनहोंवर सिद्धान्त---956 मे स्वेज के प्रश्न पर 
मिस्र पर झसफल आक्रमण के बाद ब्रिटेन और फ्राँस के पश्चिम एशिया से हट जाने 
से वहाँ 'क्तिरिक्तता' पैदा हो गई । यह आशंका हुई कि इससे रूस अपना प्रमाव 
स्थापित कर लेगा भ्रत- अमेरिका ने इस “शक्तिरित्तता' को भरना चाहा। इस क्षेत्र 
में साम्यवादियों वा श्रसार रोकनें के लिए जनवरी, 2957 में भ्राइजनहॉँवर 
सिद्धान्त (टांइध्या0४८४ 000४८) की घोषणा वी गई जिसके आधार पर 
958 में एक कानून द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को पश्चिम एशिया के कसी भी 
देश में अपनो विवेक बुद्धि से साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए फोजें भेजने 
और संनिक कार्यवाही करने का व्यापक अ्धिवार मिल गया। काँग्रेस ने 
आइजनहाँवर सिद्धान्त के अन्तग्रेंत ग्रमेरिकी सहायता के इच्छुक पश्चिम एशियाई 
देशों की सहायता के लिए 20 करोड डॉलर वी विशाल धनराशि स्वीकृत को ! 

* आ्राइजनहाँवर मिद्धान्त के प्रति मिश्रित प्रतिक्रियाएँ हुई--जॉर्डत, लेवनान, 
ईराक, सऊदी अरब, पाकिस्तान झरादि ने इसका स्वागत किया जबकि मिस्र, सीरिया 
आदि मे इसे एक साम्राज्यवादी चाल वतलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 
अ्भेरिका अ्रव-राष्ट्रवाद को कुचलने शोर इजरायल को अरबो पर ग्राक्रमण करने 
के लिए प्रोत्साहिंत करता चाहता है । सोवियत सघ ने इस मिद्धान्त को अमेरिका 
की आक्राभक नीति कौ एक कडी माना । भारत के प्रधान मन्‍ती श्री नेहरू ने इसे 
विदेशी हस्तक्षेप भ्ौर सकट की रुज्ञा दी । 

आइजनटॉवर सिद्धान्त की धोषग्य के वाद शीघ्र ही भ्रमेरिका के सामने ऐसे 
अबमर उपस्थित हुए जब उसे इस सिद्धान्त के प्रयोग का सौका मिला) लेचनान 

और जॉर्डन में इस सिद्धान्त का भ्रयोग हुआ, किन्तु व्यावहारिक द॒ष्टि से यह श्रधिक 
सफल नहीं हो सका । वास्तव में 'प्रइजनहाँवर सिद्धान्त को इस क्षेत्र मे साम्यवादी 
प्रभाव का प्रसार रोकने मे सफलता नहीं मिली, उल्टे लेबनान और जॉड्न में 
सैनिक हस्तक्षेप के फलस्वरूप पश्चिमी विरोधी तत्त्वो की श्रधानता हो गई | ईराकी 
क्रान्ति के फलस्वरूप मास्कों का प्रभाव क्षेत्र बढा ।” भ्राईजनहॉँवर सिद्धान्त से 
सयुक्त राष्ट्रसघ की प्रतिष्ठा को भी आधात पहुँचा। यह सिद्धान्त सयुक्त राष्ट्रसप 
को निर्ंल बनाने वाला मिद्ध हुमा । इजरायल के विरुद्ध अरबो के तोद विरोध ने 
भी मिद्धान्त की सफलता के मार्ग मे दाघा डालो | + 

: शौत-यद्ध में शिघिलता (१959-60)--ह्राइजनहाँवर सिद्धान्त के बाश्ण 
जीतयुद्ध तोद 'हो गया, लेकिन सितम्वर, 959 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति के 
'जिमन्त्रशण पर सोवियत प्रधान सन्‍्त्री खश्चेव ने अमेरिका वी राजकीय थात्रा की, 
तो वातावरण मे सुधार हुप्ना । दोनो नेताओं ने यह निर्णय लिया कि पारस्परिक 

सनभेदो के प्रश्नों पर बार्ता के लिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन फ़ौंस का एक शिखर 
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सम्मेलन भ्रायोजित किया जाय । अमेरिवी राष्ट्रपति ने 960 के बसन्त वाल में 
रूस की यात्रा को निमन्त्रण स्वीकार किया । 

शिखर-सम्मेलन की श्रसफलता--काफी विचार-विमर्श के बाद शिखर- 
सम्मेलन 6 मई, 960 को होना निरचय हुआ । सम्मेलन के पूर्व ही मुख्य रूप से 
दो अपशकुन हो गए-- 

* () जर्मनी से सम्बन्धित विवाद, एवं (॥) यू-2 विमान काण्ड । 

(४) पहला अपशकुन जमंनी के सम्बन्ध में हुझा । 74 जनवरी, 960 को 
पश्चिमी जर्मनी के चान्सलर भदेनावर ने आरोप लगाया कि सोवियत संघ वलिन 
पर हमला कर रहा है तथा शिखर-सम्मेलन का मुख्य विपय जमंत्री के स्थान पर 
निशस्त्रीकरण का प्रश्न होना चाहिए । खश्वेद ने घमफी दी कि “यदि पूर्व और 
पश्चिम की वार्ता से बलिन की स्थिति में कोई परिवर्तन न हुआ तो सोवियत संघ 
पर्बी जर्मनी से पुथक्‌ सन्धि कर लेगा और पोलू॑ण्ड तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ 
उसकी सीमा का निर्धारण कर देगा।' 

फरवरी, ५960 में रूम ने बलिन में एक नया सकट पैदा कर दिया पूर्वी 
जरमती में विद्यमान पश्चिमी देशो के सैनिक मिशनों को दिए जाने वाले बीसा पूर्वी 
जर्मन सरकार के नाम से जारी कर दिए गए जबकि ग्रत्र तक ये पूर्वी जमंनी के 
सोवियत प्रधिकारियों द्वारा जारी किए जाते थे । इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यह 
था कि रूस इस प्रकार पश्चिमी देशो से पूर्वी जमंनी की सरकार को 'तथ्यत्त: 
मान्यता” (02७०० े८००४०॥॥०) दिलवाना चाहता था। अमेरिका, ब्रिटेत और 
फ्राँस के दृढ़ विरोध के पश्चात्‌ अन्त मे, 74 मार्च, 7960 को सोवियत रूस इस बात 
पर सहमत हो गया कि पश्चिमी देशों के सैनिक भ्रधिकारियों को पूर्वी जमेती की 
थात्रा के लिए जो वीसा दिए जाएँगे उन पर सोवियत पअ्रविकार-क्षेत्र (2072 ० 
$०0५४ 00०७००७४॥०७) भ्रकित रहेगा । 

इसके बाद फिर तनाव पैदा हुआ ॥ 6 मार्च को पश्चिमी जर्मत-चान्मसर 
ने घोषणा की कि 6 मई को शिखर-सम्मेलत होने से पहले ही पश्चिमी बलिन से 
इस बात पर ज़ुनमत सग्रह लिया ज्यए कि लोग वलिन भे यथास्थिति बनाएं रखने 
के पश्न में हैं मथवा नहीं । इसके विरोध मे दूसरे पक्ष वी ओर से कहा गया कि इस 
प्रकाद का जनमत सग्रह बलिन के दोनों भागो में होना चाहिए । बे 

स्पष्ट हो ऐसे बातावरण मे दोनो पक्षो में एक-दूसरे के प्रेति सन्देह पूवरपिक्षा 
आधिक वढ गया जिसका बुष्रभाव-सम्मेलन पर पडा । 

(४) शिखर-सम्मेलन के मार्ग मे दूसरा सबसे बड़ा अ्रपशकुन यू-2 विमान- 
काण्ड हुआ ॥ 5 मई, 7960 को सोवियत प्रधानमन्त्री ने रोपपूर्णे शब्दों में घोषणा 
को कि रूस के हवाई भड्डों की जासूसी करते हुए एक यू-2 अमेरिकी विमान को 

] मई, 980 को रॉकेट द्वारा नीचे गिरा दिया गया है। रूस ने अमेरिका पर 
कं्टु-प्रहाए किए भौर बाद मे राष्ट्रपति आइजनहॉवर की घोषणा ने भाग में घी 
का काम विय्या कि “अमेरिका वी जासूसी उडानें न्‍्याय-संगत हैं ओर पलंहाबंर 
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पुनरावृत्ति रोकने के लिए उडानें आवश्यक हैं ।” सोवियत रूस ने आइजनहॉबर वे 
इस चुनौती भरे शब्दों को अपना राष्ट्रीय अपमान समझा । ४ 

यू-2 विमान काण्ड से दोनों महाशक्तियों के वीच तनाव चरम सीमा पर 
पहुँच गया झौर शिखर-सम्मेनन की सफलता की आशा घूमिल हो गई, लेकिन 
रख इचेव की इन घोषणाझ से फिर भी आशा बनी रही कि “अन्तर्राष्ट्रीय दबाव कम 
करने के प्रथत्नो मे शिथिलता नही झाने देनी चाहिए और शिसर सम्मेलन में यू-2 
का विषय नही उठाया जाएगा (” 

लेकिन जब 6 मई, को शिखर-सम्मेलन प्रारम्भ हुआ तो सोवियत प्रधान 

मन्‍्त्री ने झचानक ही यू-2 काण्ड के लिए अमेरिका वी निन्‍्दा करते हुए मिम्नलिखित 
माँगे पेश करदी--- 

(क) भ्रमेरिका को श्रपने उत्तेजनात्मक कार्य की निन्‍दा करनी चाहिए, 
इसके लिए क्षमा माँगनी चाहिए, इस कार्य को बन्द करना चाहिए, 
और इस काण्ड के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्डित करना 
चाहिए । कु 

(स) यदि ऐसा नही किया जाता तो रूस वी दृध्टि मे शिखर-सम्मेलन में 


अमेरिका के साथ बातचीत करना व्यर्थ है ओर वह इसमे भाग नही 
ले सकता । 


ख श्चेव ने यह भी कहा कि सम्मेलन को 6 या 8 महीने के लिए स्थगित 
कर दिया जाए ताकि भमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावो के बाद जनवरी, 96व मे यह्‌ 
आयोजित हो सके । झ्राइजनहाँवर द्वारा जासूसी उडानों को भविष्य में स्थगित कर 
देने के भाश्वासनों के बावजूद खुश्चेव अपनी माँग पर अडे रहे / 7 मई को 
सम्मेलन झारम्भ होने पर खश्चेव जब नही भ्राए तो यह घोषणा कर दी गई कि 
“खूश्वेव द्वारा अपनाए गए रुख़ के कारण शिखर-पसम्मेतन प्रारम्भ करवा सम्भव 
नही है ।” ५ 

क्नेडी-युग 
(4960-963) 

नवम्बर, 960 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 
राष्ट्रपति पद पर कंनेडी वी विजय डिमॉक्रेटिक दल की विजय थी। 
विदेश नीति को नया मोड 

कैनेडी ने कुछ इष्टियो से प्रमेरिका की विदेश नीति को नया मोड दिया, 
नई गति ४4 )विदेश नीति के पुराने तत्त्व भी कंनेडी-युग में अधिक प्राणवान बन 
गए। मूल थिंद्धान्तो ने वारिवर्तत काहे ता हुए हो; फिन्दु कनेडी केसमय वे इतने 
सजीव वने गए कि ऐसा लगने लगा मानो विदेश नीति मे एक नई जान भा गई हो। 
कैनेडी-युग की प्मेरिकी विदेश नीति के मुख्य विस्दु-ये.ये-- 

] समभौतो ओर वार्ताओ द्वारा पूर्व और पश्चिम के मतभेदो को कम 
किया जाए पर साथ ही साम्यवादी खतरे के विरुद्ध साहस झौर इढता बी नीति 
अपनाई जाए। प 
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2, विश्व में साम्यवाद के भतिरिक्त गरीबी और अन्य तानाशाहियां भी शत्रु 
हैं । विश्व की परेशानियों का कारण केवल साम्यवाद ही नही है श्रौर अमेरिका को 
साम्यवाद का मुकाबला करने के साथ-साथ विश्व के आथिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों 
की भोर भी छ्यान देना चाहिए । 

3. बिस्व में डॉलर का मूल्य सुरक्षित रखा जाए तथा इसकी साख में कमी 
ने होने दी जाए। 

4, ऐसे प्रयत्न बराबर विए जाएँ कि महाशक्तियाँ एक-दूसरे के निकट प्राएँ 
तथा एक-दूसरे को समझे । 

5. दोनों गुटों के वीच विचारों के स्पष्ट श्रादान-प्रदान द्वारा सन्देहों को 
मिटाया जाए 

6, साम्यवाद को सीमित करने के लिए पूरे विश्व को यहाँ तक कि लौह- 
दीवार के अन्दर के प्रदेशों को भी राजनीतिक एबं आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र 
बनाया जाए। ८ 

7 यथा-साध्य सह-अ्रस्तित्व वी प्रणाली पर बल दिया जाए। 

कंनेंडी-युग में विदेश नीति सम्बन्धी मुख्य घटनाये 

कमेडी शासन-काल में अमेरिकी विदेश नीति का विश्लेषण निम्नलिखित 
सन्दर्भों में किया जाना उपयुक्त होगा-- है 

सानव-भ्धिकार झौर कंनेडी--कनेडी ते मानव-प्रधिकारो के प्रति दृह निष्ठा 
व्यक्त वी भौर इसे अमेरिकी विदेश नीति की प्रेरक शक्ति बताया। 20 सितम्बर, 
963 को उम्होंने नागरिक अधिकारो के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्रसथ में विचार-विमर्श 
किया भौर भ्राशा प्रकट की कि झमेरिका सहित विश्व के सभी राष्ट्र वर्णा-भेद, 
जाति-भेद आदि को मिठाक्षर सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान सुरक्षा 
प्रदान करेंगे । है 

शान्ति और सह-भ्रस्तित्व में विश्वास--0 जून, !963 को झपने भापण 
में कैनेडी ते शान्ति श्रौर सह-अस्तित्व में विश्वास प्रकट किया । बनेडी ने शान्ति 
श्रौर नि.शस्श्रीकरण्य के प्रति रूसी रवंये को कोसा नहीं बल्कि उसवी दिशा में रूस 
के प्रयासों की सराहना की । 

पुराने मित्रों के प्रति बफादारी--झूसी साम्मवादी व्यवस्था के श्रति सह- 

अस्तित्व का नारा बुलन्द करने के साथ ही दैनेडी ने वफादार मित्रो के भ्रति निष्ठा 
बनाए रखने या वचन भी दिया । उन्होने नाटो का भ्राधिक और राजनीतिक श्राधार 
मजबूत करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए तथा जर्मनी के प्रश्न पर भुकते से 
इन्कार कर दिया । जून, 96] में जब खा श्चेव ने पूर्वो जमंनी के साथ एक पृथक 
सन्धि पर हस्ताक्षर करने की घमकी दी तो कंनेडी के नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों ने 
रूस वो स्पष्ट शब्दों मे चेतावनी दी कि रूस की एक्पक्षीय वायबाहदी उन्हें किसो भी 
अवस्था में मान्य नही होदी । इस दृ्ता का परिणाम यह हुआ्ला कि रूस में अपनी? 
घमी को वार्यान्वित नहीं ढिया। 
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कयूबा संकट और कंनेडी--वयुवा के सकट द्वारा कैनेडी की विदेश नीति की 
इंदता स्पष्ट रूप से उभरी । क्यूबा 959 में फिडेल कात्त्रो द्वारा सत्ता सम्भालने 
के समय से अमेरिका विरोधी वतन गया: था, 2962 के इस सोवियत घोषराए ने दौनों 
देशों के सम्बन्धो में गहरा तनाव पैदा कर दिया कि पर झाज्राज्यवादियो से रक्षा के 
लिए क्यूबा कौ शस्त्रास्त्रो की पूर्ों सहायता देगा। सूचनाओं के बल पर 
राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा कि रूस ने क्यूबा को प्रक्षेपरपास्त्रो, पनटुब्बियों तथा रॉकेट 
श्रादि से सज्जित किया है जिससे श्रमेरिका की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया 
है । '6 सितम्बर, 962 को कैनेडी ने क्यूबा की हवाई जाँच-पड़ताल के आदेश 
दिए जिससे पुष्टि हो गई कि वहां भारी मात्रा मे प्रक्षेपणास्त्र लगाए जा रहे है । 
23 ग्रकतूबर को कनेडी ने क्यूबा की नाकेबन्दी की घोषणा कर दी ! इसका स्पष्ट 
प्र्थ यह था कि सोवियत शस्ववाही जहाज प्रमरीकी युद्धपोतो से लोहा लिए बिना 
कयूबा नही पहुँच सकते । तनाव की इस घड़ी में सोवियत प्रधान मन्‍्त्री खश्चेव ने 
भी दूरदर्शिता से काम लिया भौर 23 अ्रक्‍्तबर को यह घोषणा कर दी कि रूस 
अपने प्रक्षेपएतास्त्र क्यूबा वापस मेंगाने की आज्ञा दे रहा है और वह क्ग्रूवा पर स्थित 
अपने सभी प्रक्षेपणास्त्र श्रड्डो को सयुक्त राष्ट्लथ को देख-रेस में तुडवा देने को 
सहमत है । कैनेडी ने इस घोषणा का स्वागत किया भौर कहा कि “यह एक सच्चे 
नेता सरीखा निरणंय है ।/ 
कैनेडी की इढता और तत्परता तथा खश्वेव के विवेक्‌ और संयम के 
फलस्वरूप बयूबा संकट से उत्वन्न परमाणु युद्ध की आशका टल गई, तथापि क्यूबा 
सकट के व्यापक परिणाम हुए---() रूस और चौन के सैद्धान्तिक मतभेद बढ गए। 
चीन ने आरोप लगाया कि रूस प्रमेरिका से डर कर पीछे हटा है! (2) क्यूबा 
संकट ने भारत पर चीन के श्राक्रमए को प्रेरित किया ॥ चीन ने सोचा कि अमेरिका 
श्रीर रूस एक-दूसरे के भयवश संघर्ष मे नहीं उलभेगे तथा भारत को सहायता नहीं 
मिल सकेगी भ्ौर इस तरह उसे भारत के एक बडे भू-भाग पर कब्जा करने का 
अवसर मिल जाएगा। (3) क्यूबा संकट के झ्रनुभव के कारण अमेरिका ने भारत 
को तेजी से सहायता पहुँचाई तथा गरुट-निरवेक्षता झौर शास्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व की 
नीति को बल मिला । 
परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सरिय, 7963--कैतेडी झौर ख्‌श्चेव वी संयम- 
पूर्ण नीतियों के फलस्वरूप महाशक्तियों के वीच के तनाव में कमी झाई भौर 963 
में परमाणु परीक्षण प्रतिवन्ध सधि से माको तथा वाशिगटन के बीच सौहादंदूर्ण 
वातावरण पैदा हम्मा । कंनेडी ने नि शस्त्रीकरणं के लिए मरसके अयास किए / सचि 
से कुछ ही दिवस पूर्व ॥5 भ्रप्नेल, 963 को भ्रमेरिकी और सोवियत राष्ट्राध्यक्षो 
के बीच सीधी टेलीफोन लाइन भौर रेडियो सम्पर्क (हॉट लाइन) स्थापित करने का 
भी समभौता हुआ । 
लेटिन झमेरिका भौर कनेडी कंनेडी ने लेटिन अमेरिका वैे प्रति उदार 
और मैज्रोपूर्ण नीति झपनाई । मार्च/ 796] में उन्होने प्रगति के लिए “मैजी' मामकू 
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प्रस्ताव रखा जिसके श्नुसार अन्य स्वतन्त्र देशो, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं और 
व्यक्तिगत पूँजीपतियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने लेटिन भ्रमेरिका के झ्राधिक 
विकास एवं जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए 20 अरब डॉलर की सहायता 
तथा ऋण देने की पेशकश की । इस नीति के फलस्वरूप मध्य और दक्षिण अमेरिका 
के देश आधिक और सामाजिक विकास की दिशा मे प्रगति करने लगे । 

भारत-पाक सथ्वन्ध तया कैनेडो--ऊकनेडी ने भारत के प्रति सदाशयता रखते 

हुए भी दबाव डालने की नीति का परित्याग नहीं किया। जब भारत द्वारा 
भारत के पुतंगाली उपनिवेशों को पराधीनता से मुक्त कराया गया तो सुरक्षा परिषद्‌ 
में भारत के विरद्ध निन्‍्दा-प्रस्ताव लाया गया। अमेरिका ने भारत को दी जाने 
वाली झ्राथिक सहायता पर भी रोक लगा दी । कश्मीर के प्रश्न का भी भारत के 
विरुद्ध उपयोग करने का श्रयत्न किया गया | इस सबके बावजूद कंनेडी का रुख 
अपने पूर्ववर्ती ग्रमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में भारत के प्रति श्रधिक उदार रहा 
और 962 में चौनी आक्रमण के समय उन्होने भारत को बिना शर्ते सैनिक सहायता 
भेजना स्वीकार किया । 

*.. कंनेडो झौर वियतनाम--कनेडी ने दक्षिण वियतनाम को उत्तर वियतनाम 
के विरुद्ध युद्ध में सक्रिय मदद देने का निश्चय किया। 96व में दक्षिणी 
वियतनाम में लगभग 700 अमेरिकी संनिक थे जिनकी सख्या बढाकर 963 में 
6500 कर दी गई तथा भारी मात्रा मे घन और अस्व्र-शस्त भी सहायता के रूप 
में दिए गए 

जॉनसन-युग 
(4964-968) 

2 नवम्बर, 963 को राष्ट्रपति कनेडी को हत्या के बाद तत्कालीन 
उप-राष्ट्रपति लिण्डन बी जॉनसन सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने और 
964 के निर्वाचन में विजय प्राप्त करने पर पुनः राष्ट्रपति पद पर ग्रासीन हुए । 
जॉनमन एक ओर तो शोत-युद्ध के विस्तार को रोकने का नाटक करते रहे स्‍घौर 
दूसरी शोर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे उग्र और आक्रामक इप्टिकोश अपनाए गए। 

जर्मन एकोकरण शझ्रौर बलिन सम्बन्धो प्रश्न--जमेनी और बलिन के प्रश्नों 
पर युद्ध के बाद से ही भ्रमेरिका झौर सोवियत सध के बीच गम्भीर मतभेद चले शा 
रहे थे । हिव्सिन के प्रशासन-काल में भी प्रमेरिका को नीति लगभग पहले जैसी ही 
रही । ब्रगोटिकर कर झहता यर कि जमेश्टी के होसो नएगों श्रोट आलिक में सकतन्ता 
मतदान द्वारा विधान-निर्मात्री सभा वी स्थापना को जाए और यह सभा एक केन्द्रीय 
जर्मन सरवार की स्थापना करे जो द्वितीय महायुद्ध की विजेता-शक्तियों के साथ सन्पि 
करे जिसमे कि पौलंण्ड एवं रूस द्वारा हथियाए गए प्रदेशों की समस्या का समाघान 
हो । सोवियत दृष्टिकोण भी पहले के समान ही था कि प्रश्चिमी देश पूर्वी जमंनी 
को पहले प्रगुत्वमम्पन्न राज्य के रूप मे स्वीकार कर लें और फिर परश्चिमो झ्ौर पूर्वी 
जमँमी के दोनो गग्सराज्य एयोगरण के लिए परस्पर प्रत्यक्ष वार्ता का 
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साम्यवादी चीन को मान्यता का प्रश्न--राष्ट्रपति जॉनसन ने भी साम्यवादी 
चीन को अमेरिको मान्यता देने से इन्कार कर दिया । वह यह मानते रहे कि जिस 
लाल चौन नें झ्राज तक हिंसा और बुद्ध का झ्ाश्रय लिया है, सयुक्त राष्ट्रसघ से युद् 
किया है, तिब्बत की स्वतन्त्रता का अपहरण किया है भौर जो अमेरिका के विनाश 
की बात करता है, उसे सघ मे प्रवेश के योग्य शान्तिप्रिय राष्ट्र नही माना जा सकता, 
झत अमेरिका उसे मान्यता नहीं दे सकता ॥ 


लिःशस्त्रीकरएण का प्रश्न--जॉनसन के शासत-काल में परमाणु-सन्धि 
परीक्षण रोकने की सन्धि के पश्चात्‌ नि शस्त्रीकरण की दिशा में कोई विशेष प्रगति 
नही हुई। 

पूरोपोय सुरक्षा का प्रश्त--यूरोपीय सुरक्षा की दृष्टि से जॉनसन के शासन- 
काल में अ्रमेरिकी विदेश नीति को काफी क्षति उठानी पडी। जनरल डिगॉल के 
नेतृत्व में फ्रांस अमेरिका के प्रभाव से निकल गया जिसके फलस्वरूप विवश होकर 
अमेरिका को नाटो का मुरुयालय पेरिस से हटाकर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स 
स्थानान्तरित करना पडा । 

वियतनाम का प्रश्त--जॉनसन के शासन-काल में वियतनाम-युद्ध को अमेरिका 
ने प्रपनी प्रतिष्ठा का भ्रश्व वना लिया और उत्तर-वियवनाम पर अधिकाधिक उम्र 
एवं विनाशकारी बमवर्पा की गई ! भार्च, 968 तक जॉनसन-प्रशासन वियतनाम 
समस्या पर भुक्‍ने के लिए त॑यार नही हुआ । 968 के झ्ाारम्भ से ही जब उत्तर 
वियतनामी सेना तथा वियतनामी छापामारो के हाथो झ्रमेरिकी सेना को प्रपमान- 
जनक पराजय सहनी पडी और अमेरिका सहित विश्व के विभिन्न भागों में युद्ध का 
तीब्र विरोध होने लगा, तो 3। मार्च, 2968 को जॉनसन मे राष्ट्र के नाम अ्रपने 
एक सन्देश में यह नाटवीय घोषणा बी कि विम्रतताम में शान्ति-वार्ता का मार्गे 
प्रशस्त करने के लिए उत्तर वियतनाम पर श्रांशिक रूप से बमवारी बन्द बर देने के 
आदेश दे दिए गए हैं और आगामी चुनावों में वह राष्ट्रपत्ति-पद के लिए प्रत्याशी 
नहीं बनेंगे । यद्यपि इस घोषणा से शान्ति स्थापना के लिए हनोई की शर्तें पूरी नहीं 
हुईं, तथापि इससे राजनीतिक बातावरण में एक निश्चित परिवतंन झाया । 


,  लेटिन भ्रमेरिका सम्बन्धी नोति-- जॉनसन प्रशासन लेटिन अमेरिका के सन्दर्भ 
में 'प्रगति के लिए मैत्ी! (8॥00॥0८ रगि #87व०व7वथा।) कार्यक्रम को प्रभावी रूप 
से कार्यान्वित करने मे असफल रहा । उसकी मौलिक नीति यही रही कि अपने 
राजनीतिक अतिहल्दियो-सोविएत सश गौर चीन ये क्ेटिन प्रम्नेरिका की कौगोतिक 
दूरी का लाभ उठाकर श्रमेरिकी प्रभाव-क्षेत्र मे रक्षा जाए | मैनेडी क्यूबा से चोट खा 
चुकने के बाद यह नही चाहते थे कि लेटिन अमेरिका मे साम्यवाद पनपे, उनके उत्तरा- 
घिकारी राष्ट्रपति जॉनसन ने इस लक्ष्य की स्थिति के, लिए उदार नीति छोडकर 
कंढठोर रवंया अपनाया । देटिन अमेरिका के प्रति उनकी नीति कैथनी प्रौर करनी 
में भिन्न रही । 
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कोरिया झौर प्यूब्लो-काण्ड--जॉनसन ने अन्तर्राष्ट्रीय चौकीदारी” की 
नीति को न केवल जारी रखा वरन्‌ उसका कार्यक्षेत्र और भी बढा दिया जिसके 
कारण एक ऐसा सकट पैदा हुआ जिसमे अमेरिका को अपमानित होना पडा। 
23 जनवरी, 968 को उत्तरी कोरिया ने अमेरिका का एक जाबूसी पोत प्यूब्लो 
अपनी प्रादेशिक जल-सीमा मे पकड लिया और अन्त में अमेरिका को लिखित क्षमा 
याचना करनी पडी । 


पश्चिमी एशिया का संकट-जून, 967 के अरब-इजराइल सघर्ष में 
जॉनसन-प्रशासन ने प्रूएंत अरब-विरोधी रुख अपनाया | अमेरिका ने इस तथ्य की 
ओर से प्ाँख मूँद ली कि आाक़रमणकारी कौन है ? इतना ही नही, सुरक्षा परिपद्‌ मे 
अमेरिका ने यह प्रस्ताव रखा कि अरब-क्षेत्र स इजरायली सेवा की वापसी सशर्त 
हो । भ्रमेरिकां को सोवियत रूस का यह प्रस्ताव मान्य नही हुआ कि इजराइल श्रब- 
क्षेत्रों से वापस हटे भ्रौर इजरायली प्राक्रमण की निन्‍्दा की जाए। 

इस नीति के फलस्वरूप अमेरिका ने अ्रब-राज्यो को नाराजगी मोल ले 
ली । अ्रब-देशो ने अमेरिका के साथ भ्रपने कुटनीतिक सम्बन्ध तोड़ दिए और 
देश में रहने वाले भरमेरिकी नागरिकों को अ्रविलम्ब स्वदेश लौटने के ग्रादेश दे 
दिए । परन्तु इस सबसे जॉनसन-प्रशासन के प्रब-विरोधी. रवेये मे कोई परिवर्तन 
नही हुमा । 25 नवम्बर, 968 को अमेरिका ने इजरायल को अमेरिकी हथियार 
बैचने का निर्णंय ले जिया । कद 
भारत-विरोधी दृष्टिकोश--जॉनसन- ने आाउत- के प्रति बह उद्मर-दष्टिकोसस- 

छोड़ विया जो कंतेडी ने अपनाया था.। 964 में भारतीय अतिरक्षा स्त्री चल्ार 
छब अमेरिका गए तो उन्हें कहा गया कि भारत को भ्रपनी प्रतिरक्षा-क्षमता भ्रवश्य 
ही बढानी चाहिए, लेकित श्राथिक विकास को बलि चढाकर कुछ नहीं किया जाना 
चाहिए । भारत को तो यह सीख दी गई भ्रोर पाकिस्तान की इसके विपरीत पूर्ण 
रूप से शस्त्र-सज्जित किया जाता रहा | जॉनस्न वियतनाम में अमेरिकी बमबारी 
के बारे में भारत की आलोचना सहन न कर सके और प्रधानभन्त्री लालबहादुर 
शास्त्री की अमेरिकी यात्रा स्थगित कर दी गई । पाकिस्तान ने कच्छ के रन के युद्ध 
ओऔर फिर 965 के युद्ध मे अमेरिकी हथियारो का भारत के विरुद्ध खुलकर प्रयोग 
किया, लेकित जॉनसन-प्रशासन का बरदहस्त प्राकिसतान के मिर पर बना रहा 
967 मे विद्रोही नागा नेता फिजो को अमेरिका मे शरण दी गई और 968 में 
भारत ब्गो दी जाने बाली भ्राथिक सहायता प्रव प्रटा दी गई । अमेरिका के भ्रारत- 
विरोधी रवेये से भारतीय श्रघानमल्त्री श्रीमती गाँधी इतनी क्षुर्ध हुईं कि वे 
रं, 968 मे संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के लिए न्यूयार्क गईं तथा वाशिगटन गए 

बिना ही दिल्‍ली वापस आ गईं 

जॉनसन-शासनकाल में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ के प्रति भ्रमेरिकी 
नीति के कारण झमेरिका की काफी हानि हुई तथा उसे श्रपनी लोकप्रियता के भी 
हाथ धोना पड़ा | इस तथ्य को स्वय जॉनसन ने स्वीकार क्या । 
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७. निकक्‍्सन युग 
(4969-अगस्त, 974) 

20 जनवरी, 969 को रिचार्ड निकसन संयुक्तराज्य अमेरिका के 37वें 
राष्ट्रपति निर्वाचित हुए : पल नव्सन का कार्यकाल अमेरिकी विदेश नीति के इतिहास 
में 'क्रान्तिकारी' माना जाएँगे क्योकि उन्होंने साम्यवादी जगत के प्रति अमेरिका 
की नीति को एक नई दिशा प्रदान की थी तथा और भी श्नेक रृप्टियो से अन्तर्राष्ट्रीय 
जगतु में अमेरिकी विदेश नीति को मुखर ॥ सुदीर्ध-कालान्तर से चला श्रा 
रहा वियतनाभ युद्ध इन्ही के कार्यकाल में हुआ (मद्यपरि कालान्तर में मह 
पुनः भड़क उठा) झौर महाज्ञक्ति रूस के साथ नि.शस्त्रीकरण बार्ताओ में काफो 
प्रगति हुई ! पूँजीवादी और साम्यवादी जगत्‌ में 'सह-अ्रस्तित्व/ की सम्भावनाओं 
को जितना प्रधिक बल निकसन के कार्य-काल में मिला उतना पहले कभी नहीं 
मिला था। * 

यूरोप की सदभावसा यात्रा--राष्ट्रपति बनने के लगमग छः ! सप्ताह बाद 
ही निक्‍सन ने यूरोप की सदभावना यात्रा की जिसका उद्देश्य “नए यूरोप” की खोज 
करना था | निक्‍सन यूरोपीय देशो के नेतशाप्नो के साथ वियतनाम, पश्चिमी एशिया 
आदि समस्पाम्नो पर विचारों का झादान-प्रदान करना चाहते थे तथा श्रमेरिका के 
इष्ट्रिकोणु को व्यक्तिगत रूप से अ्रस्तुत कर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थेये 
निक्‍्सन की यात्रा पर यूरोप ने कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया। फ्रास में तीद्र 
विरोध हुप्मा तो पश्चिमी जमेनी परमाणु-प्रसार-निरोध-सन्धि पर हस्ताक्षर करने के 
लिए तैयार नहीं हुमा । बेल्जियम को छोड अन्य राष्ट्रों में श्रमेरिका-विरोधी नारों 
की गूँज सुनाई दी । निवसन समर्क गए कि शीतयुद्ध मे पश्चिमी यूरोप झव सपुक्त- 
राज्य प्रमेशिका को प्रपना पूरा समर्थन नही देगा । 

उत्तरो कोरिया में प्रमेरिको जासूस--“भन्तर्राष्ट्रीय चौकीदारी' की नोति 
निक्‍सन-प्रशासन ने भी जारी रखी जिसके फलस्वरूप भ्रप्नेल, 969 में उत्तरो कोरिया 
में अमेरिका के जासूसी विभोन ई. सी. 2] को मार गिराया। अमेरिका का 
कहना था कि जहाज उत्तरी कोरिया की सीमा में प्रविष्ट नहीं हुआ, जबकि उत्तरी 
कोरिया का भारोप था कि विमान उसकी सीमा में प्रवेश कर जासूसी कर रहा 
था | कुछ समय बाद ही निक्सन-प्रशासन ने घोषणा की कि दक्षिणी कौरियां तथा 
प्रशान्त महासागर में ग्रमेरिका के हितो की रक्षा और उत्तरी कोरिया की सैनिक 
तैयारियों से भवगत रहने के लिए अमेरिवा इस प्रकार की जासूसी कार्यवाही जारी 
रखेगा १ 4 
जमन समभोते को दिशा में अमेरिको नोति-- निकसन ने जमनी के एकीकररा 
की समस्या पर बद्यपि वही रुख अपनाथा जो जॉनसन ने अपनाया था, तथापि 
3 सितम्वर, 97] को “चतुर्शक्ति बलिन समभोता' (वह छएए एऐएफशश 
हलवा 5८ ध्याथा।) सम्पन्न हो गया जिससे बलिन-समस्या का एक उत्साहवर्द्धक 
समाधान निकल आया | यह समभौता सुख्यतः इसीलिए हो सका क्योकि सोवियत 
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संघ बढती हुई चीनी-प्रमेरिकी मंत्री से आशकित था कि कही इसका लाभ उठाकद 
चीन रूस पर अपना दवाव बढाने दा प्रयत्न करके युद्ध का संकट पैदा नक्‍रदे। 
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत सघ के वीच सम्पन्न हुए इस समभौते के 
अनुसार पश्चिमी तथा पूर्वी वलित के दीच झावागमन की पूरी स्वतन्त्रता प्रदान कर 
दी गई और यह निश्चय किया यया कि इस क्षेत्र में विवादों का शान्तिपूर्ण ठग से 
समाधान किया जाएगा । सोवियत सध को पश्चिमी वलिन में राजनयिक प्रतिनिधित्व 
दिया गया जिसके झनुस्तार उसने वहाँ झपना महावारिफज्य दुतावास खोला । समभौते 
में यह भी घोषणा को गई कि पश्चिमी-बलिन पश्चिमी जमंनी का मूल भाग नहीं 
है, दोनो क्षेत्रो के बीच सम्बन्ध विकसित किए जाएंगे । वलिन-समस्या का समाधान 
अमेरिकी विदेश नीति की सफलता का उतना द्योतक नही शा जितना सोवियत सघ 
वी अपनी पश्चिमी सीमाओरो को सुरक्षित करने की चिन्ता से भुक्ति प्राप्त करने की 
इच्छा का ! जर्मन-समस्प्राप्नों पर महाश्कक्तियों ने यो सहयोगपूर्ण रुख अपनाया 
उसका एक शुभ परिणाम यह निकला कि दोनो जर्मन राज्यों (पश्चिमी जर्मनी और 
पूर्वी जरमनी) के सयुक्तराष्ट्र सघ में प्रवेश का मार्य प्रशस्त हो गया और दोनो राज्यों 
को विश्व-संस्था की सदस्यता भी प्राप्त ही गई ॥ 
निक्‍्सम-प्रशासन श्रोर वियघतनास--राष्ट्रपति निवमन ने प्रारम्भ में वियतनाम 
युद्ध को समेट कर अमेरिकी सैनिको को काफी वडी सख्या में स्वदेश बुला लिया, 
किन्तु दक्षिणी वियतनाम में अ्रमेरिकी तकनीकी सामरिक शक्ति को इस ढंग से 
कायम रखा कि उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम पर हावी न ही सके । परन्तु 
कुछ समय वाद ही तिवसन का रुख अधिक कठोर हो गया भौर दिसम्बर, 074 
में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर व्यापक हवाई झाव्रमण आरम्भ कर दिए । 
निक्‍तन की नीति यह थी कि एक ओर समभोता-वार्ता के लिए द्वार खुले रखे जाएँ 
और दूसरी ओर सैनिक शक्ति से उत्तर वियतवाम को समभौता करने के लिए 
विवश क्रिया जाए । वियतनाम उत्तरी भ्रमेरिकी हवाई हमलों के झाये नहीं भुव़ा 
और 26 भ्रप्रेत़, 7972 को निक्‍्सन ने घोषऱा क्षी--/हम पराजित नहीं होंगे और 
न-ही हम भपने मित्रो को साम्यवादी भाक्रमण के समक्ष घुटने टेकने देंगे।” उत्तरी 
वियतनाम की राजघानी हनोई भी झर्मेरिकी हवाई हमले के घेरे में आ गई । सघर्ष 
श्रौर वार्ता का दोर चलता रहा और आखसिर 27 जनवरी, 973 को वियतनाम 
में युद्वन्दी-समझौते पर हस्ताक्षर हो गए । निवसन-प्रशासन द्वारा दक्षिणी वियतनाम 
वो प्रचुर श्राथिक सहायता दी जाती रही । वियतनाम युद्ध विराम उस्थाई नहीं रह 
सका और निक्‍सन के जाने के बुद्ध ही माह बाद युद्ध पुन. मडक उठा । 
भारत, पाक्स्तान ध्रोर बंगलादेश के प्रति निद्सन का दूध्टिकोश-- निवसन- 
प्रशासत काल में अमेरिका का भारत-विरोधी रुख विशेष रुप से उम्र रहां शोर 
निवसन के समय दोनो देशो के बीच सम्बन्ध जितने कठु रदे उतते पहले कभी नहीं 
रहे थे । निक्‍सने ने भारत को न केवल आिक सहायता ही रोकी, बल्कि सँनिक 


सामप्री देना भी बन्द बर दिया और हर तरह से भारत के प्रति अर्मत्री प्रदर्शित की । 
न्‍ 
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बंगलादेश के मुक्ति श्रान्दोलन को कुचलने में तत्कालीन पाकिस्तान सरकार को 
अमेरिका झौर चीन का श्रोत्साइन मिला । भारत-पाक युद्ध छिडने झौर धौन द्वारा 
पाकिस्तान को शस्त्रास्‍्त्र की सहायता देने पर भी निक्‍सन-प्रशासत ने भारत को 
सहायता देने मे भ्रसमर्थता तो प्रकट की ही, बगाल की खाडी में अपना शक्तिशाली 
नौ-बेडा भेज कर भारत को डराने-धमकाने की कोशिश भी की ! 

! निकसन और पश्चिमी एशिया--पश्चिमी एशिया-सकट पर निक्‍्सन का 
दृष्टिकोश प्ररब-विरोधी और इजरायल समर्यक रहा । अक़्तुबर, 973 के प्रब- 
इजरायत युद्ध मे भ्रमेरिका ने इजरायल का समर्थन किया तथापि दोनो महारक्तियों 
की कूटनीतिक सरयर्मी के कारण युद्ध-विराम हो गया । 

इजरायल के समान ईरान को भी युद्ध-सामग्री से लंस करते की नीति झ्पनाई 
गई । ईरान के माध्यम से अमेरिकी शस्त्रास्त्रो का भण्डार पाकिस्तान पहुँचने वा 
कूटनीतिक खेल खेला गया । वारशिगटन-पिण्डी पंक्षिग धुरी के समान ही वाशिगटन* 


तेहरान-पिण्डी धुरी का निर्माण किया गया । 

लिवसन भौर चीन--श्रतेरिका के शत्रु दीन के प्रति मैजी का हाथ बढाकर 
निवसन ने सिद्ध कर दिया कि राजनीति मे स्थायी मित्र श्र शत्रु नहीं ही होते/प्रमेरिकी 
कुूटनीति और विदेश-वीति ने इस प्रकार एक क्रान्तिकारी मोड लिया। प्रारम्भ से 
निवसन मे चोन को कुछ व्यापारिक रियायतें प्रदान की । एकपक्षीय सुविधाओं द्वारा 
निक्‍सन-प्रशासन ने चीन के साथ पहली किस्त में व्यापारिक सम्बन्ध भौर दूसरीकिश्त 
में राजनीतिक मैत्री स्थापित करने की नीति भ्रप नाई ! 

भक्‍्टूबर, 97 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ताइवान की कथाकृथित 
राष्ट्रवादी घीन सरकार को चीम की अधिकृत सरका र के रूप मे क्‍झ्नपन्ी मास्यता 
वापस ले लो तथा अल्बानिया का प्रस्ताव 35 के विरुद्ध 76 मतो से स्वीकार करके 
बीजिंग की जनवादी सरकार को चीन की झ्धिकृत सरकार के रूप में मान्यता दे दी । 
26 श्रक्टूबर, 977 “का महासभा का यह निरंय अमेरिका की विदेश नीति स्‍प्ौर 
कूटनीति में एक क्रान्तिकारी परिवतंन का द्योतक था । भ्रमेरिका और चीन दोनो 
ने प्रत्यक्ष-अप्रत्मक्ष रूप मे एक-दूसरे के निकट आने की नीति अपनाई । बगलादेश के 
मुक्ति आन्दोलन भौर भारत-पाक सधपे के समय, दोनों राष्ट्रो ने सयुक्त राष्ट्रसघ मे 
और उसके बाहर कूटनोतिक स्तर पर ओर सामरिक सहायता द्वारा प्राकिस्तान का 
समर्थन क्या । 

मार्च, 972 भें निक्सन चीन की राजकीय यात्रा पर गए। चीन-अ्रमेरिकी 
गठबन्धन को पहला शिकार ताइवान बना जिसे अमेरिका के साथ दोस्ती का दम्भ 
था । निक्‍सन ने यह स्पष्ट सकेत दे द्विया कि यदि चौनो नेता प्रमेरिवा से सहयोग 
करें तो वह ताइवन की समस्या के हल में रुकावट नही डालेया । ताइवान को चीन 
का एक हिंस्सा मानकर तथा ताइवान स्वित अमेरिकी फौजो और फोजी झड॒डो को 
धीरे-धीरे हटाने की इच्छा व्यक्त करके और 'ताइवान समस्या को स्वयं सुलभाएँ” 
कहवर निक्सन मे चीन के प्रति अपनी भावी नीति स्पष्ट कर दी। समुक्त विज्ञप्ति 
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भें कहा गया कि हिन्दनचीन, कोरिया और वियतनाम के प्रश्न पर दोनों देशो मे मतभेद 
ज्यों के त्यो बने हुए हैं ) विज्ञप्ति मे न केवल भारत झौर पाकिस्तान को समान स्तर 
पर रख कर उतसे कश्मीर मे अपनो-अपनी सेनाग्रों को युद्ध-विराम रेखा तक लौट 
जाने का प्राग्रह किया गया, वल्कि भारत के आन्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप करने की 
भी कोशिश*की गयी। चीन ने जम्मू-कक्मोर के लोगो के आत्म-निरणेय के 
अधिवार की दुहाई दी । मतेक्य का एक मुद्दा यह भी था कि दोनो ही देश बगलादेश 
के बारे में मौन रहे मानो उसका विश्व-्शान्ति और मानव अधिकारों की समस्या 
से कोई सम्बन्ध ही नही था । 

प्रश्न यह उठता है कि लगभग्य 23 वर्षों से सम्पूर्ण विश्व में चीन के विरुद्ध 
मोर्चाबन्दी करने वाले अमेरिकी प्रशासन के मन में चीन के प्रति मैत्री की भावना 
बयो प्रबल हुई, चीन उसकी तरफ क्यों भुका और आज भी यही भ्रवृत्ति बयो है ? 
इस प्रश्न के उत्तर में निम्न बातो का उल्लेख किया जा सकता है-: 

. सोवियत सघ के बढ़ते हुए सेनिक और राजनीतिक प्रभाव ने भ्रमेरिका 
को विवश किया कि वह चीन को अपने समीप लाए। 

2 चीन और सोवियत संघ के सम्बन्ध पिछले कुछ वर्षों से काफी तनावपूर्ण 
हो चुके थे, अत अमेरिका ने यह उचित समझा कि रूस से निबटने के लिए चीन 
को मोहरा बनाया जाए । चीन ने भी रूस के साथ अ्रथनी प्रतिद्वन्द्रिता मे अमेरिका 
के सहयोग को लाभदायक समझा । ) 

3 अमेरिका दक्षिण-पूर्व एशिया से स्वय हटकर वहाँ चीन की उपस्थिति के 
अधिक पक्ष में है क्योकि चीन महारशक्ति नहीं है ॥ कम से फम चीन झौर भ्रमेरिका 
दोगी ही दस बात पर तो सहमत हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया से अमेरिका के हटने के 
बाद रिक्त स्थान की पूर्ति सोधियत संध द्वारा नही होती चाहिए । 

4. चीन को यह विश्वास हो रहा है कि पूर्वी एशिया में प्रमेरिका की संनिक 
उपस्थिति प्रस्थायी है क्योकि जापान शक्तिशाली होकर वहाँ स्थायी रूप से छा जाने 
की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति मे अमेरिका ही सनन्‍्तुलत कायम रख कर 
सोवियत संघ के मुकाबले पूर्वी एशिया मे चीन की सेनिक उपस्थिति की सम्भावनाप्रो 
को इंद कर सकता है । चीन और अमेरिका ने यह भी सोचा कि वे मिलकर भारत 
पर भ्रधिक दवाव बनाएं रख सकते हैं । 

5. भयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योगपति, व्यवसायी तथा भ्रथंशास्त्री उस पर यह 
दबाव डालते रहे हैं कि 70 करोड़ की आबादी वाले चीन जैसे बडे देश को ग्रमेरिफी 
व्यापार क्षेत्र से बाहर रखना भ्रमेरिकी हित मे नहीं | यह भावना तव भर भी जोर 
पवड गई है जब यह झमास मिलने लगा कि चीन अमेरिकी माल खरीदने के लिए 
उत्सुक है । 

रे निवसन झोर सोवियत संघ--साम्यवादी विश्व के साथ सह-अह्तित्व की 
झमेरियी नीति बू। बहुत बुछ्ध श्रेय निकसन को है । निवसन ने मई, 972 मे 
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मास्को कीयात्रा की। उस अवसर पर णारी संयुक्तघोपण में दोनों देशो ने 
*शान्तिपूर्ण सम्बन्ध! विकप्तित करने की झावश्यकता पर बल दिया! यह भी कहा 
गया कि संकट से बचने ओर परमाणु युद्ध से दूर रहते का भरसक प्रयत्न किया 
जाएगा | आपसी हिंतो के मामले धर विचार-विनिमय को परम्परा जारी रहेगी 
तथा शस्त्र-परिसीमन की नई सम्भावनाएँ खोजी जाएँगी । दोनो द्रेशों ने कहा कि 
वे सभी राज्यों की प्रमुसता को समानता का दर्जा देते है । दोनों देशो के बीच 
शस्त्र-परिसीमन पर एक ऐतिहासिक सन्धि हुई। भ्न्तरिक्ष अ्रभियान-सहयोग सन्धि 
द्वारा भिश्चय किया गया कि दोनो के अन्तरिक्ष-यात्री मिलकर अन्तरिक्ष झनुसन्धान 
और उपलब्ध जानकारी का आादान-अ्रदान करेंगे। एक प्रन्य सैनिक सन्धि के द्वारा 
अ्रमेरिका ने रूस की बढी हुई नौसैनिक शक्ति को स्वीकार किया । 
जून, 973 में सोवियत नेता ब्रे भनेव मे अमेरिका-यात्रा की श्रौर दोनो 
देशो मे कुछ सन्धियाँ हुईं। एक ,सन्धि ढारा दोनो देशों ने सकलल्‍प किया कि वे 
परमाणु युद्ध नही करेंगे ! दूसरी सन्धि परमाणु शस्त्रास्त्र-परिसीमन झौर परमाणु 
शक्ति के शान्तिपूर्०णों उपयोग से सम्बन्धित थी। इसके पश्चात्‌ दोनो देशी के बीच 
3 जुलाई, 974 को प्रतिप्रक्षेपास्त्र-प्रणालियों तथा आक्रामक प्ररमाणु अस्त्रों को 
झौर प्रधिक सीमित करने तथा भूमिगत परीक्षण पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी 
समभौतो पर हस्ताक्षर किए गए.। दोनो देशो के वीच एक महत्त्वपूर्णा ॥0 वर्षीय 
व्यापार समभौता भी हुझा जिसे 972 के व्यापार समभौते का पूरक 
बताया गया । 
वास्तव मे निक्सन तीन मुख्य उद्देश्य लेकर सोवियत संघ की यात्रा पर 
निकले थ्रे-- () विश्व की दो महान्‌ शक्तियों के बीच िपक्षीय सम्वन्धो का 
विकास, (2) विश्व के कुछ भागो मे महाशक्तियो के बीच संघर्ष की सम्भावताएँ 
घटाना एवं (3) परमाणु शत्त्रास्त्र परिसीमन के क्षेत्र मे प्रगति । कम से कम पहला 
उद्देश्य प्राप्त करने मे वे बहुत कुछ सफल हुए । शेष दोनो उद्दे श्यो वी दिशा मे भी 
उत्साहवर््धक प्रगति हुई। शिखरवार्ता में पश्चिमी एशिया, भारत के परमाणु 
परीक्षण, यूरोप में सेनाओ मे कटोती, यूरोपीय सुरक्षा झ्ादि महत्त्वपूर्णो प्रश्नो पर 
भी निक्‍सन और झूँ कनेव के बीच विचार-विमर्श हुआ, किन्तु इसके निध्कर्षों को 
गोपनीय रखा गया? 


फोर्ड युग 
(भ्रगस्त, 7974-4976) 

बाटरगेट काण्ड मे लिप्तता के कारण निक्सन को राष्ट्रपाति पद छोडना पडा 
तथा 9 अगस्त, [974 को उपराष्ट्रपति जैराल्ड फो् ने अ्रमेरिका के 38वें राष्ट्रपति 
के रूप में शपथ ली । उनके राष्ट्रपतित्व काल मे प्रन्तर्राप्ट्रीय राजनीतिक रगमच 
पर भ्मेरिका की भूमिका इस प्रकार रहौ-- 

वरिचमी-एशिया--भवर-इजरायल समस्या के समाधाव के लिए अमेरिका 
के विदेश मन्त्री डॉ. कौसिंगर झपने कूटनीतिक प्रयासों दाशा 4 सितम्बर, 
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]975 को भिश्चत और इजरायल के वीच एक अन्तरिम समझौता करने मे सफल 
हुए । पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापता के लिए अमेरिकी कूटनीति में एक महत्त्वपूर्ण 
मोड यह परिलक्षित हुआ कि इजरायल को पूरा-पूरा समर्थन देते हुए भी उसने भ्रव 
राष्ट्री को सोवियत सघ से विमुख कर अपने विश्वास्त मे लेने की नीति अपनाई । 
इस नीति की स्पष्द अभिव्यक्ति तव हुई जब 2 नवम्बर, 975 को प्रभेरिका ने 
मिस्र को परमाणु भद्टी देने के निश्चय की घोषणा की । 6 भार; 976 को 
अमेरिका मे इजरायल से आग्रह किया कि उसे पूरा सिनाई क्षेत्र खाली कर देना 
चाहिए । अमेरिकी कुटनीति की एक बडी विज्य यह थी कि 5 मार्च, 976,को 
मिस्र के राष्ट्रपति सादात ने सोवियत सध के साथ मिल्न वी मैत्री-सन्धि को रह कर 
दिया । प्ररव-देशो के प्रति अमेरिका ने उदार रस तो शपनाया, लेकिन जब सुरक्षा- 
परिषद्‌ भे इजरायल-विरोधी प्रस्ताव लाया गया तो 26 मार्च, 976 को प्रमेरिका 
के नए प्रतिनिधि विलियम स्क्रेटन ने उसके विरुद्ध श्रमेरिका के निषेधाधिकार का 
प्रयोग किया । 30 मई, 976 को मिद्ध और अमेरिका के वीच एक समभौता हुम्ना 
जिसके अनुसार अमेरिका ने मिस्र को 0 करोड़ 20 लाख डालर की सहायता देने 
का निश्चय किया । हे 
घियतनाम--वियतनाम में फोईड-प्रमासलव निक्‍्सन के परद्चिक्नो पए चलता 
रहा तथापि स्थिति उसके हाथ से निकलती चली गई झोर 30 प्रप्रेल, 975 को 
अमेरिया-समरथित दक्षिण वियतनाम सरकार ने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के समक्ष 
झ्रात्मसर्पण कर दिया । वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया । जन-धन के भारी बलिदान 
के बावजूद अ्रमेरिका को वियवनाम से हटना पड़ा । महायुद्धोत्तर इतिहास मे प्रमेरिकी 
विदेश-नीति की यह सबसे गम्भीर और तज्जाजनक पराजय थी । वियतनाम के 
प्रति प्रमेरिका का प्राक्रोश मिटा नही झौर प्रगस्त,, 975 में उसने सुरक्षा-परिषद्‌ 
में निपेधाधिकार का प्रयोग करके उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम या सयुक्त 
राप्ट्रराघ में प्रवेश रोक दिया । हिन्द-चीन पर साम्यवादियों का, पूर्ण भ्रधिकार हो 
जाने के बाद अमेरिका की एक विशेष उपलब्धि यह "मानी जाएगी कि बहू 
हनोई झोर वाशिगटन के बीच किसी न क्रिसी स्तर पर सम्बन्ध बनाए रखने मे 
मफ्ल रहा । 
पाकिस्तान को हथियार--भारत के प्रति पोडड-प्रशास़न का दृष्टिकोण 
मनिक्‍सन-प्रशासत से भी अधिक कठोर रहा। फरवरी, 975 भे श्रमेरिकी सरकार 
ने पाकिस्तान वो हथियारों की सप्लाई पर 0 वर्ष से लगी पावन्दी को हटाने के 
अपने निर्शाय की सूचना प्रौपचारिक रूप से भारत सरवार को दे दी । भारत में 
तीग्ी प्रतिक्रिया हुई और भारतीय विदेश मन्‍्नी ने अपनी प्रस्तावित, श्रमेरिवा यात्रा 
स्थगित बर दी । इन व्यवघानो के बावजूद भारत स़रवार वा यह प्रयत्न रहा कि 
अमेरिका के साथ सम्बन्ध सुघारे जाएँ ग्रतः झ्क्‍टूबर, 975 में भारत के विदेश 
सम्बी से झ्मेिका वी यात्रा की । भारत सरकार ने झमेरिवा को स्पष्ट किया कि. 
पाकिस्तान को उन्नत किस्म के झ्मेरिकी हथियार मिलने से शिमला समभौते के 
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अन्तगंत सम्वन्धो के सामान्यीकरण की प्रक्विया पर बुरा असर पड़ सकता है और 
इस क्षेत्र मे हथियारों की होड बढ सकती है । 

कम्पूचिया--अप्रेल, 975 में कम्पूचिया (कम्बोडिया) युद्ध समाप्त हो 
गया। अमेरिका यहाँ भी पिटा, उसे किसी प्रकार अपनी इज्जत बचाने की ही 
चिन्ता रही । वह पराजित सरकार को गुमराह करने वाले आश्वासन देता रहा । 

महाशक्तियों के बीच सुघरते सम्बन्ध--2972 (22 से 30 मई) में रिचर्ड 
निक्‍सन की सोवियत सधु की पहली यात्रा से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नई 
दिशा मिली थी उनके उत्तराधिकाद्ी राष्ट्रपति फोर्ड ने भी शिखर-कुटनीति को 
जारी रखा और रूस के साथ सम्बन्ध सुधारने के श्रयत्व चालू रखे ॥ 23-24 
नवम्बर, 974 को फोर्ड की सोवियत नेता ब्रेंकनेव से पहली भेंट व्लाडीवोस्टक 
में हुई । इस शिस्र-वार्ता के दौरान सामरिक अस्त्र-परिसीमन के लिए समझौते के 
इसरे चरण की रूपरेखा तैयार की गयी झौर डॉ कीसिगर ने कहा कि जून, 
975 में ब्रे भतेव की झ्रमेरिवा यात्रा के समय श्रस्तावित समभौतते पर हस्ताक्षर हो 
जाएँगे । नया समभौता 977 में भ्रथण समभोते की (जो !972 मे हुआ था) 
अवधि समाप्त होने पर लागू होगा झौर सन्‌ 985, ज़क लागू रहेगा। 

सोवियत सघ झौर अ्रमेरिका के अधिकारियों मे विभिन्न स्तरों पर बातचीत 
का सिलसिला चलता रहा--कभी. मास्को मे और कभी भप्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन-स्थलो 
पर । जुलाई-प्रगस्त 975 में हेलसिकी सम्मेलन को सफल बनाने मे रूस प्रौर 
अमेरिका ने एक-दूसरे का द॒ष्टिकोश समझने को कोशिश की। जुलाई, 975 मे 
अन्तरिक्ष यात्रियों बा मिलन वास्तव मे रूस झौर भमेरिका के मध्य बढती हुई 
सदुभावना का परिचायक था। इस सफल सयुक्त परियोजना से पररुपुर मैत्री, की 
भावना इढ हुई और यह झाशा की जाने लगी कि दो महाशक्तियोँ के बटते हुए 
सहयोग से विश्व-राजनीति में व्याप्त तनाव कम होगा। 9 अप्रेल, 2976 को 
अमेरिका और सीवियत सघ भ्राणविक परीक्षण का निरीक्षण करने पर सहमत हो 
गए श्लौर 3 मई, 976 को शान्ति के लिए परमाणु विस्फोट के श्राकार आदि पर 
दोनो पक्षों मे एक समभौता हुमा । दोनो महाशक्तियों के झाधिक _सम्बच्ध--मी 
उत्तरोत्तर सुधरते गए । 976 के मध्य तक उनके वीच व्यापार में चार सौ भ्रतिशत 
से भी झधिक वी हृद्धि आँकी गई । 

अ्रमेरिका-चोन सम्बन्ध बदलते पहलू--निवसन ने चीन की शोर झमेरिकी 
दोस्ती का हाथ बढाया | फोर्ड ने अगस्त 974 में सत्तारूढ़ होते ही नवम्बर, 974 
में विदेशमन्त्री डॉ. कौसिगर को पुनः चीन यात्रा पर भेजा) यह उनकी सात्तंवीं 
पोोकिग यात्रा थी । लेकिन इस यार ऐसा प्रतीत हुआ कि अमेरिका और चौन के 
सम्बन्ध ठण्डे हो चले हैं। वास्तव में चीन को यह श्रच्छा नहों लगा कि अमेरिवा 
रूस के भधिक निकट झाएं | फोडई-न्रे भनेव वार्ता के लिए ब्वाडीवोस्टक के चुनाव 
से चोन वी भावनाभो को विशेष ठेस पहुँची क्योकि यह स्थान कभी चीन का भाग 
था । चीन ने सोचा कि उसे चिढाने के लिए ब्लाडीवोस्टक को वार्ता-स्थल चुना गया 
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है । चीन के ग्राक्ोश का एक कारण यह भी था कि अमेरिका ने ताइबान के प्रश्न 
घर शधाई-समभौते पर झ्मल नही किया जो साल भर पहले डॉ वीसिंगर की छठी 
यात्रा कै समय दोनो पक्षों के बीच हुआ था । चीन के नये विदेशमन्त्री चिह्राओो 
कुप्रानहुआ ने भूतपूर्व राष्ट्रपति निक्‍्सन की सराहना की और कहा कि उन्होंने चीन- 
अमेरिका सम्बन्ध सुधारने में मारी योग दिया था। इस सराहना के माध्यम से चीनी 
नेताग्रों ने राष्ट्रपति फोईड को जता दिया कि अ्रव भ्रमेरिका को ओर से चीन को कुछ 
श्रनिश्चितता महसूस होने लगी है । चार-दिन के प्रवास के बाद वीसिंगर खाली हाथ 
लौट गए । 
डॉ. कीसिंगर की आठवी चीन यात्रा (9-23 अक्तूबर, 975) के दौरान 
भी चीन के नेताप्रों ने ठण्डे दिल से अमेरिकी विदेश मन्‍्त्री का स्वागत किया। 
अध्यक्ष माओ ने भूतपूर्व भ्रमेरिकी राष्ट्रपति निक्‍्सन वी श्रशसा की और उनसे पुन* 
(मिलने की इच्छा प्रकट करके यह सकेत दिया कि चीन को फोर्ड फी नीति पसन्द 
नहीं है । माओ श्रौर भ्न्य चीनी नेता तो यह चाहते थे कि निकसन ने चीन-अमेरिका 
सम्बन्धों में सुधार की प्रक्रिया जहाँ पर छोडी थी फोर्ड वही से उसे भागे बढाएँ।॥ 
लेकिन फोर्ड के सामने नई परिस्थितियाँ थी और ये निकसन का भ्रन्धानुकरण नही 
कर सकते थे । डॉ कौसिंगर के फीके स्थागत के बावजूद राष्ट्रपति फोर्ड ने दिसम्बर, 
975 में चीत की यात्रा की | वह ! से 4 दिसम्बर तक राजघाती बीजिंग में 
रहकर इण्डोनेशिया और फिलिप्पीने होते हुए स्वदेश लौट गए ॥ फोर्ड की चीन-यात्रा 
फीकी रहो । यात्रा की समाप्ति पर कोई सयुक्त वक्तव्य प्रसारित नहीं किया गया। 
चीनी नेताओं ने इस विवेकशील गोपनीयता को “एक नई शँली' की सन्ञा दी। 
अमेरिकी राष्ट्रपति के पीके स्वागत के बावजूद चीन-अमेरिवा में वार्ता टूटने की 
नौबत नहीं आई । फरवरी, 976 मे भूतपूर्द अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्‍सने 
ने चीन की यात्रा की जहाँ उन्हे राज्याध्यक्ष जैसा सम्माने दिया गया। रिचर्ड 
पनिक्सन के दस सम्मान द्वारा चीनी नेताओं ने भ्रमेरिकी राष्ट्रपति फोई को यह 
संकेत दे दिया कि 'चीन को फोर्ड नहीं निक्‍्सन चाहिए” । 5 प्रगस्त, 976 वो 
भ्रमेरिका ने ताइवान की भपेक्षा चीन से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय 
ब्यक्त किया । फ 
अमेरिका झौर जपान--! 5 नवम्बर, 974 को फोर्ड जब जापान वी 
राजकीय यात्रा पर राजघानी टोकियो पहुँचे तो वहाँ अ्रमेरिका-विरोधी मावता कापी 
उद्र थी । फोर्ड का स्कायत हड़ी सुरदा के अन्तर्येत शिया गया / उनकी अगनानी के 
लिए भवाई झई पर न तो सम्राट पहुंचे, न प्रधानमन्त्री । जापान को इस वात से 
गहरी नाराजगी थी कि एक तो झकानावा द्वीप बहुत ही विलम्व भौर भारी हीले- 
ह॒ृदाले के वाद लौटाया गया झौर दूसरे चीन की शोर प्पनी दोस्तो का हाथ बढ़ाने 
से पहले प्रमेरिका ने जापान को विश्वास में भी नही लिया । वार्ता के दौरान जापान 
ने भ्रमेरिवा से भनाज की माँग वी जो अमेरिका ने स्वीकार कर सी। !969 वी 
सुरक्षा सन्धि को दोनो देशो के मैत्री सम्बन्धो के लिए पुनः महत्त्वपूर्ण बताया गया । 
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लेटिन भ्रमेरिका : बश्ूदा के प्रति नोति-परिषतंन--लेटिन अमेरिकी राज्यो 
में यह माँग जोर पकडती जा रही थी कि अमेरिका क्‍्यूबा के खिलाफ प्रतिबन्धात्मक 
नीतियाँ समाप्त करे । अमेरिका क्यूबा को अन्य देशो से भ्रलग रखने के प्रयास मे 
असफल रहा था। क्यूवा के साथ सम्बन्ध सुधारने का दौर तिक्‍्सन काल से ही शुरू 
हो गया और फोर्ड के शासनकाल में अमेरिकी राज्यो के 2! सदस्यीय सगठन के 
जुलाई, 975 के इस प्रस्ताव का अमेरिका ने समर्थन क्या कि क्यूबा पर लगाए 
गए आधिक प्रतिवन्धों को समाप्त कर दिया जाए | 

फोर भ्ौर फ्राँस--फ्रॉस ने तेल सकट के समाधान के लिए झरब देशों पर 
सयुक्त दवाव डालने की बजाय द्विप्षीय आरधार' प्र सहयोग बढाने को मीति 
अपनाई थी, किन्तु झ्ागे चलकर 974 क्षे अन्तिम चरण मे जब राष्ट्रपति फोर्ड की 
फ्रॉँमीसी राष्ट्रपति गिस्ताँग से मेंट हुई तो फ्रॉस ने भी तेल-उपभोक्ता देशों के साथ 
सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त कर दी । 

हिन्द महासागर सें अमेरिका--हिन्द महासागर क्षेत्र में अमेरिका अपने 
सेनिक साम्राज्यवाद का प्रसार करता है । सभी विरोधो के वावजुद डियागोगार्तिया 
का सामरिक पड के रूप मे विकास किया गया । 

अमेरिका “मुक्ति संधर्यों के विरुद्ध! . मणास्यितिवाद का समर्थक--पमेरिका 
की विदेश नीति का यह एक खेदजनक पहलू है कि उसने विश्व के राष्ट्रीय 
आन्दोलनो और मुक्ति सधर्षों को कभी खुले दिल से समर्थन 'नहीं दिया | फोर्ड भी 
इसी नीति पर चले। अभ्रमेरिका रोडेशिया और दक्षिणी ग्रफ्रोका की रंगभेद-समर्थक 
सरकारों का पक्ष लेता रहा । 30 अक्टूबर, 7974 को युक्त राष्ट्रसंघ से दक्षिणी 
प्रफ़ीका को निष्कासित करने के प्रस्ताव पर झमेरिका ने दोटो का प्रयोग किया । 

कार्टर युग 
(7977-980) 

20 जनवरी, 977 को डिमॉक्रेटिक पार्टी के जेम्स भर्ल कार्टर (जिम्मी 
कार्टर) ने प्रमेरिका के 39वे राष्ट्रपति के रूप मे शपथ ली | कार्टर के कार्यकाल मे 
अमेरिका वी विदेश नीति को कोई भी नए भायाम प्राप्त लही हुए । 

नए रिश्तों की शुरूघ्रात--उपराष्ट्रपति वात्टर मौन्डेल को 23 जनवरी से 
3] जनवरी, 977 तक सात देशों की यात्रा पर और सुक्तराष्ट्र में स्थाई 
प्रतिनिधि एण्डू यग को 3 से 2 फरवरी को तजानिया तथा माइजीरिया की दस 
दिवसीय यात्रा पर भेजा गया ! एण्ड्र यय ने तजानिया के राष्ट्रपति जुलियस न्यूरेरे 
को विश्वास दिलाया क्रि हम श्रमेरिकी झपने प्रभाव झौर शक्ति के प्रयास से दक्षिण 
अफ्रीका भर भे बहुसख्यक झौर वहुजातीय शासन की सम्भावताझोो पर विचार कर . 
सकते हैं । दरपझसल, दक्षिण प्रफ़रोका की समस्याप्रो का समाधान अफ्रीक्यों हारा 
स्वय होना चाहिए, हम लोग तो केवल सहायता कर सकते हैं। यंग ने भ्रफ़ीकी 
नेताप्रो को विश्वास दिलाया कि वह वायरड संशोधन मे परिवर्तत कराकर रोडेशिया 
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से क्रोम का प्रायात बन्द करने की सिफारिश करेंगे | उपराष्ट्रपति वाल्टर मौस्डेल मे 
बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रास और जापान की नौ दिवसीय यात्रा 
में इन देशो के पारस्परिक सम्बन्धों का जायजा लिया । उन्होने इटली की जर्जर 
अर्थव्यवस्था मे सुधार का आश्वासन दिलाया और नाठो के प्रति प्रमेरिका की 
प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम जर्मनी के नेताओ्रो से द्विपक्षीय भौर बहुपक्षीय 
व्यापारिक समभौते पर वार्ता तथा ब्राजील को परमाणु जानकारी देने के बारे मे 
विशेष विचार हुआ 


परिचिमी एशिया और कार्टर प्रशासन--कार्टर प्रशासन ने पश्चिम एशिया 
की समस्या के निदान के लिए पूवपिक्षा अधिक व्यावहारिक इष्टिकोण प्रपनाया ।, 
]977 में प्रपनी अमेरिका यात्रा पर झनवर सादात ने राष्ट्रपति कार्टर को यह 
बात स्पष्ट रूप से वता दी कि जब तब फ्लिस्तीनियो का पृथक राज्य नही बन जाता 
तब तक अरब-इजरायल सपर्ष पूरी तरह समाप्त नही हो सकता | यह काम केवल 
अमेरिका ही कर सकता है। राष्ट्रपति सादात और राष्ट्रपति कार्टर ने 977 के 
उत्तराद्ध मे जेनेवा सम्मेलन ग्रायोजित करने के प्रयास करने वी बात दोहराई 
इसके वादु ही, पश्चिमी एशिया की राजनीति मे तेजी से नए मोड़ ग्राएं । भ्रवतूबर, 
977 मे _ भ्रमेरिका, सोवियत संघ, अरब देश और इजरायल के बीच एक 
अनीपचारिक समुभौता. हुआ जिसने ,उस ग्रतिरोध को समाप्त कर दिया जो पिछले 
एक लम्बे समय से जिनेवा सम्मेलन बुलाने मे बाधक बना हुआ था । इजरायल इस 
बात पर सहमत हो गया कि अरब देशो के प्रतिनिधिमण्डल मे फिलिस्तोनियों वा 
प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो सकता है । कार्टर मे विश्वास रखते हुए भी सादात ने 
समभौते के लिए इजरायल की यात्रा का ऐतिहासिक निरंय दिया। राष्ट्रपति कार्टर « 
दोनो पक्षो में समभौते के लिए विशेष अ्रयत्न करते रहे और उन्होने ग्रमेरिका में 
कैम्प डेविड में सितम्वर, 978 में ' सादात-वेगिव-कार्टर शिखर सम्मेलन वा 
क्रायोजत किया । 3 दिनो का शिखर सम्मेलन 8 सितम्वर को समाप्त हुमा 
जवकि एक ऐतिहासिक समभौते पर कार्टर-सादात और बेगिन ने हस्ताक्षर कर दिए। 
समभौते की क्रियान्विति नहीं हो सकी क्योकि दोनो पक्षों में बुछ मुद्दों पर मतभेद 
दैदा हो गए । कार्टर की श्रतिष्ठा दाँव पर लग गई और श्रन्त मे 26 मार्च, 979 
को एरकी उपस्थिति मे वाशिगटन में सादात और वेगिन के हस्ताक्षरों के साथ मिस्र 
और इजरायल मे एक शान्ति-सन्धि सम्पन्न हुई । यह शान्ति-सन्धि सम्पन्न कराने से 
सफलता प्राप्त करे भ्रमेरिका ने वास्तव मे सोवियत सघ को एक करारी वूटनीतिक 
मात दी । जनवरी, 980 में भमेरिका द्वारा मिस्र को 35 करोड डॉलर की 
सहायता देने वा वायदा किया गया भौर इस प्रकार वार्दर-प्रशासन ने राष्ट्रपति 
सादात के प्रति अपना समर्थन जताया । मई, 980 के प्रारम्भ में फिलिस्तीनियों के 
अधिफार सम्वन्धी प्रस्ताव पर प्रमेरिका द्वारा सुरक्षा परिषद्‌ में वीटो का प्रयोग 
किया गया । 
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पमेरिका झोर क्यूबा--अमेरिका ओर क्यूबा में पहले से ही चली आ रही 
तनातनी 979 के मध्य क्यूबा में रूती सैनिको की उपस्थिति को लेकर अचानक 
ही विस्फोटक स्थिति में जा पहुँची। राष्ट्रपति कार्टर ने करेबियन में एक अग्रिम 
सेना (टास्क फोस ) .तैनात करने की घोषणा कर दी । इसके साथ ही कार्टर ने कुछ 
नए रक्षा उपायो की भी घोषणा की | क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो ने कहा कि 
क्यूबा मे रूसी सैनिकों को उपस्थिति को लेकर अमेरिका के साथ हमारे जो भी 
विवाद है, हम उन पर बातचीत करने को तैयार हैं। कास्ट्रो ने कहा कि व्यूबा में 
जी सोवियत संनिक हैं उनकी जानकारी तो प्रमेरिका को पिछले 7 वर्षों से है । 
सोवियत संघ ने भी अमेरिका को चेतावनी दी छि क्यूबा की बात को अनावश्यक 
तूल देकर राष्ट्रपति कार्टर आग से सेलने की जोखिम मोल न लें। स्वय अ्रमेरिका 
में भी कार्टर-प्रशासन के रूप की काफी झ्ालोचना हुई। भ्रन्त में कार्टर को भुकना 
पडा । कार्ट र ने स्वीकार किया कि रूस और पझमेरिका के बीच टकराव की स्थिति 
दोनो देशों की सुरक्षा के लिए जबरदस्त खतरा है और कक्‍्यूबा में 2-3 हजार रूसी 
संनिको की उपस्थिति अमेरिका के लिए कोई खतरा नही वन सकती 4 

प्रमेरिका झ्ोर शियतनाम--वार्टर के राष्ट्रपतित्व-काल के आररम्भिक कुछ 
महीनों में ही वियतनाम के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोश झधिक व्यावहारिक बन 
गया। भ्रप्नेल-मई, 977 में पेरिस वार्ता का दौर चला। अमेरिका के रिचर्ड होलब्रूक 
ने विश्वास दिलाया कि अमेरिका अब वियतनाम के सयुक्त राष्ट्सूघ का सदस्य बनने 
में बाधा न डालेगा । पिछली चार बार अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्रसंध में अपने 
निषेघाधिकार का प्रयोग कर वियतनाम को विश्व-सस्था का सदस्य नहीं बनने 
दिया था । पेरिस वार्ता मे भ्रमेरिका ने वियतनाम में अपने द्वूतावास स्थापित करने 
की बात उठाई । वियतनाम ने दो मुख्य बातो पर जोर दिया। पहली, पग्ममेरिका 
973 के श्रमेरिका-वियतनाम समझोते को 29वीं धारा के अनुसार युद्ध मे आहत 
देश के पुननिर्माण मे अधिक सद्दायता दे शोर दूसरी,' प्रमेरिवा वियतनाम के साथ 
व्यापार करने पर लगाएं गए सब प्रतिवन्धों को तुरन्त हटा ले । 20 सितम्बर, 977 
को ययुक्त राष्ट्र महासभा का 32वाँ अधिवेशन विश्य सस्था मे दो नए सदस्यों के 
प्रवेश के साथ ग्रारम्भ नहा 05 सदस्य थे--वियतनाम और जिबूती । 

कार्देर शौर भारत-नजनता पार्टी के शासवकाल में भारत-भअमेरिका सम्बन्धो 
में कुछ सुधार परिलक्षित हुप्ना ्‌॑ जनवरी, 978 के प्रथम सप्ताह में भारतन्यात्रा 
के दौरान कार्टर ने यह धोपणा की कि उन्होंति तारावुर परमाणु बिजली सयन्त्र के 
'प्लिए श्रेष्ठ यूरेनियम को एक भौर खेप भेजने का श्राधिकार दें दिया है। दोनों देश 
इस बात पर सहमत हुए कि वे दूसरों के साथ झपने विवाद सौहाहँपूर्सो ढग से 
निपटाएँगे हवा परमाणु शस्त्रो के फेलाव के खतरे को रोदने के, लिए और उनमें 
कमी करते हुए अन्तत उन्हे _ समाप्त करने के_लिए कार्य करूंगे) करने के लिए कार्य करेंगे। जून, 978 में 
भारत के प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई सयुक्तराज्य गप्रमेरिका की यात्रा पर गए। 
अमेरिका के उप-विदेशमन्त्री भ्रीवारेंन के नेतृत्व में ग्राएं प्रतिनिधि मण्डल ने 
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फरवरी-मार्च, 979 में भारतीय अ्रधिकारियो के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धो और 
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर लाभदायक विचार-विमर्श किया। भारतीय 
विदेश मन्त्री ने 20 से 25 अप्रेल, 979 तक सपयुक्तराज्य अमेरिका की यात्रा 
की । कुछ मसलो पर विशेषतया तारापुर सयन्त्र के परमाणु इंघन की सप्लाई 
के बारे में दोनों देशो मे मतभेद बने रहे । भारत ने कहा कि सयुक्त राज्य को अपने 
मविदात्मक दाथित्व का सम्मान करना चाहिए यह भी स्पष्ट किया सया कि 
यद्यपि परमाणु हथियारों के प्रसार के निषेध के विषय में मयुक्तराज्य अमेरिका के 
उद्देश्य से भारत सहमत है, लेकिन भारत का दृढ विचार है कि यदि इन सुरक्षा 
सम्बन्धी उपायो का उद्देश्य वस्तुत इन हथियारों के प्रसार को रोकना है तो इसे 
ऊँचाई तथा विम्तार दोनों प्रकार के प्रसारो पर लागू करना हौगा । इससे सुरक्षा 
सम्बन्धी उपाय परमाणु हथियार-विहीन राज्यो के साथ-साथ उन राज्यों पर भी 
लागू होगे जितके पास ये हथियार हैं । भारत ऐसे कसी भी उपाय को कभी भी 
स्वीकार नही करेगा जो दबावपूर्ण हो। संयुक्त राज्य अ्रमेरिका को पाकिस्तान 
पर ग्रपनी प्रोर से पूरी तरह से दबाव डालना चाहिए कि वह इस क्षेत्र में परमाणु 
हथियारों की होड शुरू करने से बाज झाएं | यह भी बता दिया गया कि हिन्द 
महामांगर मे सयुक्तराज्य अमेरिका की नौ-सनिक शक्ति की बढोत्तरी के कारण 
निश्चित रुप से इस क्षेत्र मे अन्य देशों की नौन्‍सैनिक उपस्थिति में इद्धि होगी।। 
अफगानिस्तान के मसले पर दोनो देशो के इष्टिकोशो में ग्न्तर बना रहा। 
24 नवम्बर, 980 को प्रमेरिकी सीनेट ने भारत को परमाथु इंधन देने का प्रस्ताव 
पारित करके कार्टर प्रशासन की कार्यवाही का समर्यन किया । कूल मिलाकर कार्टर 
युग में आरत-प्रमेरिवा सम्बन्ध सामान्य बने. रहे । 
कार्टर-प्रशासन प्लौर छीन : बदलते सभोकरण--कार्टर प्रशासन चीन के 
साथ सम्बन्ध सुघार के लिए प्रयत्नशील रहा । झ्रगस्त, 977 मे विदेशमन्त्री साइरस 
वास ने चीन की यात्रा वी किन्तु ताइवान सम्बन्धी मतभेद के कारण सन्‍्तर्राष्ट्रीय 
तथा द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दो पर भर्तेक्य नहीं हो सका । श्रमेरिका ताइवान 
से सम्बन्ध तोडने को तैयार नही हुआ भर चीन के विरोधी रवँये के कारण कार्टर 
में यहाँ तक कह दिया कि चीन को पूर्ण मान्यता देने मे भ्रभी वर्षों लगेंगे । वान्स की 
मात्रा की समाप्ति पर संयुक्त विज्ञप्ति प्रसारित नहीं को गई । फिर भी ऐसा 
वातावरण दिखाई देने लगा कि दोनो पक्ष भ्रन्तत. ताइवान पर समभौता कर लेंगे । 
वान्स के बाद कार्टर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजिस्को मे पीकिंग की यात्रा 
की । चीन के प्रति नीति मे एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए कार्टर में चीन को 
विभिन्न विस्मो के हथियारों तथा विद्युत भाणविक उपकरणों के निर्यात पर लगे 
अ्रतिबन्धो में ढील देने का निश्चिय किया । भव तक ये हथियार आम तौर पर 
निर्यात नही विए जाते थे । ताइवान के प्रश्न पर प्रमेरिका और चीन के बीच 
मतमभेदो की दूरी कम होती गई भौर भाज॑, 978 के प्रारम्म मे चीन ने झमेरिका 
बो परामर्श दिया कि वह ताइवान से सम्बन्ध विच्छेद कर ले । 5 दिमम्वर, 978 
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को राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने जनवरी, 979 से चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध 
स्थापित करने की घोषणा की | कार्टर ने अपने वक्तव्य मे यह मान लिया कि चीन 
केबल एक है और उसकी एक सरकार है । कार्टर ते यह भी स्पप्ट कर दिया कि 
अ्रमेरिका ग्रर-सरकारी तौरपर ताइवान से सम्बन्ध रख सकता है। ये क्षेत्र 
सॉस्कृतिक, सामाजिक, प्राथिक आदि हो सकते हैं। चीन के साथ अमेरिका के 
राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का निरंय विश्व की महत्त्वपूर्ण घटना मानी 
गई | ताइवान के साथ अमेरिका का कोई भी सम्बन्ध चोन को नागवारया। 
अक्तूबर, 980 मे अमेरिका भौर ताइवान के बीच बढते सम्बन्धो की चीन द्वारा 
पुनः झालोचना की गई । कुल मिलाकर कार्टर के शासनकाल में अमेरिका झोर 
चीन एक-दूसरे के झ्रधिक निकट झए। प्रफगानिस्तान मे सोवियत हस्तक्षेप का 
विरोध भ्रमेरिका और चीन ने एक स्वर से किया । जापान के तत्कालीन प्रधानमन्त्री 
श्री भोहरा की स्मृति के लिए जब विभिन्न देशो के प्रमुव नेता टोकियो में एकत्रित 
हुए तो 0 जुलाई, 980 को कार्टर और चीनी प्रधानमन्त्री हुआ के बीच प्रथम 
बातचीत हुई। अ्रफग्ानिस्तान मे रूसी हस्तक्षेप, कम्पूचिया (कम्बोडिया) पर 
वियतनाम का अधिकार श्रादि प्रश्नों पर दोनो देशो ने सहमतिपूर्ण चिन्ता व्यक्त की । 
कार्टर ने एक दूरदशन मेंटवार्ता मे कहा कि रूसी सैनिक शक्ति का मुकाबला करने 
के लिए भ्रमेरिका, चीन भौर जापान को एक हो जाता चाहिए । 

/ भ्रमेरिका और रूस--कार्टर प्रशासन, बावजूद सामयिक उतार-घढाव भर 
उत्तेजनाओं के सोवियत सघ के साथ अपने देश के उत्तरोत्तर सम्बन्ध सुधार के लिए 
सचेध्ट रहा । कार्टर ने अपने कार्यकाल के कुछ ही महीनो में रूस-भ्रमेरिका सम्बन्धो 
का समीकरण बदल दिया । अब तक सोवियत सघ यह मानकर चल रहा थां कि 
वह परमाणु अस्त्रो से भ्रग्रता प्राप्त कर लेगा और श्रपने यहाँ के प्रसन्तुष्टों का 
अमेरिका की प्रसन्नता के बिना दमन कर सकेगा | उसे श्राशा थी कि इस सबके 
बावजूद अमेरिका के झाथिक सहयोग से लाभान्वित होता रहेगा। कार्टर ने यह 
स्पष्ट कर दिया कि परमाणु प्रस्त्रो के बारे मे वह उचित समानता चाहेगा झौर 
अमेरिका से प्राथिक सहयोग स्थापित रखने के लिए सोवियत सघ को घर में श्रौर 
बाहर अपना आचरण बदलना होगा । कार्टर की इस नीति ने सोवियत सध को 
दुविधा मे डाल दिया । नि शस्त्रीकरण पर कुछ॑ संद्धान्तिक सहमतियों के बावजूद 
दोनो पक्षो मे गम्भीर मतभेद बने रहे । अन्त मे जून, 979 मे साल्ड-2 समभौता 
हो' गया जिसे राजनीतिक क्षेत्र में प्रस्त-प्रिसीमत की दिशा में एक सीमित, पर 
महत्त्वपूर्ण सन्धि मानी गई है। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेत्र को लेकर रूस- 
अमेरिका के बीच सुधरते सम्बन्धो में कुछ तनाव झा गया तथापि इस स्थिति 
से दोनो ही महाशक्तियाँ बचने का भ्रयत्त करती रही जिसमें कोई सशस्त्र ठकराव न 
हो जाए। जून, 980 मे सोवियत सघ ने यह आरोप लगाया कि पश्चिमी देशो 
नी भडगेबाजी के कारण सात्ट-वार्ता की गति बहुत घीमी हो गई है । 
कल मिलाकर विदेश नीति के क्षेत्र में कार्टर अपने देश के लिए स्तुति योग्य 
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उपलब्धियाँ हासिल नहीं कर सके और फलस्वरूप नवम्बर, 980 के राष्ट्रपति 
पद के चुनावों में उन्हे रोनाल्‍ड रीगन के हाथो पराजित होना । 
* रोनाल्‍ड रीगन की विदेश नीति 
(20 जनवरी, 498 के उपरान्त) 

अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के तौर पर 70 वर्षीय रोनाल्‍ड विल्सन रीगंत 
ते 20 जनवरी, 98] को अपने पद की शपथ ग्रहण की । झपने प्रथम सन्देश में 
नए राष्ट्रपति ने श्रमेरिका के मित्रो को झ्लाश्वासन दिया--“हम अपनी मित्रता 
अपनी सा्वभौमिकता पर नहीं थोपेंगे, क्योकि हमारी अपनी सावंभौमिकता बिक्री 
के लिए नही है ।” रीगन ने अमेरिका के प्रतिद्वन्द्रियों से कहा--“शान्ति में उनका 
यवीन है, शान्ति स्थापना के लिए वह बातचीत कर सकते हैं, बलिदाल कर सकते 
हैं, लेकिन आत्मसमर्पण कभी नहीं करेंगे ।” जब रीगन अपना सन्देश समाप्त कर 
चुके तभी ईरान में ग्रमेरिकी वन्धको की रिहाई का समाचार प्राप्त हुआ । कार्टर 
अपने शासनकाल में किए गए झ्थक्‌ प्रयासों का फल सत्ता में रहते ही, देख सके-- 
बन्धको को रोनाल्‍ड रीगन के शपथ ग्रहए से 25 मिनट पहले रिहा किया गया । 
रोनाल्‍ड रीगन ने नवम्बर, 984 में पुनविजयी होकर 20 जनवरी, 985 को 
अगले चार वर्षों के लिए पुन राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की । 

रोनाल्‍ड रीगन की विदेश नीति प्रारम्भ से कठोर, विस्तारवादी और सेनिक 
मनोइृत्ति की रही है। रीगव की ्रब॒ तक की विदेश नीति के मुख्य पक्ष इस 
प्रकार रहे-- 
रोगन और रूस! 

रीगन ने मोवि्रह-हुम-के प्रति भारम्भ से ही_ कठोर रखेंगे का सकेत दे 
दिया | मार्ड, |98] में रीगत ने कहां कि सोवियत संघ को अ्रपने प्रभाव श्रौर 
लय के बाय पर मल निकाय के दायरे पर भ्रकुश लगाना चाहिए उन्होंने कहा--“जिस प्रकार लौबिया 
के भुग्रम्मर गद्दाफों चड़ ग बंगूवा के संनिक भ्गोलो मे क्यूबा प्रौर पूर्वी जर्मनी के 
मैनिक इथोपिया और दक्षिण यमन में तथा भ्रव पश्चिमी गोला में भ्रपना प्रभाव 
क्षेत्र बढ़ा रहे है उस पर रोक तगाना झावश्यक है । 

रीगन ने सोवियत सघ के एस एस.-20, एस एस.-4 और एस. एस.-5 
अ्क्षेपास्त्रों वा मुकावला करने के लिए न्यूट्रान वम्ब के निर्माण का फँंसला किया | 
इस विनाशकारी निर्ंय से सारे विश्व का स्तब्धे रह जाता स्वाभाविक था; 
सोवियत सघ पर रीगन के इस निरणंय की बहुत तीद्ी प्रतिक्रिया हुई । नवम्बर, 98] 
के ग्पने भाषण में राष्ट्रपति रीगन ने सोवियत नेता ब्रेकतेव को भ्रपती चार सूत्री 
नि शस्त्रीवरण योजना भेजने का उत्सेख किया । अ्रमेरिवा वी “शस्त्रीकरण की 
नीति' के प्रति युरोप में जो असन्तोप वढ रहा था उसे शान्त करने के लिए रीगन 
ने यह भाषण देने की बूटनीति श्रपनाई थी । रूस ने रोगनके ति.शस्त्रीकरण 
प्रस्ताव वो 'प्रचारवादी हथकण्डा! बताकर दुबरा दिया । रीगन प्रशामन द्वारा 
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शस्प्रीकरण को बढावा देने-की--.नीठि -पर प्रहार करते हुए नवम्बर, 798। मे 
सोवियत. सध मे-अ्मेरिका पर परमाणु युद्ध की तैयारी का आर लेंगाया पाए 

पोलण्ड की घटनाओं को लेकर भी अमेरिका श्ौर सोवियत सध के बीच 
तनाव बढ गया । 24 दिसम्बर, 798 को सोवियत सघ के विरुद्ध आशिक प्रतिबन्ध 
लगाने को चेतावनी दी । रीगन का सोवियत विरोधी रवैया 982 के मध्य अमेरिकी 
विदेशमन्त्री अलेक्जेण्डर हेग के त्यागत्र के मसले को लेकर भी सामने झ्राया । 
रीगत और हेग के बीच मतभेद का एक महत्त्वपूर्ण मसला सोवियत गैस पाइप लाइन 
का था । इस समूची योजना का समर्थन अमेरिका को सभी यूरोपीय सहयोगी करते 
रहे हैं क्योकि इसमे ऊर्जा के नए साधनों के साथ-साथ रोजगार के श्रवसर भी 
व्यापक हो जाएँगे । इस सम्बन्ध में तत्कालीन विदेश मन्त्री हेग ने सभी ग्ररीपीय 
नेताओं को धाश्वासन दे दिया था कि अमेरिका इस विशाल गोजना-कार्य का पूरा 
लाभ उठाने को तंयार है, लेकिन रीगन के कुछ दक्षिण पथी समर्यक इस समूची 
योजना के विरोधी थे । उतकी आपत्ति भरी कि इस पाइप लाइन से सोवियत 
अर्थव्यवस्था को जयरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा और समूचा यूरोप ऊर्जा के मामले में 
अभावग्ररत रहकर सोवियत सध का मोहताज बन जाएगा 7? 

भ्रक्ष-इजराइल के थीच कुछ बातो पर सहमति का वातावरण तैयार करने 
के प्रयत्तों मे ग्रमेरिकी विदेश तीति का एक मुख्य लक्ष्य रहा है कि सोवियत संघ वहाँ 
किसी भो तरह का हस्तक्षेप न कर सके । रीयन प्रशांसन का रूस विरोधी रवंगा 
तब भी स्पष्ट हो गया जब 9 मई, 982 को रीगन ने रूस के विरुद्ध चीन से 
एबता की भ्पील वी । 

] नवम्बर, 982 को सोवियत राष्ट्रपति बश्रेकतेव का देहात हो गया 
और कुथ दिनो बाद यूरी श्राद्भधपोव उनके उत्तराधिवारी वने । रीगन प्रशासन ने 
नए रूसी नेतृत्व के साथ भी झ्महयोगी रवेयथा अपनाया । दोनो महाशक्तियों मे तनाव 
बढ़ता गया जिसकी चरम परिणति उस समय देवने को मिली जब रूसे द्वारा अपने 
सीमा-क्षैत में दक्षिण कोरियाई यात्री विमान को गिराएं जने पर रोगने-प्रशासर्न में 
रूस को नीचा दिखाने और उसकी निन्‍्दा केरने में कोई कसर नहीं छोड्ीत 
_] प्वितम्बर, !983 को विमान-काप्ज होने क साथ हो दौनो-_महाशरक्तियो के-घीच कक कदर बस मे बदन अवसाद इस अकार के साथ हो दौनो महाशक्तियो के 
शीतयुद्ध का दौर फिर शुरू हो गया। अमेरिका ने विभान-काण्ड को इसे प्रकार 
क्या मानो उस पर हो. सीधा हमला किया गया हा। प्रेमरिका में सोवियत 
एयरलाइन एय्रक्लॉटा की उद्ानों वर 607[दन के किए प्रातवत्ध जगाने के प्रातिव: 






















दाक्शा की और मबिसस्यक पश्चिमी देशो ने उसतक्त अनुकरण रिया जमेरिकी मसल मानक क्या ब्रमेरिकी _ 
और सोवियत संघ -मोटी वाताँ भी रहे कर दी गेई। 


ज़िन्ठु महाशक्तियां जेनेदा मे, भस्व-परिसोमिः महाशक्तियाँ जेनेदा मे. भस्व-परिसमत वर्)जा जपरों रखने को सहमत रहोंगए 
यह एक अभूतपूर्व घटना थी कि अमेरिका से सोवियत विदेशमस्ती श्रासदेई ग्रोमिको 
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का विमान उतरने पर भी इस वहाने प्रतिवन्ध लगा दिया कि व्यापक जनरोप को 
देखते हुए सोवियत विदेश मन्त्री का विमान अमेरिकी अन्तर्राप्ट्रीय हवाई भ्रड्डी पर 
झतरने देना सुरक्षात्मक नही है । प्रतिक्रियास्वरूप सोवियत सघ ने भी न केबल 
श्री प्रीमिको की न्‍्यूथार्क यात्रा रह कर दी बल्कि यह प्रश्न उठाया कि “ऐसी 
स्थिति मे न्यूयार्क मे सयुक्त राष्ट्लथ के मुख्यालय को वनाए रखना कहाँ तक 
उचित है ?” हे 
जैनेवा मे अस्व-परिसीमन वार्ता यद्यपि शुरू हो गई लेकिन कोई परिणाम 
नही निकला और दोनो ही महाशक्तियाँ एक-दूसरे के प्रस्तावों को अ्रमान्य करती 
रही | दोनो देशो के बीच कटुता तव और भी उभरी जब सोवियत सघ ने 
2 सितम्बर, 983 को एक श्रमेरिकी राजनयिक और उसकी पत्नी को जासूसी 
के आरोप में अपने देश से निप्कासित कर दिया। सुरक्षा परिपद्‌ में ग्रमेरिका और 
उसके समर्थक देशों द्वारा यात्री विमान गिराने के लिए सोवियत सघ की कटठु 
आलोचना की गई । 3 सितम्बर, 983 को सोवियत संघ ने दक्षिण कोरियाई 
विभान गिराए जाने सम्बन्धी सुरक्षा परिपद्‌ के प्रस्ताव पर “वीटो' कर दिया। 
25 ग्रक्तुबर, 983 को अमेरिका और छ कैरेवियाई देशो द्वारा ग्रे नाडा पर हमले 
की विश्व के ग्रन्य देशो के साथ ही सोवियत सघ ने भी तीम् निन्‍्दा वी। जेनेवा में 
दीनो महाशक्तियो के बीच अस्त्र-परिसीमन सम्बन्धी जो वार्ता चल रही थी उसे 
सोवियत सध ने 8 सितम्बर, 983 को स्थगित कर दियां। वास्तव में अमेरिका 
के दुराग्रही रवैये से सोवियत सध क्षुब्ध हो गया । $ जनवरी, 984 को सोवियत 
विदेशमन्त्री ग्रोमिकों द्वारा नाटो से अस्त-सर्धि का प्रस्ताव किया गया जिसका कोई 
परिणाम नही निकला । 25 जनवरी, 984 को सोवियत राष्ट्रपति आन्द्रोपोव ते 
परमांणु अस्त्रो का उत्पादन बन्द करने का एक प्रस्ताव राष्ट्रपति रोगन के समक्ष 
रखा जिसका भी कोई परिणाम नही निकला । 30 जनवरी, 984 को सोवियत 
संघ ने अमेरिका पर शस्त्रास्त्र समभोते के उल्लघन का आरोप लगाया | 0 फरवरी, 
]984 को सोवियत नेता यूरी आन्द्रोपोव का देहान्त हो गया और 3 फरवरी को 
चैरनेन्कों सोवियत कम्युनिष्ट पार्टी के महासचिव निर्वाचित हुए और  अप्रेल को 
बे सोवियत सघ के राष्ट्रपति भी निर्वाचित हो गए। नए नेता ने 27 फरवरी, 
984 को पश्चिमी देशों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि समस्थाग्रो को सुलभाने के 
लिए मिल-बेठकर विचार क्या जाए। नए नेता ने परमाणु हथियारों की रोक पर 
अमेरिवा से वार्ता करने का प्रस्ताव क्या जिस पर 9 अ्रप्रेल, (984 को रीगन ने 
सहमति व्यक्त की, पर दोतो महाशक्तियों के वीव कूटनीतिक दावपेच चलता रहा 
और 5 मई, 984 को चेरनेन्फो द्वारा पश्चिमी देशों के मध्य यूरोप मे शस्त्रों वी 
कटौती सम्बन्धी प्रस्तावों को ठुक़रा दिया गया। 30 जुन, 984 को सोवियत 
संध द्वारा अस्नों वी बटौती पर अमेरिका से वार्ता पर पब्रसहमति व्यक्त की गई । 
27 जुलाई, 984वो सोवियत सध ने भ्रन्तरिक्ष में शस्त्रास्त्र के प्रतिवन्ध का प्रमेरिकी 
सुभाव वस्वीकार कर दिया । सितम्बर, 984 में रूसी विदेशमन्त्री ग्रोमिकों सयुक्त 
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बावजूद अभ्रमेरिका यह्‌ झारोप दोहराए जा रहा है कि वही झातक्वाद के लिए 
दोपी है । 986 के प्रारम्भ में गोर्वाच्योव ने तीन चरणों मे निरस्त्रीकरण करने 
की जो दीर्घकालीन समयवद्ध योजना प्रस्तावित की उसे श्रमेरिका ने रचनात्मक तो 
बताया पर स्पष्ट रूप से वह स्टार वार कार्यक्रम पर सौदेवाजी को तेयार न धा। 
ग्रमेरिका सोवियत सघ के रचनात्मक रवैये का कोई अनुकूल उत्तर नही दे रहा था । 


]986 के झन्त में रेक्याविक शिखर-सम्मेलन भी विफल रहा तथा रीगन 
और गोरवच्योव नि शस्त्रीकरण की दिशा में आगे नहीं वंढ पाए। 987 भे पुनः 
यूरोप महाद्वीप से मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्तर हटाने के लिए द्वि पन्नीय वार्ताओ्रों का 
एक लम्बा दोर चला । ग्रक्तूवर के अन्त में अमेरिकी विदेशमन्त्री छुल्ल की मास्को- 
यात्रा के बाद कहा गया कि वार्ता में गतिरोध झा गया हैं) अन्तत सोवियत विदेश- 
मन्त्री वाश्िगठन नए तथा वहाँ राष्ट्रपति रीगन ने उनके साथ चर्चा के वाद घोषणा 
की कि 7 दिसम्बर, 987 को वाशिगटन में रीगन-गोर्वाच्योव शिखर वार्ता होगी 
जिसमे यूरोप से मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र हटाने मे एक सन्धि की सम्भावना है तथा 
इस शिखर वार्ता में पूरे परमाणविक-नि.शस्त्रीकरण पर व्यापक चर्चा हो 
सकती है । 


रीगन और चीन 

(स्ैपन के कार्यकाल के प्रथम वर्ष में प्रमरिका और चीन के सम्बन्धों में 
तनाव उभरा । 6 नवम्बर, 98। को चीन ने स्पप्ट शब्दों भे घमकी दो कि यदि 
अमेरिका ने ताइवान को हथियार दिए तो वह अमेरिका से अपना राजदूत वापस 
बुला लेगा | ताइवान को हथियार देने के प्रश्न पर भ्रमेरिका श्र चीन के बीच 
मतभेद चलते रहे जिससे निक्‍्सकालीन चीन-भ्रमेरिका सम्बन्धों को ठेस पहुँची) इस 
मतभेद को तय करने के सिलसिले में मई, 982 मे अमेशिको उपराप्ट्रपति जॉर्ज 
बुध्च में पीकिय-बाना के दौरान चीनी 22% ग्रे से लम्बा विचार-विमर्श किया, लेकिन 
कोई सुखद परिस्याम नही निकले (चीन के अनुरोध पर पिछले काफी समय से 
रीगन-प्रतातन ने ताइबान को हथियारों ढी सप्लाई तथा हथियारों के पुञ्षों आदि 
देना यद्यपि स्थगित कर रखा था, लेकिन चीव की यह वात बिल्कुल भी नहीं मानी 
कि अमेरिका हथियारों की सप्लाई रोक देने की अन्तिम तारीख निश्चित कर दे । 
रोगन ने राष्ट्रपति पद का कार्ये मार सम्भालते ही अमेरित्ती समर्थन मिलते रहने का 
वायदा कर दिया) ॥ 





(_वाइबान को प्रमेरिवी हथियारों की सप्लाई के प्रश्न को लेकर चीन ग्लौर 
झमेरिका के बीच मतभेद गले ही कम न हुए हो लेकिन चीनी नेताग्रो ने राष्ट्रपति 
रोगन के इस अनुरोध पर सहमति दिखाई कि सोवियत सध के विरुद्ध उनमे सहयोग 
होना चाहिए । इस ग्राशय का अनुसोथ राष्ट्रपति रीगन ने चीनी न्‍ेवाओ के नाम 
फपने सील पत्मो में किया जो उपराष्ट्रपति जॉर्ज बुछ ऋपने साथ प्रीकिग ले गए थे । 


संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति 37 


रोगनव मे चीनी नेताओं से कहा कि सोवियत सघ दोनो देशों और समूचे विश्व के 
लिए खतरा है इसलिए अमेरिका और चीन में सहमति होनी चाहिए और दोनों के 
बीच सहयोग और बढ़ना चाहिए । रीगन ने अपने इन पत्रो में विश्वास व्यक्त किया 
कि इस प्रश्न॒ पर सहमति को रखते हुए दोनो देशो के बीच मतभेद वाले अन्य 
सवाल भी तय ही सकते हैँ । रीग्रन ने अपने पत्र मे अमेरिका को चीन सम्बन्धी 
नीति को स्पष्ट करते हुए यह साफ कह दिया कि चीन तो एक ही है शरीर हम चीन 
की इस बात को मानते हैं कि शाल्तिपूर्णा तरीकों से वाइवान चीन की युरुय भूमि के 
साथ मिल जाए तो भ्रच्छा है । तथापि अमेरिका ने ताइवान को हथियार देना जारी 
रखा और चीन मह भाँग करता रहा कि अमेरिका ताइवान को हथियार देना बन्द कर 
55% ।फ अप्रेल, 4903 को इस मसले को लेकर दोनों देशो के बीच कुछ तनाव भी पेदा 
होगया। फरवरी, !983 में अमेरिकी विदेशमन्त्री जॉर्ज शुलज के पीकिग-यात्रा 
समाप्त करते ही चीनी समाचार एजेंसी की एक टिप्पणी में ताइवान को ग्रमेरिकी 
हथियार उपलब्ध कराने की अमेरिको नीति की निन्‍दा की गई और यह भी कह 
दिया गया कि “अझ्रमेरिकी विदेशमन्ती के केवल कह देने भर से ही भ्रमेरिका-चीन 
सम्बन्धों में सुधार नहीं हो जाएगा, अमेरिका को कुछ करके दिखाना होगा।” 
7 अप्रेल, 983 को चीन द्वारा ग्रमेरिका से सौस्कृतिक समभौते रद्द कर दिए गए 
तथापि सम्बन्ध-सुधार प्रक्रिया जारी रही ग्रौर वाशिगटव-पिण्डी-पीकिय धुरी मजबूत 
बनती गई । 3! जुलाई, 983 को चीन झौर अमेरिका में एक व्यापार समभौते 
पर ह॒स्ताक्षर हुए। एशिया भें अमेरिका-पाक-चीन ६७४ योजनाबद्ध रूप से सक्रिय 
है। सितम्बर, 983 में अ्मेरिको प्रतिरक्षा मन्‍्त्री केस्पर वीनवर्गर ने चीन मोर 
पाकिस्तान की यारा की । 
चीन के अ्रधानमन्त्री फाझ्नो जियांग ने 27 जनवरी, 4984 को अपनी 

9 दिवसीय अमेरिका यात्रा सम्पन्न की । यह उनकी पहली अमेरिका यात्रा थी। वे 
राष्ट्रपति रीगन के निमन्त्रण पर वहाँ गए थे । उल्लेसनीय है कि 970 के वाद 
चीन व अमेरिका निरन्तर एक दूसरे के निकट आते जा रहे है । अपनी यात्रा के 
दोरान भा्रो ने ग्रमेरिका के साथ सभी प्रकार के सम्बन्ध बढ़ाने पर बल दिया। 
उन्होने कहा कि चीन ग्रमेरिका के साथ रूस के विरुद्ध कोई गठबन्धन नही करेगा 
परन्तु अफगानिस्तान में रूस की सेनाओं के प्रश्न पर और कम्यूचिया में वियतनाम 
के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में ग्रमेरिका और चीन का समान द॑प्टिकोश है। उन्होने श्राशा 
व्यक्त की कि एशिया में रूसी विस्तारवाद को रोकने मे अमेरिका चीन के साथ 
सहयोग करेया परन्तु उन्होने यह भी कहा कि. सोवियत शस्तास्त्र के जमाव करों 
वे चीन के लिए खतरा नही समभते। यद्यपि भाझो ने अमेरिका-चीव मित्रता पर 
बल दिया तथापि यह बात भी स्पष्ट कर दी कि अमेरिका के चीन के साथ सम्बन्ध 
बास्तव में तभी निकट होगे जब ताइवान की समस्या हल हो जाएगी । चीन यह 
गारण्टी नही देगा कि ताइवान की समस्या को केवल शान्ति के साथ ही हल करेगा। 
दूसरे शब्दों मे, यदि चीन मह समझ लेगा कि ताइवान को मुक्त कराने के लिए बल 
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का प्रयोग झ्ावश्यक है तो वह ऐसा करने का भ्रधिकार सुरक्षित रखेगा । भा ने 
अमेरिका से अपील की कि वह ताइवान के भ्रश्न पर व्यावहारिक रवेया अपनाएं । 
अमेरिका को चीन व ताइवान के एकीकरण मे वाधा नही डालनी चाहिए । भाग्मो 
की यात्रा से अमेरिका को कोई अप्रत्याशित लाभ नही मिला । रीगन समभते थे 
कि वे रूस के विरुद्ध अपने अभियान में चीन को भी शामिल कर लेंगे, परन्तु भाग्रो 
ने स्पष्ट कर दिया कि चीन किसी गुट में नही है । वह हर प्रश्न पर झपनी 
स्वतन्त्रता बनोएं रसने को कृतसकल्प है। भाझ्ो जियाँग ने हाँगकाँग के बारे में 
चल रही भ्रफवाहो का भी निराकरण किया। उन्होने ग्राश्वासन दिया कि हाँगकाँग 
को जब चीन अपने हाथ मे ले लेगा तो पूंजीवादी व्यवस्था बनाई रखी जाएगी । 
हाँगकां ये का अशासन वहाँ के लोग चलाएेंगे और यह व्यवस्था कम से कम 50 वर्य 
तक रहेगी 
अप्रेल, 984 के ग्रन्त में राष्ट्रपति रीगन ने पीकिग की 5 दिवसीय यात्रा 
की रिगव ने वहाँ एक समारोह में कहा कि अमेरिका को चीन के साथ अपने 
सम्बन्धों पर गव॑ है। यद्यपि दोनो देशो के बीच भ्रनेक प्रश्नो पर मतभेद हैं तथापि 
वे पिछले 4 वर्ष से उत्तरोच्र एक दूसरे के निकट भा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान 
दोनो देशों के वीच परमाणु सहयोग वढाने के एक समभौते पर हस्ताक्षर हुए । 
प्ररंबो डालर के मूल्य के परमाणु विजलीघर के लिए तो परिप्कृत यूरेवियम देने को 
सहमत नही हैं, परन्तु वही चीन को देने को तंयार हैं। रीगन की यात्रा का एक 
अन्य उद्देश्य चीन में प्रमेरिकी उत्पादों की खपत को बढाना है। चीन श्रभी ओद्योगिक 
इप्टि से पिछडा व कशेतीपन की याता के समय चीनी समाचार-पत्रो ने प्रमेरिका 
की ताइवान नीति की प्रो की । एक समारोह के समय रोगन की उपस्यिति 
में ही भाग्रो जियाँग ने ताइवान को ग्राश्वासन दिया कि यदि वह चीन मे सम्मिलित 
हो जाए तो साम्यवादी सरकार उसे भी वही सुविधाएँ देने को तंयार है जो 997 
के बाद हाँगकाँग को दी जाएँगी । दूसरे शब्दो में वहाँ, पू'जीवादी व्यवस्था बनी रह 
सकती है ) है। 
कि 'ठ दि वात भी उल्लेखनीय है कि सुक्त राज्य अमेरिका व चीन सामरिक 
क्षेत्र मं जो सहयोग कर रहे हैं, उसका एक महत्त्वपूर्ण पहलू दोनो देशों को सुफिया 
सगठनो में उच्च स्तर पर गोपनीय जानकारियो का आादान-प्रदान है । इन 
जानकारियो के आदान-प्रदान का भविष्य में भारत सहित प्रन्य एशिय'ई देशो की 
प्रतिरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ सवता है । यद्यपि यह सहयोग मूलत- सोवियत मघ 
के विरुद्ध वढाया जा रहा है तयापि इस बात की पूरी सम्भावना है कि इनका 
उपयोग प्रश्चिम, दक्षिण एशिया व हिन्द महासागर में भी किया जा सकता है.» 
(हुस॒म्बर 4984 में चीन ने अमेरिवी नौनन्‍्सेना के जहाजो को प्पने 
बन्दरगाहा में झाने को अनुमति देने की घोषणा की । यह पहला अवसर है जब 
चीन ने प्मेरिका को ऐसा अवसर दिया है। अमेरिकी नौसेना के जहाज प्रव 
प्रणान्‍्त महासागर में रूस के नौ-स॑निक जहाजों पर नजर रख सकेंगे.) ॥चीन- 
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वियतनाम तनाव एवं रूस द्वारा वियतनाम की सहायता व उसके बन्दरगाहो के 
प्रयोग से चीन चिन्तित था ॥ उसने इस स्थिति का सामना करने के लिए अमेरिकी 
नौ-सेना के युद्धपोतो को यह सुविधा प्रदान की है। चीन ने यह शर्ते भ्रवश्य लगाई 
है कि चीन की पूर्व स्वीकृति से ही अमेरिका ऐसा करेगा ह््सि के सरकारो क्षेत्रों ने 
चीन को इस का्येदाही पर गहरा! रोप व्यक्त किया है और कहा कि जहाँ एक ओर 
सामान्य सम्बन्ध बनाने के लिए रूस-चीन वार्ता चल रही है, वही चीन के शासको 
ने अमेरिका को यह सुविधा प्रदान करने का झजनुत्तापू्ं कार्य किया है। फरवरी 
मार्च, 985 में यह भली प्रकार स्पष्ट हो गया कि अमेरिका चीनी नौं-सेना के 
आधुनिकीकररण के लिए शस्तरास्त्र तथा अन्य उपकरण उपलब्ध कराने को तेयार 
हो गया है।) ॥ ) 

जुलाई, 985 में चीन के राष्ट्रपति ली सियेन नियेन प्रमेरिका की राजकीय 
मात्रा पर गए । यह किसी चीनी राष्ट्रपति की प्रथम अमेरिका यात्रा थी झनेक 
विपमो पर वार्ता हुई किन्तु दोनों देशों के बीच अधिकाँश पर ग्रम्भीर मतभेद बने 
रहे | चीन ने भ्रमेरिका की ताइवान-नीति के प्रति नाराजगी व्यक्त की, तथापि 
दोनो देश प्राथिक एवं सॉँस्क्रतिक सम्बन्ध बढाने को सहमत हो गए । दोनो देशो ने 
एक परमाणु समभौते पर भी हस्ताक्षर किए जिसके अन्तर्गत चीन भ्रमेरिका से 
परमाणु रिएक्टर खरीद सकेगा । 


(ईयड्ि श्रमेरिका प्रौर चीन में अनेक क्षेत्रों म सहयोग वढ रहा है तथापि 
भ्रभी तक कक चीन” के विचार को श्रमेरिका ने व्यावहारिक रूप प्रदान नही किया 
है । 'ताइवानीज एक्ट” अभी भी कायम है और अमेरिका ताइवान को अरबो डालर 
के शस्त दे रहा है। चीन और अमेरिका के बीच मतमेद का मुस्य मुद्दा ताइवान ही 
है। प्रमेरिक्यूु रूस और चीन के पारस्परिक सम्बन्धों के सुधार की प्रक्रिया से भी 
चिन्तित 
रीगन और पाकिस्तान 

(भीइतीय उप-महाद्वीप पर पाँव जमाने के लिए अमेरिका ने प्रकिस्तान को 
चुना है। रोगनयुगीव अमेरिकी विदेश नीति की नीति भी यही है कि पाकिस्तान की 
भ्रमेरिका-समर्थक एक प्रमुख झौर सुदृद सैनिक शक्ति के रूप मे खडा किया जाय । 
रीगन ने सत्तारूढ होने के कुछ ही समय वाद 22 अप्रेल, ।984 को लगभग अरदाई 
झरब डालर के शस्त्र तथा आधुनिकतम एफ-6 विमान देने का निर्णय किया । 
रीगन प्रज्ञासन प्राकिस्तान का आधुनिकतम स्तर पर संन्यकरण कर रहा है। 
कह जाता है कि पाकिस्तान को अमेरिका से गुप्त नौ-संनिक शस्त्र प्राप्त हो रहे हैं । 
पाकिस्तान ने भ्मेरिका को अपने यहाँ जनेक सेनिक सुविधाएँ दे रखी हैं ! दोनो देशों 
के बीच गोपनीय रीति से झ्नादान-भ्रदान हो रहा है | अमेरिका ने प्राकिस्तान को 
परमाथु सरक्षसा देने का प्रस्ताव भी किया है। रीगन प्रशासन भ्रवो हपये की युद्ध 
सामग्री पाकिस्तान को दे रहा है जितमे 500 बप्रक्षेपास्त्र भी शामिल हैं। 
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]986-87 में पाकिस्तान को अमेरिका से लगभग 3 ग्ररव 60 करोड डालर की 
सहायता का आश्वासन मिला । पाकिस्तान ने माँग की कि 987 से 993 तक 
दी जाने वाली आथिक और संनिक सहायता बढाकर 6 5 अ्रव डालर कर दी 
जाए । रीगन का तक है कि अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप को देखते हुए रूस की 
ओर से पाकिस्तान को सम्भावित खतरे का मुवावला करने के लिए अमेरिका उसे 
हथियार दे रहा है । लेकिन इससे वास्तविक खतरा भारत के लिए पैदा हो गया है 
क्योकि ग्रतीत में पाकिस्तान ने ग्रमेरिकी शस्त्रास्त्र का उपयोग भारत पर झाक्रमण 
के लिए किया है। जुलाई-प्रगस्त, 987 के समाचारों के ग्रनुसतार रीगन प्रशासन 
ने पाकिस्तान को 42 श्ररव डालर के प्रत्याघुनिक हथियार देने की प्रिफारिंश को 
अन्तिम रूप दे दिया है। अ्रमेरिका का कहना है कि वह पाकिस्तान की रक्षा-क्षमता 
को सुधारने और उसे अआराधुनिक बनाने के लिए ही इन हथियारों की बिक्री कर 
रहा है)» । 

“5 अमेरिका हिन्द महासागर में श्रपनी स्थिति दंड करने में लगा है श्रौर पिछले 
कुछ श्ररसे से इस दिशा में अमेरिका-प्रोमान-पाकिस्तान का एक सया तिकोस 
उभरा है । अमेरिका ने श्लोमान, सोमालिया और कंनिया में भ्रड्डो का निर्माण कर 
लिया है तथा वह खाडी संघर्ष में इत अड्डो का प्रयोग कर रहा है। यह भी पता 
चला है कि पाकिस्तान ओमान मे अमेरिकी नौ-स॑निक तथा सैनिक अड्डो के विस्तार 
कार्य में महत्त्यपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहा है । इंडियन इन्स्टीट्यूट ग्रॉफ डिफेन्स 
स्टडीज एण्ड एनेलेसिस के विशेषज्ञों के अनुसार इस बात के मकेत मिल रहे हैं कि 
झ्ोमान के मसेहरा झड्डे तथा पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बन्दरगाह्‌ 
की गतिविधियों में समन्वय स्थापित किया जा रहा है । 

अमेरिका परमाणु विज्ञान श्रौर तकनीक के क्षेत्र मे पाकिस्तान की हर तरह 
से सहायता कर रहा है, तथापि वह चाहता है कि प्राकिसतान परमाणु तकनीक का 
उपयोग केवल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए करे। परन्तु पाकिस्तान ने परमाणु बम 
बनाने की क्षमता भी अ्रजित कर ली है। अमेरिकी ससद्‌ इस पर चिन्तित है। 
मां, 4986 में प्राकिस्तान के कहूठा स्थित परमाणु सयत्र के प्रमुस डॉ अ्रब्दुल 
कादर साँ में एक वयान में वहा कि पाकिस्तान परमाणु वम वना“चुका है। 
अ्रमेरिकी भ्रुप्तचर सूतो का भी विश्वास है कि पाउिस्तान ने परमाणु बम सम्बन्धी 
सभी प्रयोग खण्डो में पूरे कर लिए है । दूसरी ओर पाक सरवरर का बहना है कि 
उसकी परमाणु कार्यक्रम वा उद्देश्य पूवंवत्‌ शान्ति के लिए है। वह परमाणु ऊर्जा 
का प्रयोग केवल शान्ति के कार्यो मे करने में लगा है । पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम 
से भारत का चिन्तित होना स्वाभाविक है। 987 के मध्य में पाकिस्तान द्वारा 
प्रमेरिका से परमाणु हथियारो के निर्माण से प्रयोग होने वाली परमाणु सामग्री की 
तम्करी के प्रयास के वाद विनियोग समिति की सिफारिश पर अमेरिका ने 
पाकिस्तान को दी जाने वाली 54 करोड़ डालर की सैनिक एवं प्राथिक सहायता 
तथा दछ- वर्ष की प्रवधि में दी जाने वालो 4 ग्नरब 20 करोड़ डालर की सद्दायत, 
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पर 5 जनवरी, !988 तक रोक लगा दी । यह सहायता 4 अक्तूबर, 987 से 
आरम्भ होते वाली थी | प्रतिनिधि सभा की विनियोग समिति की स्िफारिथ मानने 
के लिए ग्रमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी कानून के अन्तर्गत बाध्य हैं । प्राकिस्तान के 
विरुद्ध भ्रमेरिका द्वारा को गई यह कार्यवाही 979 के दाद की सबसे बडी कार्यवाही 
मानी गईं है । लेकिन रीगन प्रशासन किसी प्रकार इस वाघा को दूर कर पाकिस्तान 
को शस्त्र सज्जित करने को कटिवद्ध है। अमेरिकी ससद्‌ (कांग्रेस) द्वारा आधिक 
सहायता पर रोक लगाये जाने पर राष्ट्रपति रीगन ने अपने ग्रधीन सयुक्त राज्य 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के कोप मे से पाकिस्तान के प्रेस क्लब, जनसस्या एव 
कल्याण सगठनो तथा खेल-परिपदों को 4 करोड़ डालर की सहायता देने का 
प्रस्ताव रखा है, परन्तु शर्ते यह हे कि अमेरिका यह सहायता प्राकिस्तान सरकार 
के मात नहीं वरन्‌ सीधे ही देगा । इस पर पाकिस्तान में तूफान उठ खड़ा हुझा 
है कि अ्रमेरिका पाकिस्तान की भूमि पर अपने कानून लाग्र करना चाहता है ) 
अमेरिका को पाकिस्तान के परमाणु वम से भारी परेशानी का सामना करना पड़ 
हा है । अमेरिका में इजरायल-समर्थंक राजनीतिज्ञी के मन मे यह आश्वका उत्पन्न 
हो गई है कि पाकिस्तानी परमाणु बम वास्तव में इस्लामी बम है, इसके लिए 
ग्राथिक साधन लीविया के राष्ट्रपति कहाफी ने जुटाये हैं तथा पाकिस्तान परमाणु 
बस बनाकर लीबिया तथा फिलिस्तीनी मुक्ति मो्चें को देगा तथा दे उन शस्त्रो 
का प्रयोग इजरायल पर दबाव डालने के लिए करेंगे । साथ ही भारत-समर्थक 
राजनीतिज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तानी परमाणु आयुध भारत को परमाणु शस्त्रास्त 
बनाने के लिए विवश्व कर देंगे तथा इस प्रकार दक्षिसा-एशिया में परमाणु शक्तियाँ 
उठ खड़ी होगी । ये दोनों दबाव-समूह प्रमेरिकी काँग्रेस पर दबाव डाल रहे हैं कि 
वह पाकिस्तान की झ्ाथिक सहायता रोक कर उसे परमाथु-प्रायुध कार्यक्रम के 
परित्याय के लिए विवश करे । परन्तु रीगन-प्रशासन की कठिनाई यह है कि उसने 
पाकिस्तान की सेनिक सरकार ने अमेरिकी वायुसेना ओर नौ-सेना के भ्रड्डे बनाने 
के लिए मकरान-क्षेत्र तथा ग्वादार बन्दरगाह इसी शर्त पर प्राप्त किए हैं कि 
अमेरिका प्राकिस्तान को 4'2 अरब डालर की आर्थिक सहायता देगा। अमेरिका 
ग्वाडार बन्दरगाह के विकास श्रौर मकरान क्षेत्र में सडक, भवन एवं एक दर्जन 
हवाई अड्डो के निर्माण पर लगभग एक ग्ररव डॉलर खर्च कर चुका है तथा वह 
वहाँ झपनी मब्यवर्ती कमान (८ोरा20!4) का मुख्यालय बना रहा है। 
ऐसी स्थिति में वह पाकिस्तान को 42 अरब डालर की सहायता देने के लिए 
विवश होगा । 
परमाणु आयुध प्रसार निरोध सम्बन्धी बाधा से बचने के लिए भ्रमेरिका 
भारत पर दोष मढने की चेप्टा कर रहा है । उसका तर्क यह है कि भारत को 
सयुक्तराष्ट्र द्वारा प्रस्तावित परमाणु झ्रायुघ प्रसार निरोध सन्धि पर हस्ताक्षर करके 
पाकिस्तान को निरापद करना चाहिए। जाहिर है कि भारत इस चाल में नहीं 
फेसेया और पाकिस्तान परमाणु बम तो बनाएगा हो, भमेरिकी सहायता भी प्राप्त 
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करेगा, मगर इसके साथ ही वह एक लम्बे समय के लिए अमेरिका की सैनिक 
छावती भी वन जाएगा । 
रीगन और भारत 

रीगन प्रशासन का रवेया शुरू से ही भारत-विरोधी रहा है। प्रधानमन्ती 
राजीव गाँधी की अमेरिका यात्रा (जून, |985) के बाद से दोनो देशो के बीच 
सम्बन्ध सुधार की प्रक्रिया अवश्य कुछ तेज हुई किन्तु थोडे ही समय के अन्तराल के 
बाद फिर तनाव वढ गए 

अफगानिस्तान के प्रश्न पर दोनो देशों के बीच मतभेद है। 984 में 
भारत ने विदेश मत्तालय के सचिव ऐरिक गोनसाल्बेज को सयुक्त राज्य भेजा । 
भारत ने अपना यह मत व्यक्त किया कि सोवियत सेनाओं की वापसी के लिए सही 
वातावरण त॑यार करने की दृष्टि से वार्ता के जरिए राजनीतिक समाधान का रास्ता 
खोजना होगा । भारत प्रारम्भ से ही राजनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने 
वार-वार कहा है कि अ्रफगानिस्तान की ममस्या का कोई सैनिक हल नहीं हो 
सकता और श्रफगानिस्तान के मसले को लेकर पाकिस्तान का सैन्‍्यकरण करने 
की अ्रमेरिकन नीति दक्षिण एशिया के शक्ति सन्तुलन के हित मे नही है । 

रीगन प्रशासन ने तारापुर के लिए परमाणु ईंधन की सप्लाई पर रोक 
लगाई । 983 मे प्रधानमन्त्री श्रीमती गॉधी अमेरिका की यात्रा पर गईं। परन्तु 
इस यात्रा की वास्तविक उपलब्धियाँ फीकी रही । 

4984 में अ्रमेरिकी उप-राष्ट्रपति बुश ने भारत की यात्रा की । इस यात्रा 
के परिणाम भी निराशाजनक ही रहे तथा भारत और अमेरिका के मतभेद यथापूर्व॑ 
बने रहे । बुश ने एक ओर भारत की प्रशसा की और उसको एकता तथा ग्रखण्डता 
को महत्त्वपूर्ण बताया, दूसरी ओर अमेरिका को नीति के समर्थन में कहा कि 
पाकिस्तान प्रमेरिकी शस्त्त्रों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नही करेगा । बुश की याता 
के दौरान दोनो देशों के वीच ग्राथिक सहयोग बढाने पर भी विचार से चर्चा हुई 
परन्तु विकासशील देशों को अधिक सहायता देने और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था 
को सुधारने के प्रश्त पर अमेरिका का रवेया न्‍्यायसगत नही था। प्रक्तुवर, 984 
के चौथे सप्ताह में अमेरिका के उप-विदेशमन्त्री रिचर्ड मर्फी ने भारत की यात्रा 
की ६ यह यात्रां उस समय हुई जब अमेरिका के पाक स्थित राजदूत के इस बयान 
से भारत मे काफी तनाव था कि यदि भारत ने पाकिस्तान पर झाक्रमण किया तो 
वह तटस्थ नही रहेगा । पाकिस्तानी समाचार पत्रों में यह खबर भी प्रकाशित हो 
चुकी थी कि राष्ट्रपति रीगन ने प्राकिसतान को ग्मेरिकी परमाणु सरक्षण देने की 
प्रेशकश की है । मर्फी ने इस बात से इन्कार किया क़ि अमेरिका पाकिस्तान को 
परमाणु सरक्षण देना चाहता है। उन्होंने यह भी कटा कि झमेरिका समभता है 
कि भारत पाविस्तान पर भाक्रमण नही करेगा । 

भारत में आठवें प्राम चुनावों के बाद अमेरिका ने उस पी. एल- 480 
समभौते को पुनर्जीवित कर दिया जो भारत-पाक युद्ध के बाद से ही मृत पड़ा हुश्ना 
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था। नई सरकार ने, भारत में पअ्रमेरिकी पूजी को आमन्तित किया। मई, 985 
के ही एक समभौते के अनुसार अमेरिका भारत को झ्राधुनिकतम तकनीक देने पर 
सहमत हो गया । जून, 985 मे प्रधानमस्जी राजीव गाँधी झमेरिका गए जिसके 
फलस्वरूप दोनो देशो के बीच सम्वस्ध-सुधार-अक्विया कुछ तेज हुई तथा पारस्परिक 
सहयोग के कुछ क्षेत्रो का विस्तार हुआ । अ्रमैरिका ने भारत के श्राथिक विकास से 
विश्व बैक तथा सहयोगी संस्थाओ्रो को समर्थत देने पर सहमति व्यक्त की । अ्रमेरिवा 
ने भारत को सशर्ते नए शस्त्र देने का प्रस्ताव भी किया जो भारत को मान्य नहीं था। 

भारत के विदेश मन्‍्नी ते फरवरी, 986 भें वाशिंगटन में व्यापक विचार- 
विमर्श किया झ्लौर अक्टूवर, 986 मे प्रमेरिका के रक्षा मन्‍्नरी मे भारत की यात्रा 
की । दोनो देशो के बीच आधिक सम्पर्क बढा । प्रौद्योगिकी-हस्तान्तरण सम्बन्धी 
समभौता हुआझ्ला । ((इन्घो में सामान्य सुधार अवश्य हुआ तथापि अमेरिका बरी 
पाकिस्तान नीति के कारण भारत-अ्मेरिका सम्वन्धो में तवाव का वातावरण बना 
रहा । 9 प्रक्टूबर, 987 को दोनो देशो के वीच सुपर कम्प्यूटर के समभौते पर 
हस्ताक्षर हुए ॥ अमेरिका भारत का सबसे वडा व्यापारिक सहयोगी बना हुआ है । 
दोनो देशो के बीच लगभग 4 अरव डॉलर का व्यापार होता है । भारत के प्रधान 
मन्‍्त्री राजीव भग्रांधी 20 अक्टूबर, 987 को वाशिंगटन में राष्ट्रपति रीगन से 
मिले । दोनो देशो मे प्रतिरक्षा-सहयोग बढाने पर सहमति हुई। 2 अक्टूबर, 
987 को वाशिगटन मे ही श्री गाँधी ने क॒ढ्मा कि पाकिस्तान के प्रति ग्रमरीको 
नीति में परिवर्तन आया है प्रौर वह इस्लामाबाद को अपने सैनिक सहायता कार्यत्रम 
पर पुनविचार के लिए राजी हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमैरिका ने 
भारत को नई टेक्नोलॉजी देने को पहल को है 'ैश्री गाँधी का प्राशावाद झौर नया 
मुल्याँकन कहाँ तक सही उतरेगा, यह तोममिय ही बताएगा । 
रीगन और छेटिन अमेरिका 

राष्ट्रपति रीगन ने यह बात तो दो टूक कह दी कि कम्युनिस्टो को लैटिन 
अमेरिका भे अपनी गतिबिधियो को सीमित करने के लिए एक रेखा खीचनी होगी, 
लेकिन इस वात को नजरअन्दाज कर दिया कि स्वय अमेरिका लैटिन ग्रमेरिकी देशो 
में हस्तक्षेप बढा रहा है। जुलाई, 979 में सम्पप्त हुई निकारागुझ्ना की सान्दिनिस्ता 
क्रान्ति ने श्रास-पास के पडौसी रास्ट्रो में एक नया जागरण पैदा किया भर 
झलसाल्वाडोर में भी विद्रोह की भाग भड़क उठी / यह घटना अमेरिकी साम्राज्य- 
वाद के लिए एक जबरदस्त चुनौती थी। कार्टेर प्रशासन ने निकारागुआ क्रान्ति की 
पुनरादृत्ति को रोकने के लिए दुलार-पुचकार की वूटनीति का सहारा लिया ग्रीर 
रोगन सरकार ने ग्लसाल्वाडोर को विदेश नीति का श्रधम परीक्षण स्थल बनाया । 
ग्मेरित्री विदेश सम्बालय ने घोषणा वी कि ब्लसाल्वाडोर को क्यूबाई झौर 
सोवियत समर्थित झ्रातकदादी पड्यन्त्र का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। 
23 फरवरी, 298व को अमेरिकी विदेश-विभाग ने एक श्वेतनपत्र में यह दावा दिया 
कि अनसाल्वाडोर के छापामारों को क्यूबा, सोवियत सथ, निकास्ग्रुआ, वियतताम 
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और इथियोपिया से सैनिक सहायता मिल रही है । इस प्रकार रीगन सरकार ने 
अलसाल्वाडोर मे अपने हस्तक्षेप का ग्राधार तैयार कर लिया। वास्तव में रीगन 
सरकार मध्य अमेरिका को साम्यवादी खतरे से बचाने के लिए 'मुनरो सिद्धान्त' की 
पक्षधर है | वह यह जरूरी मानती है कि क्यूवा को इस इलाके में मनमानी करने की 
ग्राजादी दी जाए। 3 जूब, 498! को अमेरिका कांग्रेस में एक वक्तव्य देते हुए 
अन्तर-प्रमेरिकी मामलो के उप-विदेशमन्ती टामस एण्डरसन ने मध्य अमेरिका में 
क्यूबाई खतरे का मुकाबला करने के लिए चार कदमों की घोषणा कौ--( ] ) भ्रमेरिका 
सकटग्रस्त राष्ट्रों को निजी सुरक्षा के लिए हर प्रकार की सहायता करेगा, (2) इन 
राष्ट्र का अपने पश्रात्म-निर्णय के ग्रधिकारों को सुरक्षित रखने में मदद देगा, 
(3) उन्हें आथिक सफलता प्राप्त करने मे सहायता प्रदान करेगा एवं (4) अ्रमेरिका 
वर्तमान सकट के स्रोत पर भ्राक्रमणा करेगा। अमेरिका ने म्य अमेरिका ग्रौर 
कंरिवियाई राष्ट्रो के आ्राधिक पुनरुत्थान के लिए एक लघु मार्शल योजना” की भी 
घोषणा की प्लौर इन राष्ट्रों को यकीन दिलाया कि निजी लागत तथा पूंजीवांदी 
अर्थव्यवस्था के जरिए बेहतर आधथिक विकास सम्भव है। वस्तुत रीगन की मध्य 
पग्रमेरिको श्रौर कैरिवियाई नीति इस धारणा पर आधारित है कि समस्त लेटिव 
अमेरिका उसके अभाव क्षेत्र से है। ब्रत इन इलाकों मे किसी भी बाहरी शक्ति के 
हस्तक्षेप या प्रभाव को भ्रमेरिका बर्दाश्त नही करेगा । यह नीति 923 में जेम्स 
मुभ्रों द्वारा प्रतिपादित की गई थी जिसका सार यह था कि ”अमेरिका, अमेरिका के 
लिए है ।” रीगन सरकार इस सिद्धान्त को पुनजीवित करना चाहती है, तभी उसने 
मध्य प्रमेरिका मे श्रपनी सारी शक्ति लगा दी है । 
अमेरिको विदेश नोति का सुल्यॉकन 

अमेरिकी विदेश नीति का वास्तविक उद्देश्य समूचे विश्व पर अपना सामरिक, 
व्यापारिक, सास्कृतिक, आथिक, वंज्ञानिक एवं सामाजिक प्रभाव स्थापित करता 
है । इसके लिए ग्रमेरिका ने विम्ने सारे अपनाए हैं-- 

(क) सम्पूर्ण विश्व भें सामरिक अड्‌डो का विस्तार, (ख) थल, जल एवं 
अन्तरिक्ष में ग्रुप्तचर तन्‍्त्र का जाल, (म) विश्वव्यापी सचार तनन्‍्न पर प्रभाव, 
(घ) द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक, सॉस्क्ृतिक, वैज्ञानिक 
एवं तकनीकी समभौते की भरमार, (ड) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओरों पर नियन्त्रण, 
(च) साम्यवाद का विस्तार रोकने के नाम पर विश्व भर में स॑निक गुटबन्दी तथा 
दूसरे राष्ट्रो के प्रान्तरिक मामलो मे परोक्ष रूप से हस्तक्षेप का प्रयास, (छ) मानवीय 
प्रधिकारों की रक्षा एवं स्वहित-रक्षण की झाड में छोटे देशो पर जपत्ती चौधराहुद 
जमाने की कोशिश 

राष्ट्रपति रोनाल्‍ड रीगन प्रव्यावद्वारिक आदर्शों को दुह्मई देकर अमेरिकी 
विदेश नीति के इस लक्ष्य को रष्टि से ओमल नही करते कि अमेरिका को ग्रजेय 
महाशक्ति होना चाहिए। उनके इस सकल्प्रवादी और स्पष्टठावादी व्यक्तित्व ने 
प्रमेरिकी विदेश नीति को ये आयाम प्रदान किए हैं-- 
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() प्रवल सामरिक घक्ति का विकास, 

(2) सोवियत पूजीवादी व्यक्तित्व का निखार, 

(3) ग्रुट का खुला विरोध और अपने मित्र-देशों का प्रन्ध समर्थन, 

(4) प्रस्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं पर नियल्नण, 

(5) स्व-हित रक्षण के लिए कुछ भी करने की तैयारी, 

(6) विश्व शान्ति एवं नि शस्त्रीकरण के प्रति व्यावहारिक इष्टिकोण । 
प्रवल सामरिक शक्ति का विकास 

अमेरिका आज प्रतुलनीय सामरिक शक्ति से सम्पन्न है। प्रपने परमाणु झायुधों 
को ग्रमेरिका ने विभिन्न क्षेत्रों मे स्थापित कर रखा है । उसने यूरोप और पूर्वोत्तर 
अफ्रीका पर साम्यवादी विस्तार रोकने के लिए अटलॉडिक महासागर व भूमध्य 
सागर में अपने नौसैनिक बेडे स्थापित किए हैं। इस क्षेत्र मे अमेरिकी हितों को 
सरक्षण देने के लिए मित्र, सोमालिया, इजराइल, जोडेन आदि के साथ उसके सेनिक 
समभौते है । उसने इजराइल के साथ नई संनिक सन्धि करके वहाँ आधुनिक झायुधो 
का भण्डार बनाने की सुधा श्राप्त कर ली है और वह इस क्षेत्र पर निरन्तर 
निगरानी रखता है। मिस्र श्रौर इज॒राइल की सेनाप्रो के साथ उसके युद्धाम्यास भी 
होते रहते है । पश्चिम एशिया, उत्तरी व पूर्वी प्रफ़ीका के देश अमेरिका के लिए 
कई इष्टियो से महत्त्वपूर्ण है। एक तो इस क्षेत्र के तेल पर अमेरिका तथा पश्चिमी 
जगत के प्रन्य देशो का जीवन निर्भर है, दूसरी ओर, यह क्षेत्र हिन्द महासागर 
व अ्टलाँटिक महासागर को जोडता है । हिन्द महासागर में स्थित प्रमेरिका फा 
डियागोगार्सिया नौ-संनिक झड्डे तक जाने का मार्ग यही से है। प्रमेरिका नाटो 
सन्धि द्वारा पश्चिमी यूरोप से जुडा है। पश्चिमी जमंनी व तुर्की के अड्डे तो 
अमेरिकी शक्ति के प्रतीक हैं ही, इनके अतिरिक्त ब्रिटेन, इटली, ग्रीस, नीदरलंण्ड, 
ग्रीनलैण्ड आदि में भी अमेरिकी आयुध विद्यमान हैं। कंरेबियन सागर के द्वीप 
तथा अधिसर्य मब्य एवं दक्षिण अमेरिकी देश प्रमेरिकी सैन्य शक्ति से जुडे है। 
सोवियत सघ को अफगानिस्तान से भागे न बढने देने के लिए वह प्राकिसतान को 
अपनी छावनी बना रहा है । पभमेरिका का सातवाँ नौ-संनिक बेडा प्रशान्त महासागर 
में है। परमाणु शस्त्रो से युक्त वह बेडा सम्पूर्ण पूर्वी एशिया व प्रशान्त में अमेरिकी 
हितों का सरक्षक है | दक्षिस प्रशान्त अथवा प्रास्ट्रेलिया भोर न्यूजीलंण्ड के क्षेत्र मे 
भी इसके युद्धपोत ग्रश्त लगाते रहते हैं। इधर चीन ने भी अमेरिका को अपने 
बन्दरगाह्ो पर युद्धपोत लाने की सुविधा दी है! ताइवान, दक्षिण कोरिया और 
जापान के बन्दरगाहो पर तो अमेंरिकी युदधपोतो का झावागमन बना ही रहता है । 

दक्षिण एशिया में भ्मेरिकी विदेश नीति का सबसे बडा शिकार भारत 
हुआ है। अमेरिका ने भारत के चतुदिक बसे छोटे-छोटे देशों को प्पने वेभक-जाल 
मरे फांस रखा है। पाकिस्तान की अमेटिका से सर्वाधिक झाधिक और सामरिक 
सहायता मिली है । थ्रीलका मे ली अमेरिकी ट्रांसमीटर कार्यरत हैं । बगलादेश ने भी 
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उसे वन्दरगाह की सुविधा देना स्वीकार किया है | इस प्रकार अमेरिका ने भारत के 
चतुदिक अपना जाल विछा रखा है | चीन के साथ अमेरिका के ग्राणविक समभौते 
के बाद पश्रौर अक्साई चिन मार्ग के माध्यम से इस्लामावाद एवं चीन के सिंकियाँग 
प्रात के मिल जाने से भारतीय सीमा पूरी तरह धिर जाती है। चूंकि चीन और 
पाकिस्तान दोनों ही अमेरिका के मित्र देश हैं। इसका सामना भारत को स्वय ही करना 
है, इसी से भारत की शक्ति बढेगी। 
अ्रमेरिका के पूजीवादी व्यक्तित्व का निखार 

रोनाल्‍ड रीगन के कार्यकाल में अ्रमेरिका का पूँजीवादी व्यक्तित्व निज़रा 
है | अमेरिका में मुद्रास्फीति कम करने के नाम पर राष्ट्रपति रीगन मे जन- 
कल्याणकारी योजनाश्रों मे कटौती को है। विकासशील देशो के निर्यात के विरुद्ध 
व्यापार-सरक्षणवाद को प्रोत्साहन देकर मुगतान सन्तुलन का अन्तर बढा दिया 
गया है | भ्रमेरिका ने विश्व की वित्तीय सस्थाओरों को दिए जाने वाले अपने भ्रश में 
भारी कटौती की है। विकासशील देश प्रमेरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के शोपण 
के शिकार हो गए है । अमेरिका ने अगर किसी मद मे सर्वाधिक व्यय किया है तो 
वह है शस्त्रासत्र का उत्पादन और उनके लिए वैज्ञानिक शोध । रीगन ने चीन को 
प्राएविक सयन बेचने के सौदे किए हैं तथा अन्य सामरिक साजन्सामान श्रौर 
आ्राघुनिकतम टेबनोलॉजी उसे दी जा रही है। भारत भी प्रमेरिकी निजी- 
कम्पनियों से ग्राधुनिकतम टंक्‍्नोलॉजी खरीदने को विवश है। चूंकि प्रमेरिका ने 
प्रन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों में अपने अश कम कर दिए हैं, ग्रत विश्व बैंक, 
प्रन्तर्साप्ट्रीय विकास-सघ झौर भारतीय सहायता क्लब से जितनी मदद की झ्राशा 
थी, उतनी मदद नही मिल सकी है) चीन के अतिरिक्त पूर्वी यूरोप के साम्पवादी 
देशो मे भी अमेरिका ग्रपनी पूंजी लगा रहा है। यह साम्यवाद के दुर्ग में पूंजीवाद 
की सेध है । 

अमेरिका ने यूनेस्को छोड़कर अपने पूँजीवादी चरिन का ही परिचय दिया 
है। दूसरी झोर पाकिस्तान, इजराइल, चीन, मिस्र झादि देशो में अ्मेरिक्ो पूँजी का 
बडे पैमाने पर विनियोग हो रहा है। प्रमेरिका ने सिद्ध किया हैं कि पूंजीवाद 
साम्यवाद की अपेक्षा अधिक सक्षम और गतिशील होता है । 
सोवियत-गुट का विरोध एवं मित्र देशों का ग्रन्ध समर्थन 

अमेरिका के कई राष्ट्रपति जैसे-थाइजनहावर तथा रिचर्ड निव्सन अपनी 
अनुदारता के लिए प्रमिद्ध रहे हैं किन्तु सप्ट्रपति रोनाल्‍ड रीगन ने उनको भी पीछे 
छोड़ दिया है । रीगन मरकार ने 982 के अप्रेल भ॑ मालविनास द्वीप (फाकर्लण्ड) 
पर ब्रिटिश हमले का समर्थन किया । उसी वर्ष जून में लेवनात पर इजराइली हमले 
को भी तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री अ्रलंक्जेण्डर हेग का मौन समर्थन था। 
नामीब्िया को मुक्त कराने के लिए सघरपंरत 'स्वापो' के वार्यक्रत्ताप्रो के विस्द्ध 
दक्षिण अफ्रीका को रीगन प्रशासन ने पूरी तरह समर्थन दिया। दक्षिण प्रफ्रीका के 
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विरुद्ध ग्रांशिक प्रतिवन्‍्ध लगाकर भी रौगन ने गुप्त रीति से उसकी सहायता करने 
का भार्ये खोज रखा है । 

दूसरी ओर अमेरिका अफगानिस्तान, कम्पूचिया, निकारागुआ आदि देशो में 
छापामार बुद्ध करने वालो को खुलेझ्राम सहायता करता है। पाकिस्तान को जो 
प्राधिक और सामरिक मदद दी गई उसका कारण रूस के विस्तार को रोकना 
बताया गया। ईराकु के आाणविक मयत्र पर .इजरायलीं हमला, दयनिशिया के 
फिलिस्तीनी मुख्यालय का इजरायली वमो का निधाना वनाया जाना, भूमध्यसागर 
में युद्धाम्यास करके लीविया को भयभीत करने का प्रयास अथवा लौविया के विरुद्ध 
जनवरी 968 मे लगाए गए आशिक प्रतिवन्ध झ्रादि अमेरिका की कट्टरपशथी 
नीतियो के जीते-जामते प्रमाण है । इसी प्रकार पहले भी रूस को पाइपो की विक्री 
पर रोक, पोलेण्ड के विरुद्ध आवधिक प्रतिवन्ध, यूरोपीय देशों मे पशिग-2 और क्रज 
मिलाइलो की सफल स्थापना, ईरान को प्रत्येक क्षण घमकी, श्रीलका को त्रिकोमाली 
वन्दरयाह में सामरिक सुविधा के लिए पुरम्कृत किया जाना, कम्पूचिया के छापामारों 
को थाइलेंण्ड के माध्यम से सहायता आदि कार्य इसी श्रेणी में गाते है । 


अन्तर्राप्ट्रीय सस्थाओ पर नियन्त्रण 

राष्ट्रथ की स्थापना मे अमेरिका का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है और 
उसमे सम्बद्ध महासभा, सुरक्षा परिषद्‌, आधिक एवं सामाजिक परिपद्‌, प्रन्यास 
परिषद्‌, भ्रन्तर्राप्ट्रीय न्‍्यायालय झ्ौर सचिवालय के विकास में भी ग्रमेरिकी सहयोग 
उल्लेखनीय रहा है | दूसरी ओर, राप्ट्रसथ की विफ्लता के लिए भी अमेरिका कम 
उत्तरदायी नही है । झ्राज राष्ट्रसध अमेरिका भ्रौर सोवियत गुटी का अखाड़ा बना 
हुआ है। चूंकि रूस कई दृष्टियो से राप्ट्रसथ को उस तरह प्रभावित नही कर सकता 
जिस रूप में अमेरिका कर सकता है। पभ्त प्राय अ्रमेरिका की इच्छानुसार ही 
राष्ट्रसघ से सम्बन्धित मगठन चलते है । इसी प्रकार अन्य अन्‍्तर्राप्ट्रीय संगठनों 
जैसे विश्व बेक, ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा. कोय, अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ, विश्व खाद्य 
करना यूनीसेफ, यूनिडो, यूनेस्को आदि को भी अमेरिका सर्वाधिक भ्रभावित 
करता है। 
स्वहित रक्षय के लिए कुछ भी करने की तैयारी 

विश्व के सभी देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रन्य देशों में 
जासूसी करते है, लेकिन अमेरिका की सेन्‍्ट्रल इटेलीजेस एजेन्सी (सी. आई ए )तो 
अन्य शब्दों में हत्याएँ कराने, सरकारे उलटने तथा स्वर्णा, सुरा और सुन्दरी के 
माध्यम से प्रमेरिको हितों की रक्षा के लिए अमानवीय हथकण्डे अपनाने के लिए 
कुख्यात है। अमेरिका उपग्रहों के माध्यम से भी जासूसी करता है। कभी-कभी 
शिक्षा, पर्यटन, धर्म, आदि का सहारा लेकर सी ग्राई ए दूसरे देशो में ग्रपना जाल 
फंला लेती है । 

विश्व-शान्ति व नि.शस्त्रीकरण के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण 

विश्व-शान्ति, शास्त्र परिसीमन, नि शतस्त्रीकरणा, झ्रादि के सारे लगाने मे 

अमेरिका को भी रूस के पीछे चलना पडा है किन्तु इस मामले में उसका इष्टिकोश 
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व्यावहारिक रहा है । वह विश्व-शान्ति के लिए शक्ति सन्तुलन को अनिवार्य मानता 
है तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वह अपनी शक्ति की भूमिका और उसके महत्त्व 
पर बल देता है । 

आधथिक और सैनिक सैहायता द्वारा अ्रमेरिका ने अपने लिए एक विशाल 
प्रभाव क्षेत स्थापित करने की चेष्टा वी है जिसमें बह काफी हद तक सफल हुआ 
है। अमेरिका इस बात से परिचित है कि आज के युग मे युद्ध पूर्व सांम्राज्यवादी 
ब्यवस्था को कायम नहीं किया जा सकता किन्तु वह अपने आर्थिक साम्राज्य 
के प्रसार तथा दुनिया भर में अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने को प्रयत्नशील 
रहता है। अमेरिका विश्व का एक महान्‌ लोवठन्त्रात्मक देश है लेकित 
यूरोप, लेटिन प्रमेरिका, श्रफ़रीका और एशिया के नसलवादी तथा संनिक-तानाशाही* 
मूलक शासन-व्यवस्थाओ वाले राष्ट्रो को उसका पूरा समर्थन भ्राप्त होता रहा है । 
ससार के तटस्थ और भुट-निरपेक्ष राष्ट्र उसे खटकते हैं और वह अपनी अपार घग्लाधिक 
सम्पदा के बल पर उन्हे खरीदने की कोशिश करता है । 

अमेरिका की विदेश नीति को काल्पनिक आादर्शों की ट॑प्टि से देखने की 
बजाए यदि राष्ट्रीय हितो की सिद्धि तथा शक्ति-सम्पन्नता की कसौटियों पर कसा 
जाए तो वह मोदे तौर पर भ्रमेरिका के लिए खरी उतरती है । दूसरे देशों पर उसका 
क्या प्रभाव पड़ता है, यह एक सर्वथा भिन्न वात है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक 
मन्दराचल है जिससे दो महाशक्तियाँ शेष (विश्व के शेष राष्ट्र) की रस्सी के 
द्वारा शक्ति मन्‍्थन कर रही हैं / इस प्रक्रिया मे शेप पिस्र रहा है पर उसकी किसे 
चिन्ता है । 


१ सोवियत संघ की विदेश नीति 
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97 की थोह्शेविक क्रान्ति के फलस्वरूप वर्तमान साम्यवादी रूस ग्रस्तित्व 
में श्राया । रूस के नए शासन ने अपने देश को महायुद्ध से पृथक्‌ कर दिया। 
दो महायुद्धों के बीच की श्रवधि में रूस उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता गया। द्वितीय 
महायुद्धकालीन घोर विनाश के बावजूद अन्त मे सोवियत रूस ने महान्‌ राजनीतिक 
और प्रादेशिक लाभ ग्रजित किए । महायुद्ध के उपरान्त सयुक्तराज्य श्रमेरिका की 
उक्कर का यदि कोई देश था तो वह्‌ सोबियत सघ ही था, किन्तु झाशविक शक्ति 
पर एकाधिकार के कारण रूस की अ्रवहेलना करना अमेरिका के लिए श्रासान था । 
यह स्थिति कुछ ही बंप बाद पल्नट गई क्योकि रूस भी अणु-शक्ति का स्वामी बन 
गया । झ्ाज स्थिति यह है कि अमेरिका और रूस दोनो लगभग सम्मान टक्कर की 
महाशक्तिपाँ हैं । धन-सम्पन्नता में अमेरिका अग्रणी है, सेनिक इप्टि से भी कुछ 
राष्ट्र भ्रमेरिका को उच्चतर समभते हैं, लकिन यह कहना बस्तुत* कठिन है कि 
सोवियत शक्ति ग्रमेरिका की तुलनः में कहाँ तक कम है । दोनों महाशक्तियाँ एक-दूसरे 
के सम्पूर्ण विनाश में समर्थ हैं और इसलिए विगत कुछ वर्षों से दोनो सह-अस्तित्व 
की दिशा मे झग्रसर हुए है । चीन श्र भारत दो महान्‌ सन्‍्तुलनकारी शक्तियाँ है 
जिनमे चीन प्रमेरिका के पक्ष मे कुकता जा रहा है झौर भारत तथा रूस घनिष्ठ 
मित्रता के मार्ग पर अग्रसर हैं । 

द्वितीय महायुद्ध के वाद सोवियत सघ को विदेश नीति को दो श्रमुस भागो 
में बाँटा जा सकता है-- 

(क) उग्रवादी नीति का स्टालिन युग (945-953 ) 

(स्र) जान्तिपुर्ण सह-प्रस्तित्व की नीति का स्टालिनोत्तर युग (953 से 
अ्रव तक)--मैलेंकोव काल (953-54), र्र श्वेव काल (954-64) , ब्ं भनेव- 
कोसीगिन काख (964-79 ), ब्रेम्नेव तिखोनोव काल (980-82), यूरी- 
झानदोपोद काल (932-$4), चेरनेन्त्रो काल (984-85 ), गोबच्योव काल 

(मार्च, 985 से) । 
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स्टालिन युग 
(4945-953) 

महायुद्ध-काल में स्टालिन ने मित्र-राष्ट्रो को पूर्ण सहयोग दिया, लेकिन 
महायुद्ध के बाद पश्चिम के प्रति शकालु होकर उसने अत्यन्त उग्र हठी विदेश नीति 
अपनाई । स्टालिन ने शीतयुद्ध को चरम सीमा पर पहुँचा दिया । पामर एवं पक्सि 
के शब्दों मे, “युद्धोत्तर सोवियत नीति कम से कम 8 वर्ष अर्थात्‌ ।953 तक पश्चिम 
के प्रति शनुता, असहयोग और अभ्रलमाव की ओर बढती हुई प्रद्धत्तियाँ, सोवियत 
प्रभाव-क्षेत्र के बढीकरण तथा सामान्य हठधमिता वी विशेषताओं से युक्त रही 

थीं।”* जिन प्रमुख कारणो से स्टालिन ने उग्रवादी नीति अपनाई, वे ये थे-- 

] महायुद्ध-काल में ही पश्चिमी राषण्ट्रो ने सोवियत साम्यवाद के विरुद्ध 
बिपैला प्रचार शुरू कर दिया था । 

2. पश्चिमी देशो ने रूस को संनिक सहायता बहुत कम दी । स्टालिन के 
मन में यह बात बँठ गई कि पश्चिमी राष्ट्र वास्तव में यह चाहते थे कि रूस जम॑नी 
के साथ सघर्ष में विलकुल कमजोर हो जाए। 

3 अमेरिका ने अणु-बम के आविष्कार को सोवियत रूस से भ्रुप्त रखा और 
स्टालिन ने इसे विश्वासघात माना । 

4 युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्र,मैंन ने सोवियत-सघ को “लेण्ड-लीज 
एक्ट! के ग्रन्तगंत दी जाने बाली आशिक सहायता नी एकाएक बन्द कर दी ) 

$ युद्ध के बाद अमेरिका और उसके साथी पश्चिमी राण्ट्रो ने जो नीति 
अपनाई उससे यही प्रतीत हुआ कि सोवियत सघ के विरुद्ध पड्यन्त रच रहे है । 

6 युद्ध की समाप्ति कर सोवियत सघ की स्थिति सामरिक और प्रन्य 
इष्टियों से बहुत अ्रच्छी थी । रूसी सेनाएँ मध्य ग्रूरोप तक के प्रदेश पर ब्रधिकार 
जमाए वठी थी । पश्चिमी यूरोप श्राथिक सकट मे था और साम्यवाद के प्रसार के 
लिए वहाँ अच्छी सम्भावनाएँ घी । एशिया और अफ़ीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद 
के विरुद्ध अ्सन्‍्तोप का सागर उमड़ रहा था। अत स्टालिन ने सोचा कि चारो ओर 
स्थितियाँ ऐसी है कि साम्यवाद अपने पैर जमा सकता है । यदि पश्चिमी देशों प्रौर 
अमेरिका के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई तो रूस लूठ-खसोट और जोर- 
जबरदस्ती द्वारा राजनीतिक और प्रादेशिक लाभ उठाने से वचित रह जाएगा । 

इन अनुकूल परिस्थितियों मे स्टालिन ने यही उपयुक्त समभा कि पश्चिम पर 
आरोप लगाए जाएं, पुरानी बातो को कुरेदा जाए, शीतयुद्ध को तीव्र कर पश्चिम के 
अस्तावों के श्रति अडग्रेबाजी की नीति से भ्रधिकाधिक लाभ उठाया जाए । 6 नवम्बर, 
947 को तत्कालीन रूसी विदेशमन्त्री मोलोटोब ने कहा--“हम ऐसे युग में रह 
रहे हैं जिसमे सब सडक साम्यवाद की ओर जाने वाली है ॥” 


|. #_गंकल बहाव कल काफ : वगञ(दावाबाएगड रिटॉइधणा5, ए. 659, 


सोवियत सघ की विदेश नीति 5] 


विदेश नीति के मुख्य तत्त्व व विशेषताएं 

स्टालिन युग में सोवियत विदेश नीति के निम्नलिखित तत्त्व थे-- 

. पूर्वी यूरोप मे सोवियत श्रभाव का विस्तार किया जाएं । 

2 विश्व में साम्यवादी क्रान्ति का प्रसार किया जाए। 

3 पश्चिमी राष्ट्रो के श्रति विरोधी रुख़ अपना कर शीतयुद्ध को तीन्र 
बनाकर अ्रधिकाधिक राजनीतिक लाभ उठाया जाए । 

4 लौह-आ्रावरण की नीति को अपनाकर ऐसी व्यवस्था की जाए क्रि 
साम्यवादी जगत्‌ में पश्चिमी राष्ट्रो का प्रचार प्रवेश न कर सके । 

5 एशिया, अफ्रोज़ा आदि मे उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए और 
शाश्तिबादी आन्दोलन छेड़ दिया जाएं। 

6. सयुक्त राष्ट्रघ को शीतयुद्ध का मच बना दिया जाए, तथा वहाँ बाधा 
उपस्थित कर राजनीतिक हितो की रक्षा की जाए । सुरक्षा-परिपद्‌ में वीटो के प्रयोग 
से पश्चिमी राष्ट्रो के प्रस्तावों को निरस्त किया जाए । 

सोवियत विदेश नीति के इन तत्त्वों से ऐसा प्रतीत होता है मानो स्टालित 
ने ही अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को गल्दा बनाया और पश्चिमी देशो के न्यायपूर्ण 
रुख को ठुकराया, पर वास्तव में बात ऐसी नहीं थी । स्ट।लिन के सामने रूसी हित 
तो सर्वोपरि थे ही, पश्चिमी देशों का रवेया भी इस प्रकार का रहा कि स्टालिन को 
उन पर विश्वास नही हुआ | स्टालिन की जगह यदि किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में 
नेतृत्व होता तो वह भी तत्कालीन परिस्थितियों में पश्चिमी देशों के साथ सहयोग 
न कर पाता । विजय के ने में फूले हुए अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रो ने 
निरन्तर सोवियत रूस को दवाए रखने की नीति अ्पनाई तथा साम्यवाद के विनाश 
की चाले खेली । वाध्य होकर सोवियत सघ ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया । 
स्टालिन अपने शासव काल में स्देव कठोर और निर्मम रहा था, अत उससे यह 
आशा नही की जा सकती थी कि वह पश्चिमी देशों के प्रति उदार होगा । 

स्टालित की नीतियों को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का प्नुशीलन 
करना होगा-- 

4 सोवियत रूस के युद्धोत्तर उद्देश्य--द्वितीय महायुद्ध में सोवियत संघ के 
उद्देश्य स्पप्ट और निश्चित थे । अधिवाँश रूप से वे रूस के ऐतिहासिक उद्देश्य थे । 
3 थम भहायुद्ध के अवसर पर जार-शासित रूस अपने उद्देश्य प्राप्त नही कर सका 
जबकि द्वितीय महायुद्ध मे साम्यवादी रूस अपने अ्रधिकाश लक्ष्य प्राप्त करने में 
मफल रहा । ऐतिहासिक ह॑प्ट से रूस तीन दिशाओं में विस्तार का श्लाकौक्षीं था-- 
पश्चिम की ओर यूरोप मे, दक्षिण की ओर पूर्वी भुमध्यसागर के निकटवूर्ब्ी प्रदेश 
में तथा पूर्ज में प्रशान्‍्त महासागर की झोर। रूसी विस्तार के इस प्रत्यक्ष 
क्षेत्र के अतिरिक्त दीघंकाल के रूस ने यूरोप के अपने पडीसी देशो पर भी इस 
ब्रापर पर प्रभाव जमाता चाहा कि वे प्राय: आक्रामक रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध में 

सोवियत रूस ने अपती ऐतिद्वासिक विस्तार प्रक्रिया का अनुमरस्ण किया झोर जब 
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महायुद्ध का अन्त हुआ तो वह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर चुका था। रूस ने 
अपनी सीमा मे इतिहास मे पहली वार सभी रूसी ग्रावादी वाले क्षेत्रो को सम्मिलित 
किया, पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया और सुद्द्‌रपुर्व मे अपनी 
स्थिति सुरुढ रखो । यह सब कुछ प्राप्त करने पर भी पूर्व भूमध्य सागर के सम्बन्ध 
में रूम अपने ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त नही कर सका । 

2. पूर्वो यूरोप में सोवियत प्रभुता का विस्तार--सोवियत सेना ने नाजी 
सेना को पराजित करके पूर्वी यूरोप के लगभग सभी देशो पर अ्रधिकार कर लिया 
था। इन देशों की साम्यवादी पाटियो ने जमंनी के विरुद्ध छापामार सघर्षों का 
नेतृत्व किया था । युद्धोपरान्‍्त इन देशों की राजनीतिक सत्ता सोवियत सघध नें 
इन्ही साम्यवादियों के हाथो मे सौपी | इस प्रकार सोवियत रूस के लिए इस क्षेत्र 
में अपने प्रमुत्व के विस्तार वा मार्ग सरल हो गया | युद्ध के उपरान्त 948 तक 
की तीन वर्ष की अल्पावधि में ही यूरोप के सात देशो मे सोवियत सघ ने साम्यवादी 
सरकारें स्थापित कर दी । उसने 947 और 948 की सन्धियो द्वारा फिमलेण्ड 
को भी अपने नियन्त्रण में ले लिया । फिनलैण्ड की स्वतन्त्रता तो कायम रही तेकिन 
उसे वह वचन देना पडा कि वह सोवियत विरोधी विदेश नीति नहीं अ्रपनाएगा । 
स्टालिन ने इस प्रकार सोबियत राष्ट्रीय सुरक्षा पक्ति को सुबह बनाया । इन देशो के 
साथ व्यापारिक सम्बन्धो के विकास के लिए भी समभोते किए गए । 947 की 
'मोल्योटोव योजना! मे पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के प्राथिक प्रुर्वि्मण के 
लिए उनके श्रौद्योगीकरण पर बल दिया गया । पोलैण्ड, चेकोसलोवाकिया, हगरी के 
साथ व्यापारिक सन्धियाँ की गईं । पूर्वी यूरोप के देशों के साथ आ्लाथिक सहयोग को 
घनिप्ठ बनाने के लिए 949 भें पारस्परिक आथिक सहायता परिपद्‌ स्थापित की 
गईं । यह 'काम-कान! पश्चिम द्वारा स्थापित 'यूरोपीय पुननिर्माण कार्यक्रम! 

(छप०फुध्णा 76००४०५ श०्ट्टाध्याघा८ 8. 7२ 9.) की एक प्रकार से जवाबी 
कार्येवाही थी । सोवियत सध मे पूर्वी यूरोप के देशो के साथ सेनिक सन्धियाँ युद्धकाल 
में ही की जा चुकी थी । इसके बाद मार्च 946 से झप्रेल, 949 तक व7 द्विपक्षीय 
सन्धियाँ की गई । राग चलकर मई, ]955 में इन देशो ने वारसा पंक्ट पर हस्ताक्षर 
किए और इस प्रकार ये देश सोवियत सघ के साथ और भी अ्रधिवः सुदृता से 
बंध गए । 

रूस का प्रादेशिक प्रमुत्व विस्तार वस्तुत ग्राश्वयंजनक था। 939 में 
रूस ने अपने क्षेत्र म॒ लगभग 27 करोड 40 लाख वर्गमील की वृद्धि कर ली, 
साथ ही लगभग 36 करोड वर्गमील क्षेत्र के सात राज्य भास्को के समर्थक बने 
गए । इन देशो के अतिरिक्त अ्रधिह्ृत पूर्वी जमंनी भी रूसी सरक्षण में ही था 
ओर वहाँ समाजवाद के सिद्धान्तो पर आधारित शासन प्रस्ाली कायम की जा 
चुकी थी । 

3 विश्व में साम्यवादो फ्रात्ति का प्रसार-- द्वितीय महायुद्ध के वाद मास्को 
ने साम्यवादी ड्रान्ति के प्रतारती नीति का ब्नुसरण आरम्भ जर दिया। 
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साम्यवादी क्रान्ति को दूसरे देशो में फैलाने के लिए स्टालिन के नेतृत्व मे सोवियत संघ 
द्वारा सभी प्रकार के उपायों का सहारा लिया गया | यूनान के गृहयुद्ध में यूनानी 
साम्यवादियों को पडौसी सताम्यवादी देशो--अल्वानिया, वल्गेरिया और यूगोसलाविया 
द्वारा सहायता पहुँचाई गई। तृतीय अन्तर्राप्ट्रीय (73 वगराश्याबाणाथ 
विश्वव्यापी क्रान्ति के कार्यों को प्रतिरुद्ध करने के लिए 947 में वारसा में एकत्रित 
यूगोस्लाविया, बल्येरिया, रूमानिया, हगरी, पौल॑ण्ड, रूस, फ्रास, चेफोसलोवाक्या 
और इटली की साम्यवादी पार्टियों के नेताश्रो ने बेलग्रेड में 'साम्यवादी सूचना 
सस्थान' या कोमिनफोर्म ((०शाणप्याओ वत]णियावाण फेफटवए ; (0ग्रापाणा0) 
की स्थापना की. इस सस्थान की स्थापना के घोपणा-पत्र मे कहा गया था कि 
“सयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा पिछला युद्ध विश्व मण्डियों मे प्रतियोगिता की समाप्ति 
के लिए लडा गया था, किन्तु रूस ने यह युद्ध यूरोप में लोक्तन्त्र के पु्ननिर्माण और 
उसे सुदृढ बनाने के लिए लड़ा था ।” कोमिनफोमं «का उद्देश्य विश्वव्यापी साम्यवादी 
आन्दोलन का नेतृत्व करना था 

हितीय महायुद्ध के बाद रूस ने ऐसी नीति का अनुसरण किया जिससे पूर्व 
और पश्चिम मे रूसी साम्राज्य का विस्तार हो, रूसी सीमाओं पर रूस समर्थक 
राज्यो की सरकारे स्थापित हो, पुराने बुजु प्रा साम्राज्यों का बिनाश हो और इस 
साम्थवादी विचारधारा के प्राधार पर नवीन सोवियत साम्राज्य का निर्माण हो । 
अपने इन्ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्टालिन ने युद्धोत्तर विश्व स्मस्याप्रो के 
समाधान में शीघ्नता नहीं की । वह अडग्रेबाजी द्वारा शान्तिलब्यवस्था में विलम्ब 
करना चाहता था ताकि ससार की स्थिति सोवियत सघ के लिए और भी प्रनुकूल 
बन जाए। 

4 तुर्को, ईरान, यूनान श्रौर यूगो स्‍लाबविया पर सोवियत दबाव--स्टालित 
काल में सोवियत सघ और पूर्वी यूरोप के पारस्परिक सम्वन्धों मे जहाँ हर प्रकार से 
सफलता का पलड़ा रूस के पक्ष में भारी रहा, वहाँ रूस को तुर्की, ईरान, यूनान और 
यूगोसलाविया के सम्बन्ध मे निश्चित असफलताओ का सामना करना पड़ा | सोवियत 
दवाब की नीति प्रन्ततोगत्वा सफल न हो सकी । 

(क) तुर्को---पूर्वी यूरोप के देशो को अनुगामी वनाकर रूस पश्चिम से होने 
वाल्ले सम्भावित आक्रमणो के श्रति तो सुरक्षित हो गया, लेकिन रूस के विरुद्ध युद्ध 
करने का दूसरा पुराना मार्ग अभी खुला था और यह मार्ग पूर्वी भूमध्यलागर तथा 
फार्म की खादी के निकटदर्ती देशो-यूनान, तुर्को और ईरान से होकर था । दक्षिण 
से होने वाले प्राक़ममण के विरुद्ध सोवियत सुरक्षा की मुख्य समस्या बोसफोरस और 
डार्डनलीज जलडमरुमध्य पर नियन्त्रस्स की थी । सोवियत नेताओ्रो ने द्वितीय महायुद्ध 
का जारम्भ होते ही इस समस्या पर विचार किया और समय के साथ प्रपनी योजना 
को व्यावह्वारिक रूप देना शुरू कर दिया। युद्धकाल में रूस ने जलडमस्मध्य की 
सयुक्त सुरक्षा के लिए तुर्को ठे सैनिक ग्रड्डे बनाने को अनुमति चाही, लेकिन ब्रिटेन 
और फ्राँस को अपनी पीठ पर देखकर तुर्वो ने सोवियत माँग ठुकरा दी। यद्यपि 
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फरवरी, 945 मे तुर्कों ने जमंनी के विरुद्ध युद्ध वी घोषणा कर मिरराष्ट्रों का 
साथ दिया, नेकिन देरी से ग्रपनाए गए इस रुख के कारण" वह सोवियत दबाव से 
मुक्त नही रह सका । रूसी समाचार-पत्रो ने तुर्की के विरुद्ध अपना ग्रभियान छेड़ा, 
लेकिन तुर्की दबाव में नहीं श्राया--क्योकि एक तो ब्रिटेन और फ्राँस का उसे समर्थन 
प्राप्त था और दूसरे तुर्कों में साम्यवादी दल के रूप में 'पचमार्गी तत्त्व नहीं 
थे जो रूस के पक्ष मे तुर्की सरकार पर दबाव डालते । युद्ध के उपरान्त जब '“ग्रीत- 
युद्ध/ आरम्भ हुप्ना तो पश्चिमी राष्ट्रों ने बता से तुर्की का समर्थन किया । ग्रक्‍्तूवर, 
946 में सोवियत-लुर्की समझौता-वार्ता भंग हो गई, परन्तु तुर्की रूसी दबाव के 
सामने भुका नहीं । 

(ख) ईरान--94] में रूस और ब्रिटेन की सयुक्त सेना ने ईरान पर 
ब्रधिकार कर लिया था। युद्धनकाल में रूस ने अपने झधिकृत प्रदेश में एक गुप्त 
माम्यवादी दल “नुदेह दल' को प्रोत्माहित किया जिसने रूसी अजरबेजान के निकट 
ईरानी ग्रजरघेजान के पृथक्क्रण के लिए आन्दोलन किया । युद्धोपरान्त 946 के 
प्रारम्भ मे प्रमरिका और ब्रिटेन की सेनाप्रों ने ईरान खाली कर दिया, लेकिन 
भोवियत सेना डटी रही । मामला सुरक्षा परिपद्‌ मे प्रस्तुत हुआ लेकिन सोवियत 
संघ ने ईरान से सेना नही हठाई । अ्रन्तत प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा 24 मार्च, ।946 को 
दोनों देशों देशो के बीच एक समझौता हुआ जिसमे रूस ने उत्तरी ईरान में तेल 
सम्बन्धी सुविधा प्राप्त कर अपने सैनिकों को ईरान से हठाना स्वीकार कर लिया । 
सोवियत सेना के लौट जाने के बाद ईरानी सैनिको ने ग्रजरवेजान-प्रदेश में प्रवेश 
किया श्रौर पृथकतावादी भ्रान्दोलन को समाप्त कर दिया | इसके बाद ही ईरान की 
ससद्‌ ने सोवियत रूस को दी गई तेल सम्बन्धी सुविधा को स्वीकृत करने से इन्कार 
कर दिया । रूस ने ईरान के विरुद्ध प्रचार-अभियान छेडा और ईरान में उसी हस्तक्षेप 
का खतरा पँदा हो गया, लेक्नि अमेरिका ने, जो ट्र,मैन सिद्धान्त” के अनुसार पहले 
से हो यूनान और तुर्की को सनिक तथा आथिक सहायता दे रहा था, ईरान को 
2 करोड 50 लाख डॉलर की सैनिक सहायता और ईरानी सेना को सगठित करने 
के लिए सैनिक प्रतिनिधि मण्डव भेजने का वचन दिया जिसके फलस्वरूप ईरान में 
रूमी हस्तक्षेप वा सकट टल गया । 

(गे) बूनान “यहां भी साम्यवादी शासन की स्थापना के रूसी प्रयत्न 
असफल रहे । 944 मे चचिल्र भौर स्टालिन ने मास्कों में यह स्वीकार किया था 
कि यूनान ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र मे रहेगा, लेकिन युद्ध वी समात्ति के बाद मित्र-राष्ट्रो 
का सहयोग बिखर गया । सम्भवत रूसों स्वीहृति से मई, 946 में साम्यवादियों 
ने पूरी शक्ति से गृह-युद्ध छेड दिया और ब्रिटिश सरकार ने, जो यूनाने सरकार को 
निरन्तर सहायता दे रही थी, अमेरिका को सूचित किया कि वह यूनान वो श्रौर 

अधिक महायता देने में असमर्थ है ग्रौर ग्रमेरिका ने ट्रमैन मिद्धान्त' के अन्तर्गत 
यूनान को सहायता देने का निश्चय किया। पर सहायता से पूर्व ही अमेरिका का एक 
सैनिक प्रतिनिधि-मण्डल युनान पढुँच गया ताकि युनानी सेना वी सहायता फी जा 
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सके। साम्यवादियों ने एथेस की सरकार को अमेरिक्ली साम्राज्य की कठपुतली 
कहकर निन्‍्दा की और एक अस्थाई मुक्तन्यूनान सरकार का गठन कर लिया, लेकिन 
धीरे-धीरे एथेस सरकार ने ग्रमेरिकी सरकार की सहायता से अपनी सेना को सुसगठित 
कर लिया और अक्तूबर, 949 मे साम्यवादी प्रतिरोध ठडा हो गया । 

(घ) यूगोस्लाविया--सोवियत मघ को सबसे बडी झ्रसफलता यूगोस्लाबिया 
के मामले मे प्राप्त हुई । कुछ समय तक रूसी गुट मे बने रहने के बाद यूगोस्लाबिया 
के राष्ट्रपति टीटो ने रूम के प्रभुत्व को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और 
जून, 948 मे यूगोस्लाविया रूसी ग्रुट से पृथक्‌ हो गया | स्टालिन ने मार्शल 
टीटो पर हर प्रकार से दवाव डालने की कोशिश की, किन्तु वह टीटो को अपने 
नियन्त्रण में नही ला सका । टीटो को यह बिल्कुल पसन्द नही था कि यूगोस्लाविया 
स्थित सोवियत सेना यूगोस्लाबिया के ग्रान्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप करे, अत उसने 
सोवियत नागरिक और सेनिक अफसरी पर कड़ी निगरानी रखते हुए स्टालिन से 
स्पष्ट शब्दों में माँग की कि रूसी फौजे यू गोसलाविया क्षेत्र से हठा ली जाएँ । 

स्टालिन और टीटो के मतभेद बढ़ते गए । फलस्वरूप 28 जून, 948 को 
कोमिनफोर्म ( (०्राशप्रातं व्रत ठिपरर्वप ३ (०ण्रापरणि7/) ने यूगोस्लाव 
साम्यवादी पार्टी पर यह झारोय लगाकर उसे अपनी सदस्यता से वचित कर दिया 
कि उसकी नीतियाँ भाक्संवाद एवं लेनिनवाद के सिद्धान्तो के प्रतिकूल है । प्रस्ताव 
में कुछ और भी आरोप लगाए गए । 29 जूत को यूगोस्लाव नेताओं ने कौमिनफोर्म 
द्वारा लगाए गए आरोपों को ग्रस्वीकार कर दिया । इसके बाद सोवियत सघ श्रौर 
यूगोस्लाविया के बीच शीत-युद्ध की स्थिति पंदा हो गई जो स्टालिन की मृत्युपर्यन्त 

(मार्च, 7953) चालू रही । वास्तव में स्टालिन ने टीटो को अपने समकक्ष मानने 
से इन्कार कर दिया और उनके प्रति पूर्ण विरोध की नीति अ्रपनाई । 

अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के “भाईचारे' के विरुद्ध किए गए टीटो के 
इस विद्रोह का पश्चिमी देशो ने स्वभावत मुक्त कठ से स्वागत किया । इस विद्रोह 
को 'सोवियत साम्राज्यवाद के विरुद्ध पूर्वी यूरोप के विद्रोह का सूचक' समझा गया ) 
जुलाई, 948 मे सयुक्त राज्य अमेरिका ने यूगरोस्लाविया की 6 करोड डॉलर की 
सम्पत्ति उसे लौटा दी । यूयोस्लाविया ने भी अमेरिका को ! करोड 80 लाख डॉलर 
का भुगतान दिया । अन्य पश्चिमी देशों के साथ भी इसी तरह के सदुभावनापूर्ण 
और लेन-देन की भावना के समझौते किए गए। माशंल टीटो ने सोवियत रूस से 
क्षुब्ध होकर पूर्वा यूरोप के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की भ्रपेक्षा पश्चिमी देशो 
के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करना आरम्भ कर दिया, किन्तु यह सर्दंव घ्यान रपा 

कि उनका राष्ट्र पूर्णत सोवियद या पश्चिमी प्रभाव से मुक्त एक स्वतन्त राष्ट्र रहे । 

5 पश्चिम का विरोध पस्‍्लौर शोतपुद्ध को उग्रता -सोवियत रूस द्वारा पूर्वी 

यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना के श्रयत्नों और पश्चिमी शक्तियों 
द्वारा रूसी प्रभाव के प्रसार को रोकने की चेप्टाओ के कारण सोवियत सघ झौर 
पश्चिम की 'विवित्र मैत्री' का अन्त हो गया तथा युद्ध समाप्त होने के तीन वर्ष के 
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अन्दर ही दोनो गुटो में उग्र शीतयुद्ध प्रारम्भ हो गया । पराजित राज्यों के साथ 
सन्बियों की शर्तें, इटलो के उपनिवेशों तथा राष्ट्रसंघध के मेन्‍्डेट वाले श्रदेशों का 
विभाजन, जमंनी का निःशस्तीकरण झौर एकीकरण, पश्चिमी देशो तथा रूस के 
लोकतत्र सम्बन्धी विचारों मे मौलिक अन्तर, क्षतियूति, मध्यपूर्व मे प्रभुत्व के लिए 
तीब्र प्रतियोगिता आदि के सम्बन्ध में दोनो पक्षो मे शीतयुद्ध की तीत्रता बढ़ी । 
पश्चिमी राष्ट्र कौमिनफोर्म की गतिविधियों और स्टालिन की ह॒ठवर्मा से प्राशकित 
हो गए । उधर सोवियत सघ का यह विश्वास दृढ़ होता गया कि पश्चिमी राष्ट्र 
उसके उन्मूलन का पड़ यन्त्र रच रहे हैं। रूस की दृष्टि मे ट्र,मैन सिद्धान्त, माल 
योजना, वलिन के थेरे के समय दी गई हवाई सहायता, जापान ब जर्मनी का पुन. 
शस्प्रीकरण, शूमैन एवं प्लेबन योजनाएँ, कोरिया युद्ध आदि शनुतापूर्ण कार्य थे । 

स्टालिन ने अपनी नीति को शान्तिपूर्णा सहग्रस्तित्व का जामा पहनाया, 
परन्तु उसकी कार्यवाहियों से यह स्पष्ट हो गया कि 'झ्ान्तिपूर्ण सहभ्नस्तित्व' की 
मीति से उसका अ्रभिप्राय केवल इतना ही था कि दोनो पक्षों में सशस्न युद्ध नही 
होना घाहिए। एक प्रचारात्मक वाग्युद्ध और कोरिया जमे स्थानीय युद्धो को वह इस 
नीति के विरुद्ध नही समझता था। स्टालिन की इस नीति का एक अनिवार्य 
परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे पश्विमी और साम्यवादी थ्क्तियो मे तनाव बढ़ता 
चला गया । 

6 लोह आ्रावरण की नोति--महायुद्ध के उपरान्त स्टालिन ने 'लौह-प्रावरण' 
(०१ 0एघ॥॥) की नीति अपनाई ताकि साम्यवादी जगत्‌ को सभी प्रकार के 
पाश्चात्य प्रभावों से मुक्त रता जा सके | भ्मेरिका और उसके पश्चिमी मित्रराष्ट्रो ने 
साम्यवादी देशो के आसपास अज्ञात रेडियो स्टेशन स्थापित करके साम्यवाद के 
विरुद्ध जहरीला प्रचार शुरू कर दिया | इन रेडियो स्टेशनों के नाम 'प्राजाद हगरी 
रेडियो', 'प्राजाद पील॑ण्ड रेडियो' ग्रादि रखे गए ! स्टालिन समक गया कि पश्चिमी 
देश साम्यवादी व्यवस्था का उन्मूलन करना चाहते हैं, ग्रत उसने पूर्वी यूरोप के 
साम्यवादी देशो श्रौर रूस के चारो झोर कठोर प्रतिबन्धो की ऐसी व्यवस्था की 
कि उसके भीतर श्रमेरिका एवं श्रन्थ पश्चिमी राष्ट्रों का अ्रचार न पहुँच सके । 
स्टालिन में निर्शंय कर लिया कि वह रूस एव पूर्वी यूरोत्र के साम्यवादी जगत्‌ को 
गैर-साम्यवादी देशो के सम्पर्क से पृथक रखेगा । 945 से ही ऐसे कानून वनाए 
जाने लगे जिससे बाह्य जगत्‌ के साथ रूसियो का सम्पर्क रूक जाए एक कानून के 
द्वारा यह ब्यवस्वा की गई कि युद्ध के समय रूस मं आए हुए विदेशी सँनिको के 
साथ जिन रूसी स्त्रियो ने विवाह किया था वे अपने पतियों के साथ विदेश नहीं जा 
सकेगी । एक अन्य कारन द्वारा विदेशियों के साथ सोवियत नागरिकों के वियाहो को 
निषिद्ध ठहरा दिया गया । विदेशी राजदूतों तथा पत्र-प्रतिनिधियों के साथ भी बहुत 
कठोरता का व्यय॒ह/र किया यया । दिदेशों मम्थित सोबियत राजदूतो पर कठोर 
अनुशासनात्मक प्रतिवन्‍्ध लगाए गए तथा रूसी प्रेस पर भी कोर नियस्त्रस लगा 
दिया गया । 
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7. झरफोका तथा एशिया के प्रति सोवियत नीति एवं शान्ति श्रारदोलन-- 
अकोका एवं एशिया के प्रति स्टातित की नीति विवेजपूर्ण किस्तु अनुदार थी । उसने 
मब्यपूर्व में साम्यवादी प्रभाव में वृद्धि करने की चेप्टा और दक्षिणी कोरिया को 
साम्यवादी बनाने के लिए कोरिया बुद्ध की प्रेरणा दी | यद्यपि स्टालिन कम 
साज्राज्यवादी था, तथापि उसने एशिया और झफ़ीका में पराधीन राष्ट्रो के 
स्वतन्त्रता आन्‍्दोलनो का समर्थन किया और सा म्राज्यवाद की निन्‍्दा की । पश्चिमी 
राष्ट्री का इप्टिकोएण ऐसा था जिससे एशिया और प्रफ्रीका की जनता को यह 
महमूस हुआ कि ये राष्ट्र अ्रश्रत्यक्ष रूप से उपनिवेशवाद का समर्थन कर रहे हैं । 

साम्राज्यवाद विरोधी नीति के साथ ही भोवियत सघ ने 'शान्ति-प्रान्दोलन' 
(९६४०४ 082050०) ग्लारम्भ किया और पश्चिम को युद्धबोलुप (फग- 
णा8९7) कह कर बदनाम करने की चैप्टा की । स्टालिन का 'शातन्ति-आन्‍्दोलन' 
शक चातुयंपूर्ण ग्रौर सफल चाल सिद्ध हुई। सोवियत सघ की प्रेरणा पर 7950 में 
स्टॉकहोमस में विश्व-शान्ति सम्मेलन की बैठक हुई जिसमे झ्राणविक झायुधो पर बिना 
शर्ते प्रतिवन्‍्ध खगाने की झ्रपील की गई | अपील से कहा गया-- 

“हम इस बात की माँग करते है कि मानव-जाति के सामूहिक उन्मूलन श्रौर 
आतक के अस्त्र के रूप में श्राशविक आायुधों पर बिना शर्तें श्रतिबन्ध लगाना चाहिए । 
हम यहू मांय करते हैं क्रि इस पर कठोर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्तणा स्थापित किया 
जाए । हम उस सरकार को युद्ध-प्रपराधी समभेगे जो किसी देग के विरुद्ध इस शस्त्र 
का प्रयोग करने में पहल करेगी ।” 

प्रचार की दृष्टि से यह आन्दोलन वहुत सफल और लोकपिय सिद्ध हुप्ना । 
भ्रपीत पर कुछ समय में ही लगभग 50 करोड व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए 
गए। शक्ति भरान्दोलब ने एशिया और अफ्रीका कौ विशाल जनसल्या को बहुत 
प्रभावित क्या । वे साम्यवाद की ओर झाकवित हुए छथा सोवियव रूस को पश्चिम 
की अपेक्षा अधिक शान्तिप्रिय और उपनिवेशवाद-विरोधी मानने लगे। हि 

8. संयुक्त राष्ट्रसंघ के श्रति सोवियत नीति-स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत 
संघ ने सयुक्त-राष्ट्रसघ के निर्माण में सक्रिय भाग लिया। ययुक्त-राष्ट्रसाध इसी 
विश्वास पर श्राघारित था (और है) कि महाशक्तियाँ, विश्वेषत सोवियत संघ और 
सयुक्तराज्य भ्रमेरिका सहयोगपूर्वक कार्य करते हुए सथ के उद्देश्यों को प्राप्त करने 
में सहायक बलेगी; परन्तु दुर्भाग्यवश यह आशा पूरी न हो सकी। अपने जन्म के 
कुछ हो समय उपरान्त संघ शोतयुद्ध का प्रयान अखाड़ा बन गया । सयभय पत्येक 
समस्या पर दोनो गुट दो विरोधी इप्टिकोरा लेकर रूघ के मच पर उपस्थित हुए। 
सध में पश्चिमी शक्तियों और उनके समर्यको का स्पष्ट बहुमत था और सोवियत 
झूम ने स्वय को एक स्थाई एवं निरन्तर अल्पमत में पाया । ऐसी स्थिति में अपनी 
इच्छा के प्रतिकूत होने वाले निर्सयो को रोकने के लिए उसके पास इसके अतिरिक्त 
कोई उपाय न था कि वह सुरक्षा परिपद्‌ में झपते निेेघाधिकार वा छता से अयोग 
करे । कोरिया युद्ध के समय अ्ल्पकाल के लिए डस ने सयुक्त राष्ट्रसथ की वेठकों का 
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बहिप्कार कर दिया लेकिन यह वहिप्कार उसके लिए धाटे का सौदा सिद्ध हुआ, 
क्योकि इस बहिष्कार के कारण ही सयुक्त राष्ट्रीय सेनाएँ दक्षिणी कोरिया की 
सहायता के लिए भेजी जा सकी । घटना से रूस ने समझ लिया कि सयुक्त राष्ट्र 
संघ से बाहर रहकर प्रयत्त करने की अपेक्षा वह संयुक्त राष्ट्रसघ की कार्यवाहियों में 
भाग लेकर तथा परिपद्‌ की बैठकों में उपस्थित होकर पश्चिमी राष्ट्रो के इरादो को 
अधिक अच्छी तरह विफल कर सकता है । इस अनुभूति के बाद फिर कभी रूस ने 
संघ की बैठकों का बहिष्कार नही किया । इस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि सोवियत सध ने सुरक्षा परिपद्‌ में अपने निषेधाथिकार के प्रयोग से पश्चिम के 
झनेक अन्यायपूर्ण प्रस्तावों को, जिनमे कश्मीर प्रस्ताव भी झामिल है, धराशायी किया। 


9 रूस का पुनर्निर्माण - रूस ने महायुद्ध मे हुई क्षति की पूर्ति तेजी से कर 
ली । रूसी नागरिकों में आात्मा-विश्वास का अभूतपूर्व प्रादुर्भाव हुआ । रूस ते 
समाजवादी पद्धति के कारण द्रुत यति से पुनर्निर्माण कर लिया और नाणी आक्रमण 
वी कडवी स्मृतियो को मिटा डाला । युद्ध ममाप्त होने पर भी रूसी सेना में कोई 
विशेष कमी नहीं की गई, साथ ही आाधुनिक्तम शस्तरास्त्र बनाने पर विशाल 
घनराशि व्यय की गई । 

40. अ्रणु-शक्ति के रूप मे उदय--संनरिक स्तर पर सच्चे ग्रथों में एक 
महाशक्ति बनने के लिए श्रव यह आवश्यक हो गया था कि रूस भी अमेरिका के 
समान अ्रणु शक्ति का स्वामी वने । रस ने इस दिश्या मे प्राणपन से चेप्टा की और 
29 ग्रगस्त, 949 को श्रपना प्रथम ग्रणुवम का सफल परीक्षण किया । इससे रूस 
की प्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में चार वाँद लग गए तथा उत्ते सयुक्तराज्य अ्रमेरिका का 
वास्तविक प्रतिद्वन्द्री माना जाने लगा। रूस ने ग्रत्पकाल में ही विभिन्न प्रकार के 
अपु आयुद्धों और ग्रणुबमो का निर्भाण कर अमेरिका के लिए ग्रम्भीर चुनौती 
प्रस्तुत कर दी । 2 अगस्त, 4953 को वह अमेरिका की तरह परमाणु-परीक्षण 
में भी सफल रहा तथा परमाणु शास्त्रास्त्र के युग में भ्रवेश कर गया | 


सस्‍्टालिन की विदेश नीति का मुल्याँकन 


स्टालिन ने एक आ्राक्रामक, गतिशील, अ्रडगेवाजीपूर्णा प्ौर लौह ग्रावरणवादी 
तथा समभक्ौता विरोधी नोति का अनुसरण किया, पूर्वी यूरोप में अपने वचनों को 
भुठलाकर सोवियत प्रमुत्व का विस्तार किया, यूनान के गृहन्युद्ध में साम्यवादियों 
की सहायता की, तुर्की पर वासफोरस तथा डाडेनेलीज के जलमडरूमध्यो के सम्बन्ध 
में माण्ट्रेक्‍्स ()४०॥६४७७) समभौते को बदलने के लिए दवाव डाला, साल 
योजना के ग्रन्तगंत सहायता लेना ग्रस्वीकार कर दिया गया. ईरान से सोवियत 
नेताओं के हटाने में देगी लगाई, टीटों को सोवियत गुट से निष्कासित किया, तथा 
कोरिया व हिन्द चीन में युद्ध भडकाया । स्टालिन की इस आक्रामक नीति से पश्चिमी 
शक्तियाँ सश्क्ति हो गईं ग्लौर उन्होने बढते हुए सोवियत प्रभाव को रोब ने तथा 


सोवियत सध को विदेश नीति 59 


साम्यवाद के प्रसार के विरोध के जिए झनेक उपाय किए टू मैन सिद्धान्त, मार्थल 
योजना, डकके व ब्रूसेल्स सम्धियाँ, नाटो पैक्ट, पश्चिमी यूरोप की एकता के लिए 
बनाए गए विभिन्न सगठन भझ्रादि स्टालिन की कठोर नीति के प्रभावशाली प्रत्युत्तर 
थे । 945-47 काल मे यूरोप की स्थिति स्टालिन के लिए वडी भ्रनुकूल थी लेकिन 
953 तक स्थिति बदल गई। मध्यपूर्व में तुर्की और यूनान मे हस्तक्षेप के कारण 
सोवियत रूस की वंसी वदनामी हुई जैसी बाद में ग्राइजनहावर सिद्धान्त के प्रयोग 
से प्रमेरिका की हुई | एशिया और अफ्रीका के नवोदित राप्ट्रो के प्रति भी स्टालिन 
की नीति अनुदार रही। इससे उसने इन राष्ट्रों का समर्थन बहुत कुछ खो 
दिया । गुट-निरपेक्ष देशों के प्रति स्टालिन ने विरोधी नीति का अनुसरण किया । 
उदाहरणार्थ, भारत को उसकी ग्रुट-निरपेक्षता के कारण ही स्टालियन रूस-विरोधी 
समभता रहा । स्टालिन की अधिनायकवादी और कठोर नीति ने स्वय साम्यवादी 
गुट में काफी क्षोभ उत्पन्न कर दिया । 


द्वितीय महायुद्धोतर काल में दो महाश्नक्तियों का उदय हुग्रा--सयुक्त राज्य 
भेरिका और सोवियत सघ । विश्व मे शक्ति के दो प्रमुख केन्द्र उभर कर सामने 
ग्राए झौर 945 से 955 तक विश्व में ढढ़ द्वि-प्नूबीयता (772॥-890 79) 
का बोलबाला रहा । दोनो महाशक्तियाँ एक-दूसरे की जबरदस्त प्रतियोगी बन गईं 
झौर दोनो ही के नेतृत्व में दो विरोधी गुटों का निर्माण होता गया । महाश्नक्तियो की 
प्रतिस्पर्डा विशेषकर यूरोप में बहुत तीव्र रही जिससे न केवल शीतयुद्ध में तीव्रता प्राई 
बल्कि यह भी कि जहां सयुक्त राष्ट्रथ की सदस्यता केवल 59 सम्प्रभु राज्यों तक 
सीमित थी वहाँ इन दोनो प्रतिस्पर्द्धी गुटों के सदस्यो की सल्या 60 से भी प्रधिक थी । 
955 के मध्य में द्विप्तूवीयता शिथिल होने लगी और वहुकेद्धवाद (209 एशापा- 
€घ्या।) का उदय होते लगा + भ्राज यद्यपि शक्ति के लगभग चार या पाँच केच्र 
उभर प्राए है फिर भी महाशक्तियों के रूप से वस्तुत अमेरिका झौर सोवियत सध 
की ही गणना की जा सबती है । 


मंलेंकोव काल (953-54) 


(हद्रालिन की मृत्यु से पूर्व ही सोवियत विदेश नीति मे गतिरोध वी स्थिति 
उत्पन्न हो गई थी, किन्तु बाद मे उसबी नीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ झौर 
वह फिर से विकासोन्मुखी बनी । स्टालिन के बाद तीन मुख्य बातो ने सोवियत सघ 
की शक्ति मे ध्रृद्धि की । पहला विकास यह था कि पूर्वी यूरोप मे सोवियत साम्राज्य 
स्थिर हो गया । दूसरे, सोदियत सघ की आर्थिक तथा संनिक शक्ति तेजी के साथ 
बढने लगी । तीसरे रूस के दक्षिणी क्षेत्र भें उसका प्रभाव बढने लगा, मध्यपूर्व, 
दक्षिणी एशिया और ग्रफ्रीका के विकासशील देश उसके प्रभाव क्षेत्र मे आने लगे । 
विश्व का शक्ति सन्तुलन एक प्रकार से साम्यवाद की ग्रोर कुक यया। स्टालिन के 
बाद ययपि सोवियत साम्राज्य भे इद्धि नहीं हुई, तथापि सोवियत संघ की 
अन्तर्सप्ट्रीय स्थिति इतनी उनत हो गई जितनी पहले कभी नहीं थी। सोवियत विदेश 


60 विदेश नीतियाँ 


नीति के सामने श्रव ये लक्ष्य थे--सोवियत साम्राज्य की रक्षा करना, पूर्वी यूरोप में 
सोवियत शासन के स्थायित्व पर पाश्चात्य स्वीकृति प्राप्त करना तथा जहाँ तक 
सम्भव हो सके वहाँ तक सोवियत सुरक्षा को खतरे में न डालते हुए देश की शक्ति 
का विस्तार करना )' साम्राज्य की रक्षा करना उसे प्राप्त करते से अधिक कठित 
होता है, इसलिए सोवियत संघ ने अपने अधिराज्यो को स्थानीय स्वायत्तता प्रदान 
की, आर्थिक सम्यन्धो वो कम शोपरायुक्त बनाया तथा जीवमस-स्तर के आधुनिक विकास 
को प्रोत्साहन दिया । स्टालित के बाद सोवियत रूस को वलिन-समस्या का सामना 
करना पडा, साम्यवादी चोन के साथ इसका सैद्धान्तिक विवाद बढ़ा, मार्शल टोटी 
के साथ सतभेदो में उतार-चढाव आया, पोलेण्ड और हगरी से क्रान्तियाँ हुई तथा 
एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीपो में क्रान्तिकारी परिवर्तन एवं सथर्य हुए प्लौर इन 
सबके कारएा सोवियत सघ की विदेश नीति मे गतिशीलता झाई । 

स्टालिन की कठोर विदेश नीति के जो परिणाम निकले और पाश्चात्य 
देशों एवं तटस्थ देशो में उसकी जो प्रतिक्रियाएँ हुईं, उनके फलस्वरूप प्रब सोवियत 
नीति का एक नवीन दिखा में उन्मुख़ होता स्वाभाविक तथा अनिवाये था । इसलिए 


स्टालित के उत्तराधिकारी मैल्रेकोब ने दिवगत नेता के अन्त्येप्टि-सस्कार में ही घोपणा 


की कि--ग्रेनिन और स्टालिन की झिक्षाओं के अनुसार साम्यवादी तथा पूंजीपति 
देशो में शान्तरिपूर्श सह-म्रस्तित्व स्थापित करने के लिए पूर्णा ध्रयत्त क्रिया जाएगा ।/ 


मैलेकोव का यह झ्लाश्वासन इस बात का सकरेत था कि स्टालिन के उत्तरायिकारी 
पश्चिमी एवं गैर-साम्यवादी देशो के प्रति उग्रता और कठोरता में कमी लाना चाहते 
थे । इसके तुर््त बाद ही 5 मार्च, 953 को सुप्रीम सोवियत में शिवियत प्रधल 
मल्नी ने कहा--'अब सोवियत विदेश नीति का संचालन व्यापार की इृद्धि पौर 
शान्ति को सुदइ बनाने की रप्टि से किया जाएगा । कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसे 
जान्तिपूर्वकं हूल ने किया जा सकता हो । यह सिद्धान्त सयुक्त राज्य ग्रमेरिका सहित 
विश्व के सव देशो के सम्बन्ध में समान रूप से लागू होता है |”) सोवियत रूस की 
नौति में परिवर्तन का सकेत देने वाली इन विभिन्न घोषणाओं के कारण अमेरिका 
और पश्चिमी राष्ट्रों मे रूस के विरुद्ध श्रचार में कमी आई । इसी के परिणामस्वरूप 
झव तक पश्चिम के विएद्ध प्राय उगलने वाले रूमी विदेस मन्त्री विशिस्की ने 
सयुक्त राष्ट्रसघ महासभा की बंठक में भाषण देते हुए परिचम को निमस्त्रण दिया 
कि “प्राप मित्रता की सुरग में आधे रास्ते तक आगे बढ़कर हमसे मिले ।” इसके 
साथ द्वी पश्चिमी देशो के विरुद्ध रूस द्वारा किए जाने वाले प्रघार की उदच्रता में भी 
कमी भा गई । 

रूस की नई विदेश नीति के सुखद परिणाम भी शीघ्र ही प्राप्त होने 
प्रारम्भ हो गए । अक्तूबर, 952 से चालू कोरियाई युद्ध का गतिरोध सत्महों 
गया झौर 20 अप्रेल, 953 को प्रानमुनजोंन में रुग्णा एवं घायल युद्धवन्दियों के 
बारे में उदार नीति अपनाई गई । 45 मई, 2955 को ओआस्‍्ट्रे लिया के सम्बन्ध में 
शास्ति-सन्धि हो गई । फ्निर्लेण्ड के सैनिक भटडे सोवियत सैनिकों द्वारा पाली कर 








सोवियत संघ की विदेश नीति 6] 


दिए गए, सोवियत सेना मे | लाख 80 हजार सेनिको की कमी की गई । 954 में 
जेनेवा-सम्मेलन द्वारा हिन्द-चीन की समस्या का शान्तिपूर्ण हल निकाला गया । 
सोवियत सघ ने यूनान और इजरायल के साथ पुन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए। 
यूगोस्लाविया के साथ मतभेदों को दूर कर उसे पुन साम्यवादी शिविर में लाने की 
चेष्ठा की गई। 29 भ्रप्रेल, 953 को मंलेंकोब ने यूगोस्लाव प्रतिनिधि से 
कूटनीतिक सम्बन्धों को पुनर्स्थापना के सम्बन्ध मे वातचीत की और मई, 953 में 
दोनों देशो के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुन कायम हो गए । इसके उपरान्त सोवियत 
नेताओ ने यूगोस्लाव साम्यवादी पार्टी के साथ भी झपने सैद्धान्तिक मतभेदो को दुर 
करने के प्रयत्न किए । 

(अैल्लेकोब के नेतृत्व में सोबियत रूस की लोह आवरण की नीति में भी 
शिथिलता झ्राई । वाह्य॑ दुनिया से सम्पर्क कायम करने का प्रयास किया गया ताकि 
सोवियत सघ को लौह-आवरण में कंद न समभा जाएं। स्टालिन विश्व को दो 
बिरोधी गुटों में विभाजित मानता था, लेकिन नई नीति के अनुसार इसको शक्ति- 
सन्तुलन की प्रक्रिया माना गया और तटस्थ-राष्ट्रो की सदुभावता श्राप्त करने तथा 
उन्हें प्रपने पक्ष में करने के लिए चेष्टा की गई) 

स्थश्चेब-काल 
(4955-.64) 

इस समय सोवियत सघ मे अन्दर ही अन्दर नेतृत्व के लिए सघर्ष चल रहा 
था। इस सधपें मे मैलेकोव की पराजय हुई और 8 फरवरी, 955 को उन्हे प्रधान- 
मन्‍्त्री पद त्यागना पडा । प्रव निकिता ख श्वेव पार्टी के महासचिव नियुक्त हुए । 

955 से 963 तक की सोवियत विदेश नीति का युग ख श्चेव युग 
कहलाता है । इस युग में सोवियत विदेश नीति मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 
खइचेवकालीन विदेश नीति की मुस्य ्रवृत्तियाँ 

() लौह झावरण की नीति उत्तरोत्तर शिथिल होती गई तथा यात्रा 
कूटनीति' का महत्त्व बढता गया । 

(2) पश्चिम के प्रति उग्र नीति का शर्नें श्नं परित्याग किया जाने सगा। 
सोवियत नेता शान्तिपूर्णा सह-अस्तित्व की ग्रोर अग्रसर हुए । विवादों के शान्तिपूर्ण 
समाधान पर प्रधिकाधिक बल दिया जाने लगा, परन्तु शीतयुद्ध का परित्याग नही 
किया गया। अनुकूल परिस्थितियों मे शीतयुद्ध को उभार कर राजनीतिक भौर 
प्रचारात्मक साभ प्राप्त करने के प्रयत्न चलते रहे ॥ 

(3) अल्पविकसित देशों को ग्राथिक, भ्राविधिक और संनिक सहायता 
देने की नीति अपनाई गई। इसमे उत्तरोत्तर विकास होता चला गया । 

(4) सोवियत प्रभाव-विस्तार की सक्किय चेप्टाशो के बावजूद उपनिवेशवाद 
भर साप्राज्यवाद विरोधी प्रदार को त्ीढ कर दिया यया | सोविमत नीति यह रही 
कि एप्रिया और झफ़ीका को जनता की ग्रधिकाधिक सहानुभूति प्राप्त कर इन 
महाद्वीपों में साम्यवाद के प्रसार के अनुकूल वातावतरण तैयार किया जाए | सोवियत 
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शक्ति और प्रभाव-विस्तार के मुख्य ग्राकर्षण केद्ध तीच क्षेत्र रहे--एशिया, ग्रफ़ीका 
और लेटिन अमेरिका । 

(5) अणु आयुथों में अमेरिका से समानता तथा उससे आगे निकल जाने 
के प्रयत्न श्रनवरत चलते रहे । इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नि शस्त्रीकरण 
सम्बन्धी रण-नीति रची गई । 

यह उपयुक्त होगा कि ख्‌ श्चेव युग मे सोवियत विदेश नीति के मुख्य पहलुमों 
का विस्तार से विवेचन किया जाये और देसा जाए कि इस नीति का व्यवहार म 
क्रियान्वयन किस प्रकार हुआ्ना । 

4, लौह श्रावरण में शिथिलता, यात्राश्रों की कूटनीति---इस युग में सोवियत 
लौह आवरण की नीति में पर्याप्त शिधिलता आई और “यात्रा कुटनीवि” का मद्दत्त्व 
बढा । सोवियत सघ के विभिन्न सॉस्क्ृतिक तथा ससदीय शिप्टमण्डल विदेशों में जाने 
लगे झ्नौर विदेशी के ऐसे ही शिप्टमण्डल साम्यवादी देशों मे आ्रामस्त्रित किए जाने 
लगे । स्टालिन बाह्य देशो के साथ सम्पर्क का घोर विरोधी था और सम्भवत. केवल 
एक तेहरान सम्मेलन के समय अपने देश से बाहर गया था, अन्यथा युद्ध सम्मेलनों 
में ही उसकी चचिल और रूजवेल्ट से मठ हुई थी, लेकिन अब ख श्चेब, बुल्यानिन 
आदि उच्चतम स्तर के सोवियत नेता दूसरे देशो की सदुभावतरा और मैत्री प्रजित 
करने के लिए विभिन्न देशों की यात्राएँ करने लगे झौर उन देशो के नेताभ्ो को 
अपने यहाँ आमन्तित करने लगे । 

जून, !955 में भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू सोवियत रूस द्वारा झमन्त्रित 
किए गए और नवम्बर, 955 में खश्चेव तथा बुल्गानिन ने भारतन्यात्रा की | 
इससे दोनो देशों में सदुभाव औझौर मैत्री की वृद्धि हुई तथा सोवियत नेताओं 
को भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रति स्टालिन काल से जो सन्देह बना हुम्ना 
था वह दूर हो गया। अप्रेल, 2956 मे दोनो नेता प्रेठ ब्रिटेब गएं। 959 के 
आरम्भ में प्रथम सोवियत उप-प्रधानमन्त्री मसिकोयान ने 4 दिव तक ग्रमेरिका की 
यात्रा की शौर 7 जनवरी को राष्ट्रपति प्राइनहाँवर ने उनका स्वागत किया । 
सोवियत उप-प्रधानमन्त्री ने दोनो देशो में व्यापार-वूद्धि को आवश्यक बताया और इस 
बात पर बल दिया कि 'शीतयुद्ध/ (८००५-४० 7) का स्थान 'शान्तिपूर-प्रतियोगिता” 
(ए८मण्बापिं (०णए००७०॥) को लेना चाहिए । 3! जनवरी, 2959 को सोवियत 
साम्यवादी पार्टी के 2]वें अधिवेशन में मिक्रोयान ने कहां कि उन्होंने अमेरिकी 
राजनीतिज्ञों और नेताग्रो के साथ जो भी वार्तालाप क्या उसमे उन्हे कही सोवियत 
साम्यवाद के 'निरोब' ((०्मॉश्वा70 ८०५), पीछे घकेलने' (&ैण। 830) तथा 


'प्राम्यवाद की दासता से मुक्ति! (7/0थग्र07) वी कीई चर्चा नहीं मुनाई दो । 
मितम्बर, 959 में सोवियत प्रवानमन्ती ख स्वेव ने अमेरिका की यात्रा की । 


सोवियत नेताओं द्वारा लौहन्भ्ावरण शिधिल किए जाने और विश्व के 
विभिन्न देशों की यात्रा करते से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में निश्चित रूप स कमी हुई 
और दोनो विरोधी पक्ष एक-दूसरे के प्रति उतने झधिक शकानु न रहे जितने 
स्टालिनकाल में थे 
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अपनी यात्राओं में रूसी नेताओं ने झासनाध्यक्षो के शिखर-सम्मेलन भश्रायोजित 
करने पर बार-बार बल दिया । ऐसा एक सम्मेलन जुलाई, 953 मे जेनेवा में हुआ 
जिसमे हिन्द-चीन की समस्या को महत्त्व दिया गया | दूसरा सम्मेलन मई, 960 
में हुआ जो दुर्भाग्यवश यू-2 विमानकाण्ड से उत्पन्न विवाद के कारण असफल 
हो गया । 

2 शान्तिपुर्णा सह-प्रस्तित्त श्रौर विवादों के शान्तिपूर्णा समाधान की 
नीति--स्टालिन की मृत्यु के बाद शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का शुभारम्भ 
मैलेकोब के प्रधानमन्तित्व-काल में ही हो चुका था, किन्तु इसमें निसार खा श्चेव 
तथा इसके परवर्ती काल मे आया । फरवरी, 956 में रूसी साम्यवादी दल की 
20वीं कांग्रेस ने स्टालिन तथा उसकी नीतियो की कठु आलोचता की तथा इसके 
और साम्यवादी देशो से युद्ध की श्निवायंता के लेनिन-सिद्धान्त को सशोधित करके 
शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को सोवियत नीति का आधार बनाया 

खू श्चेब की विदेश नीति की पाच प्रमुख विशेषताएँ थी-- 

प्रथम, जहाँ स्टालिन के शान्तिपूर्ण सह-अरस्तित्व का भ्र्थ केवल युद्ध का न 
होना मात्र था, खुश्चेव ने इसका अर्थ यह माना कि सभी गैर-साम्यवादी राष्ट्र, 
विशेषकर एशिया और ग्रफ्रीका के गुट-निरपेक्ष देश सोवियत सध के शत्रु नही हैं । 

द्वितीय, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शाश्तिपूर्ण समाधान पर बल दिया गया। 

तुतीय, यात्रा्रों की कूटनीति स्वीशरार की गई और यह माना गया कि 
दूमरे देशों से प्रच्छे सम्बन्धो की स्थापना करने के लिए सोवियत नेताओ को प्रन्य 
देशो की यात्राएँ करनी चाहिए तथा लौह-आवरण को शिथिल कर साम्यवादी एवं 
गैर-साम्यवादी देशों के मध्य सम्पर्क को प्रोत्साहन देना चाहिए । 

चौथे, सोवियत संघ द्वारा विश्व के भल्प-विकसिक देशो को ग्लाथिक 
सहायता देने की ग्रावश्यकता ग्रनुभव की गई । 

पाँचवें, पश्चिमी शक्तियो को साम्नराज्यवादी तथा उपनिवेशवादी बताकर 
उनकी निन्‍्दा करते हुए भी उनके साथ खुले सघर्ष को नीति का परित्याग 
क्या गया । 

शान्तिपूर्ण सह-अ्रस्तित्व की नवीन सोवियत नीति के अनुसार गैर-साम्यवादी 
देशो को तीन वर्गों मे विभक्त किया गया है--(!) सयुक्त राज्य अमेरिका, 
(2) अमेरिका के समर्थक झ्ौर सहयोगी देश, एव (3) ग्रुट-निरपेक्ष देश, जैसे-- 
भारत, इण्डोनेशिया, बर्मा, मिख, सीरिया, यूगोस्लाविया, अ्रफगानिस्तान द 
स्विटजरलैण्ड । दूसरे शब्दो मे, पहले सोवियत सघ दुनिया मे दो रग के फूल ही देखता 
था-लाल और सफेद, ग्रव वह इसमे लाल, पीले, नीले, हरे विभिन्न प्रकार के फूल 
देखने लगा । पहले उसकी नीति लाल रग के फूलों के सिवाय सब तरह के फूलो को 
नष्ट करने को थी, झ्रव वह्‌ उसके साथ-साय रहने अर्थात्‌ 'शान्तिपूर्ण मह-अस्तित्व” 
की बात करने लगा। 2 अक्तूबर 954 को सोवियत सघझीर चीन की एक 
सयुक्त घोषणा में स्पप्ट कहा गया कि वे समस्त देशों के साथ पचशील के सिद्धान्तों 
के ग्राधार पर मैती-सम्बन्ध कायम करना चाहते हैं । 
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शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त के अन्तर्गत रूसी विदेश नीति में एक 
निश्चित लचीलापन (7८5ा०।7५) झाया । इण्टरनेशनल न्यूज सविस एजेन्सी के 
मुख्य सम्पादक डब्ल्यू आर हर्स्ट (४४ हर प्रध्था5) को एक इण्टरव्यू में खश्चेव 
ने स्पष्ट किया था कि यदि भयुक्तराज्य अमेरिका का शासक वर्ग इस असदिग्ध 
तथ्य को स्वीकार कर ले कि विश्व में एक श्र समाजवादी जगत्‌ का अस्तित्व है 
जो अपने भादशों के अ्रनुरूप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हैं तथा इस समाजवादी 
दुनिया के अ्रतिरिक्त एक पूंजीवादी दुनिया भी है तो वह (सोवियत रूस) इन दो 
विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाग्रों के बीच सह-अस्तित्व की सम्भावनाओं को स्वीकार 
कर लेगा । अपने इसी इण्टरव्यू में ख्‌श्चेव ने दृढ़ शब्दो में यह स्पष्ट कर दिया कि 
छूस इस बात की किसी दशा में स्वीकार नहीं कर सक्रता कि ससार के प्रत्येक देश 
पर मयुक्तराज्य ग्रमेरिका हावी होने की चेष्टा करे । 

स्टालिन की मृत्यु के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपुर्णा समाधान 
और सह-ग्रस्तित्व के सिद्धान्त को मानने के सोवियत रूस ने निश्चित प्रमाण भी 
प्रस्तुत किए । उदाहरणाधे, जुलाई, 953 को कोरिया युद्ध की समाप्ति में रूसी 
सहयोग प्राप्त हुआ, जनवरी-फरवरी, 954 में चार बड़े देशों के विदेश मत्नियों 
का सम्मेलन हुआ जिसके निश्चय के अनुसार श्रप्नेल मे जो जेनेवा सम्मेलन हुआ 
उसमे वियतनाम की समस्या को शान्तिपूर्ो ढंग से सुलकाया गया । 5 मई, 955 
को आझास्ट्रिया के साथ शान्ति स्थापित हुई । जुलाई, 955 भे चार बड़ो का शिखर- 
सम्मेलन हुआ जो 945 के पोट्सडम सम्मेलन के वाद चार बड़ो की पहली बैठक 
थी । इसमे हिन्द-चीन के प्रश्त का शान्तिपूर्ों समाधान हुआ | इसो बीच 45 जून, 
4954 को सोबियत सध ने कालासागर प्रदेश मे तुर्की के विरुद्ध अपनी प्रादेशिक 
माँगो का परित्वाग करने की घोपण्या की । 

सोवियत सध ने सयुक्त राष्ट्रथ के महासचिव की नियुक्ति पर अपने पहले 
के दुराग्रही रवये को छोडकर डाग हैमरशोल्ड को महासचिव के रूप में स्वीकार कर 
लिया । ) जुलाई, 955 में भारत के प्रयत्तों और रूस के समर्थन से साम्यवादी 
चीन ने ] वन्दी अमेरिकी विमान चालकों को रिहा कर दिया । रूस द्वारा ग्रपनाई 
गई इस सहयोगपूर्ण प्रौर उदार नीति का सयुक्त राष्ट्रथ पर भी अनुकूल प्रभाव 
पड़ा | रूसी सहयोग से वह अरब अधिक प्रभावशाली रूप में कार्य करने लगा । 
नवम्बर-दिसम्बर, 2955 में एक तरफ सोवियत रूस ने और दृस्तरी तरफ फ्रांस, 
ब्रिदेन एवं सयुक्तराज्य अमेरिका से यह॑ निश्चय किया कि एकदूख्तरे के द्वारा 
प्रस्तावित राज्यों को सयुक्त राष्ट्रलध का सदस्य बनाने के श्रस्तावों का विरोध नहीं 
करेगे । इस निश्चय के परिणामस्वरूप 8 दिसम्बर, 4955 को व8 राज्यो को 
समुक्त राष्ट्रमप की सदस्यता प्रदान वी गई। सोवियत नेता ने दूसरे देशो वी 
सदुभावना याघ्राएँ करना आरम्भ किया । 8 श्रप्नेल, 956 को कोमिनफ्रोम को 
भग कर दिया गया ४ जुलाई-अगस्त, 963 म अपणु-परीक्षण-प्रतिवन्ध-सन्धि सम्पन्न 
को गई जिसे 922 की वालनिगटन सन्धियों के पश्चात्‌ नि.शस्त्रीकरण के प्रयत्नों की 
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दिशा में प्रथम सफलता कहा गया | प्रगस्त, 963 में ही मास्को और वाशिगठन 
के मध्य सीधा टेलीफोन तथा रेडियो सम्पर्क स्थापित करने का समभौता 
(ए 5 -$6च6  म्०६ 7.78 शैड्ठाट्शागथा।) सम्पन्न हुआ जिसका उद्देश्य यह था 
कि किसी सकटकालीन स्थिति में दोनो राप्ट्रो के अध्यक्ष एक-दूसरे से सीधी वार्ता 
द्वारा विश्व को परमाणु युद्ध से बचा सकेगे। 

ख श्वेव काल मे 'पूर्व और पश्चिम” के सम्बन्धो में निश्चित रूप से सुधार 
हुआ, किन्तु राजनीतिक प्रतिद्वन्द्रियों के रूप मे दोनों की स्थिति यथापूर्व रही शरर 
कुटनीतिक दावपेधो द्वारा अपना-अपना प्रभाव-क्षेत्र बढाने में दोनो ही पक्ष भ्रग्रसर 
रहे । मूल झ्नन्‍्तर केवल यही रहा कि स्टालिनशाही उग्रदादी नीति बा स्थात 
चातुर्यंपूर्ण और गहन कुटनीतिक उदार नीति ने ले लिया जिसमे प्रत्येक अनुकूल 
अवसर से लाभ उठाने की चेष्टा जारी रही । मौके-बेमौके ऐसे अवसर उपस्थित 
होते रहे और ऐसी घटनाएँ घटी जिनसे समय-समय पर शीतयुद्ध मे तेजी आई और 
दोनों पक्षो में कठुता व्याप्त हुई । उदाहरणार्थ, 955 में स्वेज नहर और हंगरी के 
प्रश्न पर दोनो गुटो मे ग्रत्यधिक उग्रता उत्पन्न हो गई । मई, 960 में यू-2 विमान 
की घटना ने शीतयुद्ध भें उभार ला दिया और 2962 में क्‍्यूवा के सकट ने दोनो 
महाशक्तियों को सधर्ष के इतने निकट ला दिया कि तृतीय महायुद्ध के विस्फोट की 
सम्भावना से विश्व की सम्पूर्ण शान्तिप्रिय जनता श्राशकित हो उठी। फिर भी 
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि सकट के प्रत्येक प्रवबसर को टालने में 
न्यूनाधिक रूप से दोनो ही पक्षो ने विवेक और धैर्य का परिचय दिया तथा रस्सी 
को इतना नहीं खिचने दिया कि वह टूट जाए ॥ 

3. प्रल्प-विकसित रास्ट्रों को भ्राथिक सहयोग-मैलेंकोव श्र रत्र्‌ श्ेव 
ग्रग में सोवियत संघ ने भी अल्प-विकसित देशो को आशिक, प्राविधिक और संनिक 
सहायता देने की नीति प्पनाई जो आज तक सोवियत विदेश नीति का एक प्रमुख 
अ्रग बनी हुई है। सयुक्त राज्य भ्रमेरिका द्वारा !948 से ही ट्र,मैन सिद्धाल्य और 
मार्शल थोजना के अस्तगंत अल्प-विक्सित देशो के लिए प्राथिक सहायता का 
कार्यक्रम चालू था ताकि उन देशो में साम्यवादी प्रभाव का प्रसार रोका जा सके । 
इसके प्रत्युत्तर मे स्टालिनोत्तर युग में सोवियत रूस ने श्र ल्प-बिकसित देशों को 
विकसित करने की अपेक्षा उनमे साम्यवाद के प्रचार और तोड-फोड के सिद्धान्त को 
अपनाया था । परन्तु स्टालिनोत्तर युग में नवीन नीति का आरम्भ हुआ जिसके 
अनुसार रूस द्वारा भ्रविकसित देशो के आथिक विकास पर बल दिया जाने लगा । 
इसके परिणामस्वरूप जनवरी, 954 से जनवरी, 963 तक दोनो ही महायशक्तिप्रो 
द्वारा अल्पविकृसित एंव ग्रविकस्ित राष्ट्रो को आरथिक सहायता देने की एक 
प्रतियोगिता-सी प्रारम्भ हो गई । 

अविकसित देशो को भाधिक सहायता देने वी नीति अपनाने के साथ 
सोवियत रूस ने उत्पादन और संनिक शक्ति मे स्वय को पश्चिमी देशो से श्रेष्टतर 
सिद्ध करने का पूर्ण प्रयास किया । ख.श्वेव का स्पप्ट मत था कि, “अब सबसे 
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महत्त्वपूर्ण समस्या पूंजीवाद को पराजित करना है, जो बडे पैमाने पर उत्पादन के 
द्वारा अधिक पँंदा करेगा वह विजयी होगा ॥” इस नीति के फलस्वरूप रूस के 
उत्पादन में भारी बृद्धि हुई सैनिक शक्ति मे भी सोवियत सघ तेजी से झागे बढ़ा 
957 में स्पूतनिक और 96] में 50 मेगावाट वम का निर्माण कर वह रॉकेट 
तथा परमाणु शस्नो को दोड़ में सयुक्तराज्य से भी श्रागें निकल गया । 

4. उपनिवेशवाद धौर सातम्नाज्यदाद का विरोध-ख्‌ श्चेव ते एशिया और 
ग्रफ़रीका के देशो तथा असलग्न विश्व (02०0:7707£0 १४०7४) की सहानुनृृत्ति 
प्राप्त करने के लिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद-विरोधी प्रचार को और भी 
दीज़ कर दिया । संयुक्त राष्ट्रध और अन्यत्र वह साम्राज्यवादी श्रक्तियों की तीब्र 
निम्दा करने लगा श्र उपनिवेज्ञों तथा चुलाम राणप्ट्रो को स्वतन्त्र कराने के सभी 
प्रस्तावों भौर श्रान्दोलनो का पूर्णो समर्थन करने लगा । रूसी नेताओं की मान्यता 
थी कि इस नीति से उन्हे दोहरा लाभ मिलता है| पहला तो यह कि उसे एशिया 
श्रौर अफ्रीका की साम्राज्यवाद से पीडित जनता की सहानुभूति प्राप्त होती है और 
दूसरे, साम्राज्यवाद के विघटन से रूस के प्रवल एव कट्टर घत्रु पूंजीवादी पश्चिम की 
प्रभुता क्षीण होती है । 

वास्तक में स्टालिन की मृत्यु के वाद ही विशेषकर ख श्चेव के प्रभाव में ग्राने 
के उपरान्त से एशिया और श्रफ़ीका के अल्पविकसित था अविक्सित देशी भौर 
उपनिवेज्ञो के प्रति सोवियत नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित थे-- 

(7) श्रूतपूर्व उपनिवेशों प्थवा अद्धं>उपनिवेशों के सन्देह एवं राष्ट्रीय 
सम्मान का अच्छी प्रकार से घ्यान रखते हुए इनके प्रति पूरो तरह मित्रता एव 
सौहाई प्रस्तुत करना; 

(») पश्चिम के साथ इन देशी के ग्रवोत के कटु सम्वन्धो का लाभ उठाकर 
इन्हें पश्चिम से विमुख करना; 

(४5) न केवल उपनिवेश्दाद विरोधी वरन्‌ जातिवाद बिरोबी प्रदृत्तियो 
को भी उभारना; 

(४४) राजनीतिक झसलग्नता की प्रहृत्ति को बढावा देना, 

(५) ओद्योगीकरस द्वारा उनकी अपनी जर्थव्यवस्था को विकसित करने 
की महत्त्वाकाक्षा को बल देना; हो सके तो उन्हे सोवियत एवं पारस्परिक व्यापार 
सम्बन्धो की दिशा में श्ररित करना, 

(४) पश्चिम के साथ उनके प्रत्येक सम्भावित विवाद को उक्साना; 

(५४७) विदेशी पूंजी या सहायता को उनकी स्वतन्दता एवं सम्मान के 
विरुद्ध वात कर पश्चिमी राप्ट्रो के प्रति सन्देह उत्पन्न करना; 

(४४) उनकी आँखों के सामने सोवियत रूस के द्रुत ग्रौद्योगीकररा को 
प्रादश्श के रूप में पस्तुत करता ताकि वे यह समकक सकें कि केवल साम्यवाद ही 
बहुत कम समय में ऐली उपयब्धियों को साकार कर सकता है। 
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सोवियत संघ की शक्ति एवं प्रभाव-विस्तार के मुख्य आ्राकर्षण केन्द्र तीन 
महाद्वीप हैं--भ्रफीका, एशिया एवं लेटिन अमेरिका । शेपीलोव ($॥0्ां०ए८) ने 
पूर्व के सम्बन्ध में कहा था कि सोवियत जनता पूर्वी राष्ट्रो के समाप्त प्रायः 
उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघपे को सहानुभूति तथा सम्मान प्रदान 
करती है । उन्होने एक बार कहा था कि हमारा विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता 
तथा आत्म-निणुय प्रत्येक देश को जनता (?९०एञॉं८) का अभिन्न अधिकार है । 
स््र्‌ इचेव को विदेश नीति का मूल्यांकन 

खश्वेव नेसोवियत विदेश नीति को जो मोड दिया वह वाद में भी जारी 
रहा । नए प्रघानमन्त्री कोसीग्रिन एवं राष्ट्रपति ब्रेकनेव ने सह-भ्रस्तित्व एबं 
शान्तिवादी सोवियत नीति को गति प्रदान की । गत वर्षो के इतिहास में इस श्राशां 
का सचार हुआ कि सोवियत रूस भ्रपनी उदार नीति पर प्रारूढ रहेगा। 

श्री हुये और उन्हीं के समान कुछ प्रन्य विद्वानों का मत है कि उदारवाद 
रूस की अल्पकालीन नीति है अर्थात्‌ उनकी मूल नीति मे कोई परिवर्तेन नही श्राया 
है। स्टालिन के समय के शुद्धि-अ्रान्दोलनो में भ्रनेक बड़े नेताओं की जो पदावनति 
होती थी, वह आज भी होती है । रूस के मामलो मे विशेष रूप से सिद्धहस्त अनेक 
पाश्चात्य केटनीतिज्ञो की मान्यता है कि रूसी विदेश नीति का भ्रमुख ध्येय पूंजीवादी 
समाज का उन्मूलन है जिसमे शायद ही कोई मूल पशिवि्तेन आए | 

ब्रे भनेवब-कोसीमिन काल 
(अवतूबर, 964-दिसम्बर, 4980) 

गुश्चेव के सत्ताच्युत होने के वाद, ग्रक्तूवर, 964 में सोवियत संघ का 
नेतृत्व ब्रे भनेव श्रौर कोसीगिन के हाथो में प्रायां । यह आशका व्यक्त की गईं कि 
नया नेतृत्व स्टालितवादी होगा और सोवियत नीति मे पुनः भ्रतिगामी परिवर्तन 
आएगा । लेकिन नए सोवियत नेताड्रो ने उदारवादी नीति ग्रपनाते हुए शान्तिपूर्ण 
सह-प्रस्तित्व के सिद्धान्त पर चलने का ग्राश्वासन दिया और उसे निभाया भी | 
भरे कवेव-कोसीगिन ने स्ोविवत कुटवीति की कुछ नई दिशाएँ भी प्रदान की हैं । 
बतेमान जटिल और परिवर्तनशील अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में श्लोवियत विदेश नीति 
का मुख्य लक्ष्य साम्यवादी चीन और सपयुक्तराज्य अमेरिका के दोहरे खतरें का 
मुकाबला करते हुए साम्यवादी जग्रत्‌ में रूसी नेतृत्व और विश्व में सोवियत श्रतिप्ठा 
को कायम रखना है । चीन-अमे रिका-धुरी के सफल मुकावले के लिए भारत की मंजी 
के महत्त्व को हाल ही के वर्षों मे सोवियत नेता भल्ती-भाँति झ्लाँक चुके हैं झौर 
प्राकिस्तान-भारत सम्बन्धो के सन्दर्भ मे वर्तमाय सोवियत विदेश नीति का 
पुनमूं ल्याक्न हुआ है । 

सह-प्रस्तित्व स्‍प्लौर शिखर-झूटनो ति--रूस के नए नेतृत्व ने खश्वेवकालीन 
भ्िखर-कूटनीति जारी रखी है । अक्तूबर, !966 में सोवियत विदेशमस्त्री ग्रोमिको 


ने राष्ट्रपति जॉनसल से मिलकर नि शस्त्रीकरण झर वियतनाम के प्रश्व॒ पर वार्ता 
की । जून, 967 में प्रमेरिका और रूस के सर्वोच्च नेताप्रो का शिखर सम्मेलन 
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हुआ तथा पश्चिमी एशिया के सक्ट पर समुक्त राष्ट्रगमहासभा के अधिवेशन में भाग 
लेने के लिए रूसी प्रधानमन्त्री कोसीगिन स्वयं उपरिथत हुए । ग्लासवरो में जॉतसन 
और कोसीगिन ने विभिन्न समस्थाओ पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इसके 
बाद भी क्रम चालू रहा और सोवियत नेताओं ने भारत-पाकिस्तान, ग्रमेरिका तथा 
ग्ररब प्रदेशों की यात्राएँ की । इन यात्राओं में सोवियत नेता विश्व के राष्ट्रो के 
समक्ष सोवियत विदेश नीति के विवादग्रस्त पहलुओ की स्पस्ट व्याख्या दे सके जिससे 
सह-प्रस्तित्व और समस्‍्याग्रों के शान्तिपुर्ण निदान का मार्ग प्रशस्त हुआ । 
ताशकन्द सोवियत कूटनीति में नया मोड़- सितम्बर, 955 में भारत- 
पाक संघर्ष का अन्त कराने में उल्लेखनीय श्रयास करने के उपरान्त दोनों देशों के 
बीच विवाद सुलभाने के लिए मध्यस्थता कर रूस ने अपनी विदेश नीति के नए 
पैतरे से समूचे राजनीतिक विश्व को स्तब्ध कर दिया । सोवियत संघ ने इससे पूर्व 
अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्थता के सिद्धान्त को कभी स्वीकार नही 
किया था| जनवरी, 966 में 'ताशकन्द वार्ता प्रायोजित करने में सोवियत 
कुटनीति अत्यन्त सक्रिय रही जिसके फलस्वरूप 0 जनवरी, 966 को रात्रि के 
लगभग 9 बजे तालियो की गडगडाहुट के बीच तत्कालीव प्राक-राष्ट्रपति ग्रयुव खाँ 
और भारतीय प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री ते सोवियत प्रधावमत्त्री कोसीग्रिन 
की उपस्थिति में एक समभौते पर हस्ताक्षर किए जिसे 'ताशकन्द घोषणा" 
(72ज्ञा/४०(-००८!७४४४॥०० ) कहां गया | इस समभौते के कारण उस समय कश्मीर 
विवाद ठण्डा पड गया, भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध सामान्य होने लगे तथा यह 
निश्चय हुआ कि दोनो पक्षों की सेनाएँ उन स्थानों पर लौट भाएँगी जहाँ वे श्रगस्त, 
965 में युद्ध श्रारम्भ होने से पहलो थी । सभी मतभेदों पर वातचोत चालू करने 
का निर्ंय किया गया! सोवियत राजनय की इस सफलता के मूल में प्रमुस 
कारण थे-- (3) भारत और पाकिस्तान को एक निष्पक्ष वातावरण में समभौता- 
वार्ता के लिए क्रियाशील करना, (7) समभौता कराने के प्रश्न को सोवियत रूस 
द्वारा अपनी प्रतिप्ठा का प्रश्न बना लेना, (४) सोवियत रूस की भौगोलिक रियति 
और एशिया में शान्ति-व्यवस्था रसने में उसकी रुचि, एव (५) पाकिस्तान को 
चीन-अमेरिकी गुट में जाने से रोकने की प्रवल रूसी उत्कण्ठा | 
पाकिस्तान के प्रति नवीन दृष्टिकोण किन्तु शीघ्र हो भूल सुधर-- ताशकन्द 
समझौते के मूल मे सोवियत सघ की भारत और पाकिस्तान के प्रति बदलती हुई 
नीति के बीज छिपे ये--यह शीघ्र ही स्पप्ट हो गया । रूस के नए नेतृत्व का झेख 
ताशकन्द समभौते के उपरान्त कुछ वर्षों तक भाश्त के प्रति उतना मंत्रीपुर्ण नहीं 
रहा जितना खश्वेव के समय था । काश्मोर के प्रश्न पर भी सोवियत रूस में 
पाकिस्तान के पश्ष में कुछ नरमी आई । जुलाई, 4968 में रूस ने प्राविस्तान को 
संनिक सहायता देने का जो निर्णय लिया वह भारत की मित्रता भौर झ्माशाओं पर 
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एक करारी चोट थी ॥ सोवियत रवँये ने भारत को यह सोचने के लिए विवश किया 
कि “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे कोई किसी का स्थाई मित्र या शत्रु नही होता |!” 
फिर भी भारत का रुख सहनशीलता तथा प्रतीक्षा करो और देखो का रहा। 
सोवियत नेता शीघ्र ही पाकिस्तान की दुरगी चालो से क्षुब्ध हो गए। उनकी यह 
धारणा बनी कि पाकिस्तान, प्रमेरिका, चीन और रूस तीनो में से किसी का 
विश्वसनीय मित्र नही हो सकता । जो हथियार दे, वही उसका मित्र है। प्राकिस्तान, 
ने ताशकन्द समभौते के जो गम्भीर उल्लघन किए उससे भी पाकिस्तान की 
ईमानदारी में सोवियत नेताग्रो का विश्वास टूट गया। दूसरी मोर भारत की 
ग्म्भी रता प्रौर दढता तथा रूस के प्रति अपरिवर्तित दृष्टिकोण ने सोवियत नेताग्रों 
को यह प्रनुभव करा दिया कि रुस के लिए अमेरिकी और चीनी खतरे के विरुद्ध 
भारत जैसे शक्ति-सम्पन्न राष्ट्र के हाथो मे कितनी सन्तुलनकारी शक्ति है। श्रत 
जब बगलादेश (उस समय पूर्वी पाकिस्तान) की घटनाएँ घटी तो रूसी सहानुभूति 
भारत और बगलादेश के न्यायपूर्ण पक्ष की ओर रही । 

भारत भौर सोवियत संघ---949 के अन्त तक भारत और सोदियत सघ 
सम्बन्धों में सुधार होने लगा था किन्तु जून, 950 में कोरिया युद्ध छिड़ने पर भटका 
लगा। भारत न्याय और निष्पक्षता के पक्ष मे था, झत उसने उत्तरी कोरिया को 
आक्रमणकारी घोषित करने मे कोई सकोच नही किया ॥ इससे सोवियत संघ में 
भारत के प्रति रोप पंदा हो गया लेकिन भारत ने सयुक्त राष्ट्र सघ सेना को 39वीं 
अक्षाश रेखा पार करने तथा चीन को आक्रमणकारी घोषित करने के विरुद्ध चेतावनी 
दी तो स्टालिन को विश्वास हो गया कि भारत की निणंय बुद्धि स्वतन्तर है, पश्चिम 
के दबाव से प्रेरित नही है । दोनों देश इसलिए भी एक-दूसरे के निकट झाए कि 
दिसम्बर, 95] में भारत ने जापान शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इम्कार 
कर दिया क्योकि यह सन्धि जापान को साम्राज्यवादी शिकजे में जकड़ने की एक 
चाल थी । 

मेलोन्कोद और फिर ख्‌ श्चेव काल में भारत झर रूस के सम्बन्ध प्रधिक 
घनिष्ठ हुए । 954 में रूस ने पचरशील के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। 
जून, 955 में नेहरू ने सोवियत सघ की यात्रा की तथा उसे सहम्रस्तित्व सम्बन्धी 
अपनी विचारधारा से श्रभावित विया । 955-56 में बुल्गानिन और खबश्वेव ने 
भारत की यात्रा की । उपनिवेशवाद झ्लौर जातोय भेदभाव से सम्बन्धित विभिन्न 
प्रश्नो पर दोनो देशों के राप्टकोण समान ये । कश्मीर विवाद पर सोवियत संघ 
भारत को खुला समर्थन देता रहा और सुरक्षा परिषद्‌ मे पश्चिमी राष्ट्रों के भारत- 
विरोधी प्रस्तावों पर थीटों का प्रयोग करता रहा। अक्तूबर, 962 में घीनी 
आक्रमण के आरम्भ में रूस का रुख भारत के लिए विराशाजनक रहा लेकिन 
दिसम्बर, !962 मे सुप्रीम सोवियत के सामने ख श्चेद ने भारत पर चीनी हमले की 
खुली निन्दा की । रूस द्वारा भारत को भिय्र विमान दिए गए भौर रूसी सहयोग से 
मिग विमान का कारखाना भी भारत में स्थापित किया गया। 
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26 अक्तूबर, 964 को ख श्चेव के नत्ताच्युत होने पर ब्र॑कलेव नए नेता 
बने । उनके कार्यकाल में कुछ वर्षों तक भारत को बसा सोवियत समर्थन वही मिल 
स्का जैसा ख्‌ श्वेव ने दिया था । सितम्वर, 9635 में भारत पाक सघर्य के समय 
सोवियत नेतृत्व की नीति किसी न किसी प्रकार सधपे को घान्त करने की रही और 
रूस ने पाकिस्तान के कार्यों का पहले के धमान विरोध नहीं किया । ताशकन्द 
समकोते के बाद दोनो देशो के भम्वन्धों में थोडा-सा तनाव तव कराया जब रूस से 
पाकिस्तान को हथियार देचने का निश्चय किया, परन्तु सोवियत मेंताओं को ग्र॑ग्ती 
भूल का शीघ्र ही अहसास हो गया और भारत सोवियत सध्र सम्वन्धों से पुनः प्रगति 
होने लगी । वगलादेश के प्रश्न पर सोवियत सघ का दृष्टिकीण भारत समर्थक था । 
बगलादेश के सक्ट के समय वीजिय-पिण्डी-वाशिग्टन घुरी के खतरे को देख कर 
भारत ने 9 अगरत, 97 को सोवियत सघ के साथ मंत्री सन्धि पर हस्ताक्षर 
किए । इस तरह भारत और सोवियत संघ चीन अमेरिका सम्बन्धों मे भविष्य में 
उत्पन्न होने वाले परिणामों का मुकाबला करने के लिए भ्रधिकत मिकट झा गए। 
सुरक्षा परिषद्‌ में भी उससे पाकिस्तान हरे अमेरिका की व्यूह-रचना को दिफल 
कर दिया । बुद्ध के दोरान उसने स्पप्ट चेतावनी दी कि किसो भी विदेशों ताकत को 
हस्तक्षेप नही करना चाहिए । जब अ्रमेरिका का सातवां वेड़ा बगाल की खाड़ी की 
और चल पड़ा तो रस ने भी हिन्द महासागर में अपने युद्धपोत इस इप्टि से तैयार 
कर दिए क्रि भारत के विरुद्ध प्रमेरिका द्वारा नौसनिक कार्यवाही करने पर उसका 
उचित उत्तर दिया जाए । नवम्बर, 973 मे ब्रे कनेव भारत झाए । 30 दिसम्बर, 
973 को भारत और सोवियत सघ के बीच एक 4 वर्षीय प्राथिक झौर व्यापारिक 
समकभीता हुआ । यह निश्चय प्रकट किया गया कि 4980 तक दोनों देशों के बीच 
व्यापार डेड युना बढ़ा दिया जावगा। 2975 और 976 के दौरान आधिक, 
राजनीतिक, वेज्ञानिक भौर सॉँस्कृतिक सभी क्षेत्रों मे पारस्परिक सम्पर्क और 
सहयोग का विकास हुआ्ना । कुछ समनौते भी किए गए । 


मार्च, 7977 मे जनता पार्टी की सरकार बनने पर अप्रेल में नए भारतोय 
जैतृत्व से विचार विनिमय के लिए सोवियत विदेश मन्‍्त्री ग्रोमिकों भारत झाए। 
इस यात्रा क दौरान झाधिक एवं तकनीकी सहयोग, व्यापार एवं दूर-सचार सम्बन्धो 
की स्थापना से सम्बन्धित समभौतों पर हस्ताक्षर हुएं। अधिकाँश प्रन्तर्रास्ट्रीय 
समस्याओं के बारे मैं दोतो देशों ने समान विचार व्यक्त किए । अक्तुबर, 977 मेँ 
प्रधान मस्ती और विदेश मन्‍्तो सोवियत सध की राजकीय यात्रा पर गए। यह 
महत््वपूर्स समभा ग्रया कि आपसी मित्रता को से सिर्फ कायम रखा जाए बल्कि इसे 
और मजबूत किया जाय । इस वात प्र भी सहमति हुई कि वर्ष 978 के लिए 
भारत प्र्थव्यवस्था झोर हिपक्षीय व्यापार झादान-्य्दान के विशिन्न क्षेत्रों में 
परस्पर लाभपुसे आधिक सहयोग के वि दोधकालिक वार्यक्रम सैयार किया जाना 
चाहिए । दीनो पशञ्नो ने यह माना कि एजियायो देशों के दीच आपसी लाभ के 
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सहयोग को अवश्य बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दोनो पक्षों ने हिन्दमहासागर से 
सभी संनिक अड्डो को हटाने और नए अ्डे वनारे पर रोक लगाने की माँग की तथा 
उसे शान्ति-क्षेत्र बनाने की इच्छा व्यक्त को ! 
पूर्वो यूरोपोय साम्यवादी देशों के प्रति छोवियत नोति--छूम पूर्वी यूरोप के 
साम्यवाद जगत्‌ पर अपना प्रभाव बनाए रखने की नीति पर चलता रहा ताकि वहाँ 
से पश्चिम यूरोपीय राजनीति मे प्रभावपूर्णा ढग से हस्तक्षेप किया जा सके | भरत 
पूर्वी यूरोप के देशों में पनप रही सोवियत-विरोधी प्रशत्तियो का सामना करने के 
लिए उसने दारसा पंवट को पहले की अपेक्षा और अभ्रधिक कठोर तथा सुरृद बना 
लिया । 4967 से ही चेकोम्लोवाकिया मे उत्तरदायी श्रद्तत्ति जोर पकडने लगी । 
जनवरी, 968 में दुबचेक के नेतृत्व मे चेकोसलोवाकियाई साम्यवादी दल ने 
समाजवादी लोक्तन्त्रोकरश का निद्धान्त स्वीकार कर उदारवाद के पक्ष में बहुत से 
सुष्गर प्रस्तावित किए । जब चेकोस्लोवाकिया के नेताओं ने रूसी नाराजगी की कोई 
परवाह नही वी तो 2] अगस्त, 968 की रात्रि को सोवियत रूस तथा वारसा 
पैक्ट के चार प्रन्य देशो--पोलंण्ड, हगरी, पूर्वो जमंत्री और वल्गेरिया की शक्तिशाली 
सनाओ ने चेकोसलोवाकिया पर हमला करके कुछ ही धण्टों मे राजधानी प्राग सहित 
अन्य बडे नगरों पर अधिकार कर लिया । आख़िर काफी विचार-विमर्श के बाद 
मास्को में दोनों पक्षों के बीच एक समभोता हुआ जिसमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह 
थी कि चेकीसलोवाकिया सरकार ने वचन दिया कि वह चेकोस्लोवाकिया में समाज- 
बाद को सुर बनाने के लिए झाबश्यक कदम उठाएगी | उसी वर्य सितम्बर के मध्य 
तक प्राय से सोवियत सैनाएँ ब्रापस्त लोट गई । अप्रैल, 969 में दुबचेक के नेतृत्व 
का अन्त हो गया भश्रौर सोवियत-समर्थंक सरकार का निर्माण हुआ । 
कम्युनिस्ट देश भी प्रपने पारस्परिक सम्वन्धो पर विचार करने को प्रेरित 
हुए । यूगीस्लोवाकिया के राष्ट्रपति मार्धल टीटो एक लम्बे अन्तराज्न के बाद श्रगस्त, 
977 में राजकीय याआ पर सोवियत सघ गए और वहाँ से उत्तर कोरिया होते हुए 
30 अगस्त को पहली वार चौन पहुँचे । सादियत सूघ टीटो से सवाद स्थापित करने 
की पहल कर चुका था। ब्रेकनेव ने सितम्बर, 977 को अपनी वैलग्नेड यात्रा 
के प्रवसर पर आश्वासने को दोहराया कि सोवियत सघ यूगोस्लाविया की स्वाधीनता 
का आदर करता रहेगा और यात्रा के वाद जारी की गई विज्ञप्ति म दोना देशो के 
बीच '“स्वैच्छिक तहयोग” की वात झक्ित की गई । सोवियत सघ ने एक तरह से 
समाजवाद का अपना मार्य अपने-भ्राप तथ करने के यूयोस्लाविया के झाग्रह को भी 
मान्यता दे दी। 
मार्शल दीठो विज्व के साम्यवादी झ्लान्दोलन को विघटन से बचाने के लिए 
चीनी ग्रौर रूसी नेताओं से गम्भीर विचार-विमर्ज के पक्ष म थे । उन्हे यह नामवार 
था कि दुनिया का साम्यवादी झान्दोलन तीन भागों मे बेंद जाए-सोवियत साम्यवाद, 
माप्रो क्‍या माक्से-लेनिनवाद तथा यूरोपोय सास्यवाद । 
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लेटिन प्रमेरिका तथा ग्रफ्रोका के सम्बन्ध में सोदियत नौति--सोवियत संघ 
ने अपना ध्यान यूरोप और एशिया की ओर केद्रित कर रखा है । लेटिन अमेरिका 
और अफ्रीका के सम्बन्ध में उसको विदेश नीति विशेष सक्रिय नही है | इसके मुख्यतः 
दो कारण हैं-प्रथम, लेटिन अमेरिका और अफ्रीका भौगोलिक हप्टि से सोवियत 
सघ से बहुत दूर हैं । ठितीय, इन क्षेत्रों मे स्थित काँगो, क्यूबा, घाना, लृडान आदि 
देशो भे उसे यह कटु अनुभव हो गया है कि साम्यवाद का स्वागत करने के लिए 
लेटिन झमेरिकी श्रौर अफ्रीकी देश श्रभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है । 
सोवियत संघ एवं पश्चिमी ग्रुट-- ब्रे कनेव-कोसीगिन-युग के रूस ने अमेरिका 
ओर पश्चिमी गुट के साथ अवसर के अनुरूप शीतयुद्ध को उदार देकर भी स्टालिन 
के समान स्थिति को बिगाडने का प्रयास नहीं किया । उत्तरी कोरिया में जॉनसन 
और निक्‍सन प्रशासन के समय हुए अमेरिकी जासूसी काण्डो के समय भी सोवियत 
रूस ने सयम प्रदर्शित किया। वियतनाम समस्या पर भी रूस का यही रुख 
रहा कि वार्ता द्वारा समस्या का समाधान हो जाए। उत्तर वियतनाम को विशाल 
संनिक्र सहायता देते हुए भी रूसी नेताओं ने ऐसा कोई वातावररा पैदा नहीं किया 
जिससे प्रमेरिका के साथ समभौता-वार्ता के द्वार बन्द हो जाएँ। वियतनाम में 
युद्धविराम में भी सोवियत कूटनीति का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा। दोनो देशो के 
नेताप्रो द्वारा सहयोगपूर्ण रुस अपनाने के फलस्वरूप ही सितम्बर, 974 में बलिन 
समभौता सम्पन्न हो सका था। मई, 972 मे अमेरिकी राष्ट्रपति निवसन की 
मास्को-याजा अपने-प्राप मे एक ऐतिहासिक घटना थी । किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति 
की सोवियत सघ की यह पहली यात्रा थी और इस प्रथम यात्रा के दोरान ही दोनो 
देशो के धीच कई महत्त्वपूर्णा सन्धियो पर हस्ताक्षर हुए । सबसे महत्त्वपूर्ण (सामरिक 
शस्तास्त्र परिसीमन सन्धि! (50०8० कै075 शााशाणा 7॥९09-$8४॥77) 
थी जिसमे दोनो महाशक्तियो ने एक-दूसरे की शक्ति के सामने भुकते हुए भय- 
मिश्रित आत्म-विश्वास का एक नया सन्‍्तुलन कायम किया । अगस्त, 972 में 
सोवियत सघ ने भारी मात्रा मे गेहें खरीदने के लिए ग्रमेरिका से एक दीर्घवालीन 
समझौता किया ग्रौर 8 अक्तूबर, 972 को दोनो देशो के वीच हुई एक व्यापारिक 
सन्धि में रूस ने सहमति प्रकट की कि द्वितीय महायुद्ध के समय उसने प्रमेरिका से 
ऋण लिया था उस राशि को वह चुका देगा । एक अन्य सन्धि में यह तय हुआ 
कि प्गले तीन वर्षों में दोनों देशों के आपसी व्यापार में तीन ग्रुना बृद्धि कर दी 
जाएगी । ये दोनो व्यापारिक सन्धियाँ इस इप्टि से विशेष महत्त्वपूर्णा थी कि द्वितीय 
महागुद्ध के बादसे ही दोनों देशों के बीच ग्राथिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध 
नगण्य थे । 
जून, 973 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के मह्मामचिव ब्रे भनेव ने ग्रमेरिका 
की नौ दिवसीय यात्रा की । इस अवसर पर भी दोनो देशो के बीच कुछ महत्त्वपूर्ण 
समझौते हुए । सिद्धान्त यह स्वीकार कर लिया गया कि 974 तक दोनों मद्दा- 
शक्तियाँ परमाणु शस्प्रों के निर्माण पर स्थायी रोक लगा देंगी और परमाणु-शक्ति के 
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शान्तिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र मे सहयोगपूर्वक काम करेगी--एक सन्धि जिसका उद्देश्य 
परमाणु युद्ध को रोकना था । सन्धि के अन्तर्गत दोनो पक्षो की ओर से यह सकल्प 
किया गया कि उनमे से कोई भी परमाणु युद्ध नही करेगा, परस्पर अ्रथवा साथी देशो 
या अन्य देशो को न तो धमकी देगा ओर न ही बल का प्रयोग करेगा । अग्रस्त, 
]973 मे दोनो देशो के वीच पुत्र समझौता हुआ जिसके अनुसार 975 में दोनो 
देशों द्वारा सयुक्त मन्तरिक्ष उडानो का कार्यक्रम चालू करने का निश्चय किया गया । 
जून, 974 मे राष्ट्रपति निक्‍सन ने पुन सोवियत सघ को यात्रा की और इस 
अवसर पर भी दोनो देशो के बीच कुछ समभौते सम्पन्न हुए । नवम्बर, 974 में 
ब्जडीवोस्टक में फोर्ड-ब्व कनेव शिखर-वार्ता हुई । जुलाई, 975 में अपोलो सोयुज 
सयुक्त अन्‍्तरिक्ष कार्यक्रम मे दोनों ने सहयोग किया । 980 के मध्य तक दोनो 
देशों को सम्बन्ध, सामयिक उत्तेजना के बावजूद सुधार का सकेत देते रहे, तथापि 
उतना सौहादे दिखाई नहीं दिया, जितना निक्सन और फोई प्रशासन के दौरान रहा 
था। कक्‍्यूवा में सावियत सलाहकारों की उपस्थिति, ग्रफगानिस्तान मे सोवियत सेनिको 
के प्रवेश आदि की घटनाओ्रो को लेकर दोनो देशो के बीच कटुता बढ़ी झौर मतभेद 
तोब्र हुए, लेकिन दोनो ही पक्षों ने सपम ओर सहनशीलता की राजनीति अपनाकर 
विश्व शान्ति बनाएं रखने मे योग दिया । 8 जनवरी, 980 को श्रमेरिका द्वारा 
]7 रूसियो के निष्कासन को लेकर दोनो देशों के वीच तनाव ज्धिक बढ गया और 
उस दिन सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा अफगानिस्तान में सोवियत सैनिको के वापसी 
सम्बन्धी प्रस्ताव पर रूस ने अपने वोटों के भ्रधिकार का प्रयोग किया, तथापि 
5 जनवरी, 980 को सयुक्त राष्ट्र महासभा ने अ्फयानिस्तान से सोवियत सेनाप्नो 
की वापसी सम्बन्धी प्रस्ताव पारित कर दिया । झर्फगानिस्तान मे सोवियत संनिक 
बड़ी सख्या में बने रहे तथापि इस मुद्दे पर रूस-प्रमेरिका के वीच तनाव उतना तीक्र 
नही रहा जितना पहले था | ईराक-ईरान युद्ध में दोनो देशो ने हस्तक्षेप की नीति 
अपनाई। अक्तुवर, !980 में कार्टर ने यह विश्वास व्यक्त किया कि सोवियत संघ 
खाद क्षेत्र मे युद्ध को बढावा देना नही चाहता, तथापि उन्होने यह स्पष्ट कर दिया 
कि सोवियत सध के ईरान अथवा खाडी को नियन्नित कर सकने वाले किसी भी क्षेत 
में दखल करने से अमेरिकी सुरक्षा को सर्वाधिक खतरा उत्पन्न होगा । 
जनवरी, 98। में झमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रोनाल्‍ड रीगन के पराजित 
होऊई के बाद से अमेरिका और रूस के सम्वन्धों में कुछ ग्रधिक खिचाव आया है ॥ 
प्रफगानिस्तान में रूसी सैनिको की उपस्थिति, पाकिस्तान को रूसो खतरे से मुकाबले 
के लिए ग्राघुनिक शस्त्रास्तों की सप्लाई, चीन को रूस के विरुद्ध बनाए रखने की 
अमेरिकी नीति, भारत-रूस मैत़ी में दरार डासने की मशा, नि शस्त्रीकरण, अमेरिका 
द्वारा न्यूट्रान बम्व और रासायनिक हथियारो के निर्मार के निणंय, हिन्दमहासागर 
में अमेरिको संन्‍्य-शक्ति के विस्तार ग्रादि विभिन्न प्रश्नो को लेकर दोनो महाशक्तियों 
में तनाव पूवरपिक्षा अधिक मुखर हुआ है। इस सम्बन्ध में अमेरिकी विदेश 
होनि के सन्दर्भ मे “रीगन भ्रोर रूस” शीर्षक के अन्तर्यत विस्तृत विदेचन किया 
जा चुका है। 
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यूरोप के पश्चिमी राष्ट्रों के साथ भी सोवियत रूस ने सम्पक और सहयोग- 
सूत्र विकसित करने के प्रयत्व जारी रखे | जुन, 973 मे ब्रे भनेव फ्रांस के राष्ट्रपति 
पोम्पिटू से मिले । अवतूवर, 973 मे फ्राँस के राष्ट्रपति वालेरी जिस्कार द एस्तें ने 
सोवियत सध की राजकीय याजा की । इन यात्राओ से दोनों देशों के दृष्टिकोण में 
ग्रधिक निकटता श्राई । जुन, 4977 में सोवियत साम्यवादों पार्टी के महासचिद 
ब्रे कनेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति का पद भी सम्भाल, लिया | राष्ट्रपति वनने 
के बाद ब्रे भनेव की सबसे पहली यात्रा पेरिस की थी ! अ्रमेरिका और सोवियत सघ 
के सम्वन्धों में दुराव की जो स्थिति उत्पन्न होने लगी थी उसको देखते हुए ब्रे कनेव 
ने एक बार फिर फ्राँस के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता महसूस 
की । फ्रॉस रूस को यूरोप में एक महत्त्वपूर्ण मित्र और भागीदार मानता रहा है । 
फ्रॉस के अलावा पश्चिम जम॑नी के साथ भी रूस के सम्बन्ध सुधरे | 
सोवियत संघ तथा कुछ प्रन्य देश एवं क्षेत्र--बगला देश के प्रति सोवियत 
संघ की आरम्भ से ही सहानुभूति रही । बगला देश के मुक्ति सघर्ष में रूस ने अपना 
नेतिक और राजनीतिक समर्थन दिया श्र रूस से बगता देश के झ्राथिक पुर्नानर्माण 
में रुचि लेकर पारस्परिक आझ्ायात-निर्यात सम्बन्धी समझौता भी सम्पन्न किया । 
सयुक्तराष्ट्र में वगलादेश के प्रश्न पर जो सघप हुआ उसमे सोवियतसघ ने बंगलादेश 
को पूर्णे समर्थन दिया | जापान के साथ भी सम्बन्ध-सुधार के लिए वह प्रयत्नशील 
रहा । जापान में भी इस धारणा को बल मिला कि सोवियत संघ के साथ प्राथिक 
सहयोग जापान के हित में है। रूस की रुचि भूमध्यसागर मैं श्रधिका धिक बढ़ती गईं । 
की भ्रार्काक्षा रही कि वह भ्रूमघ्यसागर के तटवर्ती देशों की सामाजिक तथा 
आशिक व्यवस्था पूर्वी यूरोप के देशो जैसी ही बना दे ताकि इन देशों के साथ माल्को 
के सम्बन्ध पूर्वी यूरोप के देशो जेसे हो जाएँ। भूमध्यसागर में श्रधिकाधिक प्रवेश 
से सोवियत सध ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में काफी इड्धि कर ली। 
एशिया में अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए सोवियत कूटनीति ने 
ब्रे भनेव सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। 969 मे सोवियत नेता ब्रे कनेव ने एशियाई 
देशो के लिए एक सुरक्षा योजना श्रस्तुत की । 972 मे इस योजना को पुन रखा 
गया और अफगान प्रघानमन्ती के स्वागत पर बोलते हुए कीसीमिन ने कहा-- 
“एशिया की सुरक्षा का सद्दी रास्‍्त्ता,सेनिक गुट नही है और न ही कुछ राष्द्रो द्वारा 
दूसरे राष्ट्रों का विरोध करना है, वल्कि यह रास्ता देशो के वीच अच्छे पडौसी का 
वातावरण पंदा करना है ।” पर साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि शान्ति 
स्थापित करने का सोडियत सघ का रास्ता सबसे अच्छा है। उन्होने कहा कि 
पोवियत विदेश नीति की सवसे महत्त्वपूर्ण दिशा राष्ट्रो की म्राजादी और स्वशासन 
का प्रतिक्रमण करने वाला साम्ाज्यवादियो को पराजित करने के लिए युद्ध भ्रौर 
सघपं-स्थलो की समाप्त करना है। इस व्याख्या से यह प्रामास हुआ कि रूसी 
नेताप्रो का सुरक्षा-सिद्धान्तर का नया 'पंचशीत' होने के वावजूद सँनिक हस्तक्षेप या 
सैतिवा हल से रहित नही है । एशियाई राजनीतिक क्षेत्रों में यह घराज़का बनी रही 
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कि यय्यपि ब्रे कनेब-सिद्धान्त में एशियायी सुरक्षा ब्यवस्था निहित हैं ओर साथ ही 
इसके लक्ष्य अमेरिका और चीन भी हैं तथा रूस हिन्द महासागर मे झपने प्रभाव 
का ग्राकाक्षी है । भारत ने भी इस योजना के प्रति कोई उत्साह नही दिखाया । वास्तव 
में रूस का एशिया सुरक्षा सिद्धान्त अभी कोई साकार रूप नही ले सका है । 


वियतनाम युद्ध में साम्यवादी शक्तियाँ उत्तरी वियतनाम की पीठ पर थी। 
सोवियत रूस ने वियतनाम को भरपूर संन्‍्य सामग्री पहुंचाई। झनुमानत उत्तर 
वियतनाम को दी जाने वाली सँन्य-सहायता मे रूस का भाग 80 प्रतिशत और चीन 
तथा अन्य साम्यवादी देशों का लगभग 20 प्रतिशत था | सोवियत नीति वियतनाम 
सघपं के शान्तिपूर्ण समाधान की थी। सोवियत-अमेरिका के समझौतावादी रुख श्रौर 
वियतनाम के सम्बन्धित पक्षो के विवेक के फत्तस्वरूप ही वियतनाम-युद्ध का श्रन्त 
हो गया । 


पश्चिम एशिया में अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए सोवियत सघ झौर 
अमेरिका दोनो ही प्रथत्नशील रहे । रूसी नीति अरब राष्ट्रो को कूटनीतिक, झ्राथिक 
और सेनिक सहयोग देने की रही जबकि प्रमेरिका ने इजरायल को हर प्रकार की 
मदद दी | कुल मिलाकर पश्चिम एशिया मे सोवियत सघ के प्रभाव मे धीरे-धीरे 
परिवर्तन आया । खश्चेव काल में सोवियत सघ को “प्ररब हितो का सरक्षका 
समभा जाता था, किन्तु 967 के श्ररव-इजरायल युद्ध मे अरब राष्ट्रो के पराजय 
के कारण सोवियत कूटनीति को काफी आधात लगा। इस युद्ध में श्ररब राष्ट्रो ने 
सोवियत सध पर दबाव डला था कि वह युद्ध में हस्तक्षेप करे, परन्तु वह युद्ध मे 
नही कूंदा था । अरबों का पुन. विश्वास प्राप्त करने के लिए मई, 97 मे 
सोवियत सघ ने मिल्र के साथ एक 5 वर्षीय पारस्परिक सुरक्षा समभौता क्या, 
किन्तु अगले वर्ष ही सोवियत सघ झौर मिख्र के सम्बन्धो मे तनाव उत्पन्न हो गया 
और राष्ट्रपति सादात ने रूस के सेतिक विशेयज्ञों को मिश्र छोडने का ग्रादेश दिया ! 
विग्राड़ का यह दौर भ्धिक नही चला और जब अक्तूबर, 973 में चौथा श्ररब- 
इजरायल युद्ध हुआ तो अरवो ने रूसी शस्त्रास्तों को सहायता से अपनी खोई हुई 
प्रतिष्ठा पुन प्राप्त कर ली। झागे चलकर तनाव पुन पंदा हो गया । झरब- 
इजरामल समस्या के समाघान में अमेरिका रूस से बाजी मार ले गया और सितम्बर, 
६975 में भें वह दोनो पक्षो के बीच एक अच्तरिम समभोता कराने मे सफ्ल हुआ्ना। 
मार्च, 976 में सादात ने सोवियत सघ के साथ व5 वर्षीय मैत्री सन्धि को मय कर 
दिया । मित्र के साथ तनाव के बावजूद लीबिया, सीरिया, जोडंन, कुवेत भादि 
अरब राष्ट्रो के साथ रूस को निकटता मे इृद्धि हुई झौर ये राष्ट्र, रूस से भारी माता 
में मौनिक तथा झार्थिक सहायता प्राप्त करते रहे / सितम्बर, 978 में अमेरिका 
में केप डेविड मे कार्टर की उपस्थिति मे जो वेघिन-सादात ममक्कौता हुआ उससे यह 
पुनः स्पष्ट हो गया कि ममेरिका पश्चिम-एशिया में रूसी प्रभाव को कम वरने वी 
दिशा में प्रागे बढा है। झाज पश्चिमएशिया में रूस की तुलना में अमेरिका का 


76 विदेश नीतियाँ 


प्रभाव अधिक है ! मिस्र-अमेरिका सम्वन्धों मे सुधार के साथ-साथ मिस्र सोवियत 
सम्बन्ध शिथिल हो गए हैं । 

सोवियत सध और तुर्को मे भी मधुर सम्वन्धो की शुरूआत हुई । दिसम्बर, 
96 में सोवियत-प्रधानमन्त्री कोसोग्रिन लगभग 0 वर्ष के अन्तराल के बाद पुनः 
तुर्की गए तथा घिकन्दरा में सोवियत सहायता से निर्मित इस्पात सयत्र का 
उद्घाटन किया । इसके साथ मैत्री के शुभारम्भ के वावजुद तुर्की और अमेरिका के 
बीच सम्बन्ध फीके नही पड़े और मार्च, 976 भे दोनों देशो के बीच एक चार- 
वर्षीय सैनिक समभौता हुआ | तुर्की के प्रधानमन्त्री ने ।978 के मध्य मास्को याता 
की जिससे दोनो देशो के बीच सम्बन्धो मे और भी निकटता पाई है। 

सोवियत विदेशनीति का ब्रेभवेव-काल 2 नवम्बर, 2982 को उनके 
देहावसान के साथ समाप्त हो गया । इस काल के अन्तिम दो वर्षों मं सोवियत 
विदेशनीति ने कोई नए श्रायाम ग्रहण नही किए । 

सोवियत-अ्रमेरिका सवाद धौर शीतयुद्ध ठहराव की स्थिति में बने रहे-। 

झफगानिस्तान मे सोवियत सेनिको की उपस्थिति पूर्ववत्‌ बनी रही। 
6 जून, 98] को रूस-प्रफगानिस्तान ने औपचारिक रूप से एक सीमा सन्धि पर 
हस्ताक्षर किए जिससे दोनो देशो के बीच स्थित उस क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट हो गई 
जो झ्रब तक किसी के कब्जे में नही माना जाता था । 

सोवियत सघ और मिस्र के सम्बन्धों में ग्रौर अधिक विग्राड हुआ तथा 
देश में उग्रवादियो के आन्दोलन को लेकर राष्ट्रपति सादात ने सितम्बर, 98! 
के मध्य प्रनेक सोवियत विशेषज्ञों और राजनयिज्ञों को मित्र छोड कर चले जाने के 
आदेश दे दिए । काहिरा स्थित सोवियत सेनिक ब्यूरो यो भी आदेण दे दिया गया। 
6 अ्क्तुवर, 98 को राष्ट्रपति सादात की हत्या के बाद हुस्नी मुवारक भिन्न के 
नए राष्ट्रपति बने और झौर अमेरिका ने मिस्र मे आधुनिको अमेरिकी ग्रस्त्रों का 
अभ्यास करने की घोषण्या की । सोवियत सघ ने अमेरिका के फैसले को मिस्र के 
आन्तरिक भामलो मे हस्तक्षेप बताया । 

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को आ्राधुतिकतम एफ 0 विमान देने सम्यम्धी 
निर्णय के प्रति भारत के विरोध को सोवियत सघ ने पूरा समर्थन दिया और मार्च, 
982 तक यह स्पष्ट हो गया कि सोवियत सघ हर तरह से भारत को 
प्राधुनिकतम सैन्य सामग्री और विमान देकर इस उप-महाद्वीप में शक्ति-सन्तुलन 
को विगड़ने नहीं देयर । 

ब्र भनेव ने सयुक्तराष्ट्र सघ के नि शस्तीकरण विधयक विशेष अ्रधियेशन में 
घोषणा की, कि “हम पहले परमाणु ग्रस्त नही चलाएँगे ।” 

यूरी श्रान्द्रोपोव काल (नवम्बर, 4982--फरवरी, 4984) 

ब्रे भनेद के बाद यूरी प्रान्दोपोव सोवियत कम्यूनिस्ट पार्दी के नए महासचिव 
बने । जून, 983 मे उनके सर्वोच्च सोवियत का ग्रध्यक्ष तथा देश का राष्ट्रपति 
चुने जाने के साथ ही ब्रेभनेव के निधन से भाई रिक्तता की पू्ति हो गई परस्तु 
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श्रेभेनेव के इस उत्तराघिकारी का अ्रतप शासनकाल 0 फरवरी, 984 को उनके 
देहान्त के साथ ही समाप्त हो गया । 
आन्द्ोपोव का छोटा सा कार्यकाल जबरदस्त तनावो से भरा रहा, किन्तु 
उन्होने ब्रे भनेव की नीतियो पर चलते हुए सोविबत जनता का विश्वास भ्रजित 
किया । उन्होने ग्राणविक नि शस्त्रीकरण, यूरोप मे युद्ध की आशका फम करने तथा 
प्रमेरिका से सम्बन्ध सुधारने पर थल दिया। साथ ही उन्होने प्रमेरिका की 
राजनीतिक चुनौतियों का जबाब भी दिया। अमेरिका द्वारा नाटो की श्रोर से 
यूरोप मे नए परमाणु प्रक्षेपासत्र लगाने पर उन्होंने यह स्पष्ट चेतावनी दो कि 
सोवियत सघ भी उपयुक्त जवादी कार्यवाही करेगा। सितम्बर, 983 भे सोवियत 
सध द्वारा अपनी सीमा मे दक्षिण कोरियाई यात्री विमान मार गिराने की घटना के 
बाद झमेरिका और सोवियत सघ के सम्बन्धो में कटुता विश्लेप रूप से उभर आई 
जब सुरक्षा परियद्‌ में अमेरिका तथा प्रन्य राष्ट्रों की ओर से सोवियत सेघ के 
विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया तो उसने उस पर “बीटो' का प्रयोग किया । आन्द्रोपोव ने 
भड़काने वाली परिस्थिति के बावजूद टकराव की स्थितियों को शिथिल करने का 
प्रयास किया | 
अफगानिस्तान की गुत्थी आन्दो पोव को विरासत में मिली। उसके शासत- 
काल में अफगानिस्तान में सोविग्रत पकड झौर मजबूत हुई पर साथ ही अ्रफगानिस्तान 
के भ्रति उनका अन्तर्राष्ट्रीय रवंथा यथार्थवादी रहा | चीन की ओर भी उन्होने मैत्री 
का हाथ वढाया । उनके शासनकाल में भारत और रूस का विभिन्न क्षेत्रों मे सहयोग 
बढ़ा । भारत-सोवियत व्यापार एवं आथिक सहयोग का दायरा श्रौर विकसित हुआ 
तथा सोवियत सघ भारत का प्रमुस ब्यापारिक भागीदार बना रहा। भारतीय 
विदेश भन्‍्प्री ने सितम्बर, !983 में भास्को की यात्रा की और उसके पूर्व सोवियत 
उप प्रधानमन्त्री श्री जाखिपोव मई, !983 में भारत झाए। वह आर्थिक, वेज्ञानिक 
एवं तफनीकी सहयोग से सम्बद्ध भारत-सोवियत सयुक्त आयोग के प्राठवें ग्रधिवेशन 
में भाग लेने के लिए दिसम्वर, 983 में एक बार फिर भारत आएं । सितम्बर, 
983 में भारत के वारििज्य भनन्‍्त्री की मास्को यात्रा के दौरान भारत सोयिवत 
व्यापार सम्बन्धों की समीक्षा की गई । दिसम्बर, 983 में 984 के लिए व्यापार 
योजना पर सहमति हुई जिसमे 983 के मुकाबले व्यापार मे व्यापक बृद्धि का प्रावधात 
किया गया १ आन्‍्द्रोपोव के शासनकाक्ष ग्रे दोनो देशो के मधिकारियों और नेतामो 
क। महत्त्वपूर्णो याताएँ हुईं । यूसे प्रान्द्रेपीव शान्तिपूर्ण सहप्रस्तित्व के समर्थक थे । 
चेरनेंको काल 
(3 फरवरी, 984 से 4 मार्च, 4985) 
सोदियत संघ के पार्टो महासलिंद और राष्ट्रपति यूरो झ्रान्द्रोपोद की मृत्त्यु 
हो जाने पर 3 फरवरी, 984 को पार्टी की केन्द्रीय समिति ने 2 वर्षीय चेरनेकों 
को अपना नया नेता (महासचिव) थुना झौर [। अ्रप्रेल, 984 को चेरनेको 
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सोवियत संध के राष्ट्रपत्ति भी निर्ावित हो गए। चेरनेकों का कार्यकाल भी बहुत 
अल्प रहा और मार्च, 4985 को उनको मृत्यु हो गई । 
पश्चिमी देशो में भले ही सत्ता-परिवर्तत से राजनोतिक धाराओ्रों का रास्ता 
बदलता हो लेकिन सोवियत सघ की अन्तर्राष्ट्रीय नोतियों में ब्रे कनेव के. बाद दे कोई 
खास परिवर्तन आ्राया और न आन्द्रोपोव के बाद ही कोई खास परिवर्तन दिखाई 
दिया । आन्द्रोपोव के समय में रूस व अमेरिका के सम्बन्धों की कठोरता बनी रही । 
सोवियत संघ ने नवम्वर, 983 के बाद अपने देश को जेनेवा निरस्त्रीकरण 
वार्ताप्रो से भी हटा लिया था। चेरनेको के बयानो से यह भी प्रकट हुआ है कि वे 
भी इस नीति मे परिवर्तन करने वाले नहीं हैं । उन्होने भी आन्द्रोपोव की झन्त्य॑ष्डि 
के समय रेड स्कववेयर में कहा कि बे झ्न्तर्राष्ट्रीय समस्याप्रों पर सभी पक्षों के साथ 
समानता के झाघार पर बातचीत करने को तैयार हैं। यद्यपि सोवियत सघ शान्ति 
चाहता है तथापि वह न तो किसी की धमकी में आएगा और न शस्तास्त्रों में किसी 
देश को बढत लेने देगा । स्पृष्टत यह अमेरिका को चेतावनी थी + 
नेतृत्द सम्भालने के बाद चेरनेंको ने यह घोषणा भी की कि सोवियत सघ 
बर्तमान तनावो को दृष्टियत कर अपने शान्ति श्रयासो की नीति जारी रखेगा । बह 
खास तौर से छोटे देशो की सहायता करेगा । उन्होंने पूंजीवादी विस्तार के विश्द 
सध्ष कर रहे लोगो को भी सोवियत समर्थन जारी करने का प्राश्वासन दिया । 
27 फरवरी, 984 को चेरनेको द्वारा पश्चिमी देशो मे समस्याप्रो को सुलभाने के 
लिए मिल-बंठकर विधार करने का प्रस्ताव किया गया, लेकिन प्रमेरिका प्रौर उसके 
साथी देशो की नीति सम्भवत प्रतीक्षा करो और देखो की रही । 
बेरूत में सयुक्तराप्ट्र संनिको को रखने के श्रस्ताव पर 4 मार्च, 4984 को 
सोवियत सघ मे 'वीटो' कर दिया। 9 अप्रेल, 984 को झूस ने प्रथम बार 
अमेरिका द्वारा ओलम्पिक चार्ट के उललघन को लेकर बहिष्कार की चेतावनी दी 
और लास ऐजिल्स में जो ओलम्पिक खेल हुए उनका महत्व रूस भोर उसके साथी 
देशों के धहिष्कार के कारण निश्चित रूप से घट गया। 5 जुलाई, 7984 को 
बैरनेकी द्वारा पश्चिमी देशों के मध्य-्यूरोप में प्रस्त्रो को कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव 
अ्रस्थीकार कर दिया गया। 
सोबियत सघ ने लम्बे समय तक चुप्पी साथने के बाद यह परक्तताव रखा कि 
बाहरी अन्तरिक्ष में शस्त्रों की होड़ रोकने के लिए रूस-भ्मेरिका के बीच वियना में 
वार्ता भारम्भ हो । रूस के सुझाव पर अमेरिका वी भ्रतिक्रिया यह रही कि बातचीत 
हो सकती है परन्तु वह केवल प्रन्तरिक्ष-घस्तों तक सीमित न हो, बल्कि सभी 
परमाणु अस्नी का भण्डार कम करने के विपय में हो । 
सितम्बर, 984 में ग्रोमिको-शुल्ज दार्ता मे दोनों महाशक्तियों के प्रापसी 
हितो पर--विशेषकर श्रस्त्र-परिसीमन पर विचार-विमर्थ हुआ | 7 जनवरी, 985 
को जेनेवा में दोनों महाघक्तियो के वीव शम्प्र-पर्सीमन वार्ता प्रारम्भ हुई जो कि 
मवम्बर, 983 को मय हो गई थी। रे 
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गोर्बाच्योव काल 
(॥] भाच, 4985) 

] मां, 7985 को गोर्वाच्योव चेरनेन्को के उत्तराधिकारी और कम्युनिस्ट 
पार्टी के नए महासचिव नियुक्त हुए। मिखाइल गोर्बाच्योव ने सोविग्रत सघ 
कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के पूर्खाधिवेशन में सोवियत विदेश नीति के 
सम्बन्ध में अपने विचार निम्नवत प्रस्तुत किए--- 

“विदेश नीति के इस क्षेत्र में हमारा मार्य स्पष्ट और सुमयत है। वह है 
शान्ति और प्रगति का माय । 

पार्टी और राज्य का प्रथम लक्ष्य है अपने घनिष्ठतम मित्रों ह्लौर सहयोगियों 
के साथ--महान्‌ समाजवादी समुदाय के देशों के साथ बिरादराना मैत्नी कौ हर 
प्रकार से हिफाजत की जाए ओर उसे मजबूत बनाया जाए। हम समाजवादी देशो 
के साथ सहयोग का विस्तार करने के लिए, विश्व के मामलो में समाजवाद की 
भूमिका और उसके प्रभाव में वृद्धि के लिए यथाश्कक्ति सब कुछ करेंगे । हम चीन 
सोक गझातन्त्र के साथ सम्वन्धो में ठोस सुधार चाहेगे प्रौर हमारा दृढ़ मत है कि 
पारम्परिकता के आधार पर यह बिल्कुल सम्भव है । 

हमारी पूरी सहानुभूति एशिया, अफ्रीका झौर लातीनी अ्रमेरिका के उन 
देशो के साथ है जो स्वाधीवता को मजबूत करने और सामाजिक पुनर्निर्माण 
के मार्ग पर चल रहे है । 

पूँजीवादो देशों के साथ सम्बन्धों के बारे मे हम शान्ति श्लौर शान्तिपूर्ण 
सहूजीवन के लेनिनवादी मार्ग का इढता के साथ अनुसरख करेंगे । लेकिन हम कभी 
भी अपनी मातृभूमि के और अपने मित्र राष्ट्रो के हितो की उपेक्षा नही करेंगे । 

राज्यो के बीच समानता, परस्पर सम्मान तथा झान्तरिक मामलो में हस्तक्षेप 
न करने के सिद्धान्तों के आधार पर शान्तिपूर्ण और परस्पर लाभप्रद सहयोग की 
प्रक्रिया को जारी रखने में भाग लेने के लिए तत्पर हैं। ल्‍ 

मानवजाति के समक्ष जितने भयावक रूप मे खतरा आज उपस्थित है वैसा 
पहले कभी नही हुआ । वतंमान परिस्थिति से छुटकारा ,पाने का एकमात्र बुद्धिसमत 
उपाय शस्त्रो की खासतौर से परमाणु शस्त्रो की होड को पृथ्वी पर फौरन समाप्त 
करने तथा उसे श्रन्तरिक्ष में फैलाने से रोकने पर विरोधी शक्तियो के बीच समकौता 
है । दूसरे पक्ष को “मात देने”! तथा उस पर अपनी शर्तें ल्ादने के प्रमत्नो के बिना 
दैैमानदारी तथा न्‍्यायोचित आधार पर वह समर्ौता होना चाहिए । 

हम अमेरिका के ऊपर, “नाटो' देशो के ऊपर, एक्तरफा लाभ प्राप्त करने का, 
उन पर झपनी सँनिक श्रेष्ठता कायम करने का प्रयत्न वही करना चाहते, हम घस्तो 

की होड जारी रखना नहीं बढ़िक समाप्त करना चाहते है ओर इस उद्देश्य से हम 
परमाणु शस्तागारों को निष्क्रिय करने, और मिसाइलों की तेवाठी को रोकने का 
प्रस्ताव करते हैं हम शस्त्रास्त्रों के भण्डार मे वास्तविक तथा बड़ी क्टीती के इच्छुक 
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हैं तथा वित नई हथियार प्रसालियो को, चाहे वे अन्तरिक्ष के लिए हो झयवा पृथ्वी 
के लिए विकसित करने के पक्ष मे नहीं है । 
सोवियत संघ झौर चीव-इस काल में दोनो देशो के आपसी सम्बन्धों में 
सुधार के आसार बढ़े हैं और व्यापारिक सम्बन्धों का विकाल हुमा है। 
फरवरी, 987 के मध्य में सोवियत सध और चीन के बीच सीमाज्वार्ता हुई । 
अगस्त, 987 मे दोनों देशों के मध्य एक सोमा-समम्रौता सम्पन्न हो गया। दोनों 
देश सहमत हो गए कि पूर्ववर्ती सीमान्त क्षेत्र की हृदवन्दी नौ परिवहन योग्य नदियों 
के मुख्य जहाजरानी मार्ग के लाथ-साथ श्रपरिवहन योग्य नदियों अथवा उनकी मुख्य 
सहायक नदियों के मध्य मे की जाए। 2] झगस्त को मास्कों व पीक्षिग में एक साथ 
घोषणा की गई कि पूर्ववर्ती स्रीमान्त क्षेत्र की वास्तविक हृदवन्दी का कार्य पूरा करने 
के लिए दोनो सरकारें विशेषज्ञों का एक कार्यकारी दल नियुक्त करेंगी । 
सोवियत संघ झौर भारत--इस काल में भारत-सोवियत सम्बन्ध और 
झधिक मजबूत हुए हैं । भारत के प्रधानमन्त्री राजीव याँधी गोर्बाच्योव के निमन्‍तण 
पर 2 मई, 985 को छ दिन की सोवियत सघ की यात्रा पर गए थे। दोनो पक्ष 
इस बात पर सहमत थे कि मानवता को परमाण्विक विनाश से बचाने के लिए 
परमाणु गस्नों को पूरी तरह नप्ट किया जाना चाहिए झौर वाह्म प्रान्तरिक्ष का 
सैन्‍्यकरण तुरन्त रोकना चाहिए । हिन्दमहासागर से सभी सैनिक अड्‌डे हटाएं जाने 
चाहिए और दक्षिस-पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया के देझो में सभी तरह का 
बाह्म हस्तक्षेप रोका जाना चाहिए | लेवनान से इजरायली संनिको की तत्काल पूर्ण 
वापसी हो तथा फिलिस्तीनियों को स्वतन्तवा के अधिकार दिए जाएँ 4 नामीबिया 
को स्वतस्त्र किया जाए और अन्तर्राष्ट्रीय अेव्यवस्था का पुनर्यंठन हो ॥ 22 मई, 
985 को भारत-सोवियत व्यापारिक समक्रौता सम्पन्न हुआ । 25 से 28 नवम्बर, 
]986 तक मिखाइल गोर्वाच्योव भारत झ्लाए | उन्होंने भारत सरकार के साथ 
द्विपक्षीय एवं धन्तर्राष्ट्रीय मुद्दो पर खुलकर चर्चा की । वार्ता के उपरान्त जारी किए 
गए सयुक्त धोषण्या पत्र में घान्तिपूर्ण सह-भ्रस्तित्व, प्रत्येक राज्य को राजनीतिक 
एवं आर्थिक स्वतन्तता व्यापक अ्रन्तर्राप्ट्रीय सुरक्षा निशस्त्ीकृरण झ्रादि में विश्वास 
प्रकट किया गया । परमाणु हथियारों के समाप्त किए जाने तक उनके प्रयोग अधवा 
प्रयोग को धमको पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय सम्पन्न 
किया जाए। परमाणु शस्त्रों से मुक्त और हिसारहित विश्व के निर्माण के लिए 
जनता और सरकारो के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन वरन के साथ-साथ 
उन्हें शान्ति पारम्परिक सम्मान और सहिष्णुता के प्रति जाग्रत करने की आवश्यकता 
है । युद्ध, घृणा और हिंसा का प्रचार रोका जाना चाहिए जौर दूसरे देशों और 
लोगो केः विरुद्ध शगुतापू्ं भावना का परित्याय किया जाना बाहिए । य्ोर्वाच्योद 
में हिन्दमदासागर को जान्ति क्षेत्र बनाने के लिए 988 तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
बुसाने के सयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समभर्यन नी किया। 987 के मध्य में दोनो 
देशो के बीच झनेक ग्राधिक, तकनीको, विज्ञान भौर प्रोद्योगिवी के 
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सहयोग के समझौतों पर हृस्‍्ताक्षर हुए । दोनो देशो के बीच सहयोग के आठ क्षेत्ो 
का चयन क्रिया गया है, जिनमे विज्ञान, विकौरण स्रोत और 00 मीटर गहराई 
तक के पानी का दोहन शामिल है । 
वारसा सन्धि के देश--वल्गारिया की राजधानी सोफिया में वारसा-सन्वि 
देशो के नेताझ्रो वी एक वैठक 22-23 अवनूबर, 985 को हुईं। इस बैठक मे 
सोवियत रूस, बल्गारिया, पूर्व जमनी, हगरी, चैकासलोवाकिया, रूमानिया ग्रौर 
पोलण्ड के राजनेताओं ने भाग लिया। इसमे सोवियत नेता गोर्बाच्योव तथा 
राष्ट्रपति रीगन के मध्य दिसस्वर में वाशिगटन में होने वाली वंठक के सन्दर्भ मे 
वारसा-सन्धि देशो की समान नीति अपनाने का निश्चय किया गया तथा पूर्व और 
पश्चिम पारस्परिक शस्त्रों की होड़ समाप्त करने की अपील की गई । यह भी कहां 
गया कि-- 
(2) अन्तरिक्ष मे आक्रामक शास्त्रों के परीक्षण, निर्माण और स्थापित 
करने पर रोक लगाई जाए । 
(0) परमाणु णस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाई जाए। 
(॥) जैनेवा सम्मेलन के परिणाम निकलने तक यूरोप में लगाई जाने 
बाली नई मध्यम दुरी की मिसाइली पर तुरन्त रोक लगाई जाए । 
(7५) रासायनिक शस्त्रों पर रोक लगाई जाए । 
(५) उत्तरी तथा मध्य यूरोप भर वल्कान देशो को परमाणु शस्क्र-रहित 
क्षेत्र बनाया जाएं 
भ्रमेरिका--इस काल में सोवियत सघ और अमेरिका के बीच वार्ता- 
कूटवीति में दृद्धि हुई भौर सम्बन्धो में सुधार को सम्भावना भी वढ़ी । तिशस्त्रीकरण 
को लेकर दोनो भहशक्तियों के बीच वार्ता के श्रनेक दौर सम्पन्न हुए हैं! 
नवम्बर, 985 में जेनेवा में सोवियत-प्रमेरिका शिखर-वार्ता सम्पन्न हुई ! लगभग 
+ वर्ष बाद दोनो महाशक्तियो के बीच यह पहली शिखर वार्ता थी । मुख्य मुद्दो पर 
दोनो देशो के बीच गम्भीर मतभेद बने रहे तथापि नि शस्त्रीकरण सम्बन्धी वार्ता 
का आगे जारी रखने का निश्चय दीनो ही नेताओं ने किया । दोनों नेताओ के 
बीच पाँच विपयो पर सहमति हुई जिनमें सॉस्कृतिक झादान- प्रदान, उत्तरी 
प्रशान्त महासागर में हवाई-प्रतिरक्षा एवं सौर ऊर्जा-तकनीक पर अनुसन्धान 
शामिल हैं । 
अनेक व्यवधानों और ग्रम्भीर उतार-चढाव के वाद 7 दिसम्बर, 987 
को रीगन-योर्बान्योव शिखर वार्ता वाशिगटने में हो रही हैं । यह झाशा की जाती 
है कि इसमें यूरोप से मध्यम दूरी के श्रक्षेपास्थ हटाने पर दोनो महाशक्तियाँ सहमत 
हो जाएँगी। यह परमाणु शस्त्र परिसीमन की दिशा में एक महत्त्वपूर्णा कदम होगा। 
सोबियत विदेश नोति का मूल्यांकन 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ मोवियत विदेश नीति इस प्र्थ में सफल रही 
ड्ि एशिया, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप मे सोवियत सघ का प्रभाव 
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बढ़ा है और अमेरिका तथा उनके साथी राष्ट्रो की चुनौतियों का उसने सफलतापूर्वक 
सामना किया हैं। महायुद्ध के बाद तीन वर्षों में ही सोवियत रूस ने पूर्वी यूरोप में 
साम्यवाद की स्थापना में सफलता प्राप्त की । पश्चिमी एशिया के श्ररव जगत्‌ पर 
सोवियत रूस की पकंड वढ़ी और भारत के साथ उसकी मैत्री प्रगाढ हुई । 
भूमध्यसागर श्लौर हिन्दमहासागर में सोवियत नौ सेवा की शक्ति में वृद्धि हुई है। 
जापान के साथ भी रूस के सम्बन्ध मधुर बनते जा रहे है झौर दोवों पक्षों में 
आधिक सहयोग की नीव मजबूत हुई है । पश्चिमी जमंनी से समझौता करके भी 
रूस ने अपनी स्थिति सुदृंढ की है । फ्रास गत कुछ वर्षो से रूस के पक्ष में जितना 
भुका है यह स्थिति अमेरिकी गुट की अपेक्षा रूस के लिए श्रधिक उत्साहवर्धक है । 
अमेरिका के प्रतिरिक्त केवल चीन ही रूसी विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती 
है लेकिन श्रमेरिका और रूस मे पर्दे के पीछे परस्पर सत्योग और सहम्रस्तित्व की 
जो गुप्त वार्ताएँ चल रही हैं उनसे प्रधिकतर यही अनुमान है कि निकट भविष्य में 
चौन रूस के साथ प्रतिद्वन्द्रिता त्याग कर पुनः सहयोग की नीति का अनुसरण 
करने लगेगा । 
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भारत 5 अगस्त, 947 को स्वतन्त्र हुआ, किन्तु भारत की विदेश नीति 
का सूत्रपात 2 सितम्बर, 946 से माना जा सकता है जबकि एक अन्तरिम 
सरकार का निर्माण हो गया और यह समझा जाने लगा कि भारत वास्तव में अपनी 
विदेश नीति का अनुसरण करने में स्व॒तन्त्र है 

भारतोय विदेश नीति का ऐतिहासिक श्राधार 

मार्च, 7950 में लोकसभा में भाषर देते हुए पण्डित नेहरू ने कहा था-- 
“भथह्‌ नहीं समझा जाना चाहिए कि हम विदेश नीति के क्षेत्र मे एकदम नई शुरूआत 
कर रहे हैं। यह एक ऐसी नीति है जो हमारे प्रतीत के इतिहास से और हमारे 
राष्ट्रीय भान्दोलन से सम्बन्धित है । इसका विकास उन सिद्धान्तों कै अनुसार हुआ 
है जिनकी धोपणा प्रतीत में हम समय-समय पर करते रहे हैं ।” 

भारतीय विदेश नीति का निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय 
हितो के परिप्रेक्ष्य भे किया गया, यह एक सत्य है तथापि इसके निर्माण में प्राचीन 
भारतीय परम्परा और स्वाधीनता सग्राम के उच्च आदर्शों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा की । भारतोय चिन्तन और दर्शन में सर्देव भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरो को 
स्वीकार फ्रिया भया और सहिष्णुता उसका स्वभाव रहा है, प्रत जब भारत ने 
अपनी विदेश मीति में गुट-निरपेक्षता झोर विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के तत्त्वो 
को सर्वोपरि महन््व दिया तो इसके पीछे भारत की यही मनीपा थी । भारतीय 
विदेश नीति में उपनिवेशवाद, जातिवाद, फासिज्म ग्रादि का विरोध सन्निहित है, 
जिसे स्वाधीनता-स धर्षफाल में ही भारतोय राष्ट्रीय बाँग्रेस भनेक श्रस्तावों द्वारा 
स्पष्ट कर चुकी थी । इस प्रकार यह दावा सही है क्रि भारत की विदेश नीति 
बा उदय झाकस्मिक नही है, बल्कि इसके झाधार ऐतिहासिक हैं । पामर एवं पाकिस 
के शब्दों मे “भारत की विदेश नीति की जड़े विगत कई शताब्दिमों में विकसित 
समस्याप्रों के मूल के छिपी हैं झौर इसमे चिस्तन-शंलियो, ब्विटिय नीतियों की 
विरासत, स्वाधीनता झ्ाान्दोतन तथा वेदेशिक मामलो से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
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की पहुँच, गाँधीवादी दर्शन के प्रभाव, अहिमा तथा साध्य और साधनों के महत्त्व के 
गाँधीवादी सिद्धान्तों आदि का प्रभावशाली योग रहा ॥7 
भारतीय विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य 
भारत की विदेश नीति के आधारथभृत उद्देश्यों का वर्शंन इस प्रकार किया 
जा सकता है-- 
) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखना झौर उसे प्रोत्साहन देना । 
2 सभी पराधीन देशो की स्वतन्त्रता को प्रोत्साहन देना क्योकि भारत 
की इप्टि से उपनिवेशवाद केवल मूल मानव अधिकारो का उल्लघन ही नहीं बल्कि 
अन्तर्राष्ट्रीय सघपं का सतत्‌ कारण भी है । 
3 जातिवाद का विरोध और ऐसे समावतापरक समाज के विकास का 
प्मर्थन जिसमे रग, जाति और व्ये के किसी सेदभाव के लिए कोई स्थान ने हो । 
4 अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान । 
$ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और सम्पूर्ण मानवता के व्यापक हितो 
को ध्यान में रखते हुए सभी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों झौर विशेष रूप से सयुक्त राष्ट्रसघ 
के साथ सक्रिय सहयोग । 
पामर एवं प्राकिस ने भारतीय विदेश नीति के आधारभूत लक्ष्य इस प्रकार 
गिनाए है? 
] जातीय भेदभाव और साम्राज्यवाद का प्रवल विरोध, 
2 साम्यवाद झ्रथवा शक्ति-राजनीति की अपेक्षा राष्ट्रों के आधारभूत 
ग्रधिक, सामाजिक और राजनोतिक विकांम प्र बल, 
3 एशियाई देशो की उपेक्षा अथवा उनके विरुद्ध बल प्रयोग न सहने 
का आग्रह, 
4. स्वतन्त्रता झथवां ग्रसलग्नता की नीति पर बल, 
५; 5 ययुक्त राष्ट्रलघ और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास; 
6 श्ोतयुद्ध और क्षेत्रीय सुरक्षा सगठनो से वचना, एवं 
के 7 अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने और शान्तिपूर्णो सह-ग्रस्तित्व वी 
सम्भावनाएँ बढाने के प्रयत्नों में झ्रास्था 
भारत की विदेश नीति के उपयुक्त उद्देश्यों श्रौर लक्ष्यो में आदर्श और 
यथार्थ का सुन्दर समन्वय है । प्रत्येक राष्ट्र अपनी नीतियों से राष्ट्रीय हितों को 
सर्वोपरि महत्त्व देता है ग्रोर विदेश नीति की सफ्लता को सवसे बडी कसौटी इस 
बात में है कि वह राष्ट्रीय हित वी रक्षा करने में कहाँ तक सफल हुई है । स्वतन्त्रता" 
प्राप्ति के पश्चात्‌ घोर कठिनाइयो के बावजूद, भारत की विदेश नीति ने राष्ट्रीय 
हितों का पोषण और सव्धत क्या है। इजटावल के विरुद्ध ग्ररव रास्ट्रो का समर्थन, 
हगरी और वेकोस्लोवाकिया से रूसी दमनन्वक्र के विरोध में छिथिलता, प्रमेरिका 
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की तुलना में सोवियत सघ को प्राथमिकता, ग्रादि कुछ बातो के कारण भारतीय 
विदेश नीति मे विरोघाभास का आरोप लगाया जाता है। हमे यह स्वीकार करना 
होगा कि राष्ट्रीय हित्त की इप्डि से किसी देश की विदेश नीति को कठोचरुता का 
जामा नहीं पहनाया जा सकता। राष्ट्र के हित को ध्यान मे रखते हुए विदेश 
नीति में लचीलापन स्वाभाविक है। तथापि भारत 947 में जिस प्रकार एक 
ग्रुट-निरपेक्ष देश था वेसे ही आज भी गुट-निरपेक्ष है । भारत ने 957 में सह- 
ग्रस्तित्व मे विश्वास प्रकट किया था और ग्राज भी सह-अ्रस्तित्व का प्रबल समर्थक 
है । इस्री प्रकार भारत ने सदंव जातिवाद, उपनिवेशवाद, रग्रमेद आदि का विरोध 
किया । सयुक्त राष्ट्रसध मे भारत ते जो आस्था रखी है और सघ के कार्यों मे जो 
सहयोग दिया है वह श्रपने ग्राप में एक उदाहरण है। प्रधानमन्त्री नेहरू के ये शब्द, 
जो उन्होंने 4 दिसम्बर, 947 को सविधान सभा मे बहे थे, इस बात का प्रमाण 
है कि २ नीति का निर्माण भाश्त ने भी अपने राष्ट्रीय हितो की इप्टि से 
किया है-- 

“आ्राप चाहे कोई भी नीति अपनाएँ, विदेश नीति का निर्धारण करने की 
कला राष्ट्रीय हित के सम्पादन में ही निहित है | हम अन्‍्तर्राप्ट्रीय शान्ति, सहयोग 
और स्वतन्त्रता की चाहे कितनी ही दातें करे प्लौर उनका कंसा ही अर्थ लगाएँ, किन्लु 
अन्ततोगत्वा एक सरकार अपने राष्ट्र की भलाई के लिए ही कार्य करती है और 
कोई भी सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जो उसके राष्ट्र के लिए अहितकर 
हो, अत सरकार का स्वरूप चाहे साम्राज्यवादी हो या साम्यवादी ,प्रयवा 
समाजवादी, उसका विदेशमन्द्ी मूलत राष्ट्रीय हित में ही सोचता है।” 

यही बात पैंडलफोर्ड एवं लिकन ने इन शब्दों मे कही है-- 

“विदेश नीतियो का निर्माण सूक्ष्म सिद्धान्तो के ग्राधार ०र नही होता, वरन्‌ 
ये राष्ट्रीय हितो के व्यावहारिक बिन्तन का परिणाम होती हैं ।" 

भारत की विदेश नीति के मौलिक तत्त्व आज भी वही है जो पहले थे । 
अन्तर केबल इतना ही ग्राया है कि नेहरू युग के प्रारम्भ मे आ्रादशंवाद पर अधिक 
चल रहा, अपने जीवन की सध्या मे नेहरू भी यथार्थवाद को महत्त्व देने लये थे। 
शास्त्री युग में यथार्थवाद को अधिक महत्त्व देकर तुष्टिकरण की नीति का परित्याग 
किया जाने लगा । श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भारत की विदेश नीति में आदर्शवाद 
और यथार्थवाद का सस्तुलन स्थापित करने को कोशिश की । भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
की जटिलताश्रो को श्रीमती गाँधी ने अच्छी तरह समझा और देघ की विदेश नीति 
के ग्रादर्भवादी सिद्धान्तो की रक्षा करते हुए उसे पहले की तुलना में अधिक 
व्यावहारिक, सुद्द ओर आत्मविश्वासपूर्ण बनाया । पहले वगलादेश के सन्दर्भ मे, 
[कर पाऊिस्तान के प्रति और साथ हो रूस एवं क्‍्नेरिका जैसी महाशक्तियों के प्रति 

श्रोमती गाँधी ने विदेश नोति का बुझ्तल सचालन किया । भारत ने उपतिवेशवाद 
और जातिमेंद का विरोध किया और मुट-निरपेक्षता तथा मह-अस्तित्व के श्रान्दोलन 
को पूर्वापेक्षा सरल बनाया । 
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भाचें, 977 में पहली बार कांग्रेस के स्थान पर किसी प्रन्य दल की 
सरकार बनी परन्तु विदेश नीति नही बदली । नई सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 
भारत सक्किय ग्रुट-निरपेक्षता के मार्ग पर चलता रहेगा । 4 अग्रेल, 977 को राष्ट्र 
के नाम सन्देश प्रसारित करते हुए प्रधानमन्त्री श्री देसाई ने कहा-- 

“हम पूरे दिल से शान्ति कायम रखने में विश्वास रखते है । शान्ति हम 
तभी रख सकते है जब हम बिना किसी डर या पक्षपात के भ्रुट-निरपेक्षता के सही 
रास्ते पर चले । दुनिया की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को मिलकर झौर 
आपसी सहयोग से हल करने का सिद्धान्त ही हमारी विदेश तीति का निर्देशक 
सिद्धान्त होगा ।” 

जनवरी, 980 भरे कांग्रेस पार्टी पुन सत्तारूढ़ हुई तथा पुनः परम्परागत 
विदेश नीति के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए प्रधानमन्त्री ने कहां--- 

“ग्रुट-निरपेक्षता झ्पने झाप मे एक नीति है । यह केवल एक लक्ष्य ही नहीं 
है, इसके पीछे उद्देश्य यह है कि निरंय की स्वतन्त्रता और राष्ट्र की सच्ची शक्ति 
तथा बुनियादी हितो की रक्षा की जाए।” 

विदेश नीति के मूल झ्राधार राजीव गाँधी की सरकार झाने पर भी ज्यों के 
त्यों बने रहे । 

भारत की विदेश नीति के निर्धारफ तत्व 

प्रत्येक राप्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण कुछ तत्त्व करते है । भारत 
इसका अपवाद नही है । प्रस्तुत है भारत को विदेश नीति के निर्धारक तत्त्वों 
का विश्लेषण । 
भौगोलिक तत्त्व 

भारत एक विशाल देश है जिसको सगभग 3500 मील लम्बी समुद्री सीमा 
और 8200 मील लम्बी स्थल सीमा है । समुद्री सीमा का तीन इृष्टियो से विशेष 
महत्त्व है--प्रथम, हिंन्द महासागर में महाशक्तियो की होड भारत की सुरक्षा को 
खतरा उत्पन्न कर सकती है, द्वितीय, भारत का प्रधिकाश विदेश व्यापार हिन्द- 
महासागर द्वारा होता है, एवं तृतीय, विश्वाल समुद्र तट की रक्षा के लिए अनिवार्य 
है कि भारत शक्तिशाली नौ-सेनिक वल का विकास करे । भारत की स्थल सौमाएँ 
पाकिस्तान, चीन, नेपाल और वर्मा के मिलती हैं । 

#... अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत की विदेश नौति 
का निर्धारण निम्नलिखित हिंतो को ध्यान मे रखकर हुआ्ना है-- (।) जिन सीमावर्ती 
एवं थन्य देशो से देश की सुरक्षा को भय हो, उनके साथ तटस्थता प्रथवा मित्रता 
का व्यवहार । ये देश हैं--ईरान, ईराके, अफगानिस्तान, हिन्द-चीन, साम्यवादी 
चीन ग्रादि । (2) पश्चिम एश्लिया के देशों से तेल प्राप्ति की इष्टि से मित्रता । 
(3) सीमावर्ती राज्यो में वलने वाले भारतीयों का कल्याण झौर भारतीय व्यापार 
का विस्तार | (4) हिन्दमहासागर में भारत की सुरक्षा झौर व्यापार के श्राघारभूत 
मसमुद्दी तथा हवाई मार्गों वी सुरक्षा (5) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा श्रम्नुतासम्पन्त 
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राष्ट्रों के मामलो में भ्रपने देश के इतिहास, हित और सस्कृति के झनुरूप महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अभ्रदा करना । 
आिक एवं सेनिक तत्त्व 

सदियों की गुलामी में भारत का ग्राथिक शोषण होता रहा, भ्रत स्वतन्तता- 
प्राप्ति के बाद देश की विदेश नीति के निर्धारण भें आधिक और संनिक तत्त्वो का 
विशेष महत्त्व रहना स्वाभाविक था और आज भी है । बढ़ वात निम्नलिखित तथ्यों 
से ग्रधिक स्पष्ट हो जाएगी-- हि 

(१) भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति अ्पनाई ताकि विश्वन्शान्ति की 
प्रोत्साहन देते हुए वह दोन ।ग्रुटो से आर्थिक सहायता प्राप्त करता रहे । 

(॥) भारत के नीति-निर्माताग्रो ने यह भली प्रकार समक लिया कि उनका 
देश विश्व के पूंजीवादी और साम्यवादी शिविरों के साथ मित्रता स्थापित करके 
दोनो को झपनी ओर प्राकर्षित कर सकता है, अत भारत ने यही नीति झ्पनाई 
कि कसी भी पक्ष के साथ सेतिक सन्धि मे न बंधा जाए तथा किसी भी ग्रुट के 
साथ ऐसी सॉान्धि न की जाए जिससे देश की गुट-निरपेक्षता झौर मम्प्रमुता पर भाँच 
आए | भारत ने विदेशों से जो भी श्राथिक और प्राविधिक सहायता प्राप्त की वह 
राजनीतिक शर्तों से मुक्त रही । 

(॥0) नवोदित भारत सेनिक दृष्टि से निबंल था, अत विदेश नीति के 
निर्धारकों ने यह उपयुक्त समभा कि दोनों ग्रुटो की सहानुमूति श्रजित की जाए। 
यह तभी सम्भव था जब गुट-निरपेक्षता और सहन्प्रस्तित्व की नीति अ्पनाई जाती ) 

(7५) भारत जैसे विशाल और महान्‌ देश के लिए यह स्वाभाविक था कि 
वह ऐसी विदेश नीति का अनुसश्ण करता जिससे उसकी स्वय की निर्णय-शक्ति पर 
कोई विपरीत प्रभाव न पड सके ) 

जिन भ्राथिक श्र संनिक तत्त्वो ने 947 में भारत की विदेश नीति के 
निर्धारण में योग दिया वे तत्त्व झाज भी उतने हो सजीव हैं। 985 का भारत 
आधिक ग्रौर सेनिक इणष्टि से 947 के मुकावले कहीं श्रधिक सवल है, इसका श्रेय 
ग्रुट-निरपेक्षता और शान्ति की नीति को है जो भयकर कठिनाइयो में भी भारत के 
लिए हितकारी सिद्ध हुई है । 
ऐतिहासिक प्रम्पराएँ 

अत्तीत से ही भारत सहिष्णु ओर शान्तिप्रिय देश रहा है । इतिहास साक्षी: 
है कि भारत ने कभी किसी देश पर राजनीतिक प्रभाव लादने या उसवी' प्रादेशिक 
अखण्डता को भग करने की चेध्टा नही की । यह ऐतिहासिक परम्परा भारत की 
विदेश नीति का महत्त्वपूर्ण तत्त्द है । स्वाधीन भारत ने पिछले चार दशको में सभी 
देशों के साथ समानता ग्रौर मित्रता की नीति निभायी है । पाकिस्तान ने भारत 
पर एक के बाद एक थाक्रमण किए ओर प्रत्येक युद्ध मे भारत ने पराविस्तान को 
हराया, किन्तु उस पर अपनी शर्तें नही लादी | 965 के युद भें पाकिस्तान कर 
जो भू-भाग भारत ने छीन लिया या वह ताशकन्द समभौते द्वारा स्लौटा दिया गया । 
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97 में पाकिस्तान को मुँह की खानी पडी लेकिन शिमला समझौते द्वारा भारत 
ने समस्त अधिकृत भूमि पाकिस्तान को लौटा दी। साम्यवादी चीन मै भी भारत 
के प्रति शनुतापूर्"ं रवेया अपनाया और 962 में श्रचानक विशाल पैमाने पर 
झाक्रमण करके भारत की कुछ भूमि हडप ली तथापि भारत समस्या को बातचीत से 
हल करने की कोशिश करता रहा है । 


वैचारिक तत्त्व 

भारत की विदेश नीति गाँधीवाद से काफी प्रभावित रही है। इस पर 
माक्संवाद का प्रभाव भी कम नही है। समाजवादी शिविर के प्रति भारत की 
सहानुभूति बहुत कुछ माकसंवादी प्रभाव का परिणाम मानी जा सकती है । गृह-नीति 
के क्षेत्र भ भी भारत ने भी समाजवादी ढाँचे के समाज की स्थापना का लक्ष्य सामने 
रखा है | पश्चिम के उदारवाद का भी भारत की विदेश नीति पर काफी प्रभाव पडा 
है। भारत की विदेश नीति की नीव डालने वाले जवाहरलाल नेहरू पाश्चात्य 
लोकतन्‍्त्रीय परम्पराग्रो से बहुत प्रभावित थे। वे पश्चिमी लोकतन्त्रवाद और 
साम्यवाद दोनो की भ्च्छाइयो को पसन्द करते थे और उनकी बुराइयो मे बचना 
चाहते थे । इस प्रकार की समन्‍्वयकारी विचारधारा ने गुट-निरपेक्षता की नीति के 
विकास में योग दिया । 


राष्ट्रीय सघर्ष 
भारत के स्वाधीनता सघ्ष ने विदेश नीति के निर्धारण में उल्लेखनीय योग 
दिया क्योकि---(3) इसके कारण भारतीय विदेश नीति मे स्वतन्त्रता सर्वोपरि मूल्य 
बन गई तथा महाशक्तियो के सघर्ष का मोहरा न बनने का सकल्प उत्पन्न हुआ; 
- (॥) भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में गुट-निरपेक्ष रहते हुए सक्रिय भूमिका ग्रदा 
करने की भावना जाग्रत हुई; (7॥) हर प्रकार के उपनिवेशवाद, जातिवाद ग्लौर 
रगभेद का विरोध करने का अद्भुत साहस उत्पन्न हुआ; एवं (/५) विश्व के समस्त 
स्वाधीनता-प्रान्दोलनो के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई । 
बेयक्तिक तत्त्व 
(अन्य देशों की भांति भारत की विदेश नीति पर भी व॑यक्तिक तत्त्वों का, 
विशेषकर पण्डित नेहरू के व्यक्तित्व का व्यापक प्रभाव रहा है। प. नेहरू साम्राज्य- 
वाद, उपनिवेशवाद झोर फासिस्टवाद के विरोधी तथा विवादों के शान्तिपू्णं समाधान 
के समर्थक थे | ये मैजी, सहयोग भौर सह-मप्रस्तित्व के पोपक थे, लेकिन अन्यायपूर्णं 
आक्रमण को रोकने के लिए शक्ति के प्रयोग को भी उतना ही महत्त्व देते थे । 
महाशक्तियो के सघप में भारत के लिए ही नही प्रपितु विश्व के समस्त नव-स्वाधीन 
राष्ट्रो के लिए वे झसलग्नता की नीति को सर्वोत्तम मानते श.) अपने इन्ही विचारों 
के अनुरूप उन्होने भारत की विदेश नीति का निर्माण किग्रय-) प. नेहरू के भ्रतिरिक्त 
राष्ट्रपति डॉ. राधारृष्णनू, विदेश मन्त्री वी. के. इृष्णमेनन झ्ौर चीन मे भारत 
के राजदूत के. एम. परिक्‍क्र भी उन विशिष्ट व्यक्तियों मे थे जिन्होने भारत 
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की विदेश नीति को प्रभावित किया। साम्यवादी चीन के प्रति भारत की 
प्रारश्भिक नीति के निर्धारण में के एम परिक्कर का विशेष हाथ रहा। उनके 
मूल्यांकन के कारण ही तिब्बत और चीन के बारे मे भारत की विदेश नीति 
विफल रही । 
रख की शान्तिप्रियता, सहिष्णुता, मैती और सहयोग की भावना आज भी 
उतनी ही बलवती है जितनी पहले थी.) केवल अन्तर यह आया कि इन्दिरा गाँधी 
और राजीव गाँधी के वस्तुनिष्ठ प्र व्यावहारिक चिन्तन ने भारतीय विदेश नीति 
को शक्ति का ग्रायाम प्रदान कर दिया । 
राष्ट्रीय हित 
विदेश नीति का निर्माण केवल पिद्धान्तों के श्राघार पर नही होता, वह 
राष्ट्रीय हितो के व्यावद्वारिक विश्लेषण का परिणाम होती है | (औरत की विदेश 
नीति मे भी राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाता रहा है। राष्ट्रीय हित 
समय झ्ौर परिस्थितियो के साथ परिवर्तित होते रहे, गत भारत की विदेश नीति में 
जडता नही जाई । भारत न किसी साम्राज्य का आवाक्षी है, न उसे ग्पने किसी 
उपनिवेश की रक्षा करनी है। भारत ने न अन्तर्राष्ट्रीय मार्क्सवाद-माग्नोवाद की 
क्रान्ति का वीडा उठाया न किसी विचारधारा अथवा शासन-प्रणाली के विरोध में 
कोई सैनिक सगठन स्थापित किया |) 
भारत और गुट-निरपेक्षता 
गुट-निरपेक्षता अथवा भ्रसलग्नता की नीति को सदसे पहले व्यावहारिक रूप 
देने का श्रेय भारत को है। स्वतन्त्र भारत ने अपनी विदेश नीति का झ्राधार इसे ही 
बनाया ! गुट-निरपेक्षता का सरल अ्रथ॑ं हे विभिन्न शक्ति-गुटों से तटस्थ या अलग 
रहते हुए प्रपनी स्वतन्त्र नीति और राष्ट्रीय हित के भ्रनुसार भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
में भाग लेना । इसका अथ्थ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों मे तटस्थता” नही है । गुट-निरपेक्ष 
देश विश्व की धटनाम्रो के प्रति उदासीन नहीं रहते, बल्कि एक ऐसी स्पष्ट और 
रचनात्मक नीति भ्रपनाते है जो विश्व-शान्ति कायम रखने मे सहायक हो | गुट- 
निरपेक्षता था अर्थ है अपनी स्वतन्त्र रीति-तीति । ग्रुटो से अलग रहेने से हर प्रश्न 
के प्रौवित्य-अ्नौचित्य को देखा जा सकता है। एक गुट के साथ मिलकर उचित- 
अनुवित का विचार किए बिना भ्राख मूंदकर पोछे-पीछे चलना गुट-निरपेक्षता नहीं 
है। 'तटस्थता” और “गुट-निरपेक्षता' पर्यायवाची शब्द नही है। इनमे यह समानता 
तो है कि दोनों के ब्रन्तर्गत शीत-युद्ध के समय सघप से अलग रहा जाता है, लेक्नि 
आधारभूत अन्तर यह है कि जहाँ वास्तविक युद्ध छिडने पर एक तटस्थ रास्ट्र युद्ध 
से मलग रहता है, वहाँ गुट-निरपेक्ष देश युद्ध मे किसी भी पक्ष की भोर से उलक 
सकता है। स्याय का समर्थन करते हुए उसरी विदेश नोति सकारात्मक रूप मे 
संचालित होती है। स्विद्जरलंण्ड एक “तटस्थ” देश है जबकि भारत एक “गुट- 
जिस्पेक्ष' देज है| प्रधानमन्त्री सेहरू ने कहा था--“मैं 'तटस्थ” शब्द का प्रयोग नहीं 
बरता, क्योद्धि उसका प्रयोग सामान्य रूप से युद्धक्षाल में होता है। शान्तिकाल मे 
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भी इससे एक प्रकार के युद्ध की मनांदत्ति प्रकट होती है ।” जॉर्ज लिस्का ने लिखा 
है कि-- किसी विवाद के सन्दर्भ मे यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत 
है किसी का पक्ष न लेता तटस्थता है, किन्तु असलग्नता या ग्रुट-निरपेक्षता का अर्थ 
है सही और गलत में भेद कर सदेव सही नीति का समर्थन करना ।” 
गुट-निरपेक्षता निष्क्रियता का सिद्धान्त नही है। यह सक्रियता और स्वतन्त्रता 
का सिद्धान्त है। यह चुप्पी लगाकर बेंठ जाने या अस्तर्राष्ट्रीय मामलों से सन्यास 
जैने की नीति नहीं है, वल्कि इसके अन्तर्गत राष्ट्रों के साथ मैजीपूर्णे सम्बन्ध स्थापित 
किए जाते है और श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में न्‍्यायपूर्णा ढग से सक्रिय भाग लिया जा 
सकता है | ग्रुद-निरपेक्षता का मुख्य ग्रभ्िप्राय है कि किसी भी देश के साथ सैनिक 
भुटबन्दी मे सम्मिलित न होना, पश्चिमी या पूर्वी गुट के किसी भी विशेष देश के 
साथ सैनिक दृष्टि से न बेंधना, हर प्रकार की आक्रामक सन्धि से दूर रहना, शीतयुद्ध 
से पृथक्‌ रहना, राष्ट्रीय हित का ध्यान रसते हुए न्‍्यायोचित पक्ष में प्रपती विदेश 
नीति का सचालन करना ! 96! में जवाहरलाल नेहरू, गेल भ्रब्देल नासिर और 
मॉर्गल जोसेफ टीटो ने इसके पाँच आधार ग्रथवा तत्त्व स्वीकार किए बे--- 
] स्वत्ल्त नीति का अनुसरण, 
उपनिवेशवाद का विरोध, 
किसी भी सैनिक भुट का सदस्य न बनना, 
फिसी भी महाश्वक्ति के साथ हिपक्षीय समझौता न करना, एवं 
« अपने ल्षैत में किसी भी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की इजाजत 
न देना । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट-निरपेक्षता के बारे में नेहरू जी ने कहा था-- 
“जहाँ स्वतन्नता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो, 
प्रथवा जहाँ प्राक़मण होता हो वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं प्रौर न ही तटस्थ 
रहेगे |” 
सैद्धान्तिक प्राधार पर 'भारत और गुट-निरपेक्षता' पर गस्तर्राप्ट्रीय राजनीति 
के विद्वान के. पी मिश्र की व्याख्या इस ग्रध्ययन की इृष्टि से बहुत ही उपयोगी है । 
उन्ही के शब्दो में -- 
गुटननिरपेक्षता, एशिया, श्रफ़रीका और लेटिन अमेरिका के ग्रधिकाँश नव 
स्वतन्त्र देशों की विदेश नोति के परिप्रेक्ष्य के रूप मे और एक भ्रम्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन 
के रूप में दोनो ही इप्टियो से सम-सामयिक अस्‍्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक विर्शायक 
कारण रहा है। द्वालाँकि, एक ग्रान्दोलन के रूप में इसका जन्म बेलग्रेड मे 
964 मे हुए गुट-निरपेक्ष देशों के शीर्पे-सम्मेलन से हुआथा था, लेकिन विदेश 
नीति म एक दिदख्ला के रूप मे, इसका सूतनपात भारत द्वारा काफी पहले जिया जा 
चुका या । 
हमारा स्वतन्तता आन्दोलन इस इृष्टि से ग्रभूतपूर्व था कि देश के लिए 
स्वतन्त्रता श्राप्त करना, जहाँ इसका एक मुस्य उद्देश्य था, वहां ग्रम्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो 
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की लहरो झौर हिलोरो के बारे मे यह सचेत और संवेदनशील भी था । यह विशेष 
रूप से तब अधिक उजागर हुआ जव देश के राजनीतिक मानचित्र में जवाहरलाल 
नेहरू उभर कर ग्राए । उनकी रुचि जौर पहल के कारण भारतीय टप्ट्रीय कांग्रेस 
ने अनेक प्रकार के सकल्प पारित किए जिनमे ससार की समस्याप्रो के बारे मे भी 
विचार प्रकट किए गए थे । इसी प्रक्रिया के दौरान गुट-निरपेक्षता का बीजारोपरं 
हुप्रा था । 

गुट-निरपेक्षता से सम्बन्धित विचारो को, हमारे देश द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के समय ठोस रूप दिया गया । भारत की अन्तरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप मे, 
जवाहरलाल नेहरू ने 7 मितम्वर, 947 को रेडियो भाषण दिया जो अब तक 
असश्य वार उद्धृत कया जा चुका है और जो हमारी गुट-निरपेक्ष नीति का 
मूलाधार है । उन्होने कहा था-- 

“हमारा विचार है कि जहाँ तक सम्भव हो उन गुटो की ताकत वी राजनीति 
से दूर ही रहे जो एक-दूसरे के खिलाफ बने हुए हैं जिनको वजह से पहले विश्व-युद्ध 
हो चुके है जो फिर से, इनसे भी अधिक सतरनाक युद्धों की ओर खीच कर जा 
सकते हैं ।" 
नकारात्मक विचार नही हैं 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी हो जाता है कि गुट-निरपेक्षता, अपने यथार्य 
रूप में, कोई नकारात्मक ग्रवधारणा नही है। शीतयुद्ध की अ्रवधि के दौरान गुटपरक 
राजनीति या सैनिक गठवन्धनो से अपने आप को अलग रखना ग्रुट-निरपेक्षता का 
केन्द्र-विन्दु वव गया धा, क्योकि उस तरह की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के भमेले में 
फेस जाने पर प्रपनी नीति के सकारात्मक उद्देश्य, भ्र्थाव्‌ आथिक दृष्टि से कमजोर 
और पिछड़े हुए देश की सामाजिक-आध्थिक प्रगति मे तेजी लाने का उद्देश्य ही खठाई 
में पड सकता था 3 यही नहीं, गुट-निरपेक्षता तो घीतयुद्ध से पहले भी मौजूद थी | 
जहाँ तक यह वात है कि “गुट-निरपेक्षता' शब्द ऊपर से नकारात्मक प्रतीत होता है, 
तो भारतीयों के चिन्तन के तरीको के परिप्रेद्य में यह भली-भाँति समझ लेना 
चाहिए कि वे समस्त ठोस और रचनात्मक विचारो को अहिसा और “अप्रप्रमाद' 
जुसी नकारात्मक शब्दावली के माध्यम से प्रकट करते रहे हैं ॥ इसी प्रकार, गुट 
निरपेक्षता, अपने मूल, अपने झ्राधार, अपनी प्रेरणाओ, उद्देश्यों और कार्ये-प्रणालोी 
की इष्टि से तटस्थाश से भिन्न होती है। यह सोचना भी भूल ही होगा कि गुट- 
निरपेक्षता और घ॒क्ति की राजनीति या एकान्तवाद में कोई समानता होती है । 

यह स्वाभाविक ही है कि गुट-निरपेक्षता में कुछ मूल्यमानों से अन्तविरोध 
निहित हो और साथ ही कुछ ऐसे मूल्यो को प्रोत्साहन निहिंत हो जो उसकी मूल 
दिशा के माथ मेल खाते हो 

पहली श्रेणी मे झाती है महाशक्ति-प्रतिइन्द्विता के सन्‍्दर्म में परिकल्पित 
सेनिक नुटवन्दी से अलग रहने बी नीति  गुट-निरपेक्षता म प्रास्था रखने वालों की 
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यह रढ़ मान्यता है कि इस प्रकार को अन्तर्राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य अपने-अपने प्रभाव 
के गूढ खड़े करना, हथियारों की दौड वो बढावा देना और इस तरह तनाव तथा 
भंगड़े पंदा करना होता है। इस तरह की राजनीति उन नए राष्ट्रो के लिए अझनुकुल 
नही बैठती जिनके सामने सामाजिक-आथिक विकास की ग्रति में तेजी लाने ग्रौर 
शान्ति तथा सामजस्यपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्था पैदा करने के तात्कालिक काम होते हैं। 
गुट-निरपेक्षता के प्रवर्तक भारत जंसे देश्नो की जन्तर्राप्ट्रीय स्थिति को देखकर जो 
सन्‍्तोष जौर भरोसा होता है वह केवल इसलिए नही कि विश्व समुदाय के तीन- 
चौथाई देश ग्रुट-निरपेक्षता के आन्दोलन से श्रामिल हो गए हैं श्रपितु इसलिए भी 
कि ग्रुट-निरपेक्षता के बुनियादी सिद्धान्तों को सैनिक गुटों के सदस्य देश भी स्वीकार 
करने लगे हैं ॥ अभी हाल ही में कुछ गुट-बन्दियों का टूठ जाना वास्तव में, गुट 
निरपेक्षता के फंलाव का हो द्योतक है । 
राष्ट्रीय हित साधन 

भारत जिन मूल्यों को गुट-निरपेक्षता के माध्यम से बढाया देना चाहता है 
वे एक ऐसी श्रस्‍्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के जास-पास 
केम्द्रित हैं जो शान्ति और न्याय पर आघारित हो । वह झ्सदिग्ध रूप से यह जानता 
है कि विदेश नीति का सघालत कोई सनन्‍्तो का पथ नही है और इसीलिए राष्ट्रीय 
हित की मिद्धि अन्य सभी उद्देश्यों से ऊपर होनी चाहिए। चूंकि, राष्ट्रीय हित 
गुढ-निरपेक्षता के नियम पर आधारित होता है इसलिए एक सभेक्ति और 
सामज्जस्यपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त के रूप में ग्रुट-निरपेक्षता की अवधारणा प्रस्तुत 
करने में यह्‌ एक अन्तनिहित बाघा होती है । सभी देशो के राष्ट्रीय हित भौगोलिक, 
राजनीतिक, आधिक, सामरिक झौर उसी विश्येप समय पर पैदा होने वाले अन्य 
कारणों से निर्घारित होते हें । यही कारग्ग है कि राष्ट्रीय हित के विभिन्न सघटक, 
राष्ट्रीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों मे परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं । 

भारत ने राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद का एक समम पंदा करने क्षी कोशिश 
की | प्रवुद्ध निजी हितों को बढावा देना, इसीलिए गुट-निसपेक्षता का सबसे 
महत्त्वपूर्ण पहलू है । इसमे सन्देह नहीं होता चाहिए कि ग्रुट-निरपेक्षता एक साधन 
मान है, वह अपने झ्राप में साध्य नहीं है । साध्य तो है निश्चित राष्ट्रीय ग्रौर 
अन्तर्राप्ट्रीय उद्देश्यो की पूर्ति या उपलब्धि ॥ 
शान्ति और सहयोग पर वल 

ग्रुट-निसपेक्षता की चिन्ता का मुख्य जोर विश्व-शान्ति पर तव होना 
स्वाभाविक ही है जब भयकर परमाणु अस्पों का विकास हो झौर विभिश्न 
देशो के दीच वेमनस्य के वीज पनप रहे हो | महायुद्ध की काली छाया समस्त 
अन्तर्राष्ट्रीय भ्राकाश पर अवसर मडराती रहतो है | उसके परिणामस्वरूप कभी भी 
व्यापक विष्वस की घटना घट सकती है । गुट-निरपेक्ष देश यह मानते थे स्‍प्लौर जनी 
भी भानते हैं कि युद्ध से उनके विव्यास के सारे रारते ध्वस्त हो सकते हैं। वे अपनी 
नवप्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रता में झाथिक और प्रोद्योगिकी वित्रास का समावेश 
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करने के इच्छुक हैं । इसके अलावा गुट-निरपेक्ष श्रान्दोलन के नेता सिद्धान्त रूप में 
इस बात के विरुद्ध है कि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने मे शक्ति का प्रयोग 
फ़िया जाए, वे यह भली-भाँति जानते है कि युद्ध से समस्याएँ हल होने के बजाय 
और झधिक उम्र हो जाती हे । अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए उनकी चिन्ता अधिक 
रहती थी कि उनके अन्य प्रयास उससे दब जाते थे और कभी-कभी उन पर यह 
झारोप लगाया जाता था कि कुछ नेता अपने राष्ट्रीय हितो पर पर्याप्त ध्यान नहीं 
दे रहे है । गुट-निरपेक्षता के पीछे यह दृढ़ भावना थी कि जो प्रगति नए राष्ट्रो मे 
गरीबी झऔौर वीमारी का उन्मूलन करने के लिए इतनी ग्मनिवार्य है, बह तब तक 
सम्भव नही है जब तक कि शान्ति स्थापित न हो। इस तरह शान्ति और घरेलू 
विकास के दीच एक सीधा सम्वन्ध या यो कहे कि घोली-दामन का साथ है। 
इसीलिए शान्ति और प्रगति गुट-निरपेक्षता के ब्राप्त वाक्य या नारे बन चुके थे । 
भारतीय नेतापग्रो वी घोषणाएँ इस विचारधारा के पर्याप्त प्रमाण हैं। 
ग्रुट-निरपेक्ष देशो के श्रबुद्ध भर राष्ट्रीय हितो के सव्द्धन के लिए यह 
प्रपेक्षित है कि उतके आथिक और प्रौद्योगिकीकरएणा की दृष्टि से पिछडेपन पर 
जल्‍दी से जल्दी ध्यान दिया जाए । अपनी स्वतन्तता के झ्रारम्भिक चरण मे उन्होने 
विकसित देशो से आथिक और अन्य पार की विदेशी सहायता माँगी प्रौर वह 
मिली भी । लेकिन, उन्हे जल्दी ही यह पता चल्न गया क्रि विदेशी सहायता के 
'राजनीतिक-प्राथिक परिणाम प्रतिकूल होते हैं। साथ ही इसके नेतिक और 
मनोवेज्ञानिक निहितायथ भी सहायता लेने वाले देश के हित मे नही होते । श्रतः एक 
भ्रवस्था ऐसी झा गई थी जब भारत जैसे गुट-विरपेक्ष देशों द्वारा फूंक-फूंकफर कदम 
रखते हुए विदेशी सहायता को उन्ही क्षेत्रों के लिए आमन्त्रित किया गया जो भावी 
विकास के लिए राष्ट्रीय तकनीकी ज्ञान और प्रन्त सरचना इस तरीके से पैदा करने 
के लिए महत्त्वपूर्ण थे कि कुछ समय के बाद उस सहायता की कोई जरूरत ही न 
पड़े । प्रलग-अलग देसो के अपने-अपने रुख के अलावा ग्ुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने 
थीरे-धोरे कुछ वर्षों के दौरान एक ऐसी स्थिति को तंयार किया है जिसे उनकी 
शब्दावली में सामूदिक आ्रात्म-निर्भरता कहा जाता है। इस धारणा के अन्तर्गत अ्रपने 
साधगो का समुच्चय बनाना, अपनी अरंव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में सहायक 
साधनों की खोज करना और इस तरह ऐसा प्रयास करना कि वियसित देशों पर 
उनयी निर्भरता दितोदिन कम होती जाए । गुट-निरपेक्षता अपने इन श्रयास्रों के 
अ्रभी झारम्भिक चरण मे ही है और इस विचार को वास्तविकता में बदलने से 
पहले राजनीतिक इच्छा की इप्टि से बहुत कुछ करता जरूरी होगा। इसमे जो 
भहत्त्वपूर्णो है वह मह है कि एक नया विचार-मन्थन शुरू हो चुका है, हालांकि 
इसके मार्ग मे अभी विशाल, जटिल और दुरूह समस्याएं खडी हैं । 
इस सारे परिप्रेक्ष्य मे भारत कौ अपनी एक विशेष स्थिति वन चुकी है। 
यद्यपि एक गरीब देश होने के कारण इसकी भपनी ही विलक्षण समस्याएं हैं लेक्नि 
इसकी अर्थव्यवस्था में भ्रव झुछ जान पड चुवी है खाद्यान्न की रियति सम्तोपजनक 
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है, इसके विदेशी मुद्रा के कोप में पर्याप्त घनराशि है, विज्ञान, भ्रौद्योगिकी और 
उद्योग के ज्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों से अब यह लगनग 50 देशों को श्राथिक और 
प्रौद्योगिकीय सहायता देने में समर्थ है जो अधिकॉश दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 
एशिया के देश है ) इनमें से अधिकांश देश किसी ग्रुट मे शामिल नहीं है। इसकी 
अर्थव्यवस्था पहले से अब इतनी मजबूत है कि बाहरी हमलो या खराब मानसून 
जैसे प्रतिकूल आ्रान्तरिक कारणों का धक्का बर्दाश्त कर सकती है। इस प्रकार एक 
अल्प सीमा तक यह इस स्थिति में हे कि गुट-निरपेक्ष देशो में सामूहिक आत्म» 
निभरता के आदर्श को बढावा दे सके । 
विश्व की गतिविधियों मे योगदान 
भारत की ग्रुट-निरपेक्षता का एक भ्रन्य उल्लेखनीय लक्षण यह हे कि कही 
भी घटने बाली घटनाओं और समस्याद्रो पर प्रत्येक मामले के गुण-दोपों के आधार 
मर, किसी विचारधारा और अन्य ग्रुटवाद या मतभेदो के वशीभूत होकर इसका 
पक्षपातपूर्ण फैसला करने के बजाय देशो द्वारा स्व॒तस्त्र रूप से फैसला करने की 
इसमें परिकल्पना की गई है । 
ग्रुट-निरपेक्षता की अवधारणा में कम से कम इसके भारतीय स्वरूप में, 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रजातान्त्रिक तरीका अपनाने पर बल दिया गया है । 
जव विदेश मल्त्री डलेस और उप-राष्ट्रपति निवसन ने गुट-निरपेक्ष देशो के बारे में 
लगभग अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो नेहरू ने उनसे यही श्राग्रह किया था कि 
किसी विधार-विमर्ण को न तो दवाना चाहिए और न नए राष्ट्रों के विदेशी सस्वन्धों 
पर विचार-विमर्ण करने में सहन शक्ति छोडनी चाहिए । उन्होने कहा, “मैं यह कहने 
का ग्रनुरोध करना चाहता हूँ कि श्री डलेस और श्री निक्सन ने जो कूछ कहा है 
बह प्रजातान्त्रिक जीवन-पद्धति के विपरीत है । विभिन्‍न मत-मतान्तरो के लिए 
सहनशक्ति ही प्रजातन्त्र का मूलाघार है ।” 
यह ठीक है कि ग्राथिक इप्टि से भुठ-निरपेक्ष देश निह्वायत कमजोर है ग्रोर 
उनकी सैनिक शक्ति भी नहीं के बरावर है लेकिन तो भी ग्रुट-निरपैक्षता का जन्म 
नितान्त भौतिक दुवंलता के कारण नहीं हुथा था। ह्वितोय विश्व-युद्ध के तत्काल 
बाद की अ्रवधि के दौरान जब विश्व के देशों का दो गरुठों के दीच प्रुवीकरण 
ऋमोवेश पूरा हो चुका था, तब किसी राष्ट्र के लिए यह घोषणा करना कि वह 
उनमे से किसी खेमे का पिछलम्गू नही वनेगा, बडे ही दंड विश्वास भर साहस और 
असाधारशा नैतिक वल का काम था। नेहरू ने इस नीति की उस भारत के लिए 
व्याख्या की थी जो “पुनर्जाग्रत, जीवन्त, निर्भोक था, जिसका अतीत महान्‌ है भौर 
जिसका भविष्य और भी महान होगा ।” 
ऊपर बताएं गए तत्त्व कै अलावा, गुठ-निरपेक्षता का इसमें भी विश्वास है कु 
कि नसलवाद और उपनिवेशवाद, कसी भी झाकार या किसी भी रूप में हो, 
अविलम्ब समाप्त कर दिया जाना चाहिए, सर्वत्र और पुणे निशस्तोकरण करने 
के लिए कारगर कदम उठाए जाएँ, देशो की प्रादेशिक और राजनीतिक अ्रखण्डवा 
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का सम्मान किया जाए, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को यथा-सम्भव शान्तिपूर्ण तरोको 
से हल करने का प्रयास किया जाए, और दोस्ती के दरवाजे हर देश के लिए खोल 
दिए जाएँ । 

स्वाधीन भारत की नीति सेनिक ग्रथवा राजनीतिक गठबन्धनों से तटस्थ 
रहने की थी, पर यह निष्क्रियता की नीति नहीं थी। नह नीति परिस्थितियों के 
अनुकूल विश्व-शान्ति और उपनिवेशो की स्वाधीनता के लिए अ्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों 
में क्रियाशीलता की थी । गुट-निरपेक्ष देश के रूप मे भारत की भूमिका को शीघ्ष 
ही मान्यता मिल गई । भारत ने क्तिने सफल रूप ने इस नीति को झागे बढाया, 
यह कतिपय उदाहरग्गों से स्पष्ट है-- 

] सबसे पहले कोरिया के सकट के समय भारत के स्वतन्‍त्र फैसला कर 
सकने की क्षमता तथा शीत्युद्ध से प्रभावित इस मामले में उसकी कार्यवाही को 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला । युद्ध की समाप्ति के बाद भारत तटस्थ राप्ट्रो 
के प्रत्यावतंत-प्रायोग का अध्यक्ष था । उसने युद्धवन्दियो की अभ्रदला-बदली के कार्ये 
के निरीक्षण के लिए ग्रपनी सेना भी भेजी । यह उसकी स्वतन्त्र विदेश नीति, गुट- 
निरपेक्षा और कोरिया के सकट के प्रति उसके संद्धान्तिक दृष्टिकोस की 
मान्यता थी । 

2. 8 सितम्बर, 95] को भारत ने सानफ्रांसिस्को मे होने वाली जापान 
शान्ति-सन्धि में अ्रमेरिका की झर्तो पर भ्रापत्ति उठाकर, एक बार फिर प्रपने स्वतन्त 
इष्टिकोण का परिचय दिया । भारत ने इस सरनन्‍्ध पर हस्ताक्षर करने से इनकार 
कर दिया, इसके साथ ही उसने जापान के साथ युद्ध-समाप्ति के लिए अलग से 
कार्यवाही की । 

3 कोरिया की तरह ही हिन्द-चीन में भो भारत का प्रयास इस क्षेत्र को 
शीतयुद्ध का शिकार बनाने से रोकना था। भारत की इृष्टि में यह सकट 
साम्राज्यवाद की पुन स्थापना के विरुद्ध राष्ट्रवादी सघर्य था। यहाँ भी भारत मे 
अमेरिका के इस इरादे का विरोध किया कि वह फ्रॉसीसी सरकार द्वारा वियतमिद्ध 
के विरुद्ध युद्ध मे तेजी लाने का समर्थन करे। हिन्द-चीन पर होने वाले जिनेवा 
सम्मेलन में भारत ने भाग नही लिया, लेकिन परदे के पीछे उसकी सक्रियता ने 
वार्ता में सहायता की । भारत ने साम्यवादी देशो की भ्राशका कम करने के लिए जो 
भूमिका अदा की थी उसे द्विटिश सरकार ने भी सास्यता दी | जब जिनेवा-सस्मेलन 
एक अन्तरप्ट्रीय नियन्त्रस्त आयोग की स्थापना के लिए सहमत हो ग्रया त्तो भारत 
को उसका अध्यक्ष चुना गया । 

4 956 के स्वेज नहर के सकट के प्रति भारत के रवंये ने गुट-निरपेक्ष 
देशों की एक्जुटवा को मजबूत करने और उनकी स्वाधीनता के प्रदर्शन में सहायता 
को । भारत ने ब्रिटेन-फ्राँस की कार्यवाही का तीर विरोध किया क्योकि ये सेनिक 
शक्ति वी राजनीति से समस्या का समाधान करना चाहते ये जो 9वी शताब्दी में 
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प्रचलित थी । भारत का प्रयास सघपरत पक्षो के वीच शनुता कम करने का था। 
शान्तिपूर्ण वार्ता और समनौते के लिए ब्रिटेन, फ्रांस व मिस्र के विदेश मन्नियों द्वारा 
प्रस्तुत योजना ने भारत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को शामिल दिया गया | भारत ने 
इजरायल णौर मिन्न के वीच यगाजापट्टी मे अस्थाई युद्धऔ-विराम अधीक्षण के लिए 
तैनात समुक्तराष्ट्र सेता के लिए ठुकडी भेजी । 

5. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था शीतयुद्ध हो या सशस्त्र बुद्ध, इसका 
विहल्प शान्तिपूर्ण सह-मस्तित्व ही है । इसकी परिभाषा उन्होंने इस तरह की कि 
बहु एंक मानसिक या आध्यात्मिक इप्टिकोश है जो मतभेदो और विरोधों में 
सामजस्य स्थापित करता है, विभिन्न धर्मों, सिद्धान्तो, ग्राथिक व सामाजिक पद्धतियो 
को सम भने और उनमे समानताएँ दूँढने की चेष्टा करता है और सघर्ष प्रथवा सैनिक 
समाघानो की शब्दावली में सोचने से इन्कार करता है। इसी धप्टिफरोर को 
सहितावद्ध कर पाँच तिद्धान्तो अथवा पचशील का नाम दिया गया। गप्रेल, 2955 
में बाण्डुंग में होने वाले पहले अ्र्फ़ शियायी सम्मेलन में स्वीकृत 'विश्वशान्ति एवं 
सहयोग की धोपरथा' मे नी इन्हे शामिल किया गया । वाण्डूंग सम्मेलन के वाद के 
वर्षों मे न केवल एशिया और अफ्रीका के देज्ञो में ग्रुट-निरपेक्षता का समर्थन बराबर 
बढ़ना रहा, वल्कि शोतयुद्ध के दोनो पक्षों की ओर से भी इस धारणा को मान्यता 
तथा सम्मान प्राप्त हुआ । 

6. गुट-निरपेक्षता की धारणा के विकास में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी 
सितम्बर, 96। में वेलग्रेड मे होने वाला ग्रुट-निरपेक्ष देशों क्र सम्मेलन। इस 
सम्मेलन में भारत की श्रूमिका का मुख्य उद्देश्य चर्चा के उज़ को शीतयुद्ध का सकट 
बुर करने की ओर मोडना था । अकतुवर, 964 में काहिरा में होने वाले ग्रुढ- 
निरपेक्ष राष्ट्रों के दूसरे सम्मेलन में भी भारत ने इसी आधारभूत इप्टिकोण को 
प्रस्तुत किया । 

सभी सम्मेलनों में भारत का प्रयास ग्रुट-निरपेक्ष देशों को ग्रन्तमुंखी समूह 
बनाने से रोकने श्लौर अधिक से भ्रधिक देशों को ग्रुट-निरपेक्ष बनान के लिए 
प्रोत्साहित करता था । इन सम्मेलनो में नाग लेने वालों के लिए एक मानदण्ड 
नियत किया गया जिसे काहिरा तथा बेलग्रेड सम्मेलनो मे स्वीकार दर लिया यया । 
गुट-निरपेक्ष देखो के सम्मेलनो में भाग लेने वालों की बटती हुई संख्या दस बात का 
प्रमाण थी कि गुट-निरपेक्ष प्रौर गुटवन्दी वाले, जैसे देशों में स्थिति बदल रही है । 
इसके हाय ही सम्पेजनत की क्ग्यंदाही से यह भी एरिकक्षिद होता का कि अत्तर्राप्ट्रीए 
सम्वन्धों में वरीयताएँ बदल रहो हैं । 

कुछ ग्रौर भी उदाहरण भारत फी गुट-निरपेक्ष नीति की सार्थक्ता को सिद्ध 
करते हैं-- 

म नवम्बर, 962 में थोत द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारत को 
पश्चिमी देशों से बिना शर्ते म्विलम्व सेनिक सहायता प्राप्त हुई प्रोर श्र्त म रूस 

बा समर्थन भी मिला । 
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& सिततम्पर, 965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध मे अ्सलग्तता की नीति की 
शक्ति को एक वार फिर सिद्ध कर दिया गया। पाकिस्तान, सीटो गौर सैटो जैसे 
झक्तिजाली संनिक गुटो का सदस्य होने पर भी किसी से कोई भत्यक्ष सहायता प्राप्त 
नहीं कर सका तुर्की और ईरान ने उसमे सेनिक सहायता देने का आश्वासन तो दिया 
किन्तु अन्य राज्यो के विरोध के कारण जिसम पश्चिमी राज्य भी सम्मिलित थे, दे 
पाकिम्तान की मदद नही कर सके । इस युद्ध मे पाक-्प्टकोरा से यह सिद्ध हो गया 
कि राष्ट्रीप मुरक्षा के लिए गुटो म सम्मिलित होने की नीति सार्थक नही है । 

9 जनवरी, 4966 में श्लरी लाल वहादुर शास्त्री के निधन के बाद श्रीमती 
गाँधी ने अपने कार्यकाल में गुट-निरपेक्षता की विदेश नीति के श्राधारभूत सिद्धान्तो 
में किसी प्रकार झा विज्लेप परिवर्तेन न करने हुए उसे राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों की 
पूर्ति की दिल्ञा में अधिक प्रभावी बनाया और उसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पूवरपिक्षा 
प्रविक व्यावहारिक रूप से सागू करने का प्रवास छिणा । विभिन्न दवावों के वाबजुद 
भारत सरकार किसो भी महासक्ति या भ्रुट-विशेष के प्रभाव में नही आई | प्रारम्भ 
में ही प्रमेरिका ने श्रीमती गाँधी के प्रति दबाव की नीति पर अमल किया, लेकिन 
वह उन्हें अपनी धमकियों से कुझा नहीं सका । वगलादेश के सन्दर्म में श्रीमती गांधी 
ने भ्रमेरिकी प्रशासन के रवबेये का तीव विरोध किया तो दूसरी ओर रूस के मैजीपूर्ण 
रुज का स्वागत क्रिया । रूस के साथ अगस्त, 97 मे भेत्री सन्चि की गई लेकिन 
भुट-निरपेक्षता और स्वय वी निणेय-अक्ति पर उससे कभी श्राँच नही झ्लाई । सन्धि 
की धारा 4 में यह स्पष्ट उत्लेख किया गया कि सोवियत सघ भारत की गुट-निरपेक्ष 
नीति झो स्वीकार करता है और उसे विस्व-गान्ति के लिए उपयोगी मानता है । 

दिसम्बर 97 में बगलादेश के कारण जो भारत-पाक युद्ध हुप्ला उसने 
गुद-निरपेक्षता की नीति को पुनः सही सिद्ध कर दिखाया | १स्‍/किस्तान को हथियार 
दैने वाले देश पाकिस्तान को प्रेंगूठा दिखा गए और देखते ही देसते पाकिस्तान अपने 
एक भूखण्ड को श्रपनी ही मुर्खेता से खो बेठा । 

0 मार्च, 2977 के ऐतिहासिक सत्ता-परिंवर्तन के बाद रास्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक हलको में यह आजशका प्रकट की जाने लगी थी कि जनता 
भरकार भारत की ग्रुट-निरपेक्षता की नीति प्र चल सकेगी या नहीं, अथवा उसवा 
भुकाव अमेरिका मौर उसके सायी राष्ट्रो की ओर हो जाएगा, लेकिन जनता सरवार 
मे सभी झाझ्यकाओं को निर्मल करते हुए भारत वी स्वतन्त्र विदेश नीति वो 
गतिश्वीलता झौर व्यावहारिक्ता प्रदान की । जनता पार्टी ने जिस स्पप्ट झौर 

असदिग्ध दय से गुठ-निरपेक्षता की नीति को अपनाया उससे भारत बी विदेश नोदि 
बो सच्चे प्रथों में राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ । सत्ता मे आते ही जनता पार्टी के 
नेताग्रो ने साफ तौर पर यह देखा कि भारत के ग्रन्य देशो के साथ सम्बन्ध उतने 
बढ़िया नही हैं जितने होने चाहिए। सोवियत सघ ठया पूर्वी यूरोप के तथाकथित 
साम्यवादी गुट कै देशो के साथ भारत के सम्बन्ध मथुर ये, लेकिन आादु-स्थिति के 
कारण पश्चिम के उदारवादी लोकतन्त्री देनो के सामने उसकी तस्वीर घुधला गई 


98 विदेश नीतियाँ 


थी। जनता सरकार ने विश्व के विभिन्न देशों के साथ--विशेषत अत्यधिक सवेदन- 
शील क्षेत्रों मं पडीमी देशों से अपने विगडे सम्बन्धो को सुधारने के प्रयास आरम्भ 
कर दिए सर्वेश्री देसाई और चरणसिंह की क्रमश नेपाल और श्रीलका की और 
वाजपेयी की झ्रफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल व पाकिस्तान की यात्राएँ उतनी ही महत्त्व- 
पूर्ण थी जितनी बगलादेश के प्रेसीडेल्ट जियाउर रहमान की भारत यात्रा और 
पाकिस्तान के जनरल जिया-उल-हक की प्रस्तावित भारत यात्रा । जनता सरकार ने 
पडौसी देशो की गलतफहमियों को दूर करने ग्लौर उनमे विश्वास जगाने वी पहल 
की । उदाहरणाबे वगलादेश को गगा नदी सम्बन्धी विवाद में कुछेक अ्ल्पकालीन 
रियायते देकर तथा नेपाल को व्यापार और प्रारगमन समस्या पर कुछ छूट देकर 
उनके प्रति सदुभावता प्रकट की गई । 

] जनवरी, 980 मे श्रीमती गाँधी पुन सत्तारूढ़ हो गई। उनके इस 
द्वितीय कार्यकाल में भारत की गुद-निरपेक्ष तस्वीर और अधिक शक्ति के साथ 
उभरी । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के हर क्षेत्र में श्रीमती गाँधी ने भारत की निर्भीक 
स्वतन्त्र नीति को उजागर किया और यह सिद्ध कर दिया कि भारत किसी भी बडे 
राष्ट्र या महाशक्ति के दवाव से प्रेरित होकर कोई नीति नहीं अपनाता ॥ 
मार्च, 983 से तो तीन वर्ष के लिए ग्रुट-निरपेक्ष झ्रान्दोलन का अध्यक्ष भी भारत 
को बनाया गया । 

श्रीमती गाँधी की ह॒त्या के पत्यात्‌ नये प्रधानमत्त्री और उनकी नई 
सरकार ने भारतीय विदेश नीति के मूल तत्त्व ग्रुट-निरपेक्षता के श्रति आस्था 
व्यक्त की । सितम्बर 986 तक भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का भ्रध्यक्ष रहा और 
इस हैसियत से वह आम-सहमति के क्षेत्रों का विस्तार करने, विवादास्पद मसलो पर 
बातचीत जारी रखवाने श्रौर विश्व समुदाय के समक्ष उपस्थित प्रमुख समस्याओं के 
समाधान के लिए रचनात्मक रास्ते सुकाने की दिशा में निरन्तर यत्न करता रहा। 

हरारे शिखर सम्मेलन ने अग्ररेखी राज्यो और मुक्ति आन्दोलनों की सहायता 
के लिए एक ग्राक्रमण, उपनिवेशवाद, और जातीय पृथग्वासन को रोबने के लिए 
कार्यवाही (अफ्रीका) कोप की स्थापना की जिसका अध्यक्ष भारत है| 

भारत और पाकिस्तान 
सक्रिय ग्रुद-निरपेक्षता की नीति पर चलते हुए भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों 
के साथ ही नही वरन्‌ विश्व के सभी देझश्ो के साथ मैत्रीपूर्ण सम्वन्धों के विकास के 
लिए सतत्‌ प्रयत्नणील रहा है / भारत के पडौध्तियों में पाक्रिस्तान, ग्रफगानिस्तान, 
बगलादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलवा, चीन ग्रादि राष्ट्र महत्त्वपूर्ण है । 

भारत के विभाजन के फलस्वरूप 947 में पाविस्तान का जन्म हुआ । 
पाकिस्तान का जन्म ही भारत के प्रति घृणा से हुआ था वह अब तक भारत पर 
चार बार आाब्रागक कदम उठा चुका है-पहली बार 7947 में, दूसरी बार प्रप्रेल, 
965 में कच्छ पर आक्रमण द्वारा, तीसरी बार सितम्बर, 966 में प्रौर चोथी 
बार दिसम्बर, 97] में । 
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भारत और पाकऊिस्तात सम्बन्ध का हम॑ चार कालों मे विभाजन करके 
ग्रष्ययन कर सकते हैं, नेहरू युग, शास्त्री-इन्दिरा काल, जनता काल और 
इन्दिरा-राजीव काल 
नेहरू काल (भ्रगस्त 947-मई 964) 
नेहरू का प्रधानमन्तित्व-काल भारत की विदेश नीति का 'आदर्शवादी युग! 
था, यद्यपि चीनी आक्रमण के वाद नवम्वर, 962 से इसने यथार्थवादी 
मोड लिया 
जूनागढ़, हैदराबाद, ऋणा भुगतान, नहरी विवाद प्रादि के मसले--947 
में जूनागढ के नवाब ने अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहा, लेकिन 
जनता मे भारत के पक्ष मे विद्रोह किया और रियासत के दीवान तथा वहाँ की 
पुलिस (जिनके हाथो मे प्रशासन था) की प्रार्थना पर भारत सरकार ने रियासत 
का शासन अपने हाथो में लें लिया और तत्काल बाद 948 में जनमत सग्रह द्वारा 
रियासत का भारत भें विलय कर लिया गया । पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद भें बह 
प्रश्न उठाया, किन्तु उसकी चाल सफल नही हुईं | 948 में हैदराबाद की रियासत 
का भारत में विलय हुम्रा । पाकिस्तान की अड़गेबाजी असफल रही । स्वतन्त्र भारत 
ने पुरानी सरकार के पूरे ऋएा का भार सम्भाला जिसके अनुसार उसे पाँच वर्ष में 
पाकिस्तान से 300 करोड रुपये लेने थे, लेकिन पाकिस्तान ने ऋण चुकाने का 
नाम तक नही लिया जबक्रि भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ 
रपये का चुकारा कर दिया | विस्थापित सम्पत्ति तथा अल्प-सख्यको की रक्षा के 
सम्बन्ध में 950 में जो नेहरू-लियाकृत समझौता हुआ उसका पाकिस्तान की 
श्लोर से कभी पलन नहीं किया गया झौर परीडित हिन्दू शरणार्थी पाकिस्तान से 
भारत प्राते रहे । दोनो देशो के मध्य एक समस्या नदियों के पानी के सम्बन्ध में थी । 
विश्व थैक की मध्यस्थता से सितम्वर, ५960 में तिन्ध वेसिन के पानी के बंटवारे 
के घारे में दोनो देशों के बीच 'नहरी पानी समकौता' सम्पन्न हुआ । यहू समझौता 
पाकिस्तान के लिए विशेष लाभदायक था । निष्पक्ष पर्यवेक्षकों को भी भारत के 
उदार इप्टिकोश से आश्चर्य हुआ क्योकि स्वय उसको अपना उत्पादन बढाने के लिए 
सिन्धु के पानी की काफी आवश्यकता थी । 
कश्मीर पर भारत-पाक संघ --प्राजिसतान कश्मीर की हडपना चाहता था 
प्रत 22 सितम्बर, 947 को उसने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया । भारतीय 
सेना ने उसका सामना क्या परन्तु कश्मीर का एक वडा भाग उसने दबोच लिया । 
सुरक्षा परिषद्‌ के प्रयत्नो से ) जनवरी ]949 से यूद्ध-विराम होकर दोनों देशो के 
बीच सथुक्त राष्ट्रसघ के माध्यम से तथा प्रत्यक्ष रूप से प्ररस्पर वार्ता चली । पहड्ित 
मेहरू की गुट-निरपेक्ष नीति से खिन्न सयुक्तराज्य अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों ते 
सुरक्षा परिषद म पाकिस्तान को पूर्णो समर्थव दिया । ग्रत- समस्या का कोई समाधान 
नहीं निकल सका । इस बीच कश्मीर का विधिवत्‌ भारत में विलय हो गया। 
पाकिस्तान ने इसे स्वीकार नही किया तथा वह तक देता रहा कि--() कश्मीर 
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का भारत मे विलय भारत द्वारा प्रयोग की गई शक्ति और भय प्रदर्शन का परिणाम 
था, (2) कश्मीर का भारत मे विलय जनमतन्सग्रह की शर्त पर आधारित था जिसे 
पूरा किए बिना कश्मीर स्थाई रूप से भारतीय सघ का भ्रग नहीं माना जा सकता, 
(3) कश्मीर जैसे मुस्लिमवहुल प्रदेश का विलय पाकिस्तान में होना चाहिए, 
(4) जनमत-सप्रह के प्रश्व पर पाकिस्तान का समानता का ग्रधिकार है तथा कश्मीर 
पर भी निर्णोय करने मे भारत और पाकिस्तान को वराबरी का अधिकार मितना 
चाहिए, एवं (5) कश्मीर के महाराजा ने जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत में 
सम्मिलित होना स्वीकार किय्रा था जो अव॑ध है । 
भारत की दृष्टि में कश्मीर का भारत में विलय पूर्णे वैधानिक था क्योक्ति 
राज्य के बैधानिक राजा के हस्ताक्षर के उपरान्त ही उसझा विलय भारत मे क्या 
गया था । कश्मीर के महाराजा ने भारत में विलय का अ्रस्ताव भारत की शक्ति के 
भय से नही वल्कि इस डर से क्रिया था कि पाकिस्तानी डकंत उसमी रियासत को 
हडपने वाले थे और रियासत की केवल भारत ही रक्षा कर सकता यथा। भारत ने 
प्रारम्भ से ही यह निश्चित मत व्यक्त किया कि कश्मीर का भारत मे धवेश पूर्णृत- 
संद्धान्तिक है । इस सम्बन्ध में मुख्यत. ये तक प्रस्तुत किए गए--(।) भारत से 
कश्मीर का विलय 947 के भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम में उल्लिखित भारत- 
प्रवेश नियमावली के अनुरूप पूर्णत वंघानिक था, (2) कश्मीर की जनता ने 
स्वतन्त्र रूप से तिर्वाचित अपनी सविधान संना के माध्यम से कश्मीर को भारत 
सथ का अभिन्न भ्रग धोषित कर दिया था, प्रत जनमत-सग्रह की बात स्वत ही 
पूर्णो हो गई, (3) आत्म-तिरुय एक लोकतान्त्रिक प्रश्न है जिसका श्रयोग राज्यों 
को टुकड़ों में विभाजित करने के लिए नही किया जाता, (4) स्वय पाकिस्तान ने 
जिन राज्यी का विलेय किया, उन्हे कभी आत्म-निर्शंय का प्रथिकार नही दिया, 
(5) जो राष्ट्र ग्रपनी जनता को भी लोकतान्निक ग्रधिकार नही दे पाया है, उसके 
लिए प्रात्म-निर्णय की वात कहना बेहुदा है, (6) एक आफ्रमणकारी राष्ट्र विलय 
की बात नही कर सकता, (7) यह भी सर्वेथा ग्रवेघानिक हे कि पाठिस्तान ने 
बलपूर्वक कश्मीर के जिस भाग प्र कब्जा किया उसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे राष्ट्र 
चीन को अरद्ंध रूप से सौंप दिया, (8) भारत ने कश्मीर में जनमत सम्रह करवाने 
की केवल इच्छा ही व्यक्त की थी, वह विलय को पूर्व शर्ते नहीं थी तथा जनमत 
संग्रह का आश्वासन कश्मीर के शासक को दिया गया था, एक तृतीय पक्ष पाकिस्तान 
को नहीं, (9) जनमत सग्रह की वात पाकिस्तान द्वारा कश्मीर से अपनी गेनाएँ 
हटाने के वाद पूरी करने को कही गई थी, लेक्नि पाक-प्रौजो की उपस्थिति स्वयं 
जनमत-सग्रह के मार्य मे बाधा वनी हुई रही है योर अ्रव कश्मीर में स्वतन्त्र चुनाव 
हो जाने कै वाद जनमत-सग्रह का प्रश्न समाप्त हो जाता है, (0) कश्मीर में 
मुस्लिम बहुमत के आधार पर जनमतन्सग्रह की वात गलत है भारत जिन्ना के 
द्विराष्ट्र सिद्धान्त को मान्यता नही देता; एवं (74) प्राहिस्तानी दुराग्रह स्वीरार 
करने वा प्र्थ सम्पूर्तो देश और कश्मीर की शान्ति मग करता तथा भारत में 
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करमीर-विलय के कश्मीरी जनता के निर्णय का स्पष्ट अपमान करना है। भारत ने 
स्पष्ट रूप से यह स्थिति स्पप्ट कर दी कि जम्मू-कश्मीर राज्य भारतीय सघ का 
अभिन्न ग्रग है । 

भारत के युद्ध न करने के प्रस्तावों वग ठुकराया जाना-- कश्मीर पर 947 
में पाकिस्तानी आ्राक्ममणा के बाद से ही प नेहरू ने निरन्तर यह असफल प्रयत्न 
जिया कि दोनो राष्ट्रों के बीच किसी श्रकार युद्ध न करने सम्बन्धी एक स्थायी 
समभौता हो जाए। प्रथम प्रयास दिसम्वर, 949 में और दूसरा 956 भें किया 
गया । नवम्बर, 962 मे नेहरू ने राष्ट्रपति श्रयूब खाँ को लिखा कि भारत का 
पाकिस्तान के साथ जिसी सधर्ष या ऋंगडे का विचार नही है, लेक्नि भारत के 
शान्ति-प्रयत्नों को पाजिस्तानी शासक अस्वीकार करते रहे । 


चोनी प्राक्रमशा पर शयुतापूर्ण रवेया और कश्मीर पर पाक-चोन प्रदंध 
समभौता-- 962 मे भारत पर चीनी आक्रमण के समय पाकिस्तान ने एक स्वर 
से भारत को दोषी ठहराया झौर भारत को दी जाने वाली भ्रमेरिकी तथा ब्रिटिश 
सेमिक सहायता का भी तीब्र विरोध किया | यही नही, प्राकिस्तान ने चीन के साथ 
एक ग्रवंधानिक समझौता करके पाक-अधिकृत कश्मीर का एक भाग अवेधानिक रूप 
से चीन को दे दिया । भारत के विरोध का कोई फल नही निरला । 
शास्त्री-इन्दिरा काल (मई 964-मार्च, 4977) 

नेहरू के वाद लालबहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमन्‍्त्री बने । उनके काल 
में भारत-पाक सम्वन्धों में गहरा तनाव पैदा हुआ्ना-- 

पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने का भप्रस्ताव--भारत ने 5 अ्रगस्त, 964 
को पराक्स्तात के साथ 'युद्ध न करने का समभौता' करने के लिए एक यार फिर 
प्रसताव रखा, लकिन पाविस्तान के शासको ने उसे श्रस्वीकार कर दिया । 

कच्छ प्रौर कश्मोर पर पाक झ्राकृमरा-- 965 में पृ/किस्ताव-ने-भन्‍स्त-फर 
दो प्रवल सेनिक घाक्रमरा किए, पहला मां-अप्रेल, 965 मे कच्छ पर और दूसरा 
अंग्रस्त-सितम्वर, 965 में कश्मीर पर । पाकिस्तान ने कच्छ क्षेत्र के उत्तरी हिस्से 
में पहले एक सडक बना ली और बाद में भारतीय सीमा में अपनी स्थायी चौकियाँ 
स्थापित करली । उसने भारत के विरोध-पत्रों की न केवल उपेक्षा कर दी बल्कि 
गुजरात के एक बड़े क्षेत्र पर भी अपने अधिकार का दावा किया । पाकिस्तान वा 
यह दावा ऐतिहासिक और बंधानिक रूप से अवंध था क्योकि इस क्षेत्र मे भारत झौर 
पाकिस्तान के बीच ग्रन्तर्राष्ट्रीय सीमा पहले से निर्धारित हो छुकी थी। दोनो देशो 
के बीच वार्ता चानू थी कि 9 अ्रप्रेल, 965 को प्राकिस्तानी सेना की एक टुकडी 
ने सरदार नामक भारतीय चौत्री पर हमला बोल दिया । 24 पअप्रेल को कच्छ पर 
पराक सेना का प्राक्रमणण हो गया | भारत-पाक सधप् को रोकने के लिए ब्रिटेन ने 
युद्ध-विराम का_प्रस्ताव_रखा जिसे भारत ने पान लिया, लेकिन करिस्तान न 


स्‍वीसर कर दिया। प्न्त में लन्दन में होने वाल राप्ट्रमप्डतीय प्रधानमेन्तियों क- 





]02 विदेश नीतियाँ 


सम्मेलन के अवसर पर ब्रिटिश प्रधानमन्त्री विच्सन के प्रयत्तों से भारत और 
पाकिस्तान के वीच कच्छ के प्रश्न पर 30 जून, 965 को एक समनौता हो गया 
जिसमे अग्रलिखित बातों का उल्लेख था-(4) एक जुलाई, 965 से युद्ध बन्द 
कर दिया जाए (2) दोनों देशो को सेनाएँ 7 दिन के भीतर पीछे हटा ली जाएँ 
और अ्रपनी ) जनवरी, 965 वी स्थिति पर लौट जाएँ, (3) सीमा-विवाद के 
प्रश्न का समाधान पहले मन्धत्रियो की वार्ता द्वारा किया जाए और इस प्रकार की 
वार्ता सफल न होने पर यह प्रश्न एक निष्पक्ष न्‍्यायाधिकरणा को सौंपा जाए ! 
सितम्बर, 967 में स्थायाधिकरणा ने अभ्रपना काम शुरू किया और 9 फरवरी, 
968 को उसने अपना निर्णय दे दिया। इस निरय के अ्ननुसार विवादग्रस्त क्षेत्र 
का 90% भाग भारत को दिया गया ग्यौर शेष 320 वर्गमील का प्रदेश पाकिस्तान 
को प्राप्त हुआ । पाकिस्तान को महत्त्ववृू सामरिक क्षेत्र प्राप्त हो गया। यद्यपि 
न्यायाधिकरण का निर्णय कुल मिलाकर भारत के पक्ष भ था, तथापि पाकिस्तान 
के साथ विशेष रियायतें की गई थी । भारत सरकार ने इस निर्णाय को “राजनीतिक 
कारणों से प्रेरित” बताकर इसकी निन्‍्दरा की तथापि भारत के सामने वचन निभाने 
के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भारत सरकार ने कुटनीतिक चालवाजी की जगह 
नैतिकता को उच्च समझा और निर्णय स्वीकार कर लिया । 
भारत-पाक युद्ध, 7965--कच्छ के समभौते की स्याही सूखने भी न पाई 
य्यस्व 
करके 


युद्धविराम- रेखा के उन महत्त्वपूर्ण पहाड़ी_ और जगनी परतिष्णानों पर कब्छा अर 
खा कफ हक का कारस्तात न क्र पाकिस्तान इस पर बोौखला 
उठा । । ५, 965 को पाकिस्तान ने विपुल टंक शक्ति के साथ कश्मीर के 
छम्ब क्षेत्र पर ग्रचानक ही भीषण ग्राक्रमएणा कर दिया । भारत ने पाक के विरुद्ध 
सम्पूर्ण सीमा पर नए मोचें खोल दिए। अन्त में सयुक्त राष्ट्र सघ के हस्तक्षेप से 
23 सितम्बर को युद्ध विराम हो गया । युद्ध-समाप्ति पर लगभग 750 वर्भमील 
पाबिस्तानी क्षेत्र भारत के अधिकार भे और 240 वग्रमील भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान 
के भ्रधिकार में रह गया था। सोवियत प्रघानमन्त्री कोसीगिन ने दोनों देशो के 
शऔर्पस्थ नेताओं की प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा ताशवन्द समभौते की व्यवस्था वी । 
]0 जनवरी, 969 को 9 बजे रात्रि को श्री अयूव खाँ और श्री शास्त्री ने एक 
समभति पर हस्ताक्षर कर दिए जो 'ताशकन्द घोषणा' के नाम से विख्यात हुआ । 
ताशकन्द समभोता, 70 जनवरी, 969---ताशवन्‍्द सममभौते (799॥॥ ८70 
]9०८ा००४) के मुख्य तत्त्व ये ये--- 
() दोनो देश परस्पर प्रच्छे पडोसियों के सम्बन्ध कायम रखने के लिए 
मयुक्त राष्ट्रसघ के चार्टर के धनुसार पूरा प्रयास करेंगे प्लौर शक्ति प्रयोग न कर 
जापसी विवाद को शान्तिपूर्सण ढंग से सुलभाएँये । 
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(2) दोनों देशो के सब सशस्त संनिक 25 फरवरी, 966 तक उन स्थानों 
पर लौट जाएँगे जहाँ वे 5 अगस्त, 2965 के पहले थे । दोनो ही पक्ष युद्ध-विराम- 
रेपा पर युद्ध-विराम को शर्ती का पालन करेंगे । 

(3) दोतों देश एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगे, 
एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार बन्द कर देगे और ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन देगे जिससे 
मैती में वृद्धि हो । 

(4) दोनो देशों के उच्चायुक्त अपनी-अपनी जगह लौट जाएँगे तथा सामान्य 
राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित किए जाएँगे | राजनयिक व्यवहार में 496! के 
वियना समभौते का सम्मान किया जाएगा । 

(5) दोनों देशों के वीच ग्राथिक सम्बन्ध, व्यापार, सचार और सॉस्क्ृतिक 
सम्पर्क काथम करने पर विचार किया जाएगा और दोनो ही देश वतंमान समभौते 
को कार्यान्वित करेंगे । 

(6) दोनी शीरप॑स्थ नेता अपने झ्धिकारियों को युद्धबन्दियों की वापसी का 
आदेश देंगे । 

(7) दोनों पक्ष शरसाथियो, निप्कासितों और गेर-कानूनी रूप से बसने 
वालो की समस्याझ्रो से सम्बन्धित प्रश्नों पर वार्ता जारी रखेंगे श्र ऐसी स्थित्ति 
पँदा करेंगे कि लोगो का देश से पलायन वन्द हो । सघर्पकाल मे दोनों पक्षो ने जिस- 
जिस माल या सम्पत्ति पर अ्रधिकार किया है उसके लौटाने के बारे में बातचीत 
की जाएगी । 

(8) जिन मामलों का दोनो देशो से सीघा सम्बन्ध है, उन पर विचार के 
लिए दोनो पक्षों की सर्वोच्च तथा अन्य स्तरों पर बंठकें होती रहेगी | दोनो ही पक्षों 
ने 'भारत-पाकिस्तान सयुक्त समितियाँ” नियुक्त करने पर भी सहमति प्रकट की जो 
अपनी-प्रपनी सरकारो को बताएँगी कि झ्गे और क्या कदम उठाए जाएँ । 

श्री शास्त्री के आ्राकस्मिक निधन के बाद श्रीमती इन्दिरा गाँधी भारत की 
प्रधानमन्त्री बनी । श्रीमती गाँधी ने भारतीय विदेश नीति को श्रान्तियों को दूर कर 
उसे एक नई दिशा प्रदान की । उन्होंने भारत-पाक सम्बन्धो का जो ताना-बाना 
चुजा वह निम्नानुसार हे -- 

रबात सम्मेलन, विमान प्रपहरण झादि--अग्रेल, 966 में पाकिस्तान 
बश्मीर सभस्या को पुन सुरक्षा परिपद्‌ मे ले गया। सुरक्षा परिषद्‌ कुछ न कर 
सभी । 22 सितम्बर, 7969 में मोरककों की राजधानों रकाव भें इस्लामी शिखर 
सम्मेलन झायोजित हुग्ना । पाकिस्तान के विरोध के कारण सम्मेलन के आयोजको 
मे भारत को निमन्‍नण नही भेजा । इस पर भारत की ओर से कूटनीतिक प्रयत्न 
कण गए और अन्तोगत्वा उसे सम्मेलन के आ्रायोजको द्वारा निमन्त्रण प्राप्त हो 
गया । पारिस्तान ने सम्मेलन मे भारत के भाग लेने पर सम्मेलन के बहिप्कार 
करने भ्ौर लौट जाने की धमकी दी झौर मोरको, जोईन आदि उसके अरब मित्रो 
ने उसका पूरा साथ दिया । केवल सयुक्त अरव गणराज्य का ही समर्थन भारत के 
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पक्ष में रहा। वास्तव में रत्रात में जो कुछ हुआ वह भारत का राष्ट्रीय अपमान था । 
पाकिस्तान निरन्तर भारत विरोदी कार्यवाहियाँ करता रहा । 30 जनवरी, 97] 
को इण्डियन एयरलाइन्स के एक यात्री विमान का अपहरण कर जवरन लाहौर हवाई 
अइडे पर उत्तारा गया । भारत में तीव्र रोप की लहर दोड गई और सरकार मे 
पाकिस्तानी विमानों के भारतीय प्रदेश से होकर उडने पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया। 

पूर्वो पाकिस्तान (बंगलादेश) का मुक्ति श्रान्दोलन - पाकिस्तान झ्रान्तरिक 
अराजफता का भी शिकार था। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति आन्दोलन ने जोर 
पकडा । पाकिस्तानौ शासकों ने इस जनसुक्ति आन्दोलन को भारत के पड्यन्त्र का 
परिग्याम बतलाया । एक तरफ तो इसे भारत-पाक समस्या के रूप में उछाला गया 
और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तानियों पर घोर अ्रत्याचार तथा प्रभूतपूर्व ह॒त्याकाण्ड 
चालू रखा जिससे लगभग व करोड शरणार्थी भारत आए । इस प्रकार पाकिस्तान 
ने भारत के विरुद्ध भीयणा विद्रोह छेड दिया । परित्यिति बियडती गई। पाकिल्‍्तान 
में भारत से युद्ध छेडने का उन्माद प्रवल होता गया और पश्चिमी तथा पूर्वी दोनो 
ही सीमान्तो पर पाक सेनाएँ झाएदिन छुटपुट हमज़े करने लगी। भारत ने पूर्ण 
सयम से काम लेते हुए पर्याप्त प्रयत्न किया कि युद्ध के वादल छुँट जाएँ, लेकिन होनी 
कुछ और ही थी । 

भारत-पाक युद्ध-चीन और प्मेरिका से मेट मे प्राप्त विपुल शस्प्रास्तर 
सहायता के बल पर पाकिस्तान ने 3 दिसम्बर, 97 को भारत पर प्रचानऊ ही 
भीपण हवाई हमला वोल दिया । इस प्रकार दोनों देशो के वीच घमासान युद्ध छिड 
गया । पश्चिमी मोर्मों पर युद्ध पाकिस्तान की भूमि पर लडा गया और पूर्वी मोर्चे 
पर भारतीय सेना तथा मुक्तिवाहिनी की सयुक्त कमान ने पाकिस्तानी सेना का 
सामना किया । 

युद्धकाल मे 5 दिसम्बर को सुरक्षा परिषद्‌ की आ्रापावुकालीन वंठक में 
पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि वह पूर्वी पाकिस्तान में क्रान्तिकारियों 
को सहायता देकर पाकिस्तान की क्षेत्रीय म्रखण्डता पर प्रहार कर रहा है। भारतीय 
प्रतिनिधि ने पाक झ्रारोपो का तीब्र विरोध किया । सोबि्तत्‌ रूस के वार-बार वीटो 
के कारण सुरक्षा परियद्‌ में भारत-विरोधी प्रस्ताव पारित नहीं हो सत्रा । इसी 
बीच 6 दिसम्बर को श्रीमती गाँधी ने भारतीय ससद्‌ में बयालादेश गणराज्य के 
उदय की सूचना दी । वगलादेश को मान्यता देकर श्रीमती गाँधी ने समस्या वो 
बिलकुल एक नया मोड दे दिया भर सयुक्त राष्ट्रसच तया सम्पूर्ण विश्व को बता 

दिया कि भारत किसी क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन को नही बरन्‌ एक स्वतन्त्र राज्य की 

बंध मरकार को सहायता दे रहा है। 26 दिसम्बर, 97] को वगतादेश यी 
राजधानी ढाका में पाक सेना ने झात्मसमपंण कर दिया | 7 दिसस्वर को एक- 
पक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा करते हुए भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल 
याहिया खाँ से युद्धवन्दी श्रस्ताव स्वीकार करने की प्रपील की। पाजिस्तान ने 
प्रध्व॑व स्वीकार कर लिया । 
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भारत-पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपना शक्तियाली सातवाँ जहाजी 

डा बगाल की खाड़ी में भेजा था जिसका उद्देश्य किसी न किसी रूप मे पाकिस्तान 

की सहायता करना था, किन्तु भारतीय हितो की रक्षार्थ हिन्दमहासागर भे रूसी 

युद्ध-पोतों की उपस्थिति ने अमेरिका को कोई ऐसा कदम न उठाने के लिए विवण 
कर दिया जिससे दोनो महाशक्तियों के टकराने का भय पैदा हो जाए ॥ 

युद्ध के परिस्याम--दिसम्बर, 97। के भारत-पाक युद्ध मे अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की इष्टि से कई महत्त्वपूर्ण परिणाम निकले -- 

] भारत की विदेश नीति में एक नया परिवर्तन आया । उसने पहले की 
अपेक्षा अ्रधिक यथार्थवादी और आत्मविश्वासपुरं रूप ग्रहण किया । पाकिस्तान के 
प्रति तुष्टिकरण की नीति के स्थान पर दृढता और ग्रावश्यक कठोरता की नीति 
ग्रपनाई जाने लगी । 

2 भारत में अमेरिका के विरुद्ध तीव्र ग्रसन्तोप व्याप्त हो गया और भारत 
सरकार का यह निश्चय ग्रौर भी दृढ़ हो गया कि अमेरिवी सहायता पर आधित न 
रहा जाए। भारत में आत्म-निर्मरता का एक आन्दोलन-सा उठ खडा हुआ। 

3 सोवियत सघ और भारत की मैत्री अधिक घनिष्ठ हो गई । स्पष्ट हो 
गया कि सोवियत सध भारत का एक विश्वसनीय मित्र है तथा भारत को चीन से 
डरने की आवश्यकता नहीं है 

4 इस युद्ध के फलस्वरूप न केदल पाकिस्तान खण्डित हुआ तथा झमेरिका 
ग्ौर पाकिस्तान पहले की तुलना में अधिक निकट झाए क्योकि अमेरिका के लिए 
एशिया में श्रव टूटे पाकिस्तान के अलावा ग्रौर कोई सहारा नही रहा । 

$. एक प्रबल सँनिक शर्क्ति के रूप मे भारत की विजय से छोटे पडौसी 
राष्ट्रो के मन मे यह आशका घर कर गई कि कही भारत उनके प्रति दबाव की 
नीति न अपनाएं, लेकिन कच्वादीवू श्रीकाः को सौप कर भारत ने इस प्रकार की 
आशकाओं को निर्मुंल कर दिया 4 

6 पाकिस्तान में सैनिक शासन के प्रति तीब्र असन्तोप उत्पन्न हो गया भौर 
अन्त मे प्राकिस्तान की दागडोर असनिक राजनीतिज्ञ श्री भुट्टो के हाथ में ग्राई। 

7 नवोदित बगलादेश और भारत के बीच मैती का निरन्तर विकास होता 
चला गया । 
शिमला-समकैक्ष 

>भारत और पाकिस्तान दोनों देशो में यह चेतना उत्पन हुईं कि वे प्रस्व॒रिक 
जार्ता झारा ग्रपने सभी विवादों का समाधान कर उपमहाद्वीप में मैज्ी के एक नए 


यूग का भूतरपात करें 
972 के अन्तिम सप्ताह में एक शिखर सम्मेलव दुआ. 3 जुलाई को दोनो देशो के 


बीच ऐतिहासिक शिमला-सममोते पर हस्ताक्षर हो यए । इस समभौते के कछ 
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] भारत व पाकिस्तान की सरकारों का सकत्प है कि वे दोनों देशो के 
बोच श्रव तक चले आर रहे विद्वेप और विवादों को समाप्त कर पारस्परिक मैदीपूर्ण 
सम्बन्धो व उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए काम करेंगी ताकि 
दोनो देश झषने साधनों व शक्ति का उपयोग अपनी जनता के हित में कर सके । 

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत व प्राकिस्तान की सरकारें इन बातों 
पर सहमत हैं -- 

(क) दोनो देशो का सकल्प है कि वे अपने मतभेदो को द्विपक्षीय वार्ता 
द्वारा शान्तिपूर्ण उपायो से या ऐसे शान्तिपूर्ण उपायो से जिनके बारे में दोनो देशो 
के बीच सहमति हो गई हो, हल करेंगे । जब तक दोनो देशों की समस्या का प्रन्तिम 
रूप से समाधान न हो जाए, कोई भी एक पक्ष स्थिति को नही बदलेगा श्रौर दोनों 
देश इस बात का प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई काम न हो जिससे झान्तिपूर्णा सम्बन्धो 
को आधात पहुँचे । 

(ख) सयुक्त राष्ट्रध की घोषणा के अनुसार दोनो राष्ट्र एक-दूसरे के 
विरुद्ध वल प्रयोग नहीं करेंगे तथा वे ने तो एक-दूसरे की सीमाओो का अतिक्रमण 
करेंगे और ने राजनीतिक स्वतन्त्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे। 

2 दोनो ही सरकारें अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक-दूसरे के प्रति एणापूर्ण 
प्रचार तही करेंगी । दोनो राष्ट्र उत सभी समाचारो को प्रोत्साहन देंगे जिनके 
माध्यम से आपसी सम्बन्धों में सुधार की आशा हो । 

3 आपसी सम्बन्धों में सामान्यता लाने की दृष्टि मे--(क) दोनो राष्ट्रो 
के बीच डाक-तार-सेवा तया जल एवं वायु मार्गों द्वारा पुन सचार-व्यवस्था स्थापित 
की जाएगी । (ख) एक-दूसरे के सागरिक और निकट भ्राएँ, इसके लिए नागरिकों 
को झाने-जाने की सुविधाएँ दी जाएँगी । (ग) जहाँ तक सम्भव हो सके व्यापारिक 
एवं प्रस्य झआधिक मामलों भें सहयोग का क्रम शीक्रातिशीश्न प्रारम्भ होगा । 

(घ) विज्ञान एवं सॉँस्क्ृतिक क्षेत्रो मे झ्रादान-प्रदान बढाया जाएगा । 

4. स्थायी शान्ति स्थापना की प्रक्रिया का क्रम आरम्भ करने के लिए दोनों 
सरकारें सहमत है कि (क) भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएँ अपनी. अन्तर्राष्ट्रीय 
सीमा में लौट जाएँगी। (ख्) दोनों देश बिना एक-दूसरे की स्थिति को क्षति 
पहुँचाए जम्मू-कश्मोर में 77 दिसम्बर, 97 को हुए युद्धवराम की नियल्‍्नण- 
रेखा को मान्यता देंगे । (_) सेनाओ की वापसी इस समभौते के लागू होने के 
30 द्विव के झन्दर पूरे हो जाएगी ? 

5. दोनो देशों की सरकारे इस वात पर सहमत है कि उनके राषस्ट्राध्यक्षो 
प्रतिनिधि स्थायी श्वान्ति की स्थापना और सम्वन्धों को सामान्य बनाने के लिए 
प्रावश्थक व्यवस्थाओ के बारे में विचार-विमर्श करेंगे। इनमे युद्ध-बन्दियों एव 
नामरिको की वापसी, जम्मू-कश्मीर समस्या के अन्तिम हल व बू टनीतिक सम्बन्ध 
स्थापित करने के अस्त घामिल हैँ) 
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शिमला-समभौते के वाद 

शिमला-समकौते के वाद भारत और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान और 
बगलादेश के बीच सम्दन्ध सुधारने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जम्मू-कश्मीर मे 
वास्तविक नियन्‍नण रेखा को अन्तिम रूप में श्रकित करने के उपरान्त दोनो पक्षो 
की सेनाएँ प्रपने-प्पने स्थानों पर लौट गई । पाकिस्तानी युद्धबन्दियों तथा पझम्य 
मानवीय समस्याप्नो पर झनेक स्तरो पर बातचीत चली ओर अन्त मे 28 ग्रगस्त, 
]973 को इन प्रश्नो पर भारत और पाकिस्तान के वीच सममौता हो गया । 

शिमला-समभौते से यह तय किया गया था कि कश्मीर के प्रश्न का स्थायी 
समाधान पाकिस्तान के साथ सम्वन्धों के सामरान्योकरण और शान्ति स्थापना के 
बाद ही निकालता है, किन्तु सितस्वर, 973 मे मुट्टो से सयुक्त राष्ट्र महासभा के 
समक्ष अपने भाषण में फिर कश्मीर की रट लगाई । तवम्वर, 973 में पाक- 
प्रधानमन्त्री ने प्राकिसतान अ्रधिकृत कश्मीर के दौरे के समय कुछ ऐसे वयान जारी 
किए जो शिमला-समभौते के प्रावधानो के विपरीत ये । 

8 भई, 974 को जब भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया तो 
भुदूटों ने घोषणा की कि यदि भारत प्रणु-बम बनाता है तो पाकिस्तान भी अणु-बम 
बनाएंगा, चाहे उसे घासपात खाकर या भूले ही रहना पड़े । श्रीमती गाँधी ने यह स्पष्ट 
कर दिया कि भारत अणु-शक्ति का विकास रचनात्मक उड़ श्य के लिए कर रहा है। 
भारत ने अ्रनाक्रमण्य सन्धि का प्रस्ताव रखा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे ठुकरा दिया । 

युद्ध के फलस्वरूप दोनो देशों के वीच डाक, दुर-सचार प्र यात्रा सुविधाएँ 
समाप्त हो गई थी। सितम्बर, 974 म इस्लामाबाद मे दोनों पक्षो ने तीन 
समझौतो पर हस्ताक्षर करके इन सुविधाओं को तत्काल जारी करने का निर्णय 
लिया । प्रमस्त, 975 भे पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर के लिए परिषद्‌ की 
स्थापना की जिसके अन्तर्गत प्राकिसतान सरकार ने अधिकृत कश्मीर पर गझ्पने 
नियन्धण को पहली बार सस्थागत रूप दिया । भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार 
से कहा कि इस परिपद्‌ को स्थापना शिमला-समभौते का उल्लघन है क्योकि यह 
जम्मू तथा कश्मीर के पाकिस्तान ग्रधिकृत प्रदेशों की स्थिति मे एक-पक्षीय 
परिवतंन है | 

दर्ष 976-77 भे दोनो देशो के सम्वन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया कुछ 
आये बढी । दोनो पक्षों ने निजी क्षेत्रों मे द्विपक्षीय व्यापार चालू करना स्वीकार 
किया, जुलाई, 976 में दोनो देशो के बीच हवाई सम्पर्क और दैनिक सम्बन्ध पुन 
स्थापित हुप्रा । 
जनता काल 

977 में भारत में जनता पार्टी सत्ता मे आई। इसी वर्ष पराविस्तान के 
सामने युद्ध न करने के समभौते का श्रस्ताव रखा गया किल्‍्तु पाहिस्तान ने इसे 
प्रस्ताव को पुनः अस्वीकार कर दिया | फरवरी, 978 में भारतीय विदेश मन्त्री 
ने पाकिस्तान की यात्रा को। 2 वर्षों मे किलो भारतीय विदेश मन्त्री वी यह 
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पहली पाकिस्तान यात्रा थी । 978 में पाकिस्तान के वेदेशिक मामलो के सलाहकार 
श्री श्रागाह॒थ्ाही की यात्रा के अवसर पर सलाल पन-विजली-परियोजना के सम्बन्ध में 
एक करार पर हस्ताक्षर हुए जिससे 8 वर्षो से चली झा रही समस्या सुलक गई। 
इन्दिरा-राजीव काल 

जनवरी, 980 मे काँग्रेस के पुन सत्तारूद होने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति 
जिया उल हक ने अपने सन्देश मे शिमला समभौते के प्रति प्राकिस्तान की प्रतिबद्धता 
को दोहराया झौर दोनो के वीच सम्बन्ध सामान्य बताने की प्रक्रिया को तेज करने 
की ग्राशा प्रकट की । दिसम्बर, 93। में अमेरिकी सेनेट ने रीगन प्रशासन द्वारा 
पाकिस्तान को झाधुनिकतम एफ-6 विमान देने सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन 
क्र दिया जिसका विरोध करते हुए भारत सरकार को कहना पड़ा कि पाकिस्तान 
की सैनिक शर्क्ति मे ग्रन्धाधुन्ध बृद्धि भारत के लिए खतरे और चिन्ता का विपय है | 

अगस्त, 984 में पाकिस्तान ने भारत के एक विमान के अपहरणवर्ताओ को 
सक्रिय सहायता दी । इतना ही नही, वह पजाब के उद्रवादी तत्त्वो को बरावर सहायता 
देता रहा और तीसरे देशो के माध्यम से भी उन्हे सुविधाएँ प्रदान करता रहा । 
984 में गुरुनानक जयन्‍्ती के अवसर पर पाकिस्तान स्थित ननकाना साहब की 
यात्रा पर गए भारतीय तीर्थयात्रियों मे जबरदस्त भारत विरोधी प्रचार करवाया 
गया । इन घटनाग्रों ने भारत-पाकिस्तान तनाव को और भी गहरा कर दिया । 

3] अक्तूबर, 984 को श्रीमती गांधी के निधन के उपरान्त पाकिस्तान 
के प्रति भारत की विदेश नीति अपरिवर्तित रही / प्रप्रेल, 7985 में भारत ने 
पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक वह पजाव के आतववादियों को 
सद्वायता देना बन्द नहीं करेगा तव तक उसके साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित नहीं 
हो सकेंगे । राजीव गाँधी ने प/क्तिस्ताव से झ्राग्रह किया कि वह जत्याधुनिक और 
आक्रामक हक्षियारों की खरीद बन्द करके भारत की पहल पर सकारात्मक 
प्रतिक्रिया व्यक्त फरे ताकि दोनों देशों के बीच विश्वास पंदा हो सके । उन्होंने यह 
भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाने की सबरें भारत के लिए 
गम्भीर चिन्ता का विषय है । 

दूसरी ओर जनवरी, 985 में भारत-पाक सयुक्त झ्रायोग की तीन दिवसीय 
बेंठक समाप्त हुई जिसमे दोतो देशों ने कृपि अनुसन्धान श्रौर विकास के क्षेत्र में 
झ्रापसी सहयोग के समभौते पर हस्ताक्षर किए | साथ ही सास्कृतिक एवं श्राथिक 
क्षेत्रो म आपसी आदान-प्रदान बढाने तथा याश्रियो को नई सुविधाएँ देने के सम्बन्ध 
में समभझौतो के प्रारूप को ग्रन्तिम रूप दिया गया । व्यापार बढाने के बारे में बैठक 
में विशेष प्रगति हुई | दोनो देशो में दुर-सचार सुविधाएँ बढाने पर भी सहमति हुई । 

| अगस्त, 985 वो भारत व पाकिस्तान ने इस वात पर सहमति ब्यक्त 
को कि दोनों देशों के वीच ब्थापफ समभौता होना चाहिए ताकि भारत-पराकिस्तान 
युद्धर्जन संधि प्रस्ताव की परिधि बढ़ाई जा सके । 23 दिसम्बर, 985 को 
भारत व पाकिस्तान के मध्य नई सवार व्यवस्था आरम्भ हो गई । इसस दोनो देशो 
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फे बीच दूर संचार सम्पर्क का स्तर और ऊँचा उठ गया । 8 नवम्बर, 985 को 
भस्क्ट में पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमन्त्री के बीच चर्चाएँ हुई । 
यह उनकी चौथी बंठक थी । दोनो ने द्विपक्षीय समस्याओं तथा सहयोग के क्षेत्रों 
पर विचार फ़िया । 

॥7 दिसम्बर, 985 को जनरल जिया की भारत यात्रा के प्रवसर पर 
दोनो देशो ने इस वात की पुष्टि की कि परमाणु बम बनाने का उनका कोई विचार 
नही है | एक-दूसरे के परमाणु सयन्त्रों पर झाक्रमण न' करने को भी सहमत हो गए । 

भारत व पाक्स्तान के मध्य 0 जनवरी, 986 को पहली बार एक 
व्यापक व्यापारिक समरभौता सम्पन्न हुआ । परिस्यामस्वरूप दोनो देशों के बीच 
आिक सम्बन्धो में एक नए युग की शुरूआत हुई । पाकिस्तान ने पिछले सात वर्षों 
से लगा प्रतिवन्‍्ध हटाकर अपने निजी क्षेत्र को भारत से 42 बस्तुएँ आयात करने 
की श्रनुमति प्रदान वी। सहमति-पत्र में कहा गया कि दोनो देशों के वीच सावंजनिक 
क्षेत्र के द्वारा व्यापार को पहले से दुगुना किया जाएगा । 8 जनवरी, 986 को 
भारत व पाकिस्तान ने एवन्दरूसरे के परमाणु सयन्त्रो पर झाक्रमण ने करने सम्बन्धी 
दस्तावेजों का इस्लामाबाद में झ्रादान-प्रदान किया । 

4987 के प्रारम्भ से ही भारत-पाक सीमा पर सेनिक जमाब चिन्ताजनक 
रूप से वढ़न लगा । पजाव स्रीमा पर पाकिस्तानी सेना के जमाव से पैदा खतरे को 
ध्यान मे रखते हुए भारत ने भी पजाव सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी। 
कुछ समय बाद राजस्थान सीमा पर भी इसी तरह सेना तंनात कर दी गई और 
वायु-मेना व नौ-सेना को भी सतक (रेड अलर्ट) रहने को कहा गया । अन्‍्तत' 
2 मार्च को भारत व पाबिस्तान के बीच राजस्थान सेक्टर से झपनी सेनाप्नो को 
“सामान्य शान्ति क्षेत्र मे वापस लौटाने पर समभौता हो गया और समभौते के 
अनुरूप नियत ग्रवेधि के भीतर सेनाएँ पीछे हटाने का कार्य शान्तिपूर्वक सम्पन्न 
हो गया । सितम्बर, 987 के अन्तिम चरण में जम्मू-कश्मीर के सियाचीन क्षेत्र मे 
पाकिस्तान की एक पूरी बटातसियन ने भारतीय अग्रिम चौकियो पर आक्रमसस क्या 
फिन्तु उसे जूलटे पाँव लौट जाना पड़ा । 

क्षेत्रे में सामान्य सम्बन्ध भ्रक्रिया मे सुधार होने के बावजूद दोनो 
देशी के बीच मौलिक मतमेद अभी पूर्ववत्‌ है । दोनो देशों की अपनी विवशताएं हैं । 
भारत के सामने चीन के दवाव से बचने की विवशता है जिसका एकमात्र हल एक 
खशक्त प्रतिरक्षण द्ूबर्थए है ५ शुट-जिरदेष्स होने के कारए ऊाख्त खोडियल रूप उथा 
अमेरिका के सैनिक गुटो में से किसो की भो शरण नही ले सकता । दूसरी ओर 
पाकिस्तान को विवश्ञता यह है कि वह कश्मीर के अधिकृत प्रदेश भारत को नहीं 
लोटा समता, साथ ही अफगानिस्तान के भीतर प्राक सीमा पर सोवियत सेनाप्रो 
का जमाव उसके लिए एक खतरनाक स्थिति है । सोवियत सघ किसी भी समय 
प्राकिस्तान को लाधकर ग्ररव सागर तक पहुंचना चाहेगा क्योंकि उसे अमेरिका की 
टवकर की नौ-संनिक शक्ति बनने के लिए गरम पानी के बन्दरगाह की झावश्यक्ता 
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है | ऐसी स्थिति मे एक ओर वह भारत से डरता है कि भारत शक्ति द्वारा कश्मीर 
का पाक अधिकृत क्षेत्र उससे वापस लेने की कोशिश करेगा, दूसरी और वह 
सोवियत सघ से डरता है | इन्ही कारणो से उसे अमेरिका की शरण में जाना 
पडा है और वह परमाणु वम बनाने की दिश्या मे तेजी से अग्रसर है । भारत-पाक 
चनाव स्वाभाविक है, यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्त्व शक्ति-सघर्य की माँग 
है । दोनों देशो को इस स्थिति हू) जीवा-सीखना होगा । वे एक-दूसरे का पंरदोस 
नहीं छोड सकते, सध्प भी नही । 
भारत और श्रीलंका 
भारत,के दक्षिण की ओर हिन्द महासागर में स्थित श्रीलका राजनीतिक और 
सामरिक दृष्टि से एक अत्यधिक मद॒त्त्वपूर्णो द्वीप है । भारत और श्रीलका के सम्बन्धो 
में उतार-चढाव आते रहे है | उन्होने पारस्परिक विवादों को शान्तिपुर्ण ढंग से 
सुलभाया है | कोलम्बों योजना के अन्तर्गत भारत ने श्लीलका के आधिक विकास में 
सहायता दी । 955 के वाण्डु ग-सम्मेलन में दोनो देशों ने एकन्दूसरे के साथ 
सहयोग किया । 962 में भारत पर चीनी झ्ाक़मणा के सन्दर्म मे श्रीलका ने निष्पक्ष 
नीति का अवलम्वन न कर भारतीय भावना्रो को ठेस पहुँचाई, तथापि प्रधानमन्त्री 
श्रीमती भण्डारनायके ने तटस्थ देशों का कोलम्बों सम्मेलन के आयोजन भ्रोर 
सम्मेलन द्वारा पारित कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध मरे पीकिग तथा दिल्‍ली की 
याताओ द्वारा भारत-घीन विवाद का शान्तिपूर्णा हत स्ोजने की चेष्टा द्वारा भारत 
का समाधान कर दिया । 965 मे दोनो देश तब झधिक निकट ञ्रा गए जब 
श्रीलका के तत्कालीन प्रधानमस्ती सेनानायके ने भारत के न्‍्यायोथित पक्ष का समर्थन 
किया और चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने तथा कोलम्बों श्रस्तावों को न 
मानने के लिए उसकी निन्‍दा की । 970 मे नेतृत्व पुन. धीमती भण्डारनायके के 
हाथ में श्राया । मई, 797] मे उतकी सरकार को उम्रवादी वामप्थियों के व्यापक 
विद्रोह का सामना करना पड़ा जिसे दबाने के लिए उन्हे भारत की सहायता लेनी 
पड़ी । भारत के हेलीकोप्टरो ने श्रीलक्ा के अनेक भागों में गश्त लगाई और 
भारतीय जहाज श्रीलका के बन्दरगाह प्र लगर डाले खड़े रहे ताकि श्रीलका 
सरकार को शान्ति भर सुरक्षा की स्थापना मे आवश्यक सहायता प्राप्त हो सके । 
भारत ने श्रीलका को शंस्त्रों की सहायता भी दी । 
दोनो देशो के सम्बन्ध उत्तरोत्तर सुधरते गए । श्रीमती गाँधी ने अप्रेल, 
972 में धीलका की यात्रा की और सयुक्त विज्ञप्ति में दोनों प्रधान मन्नियों ने 
स्वीकार किया कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याग्रो पर दोनो देशो के विचार एक-दूसरे के 
बहुत निकट हैं । दोनों देशो के वीच आधथिक सहयोग सहित अनेक विपयो पर 
विचार-विमर्श के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने श्वतूबर, 973 में श्रीलका 
की यात्रा की'। जनवरी, 973 में श्रीमती भण्डारनायके भारत श्ाई । 
23 अप्रेतल, 976 को भारत झौर श्रीवक्षा के वीव एक सोमा सम्बन्धी 
समझौता हुप्रा जो शीघ्ष ही दोनो देशो द्वारा पुष्टि-पत्रो के आदान-प्रदान के साथ 
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लागू हो गया | भारत और श्रीलका के बीच स्थल सीमा नहीं है, केवल समुद्र 
है। श्रत. यह सीमा समभौता वस्तुत समुद्री सीमा विषयक समभौता है । दोनो 
देशो ने यह स्वीकार किया कि प्रत्येक देश के तट के 200 मील तक का समुद्री क्षेत 
उसका ग्राथिक क्षेत्र होगा और जहाँ दोनो के बीच की दूरी 200 मोल से कम होगी 
यहाँ दोनो की बीच की रेखा सीमा होगी । अगस्त, !976 में ग्रुट-निरपेक्ष शिसर 
सम्मेलन के सम्बन्ध में प्रधानमस्त्री और विदेशमन्ती ने कोलम्बो की यात्रा की 
जिससे दोनो देशो के सौहाद् पूर्णा सम्बन्ध भर दृढ़ हुए । भारतीय मूल के व्यक्तियों 
के सग्बन्ध के 964 के समभौते के ग्रन्तर्गत 3] दिसम्बर, 976 तक 2,37,390 
व्यक्ति भारत प्रत्यावतित किए गए और ,35,680 व्यक्ति श्रीलका मे नागरिकों 
के रूप में पजीकृत किए गए। 

मार्च, 4977 मे जे आर. जयवधंन श्रीलका के प्रधानमन्त्री बने । दोनो 
देशों के बीच 977 मे ही एक सास्क्ृतिक करार पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने 
सामूहिक उपयोग की अनिवाय॑ वस्तुओ तथा मध्यवर्ती साजन्‍-्सामान की खरीद के 
लिए श्रीलका को 7 करोड रुपये का ऋण दिया । श्रीलका के सशोधित सविधान 
के अन्तर्गत जयवर्धन प्रथम कार्यकारी राष्ट्रपति वनाए गए । अक्तूबर, 978 मे 
राष्ट्रपति जयवर्धन की यात्रा और फरवरी, 979 मे प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई 
की श्रीलका यात्रा से दोनो देशो के सम्बन्धो में विद्यमान सौहाद ता परिलक्षित 
हुई । दोनो पक्षो ने यह स्वीकार क्या कि दोनो देशो के बीच अब कोई समस्या 
नही है । जनवरी, 980 मे श्रीमती गाँधी के पुन सत्तारूढ़ होने के बाद से दोनों 
देशो के सम्बन्ध श्रौर अधिक सुद्ढ हुए । 980 में राष्ट्रपति जयवर्धन ने अपने 
विदेश भन्त्री के साथ भारत की यात्रा की । 

श्रीलका में भारतीय मूल के राज्यविहीन व्यक्तियों के कारणा उठने वाली 
समस्याओं के समाधान के लिए भारत झौर श्रीलका निरन्तर कोशिश करते रहे 
तथापि यह हल नही हो पाई। 

]964 और 974 के देश प्रत्यावर्ततन समझौते पर भ्रमल करके श्रीलका 
के तमिल लोगो की समस्या बहुत हृद तक सुलभाई जा चुको थी | भारत और 
श्रीलका की सरबारें राज्यविहीन व्यक्तियो की समस्या के बारे में एक-दूसरे से 
निकट सम्पर्क बनाएं हुए थी । 983 में श्रीलका मे भारतीय मूल के निवातियो 
की समस्या ने भ्चानक ही तुल ल लिया और सेकडो मानूम तमिल जनों की हत्या 
कर दी गई झ्औौर 50 हजार से भी अधिक लोग शरणार्थी वन गए । हजारों मकानो- 
दुकानों को लूठ लिया गया । स्वाभाविक था कि भारतीय भूल के निवासियों के 
सकट पर भारत प्पनी चिन्ता व्यक्त करता । घटनाएँ स्तामान्य दर्जे की नहीं थी। 
भारतीय राजनथिको और कमेंचारियो के घरो पर हमला क्या गया । हत्यारों 
का दौर जोर पकडता गया और झेसे समाचार प्रकाशित हुए कि दगो पर काबू पाने 
के लिए श्रीलका ने प्मेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, बमलादेश झादि से संनिक 
महायता मांगी | घिहली राप्ट्रपति श्री जयवर्घन ने यहाँ तक कह दिया कि--"यदि 
सयोण्वश भारत पस्‍्राक्रमएा करता है तो सम्भव है कि हम पराजित हो जाएँ लेकिन 
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लडेगे शान से ।” अग्रस्त, 983 मे राष्ट्रपति जयवर्बन के भाई एच. डलब्ल्यू- 
जयवर्धन ने भारत में श्रीमती गाँधी से श्र फिर भारत के विद्येप दूत 
श्री पारथसारथी ने राष्ट्रपति जयवर्धन से बातचीत को । किन्तु समस्या का कोई हल 
नहो निकल सका । जनवरी, 2984 में श्री पारथसारथी तोसरी बार श्रीलका गए । 
उनकी इस यात्रा के परिणामस्वरूप तमिल यूनाइटेड लिवरेशन फ्त्ट ने राष्ट्रपति 
जयवर्धन द्वारा प्रस्तावित सवेदलीय सम्मेलन में हिस्सा लेना स्वीकार क्या | लेकिन 
यह सम्मेलन किसी ठोस नतीजे पर नही पहुँच सका झर वर्ष के अनन्त में बातचीत 
खत्म हो गई । 
श्रीलका की सरकार ने एक-के-बाद-एक कई असाधारण कदम उठाए, जैसे 
भारत और श्रीलका के बीच नौकाओओ के क्रवागमन पर प्रतिवन्ध लगा दिया । 
भारत सरकार ने श्रीलका की सरकार को मूित किया कि उत्तका यह कदम भारत- 
श्रीलबा समुद्री सीमा समभौते के विरुद्ध है और इससे भारतीय मछुप्नारो को 
परेशानी हो सकती है जो कि परम्परा से झ्पनी नौकाएँ इस समुद्र में ले जाते रहें 
है । वाद में श्लीलका की नौसेनिक नौकाग्रो द्वारा भारतीय मछेरो को परेशान करने, 
धमकियाँ देने झौर उन पर आक्रमण को घटनाएँ हुई । भारत की सरझार ने इन 
चटनाओ के बारे भे श्लीलका से विरोध प्रकट किया $ श्रीलका मरकार ने कोलप्वो 
स्थित अमेरिकी राजदूतावास में इजरायल के हिंतो की देखभाल करने वाले एप 
अनुभाग की स्थापना की घोषणा की और इजरायली झासूचना सगठन तथा 
ब्रिटिश सुरक्षा विशेषज्ञों की सेवाएँ हासिल की । श्रीलका में विदेशी सुरक्षा और 
आमूवना समठनो के प्रवेश से भारत को चिन्ता हुई । 
भारत की दिलचस्पी श्वरीलका की जातीय समस्या सुलकाने में थी, इसका 
सीधा झसर उस पर पड रहा है । 40,000 से ज्यादा तमिल श्रीलक्रा से भागकर 
भारत ग्रा गए, उसने उन्हें मानवीय प्राधार पर आश्रय दिया । भारत ने इस वात 
पर वल दिया कि श्रीलका की जातोय समस्या अनिवायंत एक राजनीतिक समस्या 
है और इसे शालन्तिपूर्वक वातचीत द्वारा श्रीलका की एकता और प्रादेशिक प्रखण्डता 
बनाएं रखते हुए राजनीतिक स्तर पर निपटाया जाना चाहिए । 
राष्ट्रपति जयवर्धन 30 जून 984 को जब भारत की राजक्षोय यात्रा पर 
आए तो उन्हे बहुत साफ़ तोर पर बताया गया क्रि भारत की नीति श्रीलका के 
आन्तरिक मामलो में हस्तक्षेप करने की नही है यौर वह श्रौलका की ग्रखण्डता के 
लिए प्रतिवद्ध है झौर वह चाहता हैं कि इस समस्या का बोई राजनीतिक समाधान 
शीघ्र खोजा जाए जो सभी सम्बद्ध पक्षों को स्वीकार्य हो । परन्तु समस्या का कोई 
हल नहीं निकला तथा इसको लेकर भारत श्लौर श्रीलका के मध्य तनाव बना 
रहा । श्रीलका सरकार के प्रधानमत्री श्वी आर. प्रेमदास ने जब यह झारोप लगाया 
कि भारत श्रीलका की जातीय समस्या को हल करने में सवस बडी बाधा हूँ तथा 
बढ़ पृथहू तमिल राज्य की माँग करने वाले उग्रदादियों को तमित्रनाई में शररा दे 
रहा है, तो यह्‌ तनाव और भी बढ गया । 
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श्रीलका की नौसेना ने भारतीय मछुझनरों को तग करना शुरू कर दिया । 
जनवरी, !985 में श्रोलका की एक गश्ती नोका ने भारतीय जल सोमा के भीतर 
प्रवेश करके मछुप्नारो पर आक्रमस्य किया जिससे दो मछुझारे मारे गए। मछुझारो 
द्वारा सरकार से सरक्षस्ा की माँग करने पर एक भारतीय जलपोत ने श्रीलका की 
एक सशस्त्र गश्ती नौका को भारतीय जल सीमा भे पकड़ लिया । श्रोलका सरकार 
ने इस कार्यवाही पर झ्रापत्ति की | जनवरी के अन्त मे भारत ने श्रीलका के नाविको 
को रिहा कर दिया उससे पूर्व श्रीलका ने 20 मछुप्रारो को रिहा कर दिया था। 

3 जून, 985 को नयी दिल्ली में प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी झौर राष्ट्रपति 
जयवर्घन के बीच इस समस्या पर लम्दी बातचीत शुरू हुई । दोनो पक्षों मे इस बात 
पर सहमति व्यक्त की कि हर प्रकार की हिसा को पहले कम झर फिर समाप्त किया 
जाए ॥ इससे भी स्थिति भें कोई अन्तर नहीं आया । 

5 जनवरी, 986 को दोनो देशो के बीच एक समभौता सम्पन्न हुआ 
जिसमे तथ किया गया कि श्रीलका फरवरी, 986 में 94 हजार नागरिकताविहीन 
तमिलों को श्रीलका की नागरिकता प्रदान करेगा । भारत ने 5,06,000 लोगो को 
नागरिकता प्रदान करने की वचनवद्धता दोहराई है । इसमे भारत 86 हजार 
लोगो को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा । इस प्रकार यह समस्‍या तो हल हो 
गई परन्तु श्रीलका के तमिलो की श्रीलका में स्वतस्त्र तमिल राज्य की माँग 

पूवंबत बनी रही । 

उधर तमिल उग्रवादियो ने उत्तरी श्रीलका के जाफना प्रान्त पर शलत्न बल 
से प्रधिकार जमा लिया तथा सरकार ने सेना के बल पर तमिल उम्रवादियों के 
दमन और जाफना पर फिर से नियस्त्रणा की कार्यवाई शुरू करदी । सैनिक हमले 
से जाफना में भारी सख्या मे लोग हताहत हुए । भारत ने श्रीलका सरकार से इस 
पर अपना विरोध प्रकट करते हुए जाफ्ना के हृताहतो के लिए राहत सामग्री 
भेजने का निश्चम किया । राहत सामग्री लेजाने वाले भारतीय जहाजो करे श्रीलका 
की नौसेना मे रोक दिया | भारत सैनिक टकराव की कसी भी स्थिति से बचना 
चाहता था, साथ ही राहत सामग्री पहुंचाना भी आझ्रावश्यक था । ग्रत. भारतीय 
वायुसेवा ने आकस्मिक पहल कर राहत सामग्री जाफवा में गिराई । इस पर श्रीलका 
और भारत के बीच 5 जून 987 को कोलम्बो में इस समझौते पर हस्ताक्षर 
हुए कि भारतीय राहत सामग्री की जाँच भारतीय रेडक्रास व श्रीलका सरकार के 
अधिकारी करेगे, तत्पश्चात्‌ उसे शस्तहीन भारतीय नौकाएँ श्रीलका की तटीय जल 
सीमा तक से जाएँगी । वहाँ से ये नोकाएँ श्रीलका की नौसेना के संरक्षण में 
जाफना व सम्बद्ध तटों पर पहुँचाई जाएँगी । सामग्री वितरण के कार्य को भारतीय 
ईडक्लाम व श्रीलक्ा के भ्रधिकारियों की देखरेस में क्या जाएगा। 

भआरत-ध्ोलका समझौता, जुलाई 987 

अन्तव. भारत के प्रधानमत्री राजीब गाँधी 29-30 जुलाई, 987 को 

श्रीलका वी 2 दिन की राजकीय यात्रा पर कोलम्वों गये जहाँ उन्होने श्रोलका के 
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राष्ट्रपति जयवर्दधव के साथ एक समभौते पर हस्ताक्षर क्ियि। इस समझौते से 
4 वर्ष से चली भ्रा रही तमिल समस्या का समाघान होने छो प्लाजा उत्पन्न हो गयी 
क्योकि समझौते के अन्तर्गत समाविप्ट नई व्यवस्था को सभी तमिल युटों ने स्वीकार 
कर लिया था। 
समभौते की मुख्य बाते 

4 श्रीलका के पूर्वी और उत्तरी प्रान्तो को मिलाकर एक इकाई बनाई 
जायेगी जिसकी पुष्टि जनमत सग्रह के आधार पर होगी। जनमत सम्रह 3! दिसम्बर 
988 तक होना है । 

2 इस जनमत संग्रह की निगरानी श्रीलका के मुख्य न्यायाघीश को 
जध्यक्षता में गठित एक 3 सदस्योय समिति करेगी । 

3 उत्तरी और पूर्वी प्रान्तीय परिषदों के चुनाव 3] दिसम्बर, 987 तक 
पूर्णो कर लिये जायेंगे । इसके लिये भारतीय प्रेक्षक वुलाये जायेंगे । 

4, 5 अगस्त, 987 तक पूर्वी तथा उत्तरी प्रान्तो में प्रापातु स्थिति 
समाप्त कर दी जायेगी । 

$ सारी श्रीलका में आम माफी को धोपशा की जावेग्री मौर सब 
राजनीतिक बंदी रिहा कर दिये जायबे । 

6 उम्रवादी तमिल गुट हथिवार डाल देंगे और श्षीलका के सेनिक वेरको 
में वापस चले जायेंगे । 

7 भारत सरकार इस समभौते को लागू करने की ग्रारटी देतो है शनौर 

(क) श्रीलका के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही के लिए भारत सरफ़ार अपने 
क्षेत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं देगी ॥ 

(स्र) भारतीय नौसेना श्रीलका के विस्द्ध की जाने वाली कसी नी 
उग्रवादो कार्यवाही को रोकेगी । 

(ग) इन प्रस्तावों को लागू करने के लिये यदि श्रोलका सरकार भारत स 
सहायता माँग्रेगी तो भारत सरकार सहायता देगी । 

(ध) भारत तथा श्रीलका सरकारें तमिलो ग्लौर लिहलियो को सुरक्षा की 
गारटी देंगी । 

8 श्रीलका की धघरकारी भाषा घिहली, तमिल झौर गग्नेजी होगी । 

सभी तमिल क्रान्तिकारी समठनो ने इस समनीौते का स्वागत किया और 
ऑीलका सरकरर की फ़ार्धना एर श्यरत ने लबबग 3 हजार झोविक फेज दिये जो 
युद्ध-विराम की देखभाल करने लगे। इन्हीं नंनिक्रो की उपस्थिति में तमिल 
छापामारो ने बडी सस्या में हवियारों का समर्रण किया । परन्तु प्रन्तरिम प्रयासन 
के गठन को लेकर सदसे बढ़े सशस्त्र ठमिल गुट विवरेशन टाइगर्स झोंक तमिल ईलस 
(निट्टे) ने समनौते को उल्लवन करके छापामार युद्ध पुनः मुझ कर दिया। 
भारतीय शालन्ति-सेदा के सामने यह एक विज्गट स्थिति थीं। श्रोलक्मा को जग ल्ति झौर 
चमकहौते का पालन कराने की जिम्मेश री भारतीय ज्यास्विनेता, प्रर को, इस कारण 
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लिट को नियन्तित करना, उसे नि शस्त्र करना तथा लिट्टे द्वारा नियत्रित उत्तरी 
और पूर्वी प्रान्तों को उसके नियन्त्रण से मुक्त कराना भारतीय शान्ति सेना के लिए 
झनिवाये हो गया । 

इस जिम्मेदारी को भारत ने स्वीकार किया, हालाँकि यह एक विचित 
स्थिति थी । भारत न श्रीलका के तमिलों के हिमायती और सहायक के नाते 
श्रीलका में श्रपनी सेना शान्तिसना के रूप में भेजी थी और अब वह स्थिति आई 
जब उसे उस तमिल गुट के विरुद्ध हथियार उठाते पडे जिसके हाथो में वह श्रीलका 
के तमिलो का भाग्य सौपने की तैयारी कर रहा था । 

$ अक्टूबर, 987 को भारतीय शान्तिनसेना ने लिट्टो के विरुद्ध कार्यवाही 
शुरू कर दी तथा अगले दो महीने के कठोर सघर्ष के पश्चात्‌ बह तिट्टे-नियस्त्रित 
उत्तरी तथा पूर्वी थीलका को मुक्त कराने में बडी सीमा तक सफल रही । 

नवम्बर, 4987 के मध्य में श्रोलका ससद्‌ ने समभौते के प्रावधानों के 
अनुसार श्रीलका के सविधान में सथोधन करके उत्तरी तथा पूर्वी प्रान्तो की स्वायत्तता 
और प्रान्तीय परिषदों का प्रावधान कर दिया | 

भारत और नेपाल 

ऐतिहासिक, साँस्क्ृतिक, धारमिक और भौगोलिक इप्टि से भारत झौर नेपाल 
ग्रति निकट पड़ौसी है । भ्राथिक विकास की थ्रावश्यकताओ के कारण भी दोनों मे 
मैत्री स्वाभाविक हैं। 3] जुलाई, 950 की सन्धि द्वारा दोनों देश निश्चय कर 
चुके थे कि वे शाश्वि झौर मैत्री की नीति का गअ्नुमरण करेंगे। दोनो मे एक 
व्यापारिक सन्धि सम्पन्न हुई जिसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि नेपाल प्रपना 
विदेशी व्यापार भारतीय क्षेत्र से हकर सुचारु रूप से कर सकेगा । नेपाल में कुछ 
भारत विरोधी तत्त्व पहले ही विद्यमान थे। साम्यवादी घीन भी अपने प्रभाव- 
विघ्तार के लिए भीतर ही भीतर नेपाल में भारत-विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहन 
दे रहा था। झत नेपाल में यह विचार वल पकडने लगा कि नेपाल को भारत का 
और चीन के मध्य एक अवरोधक (बफर) राज्य की भूमिका निभानी चाहिएं। 
भारत ने नेपाली राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं क्या । भारत नेपाल को आर्थिक 
और ग्रौद्योगिक उन्नति के लिए. सभी प्रकार से सहयोग प्रदान करता रहा, परल्तु 
भेषाल का भुकाव चीन को ओर बढता गया । भारत के विरोध के वावजूद राजा 
महेन्द्र ने काठमाण्डू-स्हासा सडक मार्ग बनाने के सम्बन्ध में चीन से समभौता 
क्या। 962 में भारत पर चीनी आक्रमण के प्रति भी नेपाल ने तटस्थ इप्टिकोश 
अपनाया झौर इस प्रकार झ्लाक़मशाकारी चीन का परोक्ष समर्थन किया । 

964 म्रें प्रघानमन्त्री छास्त्री ने नेपाल यात्रा की और दोनो देशों के 
बीच सम्बन्धों मे कुछ सुधार हआा। राजा महेद्द भारत झ्ाए और राष्ट्रपति 
डॉ. राघाकृष्णनू नेपाल गए 3 ) सितम्बर, 964 को एक समभीता हुझ्ना जिसके 
अगुसार भारत ने 9 करोड रुपयो वी लायत मे नेपाल के लिए एक 28 मील लम्बी 
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सड़क बनाने का निर्शुय किया । काठमाण्डू से भारतीय सीमा रक््तौल क्षों जोडमे 
वाली एक अन्य सडकबयोजना नी भारत ने अपने हाथ में लो। 965 में 
श्री ज्ञास्त्री ने कोसो-योजना के पश्चिमो नहर कार्य का उद्घाटन किया । योजना का 
उद्दे श्य नेपाल को बाढ़ को क्षति से बचाना और बिजली ठघा सिंचाई से लाभ 
पहुँचाना था । दिसम्बर, 965 में नेपाल नरेश ने भारत-यात्रा की और एक वपुक्त 
विज्वेप्ति द्वारा स्वोकार किया कि भारत को सहायवा से नेपाल में चत् रहे परिक्ञाम- 
कार्यों की प्रगति उन्‍्तोपजनक है । 

प्रधानमन्त्री इन्दिरा याँघी ने नी पडौसी देशो के साथ सम्बन्ध सुदारने वी नोधि 
जारी रखी। अवनतुदर,97! मे दोनों देशों के दोच कोनों तथा बण्डक परियोजवताशो 
के निर्माण के लिए छममौता हुआ । जनवरी, 972 में राजा महेद्व को मृत्यु हो 
गई जौर उनके वाद राजा वीरेन्द्रमाह नगद्दी पर ढंठें। भारत-नेपाल के विकास 
कार्यक्रमों भें रुचि लेता रहा ॥ राजा वीरेस्द्र का रंया भारतीय उदारता के बावजूद 
कई ध॑प्टयो से भ्रखरने बाला था। 973 में उन्होंने नई भौगोलिक स्थिति को 
घोषणा करते हुए कहा कि नेपाल भारतोय उपमहाद्वीप का भग नहों है । सितम्बर, 
974 मे राजा वीरेन्र ने सिक्किम को भारत के प्लन्त्गत राज्य का दर्जा दिए 
जाने का झुल्लमखुल्ला विरोध किया | काठमाप्डू स्थित चीनी दूतावास द्वारा झारत 
के विरुद्ध बुलेटिन तिकाले नबए। नेपाल सरक्षार की चुप्पी ने चीनी दूदाबास द्वारा 
भारत-विरोधी प्रत्रार को बढावा दिया । नेपाल के नारतीय स्वय को असुरक्षित 
महनूच बरने लगे। इन घदनात्ं को भारत सरकार ने अत्यन्त बस्नीरता वे लिया । 
शोझ्न ही नेपाल सरकार ने उमर दिया जि भारत के सहयोग पौर समर्पन के विना 
ग्राड़ी चलना कठिन है। नवम्बर, 974 के खगजग्र वेपाली पत्र “मदरलंण्ड' ने कहा 
कि विश्व के 'लैण्ड लावड' देसो को डो सुवियाएँ भ्राप्त हैं वहो नेपाल को मिलनी 
चाहिए । राजनीतिक क्षेत्रों के अनुसार भारतीय विदेश मत्त्री चह्वारा ने नपाली 
प्रधानमन्त्री ध्री रिजाल को स्पष्ट रूप से दता दिया र्लि भारत नेपाल को हर प्रगार 
से सहायता देने को ठंयार है, डिन्‍्तु सचार एवं दन्‍्दरगाह सुविधान्ं करो मझधिकार 
के रूप में नहीं माँया जाना चाहिए / नेपाल को यह नो नहों श्रूलना चाहिए कि वह 
इस महाद्वीप वो रक्षा-न्यवस्था का एक अगर है। भारत के कड़े रख को देखकर 
नेपास के महाराजा ने अप्रत्यक्ष और बूटनीतिक क्षेत्रों के माध्यन से भारत से मथुर 
मम्बन्ध स्थापित करने का आग्रह क्या ॥ 975 मे दोनों देशो के दोच सम्बन्ध 
मित्रठापूर्ण बने रहे ॥ नेपाल नरेच्र भारत झाए।॥ 





राजनीतिक और सरकारी स्ठर पर वई याताएँ हुई झिससे दोनों मरकारों के दोक् 
लगातार वार्ता का अवसर प्राप्त हुघा | भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि 





उन्हें दूसरे दिदेगी नायरिकों के उलझन ही मादा जाएगा और इस भ्र्ार उन्हे को 
इस उद्देश्य के लिए झनुमतिन्प्त्र (परमिट) प्राप्त करना होगा | 976-77 में 
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नैपाल की विकास योजनाओं के सहायता गनुदान के रूप मे वजट से 0 करीड रू 
वी राशि की व्यवस्था की गई। मार्च, 978 में नेपाल के साथ व्यापार और 
प्रारगमन के लिए अलग-अलग सन्धियाँ तथा अ्नधिक्ृत व्यापार पर नियन्त्रण के लिए 
सहयोग के सम्बन्ध में अन्‍्तर-सरकारी करार के त्म्पन्न होने से भारत और नेपाल 
के बीच सदुभावनापूर्ण वादावररा तैयार हुआ । 
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन तथा सयुक्त राष्ट्रसघ जंसे अन्तर्राष्ट्रीय मचो पर भी 
दोनो देशो का सहयोग बटता रहा ॥ आधिऊ सहयोग भारत-नेपाल सबंधों का एक 
सुदृढ़ श्राधार बना रहा । अनेक ऐसी योजनाएँ तैयार की गई जिनके लिए भारत ने 
हायता देता मजूर किया । मितम्बर, 7982 मे भारत ने नेपाल के साथ एक 
समभौते पर हस्ताक्षर करके तात्कालिक आधार पर नेपाल को चावल देना स्वीकार 
किया । 983 मे भारत-नेपाल व्यापार-सन्धि का काल अगले 5 वर्ष के लिए 
बढाया गया । इसी तरह अत्विक्ृत व्यापार पर नियन्नणा से सम्बद्ध करार का काल 
भी मार्च, 4988 तक के लिए बढाया गया । दोनो देशो के बीच एक अन्य करार 
पर भी हस्ताक्षर किए गए जिसका सस्वन्ध दूर सचार से था । 
मार्च, 984 में नेपाल नरेश ने 4 ] मेगावाट क्षमता बाली देवीघाट पन 
विजली परियोजना का उद्घाटन क्या जिसका निर्माण भारत की सहायता से किया 
गया था और जिस पर 49 करोड की लागत आई थी । काठमाण्डू ने वीरेन्द्र पुलिस 
अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया जिसकी साज-सज्जा भारत की सहायता से 
की गई थी। भारत ने नेपाल मे बने उन पदार्थों की सस्या बढा दी जो भारत में 
प्रवेश के लिए वरीयता पाने के योग्य हो । खेलों के क्षेत्र मं, भारत ने नेपाल के साथ 
स्थापक सहयोग किया और सितम्बर, 984 मे काठमाण्डू मे दक्षिण एशियाई 
संघीय खेली का आयोजन करबाने में नेपाल की मदद की । 
'सार्क' के भ्रन्तगंत दोनो देशो के बीच सहयोग का द्विपक्षीय राम्वन्धो पर 
अच्छा प्रभाड पडा । भारतीय सहायता से क्रियान्वित विभिन्न परियोजनाओ पर 
काम बराबर चलता रहा जिनमे महेन्द्र राजमार्ग के पश्चिम क्षेत्र का निर्माण, हिटोडा 
स्थित वानिफी सस्थान में एक सम्र हालय, पुस्तकालय एव प्रलेखन केन्द्र वी स्थापना, 
काठमाण्टू स्थित बीर अस्पताल वे चिक्त्सा-कामिको को प्रशिक्षण तथा इस अस्पताल 
के लिए उन्नत चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई, आयोतनिकृत नमक की सप्लाई, 
आ्रायोनीवरए सयन्त्र की स्थापना मे सहायता और एक ग्रामीण विद्यूतीकरण 
परियोजना शामिल है / नेपाल के वित्त एवं उद्योग राज्य मन्‍्ती की भारत यात्रा के 
दौरा दोनो देशो मे इस दात पर सहमति हुई कि नेगाल में भारत-नेपाल समुक्त 
उद्यमो बे प्रोत्साहन दिया जाएगा । यह भी फ्सला हुआ कि भारत द्वारा नेपाल को 
दिए जाने बाला 5 करोई रुपयो का उदयत उधार (स्टंप्ड वाई क्रेडिट) थढा 
कर 25 करोड स्पये कर दिया जाए । जनवरी, 987 में विदेश मन्त्री श्री नारायण 
दत्त तिवारी की यात्रा के दौरान राज-विराज में एक सघु उद्योय बस्ती की स्थापना 
की लिए एक नई परियोजना पर सहमति हुई । इस यात्रा के दौरान दोहरे कर से 
बचने से सम्बन्धित करार पर नी हस्ताक्षर हुए । 
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भारत और भूटान 
मूटान 97 से पूर्व तक भारत का 'सरक्षित किन्तु स्वतन्त्र राज्य' था, 
किन्तु 97] में भारत ने इस देश को सम्पूर्ण प्रमुत्व-सम्पन्नता स्वीकार कर झपनी 
उदारता का परिचय दिया। भारत के सहयोग से भूटान ने 977 मे सयुक्त राष्ट्र- 
सध में भ्रवेश किया । भूटान की थिदेश नीति भूटान की सहमति से अभी तक भारत 
द्वारा ही सचालित होती रही है । दोनो देशो के वीच समानता के सम्बन्ध है। सयुक्त 
राष्ट्रलघ भें भूटान और भारत की नीति एक-सी रही है । !949 मे दोनो देशो के बीच 
एक मैत्री और शान्ति सन्धि द्वारा यह निश्चय हुआ था कि भारत भूटान के आँतरिक 
शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और भूटान के सम्बन्धों तथा अ्रतिरक्षा का 
दायित्व भारत पर रहेगा। भारत भूटान के योजनावद्ध विकास में निरत्तर सहायता 
कर रहा है । भूटानी योजनाओं का लगभग 95 प्रतिशत व्यय भारत ही वहन करता 
रहा है। दोनों देशो के उच्चस्तरीय अधिकारी एक-दूसरे क॑ यहाँ आ्राते जाते रहते 
है । भूटान नरेश ने अनेक बार भारत की यात्रा की है । 
योजना प्रक्रिया में भूटान के शामिल हो जाने के बाद भूटान की जववेव्यवस्था 
के विकास की दिशा में भारत ने महत्त्वपूर्णा भूमिका निनाई है। 98-82 की 
अ्रवधि में भूटान की पचवर्षीय योजना में भारत ने 34 करोड़ रुपये का योगदान 
क्रिया । 983 में भारत और भूटान के बीच एक व्यापार-करार सम्पन्न हुआ्ला ताकि 
दोनो देगों के बीच मुक्त व्यापार सुनिश्चित किया जा सके जिसकी गारण्टी 949 
में सम्पन्न भारत-भूटान शक्ति मैत्री सधि में दी गई है। 4984--85 के दौरान एक 
दूर सचार करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके बाद भारत भूटान माइक्रोवेव लिक जो 
एक महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजना है, चालू हो गई ॥ यह लिक भूटान, भारत तथा 
तीसरे विश्व के बीच टेलीगोन द्वारा सचार की सुविधा प्रदान करता है और यह 
दोनों देशों की मैत्री का प्रतीक है । 
भूटान वी कोई 470 किलोमीटर सीमा तिब्वत के साथ लगती है परन्तु 
इसका कोई सीमाकन नहीं है। फल्तत प्राय, चीनी लोग भूटान की सीमा का 
अतिक्रमण करते रहते हैं ॥ ग्रारम्भ मे भारत ने चाहा था कि भूटान चीन सीमा- 
वार्ता में वह भूटान की झोर से शरीक हो परन्तु चीन ने यह स्वीकार नही किया 
और भूटान ने भी अपनी श्रोर से इंस पर बल नही दिया । भारत ने भूटान से माँग 
की है कि समौमा के प्रश्न पर चीन के साथ जो भी वार्ताएँ हो, उनके बारे में उसे 
सूचित कर दिया जाय । वास्तव में प्रतिरक्षा वी दष्टि से भूटान का भारत के लिए 
बहुत महत्त्व है वह, भारत से ग्लग रहते हुए भी भारत के साथ जुडा है | 
$ दिसम्बर, 985 को सा घोपणा पर दक्षिण एशिया के जिन सात पड़ौसी देशों 
ने हस्ताक्षर किए उनमे शरूटान भी शामिल है 
आविऊ क्षेत्र में दोनो देक्को के वीच सहयोग निरन्तर सबद्धित हुआ । 
244 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाने वाली 336 मेगावाट की चुखा पनविजली 
परियोजना के पहले और दूसरे यूनिटो को सफलतापूर्वक चालू क्या गया और 
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इसकी विजली का भारत के पूर्वी विद्युत्‌ जाल से तालमेल बैठाया गया । भिम्पू 
ओर फ़ुन्तसोलिग के अतिरिक्त पश्चिम बगाल और असम के हिस्सों को भी चुस्ता से 
विजली मिलनी शुरू हो गयी है । उम्मीद की जाती है कि इसकी वाकी दो यूनिटे 
भी मार्च, 7988 तक चालू हो जाएँगी । 974 के चुखा करार के अनुसार भारत 
सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि इस परियोजना से भूटान की भ्रपनी 
जरूरत को पूरा करने के बाद बचने वाली अतिरिक्त बिजली वह खरीद लेगी। 
पूर्वी भूटान में डुंगसुम (नागलम) सीमेट सयत परियोजना की वित्तीय व्यवस्थाओं 
के लिए भूदान की सहायता देने का प्रस्ताव है। नागलम सयत्र मे सीमेट का जितना 
भी भ्रतिरिक्त उत्पादन होगा वह भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यो को भेजा जाएगा । 

यह भी प्रस्ताव है कि भूटान की छठी योजना (987--92) के दौरान 
भारत भूटान आर्थिक सहयोग को जारी रखा जाए । भूटान की आधारभूत सरचना 
के विकास मे एक महत्त्वपूर्ण वात यह है कि विभित झ्लाकारों की विभिन्न 
परियोजनाम्रों में तथा दूरसचार, सडक-निर्माण, भौगोलिक अनुसन्धान तथा सिंचाई 
कार्य प्रादि के क्षेत्रों मं भारतीय एजेसियाँ कार्यरत रही है। 

इसके झलावा, भारत भूटान को माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा और रक्षा, 
पुलिस, सीमा शुल्क, औपधियाँ इत्यादि जिसे विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टीकृत प्रशिक्षण 
के लिए वरावर जवसर उपलब्ध कर रहा है। भारत ने इस उद्देश्य के लिए 
4 लाख रुपये वी छानदृत्तियाँ दी हैं । भूटान के अनुरोध पर भारत भूटान को गेहूँ, 
चावल, चीनी, कोयला, विस्फोटक पदार्थ, इस्पात तथा खाद्य तेल जैसी कुछ आवश्यक 
वस्तुओ को उचित दर की कीमतों पर सप्लाई करता रहां है । 

भारत और बंगलादेश 

बंधानिक दृष्टि से बगलादेश का उदय 6 दिसम्बर, 97] को हो गया था, 
जब भारत ने उसे मान्यता प्रदान कर दी थी। व्यावहारिक इष्टि से बंगलादेश 
6 दिसम्बर, 97 को ढाका से पाक सेना द्वारा आत्मसमपंण करने पर अस्तित्व 
में आया । बगलादेश के मुक्ति-सम्राम और उदब मे भारत ने ऐतिहासिक भूमिका 
निभाई एवं उससे दोनो देशों के बीच मैत्री बढती गई | भारत और बगलादेश के 
सम्बन्ध उतार-चढाब के वावज़ूद कुल मिलाकर सामान्‍य और मधुर रहे हैं। प्रारम्भ 
से ही भारत ने बगलादेश को विभिन्न रूपों मे झ्राथिक सहायता दी है और दोनों 
के बीच सस्कृति, शिक्षा, विज्ञान और प्राविधिक क्षेत्रों मे सहयोग बढ़ा है। फरवका 
पर गया के पानी के बटवारे के सम्बन्ध में तथा उसके प्रवाह को बढाने के सम्बन्ध में 
समभोौते झौर शान्तिपूर्ण वार्ताएँ हुई हैं । 

नवोदित न्यूमूर द्वीप पर भारत के अधिक्रार पर बगलादेश ने आपत्ति की । 
भारत ने वगलादेश को इस द्वीय पर झपना झधिकार स्थापित करने के लिए प्रांक्ड 
दिए और यह सिद्ध कर दिया कि न्यूमूर द्वीप भारतीय क्षेत्र में है। फिर भी यह 
विवाद भ्रभी दोनों देशो के दौच तनाव का एक विन्दु है। जनवरी, 7982 मे 
बगलादेश के सचिव की भारत यात्रा के श्रवसर पर दोनो पक्षों ने न्यूमूर दीप जल 
सीमाॉकन भौर तीन वौधे के पट्टे की शर्तों पर विचार-विमर्श किया । 
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दोनों देशो के वीच उच्च ओर सर्वोच्च स्तर पर कूटनीतिक झौर मैजीपूर्णो 
यात्राएँ होती रही हैं । 8 नवम्बर, 983 को दोनो देशो के बीच आन्तरिक जल 
पारगमन एव व्यापार के सम्बन्ध मे एक नए प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए । 
नई दिल्‍ली में 77 सितम्बर, 974 को सचिव स्तर की वार्ता की समाप्ति पर 
आन्तरिक जल परिवहन निगम व्यापार प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए ! बगलादेश 
के साथ हमारे हिपक्षीय सम्वन्धो में यद्यपि धीरे-धीरे सुधार हुआ है खास तौर पर 
आधिक सहयोग के क्षेत्र मे लेकिन कुछ समस्याएँ भी दसी रही है। इनका ताल्लुक 
निम्नलिखित विपयो से है--फरक्का में गया के प्रवाह को बढाना, बगलादेश से बड़े 
पैमाने पर भारत में घुसपठ, भारत वगलादेश सीमा पर बाड लगाकर और प्रधिक 
घुसपैठ को रोकने के हमारे निर्गेय पर वगलादेग की प्रतिक्रिया उन भारतीय राष्ट्रो 
के दावों के निपटाने की समस्या जिसवी सम्पत्ति पहले के बूर्व पाकिस्तान और अब 
वगलादेश सरकार ने निहित सम्पत्ति के रूप में ले थी और तीन बीघा गलियारे को 
पढ़्टे पर घगलादेश को देना । 
फरक्क्य में गया सदी के जल के बेंटवारें पर भारत और वयलादेश के बीच 
सहमति के नवीनतम समभकौते पर 22 नवम्बर, 985 को नई दिल्‍ली मे हस्ताक्षर 
हुए । समझौते में कहा गया कि दोनो देशो के विश्ेपज्ञ प्राप्त जल स्रोतों का सयुक्त 
रूप से अध्ययन करेगे । आपसी हित के लिए इन जल स्रोतो को विझल्प के रूप में 
कैसे उपयोग क्या जा सक्ता है, इस पर भी विचार होगा | फरक्का पर गगा जल 
के बहाव में वृद्धि की लम्बी अवधि को योजनाएँ शामिल है। विशेषज्ञों का एक 
मयुक्त दल स्वयं ऐसे तरीके खोजेगा जिससे कि यह कार्य 2 माह में पूरा हो जाय। 
यह भी तय किया गया कि प्रगर आगामी तीन शुष्क मौसमों के दौरान किसी भी 
मौसम में पानी का बहाव बहुत ही कम रहता है तो दोनो सरकारे तत्काल परामर्श 
करेंगी श्रौर इस बात वा निर्णय करेगी कि दोनो देशों पर पड़ने वाले बोझ को कंसे 
कम किया जाए । भारत व वयलादेश इस वात पर भी सहमत हो गए कि सर्वाधिक 
कमी वाले मौसम के दौरान जो 2 से 30 अप्रेल तक होता है, फरवका से अस्थाई 
तौर प्र 55000 व्य्ूसेक पानी जारी कया जाएगा इसमे बगलादेश को 34,500 
क्यूसेक व भारत को 20,500 क्यूसेक प्रानी मिलेगा । 
जुलाई, 986 में वगलादेश के राष्ट्रपति इरघाद 'साक! के अध्यक्ष की 
हैसियत से आरत की यात्रा पर आए ओर उन्होने भारत के प्रधानमत्ती के साथ 
झपनी बैठक मे द्विपक्षीय मसलो प्र व्यापक विद्यार-विमर्ग किया । नवम्बर, 986 
में यह फंसला विया गया कि गया जल से सम्बन्धित सयुक्त विशेषज्ञ समितिया 
बार्यकाल 6 महीने के लिए और बड़ा दिया जाय 
986 में ही तूफान पीडितो की सहायता और उनके पुनर्वास के लिए 
भरत ने तूफान से प्रभावित न होने वाले 00 शरण शह वनाकर वगलादेश को 
सोपे । झप्रेल, 986 से वगलादेश के चटयाँव पहाडी क्षेत्रों स चकमा शरणार्थी 
त्रिपुरा में ग्राते जा रहे हैं मौर करीव 30,000 चक्रमा शरणाथियों को त्रिपुरा मे 
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चार शरणार्थी शिविरों मे रखा गया है । भारत सरकार बगलादेश की सरकार से 
वसाबर सम्पर्क बनाए हुए है तथा उससे यह अनुरोध करती आ रही है कि वह इन 
शरणा्ियों को उनके श्रपने-श्रपने घरो मे वापस भेजने में मदद करे। 6 से 9 
जनवरी, 2987 तक भारत के विदेश मनन्‍्त्री बगलादेश की यात्रा पर गए तथा 
उन्होने 'सार्क', नदी जल, तीन बीधा, सीमा को चिहछ्वित करने, चक्रमा शरणाथियों, 
विद्रोहियो की सम्पत्तियो तथा आथिक सहयोग जैसे सभी महत्त्वपूर्ण मसलो पर 
बातचीत की ।" 
भारत और चीन 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे भारत और चीन दो घतिप्ठ मित्रों के रूप में 
उदय हुए थे, लेकिन 962 में चीन ने भारतीय सीमान्तो पर झ्लाकस्मिक आ्राक्रमण 
कर इस मित्रता को भय कर दिया / आज भी चीन भारत की कुछ भूमि पर प्रधिकार 
जमाए हुए है । 
नेहरू-युग मे भारत-चीन सम्बन्ध (947-मई, 964) 

चोन के प्रति मैरो शौर तुष्टिफरण की नीति--भारत ने साम्यवादी चीन 
के प्रति प्रारम्भ से ही मैत्री की नीति प्रपनाई । उसने चीन को मान्यता प्रदान की 
झौर सयुक्त राष्ट्रसघ में उमके प्रवेश का जोरदार समर्थन क्या । भवक्‍तुबर, 950 
में ही तिब्बत मे प्रवेश कर चीन ने अपने वास्तविक इरादों का सकेत दे दिया था, 
लेकिन भारत ने चीनी इरादो को समझने में भूल की । जब भारत सरकार ने 
तिव्वत में उसके प्रवेश वी प्लोर चीनी सरक्तार का ध्यान आकपित किया तो 
30 अक्तूबर, 950 को चीन की ओर से भारत को कठोर शब्दों में उत्तर दिया 
गया --' पश्चिम की साम्राज्यवादी नीति मे प्रभावित भारत, चीन के अनन्‍्तदेंशीय 
मामलों में हस्तक्षेप करने का साहस न करे +” भारत की तुष्टिकरण की नीति की 
हद तव हो गई जब 29 प्रप्रेल, 2954 को चीन के साथ एक व्यापारिक समभौता 
कर भारत ने तिब्बत मे प्राप्त अपने वहिदेशीय अधिकार (सा परद्ाधाणाओ 
805) चीन को सौप दिए और बदले में स्वय कुछ भी प्राप्त नही किया । इस 
समभौते की प्रस्तावना भें दोनो देशो ने पचशील के सिद्धान्तों मे विश्वास प्रकट किया 
था । इन्ही सिद्धान्तों का 953 में बाण्डुग सम्मेलन में विस्तार किया मया। 
954 में चीनी प्रधान मन्‍्त्री चाऊ-एन-लाई भारत झाए, और अक्तूबर, 954 में 
प नेहरू ने चीन की यात्रा की ह 

भारत-चीन सोसा-विवाद-(चीौन विभिन्न रूपो मे भारत के साथ सीमा- 
विवाद उठाता रहा था । 20 प्रवनूवर, 962 को तो उसने भारत पर विशाल 
पैमाने पर आ्राकस्मिक झ्राक्रमण ही कर दिया । प नेहरू की आशाप्रो और नीतियो 
पर यह धातक चोट थी है उल्लेखनीय है कि भारत झौर चीन के वीच व्यावद्यारिक 
रूप से मान्य सीमा को मेहमोहन रेखा (2४०७०॥०० 7.76) के नाम से जाता 
जाता हे। पभप्रेल, 94 मे भारत और तिब्वद तथा तिब्ब्रत और चीन के बीच 
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सीमा-निर्धारण के लिए, शिमला में एक सम्मेलन हुआ था, जिप्रम्ले ब्रिटिश सरकार 


की ओर से भारत सचिव आर्थर हेनरी मेकमोहन ने भाग लिया | इस सम्मेलन वी 
निष्पत्ति स्वरूप शिमला सन्धि में तय हुआ कि (7) विद्ुबत पर चीन का 
आ्राधिपत्य रहेगा, लेकिन वाह्य तिब्बत (0एथ 7702४) को श्रपने कायें में पूरी 
स्वतस्नता होगी, (2) चीन तिब्दत के आन्तरिक मामलो मे कोई हस्तक्षेप नही 
करेगा, एवं (3) तिब्वत को चीन अपने राज्य का प्रान्त कभी घोषित नही करेगा । 
बाह्य तिब्बत और भारत के बीच ऊँची पर्वत श्रेणियों को सीमा मानकर एक नक्शे 
को लाल से चिह्नित कर दिया गया।॥ गया, जिसमे तीनो प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए ॥ 
इसी सीमा को मेकमोहन रेखा की सज्ञा दी गई। जब कभी सीमा-विवाद उठा तो 
चीन ने इसी रेसा का समर्थन क्िया। !959 से पूर्व उसने इस विपय में कोई 
आपत्ति नही उठाई । भारत-चीन सीमा-विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में 
यह भी घ्यान रखने योग्य तथ्य है कि भारत को स्वाधीनता प्राप्त करने के साथ-साथ 
उत्तराधिकार के रूप में तिव्वत में अनेक बहिर्देशीय अधिकार भी प्राप्त हुए थे। 
साम्यवादी चीन ने तिब्वत की स्वायत्तता और भारत के बहिदेशीय अधिकारों का 
कोई सम्मान न कर 7 अकक्‍्तुवर, 950 व्पे तिब्बत में अपने संनिक भेज दिए। 
भारत द्वारा इस ओर ध्यान श्राकपित किए जाने पर 30 श्रक्तुवर को चीन ने 
कठोर शब्दों भे इसकी उपेक्षा की ॥ चीन ने जो नए नक्यें प्रकाशित किए उसमे 
भारत की लगभग 50 हजार वर्येमील सीमा चीनी प्रदेश के भ्रन्तगंत दिखाई झौर 
नेहरू द्वारा यह प्रश्न उठाए जाने पर चीनी प्रधान मन्‍्त्री ने कहा कि ये नव 
राष्ट्रवादी सरकार के पुराने नक्थो की नकल हैं, समय मिलते ही इन्हे ठीक कर 
दिया जाएगा । चीव भारत के साथ सुनियोजित ढय से अपने विवादों को उमग्रतर 
बनाता रहा और भारतीय सीमाझो का अतिक्रमण करता रहा । जुलाई, 962 में 
गलवान घाटी की भारतीय पुलिस चौकी को चीनियों ने घेरे मे ले लिया । सीमान्त 
पर चीनी सेनिक कार्यवाही वढने लगी और भारतीय सैनिक चौकियों को घेरा जाने 
लगा । कि के अक्तूबर, 962 को प्रात काल भारत की उत्तरी सीमा के दोनो 
भ्राचलो पर चौन ने भीपश प्राक़मण कर दिया । भारतीय सेनाएँ इस ग्रावस्मिक 
प्राक़्मण से सम्भले तव तक चीन ने काफी भारतीय भूमि और सँंनिक चौकियो पर 
कब्जा कर लिया ४) 
चीनी प्राक्रेमर, 962--भारत द्वारा सम्भल वर प्रत्याद्रमण करने से 
धूर्व ही चौन ने भ्क्समात्‌ ही 2। नवम्बर, 962 को एक पक्षीय युद्ध-विराम की 
घोपणा कर दी । इसके साथ ही चीत ने एक द्ि-सूतीब योजना भी घोषित कौ-- 
() चीनी सेनाएँ 7 नवम्बर, 959 की “वास्तविक नियन्त्रण रेखा (#८ए्व 
[.76 ए (८०राःएण) से 20 किलोमीटर अपनी ओर हट जायेगी । सेवा का हटना 
एक दिसम्वर मे प्रारम्भ होगा । (2) चीोती सेनाझो के ,हटने से जो क्षेत्र खाली 
द्वोगा उसमे चीन सरकार प्रपती असंनिक चोकियाँ कायम करेगी चीन की औ्ोर से 
भारत सरकार को इन शर्तों को मान लेने को कहा ग्रया हि वह भपनी सेनामों 
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को भी 7 नवम्बर, 959 की रेखा से 20 क़िवोमीटर अपवे ही क्षेत्र मे और हटा 
ले। विपरीत परिस्थितियो में भारत ने बिना स्वीकारोक्ति के चीन की एकपक्षीय 
युद्ध-विराम घोषणा को मान तिया, किन्तु हिन्सूत्रीय योजना को श्रस्वीकृत करते 
हुए धोषित किया क्रि जब तक चीनी सेनाएँ 3 सितम्बर, 962 की स्थिति तक 
नही लौट जाती तब तक दोनो देगो के बीच कोई वार्ता सम्भव नहीं है। 
8 सितम्बर, 962 की यह रेवा वहे थी जिसके उत्तर में चीनी सेनाएँ आक्रमण 
से पहले स्थित थी जबकि चीन द्वारा बताई गई 7 नवम्बर, )959 की वास्तविक 
नियन्त्रस रेखा वह थी जहाँ तक आक्रमण के वाद भी चीनी फोजें नहीं पहुँच 
पाई थी । 

कोलस्बो प्रस्ताव और घोन का दुराग्रह--चीन के ग्राक़्रमश ने भारत की 
गुट-निरपेक्ष नीति के विरुद्ध ग्रालोचनाओ को प्रोत्साहित किया किन्तु नेहरू जी ने 
पुन इस नीति में गहरी प्रास्था प्रकट की । अवश्य ही अब भारत की विदेश नीति 
में यथार्थवाद की झोर भुकाव शुरू हुआ । दिसम्बर, 962 भें श्रीलका, वर्मा, 
कम्बोडिया, इण्डोनेलिया, मिल्र और घाना। ने भारत-दीन वार्ता के लिए कोलम्बो- 
सम्मेलन का झ्रायोजन किया, जिसम यह निश्चय किया गया कि सम्मेलन के 
प्रतिनिधि भारत और च्रीव जाकर अपना प्रस्ताव भ्रस्तुत करें तथा दोनो देशो के 
सघपं को समाप्त करने का प्रय॑तन करें। श्रीमती भण्डारनायके स्वयं कोलम्बों 
प्रस्ताव लेकर वीकिंग और नई दिल्‍ली गईं । 29 जनवरी, 3963 को ये प्रस्ताव 
प्रकाशित कर दिए गए जिसके मूल तत्त्व ये थे-- 

(१) युद्ध-विराम का समय भारत-चीन विवाद के शान्तिपूर्ण हल के लिए 
उपयुक्त है, (2) चीन पश्चिमी क्षेत्र में ग्रभी अपनी से निक चौकियाँ 20 किलोमीटर 
हटा ले, (3) भारत प्रपनी वर्तमान संनिक स्थिति काथम रखे, (4) विधाद का 
ग्रन्तिम हल होने तक चौन द्वारा खाली किया गया क्षेत्र अ्रसेनिक रहे जिसकी 
निगरानी दोनो पक्षों द्वारा नियुक्त गैर-सेनिक चौक्याँ करें, (5) पूर्वी नेफा क्षेत्र 
में दोनो सरकारो द्वारा मान्य वास्तविक नियन्त्रण रेखा युद्ध-विराम रेखा का रूप 
ले, शेप क्षेत्रो के बारे में दोनो देश भावी वार्ताओं में निर्णय करें, (6) भध्यवर्ती 
क्षेत्र का समाधान शान्तिपूर्णा ढग से किया जाए | कोलम्बो प्रस्तावों का वास्तविक 
उद्देश्य भारत और चीन के बीच गतिरोध की स्थिति समाप्त कर वातलिाप का 
द्वार खोलना था । चीन ने यह आश्वासन दिया कि वह कोलम्बो प्रस्तावों को 
स्वीकार कर लेगा। स्पप्टीकरण के बाद भारत ने श्रस्तावो पर विधिषत्‌ भपनी 
सहमति दे दी । तब चीन ने कुछ ऐसी शर्तें जोड दी कि जिनसे प्रस्ताव व्यब॒हारतः 
महत्त्वहीन हो गया और चीन की भपरोक्ष स्वीकृति भी स्पष्ट हो गई । चीन ने 
तटस्थ देशो के इस भ्रनुरोध को दुकरा दिया कि कोतम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिए जाएँ 3 

नासिर प्रस्ताव (963) द प्रन्य प्रस्ताव-नारत-चीन विवाद के गतिरोघ 
को दूर करने के लिए 3 अझकक्‍्लूबर, 963 को मिस्र छ्वे राष्ट्रपति नासिर ने एक 
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प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमे दूसरे कोलम्वों सम्मेलन के झायोजन का सुझाव दिया 
गया, किन्तु इस प्रस्ताव का भी कोई परिणाम नहीं निकला । मई, 964 में 
श्री नेहरू की मृत्यु पर श्री चाऊ-एन-लाई ने अपना झोक सन्देश भेजा लित्तमे यह 
भी क्हा गया कि भारत और चीन के विवाद अस्थायी हैं जिनका समाधान घान्ति- 
पूर्णो ढग से होना चाहिए । 

शास्त्री काल में भारत-चीन सम्बन्ध 

(मई, 964-जनवरी, 966) 

प. जवाहरलाल नेहरू के वाद 0 जनवरी, 2966 तक लालवहादुर घास्ती 
भारत के प्रधान मस्ती रहे । इस काल में भी भारत और चीन के सम्बन्धों में काई 
सुघार न ग्रा सका । 965 के भारत-पाक युद्ध में चीन ने अपना झन्नुतापूर्ण 
रवैया प्रदर्शित किया । चीन ने पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन दिया ग्लौर भारत को 
आक्रामक धोषित क्या घोषित किया । धमरी द्वारा भारत को पाऊिल्तान के विरुद्ध बुद्ध 
विमुख करने का खेल ओ खेला गया । 6 सितम्बर को चीन ने भारत को 
अल्टीमेटम दिया कि-तीन दिन के भीतर भारत सिकक्रिम-चीन सीमा पर गेर-कानूनी 
डढग से स्थापित 56 सैविक प्रतिप्ठानो को हटा लें झन्यथा इसका नतीजा बहुत बुरा 
होगा ।” पत्र में यह भाँग को गई कि भारत सीमा पर झपने सभी झतिक्रमण तुरन्त 
बन्द कर दे, प्रपहत सीमा-निवासियों तथा पकड़े हुए मवेशियों को लोटा दे अन्यघा 
गम्मीर परिणामों के लिए भारत तरझ्ार पूरी वरह से उत्तरदायी रहेगी । सहा- 
शक्तियों ने श्रविलम्व चोन को चेतावनी दी कि वह आग के साथ विलवाद न करे ॥ 
उबर चीनी अल्टीमेटम के जवाव में 7 सितम्बर को श्री शा्त्त्री ने लोकसभा में 
कहा कि सिक्किमि-तिब्वत सीमा पर भारत के झ्रतिक्रमणा की बात गलत है झौर 
भारतीप प्रदेश पर चीन का दावा हमे स्वोकार नहीं है। चीन वी सेनिक शक्ति 
भारत को झपनी प्रादेशिक झसण्डता की रक्षा से विचलित नहीं कर सकती । चीन 
में सीमा पर सेनिक परिस्थितियाँ झ्रार्म्म कर दी । 9 दिसम्बर को भल्टीमेटन की 
अवधि फिर तीन दिन के लिझ्‌ बढा दी, किन्तु बड़े प्रेमाने पर चीन ने कोई संनिक 
कार्यवाही करने का साहस नहीं क्रिया । 23 सितम्बर को भारत-पाक युद्ध-विराम 
हो जाने पर पीकिय रेडियो ने यह नाटकीय घोषणा की कि “भारतोव सेंनिक 
प्रतिष्ठानो को तोडकर चीनी सैनिक भ्रपनी सोमा में वापस सौट गए हैं ॥" 
इन्दिरा काल में मारत-चीन सम्बन्ध 
(जनवरी, [966 से माचे, (977) 

भायत-पाक बुद्ध में विजय से भारत की प्रतिष्भ् में इद्धि हुई गौर चीन में विजय से भारत की प्रतिष्श में इंद्धि हुई और चीन 
कुछ समय तक सीखा पर विशेष गइबड़ी रोने से का रहा। समः 28 ओप गड़बड़ी रोजने से रत रहा । सितम्वर व ग्रक्‍्नूबर 
967 मे चीन ने नामू-ला के भारतीय प्रदेश परे ग्रोद्रमण कर दिया, लत्रिन 
नारो हानि उठाकर उसे प्रीछ्ध हूटना पडा । 2 अक्तूबर. 967 को चौनियों न चोला 
की भारतोय चौकी पर ग्रचानक हमला किया, डिन्‍्तु फिर गढरी क्षति उठावर 
प्रपने नापाक इरादो से उन्हे हाथ घोना पड़ा । विदेशों की राजघानियों में दोनों 
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देशो के राजदूतो का सम्पर्क बढने लगा | फिर भी चीन की झोर से सम्बन्ध सुधार 
के कोई ठोस प्रयत्व इप्टिगोचर नही हुए | 4 अगस्त, 97] को राज्य सभा में 
भारतीय विदेश मन्त्री सरदार स्वर सिह ने कहा-'भारत चीन के साथ सम्बन्धों मे 
सुधार का स्वागत करता है, वेकिन जब तक चीन की ओर से उचित प्रस्युत्तर नही 
मिलता, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते ।” सितम्वर, 97] मे सयुक्त राष्ट्रसघ 
में चीन के प्रवेश बीवात उठी और भारत ने चीन की सदस्यता का पूर्ण 
समर्थन क्रिया । दोनो देशो के वीच राजदूतो को नियुक्त करने की बात भी उठी 
और दिसम्बर, 97 में भारत-पाक युद्ध छिड़ गया जिससे दोनो देशो के सम्बन्धो 
में पुन तनाव उत्पन्न हो गया । बंगलादेश के मुक्ति-प्रान्दोलन में भारत का सहयोग 
चीन को ग्रच्छा नही लगा। चीन ने भारत के सहयोग को पाविस्तान के ग्ान्तरिक 
मामले में हस्तक्षेप बताया । अगस्त, 97] की भारत-सोवियत सन्धि ने चीन को 
और भड़का दिया । दिसम्बर, 97] में भारत-पाक युद्ध के दौरान सुरक्षा परिपद्‌ 
की बहूसो में चीनी प्रतिनिधि से पाकिस्तान का साथ देने में कोई कसर नही रखी 
और भारत वो झाक्रमणकारी घोषित कर दिया । 
चीन के प्रसार-साधन भारत के विरुद्ध शत्रवापूर्ण प्रचार करते रहे | चीन 

सरकार ने 25 प्रग्रेल, 975 को एक वक्तव्य प्रसारित किया जिसमें कहा गया 
कि भारतीय सघ में स्िविकम को राज्य का दर्जा प्राप्त होता अवध प्रधिग्रहण' 
है। भारत सरकार ने इसे अपने बान्तरिक मामले में चीन का हस्तक्षेप बताया | 
चीन बरावर यह दावा करता रहा कि भारत अपने पडौमियो के प्रति 'प्राधिपत्य 
श्रौर विस्तारवादी ग्रार्काक्षाएँ" रसता है और चाहता है कि वह सोवियत सघ के 
समर्थन से एक “उप-महादेश| बन जाए। भारत सरकार चीन के साथ धम्वन्धो 
को सामान्य बनाने के लिए सुसमत नीति का अनुसरण करती रही । वर्ष 976 
भारत भोर चीन के बीच सम्बन्ध सुधार का सन्देश लेकर झ्राया । अप्रेल, 976 मे 
भारत न चीन से पग्रपना राजदूत नियुक्त किया और सितम्बर, 4976 में चीनी 
राजदूत ने दिल्ली में अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत किए। अक्तूबर-नवम्बर, 978 
में चीन की वंडमिण्टन टीम वी भारत-यात्रा और दिसम्बर, 976 में एक गैर- 
सरकारी भारतीय प्रतिनिधि-मण्डव की दीन थात्रा से दोनो देशों के बीच बढ़ते 
हुए सम्बन्ध की प्रदृत्ति परिलक्षित हुई । 

जनता शासन-काल में भारत-चीन सम्बन्ध 

[अप्रेल, 7977-979) 

भारत बा एक गेर-सरकारी व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल अप्रेल, 977 में 

“बंण्टन-स्प्रिग फेरी” में मस्मिलित हुआ । हिल्सीब. 5 वर्ष बाद दोनों देशो के बीच 
सीधा व्यापार किर से आरम्भ होने से दोनो देशों के बोच वेंक्गि सुविधाओ और 
माजवाहक नहाजों के ग्रावागमन को प्रोत्साहन मिला। कृषि, सनन, वन-विज्ञान, 
बितित्सा, जन-स्वास्थ्य और खेल-कुल जैसे विभिनर क्षेत्रों मे भी ग्रादानन्यदान 
क्या गया फरवरी, 4978 में चीन के एक व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल ने भारत 
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की यात्रा की । मार्च, 978 में चीन के एक गैर-सरकारी सदुभावना प्रतिनिधि- 
मण्डल ने भारत की बाज़ा की ! भारत के विदेश मन्त्री अटलविहारी वाजपेयी ने 
2 से 78 फरवरी, 979 तक चीन की यात्रा की | विदेश मस्नी ने यह स्पष्ट 
बताया कि भारत को पाकिस्तान और चीन के वीच सामान्य द्विपक्षीय सम्बन्धों पर 
यद्यपि कोई आपत्ति नही है, लेकिन भारत-चीन सम्वन्धों मे सुधार की सम्भावनाग्रो 
पर तब इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा जब उनके पारस्परिक सम्बन्धो से भारत के वैध 
हिंतों पर कोई बुरा भ्रमर पडता हो ॥ उन्होंने इस वात का भी उल्नेख किया 
कि चीन सरकार ने काश्मीर के प्रश्न पर जा रुख अपनाया है वह छडे दशाब्दी के 
स्वय रवँये के विपरीत है तथा उससे चीन-भारत सम्वन्धो मे एक अ्रतिरिक्त और 
अ्रनावश्यक पेवीदगी आ गई है । चीनी नेताओं के साथ अपनी बातचीत में विदेश 
मन्‍्त्री ने इस वात पर वल दिया कि भारत-चीन सीम। प्रश्न का सन्तोपजनके 
समाधान, पारस्परिक विश्वाप्त की पुनर्स्थापना और चीन-भारत सम्बन्धो को 
पुरी तरह से सामान्य बनाने के लिए ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पीकिंग में प्रपनी 
बातचीत पूरी करन के बाद विदेश मन्‍्न्री हाऊचों गए जहाँ ॥7 फरवरी को उसम्हे 
वियतनाम पर चीनी प्राक्रमण की खबर मिली । उन्होने तत्काल अपनी शेप यात्रा 
रह कर दी और तुरन्त भारत लौट ग्राए । (परत सरकार ने वियतनाम पर चीनी 
आक्रमण्य का स्पष्ट शब्दों मं विरोध किया ग्रौर कहा कि चोनी फौजो को वापस 
हटाना च/हिए। कुल मिलाकर जनता शासनकाल में भारत-चीन सम्बन्ध यथापूर्व 
बने रहे.» 

इन्दिरा-राजीव गाँधी काल 

नवम्बर-दिसम्बर, 979 में नयी दिल्ली में आयोजित भारत अन्तर्राष्ट्रीय 

व्यापार मेले सम चीत ने कासी बडे पंमाने पर भाग लिया। विभिन्न क्षेत्रों के 
अनेक भारतीय विशेषज्ञों ने सयुक्त राष्ट्रूघ के अभिकरणो के तत्वावधान में चीन 
की यात्रा की । चीन के कई शिप्टमण्डल अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने 
भारत आए । श्री ग्रोन्साल्वेज, सचिव (पूर्व) जब जून, 980 के मध्य में पीिंग 
की यात्रा पर गए तो भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि चोन के साथ सम्बन्धो 
को सामान्य बनाने की कार्यवाही किसो दूसरे देश के साथ अपनी मित्रता की 
कौमत पर नही की जाएगी । 980 और 98] के दौरान भारत झ्रौर चीत 
के बीच सम्पर्क सूतों का विकास होता रहा । 498! में सीमा विवाद सुलभाने 
की दिशा में नए प्रयास णुरू हुए और लगभग दो दशकों के बाद पीजिंग में 
40 दिसम्बर से 5 दिसम्बर, 498] तक चीन और भारत कै प्रतिनिधि एक-दूस है 
के झ्ामते-सामने बैठकर दोनो देशो के वीच के सीमा विवादों को मुलकाने के प्रयास में 
जुटे रहे । 22 फरवरी, 982 से भारत में 44 विकासजील देशों का जो तीन 
दिवसीय सम्मेलन झ्रारम्भ हुआ उसमे चीन के उपमन्त्री ने भाग लिया । 22 घवतूवर 
]982 को चीत के शीर्षस्थ नेता श्री देंगे जियाग्रोपषिंग ने पीकिय में भारत के साथ 
बेहतर सम्बन्धो की इच्छा व्यक्त की। उन्होने कहा कि सीमा विवाद के बावजुद 
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दोनो देशो को एक-दूसरे से छोई खतरा नहीं है। थी देग ने श्री जी पार्थसारधी 
के नैतृत्व मे एक भारतीय शिष्टमण्डल से बातचीत के दौरान कहा कि चीन वे 
भारत के बीच एक हो समस्या है और बह है सीमा की समस्या । यह समस्या 
962 के युद्ध के बाद पैदा हुई है। यदि दोनों देश समुचित कदम उठाते है तो 
इस अ्रश्न को हल करना मुश्किल नहीं है। 23 अक्तूबर, 7992 को वीकिय से 
चीनी प्रधान मन्‍ती श्री क्राश्नो जियाँग ने भारत-चीन समाज के एक प्रतिनिधि- 
मण्डल से कहा कि उनका देश भारत के साथ सीमाविवाद के हल का इच्छुक है । 
सीमा फे सवाल पर और हिंपक्षीय सम्बन्धो के विकास के बारे में बातचीत 
का तीसरा दौर 20 जनवरी से 2 फरवरी, 983 तक पीकिग मे हुआ । सीमा के 
सवाल पर बातचीत को सुविधाजनक वनाने और समाधान के अनुकूल वातावरण 
का सृजन करने के उद्देश्य से भारत ने ठोस सुझाव देने के प्रयत्न किए । लेकिन 
सीमा के सवाल' पर प्रगति वस्तुतः नहीं हुई। विशि्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि-मण्डलो 
बा झाना-जाना जारी रहा ६ 
983 के मध्य चीन और भारत के सम्बन्धों में पुन तनाव बढ़ गया । चीन 
की पश्रस्तर्राष्ट्रीय विषयों सम्बन्धी पत्रिका में भारत के प्रथम प्रधानमत्री 
स्व जवाहरलाल नेहरू एंव तत्वालीन प्रधानमस्त्री के राजनीतिक तथा ब्यक्तिगत 
जीवन के सम्बन्ध भें कुछ भ्रापत्तिजनक बाते प्रकाशित की गई । पिकिंग में भारतीय 
देतावास के कडे विरोध पर इस आलेख की अगली श खला को प्रकाशित न करने का 
निर्णेंय किया गया लेकिन दलील दी गईं कि चोन में प्रकाशन सम्बन्धी स्वतन्त्रता 
है जिसके तहत ऐसे विचारी की ग्रभिव्यक्ति के लिए सरकार वी जिम्मेवारी नहीं। 
दोनो देश के बीच अधिकारी स्तरीय वार्ता का चोधा दोर सम्पन्न हुआ । सीमा 
विवाद की समस्या यथापूर्व बना रही लेकिन अन्य क्षेत्रो में दोनों देशों में सहयोग 
और सम्बन्ध सुधार के क्षेत्र बढे । दोनो देशो के बीच वार्ता का पाँचवाँ दौर 7 से 
22 दिस्म्वर, 984 तक पीकिंग में सम्पन्न हुआ । सीसा के प्रश्न पर कोई सहमति 
नही हो सकी, तथापि दोनो देश के बीच एक दूसरे के यहाँ सस्ट्वंतिक मण्डलियाँ 
भेजने, प्रदर्शनियाँ लगाने और शिक्षाविदों तथा अध्येताग्रों के आदान प्रदान पर 
सहमति हुई | वेज्ञानिक एवं प्रायोगिक विनिमय का एक कार्यक्रम भी तंयार किया 
गया । 5 अगस्त, 984 को प्रीकिग में भारत चीन व्यापार करार पर भी 
हस्ताक्षर किए गए । दोनों देशो के बीच 976 में राजदूतो के ग्रादान प्रदान के 
बाद सरकार से सरकार के स्तर का यह पहला करार था। चौन सरकार ने श्रीमती 
गाँधी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और चीन के उप श्रधानमन्त्री तथा दूत 
यायोयालिन श्रीमती गाँधी के ग्नन्तिम सस्कार के भाग लेने के लिए भारत प्राए । 
चीन के प्रधानमन्त्री ने राजीव गांधी के प्रधानमन्त्री का पद सम्भालने और 
सरकार के गठन के अवसर पर ग्पना बबाई सन्देश मेजा। नवम्वर 985 में 
नई दिल्‍नी में भारत प्लौर चीन वार्ता का छठा दोर सम्पतर हुआ | पूर्वी क्षेत्र में 
सोमा निर्धारण के प्रस्न पर कुछ प्रगति हुई, पश्चिमी क्षेत्रों मं ऐसा बुछ नही हुआ 
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दोनो देशो के बीच पश्चिमी क्षेत्र का अधिक महत्त्व है। यही पर लद्दास में चीन ने 
अस्काई चिन सडक बनाई है । पादिस्तान व भारत की सेनाओं के वीच सियाचिन 
बलेशियर पर भडवपें हुई हैं। चीन चाहता है कि पाकिस्तान उस पर कब्जा करके 
उसे दे दे । इससे सिक्ियाँग में व रूस के विरुद्ध अपनी सामरिक स्थिति मजबूत 
करने का अवसर मिलेगा । वार्ता की प्रयति को रफ़्तार निश्चय ही बहुत घीमो है। 
अन्य क्षेत्रो मे दोनो पक्ष आपसी सम्बन्ध बढाने को सहमत हो गए । दोनों देशों की 
मान्यता है कि सीमा के प्रश्न भ्न्य क्षेत्रों में सम्बन्ध सुदइ करने के मार्ग में वाघक नहीं 
बनने चाहिए । वार्ता के इस दौर को एक भअच्छी उपलब्धि वीमिगर में भारतीय 
दूतावास के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए लम्बे विवाद का सुलक जाना थी । 
967 में घीन ने भारतीय दूतावास की जो सम्पत्ति जब्त की थी उनका मुप्रावजा 
देने का भी निर्णय हो गया । चीन भारतीय दूताव।स के लिए 3400 वर्ग मीटर 
भूमि देने को सहमत हो गया है । यह भूमि दीघंकालीन पट्ट पर वाजार से सस्ते 
मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी । 23 नवम्बर, 985 को भारत व चीन के बीच 
एक व्यापार समभौते पर हस्ताक्षर किए गए । इसके अन्तगंत बप 986 के दौरान 
दोनो देशोमे 0 से 4 करोड़ का व्यापार होना तय किया गया। इस समय व्यापार 
सन्तुलन चीन के पक्ष मे था। 984-85 में भारत ने चीन से 65 55 करोड रुपये 
का माल झ्रायात किया था जबकि उसका निर्यात केवल 2 2 करोड़ रुपये क्या था। 
चए समभीते से व्यापार सन्तुलन स्थापित होने की झाशा प्रकट की गई । 
अधिकारी स्तर की वार्ता का 7वाँ दोर 2] से 23 जुलाई, 986 तक 
बीजिंग भें हुआ । सीमा सम्बन्धी मसले पर, नयी दिल्ली में नवम्बर, 985 में 
वार्ता के छठे दौर में शुरू किया गया । सारभूत विचार-विमर्श पूर्व भौर पश्चिम 
क्षेत्रों के सम्बन्ध मे जारी रखा गया । हालाकि विचार-विमर्ग क्रिसी निष्कर्प पर 
नहीं पहुँचा फिर भी एक-दूसरे के विचाटो को ग्रौर प्रधिक अच्छी तरह समभने का 
मौका मिला । विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आ्रादान-प्रदान सम्बन्धी एक 
कार्यक्रम तय किया गया । साध्कृतिक झादान-प्रदान कार्यक्रम के कार्यान्वयन वी भी 
समीक्षा को गयी । दोनो पक्षों ने अन्तर्राप्ट्रीय स्थिति पर विचार-विम्े क्या । 
वार्ता के सातवे दौर में चीन को अरुणाचल प्रदेश में तवाग जिले के 
समुदोराग चू घाटी क्षेत्र मे उसकी घुसयठ पर भारत की गहरी बिन्‍्ता से भी अवगत 
कराया गया । इस वात पर बल दिया गया कि ऐसी घुसपैठ से तनाव बढ़ता है ग्रौर 
सीमा सम्बन्धी मसले के न्‍्यायोचित श्रौर सन्‍्तोपजनक हल की प्राप्ति सम्बन्धी 
वातावरण दूषित होता है । चीनी घुसपैठ का मसला 8 सितम्बर, 986 को 
न्यूयार्क में भारत के तथा चीन के विदेश मन्तियों की वेंठक मे भी उठाया गया । 
अरूणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने पर चीन ने जो विरोध 
प्रवट क्या था उसे भी भारत सरकार ने स्वीकार नही किया ओर कहा कि यह 
भारत के ग्रान्तरिक मामलों में खुल्तम-खुल्ला हस्तक्षेप है तथा यह सीमा सम्बन्धी 
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समस्या के शान्तिपुर्ण हल सम्बन्धी चीन की घोषणाओ के विपरीत है | भारत ने 
यह उम्मीद जाहिर की है कि शान्तिपूर्ण सह-्अस्तित्व के पांच सिद्धान्त दोनों देशों 
के बीच सम्वन्धों का आधार बने रहेगे। 

सरफारी ग्रादान-प्रदान कार्यक्रम के अधीन दोनो देशो ने शिक्षा, छात्रवृत्ति, 
गली वा प्रौद्योगिकी ग्रादि जैसे क्षेत्रों मे बहुत से प्रतिनिधि मण्डल एक-दूसरे के देश 

को भेजे । चीन के उप शिक्षा मन्त्री के नेतृत्व में एक शिक्षा प्रतिनिधि मण्डल 
भारत आया । सुधीम पीपुल्स कोर्ट प्राफ चाइना के अध्यक्ष ने भारत के मुख्य 
न्यायाधीश के झ्रामन्‍्त्रण पर भारत की यात्रा की । 

वी के कृष्णामेनन भ्रोसायटी के झ्रामन्त्रण पर चीन अस्तर्राष्ट्रीय सदृभावना 
संघ के परिपद्‌ सदस्य श्री ली वी हाई के नेतृत्व में 28 नवम्बर से 6 दिमम्बर, 
986 तक पाँच सदस्पीय प्रतिनिधिमण्डन ने भारत की यात्रा की । भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी (माकिसिस्ट) के झआमन्तश पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क विभाग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में झन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क विभाग के 
पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 9 से 3) दिसम्बर, 986 तक भारत की 
यात्रा की । इस प्रतिनिधिमण्डल ने नई दिल्‍ली मे काग्रेस (आ्राई) के नेताओं से भी 
विधार-विमर्श किया । 

987 के प्रारम्भ से ही चीन के रुख मे फिर अप्रत्याशित कठोरता ब्रा 
गयी और भारत को 'सबक' सिखाए जाने के समाचार श्राने लगे । घीन ने कई 
बार झारोप लगाया कि भारतीय सेना वास्तविक नियल्तण रेखा का अ्रतिक्रमण 
कर, चीनी क्षेत्र के घुस झ्ायी है, चीन के प्रवक्ता ने झ्रोप लगाया कि भारत बार- 
बार चीनी क्षेत्र मे घुछ आता है और चीनी वायु सीमा का उल्लघन करता है तथा 
उमने सीमा पर अपना सेनिक जमाव भी बढा लिया है । विदेश मन्त्रालय के प्रवक्ता 
ने चीन के प्रारोप को बिल्कुल वेबुनियाद बताते हुए कहा कि भारत ने घोन की 
सीमा के निकट कोई सेनिक अभ्यास ही नही किया । भारतीय सेना को स्पष्ट 
निर्देश है कि बहू भारत-चीन सीमा को पार न करे । 4 से 6 जून, 987 तक 
भारत के विदेशमन्त्री की अनौपचारिक चीन यात्रा की और चीनी नेताझो से सीमा 
पर शान्ति बनाए रखने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया । उन्होने कहा कि दोनो 
देश इस बात पर सहमत हैं कि सीमा पर शान्ति बनाए रखी जाए । उन्होने 
पश्चिमी प्रेस में छगी खबरों को गलत बताया कि तिब्बत सीमा पर भारत व चीन 
के सैनिकों के वीच भड़पें हो चुकी हैं । 
मूल्याकन्‌ 

(चीन कभी अरुणाचल तो कभी सिक्किम को लेकर विवाद के नए-नए बिन्दु 
उभारता रहता है। पाकिस्तान और अमेरिका के साथ चीन का जो ग्रठवन्बन है 
उसका एक मुख्य पहलू भारत पर राजनीतिक झौर सैनिक दवाव वनाए रखना है। 
अब वह अटकलवाजी का विषय नही रहा है कि एशिया मे अमेरिका, चीन॑ और 
पाकिस्तान का एक नया गठबन्धन उभर रहा है । इसका लक्ष्य सोवियत संघ के 


]30 विदेश नीतियाँ 


प्रभाव क्षेत्र के विस्तार को रोकना, एथिया के छोटे एवं तटस्थ राष्ट्रों को डराए 
रखना तया भारत पर दवाव बनाए रखता है । हान में एशिया के इस क्षेत में 
बाहरी हस्तल्लेप की सम्भावनाएँ वढ गयी हैं । पाक अधिकृत कश्मीर में कराकोरम 
राजमार्ग के उत्तरी सिरे पर चीन द्वारा निर्मित 4620 मीटर लम्बा खुजराब मार्ग 
विधिवत्‌ खुल जाने से यात्रा और व्यापार वी इप्टि से चीन और पाकिस्तान एक 
दूसरे के निकट थ्रा गए हैं। पाकिस्तान को चीन से भारी मात्रा मे हथियार मिलते 
रहे हैं। चीन पाकिस्तान को परमाणु-शक्ति सम्पन्न बनाने मे भी मदद कर रहा डछे 

भारत-चीन अधिकारी स्तर की वार्ता का ग्राउवाँ दौर 7 नवम्बर, 987 
को दिल्‍ली से सम्पन्न हो गया, परन्तु उससे भी भारत-चीन सौमा-विवाद सुलकाने 
की दिद्या में लेशमान प्रगति नदी हुई । चीन चाहता था कि पूर्वी क्षेत्र मे दोनों 
देशों की सेनाओ का पीछे 2टाकर एक असैन्‍्यक्ृत क्षेत्र क्षा निर्माण कर दिया जाए 
परन्तु भारत सोमदोरोग चू घाटी में चीन के आाक्रमरा को मुला नहीं पाया तथा 
उसने यह खतरा उठाना ठीक नहीं समभा । इस वार्ता की एकमरात उपलब्धि यह 
मानी जा सकती है कि दोनो पक्षो ने यह निश्चय किया कि जब तक सीमा-विवाद 
चर्चा द्वारा हल नही हो जाता तव तक सीमा पर ज्ञान्ति मग नही की जाएगी । 
भारत और पश्चिमो यूरोप (ब्रिटेन, फ्रांस, जमंन संघीय गराराज्य आदि) 

पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ भारत के सम्बन्ध मंत्रीवृर्स गौर सौहा्पूर् 
हैं। पश्चिमी यूरोप की शोर से भारत की तथा भारत की धोर से पश्चिमी यूरोप 
की महस्त्वपूर्णा यात्राओं से इन सम्वन्धों को झ्धिक सुरह करने में सहायता मिली 
है ! 98--82 के दौरान भारतीय प्रघानमस्त्री ने फ्रास, इटली गौर स्वीटूजरलंण्ड 
की यात्रा की । प्रिटेन की प्रधानमत्ती और स्पेन के सम्राट तथा साम्रानी भारत 
प्राएं । विदेश मस्तियों, ससदीय सिप्ट मण्डलो आ्रादि की यात्राएँ भी सम्पन्न हुईं। 
परितमी यूरोप भारत का सदसे अधिक महत्त्वपूर्ण ध्याप्रिक भागीदार है प्रौर 
धूरोपीय ग्राथिक समुदाय के देसो के साथ उसका लगभग 30 प्रतिशत व्यापार है। 
भारत झौर पश्चिमी बूरोप के कुद देशो के वीच नयुक्त व्यापार परिपरदें स्थापित हैं । 
जून, 98 में यूरोपीय झ्राथिक समुदाय के साथ एक नए बाशिम्यिक और प्राधिक 
सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुए । 

98--82 के दौरान बहुपरक्षीय और द्विपक्षीय दोनों छूपों में पश्चिमी 
भ्रूरोप, भारत के लिए विकास सहयोग सहायता का एक मदृत्त्वपूएं ल्लोत बना। 
भारत में तकनीकी झौर वित्तीय निदेशों का अ्रधिव्राश्ञ पश्तिमी यूरोपीय देशों की 
ओर ते आप्त हुप्ना । प्रेट ब्रिटेन, फ्रास, जर्मत संघीय बराराज्य, नीदरचंप्ड्स, स्वीडत, 
डेनमार्क और नावें प्रमुख दाता थे । इनमे में कई देशो की ओर से जिन देसगो की 
सबसे अधिक्क दिफक्षीय नह बता प्राप्त हुई भारत उनमे एक था । 

982-83 के दौरान विभिन्न महत्त्ववूर्ण यात्राएँ हुईं । फास, के राष्ट्रपति 
भारत की यात्रा पर आए । उनके झलावा यूरोपीय आ्राथिद्ष समुदाय प्लापोय के 
ग्रष्यक्ष वी भारत यात्रा, यूनान के राष्ट्रपति वी भारत यात्रा, स्मीडन के प्रधान 
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और ब्रिटेन की प्रधानम/्त्री तथा फ्रास, डेनमार्क, यू के. और गास्ट्रिया के विदेश 
मच्तियों की यात्राएँ भी महत्त्वपूर्ण रही । सरकारी और गैर-सरकारी दोनो स्तरों 
पर भारत और परिचमी यूरोप के देशो में सास्क्ृतिक, वैज्ञानिक प्लौर झ्राथिक क्षेत्रों 
में व्यापक सम्पर्क स्थःपित हुए । भारत झौर इंटयी के वीच एक सयुक्त कार्यप्रिपद्‌ 
की स्थापता हुई । पश्चिमी यूरोप व्यापार में भारत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
साभेदार वना रहा । 982--83 मे ई ई सी और भारत के वीच एक करार पर 
हस्ताक्षर हुए जिसमे नई दिल्‍ली में ई ई सी. के एच प्रतिनिधिमण्डल की स्थापना 
वी व्यवस्था की गयी । बहुपक्षीय और दिपक्षीय दोनो रूपो में भारत को विकास 
सहयोग सहामता का वहुत बडा भाग परिचमी यूरोर्रीय देशो से मिलता रहा । 
983--84 के दौरान परिचमी यूरोप के देशो के साथ भारत के मैजौपूर्सा 
सम्बन्ध बने रहे ! कई महत्त्ववुर्या याजाएँ हुई । भारत को ग्रुट-निरपेक्ष आन्दोलन 
का अध्यक्ष बनाए जाने का यूरोरीव देशो न स्वागत किया । पश्चिमी यूरोप ने 
आधिक सहायता, प्रौद्योगिकी के भ्रन्तरख तथा तकनीकी सहयोग के माध्यम से 
भारत के आधिक विक्रास में लगाहार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई । आल्ट्रिया के 
संघीय चासलर फ्रेड तिनोवत मार्च 984 मे भारत की सरकारो यात्रा पर 
आए । भारत झौर पश्चिम यूरोप के देशों के थीच मन्‍्त्री स्‍तर पर कई यात्रायें भी 
की गयी । भारतीय चिन्ता का एक क्षेत्र यहें तथ्य रहा हि सिक्स उप्रवादियों ने 
पश्चिम यूरोप के कुछ देशो में विशेषत ग्रेट ब्रिटेन में शरण ली । पश्चिम यूरोप के 
सभी देशो ने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या की एक स्वर से 
नित्दा की । कई प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च स्तर के पशधिकारी अनन्‍्त्येष्टि मे भाग 
लेने के लिए दिल्ली आए । 
बापिक रिपोर्ट 986--87 के झनुसार--पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ 
भारत के सम्बन्ध निरन्तर सौहादंपूर्ण और मेनीपूर्ण रहे । भारत की प्रान्तरिक 
राजनीतिक स्थिरता और ऋतशा देने की योग्यता से पश्चिमी यूरोपीय देशों में यह 
विश्वास सुरढ हुआ कि भारत एशिया तथा विश्व के बढते हुए महृत्व का एक 
राष्ट्र है। प्रपनी उच्च निर्यात-निर्मर अर्थव्यवस्था की सहायता करने के लिए नए 
बाजारों वी अपनी खोज में इन देशो ने इस प्रकार भारत को अपनी सूची में उच्च 
श्रेणों मे रखा है | यूरोपीय समुदाय के बारह सदस्य हमारे व्यापार के प्रमुख 
भागीदार बन हुए हैं प्र प्रौद्योगिक सहयोग निवेश और समुदाय के साथ सहयोग 
कर विज्ञान एवं श्रोद्याविकी में सहयोग के क्षेत्रों मे सक्रिय रूप से पता लगाया जा 
रहा है । इसके अतिरिक्त स्केन्डेनिवियाई देश भारत को विशेषकर समाजकल्याण, 
स्वास्थ्य और ग्रामीण विवास्त के क्षेत्रों म परियोजनाग्रो के लिए आविक सहायता 
प्रदान करते रहे ॥ उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों मे (न देशों के साथ सहयोग करने की 
भारत के लिए पर्याप्त मु जाइश है । 
पश्चिमी यूरोप के देशो को भारतीय निर्यात ने कुछ इंद्धि दिखाई परल्लु 
उत्पादों का क्षेत्र सकीर्ण रहा झौर ब्यापार के सन्तुलब में घाटा बढ़ गया है। यद्यपि 
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भारत के लिए यह चिन्ता का विपय है तथापि इसका श्रेय अनुकूलन निवेश 
वातावरण, पूँजीगत माल के आयात और नई प्रौद्योगिकी के आयात के लिए हमारी 
आरावश्यकता तथा समुदाय की सापेक्ष महत्व की नीतियो को भी दिया जा सकता है। 
इन पहलु्रो पर जनवरी, 987 मे ब्रूसेल्स में हुई भारत-यूरोपीय आथिक समुदाय 
संयुक्त श्रायोग की बैठक के दौरान विस्तार से विचार-विमर्श किया गया । भारत 
और यूनान, स्वीडन, स्पेन तथा श्रास्ट्रिया के बीच सयुक्त झ्राथिक एवं व्यापार 
समितियों की बैठक 986 प्रे हुईं। प्रण्य की माजावार भारतीय निर्यात के विस्तार 
पर ध्यान केन्द्रित किया गया । ग्रद्यतन प्रौद्योगिकी के आयात और वापस क्रय 
सम्बन्धी प्रवन्ध के साथ सयुक्त सहयोग स्थापित करने की ओर विशेष ध्यान 
दिया गया 

वर्ष 986-87 के दौरान कई उच्च स्तर की थात्राएँ की गयी । भारत के 
शाप्ट्रपति ने यूनान की यात्रा की जब द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में 
विचारों का व्यापक झ्रादान-प्रदान किया गया । भारत के उप-राष्ट्रपति ने भारत 
महोत्सव के समपन्र समारोह में भाग लेने के लिए फ्रास की यात्रा की । जर्मन 
सघीय गणराज्य के चासलर कोहल, तुर्की ओर इटली के प्रधानमन्त्री तुर्येण प्रौजाल 
और बेनितोक्रे जी श्रौर डेनमार्क के पाल श्लूतेर की भारत याताओ से नया प्रोत्साहन 
मिला और इन देशों के साथ हमारे सम्बन्धों मे अ्धिकाधिक श्राथिक और वाशिज्यिक 
विपय जोड़ दिए गए । फ्निलल॑ण्ड के राष्ट्रपति मोनोको काईविस्ती फरवरी, 987 
में चार दिन की राजकीय यात्रा पर भारत झाए। उनके प्रतिनिधि मण्डल में अन्य 
ध्यक्तियो के भ्रलावा किनलैण्ड के विदेशमन्त्री शामिल थे | उनकी यात्रा के दौरान 
दोनो देशों के नेता्रों के बीच ड्िपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलो, जिसमे 
निरस्त्रीकरण और उत्तर-दक्षिण वार्ता शामिल है, पर भी विधार-विमर्श किया गया । 
विदेश मन्‍्त्री एन डी तिवारी ने अफ्रीका निधि-प्रतिनिधि मण्डल के एक श्रश के 
रूप में इटली, बेल्जियम, फ्रास, जमंन सधीय गणराज्य और यूनाइटेड करिगडम की 
यात्रा की । इसके भ्रतिरिक्त ससदीय प्रतिनिधिमण्डलो, ग्रौद्योगिक एवं व्यापार दलों, 
शिक्षाविदो, पत्रकारो झादि के आदान-प्रदान के अतिरिक्त आर्थिक, ग्ौद्योगिक 
वाणिज्यिक, सास्कृतिक और शंक्षिक क्षेत्रो मे मन्‍्त्री स्तर की कई याताएँ की गयी । 
पश्चिमी यूरोप वी सरकारे उनके देशो में भारत विरोधी गतिविधियों पर हमारी 
बिन्‍्ता के प्रति स्ामान्यत प्रतिक्रिया दिखाती रही है। हम इन गतिविधियों पर 
निगरानी रखते है भौर उनकी सरकारो के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है। 
जर्मन सघीय गणराज्य के साथ एक पत्पपंसा सन्धि सम्पन्न करने के लिए बातचीत 
भी शुरू कर दी गयी है । 

सेकिन ब्रिटेन के म,भले में हमारी चिन्ता ब्रिटेन के प्राधितारियों के समक्ष 
व्यक्त वी गई है भौर यूनाइटेड विगडम को यह सुक्काव देने के लिए हर ब्रवसर का 
जाम उठाया जा रहा है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ा नियस्त्रण रखना 
चाहिए । यूनाइटेड किगडम में ग्रावकवादी गतिविधियों को ऊ्रारगर रूप से नियत 
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करने के लिए हमारा सुभगव दोनो देशो के लिए यह था कि एक प्रत्यपंण स॒न्धि 
सम्पन्न की जाए । वार्ता के दो दौर हो चुके है और विचार-विमर्श जारी है। इसी 
बीच ब्रिटेन के प्राधिकारियो ने यू के में कुछ उमग्रवादियो/म्रातकवादियों को दोपी 
सिद्ध करने/उन पर मुकदमा चलाने के तिए कुछ कार्यवाही की है । 


भारत ओर ब्रिटेन 
राजनीतिक मतभेदो के बावजूद भारत और ब्रिटेन के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहे 
है । जनवरी, 950 भे स्वय को गशराज्य घोषित करने के बाद भी भारत ने 
राष्ट्रमण्डल में सम्बन्ध कायम रखने का निश्चय किया और आज भी वह राष्ट्रमडल 
का एक महत्त्वपूर्ण सदस्य है | ब्रिटेन ने भारत की विकास योजनाञो में समय-समय 
पर भ्राथिक सहायता भी दी है। 962 मे चीनी आक्रमण के समय ब्रिटेन द्वारा 
भारत को संनिक सहायता भी प्रदान की गई थी और भारत-चीन विवाद मे ब्रिटेन 
का रुख भारत के पक्ष में ही रहा था । 
इस सहयोग के बावजूद कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर ब्रिटेव की नीति भारत 

के प्रति अमैप्रीपूर्ण रही है। कश्मीर के प्रश्न पर ब्रिटेन प्रौर उसके साथी राष्ट्रो का 
रवेया भारत-विरोधी रहा है। ब्रिटेन ने भारत के विरुद्ध सदा पाकिस्तान का समर्थन 
किया है । 965 भे जब भारत झौर पाकिस्तान के बीच कश्मीर के प्रश्त पर युद्ध 
छिडा था, तब भी ब्रिदिश प्रेस, रडियो श्रौर सरकार ने सुले आम भारत-विरोधी 
नीति झ्पनाई । ब्रिटिय सरकार का रंया एकदम पक्षपातपूर्ण था और ब्रिटेन और 
भारत के सम्बन्धो म खिंचाव झा गया । जो कटुता पैदा हुई उसमे कैन्या के प्रवासी 
भारतीयों के प्रश्व का एक झौर मुद्दा जुड गया । पूर्वी अफ्रीका से भारत का सम्बन्ध 
बहुत पुराना है म्लौर 867 से ही भारतीय कन्या जाते रहे थे। 963 में जब 
कन्या स्वतत्र हुआ तब वहाँ भारतीय प्रवासियो की सस्या लगभग 25 हजार थी । 
बैस्या की स्वतत्रता के समय भारतीयों के समक्ष उनकी नागरिकता से सम्बन्धित 
बिकट समस्या खंडी हो गई। उस समय भारत सरकार ने लगभग 4 हजार 
भारतीयों को अपना पारपतर दिया, शेष भारतीय ब्रिटिश पारपत्र पर कंन्या में रहने 
लगे, किन्तु इस स्थिति में फरवरी, 968 में सतरनाक बिगाड आया जवकि कैन्या 
सरकार ने यह निश्चय क्या कि उन एशियाई लोगो के साथ जो वहाँ के नागरिक 
नही हैं, कन्या में गेर-नागरिक जैसा व्यवहार किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने 
ममद में एक विध्ययक पेश कर दिया जिसका उद्देश्य | मार्च, 968 के दाद कंन्याई 
भारतीयों के प्रिटेन में प्रवेश को रोफ़ना था । नये कानून के झनुसार उस पारपत्र 
बा कोई मूल्य नही रहा जो ब्रिटेन म॑ कन्या के प्रवासी भारतीयों को दिया गया था । 
ब्रिटिश सरकार का यह वदम झन्यायपूर्णे ओर झमानदीय था जिससे दोनों देशो में 
तनाव बढ़ गया + भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट शब्दों मे जता दिया 
कि एशियावानियों को ब्रिटेन से प्रवेश से रोकने वाले झधिनियम वा ब्रिटिश-भारत 
सम्बन्धो पर प्रतिवूल प्रभाव पडेगा । यह सोभाग्य की बात थो कि इन समस्या पर 
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कोई व्यापक प्रतिकूल प्रतिक्षिया नहीं हुई। 969 में बी बी सी. देलीविजन 
फिल्‍मो में भारतीय जनलीवन को विक्ृत रूप मे अस्तुत किए जाते के प्रश्न पर भी 
भारत-ब्रिटेव सम्बन्धो में तवाव आ्ाया। भारत सरकार ने एक प्रादेश द्वारा 
सितम्बर, !970 में भारत मे बी वी सी को उपलब्ध सभी सुविधाये समाप्त कर दी। 
97 में बगला देश के प्रश्न पर दोनो देशों मे गलतफहमी फंली । इसका निवारण 
तब हुत्रा जद भारत-पाक युद्ध घिडने पर सुरक्षा परिषद्‌ से जिटेन ने भारत-विरोधी 
प्रस्ततवों पर मतदान में भाग नटी लिया । भारत ने इसे मैजीयूर्ं व्यवहार मानते 
हुए बी थी सी को पुन भारत में कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दे दी । 
974 के मध्यान्तर चुनावो में लेबर पार्टी विजय प्राप्त कर सत्तारूढ़ हुई । 
श्रम-दलीय सरकार का रवैया अनुदार दलीब सरकार की तुलना में भारत के प्रति 
प्रविक मैती [र्ण था। दोनो देशो के वीच वाधिक द्ि-पक्षीय वार्ता हुईं जिसमे 
अ्रन्तर्राष्ट्रीय घटनाग्रों वी सामान्य समीक्षा करने के अलाबा व्यापारिक सहायता 
तथा द्याथिक वैज्ञानिक एवं तकतीजी सहयोग ज॑से द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत 
हुई । 975-76 क्षे लिए विटिश सरकार ने लगभग 0 करोड पौण्ड की सहायता 
का वचन दिया जिससे ब्रिटेन भारत को द्विपक्षीय ऋण देने बाले देशो की सूची में 
सर्वोगिरि हो गधा । 975-76 में ब्रिटिय ससद्‌ के कई सदस्प सरकारी निमल्‍्जण 
पर भारत ब्राए। भारत-ब्रिठेव आर्थिक सहयोग एवं व्यापार सयुक्त समिति 
गठित हुई । 
ब्रिटिश उद्योग के उपाध्यक्ष सर राल्फ बेटमैन के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय 
ब्रिटिश औद्योगिक शिष्टमण्डल ने श्रक्तूवर, 976 में भारत की यात्रा की । इसका 
उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच ग्रधिकाधिक व्यापार एवं श्रौद्योगिक सहयोग तथा 
तीसरे देशे में सहयोग की सम्भावना का पता लगाना था। 976-77 में भारत 
को मिलने वाली ब्रिटिश विकास सहायता ]20 लाख पौण्ड (लगभग 70 करोड़ 
रुपया) थी । यह राशि किसी भी अन्ध देश से प्राप्त संवसे बडी रकम थी। यह 
सहायता पूर्णतया अ्रनुदात रूप में ही दी गई थी । 6 से 4 जनवरी, 978 तक 
ब्रिढेन के प्रधानमन्न्री जेम्स केलहन की भारत यात्रा हुई । इस यात्रा से भारत ग्रौर 
यूनाइटेड क्िंगडम के समान थादर्शो गौर महत्वाबाक्षाप्रों का श्रौर इस बात का भी 
स्पष्ट पता चला कि वै राष्ट्रो की प्न्योयान्श्रमता को स्वीकार करते है । इसी महीने 
म्रे 4977-78 के लिए भारत को क्रिटिश सहायता से 228 करोड रुपये की राशि 
के पाँच करारो पर हस्ताक्षर किए गए । यह सम्पूर्ण राशि अनुदान के रूप मे थी । 
जून, 7978 में प्रधानमन्त्री की लन्दन की यात्रा से ज़िदेन के साथ भारत के सम्बन्ध 
और सुदढ्ध हुए | समान हित के अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय श्रश्नो पर विचार किया 
गया जिसमे दक्षिण ग्रक्रीका, निरस्त्ीकरण और जातीय सम्बन्धी के प्रश्न भी शामित्र 
थे । भारतीय राषप्ट्रिको के साथ किए गए अशुचित व्यवहार की विशिष्ट शिवायती 
पर तत्काल कार्यवाही के लिए ब्रिटिश प्राधिकारियो के साथ प्रश्न उठाया गया । 
ब्रिद्िय ससद्‌ का एक अतिनिधि मण्डल दिसम्बर, 978 में भारत भ्राया जोर इससे 
दोनो देशो की ससदो के बीच सम्पर्क सुदृः हुए । 
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979-80 के दौरान भी दोनो पक्षों मे निकटता वढी । जुलाई, 8979 में 
ब्रिटिश विदेश मन्‍्त्री लाई केरिंगटन ने भारतीय भ्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई तथा 
ग्रन्य वरिष्ठ सम्त्रियों से वार्ता की । रोडेश्निया प्रौर तिरस्तीकरण की समस्या पर 
भी विचार-विनिमय हुश्ना | उन्हे भारत की इस चिन्ता से अवगत कराया गया कि 
ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के साथ भेदभाव अथवा उत्पीडन का व्यवहार नही 
किया जाना चाहिए | सितम्वर, 979 मे लाई माउण्टवेटेन की हत्या पर भारत ने 
राजबीय शोक मनाया । नई सरकार बनने के थाद विदेशमल्त्री लार्ड केरिंगटन ने 
जनवरी, 980 में पुत भारत की थात्रा की । 9 नवम्बर, 980 को लन्दन में 
भारत-ब्रिट्श सघ द्वारा झ्रायोजित वाधपिक रात्रि भोज पर बोलते हुए लार्ड केरिगटन 
ने कहा कि दुनिया में बहुत कम देश हैं. जिनके साथ ब्रिटेन के सम्बन्ध इतने घनिष्ठ 
है जितने कि भारत के साथ । जनवरी, 98! मे ब्रिटिश ससद्‌ में एक नया ब्रिद्िण 
शाष्ट्रीयता झानून पेघ क्या गया जिसमे नाग्ररिकता प्राप्त करने तथा वहाँ रहने के 
अधिकार को परिभाषित क्या गया । इसमे पूर्व मार्च, 980 मे नये झाप्रवासन 
विनियम लागू किए गए। इस विनियमो मे ग्राश्रित अथवा पुरुष मग्रेतरो के रूप मे 
अप्रवासियों के प्रवेश को कम करने के उपाय किए गए । 

जुलाई, 2980 में प्रकाशित एक श्वेत पत्र में नये राष्ट्रीयता कानून वा 
प्रस्ताव किया गया | मूलत इसमें तीन प्रकार की नागरिकता का प्रस्ताव है-- 

! ब्रिटिश नागरिकता 

2 ब्रिटिश प्राथित क्षेत्रों की नागरिकता तथा 

3 विदेशस्थ ब्रिटिश नागरिकता । 

इस भ्रस्ताव की श्रालोचना इस आधार पर की गई कि इसमे भ्रप्र॒वासियों को 
द्वितीय श्रेणी के नायरिक का दर्जा दिया गया। भारत सरकार ब्रिटेन में बसे भारतीय 
मूल के लोगों तथा उम्त देश की यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिको से सम्बन्धित 
विभिन्न मसलौ पर ग्रिटिश्व प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए रही। प्रिन्स चाह्स ने 

23 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 7980 तक भारत की यात्रा की ! यह पूरा रूप से 
सद्भावना यात्रा थी । 

498-82 के दौरान भी दोनों देशो के बीच अच्छा वातावरण बसा रहा। 
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्रीमती मारग्रेट श्रेचर ने अग्रेल, 798। में भारत की याता कर 
दोनों देशो के आ्रापसी हितो के म'मलो पर प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी से 
बातचीत की । व्यापार और वुछ कोयला शक्ति विज्ञान तथा प्रौद्योगकी प्रौर 
अन्तरिक्ष सम्बन्धी ज्ञापन समझौतो पर हस्ताक्षर किए गए। ब्रिटिश प्रधानमत्त्री 
स्वदेश लौटते हुए 29 दिसम्बद, 982 को नई दिल्‍ली में कुछ घण्टो के लिए रकी । 
उन्होने श्रीमती याँधी के साथ पश्चिमी एशिया वी नवीनतम घटनाओं वतंमात 
झन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा दोनो देशो के भ्रापसी सहयोग से सम्बद्ध आधिक मसलों पर 
विस्तृत चर्चा की । याप्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षो की वेध्क के ग्रवश्तर पर ब्रिटेन की 
महारानी एतिजाबेथ ते 7 से 26 नवम्दर, 983 तक भारत की यात्रा की । 
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प्रधानमस्त्री मारग्रेठ थूंचर भी राष्ट्रमण्डल सम्मेनन के सिलसिले मे यहाँ श्राई और 
द्विपक्षीय तथा अन्तर्राप्ट्रीय भसलो पर विचार-विमर्श किया | हमारे विदेश मन्त्री ने 
3] अक्तूबर से 4 नवम्बर, 983 तक ब्रिटेन की यात्रा की । 

]984-85 मे भी ब्रिदेन भारत का महत्त्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बना 
रहा तथापि व्यापार सन्तुलन भारत के पतिकूल रहा । मार्च, 984 मे ब्रिटेन के 
विदेश एव राष्ट्रमण्डल राज्यमन्त्री ने भारत की यात्रा की। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री 
श्रीमती भ्रेचर ने अक्तूबर, 984 में श्रीमती गाँधी की अन्त्येप्टि में भाग लिया । 
3 अप्रैल, 985 को नई दिल्‍ली मे श्रीमती पश्रेंचर ने प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी 
को आश्वासन दिया क्रि ब्रिटेन में कुछ सिक्‍्ख गुटो की गतिविधियो से उत्पन्न स्थिति 
से निबटने के लिए उनकी सरकार हर सम्भव फदम उठाएगी । दोनो प्रधानमन्त्रियो 
के बीच श्रीलका की स्थिति पर भी विस्तृत बातचीत हुई। ब्रिटेन की प्रधानमन्त्री 
राजीव गाँधी के साथ इस बात पर सहमत थी कि सलाह-मशवरे से इस समस्या का 
कोई शान्तिपूर्णा हल निकाला जाता चाहिए । श्रीमती ग्रेचर ने ईरान-ईराक युद्ध को 
समाप्त करने की दिशा में भारत की पहल की जानकारी ली और दोतो नेताग्रों ने 
इन दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग बढाने की आवश्यकता पर बल दिया । 
श्रीमती भ्रेचर ने निरस्त्रीकरण के मामले पर अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन के साथ 
हुई बातचीत में भी राजीव गाँधी को अवगत कराया। श्रीमती भ्रंचर ने भारत 
भरकार द्वारा उठाए गए ग्राथिक कदमों की भी जानकारी प्राप्त की। वर्ष 4985- 
86 और !986-87 के दौरान दोनो पक्षों का पारस्परिक व्यापार बढा तथापि 
यूनाइटेड किगंडम से ग्रातकवादी गतिविधियो को लेकर भारत की चिन्ता बनी रही। 
दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आशिक प्रतिवनन्‍्ध लगाने के प्रश्न पर भारत और ब्रिटेन के 
बीच मतभेद वने रहे । ग्रगस्‍्त, 986 मे राष्ट्रमण्डल के सात देशों का सघु शिखर 
सम्मेलन हुप्ना जिसमें भारत सहित अन्य देशो ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कुछ 
और प्रतिबन्ध लगाने का फंसला किया, परन्तु त्रिटेत ने प्रसहमति ब्यक्त की । श्रीमती 
भ्रेचर का मत था कि प्रतिवन्धों से दक्षिण झफ्रीका से अश्वेत लोगो की परेशानी 
बढेगी । श्रीमती थुंचर ने कहा कि यहू मसला बातचीत से हल होता चाहिए । 
भारत, फ्रॉस और पुर्तगाल 

आजादी के बाद भी भारत में चन्द्रनगर, पाण्डिचेरी, कालीकट, माही और 
बनाम की वस्तियाँ फ्राँस के ग्रधीव थीं तथा ग्रोग्रा, दमन झौर दिव पर पुर्तेगाल वा 
झपिपत्य था। भारत सरकार ने फाँस से ग्रनुरोध किया कि वह भारत स्थित 
फ्रॉसीसी बस्तियों को मुक्त कर दे। फ्राँस ने समझदारी से काम लेते हुए नवम्बर, 

]954 मे पाण्डिचे री, कालीकट, माही झर यनाम को तेथा मई, 959 मे चन्द्रनगर 
को भारत के सुपुर्द कर दिया । वेसमभी ' और दुराग्रही प्रदृत्ति का परिचय पुर्तगाल 
में दिया । 496] तक पुर्तेगाल ने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी जो भारत वी 
सुरक्षा के लिए घातक थी | गोग्रा में विशाल सेनिक तेयारियाँ की गई तथा पुर्तगाली 
सेनाएँ प्राएं दित भारतीय सीमा का अ्रतिक्रमण करने लगो। अन्त म दिसम्बर, 
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967 में भारतीय सेना ने पुर्तगाल को गोप्रा छोड़ने के लिए बाब्य कर दिया ! 
कुछ ही दिनो बाद गोप्रा भारतीय संघ का अग वन गया । भारत श्रोर पुतंगाल के 
बीच 3] दिसम्बर, 7974 को राजनयिक सम्बन्धों की पुनर्स्थापना के परिणाम- 
स्वरूप 975 से दोनो पश्चो में मैत्रीपूर्ण सम्यन्ध कायम हैं। 980 में भारत और 
पुतंगाल में लिस्बन में एक सस्‍्कृतिक करार पर हस्ताक्षर हुए थे । 98] में 
पुतंगाल के विदेशमस्नी ने नई दिल्‍ली में एक सांस्ड्ेतिक केन्द्र खोलने के बारे मे 
पुतंगाल सरकार के निर्णय की घोषणा की । 

फ्राँस के साथ भारत के मैत्रीपूर्णा सम्बन्ध विकसित होते गए । जनवरी, 
]976 मे फ्रॉस के प्रधानमन्त्री ने भारत को यात्रा की जिससे तकनीक एवं ्राथिक 
सहयोग को बढावा मिला । फ्रांस भारत सहायता सघ (एयर इण्डिया कसोटियम) 
का पहला सदस्य था जिसने 976-77 में भारत के साथ विकास सहायता 
समभौता किया । जून 977 मे राष्ट्रमण्डल सम्मेलन के वाद भारत लौटते समय 
प्रधानमन्त्री पैरिस में सके और उन्होने फ्राँस के राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री के साथ 
परस्पर हिंत के मामलों पर विचार विमर्श किया। जून, 977 में पैरिस में 
भारत फ्रांसीसी थन्तरिक्ष करार पर हस्ताक्षर हुए। फ्रांस ने 7977-78 के लिए 
भारत को 34 करोड फ्रेंक तक की सहायता दी । जुलाई, 978 मे क्रॉस के विदेश 
राज्य मन्त्री की भारत यात्रा के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक करार सम्पक्ष 
हुआ । दिसम्बर, 978 में दोनो देश इस बात पर सहमत हुए कि अगले चार 
वर्षो के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करे तथा तीसरे देशो में सयुक्त उद्यम 
स्थाधित किए जाने के लिए सहयोग को बढाएँ। 

979-80 मे दोनो पक्षो में मैजी भौर सहयोग झौर विकसित हुआ । 
उच्च स्तरीय यात्राएँ सम्पन्न को गईं | फ्राँस के राष्ट्रपति जिस्कार्द दे अस्तेग ने 
जनवरी, 980 में भरत को यात्रा की शऔर गणराज्य दिवस समारोहों मे 
सम्माननीय ग्रतिथि के रूप में श्रस्मिलित हुए | वे भारत की यात्रा पर आने वाले 
फ्राँस के पहले राष्ट्रपति थे । इस बातचीत के परिणामस्वरूप फ्रास के राष्ट्रपति तथा 
भारत के प्रधामन्त्री द्वारा 27 जनवरी, 980 को शयुक्त घोषणा जारी की गई ! 
द्विपक्षीय सहयोग को बढाने में यह यात्रा बहुत सफल रही । इस यात्रा के परिणाम- 
स्वरूप सात प्रोटोकोलो तथा समझ्ोता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए-- () भारत 
फ्रॉस औद्योगिक तथा व्यावसायिक सहयोग सम्बन्धी प्रोटोक़ोल, (2) कोयला खनन 
सम्बन्धी समझौता ज्ञापन, (3) उड़ीसा में अलूमिनियम सयत्र पर समभौता ज्ञापन 
(4) कृषि तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्रो मे सहयोग पर भारत-फ्रास प्रोटोकोल, 
(5) पंद्रो रसायन, उर्वरक, औपधियाँ तथा रसायन के क्षेत्र में प्रोटोकोल, 
(6) नवीकरण योग्य ऊर्जा के क्षेत्रों मे प्रोटोकोल, (7) महासागर विज्ञान तथा 
प्रौद्योगिवी के क्षेत्र मे प्रोटोकोल | इनके ग्रतिरिक्त इस वात पर सहमति हुई कि 
इस्पात उद्योग, दूर सचार भ्रौर दृश्य श्रव्य तकनीकों के क्षेत्रो म सहयोग की 
सम्भावनाभो का पता लगाया जाय । 28 जनवरी, 980 को सयुक्त विज्ञप्ति में 
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दोनों पक्षों ने इस वात पर सहमति प्रकट की कि विश्वविद्यालय अथवा एक उच्चतर 
शिक्षा सत्थान की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए । एक फ्राँसीसी प्रतिनिधि 
मण्डल नवम्बर में भारत की यात्रा पर आया और भारत फाँस साँस्कृतिक करार के 
अन्तर्गत 98]-82 के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया । 979-80 के दौरान 
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग सम्बन्धी करार का अवुसमर्थत किया गया । 
प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने नवम्बर, 98] में फ्रांस की यात्रा की 
और फ्राँस के राष्ट्रपति से विचार-विम् किया । मयुक्त विज्ञप्ति में भय, प्रमुत्व 
और भ्रहँकार पर ग्राधारित अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के श्रावरण का विरोध करते हुए, 
विदेशी प्रभुत्व या बाहरी हस्तक्षेप से देशो की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के कत्तंव्य पर जोर दिया गया । कोयले, पर्यावरण, शक्ति व 
ऊर्जा सम्बन्धी ग्राथिक सहयोग के वारे में दोनो देशो के बीच ज्ञापन समभझौतो पर 
हस्ताक्षर किए गए । तारापुर अ्रणु विजलीघर के लिए फ्रॉस से परिष्कृत यूरेनियम 
प्राप्त करने के सम्बन्ध में रकावट बनी रही । इसमे फ्रांस को कोई दोप नही दिया 
जाना चाहिए क्योकि मूल समभौता प्रमेरिका के साथ था। 7 अक्टूबर, 982 
को भारत और फ्रॉस के बीच भारत को 40 मिराज-2000 विभानों की सप्लाई के 
समभोौते पर हस्ताक्षर हो गए। फ्रॉस के राष्ट्रपति फ्राँसिस मित्तराँ ने 27 से 30 
नवम्बर, 982 तक भारत की सरकारी यात्रा की | उन्होने प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी से मिलकर भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की सुरक्षा की। दोनो पक्षो के बीच 
आर्थिक, वाश्यिज्यिक, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी सम्बन्धी और सॉह्कृतिक मामलों पर 
बातचीत हुई । यह बातचीतें अत्यन्त सौहादपूर्णा वातावरण में हुई विशेषकर इसलिए 
कि तारापुर परमाथु बिजली केन्द्र को ईंधन का मसला याप्ट्रपति मित्तरों की यात्रा से 
ठीक पहले सुलभा लिया गया था। इस यात्रा ने आम तौर पर भारत-फ्राँस सम्बन्धी 
को सुद् करने में काफी योगदान दिया झौर इसरो विभिन्न क्षेत्रो में द्विपक्षीय 
ग्रादान-प्रदात की सम्भावताओों को सवद्धित करने में सहायता मिली । दोनो पक्षों 
की ओर से झऔौर भी उब्चस्तरीय यात्राएँ हुईं । और फ्रास के साथ जिन वारिज्यिक 
करारो पर हस्ताक्षर किए गए, उनमे सर्वप्रमुख था, दुर-सचार सम्बन्धी करार जिस 
पर जुलाई मे हस्ताक्षर हुए । 
बर्ष 983-84 में फ्रॉस के साथ हमारे सम्बन्ध और मज्वूत हुए । मार्च, 
।983 में फ़रॉस की विदेश मन्‍्त्री ने भारत के विदेशमन्त्री के साथ विचार-विमर्श 
किया । सयुक्त राष्ट्र महासभा के 38वें ग्रधिवेशन में भाग लेने के लिए न्यूयार्क जाते हुए 
हमारी प्रधानमत्त्री पेरिस रुकी झौर उन्होने राष्ट्रपति मित्तराँ के साथ अन्तर्राष्ट्रीय 
आधिक तथा राजनीतिक मसलों पर विचार-विमर्श किया । विदेश मस्त्रातलय ने 
इण्डिया दस्टरनेशनल सेटर को 24 से 26 प्रवटूबर, 7983 तक भारत फ्रॉस विचार 
गोप्ठी का क्राथोजन करने में सहायता दी । फ्रांस के साथ श्राधिक सम्दन्ध और 
मजबूत हुए तथा विभिन्न प्रौद्योगिक क्षेत्रों मे, विशेषकर ऊर्जा, विजली, वोयत गौर 
इलेकट्रोनिक्स के क्षेत्रों में सम्बन्ध और सुदढ हुए। जुन, 983 में इलेक्ट्रोलिक्स 
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कम्प्यूटर और सूचना विज्ञान मे सहयोग से सम्बद्ध भारत-फ्रॉस समभौता-ज्ञापन पर 
हस्ताक्षर किए गए । इस समय भारत फ्रॉस के वीच 4 समभोता ज्ञापन प्रोटोकाल 
विद्यमान थे जो विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों मे सहयोग से सम्बन्धित थे । भारत में उच्च 
अनुसन्धान के लिए एक भारत-फ्रेच केन्द्र की स्थापना के ब्यौरो के बारे में भी 
सहमति हो गई । फ्राँस के उद्योग एवं अनुसन्धान मन्‍नी ने दिसम्बर, 983 में कृषि 
मन्त्री ने 28 दिसम्बर, 983 से 4 जनवरी, 984 तक भारत की यात्रा की ग्रौर 
सम्बन्धित क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के थारे में विचार-विमर्श किया । विदेशमन्ती 
की प्रप्रेत 984 में पेरिस-यात्रा के दौरान विपक्षीय वार्ताएँ हुई | वाशिज्यिक 
मन्‍्त्री ने प्राथिक सम्बन्धो की समीक्षा के लिए जून, 984 में पेरिस वी यात्रा की ॥ 
दोनों सरकारे कृषि एवं आमीण विकास में परस्पर सहयोग के लिए सहमत हुई । 
फ्रॉम की नेशनल प्रसेम्बली के अध्यक्ष ने फरवरी 984 में भारत की और भारत के 
उपराष्ट्रपति ने जुलाई, 984 में फ्रॉस की यात्रा की । श्रीमती गॉँधी की अन्त्येप्ि 
मे भाग लेने के लिए फ्रास के नए प्रधानमन्त्री लारेण्ट पबियस भारत आए 
5 जून, 985 को राजीव गाँधी मिस्र, अलजीरिया, फ्रॉस, ग्रमेरिका, तथा 
स्विटजरलंण्ड की यात्रा पर रवाना हुए । राजीव गाँवी की फ्राँस के राष्ट्रपति मित्तरा 
से लम्बी बातचीत हुई। भारत ने फ्राँस से प्राग्रह क्रिया कवि वह पाकिस्तान को 
परमाणु सहायता न दे फ्रॉस ने इसका उत्तर यह दिया क्रि अन्तर्राष्ट्रीय गारण्टियो के 
विरुद्ध फरास ऐसा कुछ नही करेगा । भारत और फ्रांस के बीच दो समभौते ग्रवश्य 
हुए । एक के प्रन्तगंत फ्रांस गया को शुद्ध करने के कार्यक्रम में भारत की सहायता 
के लिए औ्रौर दूसरे समझौते के ग्रन्तगंत दिल्‍ली में एक वैज्ञानिक पग्रनुसधान केस्द्र 
स्थापित करने में सहयोग देने के लिए सहमत हुआ । राजीव गाँधी की यात्रा 
के दौरान ही पेरिस में भारत महोत्सव प्रारम्भ हुआ | इसमे भारत की सस्क्ृति का 
प्रदर्शन हुआ । फ्रांस की विदेशमन्त्री जीम वर्नाड रेमण्ड ने मां, 987 मे भारत 
की राजकीय यात्रा वी । 


भारत और जमंत्र सघोय गणराज्य 


जर्मन सघीय गणराज्य के साथ भारत के सम्बन्ध प्रारम्भ से ही मिततापूर्ण 
और निकट सहयोग के ग्राधार पर विकसित होते रहे है । जनता पार्टी के शासन- 
काल के दौरान सम्यन्ध सुधार प्रक्रिया गतिमान रदी। प्रधानमन्त्री देखाई तथा 
विदेशमस्ती वाजपेयी किसी ग्रन्ब देश को यात्रा के क्रम में जून, 979 में फ्रेंकफ्ट 
में सके झौर उन्होने चासलर हेलमेट घिमुटुट तथा विदेशमन्नो गेस्चर से विचार- 
विमर्ण किया। पश्विम जर्मनी द्वारा सर्वाधिक सहायता भारत को प्राप्त हुई 
झवबदूबर, 979 में नयो दिहली में 979-80 को ग्रवधि के लिए 65 करोड़ 
रुपए वी सहायता के एक भारत-जर्मंन संघीय बणाराज्य करार पर हस्ताक्षर विए 
गए । 979-80 के दौरान भारत-जर्मन संघीय गझराज्य के बीच व्यापार बढंकर 
200 करोड़ दीश-मार्क (लगभग 800 करोड रुपए) से जधिक का हो गया। 
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960-68 के दौरान वहुपक्षीय सम्बन्धो में सन्‍्तोषजनक प्रगति हुईं । 
राष्ट्रपति टीटो की अन्त्येष्टि के अवसर पर बेलग्राड में श्रीमती गाँधी की जर्मन 
चाँसलर के साथ बातचीत हुई | जरमंत्र राष्ट्रपति माचं, 497! के झारम्भ में भारत 
आए | फलस्वरूप ट्विपक्षीय मैजीपूरों सम्बन्धी और सहयोग को अधिक सुदृढ़ करने 
में सहायता मिली | याजा पर आए नेताशो से भारतीय नेताओं ने उत्तर-दक्षिण वार्ता 
सहित तनाव शैथिल्य एवं निरस्त्रीकरण को बढावा देने के प्रश्नों पर विचार-विमर्श 
किया | जमेन सघीय गणराज्य की सरकार ने भारतीय यात्रियो के लिए जुलाई, 
4980 से वीसा लागू कर दिया जिसके अनुसरण में भारत को भी अक्टूबर से 
इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ी, लेकिन राजनयिक तथा सरकारी पासपोर्टंघारी 
व्यक्तियों को इस व्यवस्था से छूट दी गईं। विदेश मन्‍्त्री श्री वी वी. नरसिहाराब 
नवम्बर, 98] में बोन नए उन्होने “आज के परिप्रेक्ष्य मे गुट-निरपेक्षता” (नान 
एलाइनमेट टुडे) विषय पर विदेशनीति एसोसिएशन को सम्बोधित किया ! प्रोफेसर 
एफ मेक्समूलर के कार्यों के सम्मानार्थ और उनकी स्मृति में नई दिल्‍ली की कए 
महत्त्वपूर्ण सडक का नाम “मैक्समूलर मार्ग! रखा गया । 4 दिसम्बर, 98] को 
हुए समारोह में जमंन सघीय गणाराज्य के प्र्थ-कार्य मन्‍्त्री और हमारे विदेश मन्त्री 
शामिल हुए । भारत को पश्चिमी जमंनी की ओर से सबसे अ्रधिक सहायता मिलती 
रही और उसे लगभग प्रतिवर्ष ।44 करोड रुपये प्राप्त हुए । जहाँ तक भारत को 
तकनीकी सहयोग दिए जाने का ताल्लुक है, सयुक्तराज्य भ्रमेरिका और यू के. के बाद 
जमंन सघीय गणराज्य का सहयोग था । 2982-83 में भारत और जर्मन सवीय 
गणराज्य के बीच सम्बन्ध सहज बने रहे । जन सधीय गणराज्य ने कम ब्याज पर 

48 करोड़ रुपए का ऋण झर !4 2 करोड रुपये अनुदान के रूप में दिए । 
]983-84 में भारत ग्रौर जर्मन सधीय गणराज्य के बीच द्विपक्षीय 
सम्बन्ध विशेषकर आ्िक झ्ौर वारिणिज्यिक क्षेत्रों मे निरन्तर विकसित होते रहे । 
जन सघीय गराराज्य के चाँसलर डॉ. हल्मट कौल की 5 और 6 नवम्बर, 2983 
की यात्रा से द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलो पर विचार-विनियम का सुप्रवसर 
मिला । जमेने सचार मन्‍ती ने मई, 983 में भारत का दोरा किया । इसके बाद 
जमंन प्राथिक सहयोग मन्‍्त्री आर्थिक, औद्योगिक तथा प्रोद्योगिजी सहयोग के सम्बन्ध 
में विचार-विमर्श करने के लिए भारत आए । हमारे कृषि मन्‍्त्री ने कोलोन में ग्नुगा 
मेला देखा और जर्मन सघीय गणराज्य के कृषि भन्त्री के साथ द्विपक्षीय मसलो पर 
बातचीत की । विदेश सचिव ने द्विपक्षीय विचा र-विनिमय के लिए 2। प्ले 22 ग्रप्रेल, 
]983 तक बोन की यात्रा को । भारत ने अप्रेल, 984 में होन वाले हनोवर मेले 
में साकेदार देश के रूप में भंग लिया । विदेशों में प्रिसी औद्योगिक प्रदर्शनी में 
भारत की यह अब तक वी सबसे वडो भागीदारी थी । 984-85 में जर्मन सधीय 
गणराज्य से याताझों वी वाढ आ गई। अब तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 
लगभग कुल 7500 विदेशी सहयोग परियोजनाम्रों में से 34] परियोजनाएं 
जमेन सघीव गणराज्य के साथ हुई थी । भारत को दी जाने वावी जर्मन संघीय 
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गणराज्य की व घिक वित्तीय सहामता लगभग 44 करोड़ रुपए थी । बोन मे जून, 
984 # प्रधम भारत जमंन सगोष्ठी आयोजित की गयी थी । 986-87 में 
सम्बन्धो मे यथाप्र्व सल्तोषजनक श्रदृत्ति जारी रही । जर्मन सघीय गछाराज्य के 
चाँसलर कोल की भारत यात्रा से द्विपक्षीय सम्दन्धों को नया प्रोत्साहन मिला भ्रौर 
इन सम्बन्धों में ग्रधिकाधिक प्राधिक तया वाग्पिज्यिक विषय जोडे गए । 
भारत और पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रोका 
पश्चिमी एशिया के सन्दर्म मे भारत की विदेश नीति का अध्ययन महत्त्वपूर्ण 
है । अरब-इजराइल युद्धों मे भारत ने सर्देव ग्वरब॒राज्यो का पक्ष लिया है। भारत 
की सहानुभूति और मैत्री श्ररव देशो के श्रति बहुत प्रधिक रहने से इजरायल को 
भारत ने अभी तक कूटनीतिक मान्यता नही दी है । ग्ररव देशों के प्रति भारत की 
नीति ने राष्ट्रोप हित की इष्टि से उपयोगी माना गया है| झरब राप्ट्रो मे प्राप्त होने 
वाले तेल में कोई भी बड़ी बाधा भारत के सम्पूरों ध्राथिक ढांचे को हिला सकती है। 
स्वेज नहर भारत के विदेशी व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण है। इमके झतिरिक्त 
इजरायल के विरद्ध श्ररवो के दावे प्रधिक न्यायोचित हैं। फ्रि भी भारत का 
रष्टिकोश सन्तुलित रहा है क्यौकि जहाँ भारत ने ग्नरवों के दावो का समर्थन किया 
है, वहाँ इजरायन के अस्तित्व को भी स्वीकार किया है। भारत का यह विश्वास 
रहा है कि पश्चिम एशियाई समस्या का व्यापक समाधान केवल अरब राज्यो की 
विसी सहमत नीति के भ्राधरर पर ही सम्भव है। भारत का यह भी विश्वास है 
कि यहाँ स्थायी शान्ति तभी स्थापित हो सकती है जब इजरायल सभी प्ररव प्रदेशों 
से अपनी सेनाएँ हटा ले जहाँ उसने प्रधिकार कर रखा है तथा फिलिस्तीनी 
लोगो को पग्रात्म-निर्शय का भ्रधिफ़ार तथा अपने राज्य पर अधिकार वापस 
मिल जाए । 
विपक्षी स्तर पर भारत तथा इस क्षेत्र के बहुत से नेताओ के बीच यातराग्रो 
का आदान-प्रदान हुआ है जिससे निकटतर सम्बन्ध विकसित हुए है प्लौर आ्राधिक, 
तकनीकी वंजानिक समकौते हुए । सीरिया, यमन, ईराक, लौविया, सऊदी अ्ररब, 
ईरान झादि के साथ 2978 में विचार-विमर्ग हुआ और ग्राथिक एवं तक्‍तीकी 
सहयोग तथा वास्ििज्यिक सम्बन्धो का विस्तार हुआ | ईरान में जनक्रान्ति सफल 
होने पर भारत ने नई सरकार को मान्यता प्रदान की। पश्चिम एशिया पर कंम्प 
डेविड करारो से उत्पन्न तनाव पर चिन्ता व्यक्त करते हुए भारत ने अपनी अतिक्रिया 
में द़तायूबंक कहा कि रिलिस्तोन का प्रश्व सारे झगड़े का केद् रिन्दु है और जब 
तक उध्का कोई ऐसा समाधान नही निकल आता, जिस पर फिलिस्तीन के कोग 
पूरी तरह सतुप्ट हो, तब तक इन क्षेत्र मे स्थायी शान्ति नही हो सकती । 
जनवरी 2979 में सीरिया के वक्‍फ अन्त्री ने, मार्च ।979 में जोन के 
युवराज ने, मई, 979 म॑ मित्र के उपराष्ट्रपति ने दिललो की यात्रा की । भारत 
को क्षेदरीय एवं ग्रन्तर्राष्ट्रीय मसलो पर जोडेन, मिस्र, झ्रादि के इप्टिकोण को 
समभेते या प्रवसर मिला | मई 979 मे, विदेश मन्त्री ग्रटत बिहारी वाजपेयी 
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ने कुवेत, सयुक्त अरब, अमीरात, सीरिया और ईराक की यात्रा की । उसी महीवे 
विदेश राज्य मन्‍्त्री वहरीन और झमान गए । श्रम मन्त्री ने अक्टूबर, 979 में 
कुवेत, सऊदी प्नरव, सयुक्त अरव, अमीरात और ओमान में भारतोय श्रमिक्को की 
समस्याओं और सम्भावनाओं के बारे मे बातचीत करने के लिए इन देशो की यात्रा 
की । भारत-ईराकी प्राथिक सम्वन्ध निरन्तर बढते रहे और इसी क्रम मे एक ओर 
भारत ने ईराक को जहाँ विविध सामग्री का निर्यात किया, वहाँ परियोजनाएं स्थापित 
की वहाँ दूसरी ओर ईराक सरकार ने भारत की तेल सम्बन्धी झावश्यकतामो को 
पूरा करने की भ्रपनी तत्परता व्यक्त की । ईराक भारत को 60 लाख टन कच्चा 
तेल सप्लाई करने पर सहमत हुग्ना 


979--80 के दौरान यमन गणराज्य और यमन लोकतान्त्रिक गणराज्य 
के साथ भारत के सोहाद एवं मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बने रहे । भारतीय तकनोकी 
विशेषज्ञ दोनों देशों की विभिन्न क्षेत्रो मे सहायता करते रहे। यमन अरव 
गणराज्य में बहुत सी परियोजनाओं का काम कई भारतीय फर्मों को दिया गया, जिनसे 
दोनों देशो के बीच वारिशज्यिक आदान-प्रदान वढा । सोमालिया के विदेशमन्त्ी की 
3। भाई से 4 अप्रैल तक भारत याजा से भावी सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने 
का श्रवसर मिला । इस यात्रा के दौरान एक सॉँस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर हुए । 
भारत और झजीरिया के वीच उच्च स्तर पर सम्पर्क काफी तेजी से वढा । उप- 
राष्ट्रपति हिंदायतुल्ला ने नवम्बर, 7979 में अल्जीरियाई क्रान्ति की वर्षगांठ के 
समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया । भारत से अल्जीरिया को निर्यात की 
भाजा नगण्य राशि से वढकर छह से ग्राठ करोड रु वी हो गई । हेमवती नन्‍्दन बहुगुणा 
लीविया गए ग्जौर वहाँ 8 से 0 अप्रंल, ॥979 तक रहे। भारतोय कम्पनियों को 
लीबिया सरकार का प्रोत्साहन वराबर मिलता रहा शऔऔर लगभग 0 पग्ररव रुपये की 
महत्त्वपूर्ण सविदाएँ श्लौर परियोजनाएँ भारतीय सावंजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यमो 
को प्रदान की गई । भारत-लीविया सयुक्त प्रायोग का दूसरा जधिवेशन 2 से 6 
जुलाई, 979 तक नई दिल्‍ली में हुप्ना। भवन-निर्माण, उद्योग, हृपि एवं व्यापार 
के क्षेत्र में बहुत सी नई परियोजनाएँ तब को गयी । अधिवेशन की समाप्ति पर 
भारत और लीविया के वीच दोहरे कराथान के परिहार के बारे में करार पर 
हस्ताक्षर फिए गएं। विदेश राज्यमन्त्री कुण्डू 979 में दयूनीसिया गए। 
दूयूनीसिया के विदेश महासचिव जून में भारत झ्ाए | मोरककों न भारत के साथ 
मैत्री सम्बन्ध विकसित करने के लिए अपनी उत्सुकता दियाई। मोरककों के एक 
शिप्ट मण्डल ने 3 मे 0 दिसम्बर, 979 तक भारत को यात्रा वी और सांसद तिक 
करार पर दोनो देशों के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गण । श्री अशोक मेहता 
के मेतृत्व म एक गैर-सरयारी सदुभावना प्रतिनिधि-मण्डल ने मार्च, 979 में ईरान 
की यात्रा की । भारत ने ईरान के भेन्‍्टो से हट जाने और ग्रुट-निरपेक्ष प्रान्दोतन में 
ज्ञामिल हाने के निर्णय का स्वागत किया 4 


भारत की विदेश नीति 743 


ईरान और ईराक के बीच 22 दिसग्दर, 980 को यूद्ध की शुरूआत 
पश्चिमी एशिया की एक गम्भीर घटना थीं। भारत सघर्ष समाप्त कराने के उद्देश्य 
से दोनों देशो के साथ निकट सम्पर्क बनाए रहा। अक्टूबर, 980 के अन्त में 
प्रधानमन्त्री ने अपने विशेष दूतों को दोनो देशों मे भेजा । भारत ने ईरान-ईराक 
समस्याग्रो के समाधान के लिए अपने प्रस्तावों का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से गुट- 
निरपेक्ष राष्ट्रों का एक ग्रूप गठित करने के श्रयत्नो मे सक्रिय रूप से भाग लिया। 
जब यह स्पप्ट हो गया कि लडाई लम्बे समय तक जारी रहेगी तो भारत आने के 
इच्छुक व्यक्तियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने की पूरी व्यवस्थाएँ की गई । 
भारत के कई विशिष्ट व्यक्तियों ने ईराक की यात्रा की । भारत-ईराक सथुक्त श्रायोग 
की छठी बैठक प्रप्रेल, 980 भें नयी दिल्ली में हुई । इस झ्ायोग ने सिंचाई, कृषि, 
तैल और पेट्रो रसायन सहित विभिन्न उद्योगों में सहयोग के नए क्षेत्र निश्चित 
किए । 


]980--8 मे भारत के साथ सराडी देशो में बढ़ते हुए सहयोग मे झौर 
अधिक छद्धि हुई | कुवंत के भ्रमीर ने सितम्बर, 980 में भारत की राजकीय यात्रा 
की । कुव॑त-भारत वो तेल देने के प्रश्न पर समुचित रूप से विचार करने पर सहमत 
हुआ। भारत मे सयुक्त अरब अमीरात के दो वेकों की शाख्राएँ स्थापित करने पर 
भारत सहमत हुआ | ईरान-ईरार युद्ध की वजह से भारत को तेल के निर्यात में 
हुई कमी को पूरा करने के लिए खाडी के देशों के अनुकुल प्रतिक्रिया दिखाई । कुर्वत 
और कातार ने पहली बार भारत को तेल भेजा । भ्ररब देशों के साथ भारत के 
सौहाद पूर्ण सम्वस्धों के नवीन आयाम उद्घाटित हुए | फ्लिस्तीनी मुक्ति सगठन 
को पूर्णा राजनयिक दर्जा प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय का हादिक स्वागत 
किया गया । भारत ने इजरायल द्वारा तथाकथित येझरूशलम विपयक “बुनियादी 
कानून बनाए जाने की निन्‍दा की जिसके तहत इजरायल ते यरूशलम को झपनी 
शजधानी घोषित किया । भिल्र के विदेश राज्यमन्त्री ढॉँ बारोस घली ने 2 से 4 
अप्रैल, 4980 तक भारत की यात्रा की। भारत और मिस्र के बीच 979 मे 
स्थगित विमान सेवा पुन शुरू हुईं। भारत और सीटिया के वीच विद्यमान घनिष्ठ 
सम्बन्ध मित्रता प्लौर सौहाद पूर्ण बने रहे । 980 के आरम्भ में ग्रत्जीरिया के 
विरे मन्‍्तरी की यात्रा के दौरान भारत अल्जी रिया वैज्ञानिक ग्रौर तकनीकि ग्राथिक 
सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए । लीविया के साथ आशिक सहयोग मे वृद्धि हुई । 
दुयूनीशिया ने नई दिल्‍ली में राजदुत स्तर का एक प्रावापीय मिशन खोला | मई, 
98] में भारत के प्रधानमन्त्री ने कुबंत और सयुक्त अरव अमीरात की यात्रा की । 
इजरायल द्वारा ईराकी नाभिवीय रियक्टर पर हमले की ओर सीरिया से जीती 
हुई गोलन पहाडिया को पपने राज्य में मिलाने को वार्यबाई की भारत ने कड़े 
पब्दो से निन्द। की | भारत ने ईराक तथा ईरान के दीच युद्ध रोके के प्रयत्न जारी 
रखे । भारत झौर ईराक के ग्राथिक सम्बन्धो मे वृद्धि होती रही : ई राक ने भारतीय 
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परियोजनाओझो का कुल मूल्य 980 के अन्त मे 8 सौ करोड से बढ़कर दिसम्बर, 
]98। तक 25 सौ करोड रूपये हो गया । 

अप्रैल, 98। में सऊदी भरव के विदेश मनन्‍्जी राजकुमार सऊद-प्रल-फैजल 
की दिल्‍ली यात्रा के दौरान एक आथिक एवं तकवीकी सहयोग के समभौते पर 
हस्ताक्षर किए गए | एक सयुक्त आयोग भी स्थापित करना तय क्रिया गया । 
दिसम्बर 98] में दिल्‍ली स्थित झ्ररव राजदूतो ने भारत के समर्यन और मंत्री की 
सराहना की । मिस्र के राष्ट्रपति सादत की अन्त्येष्ठि मे लोकसभा के प्रध्यक्ष 
श्री वलराम जाखड ने भारत का प्रतिनिवित्व किया । नई सरकार के साथ सम्बन्ध 
बढाने के उपायो की समीक्षा क्री गयी । एक ससदीय प्रतिनिधिमण्डल ने जनवरी, 
982 में सीरिया तथा मोरक्को की यात्रा की । मई, 98! में यमन के यप्ट्रपति 
में भारत की यात्रा वी । भारत यमन की तकनीकी सहायता बढ़ाने के लिए सहमत 
हो गए । यमन ने उद्योग तथा विकास के लिए ऋर् देने सम्बन्धी समझौते पर 
हस्ताक्षर किए । भारत-अल्जीरिया सम्वन्धो मे और प्रगति हुई तथा कई 
उपयोगी यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ । लीविया के साथ सम्बन्ध मजबूत हुए । 
]98]-82 के दौरान भारत लीविया झआधथिक सहयोग मे और वृद्धि हुई। मोरको ' 
से भारत की दो महत्त्वपूर्ण यात्राएँ हुईं। दोनो देशो ने एक नए व्यापार सम भौते और 
तकनीकी तया झ्राथिक सहयोग के समभाते पर हस्ताक्षर किए । 

]982-83 में पश्चिचमी एशिया में तनाव का वातावरण वना रहा । ईरान 
और ईराक के सर्प का शान्तिपूर्ण समाधान ढूंढने की दिशा में भारत रचनात्मक 
भूमिका तिभाता रहा | अप्रैल, !982 में श्रीमती गाँधी की सऊदी अरब की यात्रा 
हमारे प्रापसी सम्बन्धो के लिए एक उल्लेखनीय बात थी। जून, 982 में 
इजरायल द्वारा लेबनान मे फिलिस्तीती मुक्ति सगठन की सेनाग्रो पर व्यापक हमले 
के कारण इस क्षेत्र मे तनाव वढ गया । भारत ने लेबनान के सकट का समाधान 
करने के लिए प्रयत्न किए। सरकार ने अन्य सरक्तारों से सीथे एवं राजनय्रिक 
माध्यमी से सम्पर्क किया जिनमें अमेरिका, सोवियत सध और फ्रांस की सरकारे 
शामिल थी । प्रधान मन्त्री और विदेश भन्‍्त्री ने समद्‌ में और प्रन्यत्र भी इजरायली 
आक्रमणों की खुले शब्दों में निन्दा की । भारत के समन्वय ब्यूरो वी निकोसिया मे 
हुई भ्रसाधारण बैठक मे गठित नौ देशो की गृट-निरपेक्ष समिति के सदस्य के रूप में 
भारत ने इजरायल के लेबनान पर आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के वारे में सहत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई । प्रधानमन्त्री के निमन्त्रण पर ग्रध्यक्ष श्रराफात ने 2 से 23 मई 
तक भारत की यात्रा की जिसमे पिलिस्तीनी शक खगठन के साथ हमारे सौहाद पूर्ण 
सम्बन्ध प्रौर सुदृढ हुए । अप्रैल, 982 में श्रीमती मौँवी वी सऊदी ग्ररत वी यात्रा 
से ड्लिपक्षीय सम्बन्धो में प्रोर ग्रधिक वृद्धि हुई । सार्वजनिक ओ्रौर निजी दोनों सेत्रो 
में अ्रधिकाधिक आशिक और तकनीड़ी सहयोग बढ़ाने की अ्रक्रिया तीद हुई। 

982--83 के दौरान भारत और खाड़ी के देशो के बीच पारस्परिक राजनीतिक, 

झाथिक, वारििण्यिक झौर सांस्कृतिक सम्बन्ध सुश्ढ बरने के प्रयास जारी रहू। 
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विदेश मन्‍्त्री मे बहरीन की यात्रा की, शारजाह के शासक भारत आए, सयुक्त प्रव 
अमीरात के जल और विद्युत मनन्‍्त्री ने भारत की यात्रा की। कातार के साथ 
सम्पप्त सास्कृतिक और तकतीकी करार का अनुसमर्थन किया गया। राष्ट्रपति 
मुवारक ने उच्चापिक्रारियों के एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ 30 नवम्बर, से 
2 दिसम्बर, 982 तक भारत वी सरकारी यात्रा की । भारत मिस्र सयुक्त ग्रायोग 
की स्थापना के लिए भारत सहमत हुआ । ईराक श्ौर भारत के भ्राथिक सम्बन्ध 
मजबूत बने रहे । 7982--83 में ईराक में 97 भारतीय कम्पनियाँ थी जो 5000 
करोड रुपये से भी श्रधिक की परियोजनाओं को चला रही थी । यमन लोकतान्त्रिक 
जनगणराज्य और यमन झ्रब-गणराज्य के साथ हमारे सम्बन्धो मे सतोपजनक वृद्धि 
हुई । ग्रल्जीरिया के राष्ट्रपति की श्रप्रेल, 98 2 मे भारत-यात्रा से भारत-प्रल्जीरियाई 
सम्बन्ध भर भ्रधिक घनिष्ठ हुए। लोकसभा के अध्यक्ष जाखड के नेतृत्व मे एक 
समदीय शिष्टमण्डल ने )! से 46 जनवरी, 983 तक मोरक्‍्कों की यात्रा की । 
जोईन के युवराज प्रिंस हसन मार्च, 983 मे भारत आए । 


983-84 में पश्चिम एश्विया और उत्तरी ग्रफ़ीका के साथ भारत के सम्बन्ध 

और प्रगाढ हुएं। राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिंह ने दिसम्बर 963 में बहरीन श्ौर 
कातार की याता की । इजराइल द्वारा लेबनान पर ग्राक्रमण के समय से ही यहाँ 
स्थिति इतनी बिगढ़ती गई कि भारी सख्या मे फिलिस्तोनियो को देश छोडना पड़ा । 
भारत के लिए यह चिन्ता का विपय बना रहा । मार्च, 983 में नई दिल्‍ली में 
सातवे गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन मे भारत की प्रध्यक्षता में एक राज्याध्यक्ष/ 
शासनाध्यक्ष स्तर की समिति गठित्र की गई जिसका काम अरब-फिलिस्तीनी जनता 
के अधिकारो का समर्थन देने के लिए बनाई गई ध्ररव-समिति को सहयोग देना था 
इस समिति से कहा गया कि वह मध्यपुर्व में न्‍्याय पर ग्राधारित स्थायी भ्लौर ब्यापक 
शान्ति कायम करने के लिए उन विभिन्न शक्तियो से मिलकर काम करे जो मध्यपूर्व 
सधय्य को प्रभावित करतो हैं जिससे फिलिस्तीनी जनता प्रपने स्वतन्न देश में 
स्वाधीनतापूर्वक आ्ौर सम्प्रमुता/के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके । मई- 
जून, 983 में पश्चिम एशिया की बिगडती हुई स्थिति को देखते हुए प्रधानमन्नी 
विदेश मम्व्रालय के एक वरिष्ठ ग्रधिकारी को विभिन्‍न अरब देशों को यात्रा पर गुट- 
निसपेक्ष शिखर सम्मेलन द्वारा फिलिस्तोन सम्बन्धी गुट-निरपेक्ष समिति को दिए गए 
अविदेश के सन्दर्भ मे विचार-विमर्श करने के लिए भेजा । नवम्बर, 983 में उत्तर 
लेबनान में फिलिस्तीनी स्‍्वाघीनता सेनानियों के बीच सशस्त्र शुद्ध भड़क उठा प्ौर 
इस सम्बन्ध से अन्य गुट-निरपेक्ष देशो से भ्राप्त चिन्ता के सन्‍्देशों को ध्यान मे स्खत्ते 
हुए प्रधानमन्त्री ने फिलिस्तीन सम्बन्धी समिति को मन्‍्त्री स्तर की एक तात्कालिक 
बैठक बुलाई जो 8 और 9 नवम्बर, 983 को नई दिल्‍ली में सम्पन्त हुई | इस 
समिति की सिफारिशो के झ्नुसार, विदेश मन्‍्त्री नरसिह राव के नेतृत्व में एक मनन्‍्ची 

स्तरीय दल ने कुदंत और दमिश्क को यात्रा की। इस दल में क्यूबा और 

यूगोस्लाविया वे विदेश मनन्‍्त्री श्लौर संयुक्त राष्ट्र में सेनेयल के स्थाई प्रतिनिधि 
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शामिल थे | विधार-विनिमय के परिणामस्वरूप मन्‍्त्री स्तरीय दल को दोनो प्रति- 
पक्षी दलों से यह वचन लेने में सफलता मिली कि वे इस गझाधार पर विना किसी 
समय सीमा के युद्ध विराम का पालन करेगे कि दोनो पक्ष युद्ध-विराम का सम्मान 
करें । दोनो प्रतिपक्षी दलो ने समिति को यह आश्वासन भी दिया कि वे फिलिस्तीनी 
ढाँचे के भीतर अपने सभी मतमभेदो को शान्तिपूर्ण तरीकों से निपटाएँ। 

983-84 मे भारत गुट-निरपेक्ष झ्ान्दोलब के दो सदस्पो, ईरान और 
ईराक के बीच निरन्तर सघर्य के वराबर चिन्तित रहा | प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी समूचे गुट-निरपेक्ष समुदाय की ओर से इन दोनो देशो से तत्काल सघर्य समाप्त 
करने तथा बातचीत द्वारा तथा शान्तिपूर्ण तरीकों से सम्मानजनक, न्यायसगत झौर 
स्थाई शान्ति को स्थापित करने की अपील की। यमत झरव गणराज्य के विदेश 
मन्‍्त्री ने दिसम्बर, 983 में भारत की यात्रा की। भारत-यमन अरब गणराज्य 
सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत उस देश को तकनीकी सहायता 
में वृद्धि करने पर सहमत हुग्ना | नवम्बर, 983 में बहरीन के श्रममन्त्री ने भारत 
की यात्रा की । भारत के ईराक, लीविया श्र सऊदी प्रसव के साथ द्विपक्षीय 
सम्बन्ध मजबूत हुए । सितम्बर, 983 में भारत-मित्र सयुक्त आयोग स्थापित करने 
के करार पर हस्ताक्षर किए गए । 

984 के दौरान भारत और पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी ग्रफ़ोका के परब 
राष्ट्रों के वीच कई उच्च स्तरीय यात्राएँ हुई। श्रीमती गाँघी अप्रेल, 984 में 
लीबिया और ट्यूनिसिया गई । भारत ने फिलिस्तीन जनता को सामग्रीगलत और 
नैतिक सहायता जारी रखी । नवम्बर, 984 में अम्मान में झ्रायोजित फि लिस्तीन 
“राष्ट्रीय परिषद्‌ के 7वें अधिवेशन में भारत ने एक प्रतिनिधिमण्डल भेजा । भारत 
ने लगातार एक सणक्त सयुक्त झौर गुट-निरपेक्ष लेबनान का समर्थन किया। 
अल्जीरिया के साथ भारत ने एक-दूसरे के साथ व्यापक सहयोग क्रिया । 27 फरवरी 
से 5 मार्च, 984 तक नयी दिल्‍ली में प्रायोजित भारत-अ्रल्जीरिया सयुक्त श्रायोग 
की दूसरी बैठक में सहयोग को बढाने के उपायो का पता लगाया गया | भारत और 
मोरक्कों के बीच ग्राथिक और वाग्गिश्यिक सम्बन्धों को सुदृढ करने के गम्भीर प्रयास 
किए गए । मोरकको के व्यापार, उद्योग एवं पर्यटन मन्त्री ने सितम्बर, 2984 में 
भारत की यात्रा की । तत्पश्वात्‌ दो भारतीय प्रतिनिधिमण्डल नवम्बर, 984 में 
मोरक्को गए | भारत ने हमेशा पश्चिमी सहारा की जनता के आात्म-निर्णय के 
अधिकार के प्रति सहानुश्नृति पर समर्थन व्यक्त क्िया । पश्चिमी एशिया प्रौर उत्तर 
अफ्रीका क्षेत्र मु कई प्रतिनिधिमण्डल श्रीमती गाँधी की अन्त्येष्टि में भाग लेने के 
लिए भारत झाए । 

3984-85 में साड़ी देशों यानी ईरान, ईराक, सऊदी झरब, कुरवेच, बहरीन, 
कातार, मयुक्त भ्ररव भ्रमी रात, औमान, उत्तर यमन प्लोर दक्षिण यमन के साथ 
विविध क्षेत्रों मे भारत के सम्बन्धो में सुधार की प्रक्रिया जारी रही । ईरान-ईयक 
झापसी बातचीत के माब्यम से तत्काल समाप्त करने के उपाय दूँढने के लिए भारत 
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ने अपनी निजी हैसियत से और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के रूप मे भी अपने 
प्रयास जारी रखे । राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने 984 मे यमन ग्ररव गणराज्य तथा 
यमन लोकतान्तिक जन गणराज्य की राजकीय यात्राएँ की । विदेश राज्यमन्त्री 
अगस्त, 984 मे कातार गए । कातार के अमीर ने फरवरी, 984 में भारत की 
राजकीय यात्रा की | भारत और ईराक के सयुक्त आयोग की बैठक मई, !984 
में तथा भारत और ईरान सयुक्त आयोग की बेंठक नवम्बर, 984 में हुई । सयुक्त 
अरब प्रमीरात के प्राधिकारियों ने 7984 में भारतीय विमान अपहरराकर्ताओं को 
दुबई से हमे वापस लौटाकर सद्भावना का परिचय दिया । 


]986 के दोरान इन सम्बन्धो को वहु आयामी बनाने श्लौर इसके समेकन 
की प्रक्रिया जारी रही | भारत निर्भीकतापूर्दवक अरबो और पश्चिमी एशिया समस्या 
के व्यापक न्‍्यायोचित तथा स्थाई समाधान का समर्थन करता और फिलस्तीनी जनता 
को अपना नंतिक और भौतिक समर्थन देता रहा | इस समस्या के हल के उपाय के 
रूप में पश्चिमी एशिया के बारे मे प्न्तर्राप्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के सम्बन्ध में हरारे 
शिखर सम्मेलन में गरुट-निरपेक्ष भ्रान्दोलन के श्राद्धान का भारत ने समर्थन किया । 
लेबनान की स्थिति गम्भीर बनी रही और वहाँ लगातार हो रहे भ्रुट सघर्प का कोई 
हल नही नजर आता । भारत यह झाशा करता है कि सदुभावना का वातावरण 
बनेगा और इस नासदी का शीघ्र ही अन्त होगा । लीविया के त्रिपोली और वेघाजी 
नामक नगरो पर अमेरिका ने अप्रैल, 986 मे जो वसवारी की थी उसकी भारत 
ने द्विपक्षीय आधार पर तथा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष की हैसियत से निन्‍्दा 
की । भारत लीविया के पारस्परिक आशिक सम्बन्धों में भो इृद्धि हुई । 


भारत और पअल्जीरिया के द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनो क्षेत्रों में घनिष्ठ 
राजनीतिक सम्बन्ध बने रहे । दोनों देशो के बीच आधिक और वाणिज्यिक सहयोग 
पहले से ही सन्‍्तोषजनक है । अल्जी रिया के उप सहयोग मन्त्री ने मां 986 में 
भारत की यात्रा की । रेल राज्य मन्त्री माघवराज सिंधिया ने भी भप्रेल 985 में 
ग्रल्जीरिया की याना को । उनकी इस याजा के दोरान रेलदे छेत में सहयोग सम्बन्धी 
करार पर हस्ताक्षर हुए। भारत अल्जीरिया सयुक्त झ्ायोग ने 0,000 लाख 
प्रमरीकी डालर का वाधिक व्यापार लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सहमति ब्यक्त 
की । यह पिछले वर्ष के व्यापार के मुकावले पाँच गुना है। सयुक्त आयोग ने रेलवे 
उद्योग, हाइड्रोलिक उवेर्का तथा मंपजिक जैँसी महत्त्वपूर्णा क्षेत्रों में सहयोग की 
मम्भावनाप्रों का पता लगाया । 


अक्तूबर, 985 में सहरावी अरब लोवतान्तिक गणराज्य को भारत द्वारा 
मान्यता देने के परिणामत. सहरावी अरब लोकतान्त्रिक गणराज्य के राजदूतावास 
में नई दिल्‍ली में कार्य शुरू कर दिया है । भारत के झाभन्त्रण पर जोडंन के नरेश 
और महारानी ग्रवतूबर, 986 में भारत की राजकीय यात्रा पर आाए। भारत 
जोडईन प्राधिक सहयोग में सराहतीय वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र के श्रन्य देशों के साथ 
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भी विभिन्न स्तरों पर सम्पर्क कायम किया गया ! आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग 
को मजबूत करने तथा बढाने के उपाय किए यए । 
अप्रेल, 986 में नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के समन्वय ब्यूरो की 
बैठक में और सितम्बर, 986 के दोरान हरारे शिखर सम्मेलन में थाना देशों के 
सन्धि उच्च स्तर पर सम्पर्क कायम करने का प्रयास किया गया । खाड़ी क्षेत्र के दस 
देशो बानी ईरान, ईराक, सऊदी अरब, सयुक्त अरब अमीरात, कुबंत, झोमान, 
बहरीन, कतार, यमन अग्ररव गणराज्य तथा यमत जन लोकतान्तिक गणराज्य के 
साथ-साथ विविध क्षेत्रों मे भारत ने मैत्री और सौहादंपूर्णा सम्बन्ध वराबर विकसित 
होते रहे हैं । उच्चस्तरीय यात्राओ और दौरो द्वारा खाड़ी देशो के साथ सम्बन्ध 
बनाए रखे गण हैं । 
ईरान के विदेश मन्त्री द्विपक्षीय वार्ता के लिए अगस्त 986 में भारत 
आये । उसके बाद ईरान का भ्राधिक शिष्टमण्डल सितम्बर, 986 में भारत झाया 
और उसने भारतीय वस्तुओ्रो के ग्रायात के बदले तेल की वस्तु विनिमथ खरीद के 
सवाल पर विचार विमर्श किया । ईराक के स्थायी अडर सुक्रेटरी हरारे शिखर 
सम्मेलन से पहले जून 986 में द्विपक्षीय बातचीत के लिए भारत की यात्रा पर 
आये | ईराक के तेलमन्ली के नेतृत्व में एक इराकी शिष्टमण्डत अक्तूबर 986 में 
नई दिल्‍ली में सम्पन्न भारत ईराक सयुक्त आयोग के दसवें सञ में भाग लेने के लिए 
भारत ग्राया । भारत में कुवंती निवेश के अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से 
अक्तूबर, 986 मे एक उच्च स्तरीय कुवेती निवेश शिप्टमण्डल भारत झाया। 
यमन भ्ररव गणाराज्य के सचार मन्त्री दिसम्बर, 986 में भारत आये और उन्होने 
भारत और यमन ग्ररब गराराज्य के बीच दूर सचार के क्षेत्र में सहयोग के बारे में 
विचार-विमर्श क्रिया । 
भारत और खाडी के 5 देशो यानी सयुक्त प्ररव प्रमीरात, सऊदी श्ररब, 
ईरान, ईराक तथा यमन प्ररब गणराज्य के बीच सयुक्त थ्रायोग स्थापित बिए गए 
हैं। बहुरीन और कतार के साथ भारत की सयुक्त समितियाँ है । भारत ईराक सयुक्त 
आयोग का चौथा अ्रधिवेशन फरवरी 987 में दिल्‍ली में हुआ । 
भारत और दक्षिण-पृर्व एशिया 
विश्व के अन्य क्षेत्रो की भांति भारत दक्षिख-पूर्व एशिया के साथ भी 
घनिष्ठता सदुभावना और सहयोग बढाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। एक-दूसरे देश 
की उच्चस्तरीय यात्राग्रो तथा विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से द्विपक्षीय करारो पर हस्ताक्षर 
करके इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। 
अकतूयर, 986 में भारत के प्रधानमन्त्री ने इण्डोनेशिया और थाईलंण्ड की 
यात्रा के दौरान इंण्डोनेशिया वे राष्ट्रपति सोहातों तथा थाईलंण्ड के प्रधानमन्धी 
जनरल तिनसुलानीडा के साथ विभिन्न क्षेत्रीय प्रौर ग्रन्तर्राप्ट्रीय मसलो पर एक जंसी 
भावना प्रतिलक्षित हुई । भारतीय वेज्ञानिक और झौद्योगिक ग्रनुसवान परिपद तथा 
थाईनेण्ड वैज्ञानिक प्लौर प्रोद्योगिकी अनुसन्धान सरयान के बीच विज्ञान गौर 


भारत की विदेश नीति 449 « 


प्रौद्योगिकी में सहयोग सम्बन्धी एक प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के 
विदेशमन्नी दिसम्बर, 986 को बेकाक गए । इस यात्रा के दौरान थाईलंण्ड के 
साथ दोहरे कराधान के परिहार सम्बन्धी श्रभिसमय पर ग्रनुसम्बन्ध दस्तावेज का 
आरादान-प्रदान किया गया। थाईलेण्ड की राजकुमारी महाचक्री सिरिधीरन मार्च, 
987 में भारत की यात्रा पर झाई । 


30-3। अक्तूबर, 986 को नई दिल्‍ली में भारत-मलेशिया सम्रुक्त समिति 
का पाँचवाँ अधिवेशन हुआ । मलेशिया के प्रधानमन्त्री डॉ महाथीर मोहम्मद 
29 जनवरी से ! फरवरी, !987 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए । 


भारत और सिंगापुर के बीच ब्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलों का नियमित 
ग्रादान-प्रदान होता रहा है। व्यापार और वाशिज्य राज्य मनी श्री ली नूम याँय 
बम्बई में सिग्रापुर के व्यापार विकास बोर्ड के कार्यालय का उद्धाटन करने के लिए 
झकक्‍तूधर, 986 में भारत की यात्रा पर आए । 


आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेण्ड के साथ भारत के मौजूदा मंत्रीपृर्णा सम्बन्ध 
सम्बन्ध प्रधानमन्त्री की अवतूवर, 986 में इन देशों की यात्रा से और बेहतर हुए । 
किसी भारतीय प्रधानमन्त्री ने इन देशों की यात्रा लगभग दो दष्चाब्दी के बाद की। 
झत विश्व के इस भाग के साथ भारत के सम्बन्धो को नया वल मिला । 

प्रधानमन्त्री की यात्रा के दौरान आरास्ट्रेलिया के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
सम्बन्धी करार तथा न्यूजीलेण्ड के साथ दोहरे कराधान के परिहार सम्बन्धी करार 
पर हस्ताक्षर किए गए। ग्रधिकारिक बातचीत मे द्विपक्षीय व्यापार के बारे में 
विस्तृत बातचीत की गई । यह फंसला किया गया कि व्यापार के और सन्तुलित 
विकास के लिए प्रयास किए जाएँगे । 


प्रधानमल्त्री की यात्रा के दोरान, एसोसिएटिड चेम्बसे श्रॉफ काम एण्ड 
इण्डस्ट्री श्रॉफ इण्डिया (एसोचेम) का एक शिप्टमण्डल भी आस्ट्रेलिया गया । 
“एसोचेम” तथा कतफडरेशन झॉंक आस्ट्रेलिया इण्डस्ट्रीज के बीच एक सपुक्त 
व्यापार परिषद्‌ की स्थापना की गई जिससे दोनो देशो के निजी क्षेत्रों के बीच 
व्यापार को आवश्यक गति मिलने की सम्भावना है । आस्ट्रेलिया के साथ 6 अग॑स्त, 
986 में एक सॉस्क्रतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को प्रन्तिम रूप दिया गया । 

986 के दौरान इस क्षेत्र की कई उच्च स्तरीय यात्राएँ की गईं | इस्पात 
गौर खान मन्‍्जो थ्री के सी पत जुलाई में आस्ट्रेलिया गए, समदीय कार्य मन्त्री 
श्री एच के एल भगत सितस्वर में एक ससदीय शिप्टमण्डल के भ्रध्यक्ष के रूप मे 
न्यूजीलंण्ड भरए, न्यूजीलंग्ड के समाज कल्यारण मन्‍्त्री माननीय भ्रनहकंस अप्रंल, 986 
भें भारत वी यात्रा पर आए | आस्ट्रेलिया का एक ससदीय शिप्टमण्डल तथा सयुक्त 
सेवा स्टाफ कॉलेज स्रध्ययन दल नवम्बर, 2986 में भारत झ्ाया । 

लाझोस वो भारत सरकार से उपहार स्वरूप 55 बडे सिंचाई पम्प संट भेजे 
गए तथा सधु उद्योगों के सम्बन्ध में व्यवहायय ग्रस्ययन तंयार करन के लिए 
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परामशंदाताओ का एकदल लाओस भेजा गया। लापग्रोस में पोटास भण्डारों का 
प्राथमिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत के वरिष्ठ भू-वैज्ञानिकों का एक दल लाओस 
गया। सहायतार्थ दवाइयाँ भी भेजी गईं । 
भारत-वियतनाम सयुक्त आयोग के दूसरे सत्र में लिए गए निणंयों का 
क्रियान्वयन प्रभावी हुआ | अनेक वियतनामी विशेषज्ञों ने विभिन्न भारतीय 
सस्थाम्रों मे प्रशिक्षण लिया तथा भारतीय विश्वेपज्ञ वियतनाम भेजे गए | वियतनाम 
में भारतीय तकनीकी ग्रोर आथिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत दो अनुसधान केन्द्र 
पहला पशु पालन और चारे सम्वन्धी और दूसरा चावल सम्बन्धी शुरू किए गए। 
इन्होने प्रभावी ढग से काम करना शुरू कर दिया है । 
विदेश भन्त्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिप्ठमण्डल 9-2 जनवरी, 
]987 तक वियतनाम की यात्रा पर गया । इस दौरान एक करार पर हस्ताक्षर 
किए गए जिसमे भारत और वियतनाम के बीच तेल के क्षेत्र में सहयोग करने की 
ब्यवस्था है । भारत सरकार ने 0 करोड रु के नए ऋण तथा करोड ह के 
उपहार की भी घोषणा की गई । 
इस वर्ष जो उच्चस्तरीय यात्राएँ की गई उनमे अप्रेल-मई, 986 में 
कम्पूचिया के सूचना और सस्कृति मन्‍्त्री श्री थेय फोन की यात्रा तथा भारत के 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री की जून, 986 में वियतनाम यात्रा 
शामिल है । 
पूर्वो- एशिया में जापान और कोरिया के साथ भारत के सम्बन्ध 
पूर्वी एशिया के प्रमुख देशों में चीन, जापान, कोरिया झौर मग्रोलिया है । 
भारत भ्रौर जापान 
भारत और जापान के सम्बन्ध मैत्रीपूर्णा है। पारस्परिक यात्राओं के 
फलस्वरूप दोनो देशो के बीच आ्राथिक सम्बन्धों का अच्छा विकास हुआ है । जापान 
सरकार ने नवम्बर, 979 में नई दिल्‍ली मे भारत और जापान पर एक सगोष्ठी 
आयोजित की । यह पहला मौका था जबकि इस देश में इस प्रकार की सगोप्ठी का 
आयोजन क्या गया । इसने एशिया में भारत और जापान की भूमिकाओं पर 
विचार-विमर्श के लिए एक मच का काम क्रिया । नवम्बर, 2979 में ही नई दिल्ली 
में आयोजित बंठक में भारत-जापान ने ऐसे बहुत से क्षेत्रो पर विचार किया जिनम 
जापान के ग्रनुभव से भारत लाभ उठा सकता है। 980-8] के दौरान भी 
भारत और जापान ने कई अवसरों पर उच्च स्तरीय विचार-विमर्श किया। 
]98-82 के दौरान भी डिपक्षीय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर जापान के साथ 
वार्ता का क्रम जारी रखा गया | ब्यापार के क्षेत्र में जापान-भारत का मुख्य 
साक्रेदार बना रहा | दोनों देशों के बीच दुतरफा व्यापार दो अरब प्रमेरिकी डॉलर 
तक पहुँच गया । भारत-जापान ग्रध्ययन समिति की एक बेठक मार्च, 98[ में 
टोकियो मे हुई जिसमे अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर विचार-विनिमय 
हुआ | पअ्रक्टूवर म कंनकुन शिखर सम्मेलन में भारत की प्रधानमन्त्री ने जापान के 
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प्रधानमन्त्री से मुलाकात की तथा डिपक्षीय सम्बन्धो के मामलों मे क्षेत्रीय प्रश्नों पर 
और कैनकुन शिखर सम्मेलन के समक्ष विचाराय॑ प्रस्तुत मसलो पर सक्षिप्त विचार 
विमर्श किया । 

982-83 के दौरान भारत-जापान के सम्बन्ध और विकसित हुए । 
भारत के विदेश सन्‍्त्री ने झग्रेल में टोकियों की यात्रा की । प्रधानसन्नी श्रीमती यौधी 
अमेरिका से लौटते समय 5 अगस्त को एक रात के लिए टोकियो ठहरी । जापान 
के विदेश मन्‍्त्री ने 27 से 30 अगस्त तक भारत को यात्रा की। अ्रन्तर्राष्ट्रीय, 
क्षेत्रीय और द्विपक्षीय प्रश्नों पर एक-द्रसरे को ज्यादा अच्छी तरह समभा जा सकता 
है । व्यापार के विकास को सुतिश्चित करने भारत से निर्यात-बृद्धि के लिए और 
द्विपक्षीय ग्राथिक सम्वन्धो को सा्वभौम मन्दी की भ्रश्नत्ति से बचाने के लिए भारत* 
जापान वारिज्यक सहयोग समिति द्वारा विशिष्ट श्रयास किए गए। वारिज्य 
सहयोग की स्थाई समितियों की जो सयुक्त बैठक अप्रेल में जापान में हुई उसमे 
यह तय किया गया कि श्रागरामी 5 वर्षों में दुतरफा व्यापार 5 अरब अमेरिकी डॉलर 
तक पहुँच जाना चाहिए | यह भी तय किया गया कि व्यापार में क्षेत्रवार और 
पण्यवार सवर्धन करने के लिए “टास्क फोर्स” बनाए जाएँ। भारत-जापान वाणिज्य 
सहयोग समिति की 5वी सयुक्त बैठक नई दिल्‍ली में 7 श्रौर 8 दिसम्बर को हुई 
जिप्तम द्विपक्षीय व्यापार श्रौर आधिक सम्बन्धो के विकास पर गहराई के साथ 
विधार-विमर्ण किया गया । जून मे पेरिस में 'एड इण्डिया कंन्सारेटियम” की बैठक 
में जापान की सरकार ने 33 करोड रुपये (33 प्ररब येन) की सहायता भारत 
वी देने का बचत दिया । 

मई, 4983-84 में भारतीय वित्त सन्त्री ने जाशन की यात्रा की आरत- 

जापान ग्रध्ययन सम्रिति की बैठक नवम्बर, 983 में टोकियो में हुई । दोनो देशो 
के बीच विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग वढाना इस बैठक की मुख्य 
सिफारिश था। भारत-जापान व्यापारिक वार्ता नई दिल्‍ती में 6 से 2] दिसम्बर, 
984 तक चली । भारत-जापान झ्ौद्योगिक सहयोग का प्रतीक सुजुक्री मारूति 
उद्यम 4 दिसम्बर, 983 को शुरू क्रिया गया। 984-85 मे जापान के 
प्रधानमन्ती ने 3 से 6 मई, 984 तक भारत की राजकीय यात्रा की। दोनों 
देशों के बीच विभिन्न स्तरो पर दो तरफा यात्रा को गई। जापान सरकार के 
25 मदस्योय उच्च शक्ति प्राप्त आधिक मिशन ने 30 नवम्बर हे 7 दिसम्बर, 

984 तक भारत की यात्रा की । जापानी प्रतिनिधि मण्डल ने विशेष रूप से 
आटोमाबाइल और र इलेटक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में मारत में पूँजी तिवेश तथा सहयोग 
को सम्माबनाझ्रों श्र समस्याझरो पर विचार-विमर्श क्रिया । सबसे वढकर विविध 
एवं सन्तुलित व्यापार पर भी बातचोत की गई । भारत के राष्ट्रपति अपनी यात्रा 

के सिलसिले मे 3 मई, 984 को टोकियो झके और जापान में भारतीय समृदाय 
के प्रतिनिधियों से मिले । वाशिज्य मन्त्री ने झप्रेल, 4984 मे वाषिक ई एस ए वी 

ऑऔैडव में एक भारतीय प्रतितिधि मण्डल का नेतृत्व क्या । भारत ने दोक़ियोम 
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आयोजित होरटस और फूडेक्स-84 में भी भाग लिया | भारतीय व्यापार विकास 
प्राधिकरण ने नवम्वर, 984 में ओसाका में घरेलू फर्नीचर और व्यापार की 
सामान्य जिन्सो की प्रदर्शनी का श्रायोजन किया । 
रिपोर्ट ।986-87 के झनुसार हमारे प्रघानमन्त्री की 985 में जापान 
यात्रा से आपसी मित्रतापूर्स और सहयोगपूर्ा सम्बन्धो को और गति मिली । दोनो 
देशो के दीच सॉस्कृतिक, आराथिक, वेज्ञानिक और श्रौद्योगिकी क्षेत्रों मे पारस्परिक 
आदान-प्रदान मे दृद्धि हुई जापान भारत के साथ व्यापार में तोधरा सबसे बडा 
भागीदार है हालांकि कुल व्यापार का 78 प्रतिशत व्यापार उसके साथ होता है । 
जून, 976 में टोकियो में भारत-जापान टिपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान 
वाशिज्यिक क्षेत्र में ग्रादान-प्रदान की गुँजाइश पर भी विचार-विमर्श किया गया । 
नई दिल्‍ली म दिसम्बर, 986 में दौरान भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति 
की 9वी सयुक्त समिति में व्यापार, निवेश, सयुक्त उद्यम और सहयोग के सवर्धन 
हेतु उपायो पर विचार-विमर्श किया गया | वैक ग्रॉफ टोकियो सहित महत्त्वपूर्ण 
जापानी कम्पनियों द्वारा प्रायोजित बहुत से जापानी सर्वेक्षण प्रतिनिधि मण्डल 
आ्राथिक स्थिति तथा सहयोग की सम्भावना का जायजा लेने के लिए भारत ग्राए। 
इसके जवाब में आर्थिक, वाणिज्यिक और स्न्य क्षेत्रों में वारियज्य भ्ण्डल निर्यात 
सवर्धन परिपदो की श्रोर से तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से बहत से 
भारतीय प्रतिनिधि मण्डलो ने भी जापात की यात्रा की | असम मे ग्रेस प्राधारित 
परियोजना के लिए 300 करोड येन के विशेष ऋण तथा लखनऊ में सजय गाँधी 
स्नातकोतर चिकित्सा सस्थान के लिए 9 37 करोड येम की अ्रनुदान सहायता के 
सम्बन्ध में दस्तावेजों का आादान-प्रदान किया। वर्ष 986-87 के लिए 448 43 
करोड़ येत के जापानी ऋण से श्रौर 985-86 के लिए जापान द्वारा दिए गए 
392 3] करोड येन के ऋण मे तुलनात्मक दृष्टि से 23 5 प्रतिशत की इृद्धि हुई 
इस प्रकार जापान-भारत को द्विपक्षीय झ्राधार पर ऋण्य देने वाला दूसरा सबसे 
बडा देश बन गया । विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी भारत-जापान समिति ने 
सितम्बर, 986 में नई दिल्‍ली में हुईं बैठक में सम्भाव्य सहयोग के दस से अधिक 
क्षेत्रो का पता लगाया । नवम्बर, 987 में भारत में जापान मास मनाया गया । 
भारत और कोरिया 
कोरिया गणराज्य तवा"कोरिया जनवादी गणराज्य दोनो के साथ भारत 
के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ग है प्रौर द्विपक्षीय याजाग्रो का क्रम चलता रहता है । 
भारतोय विदेश मन्त्रालय के सचिव एरिक गोसाल्वेज ने जून, 980 में 
प्योगयाग की यात्रा की। नवम्बर, 980 में भारत ने एक अन्तरमन्त्रालयी 
प्रतिनिधि मण्डल कोरिया गणराज्य भेजा ताकि दोनों देशों के वीच प्राथिक सहयोग 
की सम्भावनाश्रों का पता लगाया जा सके । नवम्बर, 3980 में कोरिया गणराज्य 
के विधेष दूत चोई कुंआयग सूमो भारत झ्राए । 98-82 में कोरिया गणराज्य के 
साथ भारत के सम्बन्ध में विकास को गति यथावत वनी रही, विशेष रूप से 
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व्यापार और ग्राथिक क्षेत्रों में | भारतोय वारिज्य एवं उद्योग चैम्बर परिसघ 
तथा कोरियाई वारिज्य एवं उद्योग चेम्बर की सयुक्त व्यापार परिषद्‌ ने यह 
सिफारिश की कि दुतरफा व्यापार तेजी से होना चाहिए और तीन-चार वर्ष की 
अवधि में इसे एक अरब अमेरिको डॉलर के लक्ष्य को ब्राप्त कर लेना चाहिए। 
कोरिया जनवादी गणराज्य के साथ भारत के सम्बन्ध !98-82 में और विकत्तित 
हुए । डिपक्षीय सहयोग के नए क्षेत्र तथ. किए गए । सहयोग के एक ओटोकोल पर 
इस्ताक्षर हुए । जुलाई में प्योगयाग में भारत और कोरियाई जनवादी गणराज्य 
के वीच 98-82 के लिए एक साँस्कृतिक झ्रादान-्दान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए । 

982-83 में पहले ही को भाँति भारत ने दोनो कोरिया के एकोकरण का 
समर्थन किया । कोरिया गराराज्य के विदेश मनन्‍्त्री ने जनवरी, 983 तक भारत 
की थात्रा की । कोरिया गशराज्य के साथ भारत के प्राथिक और व्यापारिक सम्वन्धो 
की सविदा्रों के माध्यम से काफी प्रोत्साहन मिला लेव्वि व्यापार सन्वुलन कोरिया 
गणराज्य के हक मे भ्ौर अधिक भुक गया । 982-83 के दौरान वाशिज्य तथा 
अम्य क्षेत्रों के कई प्रतिनिधि मण्डलो ने एक-दूसरे की यात्रा की । 

983-84 में विदेश भन्‍त्री ने 7 से 70 मई तक कोरिया गणराण्य की 
यात्रा की । इससे पहले कोरिया गणराज्य के विदेश मन्त्री ने इन यात्रा्रो के दौरान 
विकासमान द्वि-पक्षीय सम्बन्धी को--विशेषकर आथिक और व्यापारिक क्षेत्रों के 
सम्बन्धो बी समीक्षा की गई । अक्तूबर, 983 में भारत ने सिम्नोल में 70वें 
अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय सघ के सम्मेलन में भाग लिया । कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति 
के विशेष दूत डॉ तई सूओ्ोली ने 6 से 9 दिसम्बर, 983 तक भारत की यापा 
की ; सस्कृति के क्षेत्र मे भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ के सहयोग से नई दिल्ली 
में दक्षिण कोरियाई मृतिकाशिलप' की एक प्रदर्शनी लगाई गई। नई दिल्‍ली में 
सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कोरियाई जनवादी-गणाराज्य के प्रतिनिधि 
मण्डल वा नेतृत्व उप-राष्ट्रपति पाक सोय चोल मे किया । 984-835 भे कोरिया 
गणराज्य श्र कोरिया जनवादी-गणाराज्य के साथ भम्बन्ध विकास की प्रक्रिया 
और तेज हुई | भारत ने सिद्नोल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 984 में भाग लिया। 
झकतूबर, 984 भे ही कोरिया गझाराज्य के एक ग्राथिक मिन्नन ने भारत की 
यात्रा की और प्राथिक सहयोग, सयुक्त उद्यम तथा द्विन्पक्षीय ब्यापार सवर्देन पर 
विचार-विमर्ण किया । भारत-कोरिया जनवादी-गणराज्य सम्बन्धी के ग्राथिक पक्ष 
को मजबूत करने की आवश्यकता को स्वीकार किया ग्रयथा । भारत और कोरिया 
लोकतान्तिक जन-मणख्राज्य के बीच सॉँस्कृतिक श्रादान-प्रदाव कार्यक्रम के श्रघीन 
कला, सस्क्ृदि, शिक्षा, प्रौद-शिक्षा, फिल्‍म इत्यादि के क्षेत्रों मे दोनों देशों को प्रोर से 
एक-दूसरे के यहाँ मात्राएं की गईं। 

मार्च, 986 भे कीरिया गणराज्य के प्रधान मस्त्री के यात्रा के दौरान बुछ 
मामतो में एक-मुश्त आर्थिक योजना पर सहमति हुई । भारत ने सितम्बर, 986 

में सीक्‍धोल ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले मे भाग लिया । भारत और कोरिया गणराज्य 
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के बीच विविध तथा सन्तुलित व्यापार की इृद्धि के लिए प्रयास किए गए। भारत 
ने सित्म्बर-भ्रक्तूवर, 986 में सीझोल मे आयोजित दसवें एशियाई खेलो में भाग 
लिया । भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश पी एन भगवती तथा न्याय राज्य मन्त्र 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि सघ सम्मेलन मे भाग लेने के लिए अ्रगस्त, 986 में सीभोल 
गए । उच्चस्तरीय द्वि-पक्षीय यातागो का आदान-प्रदान होता रहा जिससे पारस्परिक 
सम्बन्ध और मजबूत बने । भारत के एक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल ने जुत, 986 
में कोरिया जनवादी-गझाराज्य कीयात्रा की। जुलाई, 986 में प्योययाँग में 
आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों के शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद सम्बन्धी ह्वितीय 
महासम्मेलन में भारत ने भाग लिया । दोनों देशो के वीच व्यापार को बढ़ाने को 
सम्भावनाओं का पत्ता लगाने के लिए कोरिया जनवादी-गंणुराज्य के बहुत से प्रतिनिधि 
मण्डलो ने भारत की यात्रा की । कोरिया लोकतान्विक जन-गरा-राज्य के जस्ते की 
सप्लाई के बदले में भारत से ,00,000 टन गेहूं की सप्लाई के एक सोदे को भ्रम्तिम 
रूप दिया गया । भारत-सोवियत सघ के साथ करार के तहत भारत-कोरिया 
लोकतान्तिक जने गझाराज्य को 2,73,000 ठन ग्रेट की सप्लाई करने हेतु 
सहमत हुमा । 
भारत ओर अ्रफगानिस्तान 

भारत झौर अफगानिस्तान ने अपने परम्परागत मैत्रीपूर्सा सम्बन्धो को बनाए 
रखा है | भारत यह मानता रहा है कि अफगानिस्तान में हुई घरेलू राजनीतिक 
घटनाएँ बहाँ का प्रए्तरिक मामला है | विगत कुछ वर्षों मे दोनो देशों में निकटता 
बढी है 4 भारतीय तकनीकी एवं आशिक सहयोग कार्यक्रम और सॉसइतिक ग्रादान- 
प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत अफगानिस्तान के साथ झऔपधि. लघु उद्योग, छोटी 
प्रन-विजली परियोजना ग्रादि क्षेत्रों में भारत द्वारा तकनीकी और झ्राधिक सहयोग 
तथा भ्रफगानिस्तान के साथ भारत का सॉस्कृतिक सहयोग अत्मधिक उत्साह के 
साथ कायम रहा है । 

986-87 के दौरान ग्रफगानिस्वान के साथ भारत के सम्बन्ध बराबर 
सन्तोपजनक ढग से विकसित होते रहे । ग्रार्थिक, व्यापारिक सौर तवनीकी सहयोग 
सम्बन्धी भारत-अफ्गानिस्तान सयुक्त आयोग की मब्यकालीन समीक्षा बैठक जून, 
986 में काबुल में हुईं । दोनो पक्षों ने इस बात्त पर सन्तोप व्यक्त क्रिया कि वें 
भारत-अफगान संयुक्त ग्रायोग के प्रधिकांश निर्साय क्रियान्वित हो चुके हैं ॥ भारत- 
अफगान सहयोग के मुर्य प्रतोक इन्दिश गाँधी बाल स्वास्थ्य सस्यान, काबुल में 
झतिरिक्त शल्य चिकित्सा वार्ड तथा एक प्रालीक्लीनिक का निर्माण वार्य शुरू किया 
गया । भारत-प्रफगानिस्तान को जन-स्वास्थ्य भ्रौद्योगिक विक्रास, तथा शिक्षा सहित 
कई सेत्रों में वरावर सहायता देता रहा । 

अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति के बारे में भारत निरन्तर विल्लित 
रहा है क्योकि इसकी वजह से हमारे सुरक्षा वातावरण पर सी श्रभात्र पड़ा । 
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अफगानिस्तान के बारे मे भारत का इष्टिकोण समरूप और सँद्धान्तिक है । भारत- 
अ्रफगानिस्तान में बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध रहा है। भारत अफगान समस्या के 
राजनीतिक समाधान के पक्ष में है। उसे अ्रफग्रानिस्तान की प्रमुसत्ता, ग्रुट-निरपेक्षता 
तथा उसके स्वतस्त्र दर्ज में गहरी रुचि है। इस सन्दर्म में भारत ने सयुक्त राष्ट्र 
महासचिव की पहल का समर्थन किया । 

अफगानिस्तान के विदेश मन्‍्त्री श्री अब्दुल वकील 7 से 70 फरवरी, 987 
तक स्वय अपनी पहेल पर भारत की राजकीय यात्रा पर आए | यह यात्रा मुख्यत 
इसलिए की गई थी कि अफगानिस्तान में शुरूकी गई राष्ट्रीय समभौते की 
कारंबाइयो के बारे में भारत सरकार को अ्रवगत कराया जा सके और अ्रधिक 
साप्निध्य वार्ता के श्रगले दौर से पहले हमारे साथ विचार-विमर्श कर सके । 

भारत-अफ्रीका सम्बन्ध 

शुरू से ही भारत दुनिया के किसी भी हिस्से मे रगभेदवाद तथा उपनिवेशवाद 
के विरुद्ध रहा है। निगुठ आन्दोलन, राष्ट्रकुल तथा सयुक्त दाप्ट्सूथ तक उसने 
बार-बार उसके खिलाफ श्रावाज उठाई है और उन सभी सगठनों को पूरा समर्थन 
देता रहा है, जो इस प्रकार के भेदभाव के खिलाफ सघ्षरत रहे है । दक्षिण अफ्रीका 
की रगभेदवादी सरकार के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय अभियान चलाने में भारत की 
अग्रणी भूमिका है । इस विपय पर राष्ट्रकुल में त्रिटेट को प्लग-थलग करने के 
प्रयास मे भी भारत सक्रिय रहा है । 

प नेहरू की नीति का अनुसरण करते हुए श्रीमती गाँधी ने भगरती-अ्रफ्रीका 
सम्बन्धों को मुखरता प्रदान की भौर राजीव गाँधी ने भारत-अ्रफीका सम्बन्धो की 
नीव॑ पर नई इमारत खडी करने का प्रयत्न क्या है । यह इस वात का सकेत है 
कि भारत-प्रफ़ीकी और दक्षिणी-पूर्व एशियाई देशो को राजनीतिक और सामरिक 
दृष्टि से अपने लिए महत्त्वपूर्ण समभता है। पूर्वोन्ग्रकीकी सागर तट के किसी भी 
हिस्से पर महाशरक्तियो का प्रमुत्व भारतीय झाजादी के लिए खतरनाक हो सकता 
है । भारतीय विदेश नीति में राजनीति तथा सामरिक हितो के साथ ही व्यापारिक 
हिंतो के साथ ही ब्यापारिक हितो को भी महत्त्व मिला है । 

भारत की एक श्रमुख उपलब्धि रही है निगुट नीति । उसने प्रफ़ीकी देशों 
में यह विश्वास जगाया है कि निंगु ट आन्दोलन मे कमजोर और अविकसित देशो को 
भी बडी ठावतो से दवाव से मुक्त होकर विश्व मामलों में स्वायत्तता कायम रखने 
में मदद की है । 

भारत गौर दक्षिश अफ्रीकी देशो के सम्बन्ध के 44 वर्षों के इतिहास पर 
नजर डालें तो इसे 5 चरणो में बाँटा जा सकता है () 946 से 962 तक 
के 5 वर्ष, जिस दौरान जवाहर लाल नेहरू ने विदेश नीति को एक स्वरूप प्रदान 
किया, (2) 962 से 97] तक का ग्रनिश्चय काल, जब भारत को चीन के 
साथ सीमा-विवाद से जूकना पडा था, (3) 97] से 2977 तक का श्रीमतो 
गाँधी का शासन काल, (4) 977 के बाद केन्द्र मे पहली गैँर-कांग्रेसी सरकार का 
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समय और (5) 980 के दाद अकक्‍्नुवर, 984 तक श्रोमतों बाँधी की वापसी 
का समय और फिर राजीव गांधी का प्रधान मन्वित्वकाल । 

व जवाहरलाल नेहरू वा मानना था कि एशिया और झझीका के देलज्नों के 
उपनिवेशवादी शासन की सामान्य पृष्ठभूमि तथा समस्याएं उन्हे एक-दूसरे के नजदीक 
लाने मे मदद करेंगी | 966 के आरम्भ मे भारत ने समुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 
0 और 4 के ग्रन्तगंत रमनेद की समस्या को विश्व मच पर उठाया । उसने 
दक्षिण अफीकी सरकार पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून और सशुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लबन 
का आरोप लगाया ग्रोर कहा कि विभिन्न अच्यादेशों के जरिये भारतीय मूल के 
लोगो को भ्पग कर देने की कोशिशें की जा रही हैं। यह मामला सयुक्त राष्ट्रसप 
मे उठाने के साथ ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका से अपता उच्चायुक्त वापस बुला 
लिया और व्यापार सम्बन्ध तोड दिया । प नेहरू की श्राम अफ्रीकी नीति के प्रमुख 
तत्त्व थे-- (।) उपनिवेशवाद का अन्त और वहुमत के शासन की प्राप्ति, (2) पूर्वी, 
मध्य प्रौर दक्षिण अफ्रीका में रमभेदवाद का विरोध, (3) भारतीयों को अ्रफ्रीक्षियों 
के साथ एकजुट होने की सलाह । 

अफ्रीकियों के प्रति समर्थन के बावजूद भारत ने उन्हें हिंसक तरीके न 

अपनाने की सलाह दी थी, भारत का मानना था कि प्रफ्रीकी भुटों द्वारा टिसा का 
मार्ग प्रपनायां जाना उनके हिठो को नुक्सान पहुँचा सकता है । पाँचवाँ दशक पूरा 
होते होते भारत की विश्व चिन्ता का एशियाई प्रप्रीकी दायरे के बाहर विस्तार 
शुरू हुआ । एशियाई-ग्रफीकी आन्दोलन मे भारत की प्रमुख भूमिका, जो दागढुग 
सम्मेलन में स्पष्ट दिखाई पडी थी, क्षीसा होने सगी और उसकी जगह मित्र ने ले 
ली । 957 में एफ़ो-एगियाई पीपुल्स कान्फे म॑ काहिरा मे हुई । नेहरू और ववामे 
एनक्रूमा के वीच व्यक्तिगत मतभेद वैलग्रेड सम्मेलव में उभर कर सामन झा गए । 
3962 में भारत-चीन युद्ध के दोरान एशियाईनअक्रीकी ग्रुट से भारत का अलगाव 
बिल्कुल स्पष्ट हो गया । काँगो, इधियोविया, लीबिया और नाईजीरिया, केवल 
चार पग्रफ़ीकी देशों ने भारत को राजनयिक समर्थन दिया । 6 भ्रन्य देशो ने केवल 
सहानुनति जाहिर की तथा घाना, गहनिया और तग्रानिका ने भारत के प्रति 
असहेयोग का रास्ता अपनाया । गहनिया ने चीन के सीमा सम्बन्धी दावे करा समर्थन 
किया, घाना ने भारत को व्रितानी स॑निक मदद पर आपत्ति को झौर तगानिया ने 
पाँच सूत्री प्रस्ताव पेश किया लिनमे से दो चीन के पक्ष में तथा 3 भारत के पक्ष में 
थे। चीन के हाथो भारत की पराजब का भारत की अस्‍्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर बुरा 
प्रभाव पडा । एशियाई-ग्रफीवी विश्व ने समकक लिया कि सेतिक और भायिक 
इप्टि से भारत विश्व शक्ति के रूप मे खड़ा होने की स्थिति में नटों है। नहरू के 
निगुंद निद्धाम्त को भी गहरा धक्का लगा । भारत-दीन स्यं ने यह सात्रित कर 
दिया हि यदि निगुटता दोनो सेनिक ब्लाक्षो से समान दूरी रखने वी ब।त की 
सुनिश्चित कर सकती है लेक्नि विसी भी सदस्य द्वारा दूसरे पर सैनिक झाइयर के 
लिलाफ कोई गारन्टी नदीद्धे सकती । 
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चीन के साथ लडाई के दाद भारत ने अपनी भ्रफ्रीका नीति को नया रूप 
देने की कोशिश शुरू की । स्वाभाविक था कि वह उन देशों के साथ धनिष्ठ राजनयिक 
और ग्राथिक सम्बन्ध विकसित करे, जो सकंटकाल में उसके साथ खड़े थे । उसने 
इंसियोपिया और नाइजीरिया को तकनीकी मदद बढाने की घोषणा की । इथियो पिया 
में सैनिक मिथ्वन के अलावा एक वडी सूती मिल लगाने के लिए भारतीय पूंजी 
उपलब्ध कराई गई । छठे दशक में भारत इधियोपिया झ्रायाव का तीसरा सबसे बडा 
स्रोत बन गया । पूर्वी अफ्रीका में भारत ने केनिया का दिल जीतने पर ध्यान केन्द्रित 
किया । नैरोवी में निवेज् करने के लिए भारतीय उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया 
गया । केनिया का विश्वास जीतने के प्रयास के पीछे तीन कारण थै--एक तो 
कैनिया में विदेश पूँजी-निवेश की मुविधा थी, दूसरे वह चीन विरोधी था और 
तीधरे महाँ के भारतीय समुदाय के लोग हर तरह से मदद करने को तैयार मे । 
इस प्रवार अफ्रोका भे भारत ने चीन विरोधियों का समर्थन हासिल करने का 
अभियान छेठ दिया । 2965 में भारत-पाक युद्ध के बाद पाक विरोधी समर्थन पाने 
की कोशिश भी की गई । 


चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती के कारण भारत ने इन दोनो 
पडोसियो को एशिमाई प्रफ़ीक्ती ब्लाक से अलग-अलग करने की कोझिश शुरू की । 
963 म नई दिल्‍ली में हुए भारतीय राजनबिको के सम्मेलन मे चीन झौर पातिस्तान 
के खिलाफ प्रफीका में व्यापक प्रचार अभियान छेडने का निश्चय किया गया । 
बाद में श्रीमती इर्दिरा गाँधी के नेतृत्व मे एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल प्रफीकी 
देशों को यात्रा पर गया । इस यात्रा का उद्देश्य अफ्रीका मे चीन के प्रभाव का पता 
लगाना, भारत की पराजय का वारण स्पष्ट करना, भारतीय मूल के 4 लास 
20हजार लोगो के भविष्य का अनुमान करना तथा अ्रफोकी देशो के साथ सहयोग 
की सम्भावनाभों का पता लगाना था । प्रतिनिश्िमण्जल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 
प्रफीका के नए नेता चीन समर्थक नही हैं सौर भारत के प्रति उनके मन में झच्छी 
घारणा है, जिसका सदुपयोग किया जा सकता है । 965-66 के आस-पास भारत 
के रगभेद विरोधी और उपनिवेश विरोधी ताकत के रूप में अपती छवि पुनर्जीवित 
करने की पुरजोर बोशिश की । चीन द्वारा वदरावर यह प्रचार किया जा रहा था 
कि भारत साम्राज्यवादियों के खेमे में चला गया है। इस प्रचार का जवाब देने के 
लिए प्पनी छवि सुधारना जरूरी था । भारत न दक्षिण प्रफ्रीका के मुक्ति आन्‍्दालनों 
बी मदद देने की अरूरत महनूस को । उसने रोडेश्ििया का मामला सयुक्त राष्ट्रसघ 
में उठप्या । इयान ौस्मिय को सत्ता के प्रति विरोध श्रवट करने के तिए उसने 
भेसिलसत्ररी ते झपना दूत वापस बुला लिया। इसके ठीक 5 माह बाद रोडेशिया 
बी गोरी सरकार ने एकपरश्नीय श्राजादी वी घोरखा कर दी इसके ग्लावा भारत ने 
दारे-्मताम श्यित भक्रीजी यूनिटी आर्गेनाइजेशव कमेटी के जरिये झ्ाजादी _ के 
सघपों की घन देना भी नुरू वर दिया । 
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' निधि की स्थापना, परिवहन और सचार व्यवस्था को सुदुढ करना । तेल एवं ग्रन्य 
ऊर्जा स्रोतों की निरन्तर उपलब्धता को सुनिश्चित करना । झाधारिक सरचनात्मक 
सस्थापनाप्रो और नेटवर्क की सुरक्षा निश्चित करना । नकारात्मक व्यापार प्रभावो 
का निष्प्रभावित करना प्रश्चिक्षित जनशक्ति साधनों का विकास व पअ्रन्तर्राप्ट्रीय 
जनमत तथा निधि के लक्ष्यो को पूरा करने के लिए वित्तीय समाघन तैयार करना! 

अफ्रीका एकता सगठन की स्थापना की वर्षगाँठ अ्रफ्रीझ दिवस 25 भई 
को दिल्ली में विगत वर्षों की अपेक्षा ग्रधिक उत्माह के साथ मनाई गई जिसमे 
स्वापो के अध्यक्ष सामनुजोमा ने मुरय अतिथि के रूप में भाग लिया । श्री नुजोमा 
ने इस यात्रा के दौसन दिल्ली में स्वापो राजदूतावास का ग्रौयचारिक रूप से 
उद्घाटन किया । जुलाई 986 में वियना में हुए नामित्रिया सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि ने भाग लिया । सेशल्स के राष्ट्रपति अल्बर्ट रेनें 
ने अप्रेल 986 में भारत की राजकीय यात्रा को । विभिन्न क्षेतरों में दोनो देशो के 
बीच सहयोग पर सहमति प्रकट की गई ॥ 
हमारे प्रधातमन्त्री की जास्विया और झअग्रोला की यात्रा के अनुवर्तत के रूप 
में जाम्विया के प्रधान मन्‍्त्री परम आदरणीय श्री कोव्बी मुसोक स्वानां सितम्बर 
अक्तूबर 987 में भारत झाए और अगोला के विदेश व्यापार मस्त्री के नेतृत्व मे 
एक प्रतिनिधि मण्डल अ्रक्तूबर 987 में भारत आया । इन यात्राधो के दौराव 
भारत ने 0 करोड़ रुपए का एक सरकारी ऋण, 45 करोड़ रुपए के व्यापार-करार, 
और प्राधिक-तकनीकी-वैज्ञानिक एवं सौस्कृतिक सहयोग सम्बन्धी करयार पर भी 
हस्ताक्षर किए + वेनित लोक गणराज्य के साय एक सॉस्क्रतिक सहयोग करार पर 
भी हस्ताक्षर किए गए जिसके विदेश मन्‍्त्री ने जुलाई 986 में भारत की 
यात्रा की । 
भारत के प्रधानमन्त्री ने जुलाई 986 मे भारिशस की राजकीय यात्रा वी । 
इस यात्रा के दोरान आपसी हित के विभिन्न मसलों पर विचार के अतिरिक्त 
5 करोड रुपए के सरकार से ऋण भर इतनी ही राशि के मारिशस वो एक्सिम 
बैंक ःऋसछम के करार पर हस्ताक्षर किए। तीन ग्रन्य मन्तियो सहित एक प्रतिनिधि 
मण्डल का नेतृत्व करते हुए मारितनिया के उप प्रधानमन्त्री चाह्स गेयतल दुवाल ने 
29 जनवरी से 5 फरवरी 4986 तक भारत की सरकारी यात्रा की । मारितरिया 
के प्रतिनिधि मण्ड और विदेश मस्ती श्री नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में 
भारतीय प्रतिनिविमण्डल के बीच बिचार विमर्श के दौरान अधिक द्िपक्षोय व्यापार 
और प्रन्य आशिक सहयोग पर बल दिया गया । 
भारत के उपराष्ट्रपति ने बोत्सदाना वी स्वाधीनता की वीसवी वर्पगाँठ 
के समारोह मे भारत का प्रतिनिधित्व किया। अप्रेल 986 में स्वाजीर्लण्ड के 
राजहुमार मवोतेतिव के राज्यामित्रेक्र में भारा का प्रीनिधित्व समदु सदस्थ 
सरदार दरबारा सिह न किया | 
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भारत और संयुक्तराज्य अमेरिका 
भारत और अमेरिका विश्व के दो महान्‌ श्रजातान्निक राष्ट्र है। दोनो के 
सम्बन्ध काफी उतार-चढाव के रहे हैं और दुर्भाग्यवश्ञ वियत कुछ वर्षों से ये अधिक 
कटु बन गए है । तथावि दोनों ही देध सम्पन्ध सुधार के लिए प्रयत्नशील है। 
नेहरू युग में भारत और अमेरकि सम्बन्ध ([947-964) 
एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप मे भारत का उदय होने के बांद से ही श्रमेरिका 
की विदेश नीति का यह मुख्य उद्देश्य रहा कि भारत को अमेरिकी शिविर मे लाया 
जाए और इसके लिए “दवाव तथा सहामता की नीति” अ्पनाई नई | जब 
दिसम्बर, 947 में कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण का प्रश्त सयुक्त राष्ट्रस 947 में कश्मीर पर पाकिस्तान के झाक़रमरा का प्रश्त सयुक्त राष्ट्रसध 
में ते जाया गया तो प्रमेरिका ने पक़िस्तान को पूर्य समर्थन दिया भौर श्राज भी 
इस प्रश्न पर ग्रमेरिका का भारत-विरोवी रंया _पूर्वंवत्‌ विद्यमान हे। जब 
साम्यवादी चीन का उदय हुआ तो अमेरिका ने भारत पर दवाव डाला क्रि वह 
चीन को मान्यता न दे, किन्तु भारत ने अ्पती स्व॒तन्ज् निर्णय शक्ति का उपयोग 
कर दिस॑म्वर, 949 मे चीन को मान्यता दे दी ! कोरिया युद्ध के समय भारत से 
प्रारम्भ में अमेरिका के साथ मिलकर उत्तर कोरिया को आक्रम खकारी घोषित किया 
प्रौर सुरक्षा परिपद्‌ में अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थव भी किया । लेकिन बाद में जब 
अमेरिकी कमान के अन्तगंत सयुक्त राष्ट्रीय सेना ने 38वी अक्षाँश रेखा पार कर 
उत्तरी कोरिया पर आक्रमण किया तो भारत ने इसका विरोध विया। कोरिया 
युद्ध में भारत की गुट-निरपेक्ष नीति और शान्ति प्रयासों की अमेरिका ने बदु 
आलोचना वी । पश्चिमी प्रेस ने प नेहरू को 'डॉन विवकजोट” तक कह दिया । 
जब सितम्बर, 95[ में जापान के साथ शाल्ति-सन्धि के लिए भ्रायोजित सान- 
फ्राँसिसतोी सम्मेलन मे भारत ने शामिल न होने का निर्णाय किथा और प्रमेरिका 
फी इस एक-तरफा गशान्ति-्सन्धि का (जिसमे युद्कालीन मिनराप्ट्रो- चीन तथा 
रूस को शामिल नही क्या ग्रवा था) विरोध छिया तो अमेरिका के समाचार-पतर 
भारत पर उबल पड़े । हिन्द-चीन की रमस्या पर भी दोनो देशो के दृष्टिकोशो म 
मौलिक ग्न्तर रहा । भारत घान्तिपूर्ण समाधान के पक्ष मे था जबकि प्रमेरिकी 
प्रशासन बल प्रयोग में विश्वास करता था । 
आयत-मे मई, 2954 म अमेरिका के प्रति तब वहुत अधिक क्षोभ फेसा जब 
उसने पाकिस्तान के साथ एक संनिक सन्धि कर उसे इस बहाने भारी मंनिक 
रोकने के लिए किया जाएगा | लेकिन 965 और 97 के युद्धो ने भारती 
इस झाशका को भली प्रकार सत्य सिद्ध कर दिया कि अमेरिका के हृथियारोंका 
प्रयोग लोकतान्त्रिक देव भारत के बिरद्ध होना था। अ्मेरित्री सैनिक सहायता 
नीति या पर्दाताप करते हुए श्ूतररुर्वे राजदूत चेस्टर बाउल्स़ ने कहा--'विभत 
5 वर्षों से यूरोप के बाहर हमारी ग्रधिवौश सेनिक सहायता नई सरवार को दस 
उद्देश्य से दी गई है जि वह ममेरिक्ी विदेश नीति वा समर्यव बरे ॥7 954 में 
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अमेरिका ने पाकिस्तान को सीएटो और सेण्टो का भी सदस्थ बना लिया। भारत 
और अमेरिका के बोच संन्‍्य सगठतो पर भी व्यापक मतभेद रहे | श्री नेहरू ने हर 
प्रकार के सैनिक सग्ठतो का तीज विरोध किया और इनकी स्थापना को 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के मार्ग मे वाधक तथा सयुक्त राष्ट्रसथ के मूल उद्देश्यों के 
विपरीत माना। उन्होने ट्र,मैन-सिद्धान्त और आइजनहॉबर-सिद्धान्त की कु 
आलोचना कर अमेरिकी प्रशासन को छुद्ध कर दिया। दोनो देशो के सम्बन्धों मे 
तंब और भी विगाड श्राया जबे भारत ने लेवनान और जोर्डन में अमेरिकी हस्तक्षेप 
का विरोध किया । 

गोग्रा की समस्या भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रश्त था, किन्तु 
नवम्बर, 7955 में अमेरिकी विदेश मन्‍्त्री डलेस ने कहा--जहाँ तक मै जानता 
हैँ, सम्पूर्ण संसार गोग्ना को पुतंगाल के एक प्रान्त के रूप में स्वीकार करता है।” 
जब दिसम्बर, 296] में भारत ने गोझ्ा को पुतंगाल की दासता से मुक्त किया तो 
सुरक्षा परिषद्‌ में भ्रमेरिका के प्रतिनिधि स्टीवेसन ने अमेरिका का रोप इस प्रकार 
व्यक्त किया-/आज रात्रि को हम उस नाटक का प्रथम ग्रक देख रहे है जिसका ग्न्त 
सयुक्त राध्ट्रसघ की मृत्यु के साथ हो सकता है ॥” नीग्रो, नि शस्त्रीकरणा, वियतनाम 
झ्रादि समस्याप्रो पर भी भारत और अमेरिका में भरम्भीर मतभेद रहे ! भारत का 
दृष्टिकोण यह था कि अमेरिका को वियतनाम में बमवर्पा बन्द कर शान्ति स्थापना 
की दिशा मे रचनात्मक कदम उठाना चाहिए । 


अमृृहयीग और तनाव के-बावज़ूद भारत और अमेरिका पे.सहयोग का क्षय 
भी काफी ध्यापक रहा। अमेरिका ने भारत को अपने पक्ष में करने के लिए दवाव: 
नीति के साथ-साथ भ्राथिक और ग्रनाज-कुटनीवि का सहारा भी _ लिया ।-व केवल... 


प्रमेरिका से भारत को विशाल झ्राथिक सहायता प्राप्त हुई, बल्कि मुख्यत अमेरिवी _ 
प्रेरणा से ही विश्व विकास-ऋरा-कोप, तकनीकी सहयोग ग्रादि सस्थाओं ने भी 
ऋण तथा उपहार के रूप में भारत को काफी झाथिक एंव ध्राविधिक सद्दायता प्रदान _ 
_की.। सामाजिक झोर सॉँस्कृतिक क्षेत्र मे भी सहयोग का वित््तार हुआ्ला | फुलब्राइट 
योजना के अन्तर्गत दोनो देशों ने एक बडी सख्या में विद्वानों का ग्रादान-प्रदान 
किया। अमेरिका ने भारत को आथिक सहायता और खाद्य सकट में अभ्रनाज देकर 
उदारता दिखाई, लेकिन साथ ही ग्रपनी कुटनीविक बाली से करिए कराएं पर पानी 
फेरने का काम भी किया । उदाहरणार्थ कभी तो ग्रनाज के उपहार को ऋण में 
बदला गया, कभी ऋणा के बदले में मेगनीज की माँग की गई तो कभी सहायता 
इसलिए स्थगित कर दी गई कि अमुक अश्व पर भारत ने अमेरिका का समर्थन 
नहीं किया । प नेहरू ने अमेरिका की दवाव-नीति का साहसपूर्वक सामना किया । 
दिसम्बर, 959 में प्रमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहाँवर की भारत-यात्रा से ्राशा की 
गई कि दोनो देशो के बीच सहयोग के नए युग का श्रादुर्भाव हागा। झमेरिया के 
राजनीतिक छ्षेत्रो में कहा जाने लगा कि भारत का आथिक विकास ग्रमरित्री विदेश 
नीति वा प्रमुस उद्देश्य है । राष्ट्रपति प्राइजनहाँदर ने भारत को विशेष सम्मान 
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देते हुए 4 मई, 960 को वाशियटन में भारत के खाद्य मल्ती श्री एस. के पाटिल 
के साथ स्वय एक समभौते पर हस्ताक्षर वि कर । इस समभाते के अन्तर्गत फसल की 
कमी का सामना करने तथा गले को सुरक्षित्‌ रखने क्रे लिए अ्रमेरिका ने भारत को 
आगामी 4 वर्षों मे चावल तथा गेहूं के भरे हुए ल्‍500 जलन भेजने का निश्चय 
क्या । मई, 960 का यह समभौता ही 'सावंजनिक कानू व:4६0. (पी.एन. 880 ) 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 4 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर इसे संमभौते की 
अवधि मे दृद्धि कर भारत को बड़े पंमाने पर खाद्यान्न सहायता दी जाती रही । 


राष्ट्रपति कंनेडी के समय यद्यपि गोश्रा के प्रश्न पर भारत अमेरिका 
सम्बन्धो मे काफी कटुता झा गई थी, तथापि अक्तूबर, 962 में भारत पर चीन के 


मित्रता के स्थायी आधार-म्तम्भ पर खडे है। श्रमेरिका ने भारत को यह सहायता 
बिना किसी शर्ते के प्रदान की | चीनी आक्रमण के समय भी भारत जिस प्रकार 
अपनी गुट-निरपेक्ष नीति पर डटा रहा उसकी अमेरिकी विदेश सचिव डीन रस्क ने 
प्रशसा वी । भारत अपनी स्व॒तन्त्र नीति से डिग्रा नहीं, इसका एक बडा प्रमाण 
यही है कि एक ओर तो भारत ने अमेरिका से सेनिक सहायता की माँग की, दुसरी 
झोर उसके एक दिन बाद ही जब सयुक्त राष्ट्रसघथ में चीन को उसका स्थान देने का 
प्रश्न उपस्थित हुप्ना तो भारत ने चीन के पक्ष मे मत दिया । मां, 963 में भारत 
ने लगभग 00 करोड़ डॉलर की अमेरिकी संनिक सहायता की माँग की, लेकिन 
अमेरिका ने केवल 6 करोड़ डॉलर दिए । इस तरह मूल रूप में अमेरिका की भारत 
के प्रति पअप्रसन्नदता बनी रही । 
शास्त्री-काल में भारत-अमे रिका सम्बन्ध (964-965) 

कनेडी के बाद लिण्डन वी जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति बने । उनका 
विचार था कि भारत के नये प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री प नेहरू के मुकाबले 
एक कमजोर नेता सिद्ध होगे, अत उनको दबाव द्वारा अमेरिका के पक्ष में सरलता 
से भुकाया जा सकेगा । लेकिन झास्त्री जी ने गुट-निरपेक्ष नीति का प नेहरू मे भी 
अ्धिक दढता के साथ अनुसरण क्रिया और उसे पहले की तुलना में झ्रधिक 
ययार्थवादी रूप दिया । ह 

प्रारम्भ में तो दोनो देशो के सम्बन्धों में कोई बिगाड़ नही घाया, लेकिन जब _ मे तो दोनो देशो के सम्बन्धों में कोई बिगाड़ नही झ्राया, लेकिन जब 
उत्तर वियतनाम पद अमेडिशों वमवर्या वी भारत के सरफारी भौर सावजनिक 
सेभो में आलोचना हुई तो झमेरिका ने भ्पनी ग्रप्रसप्नता का भोडा प्रदर्शन विया । 
दाष्ट्रपति जॉनसन के निमन्त्रण पर ज्ास्तीजी को मई, 965 में अमेरिका जाना 
था परल्तु राष्ट्रपति ने प्पनी व्यस्तता के बहाने निमन्‍तण वापस ले लिया । 
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पहले कच्छ के रन मे झ्लौर फिर 2965 के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान 
द्वारा अमेरिकी शस्त्रास्त्रों के प्रयोग से भारत-अ्मेरिका के सम्पन्यों मे अधिक कटुता 
उत्पन्न हो गईं | युद्धकाल मे भी अमेरिका का रुख बहुत कुछ भारत-विरोधी रहा । 
]965 मे भारत-पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने 6 जहाजों को, जिनमे 
भारत के लिए रक्षा सामग्री थी, भारतीय तट से मात्र 45 मील की दूरी से लौटा 
लिया । यही नही अमेरिका ने न तो पाकिस्तान को अमेरिकी संनन्‍्य सामग्री का 
भारत के विरुद्ध प्रयोग करने से रोका और न उसकी इस कार्यवाही की निन्‍दा को । 
इससे भी बढ़कर आ्राश्चयं को वात यह हुई कि जब 966 में पाकिस्तान ने चीन के 
साथ घनि८्छ मैदी स्थापित कर ली और चीन से विशाल मात्रा मे सैनिक सहायता 
भी प्राप्त की, तो भी अमेरिकी प्रश्मामन के पाक-समर्थक रुख में कोई परिवर्तत 
नही आयुए । 
भी, दोनो देशों के सम्वन्धों में सुधार के प्रयत्न जारटी रहे और इससे 
कुछ सुपरिणाम भी इप्टिगोचर हुएं। एक तो अमेरिका ने यह निर्णय झिया कि 
भारत को खाद्यान्न की सहायता पुनः चालू की जाएगी श मरे अमेरिका ने ताशबन्द 
सम्मेलन को भ्राघात पहुँचाने की कोई कार्यवाही नही की । 
इन्दिरा गॉँधी-काल में भारत-अ्रमे रिका सम्बन्ध ([966-मार्च, 7977) 
0 जनवरी, 966 को शास्त्रीजी के देहान्त के बाद श्रीमती इन्दिरा गाँधी 
भारत की प्रधानमन्त्री बनी । राष्ट्रपति जॉनसन ने नए प्रधानमन्नी से झ्रनुरोध किया 
कि वह शीक्र ही भ्मेरिका यात्रा का कार्यक्रम बनाएँ । यह झाशा की जाने लगी कि 
दोनो देशो के बीच मैत्री के नए युग का सूतपात होगा लेकिन प्रमेरिका वी दबाव 
नीति ने इस प्राघा को धूमिल कर दिया | जॉनसन प्रशासन-काल में दोनो देशों के 
बीच मतभेद जारी रहे और निक्सन-युग मे तो चरम सीमा पर पहुँच गए । 
मार्च, 966 में श्रीमती गँवी में अमेरिका की यात्रा की, किन्तु उसके कोई 
अनुकूल परिस्शाम नहीं निकले । डससिकी प्रयामन का प्रयत्न रहा कि भारत की 
प्राधिक ऊछिनाइयों से लाभ उठाकर नए प्रध/न भन्‍त्री को अमेरिका वी शोर भुकने 
पर विवय किया जाए) जॉनमन-प्रणासन ने ग्रपनी दबाव नीति मे उन्तरोत्तर दृद्धि 
की । साथान के मामते मे कैनेडी के चार वर्षीय सहायता-फायंक्रमों को पुन लागू नहीं 
किया गया । उसके स्थान पर अ्रत्पकालीन कदम उठाने की नीति अ्रपनाई गई । 
भारतीय रुपए के प्रवमुल्यन के लिए भी भ्रत्यक्ष रूप से दवाव डाला गया। भारत- 
पाक युद्ध काल में बन्द की गई ग्राथिक सहायता यद्यपि पुन चालू कर दी गईं, 
तथापि यह निराशाजनक थी । वश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान की पीठ थपथपाई 
जाती रही और श्रप्नेल, !967 में नाग्रा विद्वोद्दी फिजी का झ्मेरिका मे शरण दी 
गई । अमेरिती रक्षा-सचिव नैकनमारा ने भारत-पाक सघर्ष को हिन्दू-मु्तिम संघर्ष 
की मज्ञा दी प्रौर भारत को अपना विरोध प्रकट करना पड;। 967 में यह भी 
रह योदपघाटन हुआ कि भारत ने अनक सगटनों के माध्यमरा सी गई, ए्‌. 
(प्रमरिक्ी जासूगी विभाग) थ्रपनी भारत विरोधी कार्यवाही कर रटा था  968 
में भारत को प्रमरियरा को झोर से जो चहायता राधि स्वीहृत वी गई वह विछले 
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20 वर्षो में सबसे कम थी (अमेरिकी सहायता में कटोती से भारत की आधिक 
योजनाओं पर बुरा प्रभाव पडने लगा, लेकिन श्रीमती गांधी ने घुटने टेकने से इन्कार 
कर दिया 0 969-70 का वर्य भारत-प्रमेरिकी सम्बन्धो मे एक प्रकार से शीतयुद्ध 
का वर्ष था। विवतनाम के प्रश्न पर दोनों में तनाव बढ़ गया। भारत सरकार ने 
अमेरिका की अप्रमन्नता की परवाह न कर जनवरी, 970 भे उत्तर वियतनाम के 
साथ पूर्णो दौत्य सम्बन्धो की घोषणया कर दी । फरवरी, 3970 में भारत सरकार के 
एफ प्रादेश के फलस्वरूप भ्रनेरिका को बगाल और हैदराबाद, लखनऊ, पटना तथा 
तिरुप्रन्तपुरम्‌ के अपने सॉँस्ट्रतिक केन्द्र बन्द कर देने पडे। भारत का यह कदम 
जिनेवा समभौने के निय्रमो के अनुकूल था जिसमे सभी दृतावासों को उन नगरों में 
अपने सॉँस्ड्रतिक कैन्द्रो को बन्द करने का आदेश दिया गया था जहाँ उनके उप*« 
दूतावास नही थे । लगभग इसी समय कम्बोड़िया से अमेरिकी सेनाओं के प्रवेश का 
भी भारत द्वारा विरोध क्रिया गया | ग्रगस्त, 970 में भारत ने यूनाइटेड नेशस 
एटलस 20' नामक प्रकाशन की ओर अमेरिकी दूतावास का ध्यान ग्राक्षित करते 
हुए इस बात पर विरोध प्रकट किया कि भारतीय क्षेत्र से जम्मू-कश्मीर को हटा 
दिया हे । दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ गया क्रि जब श्रीमती गाँधी न्यूयॉर्क 
यात्रा पर रवाना हुईं तो अ्मेरिवी राजदूत हवाई ग्रड्डें पर उन्हे विदा करने नहीं 
पहुँचा । स्यूयॉर्क हवाई ग्रहु पर भी भारतीय प्रधानमन्त्री के स्वागत के लिए कोई 
अमेरिकी वरिष्ठ प्रधिकारी उपस्थित नही था । इस स्थिति में स्वभावत" श्रीमती 
भांधी ने दाप्ट्रपति निवसन का वाशिंगटन झाने का निमन्त्रश ठुकरा दिया और सीधी 
भारत लौट प्रा । 

97] का वर्य दोनो देशों के सम्वन्धों में विस्फोटफ रहा ((हकिस्तानी 
अत्याचारों से पीडित लगभग एक क्रोड शरणाथियो के भरणा-पोयपण को भार भारत 
पर ग्रा पडा । पारिम्तान का भारत पर यह प्रप्रत्यक्ष आक्रमण था जिसने देश की 
आाधिक व्यवस्था पर भार ला पटका । भारत और विश्व के अनेक देशो के अनुरोध 
के बावजूद अमेरिका ने इस मानवीय समस्या की ओर से आँखें बन्द कर ली । 
पाहिस्तान को संनिक तथा अन्य सहायता प्राप्त होती रही) जब अगस्त, 977 मे 
भारत द्यौर रूस के दीच मैती सन्धि हो गई तो अमेरिकी विदेश नीति को काफी 
धव्सा लगा । दिसम्वर, 97। में भारत-पाक युद्ध काल में सुरक्षा परिपद्‌ मे 
अमेरिका ने भारत-विरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जो सोवियत वीटों के कारण निरस्त 
हो गए । अमेरिका ने “युद्ध-पोत कूटनीति' के रूप मे अपना सातवाँ बेडर बयाल बी 
साड़ी में भेजा ताकि बगलादेश में पिरी पाक फौजो की सहावता की जा सके तथा 
भारत को सेनिक दवाव द्वारा प्रातरित दिया जा सके । डिन्तु, ग्रमेरिकी कूटनीति 
बुरी तरह असफल हुई। हिन्दमहासागर में रूसी नौ-सेनिक बेडे ने अमेरिका यों 
सचेत कर दिया हि यदि उसने भारत के विरुद्ध नौ-सैनिक दार्यवाही वी तो रूस 
केवत दर्शत पान नही रहेगा ॥ अमेरिका ने भ/रत की आथिक सहायता रोक दी, 
किन्तु भारत ने अपने विकास कार्यक्रमों में ढील नही झाने दी । 972 के आरम्भ 
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में अपनी फ्रॉस-यात्रा के समय श्रीमती गाँधी ने वहाँ के प्रघानमन्जी पियरे मेदीज से 
कहां-- 
(आज सयुक्तराज्य अमेरिका कहता है कि वह हमे आ्रथिक सहायता नहीं 
देगा । कोई बात नही, हमे आथिक सहायता की जरूरत नहीं और अ्रगर जरूरत 
होगी तो भी हम यह सहायता अपनी झ्राजादी को खतरे में डालकर नहीं लेगे। हम 
अपनी श्राजादी को हर कीमत पर कायम रखेंगे । हम उन पर निर्मर नही करते । 
जो हथियार उन्होन हमे दिए, उनयी हमने पूरी कीमत चुका दो है ) 
फश्वरी, 972 मे राष्ट्रपति निक्सन ने काँग्रेस के नाम अपने वाधिक विदेश 

तीति सन्देश मे कहा--“अमेरिका भारत से झ्राथिक और राजनीतिक मामलों पर 
बातचीत के लिए तंयार है, किन्तु उसकी रुचि इस बात में है कि दक्षिण एशिया का 
यह शक्तिशाली देश झ्पने पडोसियो के प्रति कंसा रवेया झ्पनाता है |” निक्‍सत के 
इस वक्तव्य की भारत मे प्रतिकूल प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। भारत सरकार 
के प्रवक्ता में कहा कि निक्‍सन भूछे आरोप दुहराकर दुनिया को वतलाना चाहते है 
कि भारत एक शक्तिशाली देश बनकर पडोसियो को दबाना चाहता है। भारत- 
सोवियत स॒न्धि के सन्दर्भ में निक्‍्सन वी धारण्या भारत को एक प्रकार से यह धमकी थी 
जिसमे सकेत दिया गया था कि झमेरिका और भारत के सम्बन्धों में सुधार तभी हो 
सकता है जब भारत सभी महाशक्तियों के साथ समाव सम्बन्ध स्थापित करने को 
सहमत हो अर्थात्‌ सोवियत संघ के साथ भारत के कोई विशेष सम्बन्ध न हो । 
2 फरवरी को अमेरिका ने पाकिस्तान को आराथिक थौर सेनिक सहायता फिर से 
शुरू किए जाने की चर्चा की। जाथिक सहायता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती 
थी । लेकिन सेनिक सहायता का अर्थ भारतीय उपमहाद्वीप में पुन अश्ञान्ति को 
बढावा देना था । इसके तुरन्त बाद ही निक्‍सन पेक्षिण गए और निवसन-चाऊ वार्ता 
के सन्दर्भ में श्रीमती गाँधी ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका और चीन ने एशिया 
के भविष्य के बारे में कोई निणंय क्रिया तो उसे अन्य एशियाई देश स्वीकार नहीं 
करेंगे। श्रीमती गाँधी ने कहा कि यदि ग्रमेरिका-चीन वार्ता शान्ति के लिए हो रही 
है तो स्वागत योग्य है, लेकिन हमे आशका है कि इस वात का उद्देश्य एक नए 
शक्ति गुट का निर्माए करना है। वियतनामी जनता ने सिद्ध कर दिया कि बडी 
शक्तियों द्वारा छोटे राष्ट्रों के भाग्य-निर्णय का सिद्धान्त श्रव॒ पुराना पड चुवा है। 

निक्सन-यात्रा की समाप्ति पर भ्रसारित सयुक्त विनप्ति में पाकिस्तान क्षेत्र से भारतीय 

सना की वापसी और जम्मू-कश्मीर वी जनता के 'प्रात्म-निर्णेय के ग्रधिकार' री 

माँग वी गई । यह भारत के अ्ग्न्तरिक मामलों में हस्तक्षेप जेंसी बात थी, प्रत* 
सयुक्त विज्ेप्ति पर भारत ने अपना विरोध व्यक्त कर दिया । 

मार्च, 973 म जब यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका ने पराविस्तान को 

सेनिक सहायता देने का निश्चय कर जिया है तो भारत मे तीय प्रतिक्रिया हुई प्रौर 
दोनो देशो के सम्बन्धो म सुधार की सम्भावना बहुत कम हो गई। 973-74 मे 

ईरान को विशाल मात्रा में शस्त्रास्त्र देने की योजना मई, 973 मे प्रसट हुई । 
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भारत ने इस पर चिन्ता प्रकट की क्योंकि 97 के युद्ध के पश्चात्‌ पाकिस्तान ने 
ईरान के साथ अपनी मितता बढानी शुरू कर दी थी और ईरान ने हर प्रकार से 
इसकी सहायता का समर्थन भी क्या था। दिसम्बर, 973 में सोवियत नेता 
ब्रे भनेव की भारत-यात्रा से अमेरिका में यह चिन्ता बलवतो हो गई कि यदि भारत- 
अमेरिकी सम्बन्धों मे सुधार न लाया गया तो अमेरिका को महान्‌ लोकतान्दत्रिक देश 
की महानुभूति से हाथ घोना पड सकता है। अत भारत के प्रति भनुकूल रवैया 
अपनाया जाने लगा तो ]3 दिसम्बर, 973 को पी एल 480 के सम्बन्ध में एक 
समभौता हुआ। पी एल 480 तथा कुछ पअ्रन्य ऋणों की मद में भारत द्वारा 
अमेरिका को 24 अरब रपये देने थे। समभौते के अनुसार अमेरिका ने 6 भ्ररव 
68 करोड रुपये पॉचवी योजना के लिए भारत को प्ननुदान के रूप मे प्रदान कर दिए 
श्रौर शेप *पया अमेरिकी दूतावास के खाते मे तथा नेपाल की महायता के लिए 
छोड दिया गया । पी एल 480 की वास्तविकता को देखते हुए अमेरिका का यह 
कोई अहसान नही था, तथापि दोनो देशों के वीच सम्बन्ध-सुधार बी दिशा में यह 
एक घुभारम्भ अवश्य था । 

१2: प्रेरिका द्वारा हिन्दमहासागर मे स्थित ब्रिटिश अधिकृत द्वीप डियागो 
गासिया में अपना नौ-सैनिक अड्डा स्थापित करने के निर्णय से 974 में भारत झौर 
प्रमेरिका के सम्बन्धों मे सुधार के प्रयत्नो को पुन आघात पहुँचा | श्रीमती भाधी ने 
इस निरंय की भत्सेना की और इसे शान्ति के लिए खतरा बताया। उन्होने कहा 
कि हिन्दमहासागर मे नौ-सेनिक तथा परमाणु-गड्डा स्थापित करने का निर्णाय संयुक्त 
राष्ट्रसघ के प्रस्ताव के विपरीत है । जिसमे केवल तनाव में वृद्धि होगी और एशिया 
में अशान्ति बदेग्री/ 8 मई, 4974 को एक सकल भूगर्भीय झ्राणविक परीक्षण 
हारा जब भारत परमाणु विरादरी का छठा देश बन गया तो अमेरिका सहित 
पश्चिमी देशो की बहुत प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई । इससे भी दोनो देशो के बीच तनाव 
में दद्धि हुई । 

अगस्त, 97+ में निकसत के स्थान पर जेराल्ड फोर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति 
बने झऔौर यह झ्रागा की गई कि नया नेतृत्व भारत के प्रति सहयोग झौर मैनी की 
नोति झपनाएगा । लेकिन कुछ ही समय में यह आज्ञा मिथ्या सिद्ध हुई। फरवरी, 
975 मे अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने की निश्चित घोषणा कर दी 
और भारत को वही पुराना घिसापिटा आ्राश्वासन दिया कि इन हथियारो का प्रयोग 
भारत के विरुद्ध नही किया जाएगा । भारत सरकार ने इसे अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही 
मानते हुए स्पष्ट कर दिया क्रि भारत की प्रतिरक्षा नीति इन थोये आाश्वासनों स 
प्रभ/वित नहीं हो सकती ग्योक्ति भूतकाल में पाकिस्तान ने अमेरिकी हथियारों का 
हर वार भारत के विम्द्ध उपयोग क्रिया है। अप्रेल, 975 में कम्बोडिया और 
वियतनाम से भमेरिका के पलायन ने सिद्ध कर दिया कि हिन्द-चीन के $ति भारत 
की नीति सही थी और अमेरिका का इस श्रश्त पर भारत-विरोध निरघंक था। 
यदि भमेरिका वियतनाम में सैनिक हस्तक्षेप न करता प्रथवा वहाँ से पहले ही हट 


68 विदेश नीतियां 


जाता तो न तो वियतनाम युद्ध इतना लम्बा खिंचता और न अमेरिकी विदेश नीति 
को ऐसा धक्का लगता । 
मतभेदों के बावजूद परिपक्व एवं रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने तथा 
एक-दूसरे को झधिक अच्छी तरह समझने के लिए भारत-अरमेरिका के बोच वार्ता 
और आदान-प्रदान का क्रम 975 में चालू रहा | आमतौर पर यह अनुभव किया 
गया कि इप्टिफोश, प्रावमिकता और सदस्यागत अन्तर के बावजूद दोनों देशों के 
बीच राष्ट्रीय हिंत के स्तर पर कोई जिवाद नही है और शान्ति, स्थिरता तथा 
सहयोग को सुदड करने के लिए वे नि सन्देह बहुत कुछ बर सकते है। विभिन्न क्षेत्रो 
में द्विपक्षीय ग्रादान-प्रदान के लिए एक सस्थात्मक ढाँचा बनाने की प्रक्रिया भी जारी 
रही और इस दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाएं गए । अक्तूबर, 975 में भारत 
के विदेश मन्‍्त्री ले अमेरिका की यात्रा की और भी कई सरकारी प्रतिनिधिमण्डल 
अमेरिका गए | अमेरिका से भारत की यात्रा पर आने वालो में प्रमुख थे दित्त मस्त्री 
विलियण स।दइमस झौर सिनेटर जॉज मेकगवर्ते। ।975 की विशेष उल्लेगनीय बात 
थी भारत-अमेरिकी सयुक्त श्रायोग की वाधिकर वैठक में शामिल होने के लिए तथा 
अमेरिकी विदेश मन्‍त्री से बातचीत करने के लिए हमारे विदेश भन्ध्री का वाशिंगटन 
जाना । इस बातचीत में तभा वाद में राष्ट्रपति फोई और दूसरे अमेरिको नेताप्रो 
के साथ बातचीत में विदेश मन्‍्त्री ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार-विमर्र क्रिया 
और इस वात पर जोर दिया कि भारत की नीति भारतीय उपमहाद्वीप में शान्ति 
और स्थिरता के सवर्द्धेन की हे । उन्होने यह भी स्पप्ट किया फ़ि भारत किस प्रवार 
प्रभुमत्तात्मक सम्मान झौर पारस्परिक समानता के आाधार पर अपने पड़ोसियों के 
साथ पारस्परिक सहयोग एय सम्बन्ध विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है तथा 
भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति, एक नई अन्तर्राष्ट्रीय झ्राथिक व्यवस्था के सृजन 
के प्रति उनका समर्थन तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के आथिक, वित्तीय, ऊर्जा, खाद्य 
एवं सम्बद्ध समस्याग्रों के प्रति एक रचनात्मक दृष्टिकोण तैयार करने में उसकी बया 
भूमिका है। इस उपमहाद्वीप में हथियारों छी होठ के सतरे के प्रति और हिल्द- 
हासायर को एक शान्तिलक्षेत्र बनाए रखने की झावश्यकता पर भी समुक्तराज्य 
अमेरिका का ध्यान आकर्षित किया गया + जहाँ तक द्िपक्षोथ सम्वन्धों का प्रश्न हू 
हमारे विदेश मन्‍नी वे भारत की इस इच्छा की पुन प्रुष्टि की कि भारत अमेरिका 
के साथ पारस्परिक समानता, सम्मान और पघमक्वूक के श्राधार पर अच्छे सम्बन्ध 
चाहता हे! राष्ट्रपति फोर्ड और विदेश मन्द्री कीसिंगर दोनो ने शान्ति प्रौर गुट- 
निरपेक्षता के क्षेत्र में भारत की भूमिका को स्वीवार किया । 
दोनो देशो के सम्बन्धो मे रचनात्मक सुधार को प्रक्रिया 976 में भी 
आगे बडी । ध्यरत ने अमेरिका के साथ समनभौता और सहयोग दृद्धि के प्रयल्ल 
चालू रखे | ऐसा महसूस हुझा कि भारत य॒या अमेरिका के बीच बहुत कुछ ऐसा था 
कि दोनों देश जान्ति तथा अन्तरांप्ट्रीय सहयोग को युछ सुदृद करने के लिए प्रयत्न कर 
सकते थे । भारत-प्रमेरिका मम्बन्धो में बुछ्ध निश्चयात्मक तत्त्व था दोनो देशो की 
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अपने द्विपक्षीय सस्वस्धों को सदृढ करने, व्यावसायिक तथा आशिक क्षेत्रों में सुधार 
करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय आधथिक समस्याग्रो पर विचारों का आदान-प्रदान करने 
की इच्चा । समस्त विश्व में तनाव दूर कर, सीौहादंपूरं सम्बन्ध स्थापित करने 
की प्रद्ृत्ति की इप्टि से इस बात की ग्राशा की गई कि भारत-अमेरिकी सम्बन्ध 
भी समानता तथा पारस्परिक मैत्री के आधार पर विकसित और सौदारद्पूर्ण 
होगे। इस वर्ष दोनो देशों के मंत्री तथा पदाधिकारियों ने एक-दूसरे देश की 
याताएँ की । 

ब्यापार-परियद्‌ ने, | सकी चंठक फरवरी, 977 में वारशिगटन में हुई थी, 
इस बात का निर्देश किया कि भारत झौर अमेरिका के बीच वाशणिज्यिक सम्बन्ध 
दोनो देशो में सयुक्त रुप से व्यावारिक और औद्योगिक सहयोग की बृद्धि द्वारा सुदढ 
किए जा सकते है। परिपद्‌ ने अमेरिका को भारत के साथ व्यापार-सम्बन्धो की 
सम्भावना से भ्वगत कराने के लिए कार्यवाही करने का निर्णय लिया ! सयुक्तराज्य 
अमेरिका की स्वतन्त्रता की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत ने कई कदम 
उठाए जैसे-- उस दिन भारत सरकार ने एक शेप टिकिट जारी किया, गत 200 
वर्षों में भारत-अमेरिकी सम्वन्धो पर एक सचिन पुस्तक प्रकाशित की ग्रौर भारत 
की मैत्रीपूर्ण भावनाग्रो को भ्रमेरिका की जनता तक पहुँचाने के लिए एक सॉँस्क्रेतिक 
प्रतिनिधि-मण्डल अमेरिका भेजा । दिवगरव राप्ट्रपति फेखरुद्दीन झली प्रहमद की 
अन्त्येप्टि पर राष्ट्रपति कार्टर ने अपनी माता श्रीमती लिलियन कार्टर के नेतृत्व में 
एक विशेष प्रतिनिधि-मण्डल भेजकर सदुभावना व्यक्त की । 
जनता सरकार और अमेरिका (भाचे, [977-दिसम्बर, 980) 

अमेरिका ने भारत मे शान्तिपूर्ण लोकतस्त्रात्मक तरीके से निष्पक्ष और 
मुक्त चुनाव द्वारा सरकार बदलने की प्रशस्ना की। भई, 977 में भारत के 
वित्तमन्त्री श्री एच एम पटेल ने अमेरिका की यात्रा की जिसमे प्रन्धर्राष्ट्रीय संगठनों 
के भाष्यम से भारत को अमेरिकी सहायता प्राप्त होने के सकेत मिले । अमेरिका 
ने एक तरफ पाहिस्तान क्यो ए-? बमसवर्षेक देने की घोपणा को तथा दूसरी ओर 
भारत को जाने वाली यूरेनियम सप्लाई पर प्रतिबन्ध हृठा लिया । हिस्दमहासागर 
के विभन्‍्यीकरण के वारे में श्री कार्टर ने सोवियत सघ के सम्मुख भ्रस्ताव रखा कि 
रूस के इस क्षेत्र से हटने पर ग्रमेरिका भी हद जाएगा। जनवरी, 978 से 
राष्ट्रपति कार्टर ने भारत यात्रा की । दोनो पक्षो में इस वात पर सहमति पाई गई 
कवि पश्रपती राजनीतिक, सामाजिक झर आ्राथिक नीतियाँ स्वयं निर्धारित करने का 
प्रत्येक राष्ट्र को भ्रधिकार है । दोनो पक्षो ने परस्पर यह वचन दिया कि दूसरों के 
साथ झपने विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाया जाएगा झर नाभिकीय अस्नो 
के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए दोनो पक्ष बाय करेंगे। भारत-अमेरिकी 
द्विपक्षोय सम्बन्ध, व्यापार, सॉस्कृतिक आदान-प्रदाव और विज्ञान तथा भ्रौद्योगिकी 
में सहयोग के माध्यम से निरन्तर विकसित होते रहे। ग्रमेरिका भारत का सबसे 
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बडा व्यापारिक साम्ेदार बना रहा | जुन, 978 में प्रधानमन्त्री देसाई ने अमेरिका 
की यात्रा की | सयुक्त विज्ञप्ति मे कहा गया कि विश्व-शान्ति के लिए हथियारों 
की होड रोहने हेतु प्रभावशाली उपाय किए जाने चाहिए। दोनो पक्षों ने इस 
बात पर सहेमति व्यक्त को कि जनवरी, 978 मे राष्ट्रपति कार्टर को भारत- 
यात्रा के समय सयुक्त घोयणा पत्र में जिन समान सिद्धान्तों का उल्लेख किया 
गया था उनके झाधार पर दोनो पक्षों के सम्बन्धो को जारी रखना और बढाना 
चाहिए । दोनो पक्षो ने स्वीकार किया कि मध्य-पूर्व की समस्याग्रो का व्यापक, 
न्यायोचित और स्थायी समाधान निकालने की तात्कालिक आवश्यकता है। ग्रफ़ीका 
की समस्याओ का समाधान किसी ऐसे वाहरी हस्तक्षेप के बिना किया जाना चाहिए 
जिसके कारण क्षेत्रीय सवर्ष के ग्रम्भीर होने का खतरा हो। राष्ट्रपति और 
प्रघानमन्त्री ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि इथियोपषिया-सोमालिया विवाद 
प्रादेशिक अ्रखण्डता के ढाँचे के भीतर क्षेत्र की जनता की उचित आ्रार्काक्षाओ 
का सम्मान करते हुए झौर सयुक्त राष्ट्रलघ तथा अ्रफ्रीकी एकता सगठन के धोपणा- 
पत्रों में निहित सिद्धान्तों के अनुरूप शान्तिपूर्ण तरीको से निपटाया जाना चाहिए ) 
राष्ट्रपति श्रौर प्रधानमन्त्री ने ग्रफ्रीकी जनता के आत्म-निरांय और बहुपत शासन 
की उचित आकाँक्षाय्रो के प्रति समर्थन व्यक्त कया और सभी रूपो में जातिवाद 
की निन्‍दा की । उन्होने जिम्बाब्वे और नाभीवियावी जनता के प्रमुसता और 
स्वतन्त्र विकास के अलघनीय अधिकारों ग्रोर सयुक्त राष्ट्रसघ के प्रस्तावों की 
भावना के अनुरूप ग्रफ्रोकी वहुमत को तेजी से सत्ता सौपे जाने को सुनिश्चित करने 
की आ्रावश्यकता की पुष्टि की । दोनो पक्षों में विश्व के औ्रौद्योगिक और विकासशील 
राष्ट्रों के वीच सम्वन्धो की समीक्षा की । दोनो नेता इस बात के पक्ष में थे कि 
इस सम्बन्ध में भ्रमेरिका तथा भारत के वरिष्ठ अधिकारियों तथा पग्रन्य विकसित 
तथा विकासशील देशों के बीच और विचारों का झादान-प्रदान होना चाहिए। 
इस तरह के आदान-प्रदान से विकसित और विकासशील दोनो ही प्रकार के देश 
विश्वब्यापी ग्राथिक प्रस्याली के न्यायपूर्ण सचालन के वारे में समान हितों भौर 
जिम्मेदारियो के सम्बन्ध में सदुभाव बढ़ा सकते हे । 
विदेश मन्त्री श्री वाजपेयी ने 20-25 अप्रेल, 979 तक प्रमेरिका की 
यात्रा की | वे भारत-भ्रमेरिकी सयुक्त आयोग की चौथी वेठक में भाग लेने के 
लिए गए थे । विभिन्न क्षेत्रो मे दोनो पश्षो द्वारा सहयोग का विस्तार किया गया । 
भआरतीव विदेश सत्ती ने अ्रगेरिक्री नेतृत्व स आग्रह लिया कि श्रेय्ठ बूरेनियस की 
सप्ल ई के बचन को प्रमेटिका निभाए। उन्होने इस बाल पर नी बल दिया कि 
प्रमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाले कि वह हथियारों श्री होड़ शुरू न करे। 
अथु शक्ति विकसित करने के पाकिस्तान के प्रयत्नो पर दोनों देशों ने यह स्वीयार 
जिया कि उसका उद्देश्य शास्तिपुर्ण उपशेग नहीं है। वातबीत के दौरान 
पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जिया उल हडऊै के उस प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई 
जिसमे उन्होने कद्दा था क्लि भारत और प्राकिस्तान प्रपने-मपने परमाणु ऊर्जा 
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सम्बन्धी समन्‍त्रो का पारस्परिक निरीक्षसा कराने की घोषणा करें। थी वाजपेयी 
ने प्रमेरिकी नेताओं को यह स्पष्ट किया कि अगर पाकिस्तान अपने परमाणु 
कार्यक्रम के ब्रन्तगेंत अणुशक्ति का प्रयोग ग्रेर-शान्तिपुर्ों कार्यों के लिए करने पर 
ही तुना हुप्रा है तो वेसी स्थिति में उक्त घोषणा का कोई मतलब नही रह जाता । 
इस विपय पर राष्ट्रपति जिया उल हक और प्रघानमन्त्री मोरारजी देसाई के 
बीच बातचीत हो सकती है । ग्रमेरिका ने थी वाजपेयी को यह आश्वासन दिया कि 
वह पाकिस्तान को अपुज्कक्ति विस्फोट के कार्यक्रम को आगे बढाने से रोकने की 
गम्भीर कोशिश करेगा । श्री वाजपेयी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता दक्षिण 
_एशिया में वरमाणु अस्त मुक्त क्षेत्र के निर्माय्य के विरुद्ध उस स्थिति में है जिसमे 
चीन को उससे अ्रलग रखा जाता है। 
श्रीमती गांधी का दूसरा कार्यकाल और अमेरिका 
(जनवरी, 980 अक्तूबर, 984) 
जनवरी, 980 मे श्रीमती गाँधी के पुन सत्तारूढ होने के उपरान्त भारत- 
ग्रमेरिका मम्वन्धों ये एक नए मोड की शुरूप्रात हो गई। 980-8 के दोरास 
दोनो देझो के अधिकारियों द्वा्य जो यात्राएं की गईं उनसे भारत-अमेरिकी सम्बन्धो 
की स्थिरता बढ़ी क्योकि इनसे प्रमुख द्विपक्षीय तथा पअ्रन्वर्राष्ट्रीय मसलो पर एक- 
दूमरे के विचारों को भ्रधिक प्रच्छी तरह समभमने का अ्रवसर मिला । सयुक्तराज्य 
प्रमेरिका की कुछ गलतफ्ट्मियाँ दूर हुईं ौर यह भी स्पष्ट हो गया कि मतभेदो के 
बावरूद दोनो देशो के सम्बन्ध परस्पर विश्वास और सदुभाव पर झाधारित है । 
ग्रल्तूबर, 980 के प्रारम्भ में सयुक्त साप्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए प्रमेरिका 
को यत्रा के दौरान भारत के विदेश मन्‍्नी नरसिहराव ने अमेरिका के विदेश मन्‍्त्री 
एडमण्ड मस्क्रो से विचार-विमर्ज किया। 
जनवरी, 98 मे रोनाल्‍ड रीगल ने अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यभार 
सम्भाला और रीग्रस के शासनकाल में भारत-्अमेरिका के सम्बन्धो में प्राकिस्तान 
को अमेरिकी मेन्‍्य संद्यायता के प्रश्त को लेकर अभी तक तनाव बढता रहा फ़िर 
अनेक यात्राओं का आादान-प्रदान हुआ ओझोर अफगानिस्तान सहित विभिन्न 
अन्तर्राष्ट्रीय मसलो पर दोनो ने एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समभते को कोशिश 
की । भारत ने तनाव की स्थिति सत्म विए जाने की आवश्यकता व्यक्त की और 
ग्रपना यह मत भी व्यक्त हिया कि सोवियत सेनाओं को वापसी को मुविधाजनक 
बनाने के लिए बातचीत करके राजनीतिक समाधान का रास्ता खोजना होगा। 
वाडिस्तान री संनिक शक्ति को मजबूत करने के सयुक्तराज्य के निर्णय पर मपनी 
चिन्ता से भारत ने उनको सवमत कराया क्योकि इस प्रकार की कार्यदाही से इस 
क्षेत्र के तनाव मे इद्धि ही होगी। एक ग्रन्य समस्या, जो भारत के लिए चिन्ता का 
विषय बनी रही, वह थी तारापुर के लिए परमाणु ईंघन की सप्लाई । प्रमरिका 
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द्वारा दोनों देशो के बीच ग्राथिक सहायता सहिता लागू न करने का एक वार निर्णय 
कर लिए जाने के वाद भारत अमेरिका के इस तक से सहमत नही हुआ कि सयुक्त- 
राज्य द्वारा भारत से आयात किए जाने वाले माल पर क्षति परीक्षण किए बिना 
किसी तरह का प्रतिपूरक शुल्क लगाया जाएं | अमेरिका द्वारा हिन्दमहासागर के 
क्षेत्र में ग्रपता सैनिक जमाव बराबर बढ़ाते रहने पर भारत का भ्रधिकाधिक विन्तित 
होना स्वाभाविक था। भारत ने स्पष्ट किया कि बडी शक्तियों द्वारा अपनी सैनिक 
उपस्थिति बढाने से इस क्षेत्र में तनाव निश्चय ही वढेगा । इस बात पर बल दिया 
गया कि शान्ति बनाए रखने और तटवर्ती राज्यो की सुरक्षा को सुदढ करने का इन 
बाह्य शक्तियों के लिए सबसे अच्छा उप्राय यह है कि वे इस क्षेत्र से यथाशीघ्र 
अपनी सभी संनिक, नौ-सैनिक झर वायु सैनिक उपस्थिति समाप्त कर दे । भारत- 
अमेरिका सयुक्त श्रायोग के अन्तगंत स्थापित चारो उप-श्रायोगों ने !980-8] के 
दौरान झ्पनी बैठके की। इसमे कृषि पर नवगठित उप-झयोग की पहली बैठक 
भी शामिल थी। उपन्ग्रायोग की बंठको से विभिक्ष क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को 
विस्तृत करने की दिशा में मूल्यवान सहयोग मिला । 

98-82 मे, ऊुछ क्षेत्रीय श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय मसलो पर दोनो सरकारों के 
दृष्टिकोण मे ग्रन्तर के कारण, द्विपक्षीय विचार-विनिमय को विश्येप महत्व दिया 
गया । मतभेदों के बावजूद भारत ने सयुक्तराज्य अमेरिका के साथ प्रापसी लाभप्रद 
सम्बन्धो को झौर सुदृढ़ करने की कोशिश की क्योंकि भारत इस बात को स्वीकार 
करता है कि भारतीय उप-महाद्वीः में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थायित्व 
दोनो देशो के हित में है। भ्क्‍्तूबर, 98व मे उत्तर-दक्षिण वार्ता के लिए प्रायोजित 
केनकुन शिखर सम्मेलन मे प्रधानमन्त्री ओर अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई वंठक 
भारत-प्रमेरिका सम्बन्धो की एक महत्वपूर्ण घटना थी। दोनो नेताग्रो वी बातबीत 
के दौरान पाकिस्तान को आधुनिक्तम हथियारों की सप्लाई के बारे में प्रमेरिका के 
निर्णय के परिणामों के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई। अक्तूबर में उपराष्ट्रपति 
श्री एम हिंदायतुल्‍ुता ग्रौर सितम्बर में लोकसभा अध्यक्ष डॉ. बलराम जाखड की 
सयुक्तराज्य अमेरिका की यात्रा भी उल्नेयनीय रही । सयुक्तराज्य अमेरिका की 
ओर से भी अनेक उच्च स्तरीय यात्राएँ हुईं ! वापिक रिपोर्ट 98-82 के प्रनुत्तार 
अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को आवार बना कर पाकिस्तान को प्रमेरिका 
ढारा प्राधुनिकतम हथियार सघ्दाई किए जाने के निर्णय से भारत में आशवा बनी 
रही क्योंकि भारत कई बार पाकिस्तानी आक्रमण का शिकार बन चुका है । भारत 
ओऔ्और अमेरिका के बीच मतभेद का एक मुद्दा दोनों राज्यों के बीच 963 के 
करार का उल्लरन करने हुए तारापुर परमाणु विजलीघर के लिए ईंधन की 
सप्लाई न फरने से सम्बन्धित था | वर्ष के शुरू मे ही भारत ने प्रौपचारिक रूप में 
सयुक्तराण्प भमेरिका से बढ़ा था फ़ि इंधन की निरन्तर सप्लाई के लिए ग्राश्वासन 
दिया जाए, लेकिन इम प्रगार का कोई स्राश्वासन नही दिया गया । 
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जुलाई-प्रगस्त, 982 भें प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने अमेरिका की 
यात्रा के दोरान राष्ट्रपति रीगन और वरिष्ठ अ्रधिकारियों से क्षैतीय मामलो तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय मसलो पर वातचीत की । इस यात्रा का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ 
कि ग्रमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी जनता की कुछ गलतफ्हमियाँ दूर अथवा कम 
हो गईं मौर भारत के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण पूर्वाग्रह से कुछ मुक्त हुआ । तारापुर 
परमाणु विजलीवर के लिए ईघन को सप्लाई हेतु यह फामू ला निकाला गया कि 
फ्रॉस इंधन की सप्लाई भारत को करेगा । बाद मे भारत और फ्राँस ने 26 नवम्बर 
को एक करार पर हस्ताक्षर दिए और 30 नवम्बर को भारत सरकार तथा 
अमेरिका के बीच टिप्पशियो का आरादान-प्रदान हुआ जिसमे इस सहमति की 
झपच।रिक रूप से पुष्टि की गईं। सम्वन्धो के सुघार के वातावरण के बावजूद 
भारत और भ्रमेरिका मे ऐसे कई मसलो पर मतभेद वने रहे जिन्हें लेकर भारत 
विशेष रूप से चिंतित है। अमेरिक्री प्रशासक की ओर से पाकिस्तान को ऐसे 
अत्याधुनिक हथियारों की सघ्लाई करने के निर्णय पर जो कि उस देश की वास्तविक 
रक्षा ग्रावश्यकताश्रों के अनुपात की दृष्टि से बहुत झधिक है, पुन विचार करने का 
बोई सकेत नही मिला । पश्चिमी और दक्षिशी-पश्चिमी एशिया की राजनीतिक 
घटनाओं के प्रति उनके इष्टिकोश पर भी दोनो देशो के बीच मतभेद बना रहा । 
ग्रमेरिकी का्यंवाहिरों के परिप्रेक्ष्य मे हिन्दमहासागर मे गैर-तटीय देशो की नौसनिक 
उपस्थिति भारत के लिए निरन्तर चिन्ता की विषय बनी रही थी। झाथिक क्षेत्र मे, 
भारत बहुपक्षीय विकास वैको के प्रति ग्रमेरिका की नीति से चितित बना रहा । 
भारत के लिए विशेष चिन्ता का विपय झाई वी झ्ार डी. के आई डी ए 
कार्यक्रमों पर पग्रमेरिगी निर्सेय का नकारात्मक प्रभाव और अर्जा जैसे कतिपय प्रमुख 
क्षेत्रो मे सहायता के लिए भारत का अनुरोध रहा । द्विपक्षीय सरझारी विचार- 
विमर्श वा सिलसिला 982 मे पुनः प्रारम्भ किया गया । 982 में भारत को 
और से अमेरिका वी ग्रोर भी कई महत्त्वपूर्णो यात्राएँ की गईं । 

प्रधानमन्त्री ने जुलाई--अगस्त, 982 के दौरान ग्मेरिका की याना की थी 
झौर इस समय लिए गए कई निर्णय 983 में विभिन्न परिणामों म कार्यान्वित 
किए गए । सितम्बर, 983 भे प्रधानमन्ती की सयुक्त राष्ट्र यात्रा के अवसर पर, 
ग्रमेरिका के राष्ट्रपति रीगन से विभिन्न द्विपक्षीय और वहुपक्षीय मसलो पर विचार- 
विनिमय हुश्ना | जून जुलाई, 983 के दोरान अमेरिका के विदेशमन्त्रो की भारत- 
यात्रा के फलस्वरूप उच्च स्तरीव सम्पर्कों का लिलसिला जारी रहा । इस यात्रा के 
फलस्वरूप नई दिल्‍ली में भारत-अमेरिका सयुक्त श्रायोग का छुठा भ्रधिवेशन हुआ ! 
]983--84 प्र भी, पाहिस्तान वो उसकी वास्तविक रक्षा सम्बन्धी ध्रावश्यकताझो 
से कही अधिक अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने के बारे में अमेरिका के निरंय से 
भारत ग्रमेरिकी सम्यस्प प्रभावित रहे । विशेष रूप से हापून प्रक्षेपास्त सप्लाई करने 
के निर्णय का भारत ने वडा विरोध किया । अमेरिका के विदेश मन्त्री श्री शुल्ज 
बो +रतनयाता के दौरान सयुक्तराज्य ने तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र के लिए 
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ऐसे फालतू पुजों की सप्लाई पर अपनी सहमति व्यक्त की थी, जो अन्य ख्रोतो से 
उपलब्ध न हो । इसके परिरयाम॒स्वरूप भारत ने पश्चिमी यूरोप से फालतु पुर्जे प्राप्त 
करने की सम्भावना का पता लगाना शुरू कर दिया लेकिन वर्ष के झन्त तक भी 
फालतू पुर्जों का मसला हल नहीं हो सका । तथाकथित खालिस्तान आन्दोलन के 
नेता जगजीतमिह चौहान को ग्रमेरिका मे प्रवेश के लिए वीजा प्रदान करने का भौर 
वहाँ राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने की अनुमति देने के सम्बन्ध मे 
अमेरिका का निर्णय काफी वाद-विवाद का कारण बना । इस फंसले पर भारत 
सरकार ने भ्रमेरिका सरकार फ्रो अपनी अप्रसन्नता से अवगत कराया। यात्राग्रो 
और झायोगो की वंठको का सिलसिला चलता रहा । वारिज्यिक सविदाम्रो के 
निष्पादन में तेजी लाने की दृष्टि से सयुक्तराज्य अमेरिका के समुद्रपार निजी निवेश 
निगम के प्रतिनिधि-मण्डलो ने फरवरी-मार्च, 983 में भारत की यात्रा की । भारत 
इजीनियरी निर्यात प्रवद्ध न परिपद्‌ ने नवम्बर, 983 में हाउस्टन (टेक्सास) में 
एक सगोप्ठी का भ्रायोजन किया । 


4984--85 में भी बेहतर सम्बन्धों के लिए उच्च स्तर पर विचार-विनिमय 
का सिलमिला जारी रहा। अमेरिका पाकिस्तान को आधुनिक अस्त्रो की निरन्तर 
सप्लाई करता रहा और यही दोनों देशो के वीच खिचाव का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
कारण वना । सयुक्तराज्य अमेरिका में कार्य कर रहे बहुत-से उग्रवादी नेताग्रो मे 
भारत में तथाकथित 'खालिस्तान आ/न्दोलन' का समर्थन किया। ऐसे उप्रवादी 
तत्वी ने सयुक्तराज्य ब्रमेरिका में ग्रायोजित भारतीय स्वाधीवता दिवस समारोही 
में विध्न डाता ग्रौर लासएजलेस मे प्रोलम्पिक खेलो के दोरान भारतीय सिलाड़ियो 
के साथ दुव्पंवहार भी किया तथा उत पर ग़ालियो को बौद्धार की। भारत के 
निरन्तर इस प्राग्रह का बहुत कम प्रभाव हुआ कि ऐसी गतिविधियाँ भारत-प्रमेरिकी 
सम्बन्धों के लिए हानिकर हैं, हालाँकि इस वात पर गौर विया गया कि प्मेरिफी 
काँग्रेस फो एशिया एवं प्रशान्‍्त उप-समिति और मानव:धिक्ार समिति द्वारावी 
जाने वाली पजाब के बारे में प्रस्तावित सुनवाई प&ले स्थवित क्री गई और बाद में 
रह कर दी गई । भारत सरकार ने दुबई में इण्डियन एयरलाइन्स के बोइग-737 
विमान के अ्रपहरण को जसफल करने में अमेरिकी सरकार की भूमिका की सराहना 
की । )984 के दौरान भारत-पअभेरिकी प्रायिक श्र दाशिज्यिक सम्बन्ध विकसित 
हुए | भारत ने झमेरिंकी अ्न्तरिक्ष शटल मिशन में एक भारतीय वैज्ञानिक को 
शामिल करन के लिए “नासा” के तिमम्त्रण को स्वीकार किया | दोनो देशो के बीच 
उच्च प्रौद्योगिकी के अन्तरण के थारे में एफ ज्ञापन मम्प॑न्न करते के लिए बातचीत 
भी की गई । एक समनौता ज्ञापन पर आादयाक्षर किए गए। दोनो देशो के बीद कई 
यात्राएँ हुई । श्रीमती गाँधी की ग्रस्त्येष्टि मे भाग लेने के लि झमेरिक़ा के विदेश- 
मस्त्री श्री जॉर्ज शुल्ज सयुक्तराज्य अमेरिका के उच्च स्तरीय अ्रतिनिधि-मण्डत को 
लेकर भारत आए । 


भारत की विदेश नीति 75 


राजीव गांधी-काल (अक्टूबर, 984 के उपरान्त) 
भारत मे आठवी लोकसश्वा के चुनावोंके वाद अमेरिका ने अ्रचानक 
पी एल 480 समभौता पुनर्जीवित कर दिया। भारत-पाक युद्ध के वाद से ही 
पी एल. 480 के ग्न्तर्गत भारत को प्राप्त होने वाली सहायता बन्द पड़ी थी । 
मई, 985 भे अमेरिकी ध्यापार मन्‍्त्री बालडिज ने भारत की यात्रा की | नई 
भारत मरवार ने प्रमेरिकी पूँजी को भारत में आमन्त्रित किया जबकि इन्दिरा गांधी 
सरकार इसके विशद्ध थी । !7 मई, को एक समभौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमे 
व्यवस्था है कि ग्रमेरिका भारत को आधुनिकतम तकनीके प्रदान करेगा । 
जून, 985 में राजीव गाँधी की अमेरिका यात्रा के समय अमेरिका ने 
भारत-विरोधी ग्रातकवादी कार्यंवाहियों से निबटने मे सहयोग का ग्राश्वासन दिया 
इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनो देश भयकर सचारी रोगो के लिए अच्छे 
किस्म के टीके तैयार करने के लिए दो नए कार्यक्रम शुरू करेगे। दोनो देश कृषि, 
धानिकी, स्वास्थ्य श्रौर पोपण परिवार, कल्याण, श्रौद्योगिक अनुसन्धान बिकास में 
भी सहयोग करेगे । सयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति रीगन ने बडी नदियों का 
प्रदूषण कम करने में सहायता देने की इच्छा व्यक्त की ६ 
अमेरिका ते भारत को नए शस्त्र देने का प्रस्ताव किया, परन्तु यह शर्ते लगाई 
कि भारत उनकी तकनीऊ को रूस से गुप्त रखेगा । राजीव गाँधी ने अमेरिका के 
पूँंजीपतियों से भारत में पूणी लगाने का ग्राग्नह किया । इस सब के बावजूद दोनों 
देशों के बीच राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रय ४'नो पर मतभेद ब्न हा हैं। भाष्त और 
अमेरिका के वीच 986 मे प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण सम्बन्धी समभौता हुआ जिसके 
अम्तगंत अमेरिका ने भारत के सरकारी ओर गैर-सरकारी सगरनो के लिए कुछ 
कम्प्यूटर ध्यवस्थाप्रों के नियति को अनुमति दी । 986 में भारत ने अमेरिका को 247 
करोड़ 83 लाख डॉलर के माल का निर्यात और उससे 64 करोड ]9 लाख डालर 
का आयत करके भा रत अमेश्िका व्यापार का सतुलन अपने पक्ष मे बनाए रसा । 
भारतीय नौस॑निक जहाज ञ्राई एन एस गोदावरी ने जून-जुलाई, 986 
मे स्वतन्त्रता की प्रतिमा के शताब्दी समारोह भें भाग लिया | यह भारतीय नौम॑निक 
जहाज की पग्रमरीका की ग्रपती सदुभावना यात्रा थी। अमरीक्ियो के लिए भारत 
बी एक अद्वितीय ऋाँकी प्रदान कर एक वर्ष लम्बा भारत समारोह नवम्बर, 986 
में औपचारिक रूप से सम प्त हुआ । 
ग्रगस्त 2987 में प्रकाशित समाचारों के अनुसार रीगन प्रशासन ने 
प्राकिस्तान को लगभग पाँच स्‍प्रव डॉलर के अत्याधुनिक हथियार तथा ग्रम्य ग्राथिक 
महायता देने का निर्णय किया स थ ही भारत पर राजनीतिक, झाथिक देवाव डालने 
की इ्टि से भारत को मिलने वाली ग्रमेरिकी सहायता 6 करोड डॉलर से घटाकर 
केवल 3-5 करोड डालर कर दी गई। इस तनाव के आवजूद 9 ग्रक्टूवर, 987 
को भारत तथा ग्रमेरिक्ता ने सुपर कम्प्यूटर के समझोते पर हस्ताक्षर किए। इन 
बम्यूटरों का इस्तेमाल विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभाग मानसून सम्बन्धी प्रनुसधान 
तथा भन्य कार्यों के लिए करेगा । 
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प्रधानन्ती राजीव गाँधी वेकूबर (कनाडा) के सप्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन 
में भाग लेने के बाद 20 अक्तूबर, 987 को वाशिगटन पहुंचे । इस ग्रवस्तर पर 
राष्ट्रपति रोगन ने भारत-श्री लका समभौते के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया । 
अफगानिस्तान के मामले में दोनो ने राजनैतिक समभौते की वात स्वीकार बे 
जिसमे कहा गया कि विदेशी सेनाएँ प्रफगानिस्तान से हटा ली जाएँ और वहाँ की 
जनता को स्वतन्तता और शान्ति से रहने दिया जाय। उसे किसी भी बडी शक्ति 
के शिकार से बचाकर गुट-निरपेक्ष देश के रूप मे पूर्ण स्वतन्नता के साथ रहने का 
अवसर दिया जाए । 

भारत झौर दक्षिख तथा मध्य अमे रिका और करियाई देश 

भारत सरकार की वापिक रिपोर्ट 986-87 के अ्रनुसार लेटिन प्मेरिकी 
और कंरेवियाई देशो के साथ भारत के सम्बन्ध निरन्तर बढते रहे हैं ! उच्च स्तर 
की यात्रा के झरादान-प्रदान व द्विपक्षीय करारो पर हस्ताक्षर करने और इस क्षेत्र 
के देशो के साथ सक्तिय सहयोग से इन देशो के साथ भारत के सम्बन्ध सुरइ हुए भौर 
सम्बन्धों के प्रौर विकास का आधार बना । निकारगुप्रा और पेरू के राष्ट्रपतियों 
भी भारत यात्रा और भारत के प्रधानमन्त्री की मेक्सिको यात्रा मद्दत्त्वपूर्ण घटनाएँ 
थी । निकारगुप्रा के राष्ट्रपति डेनियल ब्रोतेंगा ने 8 से । सितम्बर, 986 तक 
भारत की राजकीय याता की। उनकी इस यात्रा के दौरान तीन द्विपक्षीय करारो पर 
हस्ताक्षरकिए गए । पेरू के राष्ट्रपति डॉ एलम ग्रासिया वेरेज ने 23 से 29 जनवरी, 
987 तक भारत की राजकीय यात्रा की । यात्रा के दौरान द्विपक्षीय विचार-विमर्श 
हुआ झौर एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमे विभिन्न क्षेत्रों में 
भारत झौर पेरू के वीच सहयोग की बात है । 

भारतीय तकनीकी-आथिक दल द्विपक्षी आथिक एवं तकनीकी सहयोग की 
सम्भावनाओों का सूल्याॉकन करने के लिए अप्रैल, 7986 से निकारगुप्रा गया। 
निकारणुप्ना के प्राषकारियों केसाथ विधार-विमर्श के परिणामस्वरूप उद्योग 
आाधारिक संरचना श्रोर सम्बन्धित व्यापार में सहयोग के क्षेत्रों का पत्ता लगाया 
गया । भारतीय समद सदस्यों का प्रतिनिधिमण्डल नवम्बर, 986 में सेडिनिस्ट 
नेशनल लिम्रेशन फ्रण्ट की 25वीं वर्षगौठ के समारोहोी में ऋय लेने के लिए 
निकारणुप्रा गया । 

मध्य अमेरिका की स्थिति तनावप्रु्७ं ग्रौर श्रस्थिर वनों रही) भारत ने 
संयुक्त राष्ट्र और गुट-निरपेक्ष प्रान्दोलन के मचो पर यह विवार रखा कि मध्य 
अमेरिका के मसलो बा समाधान बाहरी हस्तक्षेत्र या बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्द्रिता 
के प्रदेश के बिना इस क्षेत्र के देशो के दोच शान्तिपूर्ण वात-चीत के माध्यम से जिया 
जाना चाहिए | प्रधानमन्त्री थी राजीव गाँधी ने शान्ति एवं निशस्त्रीकरण सम्यन्धी 
छ्द राष्ट्रों के शिप्र सम्मेलन के बाद 7 से 9 झगस्त, !986 तक मंक्सिकों गी 
यात्रा बी । तथा लोकसभा ग्रध्यक्ष डॉ बलराम जाएड़ के नेतृत्व म एक सात 
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सदस्यीय संसदीय प्रतिनिविमण्डल ने 30 जून से 6 जुलाई, 7986 तक वेनेजुएला 
की यात्रा की । 
भारतीय नौसविक जहाज आई एन- एस गोदावरी इस क्षेत के विभिन्न 
देशों की याता करते समय क्यूबा, जमैका, ट्रिनिडाड एवं दोवागो, गुयाना और 
ब्राजील के बदरगाही पर गया । (तृप्या' नौफा मं छाह-सदस्यीय भारतोय सेना दल 
पूरे विश्व की समुदन्यात्रा के दौरान ग्रुयाना, द्विनिडाड एवं टोबामो, प्रनामा, 
टुकवाडोर और जमंका गया । भारत के व्यापार मेला प्राधिकरण ने सोलहर्वे 
अन्तर्राष्ट्रीय मेले (5 से 23 जुलाई, 7986) में भाग लिया । भारत ने भयकर 
बाढ़ की बिपत्ति से पीडित लोगो की सहायता के लिए जमेका को 50,000 रुपये के 
मुल्य की दवाइयाँ दान में दी। भारत के पर्यटन विकास निगम और भारतीय 
साँस्कृतिक सम्बन्ध परिपद्‌ के सहयोग से पनामा स्थित भारत के राजदूतावास ने 
नवम्बर, 986 में एक वहुपक्षीय भारतीय सांस्कृतिक समारोह का योगदान किया । 
भारत और सोवियत संघ 
947 ईं में स्वतन्त्रता प्राष्ति के पश्चात्‌ अरब तक भारत के सोवियत सघ के 
साथ मित्रताधुर्ण सम्बन्ध रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत ने साम्राज्य- 
बाद के विरोव को अपनी विदेश नीति का एक प्रमुच्र उद्देश्य बनाया तथा एशिया 
व अझ्रफीका के अम्य देशो की स्वतन्त्रता ऊा समर्थन क्रिया । रूस की ही भाँति-भारत 
ने भी अनुभव फ़िया कि साश्नाज्यवाद भारतीय राष्ट्रीय हिद में नहीं है । एशिया 
तथा अकछीका के परतत्न देशों को सम्नाज्यवादी शक्तियों से स्वतन्त कराना भारतीय 
विदेश नीति का एक मुडुय उद्देश्य रहा है । यहाँ स्पप्ट है कि रूस तथा भारत की 
विदेशनीतियो के एक उद्ृश्य साम्राज्यवाद का विरोध में साम्य है जो उन्हे परस्पर 
निय्द लाने का एक कारणा है | 
जब भारत स्वतस्त्र हुआ उस समय रूस तथा सयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य 
शीतपयुद्ध प्रारम्भ हो चुल्ा या । भारत ने शीतयुद्ध से पृथक्‌ रहने की गुटनिरपेक्षता 
की नीति को प्रतिपादत किया और पचशील के स्िद्धान्तों को अपनाया । पहले रूस 
को झ्ान्तिपूर्णा सहग्रस्तित्व का सिद्धान्त प्रिय नहीं लगा । रूसी विदारक पूँजीवाद 
के साथ समाजवाद के सह-अस्तित्व की कल्पना तक अधर्म मानते थे परन्तु जब 
उन्होने देखा कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने पाँवो पर दढता से खडी है तो उन में भी 
महनशीलता का भाव उत्पन्न हुआ अ्व रूस ने विश्व में विभिन्न राजनीतिक 
व्यवस्थाप्रो के साय शान्तिपूर्ण सहष्नस्तित्व की विवशता को स्वीकार क्िया। यह 
परिवर्तन सोवियव सघ ग्रौर भारत वो निकट लाने में सहायक हुआ । 
(क) स्टालिन काल 
स्वतन्त्रता प्राष्लि से पूर्व ही उपनिवेशवाद, निश्नस्तीरूरण, अणुवम, 
विशेषाधिकार ब्रादि प्रश्नों पर भारत और रूस के दोच इतना मतंकक्‍य था छवि 
अमेरिका के विदेश सयिव जॉन फ़रास्टर डलेस ने 8 जनवरी, 947 को यहाँ तक 
कहू दिया जि--मारत में सोवियत साम्यबाद गन्‍्तरिम भारत सरकार वे माध्यम 
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से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है ।” लेकिन झाने वाले समय ने सिद्ध कर 
दिया कि भारत न तो पूंजीवादी जगत्‌ के शिकजे मे है और न साम्यवाद के प्रभाव में 

स्वतन्त्र भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाई । साथ ही उसने ब्रिटेन 
के साथ सम्बन्ध वनाए और राष्ट्रमण्डल की सदस्यता भी ग्रहण कर ली | ब्रिटेन 
के साथ भारत के आथिक सम्बन्धो के कारण स्टालिन को सन्देह हुआ कि भारत 
पश्चिमी गुट में चला गया है । तथापि भारत और सोवियत सघ के बीच राजदूतो 
का आदान-प्रदान हुआ तथा सम्बन्ध निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई । 

यह एक संयोग ही था कि भारत और सोवियत सघ ने 948 में सयुक्त 
राष्ट्र महासभा में साम्राज्याद और जातिवाद का एक साथ विरोध किया, शान्ति 
का पक्ष लिया तथा इण्डोनेशिया में डचो द्वारा दमन की भझ्रालोचना की । यही से 
दोनों देशो के सम्बन्धों मे सुधार होने लगा । नेहरू पश्चिम के साथ मैत्री सम्बन्धो 
का निर्वाह करते हुए भी झूस की भ्रांतियो को दूर करने का प्रयत्न करते रहे । 
पश्चिम की अप्रसन्‍नता की परवाह न करते हुए साम्यवादी चीन को मान्यता देकर 
श्री नेहरू ने भारत की स्वतन्त्र विदेश नीति का परिचय दिया । माम्को में भारतीय 
राजदूत डॉ राधाकृष्णन्‌ के सद्प्रयासों मे दिल्ली भास्कों के मैत्रीपूर्ण मम्बन्धों के 
विकास में सहायता मिली । 949 मे दोनो देझो के थीच एक व्यापारिक समभौता 
हुग्ा । 

इस मैत्री को जून, !950 में कोरिया-युद्ध छिडने पर कटका लगा । भारत 
ने उत्तरी कोरिया को ग्राक्रमणकारी घोषित करने मे कोई सकोच नही किया । इससे 
सोवियत सघ में भारत के प्रति रोप पैदा हो गया, किन्तु जब कोरिया-समस्या 
के भ्रग्रिम चरण में भारत ने सयुक्त राष्ट्रसधीय सेनाओ को 38वी भ्रक्षांश रेखा पार 
करने तथा चीन को आक्रमणकारी घोषित करने के बिरुद्ध चेतावनी दी तो स्टालिन 
को विश्वास हो गया कि भारत की निर्णय-शक्ति स्वतन्त्र है, पश्चिम के दबाव से 
प्रेरित नहीं । इस घटना से दोनों देश समीप झाए। यह समीपता सब बढ़ी जब 
सितम्बर, 95] में भारत ने जापानी शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इनकार 
कर दिया क्योकि यह सम्धि जापान को साञ्नाज्यवादी शिकजे मे जकडने की एक 
चाल थी । अप्रैल, 952 मे रूस के लोह-शासक स्टालिन ने भारतीय राजदूत 
डॉ राधाकृष्णन्‌ से मेट की | यह भेंट इस दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्णा थी कि पिछले 
दो बर्षों छे स्टालिन किसी भी राजदूल से नही मिला था । ग्रन्तर्राष्ट्रीय शेण मे श्स 
मेंट को भारत-रूस सम्वन्धों में सुधार का प्रतीक माना गया । दिसम्बर, 2952 
में कोरिया के युद्धवन्दियों के प्रइन पर दोनो के बीच पुनः ग्रत्परालीन मतभेद पंदा 
हो गए । 
खइचेव-काल 

मार्च, 2953 में स्टालिग का देहान्त हो गया । अब सोवियत शासन की 
बागडोर पहले मेलेंकोव स्‍्ौर किर वुल्गानिन-ख,श्चेव के हाथों में आई ॥ इस बाल 
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में प्रमेरिका ने भारत द्वारा कोरिया के राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने का विरोध 
किया जिससे रूस और भारत के सम्वन्धो मे अधिक प्रगाढता आई । रूस ने 
पाकिस्तान को दी जाने वाली संनिक सहायता का विरोध करके भी भारत की 
सद्भावना अ्रजित की । 954 में रूस ने 'पंचशील' के प्रति ग्रपनी आस्था व्यक्त 
की । दूसरी ग्ोर अ्रमेरिका ने साम्यवाद का प्रसार रोकने के नाम पर सैनिक समठनों 
का जो जाल बिछाया, उसकी भारत द्वारा क॒ठु आलोचना की । इन घटनाग्रो से 
जो जाल बिछाया, उसकी भारत द्वारा कटु आलोचना की गई। इन घटनाग्रो 
से भारत झऔर सोवियत संघ के सम्बन्ध और मधुर हो गए। जुन, 2955 में 
श्री नेहरू ने सोवियत संध की यात्रा की तथा रूसियो को अपनी सह-अरस्तित्व नीति से 
प्रभावित किया । मयुक्त विज्ञप्ति में कह्म गया कि दोनो देशों के सम्बन्ध १हले से ही 
मैत्री और सहिष्णुता पर आधारित हैं तथा भविष्य मे भी पचशील द्वारा निर्देशित 
होते रहेगे । 955-56 में श्री बुल्गानिन और ख्‌ श्वेव ने भारत की याता की । 
29]7 की बोल्थेविक क्रान्ति के बाद शायद पहली बार कोई रूसी प्रधान मनन्‍्नी 
स्दभावता-यात्रा पर इस प्रकार अपने देश से धाहर निकला था। अ्रपनी इस भारत 
यात्रा के समय सोवियत नेताग्नों ने सार्वजनिक रूप से इस वात का समर्थन किया 
कि योग्रा भारत का ग्रभिन्न अग है । 
उपनिवेशवाद ग्रौर जातीय भेदभाव से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर दोनो 
देशों के दृष्टिकोण समान रहे । 955 में हगरी की घटना पर दोनो देशों के बीच 
मतभेद रहा, क्योकि हगरी में सोवियत सेनिक कार्यवाही का भारत में विरोध हुआ्ला 
था । परन्तु इससे दोनों देशो के मैत्रीपूर्णा सम्बन्धो मे कोई विशेष बाधा उत्पन्न नही 
हुई । 2955 के बाद से ही दोनो देशो के बीच अधिक सम्बन्ध भी विकसित होने 
लगे । कश्मीर-विदाद पर सोवियत सघ भारत को खुला समर्थन देंता रहा ध्ौर 
सुरक्षा परिपद्‌ में पश्चिमी राप्ट्रो के भारत-बिरोघी प्ररताबों पर 'वीटो” का प्रयोग 
करता रहा। निशस्त्रीकरण के क्षेत्रों मे भी दोनो देशो के इटिकोसा में कापी 
ममानता रही। 959 और व960 में महासभा के अधिवेशनों में भारत ने 
नि शस्तीकरण सम्बन्धी सोवियत प्रस्तावों का समर्थन क्िया। 962 मे गोआा- 
विलय के प्रश्न पर सुरक्षा-परिपद्‌ में पश्चिमी देसो द्वारा भारत की निन्‍दा का प्रयत्न 
“रूसी बीटो' के प्रयोग द्वारा ही विफल हुआ्ना । 
अवनूवर, 962 में चीनी ग्राक्रमस्स के प्रारम्भ में रूसी इप्टिकोण भारत के 
के लिए निराशाजनक था । 25 अक्तूबर, 962 के 'प्रावद्दा' के सम्पादकीय लेख 
में खुले रूप से चीन वी 24 अक्तूबर वालो शर्तों का समर्थन क्या गया था । यह 
एक प्रकार से बिना भारत की निन्‍्दा किए चीन के पक्ष का समर्थन था | इतना ही 
नहीं रूस ने भारत को मिग विमानों की सप्लाई रोक दी | इन सब बातों से भारत 
में रूस के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का ज्वार-सा आरा गया, किन्तु भारत सरकॉर 
का यह विश्वास कायम रहा कि वस्तु-स्थिति का ज्ञान होने पर रूस चीन का 
पक्षपी पण नहीं करेगा, और हुम्ना भी घही । धीरे-धीरे भारत पर चीन-मआक्रमग के- 
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सम्यन्ध में सोजियत दृष्टिकोण बदलने लगा और दिसम्बर, 962 में तो सुप्रीम 
सोवियत में खश्वेव ने भारत पर चीनी हमले की खुती निन्‍दा की । 963 में 
चीन द्वारा कोलम्बों प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने पर भी रूस में चोन को कु आ्लालोचना 
की । भारत को मिग विमानो की सप्लाई की गईं झौर सिंगर विमानो का एक कारखाना 
भी भारत में स्थापित किया गया | जुलाई, 3963 में सोवियत हतस से प्राप्त होने 
वाली सैनिक सहायता की सम्भावनाञ्रो पर विचार करने के लिए भारत की ग्रोर 
से एक मिशन सोवियत लघ स्थापित किया गया 4 नवम्यर, 963 के एक समनौते 
के अनुसार भारत में तेल एवं गैस की खोज तथा उन्हे विकसित करने के लिए रूस 
द्वारा तकनीशियनो को भेजने का निश्वय हुम्रा । रूस ने बोकारो कारखाना तथा एक 
शक्तिशाली रेडियो स्टेशन स्थापित करने में सहायता देने का भी वचन दिया । 


ब्रे कनेव-कोसी गिन काल (964-980) 


26 अवतूबर, !964 को रूस में ब्र॑भनेव भौर कोसीगिन के नेतृत्व का 
उदय हुप्ला । नए नेताझ्ो ने सोवियत राजदूत के माध्यम से भारत को आ्राश्वासन 
दिया कि उसके प्रति सोवियत्त नीति मे कोई परियतंन नही होगा, लेकिन आगामी 
कुछ वर्यों मे भारत को रूप का वह समर्थन नढ़ी मिल सका जो सत्र स्चेव मे दिया था । 
घितम्बर, 965 में भारत-पाक संघर्ष के समय सोवियत नेतृत्व वी नीति किसी न 
किसी प्रकार सथपे फो शान्त्र करने की रही और रूस ने पाकिस्तान के कार्यों का 
पहले के समान विरोध नही किया । सयुक्त राष्ट्रसघथ में भी उसकी नीति कुछ इसी 
प्रकार की रही डिन्‍्तु पर्दे के पीछे जो कूटनीति खेल खेले गए उनके प्रति रूस ने पुल 
रूप भें भारत को अपना समर्थन दिया। उदाहरणाथ्थ, एग्लो-ग्रमरिकी गुट का यह 
प्रयास था कि भारत को ग्राक्रमछकारी घोषित किया जाएं और यदि ऐसा न हो 
तो वाम से कुम कश्मीर में सयुक्त राष्ट्रसघ की सेना भेज दी जाएं. लेकिन सोवियत 
सघ द्वारा वीठों प्रयोग की धमकी के कारस्प एम्लो-अमेरित्री मुट को इस भारत- 
विरोधी पड्यन्त का परित्याग करना पडा। जब व6 पघतितम्बर को चीन ने भारत 
को प्रल्टीमेट्म दिया, तब भी सोवियत सरफ्रार ने यह चेतावनों दी कि विदेशी 
शक्तियाँ भारत और प/कित्तान के मामले में हस्तक्षेय कर स्थिति को बिगाउने का 
प्रयास न करें | सोवियत रूस न भारत-पाक संघ के वाद से ही इस प्रकार वी 
मीति का ग्रनुमरण प्रिया कि दोनो देशो के साथ मैत्री-सम्बन्ध वायम रहे श्रौर 
पाविस्तान को चीनी प्रभाव स मुक्त कर, अपने प्रभाव में लाया जाए तथा श्ने - 
शने इस यात के लिए तेवार क्रिया जाए कि वह भारत-विरोधी ग्स छोड 
दे। दसी प्रकार थी नीति पर चराते हुएं रूत ने जनवरी, 966 में ताशकन्द 
सम्मेलन का ग्रायोजन किया झौर झपनी कूटनीति वो बल पर भ,रत और 
पाकिस्तान के दीच ताशकन्द समभौता सम्पन्न करा दिया । 


ताशन्‍न्‍्द समनीते के बाद दोनो देशो के सम्बन्धों में घोडा-सा तनाव तव 
प्राया जब रूस ने प्राकिस्तान को हथियार बेचने का वनिश्दय क्रिया | सोवियत 
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कुटनीति की यह “नई दिश्वा' भारत के हितो पर विपरीत प्रभाव डालने वाद्यी थी। 
जुलाई, ।968 में पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का निर्णय करते समय रूस ने 
भारत को यह घाश्वासन दिया कि याकिस्तान को दिए गए रूसी शस्त्रो का प्रयोग 
भारत के विरद्ध नही हो सकेगा, पर पाकिस्तानी आचरण देखते हुए रूस के ऐसे 
किसी भी आश्वासन पर भारत फो भरोसा नहीं हो सकता था। 

सौभान्यवण रूस शीघ्र ही समझ गया ऊि पाकिस्तान जेसे अस्थिर पित्त 
राष्ट्र पर विश्यास नही किया जा सकता, अत कुछ हो समय बाद पाकिस्तान को 
रूसी शस्त्रो की सप्लाई रुक गई। इसके पश्चात्‌ भारत-रूस मम्वन्धों में उत्तरोत्तर 
विज्ञास होता बया | वगलादेश की ममस्या पर रूस का दृष्टिकोण भारत से मिलता- 
जुलता रहा | झूस ने पातिस्त'न को स्पप्ट कर दिया कि वह बगलादेश में ह॒त्याकाण्ड 
समःप्त कर समस्या का राजमीतिक हल खोजे । 

भारत-सोपियत मैत्रो सन्धि, 97--9 झ्रगस्त, 97] को भारत और 
सोवियत सघ के बीच शार्ति, मैज्ी और सहयोग की 20-वर्षीय ऐतिहासिक सन्धि 
सम्पन्न हो गई | इस सन्धि द्वारा भारत को एक महाशक्ति की ठोस मैत्री तो प्राप्त 
ं ही, ग्रपितु सोवियत सप भी एशिया में एक प्रभावी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित 
हो गया। 

बह साध, जितके दस्त/वेजो वा प्रादात-प्रदान भास्त्रो में किया गया, प्रारम्भ 
में 20 वर्ष के लिए है, लेकिन कोई भी पक्ष सन्धि की अवधि समाप्त होने से 
42 महीन पूर्व उस समाप्त करने का नोटिस दे सकता है । ऐसा नोटिस न दिए जाने 
पर सन्धि की अभ्रवधि स्वत हर बार 4 साल के लिए बढ जाएगी। इसका प्र्थ यह 
है कि यह सन्धि स्थायी रूप से चालू रह सकती है । 

सन्धि पर हस्ताक्षर करने के तुरन्त बाद कुछ क्षेत्रों में प्रारोप लगाया गया कि 
भारत गुट-निरपेक्षता की नीति त्याग कर साब्रियत सघ के हाथो का खिलौना बच 
सकता हूँ लेकिन ये सभी श्ाशवाएँ नि ल सिद्ध हुई । दिसम्बर, 97] के भारत- 
पाक युद्ध ओर बगत।देश के उदय के समय यह भली प्रवार स्पष्ट हो गया कि 
भारत की स्व॒तन्त्र निर्ंय शक्ति पर कोई भी सन्देह नहीं विया जा सक्‍ता। रूस 
ब्रौर भारत वी सैद्री-सन्धि सैनिक गुटवन्दी नहीं है। सन्धि में ऐसी कोई व्यवस्था 
नही है कि भारत पर ग्राक्रमण सोवियत सघ पर झाक्रमण माना जाएगा 4 सन्छि 
में केवल यह व्यवस्था है कि “दोनो में से क्सो पर ब्राक्रमण का खतर्य उपस्थित 
होने पर दोनों पक्ष शीघ्र ही परस्पर विचार-विमश करेगे ताकि ऐसे यतरे को 
समाप्त क्या जाए योर शान्ति तथा सुरक्षा कायम रखने के लिए प्रभाववारी कदम 
उठाए जाएँ ।” इन शब्दों में सँनिव गुटबनदी जैसी कोई बात नहीं दिखाई देती। 
इससे यही प्रतीत होता है कि आक्रमण का खतरा होने पर ग्राक्रमण के प्रतिकार 
का उपाय सोचा छझाएगा । यह सन्धि भारत पर पाकिस्तान या अन्य बविसी शत्रु देश 
के प्राक़मण् के विरुद्ध एक गारण्टी है। बहुत कुछ इस सन्धि के कारण ही झमेरिका 
भर चीन दिसम्वर, 97 के भारत-पाऊ युद्ध मे उलभने से दूर रहे और भविष्य 
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में भी यह सन्धि भारत और सोवियत सघध दोनो देशों के लिए रक्षा-कवच का काम 
देगी । यह समानता पर ग्राघारित मैत्री-सन्धि है जिसकी चौथी धारा में सोवियत 
सघ ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह भारत की ग्रुट-निरपेक्षता की नोति 
का सम्मान करता है 

भारत-पाक युद्ध 97] पर सोवियत प्रतिक्रिया--दिसम्बर, 97 में 
आरत-पाक युद्ध मे सोवियत सघ ने भारत को पूर्णा समर्थन दिया। सोवियत समाचार- 
पत्रों में श्रीमत्ती गाँधी के उस भाषण को प्रमुखता प्रदान की गई जिसमे उन्होने पूर्वी 
बगाल का सकट हल करने के लिए वहाँ से पाकिस्तानी सेना की वापसी को आवश्यक 
बताया था । सुरक्षा परिपद्‌ में सोवियत सध ने अमेरिका के उस प्रस्ताव पर वीढो 
का प्रयोग किया जिसमे युद्ध-विराम और सेनाग्रो की वापसी की माँग की गई थी । 
बदले में सोवियत सघ ने यह प्रस्ताव रखा कि पूर्वी वगाल की समस्या का राजनीतिक 
समाधान निकाला जाए। वीटो के उपरान्त सोवियत सरकार ने सभी देशों से 
झनुरोध किया कि वे भारत-पाक सधर्ष से दुर रहे और ऐसे कदम न उठाएँ जिनमे 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति और भी जटिल बन जाए । 
सधर्ष को सीमित रसने का यह सोवियत प्रयत्न भारत के हित मे था। 6 दिसम्बर 
को सुरक्षा परिपद्‌ की दूसरी बंठक में अमेरिका ले पुन भारत-विरोधी प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया जिसको चीन ने पूर्णो समर्थन दिया । सोवियत सघने पुन वोटों का 
प्रयोग कर इसे निरस्त कर दिया । भारत के पक्ष में सुरक्षा परिपद्‌ में रूस को पुत्र 
तीसरी बार भी वीटो का प्रयोग करना पडा । इस प्रकार रूसी समर्थन के कारण 
सुरक्षा परिपद्‌ मे पिण्डी-पेकिंग-वाशिगटन चाल भारत का भ्रहित नहीं कर सकी | 
जब प्रमेरिफा का सातवाँ बेडा बंगाल की खाडी की ओर रवाना हुआ तो सोवियत 
युद्ध-पोत भी हिन्द-महासागर की ओर चल पड़े ताकि अमेरिका के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप 
का प्रतिरोध किया जा सके । सोवियत चुनौती के कारण गअमेरिका का भारत के 
विरुद्ध 'युद्ध-पोत राजनय! व्यर्थ हो गया । भारत वी एकपक्षीय युद्धऔविराम घोषणा 
का सोवियत सरकार ने खुले दिल से स्वागत क्या । इसे शान्ति की दिशा में एक 


महत्त्वपूर्ण कदम माना गया । सोवियत सघ ने एक लम्बे वक्तव्य में राष्ट्रो से अपील 
की कि वे स्थिति के सामान्यकरण मे योग दें । 


सहयोग का बढ़ता हुप्रा दायरा (972-म्रा्चे, ।977)--भारत-प्तोवियंत 
मैत्री उत्तरोत्तर विकसित होती रही । वगलादेश वी समस्याग्रो के समाधान में दोनों 
देशो ने मिल-जुलकर काम करने की नीति अपनाई । शिमला-समभौते को रूस ने 
अपना पूरा समर्थन दिया । अ्रगस्त, 972 मे सुरक्षा परियद्‌ में सयुक्त राष्ट्रसंध की 
सदस्यता के लिए जब बगलादेश के प्रार्थवा-पत्र पर विचार हुप्रा तो भारत प्रौर रूम 
ने बगलादेश को झ्पना पूर्णों समर्थन दिया । चीन के वीटो के गारण उस समय 
बगलादेश को सदस्यता प्राप्त नही हो रादी । लगभग इसो समय एक भारत-सोबियत 
सयुक्त भ्रायोग स्थापित करने का निश्चय हुआ्मा जो श्राथिक क्षेत्र मे दोनों के महयोंग 
को और अधिक व्यवस्थित कर सके ) 2 प्रकतूबर, 972 को दोनों देशों के बीच 
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विज्ञान और तकनीकी सहयोग सम्दस्बी समझौता हुआ । बह समझौता महत्त्वपुर्णा 
था क्योक्ति भास्त अभी तक विशेष रूप से पश्चिमी देशो से हो वेज्ञानिक्त श्रौर 
तकनीबी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता रहा था। 
दोनो देशो में सहयोग निरन्तर विकसित होता गया । 26 से 30 नवम्बर, 
973 तक नई दिल्‍ली में ब्रेभनेव-इन्दिरा मेंढ के फलस्वरूप सम्बन्धों में बाफी 
घनिष्ठता झा गई । लाल किले में प्रायोजित अभिनन्दन समारोह मे श्री ब्रेभनेव ने 
कहा-- हमारी पारस्परिक मैत्री एक पर्वतारोहण की भांति है। हम जितने भी 
ऊपर चढ़ते जाते है, मैत्री बी नई सम्भावनाएँ खुलती जाती है ।” ब्रेभनेव ने 
दिल्‍ली-प्रवास के समय्र ही 29 नवम्बर, 973 को दोनो देशों के बीच तीन 
ऐतिहामिक समभौतो पर हस्ताक्षर किए जिनके द्वारा व्यापार एवं आ्थिक सहयोग 
बढ़ाने, दोतो देशो के योजना झ्रायोगो मे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने तथा एक 
दूसरे के सरकारी प्रतिनिधियों को विशेष सुविधाएँ सुलभ कराने की व्यवस्था की 
गई । सोवियत नेता की यात्रा के फलस्वरूप भारत में भिलाई और बोकारो इस्पात 
कारसानों के विस्तार, मथुरा में तेल-शोधक कारखानों की स्थापना तथा मध्य प्रदेश 
में ताँवा परियोजना के निर्माण में स्तोवियत सहयोग प्राप्त हुआ । आशिक क्षेत्र मं 
दोनो देशो के बीच सहयोग का प्नुमान इसी से लगाया जा सकता ठ कि सोवियत 
सहायता से भारत मे 80 से भी झ्रधिक औद्योगिक एवं प्रन्य परियोजनाएँ चालू हो 
चुकी है या चालू की जा रही है। श्रक्तूबर, 974 में भारत-सोवियत व्यापार 
प्रतिनिधि मण्डल वार्ता मास्त्रों में हुई। 975-76 में भारत-रूस सम्बन्ध श्रौर 
विकसित हुए । कई प्रोपस्माओ्ो में मोवियत नेताओं ने भुट-निरपेक्षता झाम्दोलनके 
महत्त्वपूर्ण कार्य की पुष्टि की और विश्व-शान्ति तथा सहयोग में ग्रुट-निरपेक्षता 
आन्दोलन के ग्रशदान के महत्व को मान्यता दी । भारत ने हेल्सिकी में यूरोपीय 
सुरक्षा एव सहयोग के शिखर सम्मेलन के सफल समापन के लिए सोवियत सघ तथा 
ग्रन्थ समाजवादी देशो के महत्त्वपूर्ण योगदान का स्वागत क्रिया और यह झाशा 
व्यक्त वी कि तनाव-शंधिल्य की भावना को स्थायी रखने तथा प्रभावी बनाने के 
लिए उसे विश्व के सभी भागो में फैलाना होगा । 
भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, आर्यभदटुट सोवियत रॉकेट की सहायता 
में 9 प्रप्रेल, 4975 को सोवियत सय से छोडा गया । 977-78 में सोवियत 
राकेट को सहायता से दूसरा भारतीम वेज्ञानिक उपग्रह छोडने सम्बन्धी समभौते 
पर 22 श्रप्रेल, 4975 को हस्ताक्षर किए गए | क्षत्रिम उपग्रह तथा अन्तरिक्ष खोज 
के पर्यवेक्षण के द्वारा एक अन्‍्तरिक्ष अनुसन्धान सहयोगात्मक कार्यक्रम सम्बन्धी 
समझौते पर नवम्बर, 975 में कार्य शुरू किया गया। 975 में विज्ञान तथा 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे भारत-सोवियत सहयोग में भारी बृद्धि हुई । जनवरी, 976 
में दोनों देशो ने 7976-77 वर्षों के लिए कृपि एवं जन्तु-विज्ञान में वैज्ञानिक और 
तक्नीरी सहयोग सम्बन्धी प्रोटोक्ल पर हस्ताक्षर किए । सोवियत संघ ने दित्तम्वर, 
975 मे चसनाला कोयला खान दुर्बेठना में ग्रत्यन्त मूल्यवान और वात्कालिक 
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सहायता प्रदान की । 5 अप्रेल, 976 को दोनों देशो के बीच !976-80 की 
झवधि के लिए नए व्यापार-समकौते पर हस्ताक्षर हुए । 

2] अक्तूबर, 977 को प्रधान मन्‍्त्री श्री देसाई ने अपनी रूस-यात्रा के 
समय मास्को में राति-भोज के अवसर पर कहा-- दोनो देशों के बीच सम्बन्धों को 
इंढ़ बताने की हमारी परस्पर इच्छा समानता पर आपारित हे न कि विवारधाराम्रो 
पर | दोनों ही राष्ट्र इस वात को मानते हैँ कि हम विश्व-्शान्ति और प्रस्तर्राष्ट्रीय 
स्थिरता एवं सहयोग के क्षेत्र मु गहरी रुचि रवते हैं। हमारे प्रधान मन्नो, 
श्री जवाहरताल नेहरू की 955 में सोवियत सर की अपनी प्रथम यात्रा के समय 
दोनो देशो ने सह-अस्तित्व और सहयोग के सिद्धाम्तों पर प्रपनी सहमति छी पुष्टि 
की थी । उस समय कई देशो ने इस बात पर झाश्चयं व्यक्त क्रिया था कि क्‍या ऐसे 
दो राष्ट्र जिनमे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणाली की भिन्नता है, 
प्रतिष्ठा, समानता और परस्पर विश्वास के आधार पर सम्बन्धों का विकास कर 
सकते है । आज के समय में इन मम्बन्धो को कायम रखना दो स्वानिमानी राष्ट्रों 
की परिपक्वता का उदाहरण है ।” 

26 अक्तूबर, 977 के भारत-सोवियत संयुक्त घोय्रणानपत्र में, हिन्द 
महासागर के प्रश्न पर दोनो पक्षो ने इस क्षेत्र थी जनता की हिन्द महासागर को 
शान्ति क्षेत्र वनाएं रखने की इच्छा के प्रति समर्थन व्यक्त किया था । हिंन्दमहासागर 
से सभी वर्तम/न सैनिक अड्डो को समाप्त करने तथा नए अड्डों की स्थापना पर 
प्रतिबन्ध लगाने का आह्वान किया गया । 978 म दोतों देझो के पारस्परिक 
ग्रादान-भ्रदान में श्रौर वढोत्तरी हुई । रक्षा मन्दी श्री जगजीवनराम ने मई, 4978 
में सोवियत सघ की यात्रा की और सितम्वर, 978 में विदेश मस्त्री थी प्टलपिहारी 
वाजपेयी रूस गए । मां, 979 में सोवियत प्रधास मनन्‍्त्री श्रीकोसीशिन भारत- 
यात्रा पर ग्राए । सयुक्त विज्ञप्ति में इस बात की पुन पुष्टि वी गई कि शात्तिपूर्ण 
सह-अस्तित्व के सिंद्धान्तो के आधार पर भारत-सोवियत सध के मम्बन्धों तो सुर 
करना दोनो देशो की विदेश नीति का मूलाधार है। दक्षिण एपिया के देशों के साथ 
अपने सम्बन्धो को सामान्य बनाने की भारत की पहल वी सोवियत सध ने प्रशसा 
की । इस यात्रा के दौरान कई करारो तथा प्रोटोकोलो पर हस्ताक्षर हुए । दोनो 
देशों के बीच सहमत सबसे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज का सम्बन्ध [0-5 वर्य बी अवधि 
के लिए आथिक, व्यापारिक, वेज्ञानिक और तकनीकी सहयोग से सम्बद एक 
दीघाविधि कार्यक्रम से था। सोवियत संघ कुछ महत्त्वपूर्ण परियोजनाश्ों में भी 

भारत को सहयोग देने पर सहमत हुप्रा-भारत के पूर्वी तट पर एक अल्थूमिनियम 
सप्रत्र, कुछ विश्विष्द कोयला क्षेत्रो का सगमठन और विस्तार तथा मिचाई के क्षेत्र मे 
सहयोग । पेट्रोलियम तथा-रसायन मन्‍्त्री हेमवती नन्‍्दन बहुमरुणा ने 28 मई से 
2 जुन, 979 तक सोवियत सथ की यात्रा की । उन्होंने तेल अनुसन्धान तथा 
उत्पादन के क्षेत्र मे भावी सहयोग के वारे में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्स फ्रिया। 
प्रघान मन्‍्त्री श्री मोरारजी देसाई तथा विदेश मन्त्री श्रटल बिटारी वाजपेयी 0 से 
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4 जून तक सोवियत सथ की यात्रा पर गए । सयुक्त वक्तव्य से भारत और सोवियत 
सघ के इस सकत्प को पुन॒ पुष्टि वो गई कि दोनों देशों के आपसी सहयोग को 
और मजबूत बनाना चाहिए क्योकि इससे न केवत इन दोनो देशो के हितों की रक्षा 
होती है अपितु इससे विश्व-शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में भी मदद मिलती 
है । भारत-सोवियत सयुक्त झ्रायोग की जून में मास्‍्को में हुई बेठक के दौरान 
सोवियत सहयोग से विशाखापट्टनम्‌ मे एक इस्पात सयत्र लगाने के लिए भी एक 
करार पर हस्ताक्षर किए गए। श्री कोसीग्रिन सितम्यर, 979 में भ्रपनी विदेश 
यात्रा के दौरान वम्बई रुके । भारत के राष्ट्रपति थ्री सजीव रेड्डी ने भ्रवतूबर, 980 
के भ्रन्तिम सप्ताह में सोवियत सघ की यात्रा की। सोवियत राष्ट्रपति ब्रेभनेव 
दिसम्बर, 980 में भारत भ्राएं । आथिक और तकनीकी सहयोग के एक करार 
पर और तीन अन्य प्रलेखो पर हस्ताक्षर हुए । 
ब्रें भनेव-तिखोनोव काल (अक्तूबर, 980 से नवम्बर, 982) 
अक्तूबर, 980 में 76 वर्षीय प्रधान मन्‍्त्री कोसीगित के अवकाश ग्रहसण 
करने के बाद उनके स्थान पर निकोलाई तिखोनोव ने पद सम्भाला। 98-82 
के दौरान भारत भर रूस के बीच व्यापार तथा आाधिक सम्बन्धो मे भ्रौर विस्तार 
हुआ तथा दोनो पक्ष 4 मार्च, 979 के आधिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक झोर 
तकनीकी सहयोग के दीर्घावधि कार्यक्रम मे निर्धारित प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए 
निकट सहयोग से कार्य करते रहे । नवम्बर, 98 में सोवियत तेल उद्योग मन्‍्नी 
की भारत यात्रा बहुत उपयोगी सिद्ध हुई । इस क्षेत्रमे और सहयोग के लिए एक 
प्रोदोकोल पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें उन विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख था, जिनमें 
सोबियत संघ भारत की सद्दायता करेगा, विशेषत समुद्र में तेल निकालने का काये । 
सितम्बर, 982 में श्रीमती गाँधी सोवियत सध की यात्रा पर गईं और इसे 
सोवियत-भारत मैत्री मे 'एक पर महत्त्वपूर्स भू-चिहक्न” माना गया। 
यूरी श्रानद्रोपीव-चेर्नेन्को काल (नवम्बर 982-फरवरी, 985) 
दिसम्वर 983 मे बर्ष 984 के लिये व्यापार मे व्यापक दृद्धि पर सहमति 
हुई | 98 3-84 में विज्ञान, शिक्षा, सस्कृति जन-स्वास्थ्य और ग्रौषध के क्षेत्री मे 
द्विपक्षीय सहयोग जारी रहा । विज्ञान एवं प्रोद्योगिको से सम्बन्धित उप-ञ्रायोग ने 
दिसम्वर, 983 में नई दित्ली में अपनी बैठक की और 7984-85 के लिए सहयोग 
इर्प#य करो आफ रूए स्सिए २ इंश अकगरि मे आारत्र करी ओर के इर्ड रहल्टएस 
यात्राएँ हुई । 
अ्रगस्त, सितम्बर 984 में मास्को में भारत के व्यापार मेला प्राधिकरण 
द्वारा मारशो में प्रदर्शनी प्रायोजित की गई । अर्थ-ब्यवस्था के कई अन्य क्षेत्रों में 
लाभप्रद आदान-प्रदान हुग्ना । इस्पात एबं खाने राज्य मत्री जुलाई, 984 मे मास्तों 
गए । भारत-रूस सहयोग वी अन्य महत्त्वपूर्ण घटना सयुक्त अन्तरिक्ष उद्यम थी जो 
अप्रेल 984 प्रे हुई | दोनो भोर से उच्च-स्वरीय यात्राएँ सम्पन्न हुईं । 
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गोर्बाक्योव काल (मा्चे 985 से) 

५ सोवियत नेतृत्व की वागडोर ]] मार्च, 985 को गोर्बाच्योव के हाथो में 
आई । गोर्बाच्यीव के निमन्‍तण पर प्रधानमन्ती राजीव गाँबी 2 मई, 985 को 
छ' दिन की सोवियत संघ की यात्रा पर गए थे । दोनो पक्ष इस बात पर सहमत थे 
कि मानवता को परमाशुविक विनाश से बचाने के लिए परमाणविक शस्त्रो को पूरी 
तरह नप्ट क्रिया जाना चाहिए ओर वाह्म अन्तरिक्ष का सँन्‍्पकरण तुरन्त रोकना 
चाहिए | हिन्दमहासागर से सभी सैनिक अईई हटाए जाने चाहिए और दक्षिण 
पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया के देशो में सनी तरह का वाह्म हस्तक्षेप रोका 
जाना चाहिए । दोनो पक्षो ने लेवनाव से इजरायली सैनिक की तत्काल पूर्ण बापतती 
तथा फिलिस्तीनियों और तामीबिया की स्वतन्त्रता का समर्थन किया! ग्रग्तर्राष्ट्रीय 
भ्रथे-व्यवस्था के पुनर्गठन पर बल दिया गया। 22 मई, 985 को भारत-झूस में 
एक व्यापारिक समभौता सम्पत्र हुआ । 

]986-87 में सोवियत संघ के साथ ह्िपक्षीय सथ्वन्ध निरन्तर विकसित 
होते रहे । ववम्बर 986 मे ग्रोर्बाच्योव भारत यात्रा पर आए। राजीव गांधी 
और गोर्वाच्योव ने महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय औौर अन्तर्साष्ट्रीय मसलो पर व्यापक 
प्रौर सोहार्दपूर्णो बिचार-विमर्ण किया । दोनो नेताम्रो ने परमाणु शस्त्रों से मुक्त और 
अहिंसात्मक विश्व के सिद्धान्तो के बारे मे दिल्ली-घोपणा पर हस्ताक्षर किए जिसमे 
स्वतन्त्रता, समानता, न्याय और अहिसा पर प्राघारित अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के लिए 
एक व्यापक नई रूपरेखा प्रस्तुत की गई । 

नई दिजनची घोषराः पत्र, 7986--पोपणा पत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
बात इस झताब्दी के अन्त तक परमाणु हथियादों वो नप्ट कर देने की समुक्त उत्कढा 
थी। चार पृष्ठो के इस घोषणा पत्र में मानव जाति को परमाराविक शस्त्रों के 
बढते खतरों के विरुद्ध सरक्षण प्रदान करने का आह्वान किया गया है | 

सोवियत नेता ने हि-द महासागर क्षेत्र मे राजनीतिक स्थिरता के लिए चार- 
सूत्री फामू ले का प्रस्ताव रखा-- 

] सोवियत संघ व अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी नौ-सेना में कटौती के 
प्रश्व पर पुनः बातचीत करें तथा अपने नौ-पेनिक व वायु सेनिक प्रम्यासों की सूचना 
से एक-दूसरे को अवगत करायें। 

2 हिन्द महासायर का उपयोग करने वाले सभी देशो के मध्य बहु-पक्षीय 
बातचीत हो ताकि फारस की खाडो हरमुज व मल्लुबा जल डमरू मध्य सहित 
समुद्री मार्गों की सुरक्षा तया प्राकृतिक साधनों पर तटवर्ती देशो की सार्वभौम सत्ता 
की गारण्टी दी सवा सके । 

3 हिन्द महासाथर के ऊपर वायु यातायात की सुरक्षा व ग्रातक्वाद वी 
समाप्ति के बारे में एड्र बहुपक्षीय समभौता हो । 

4 समुद्र तथा ग्याकाश में (हिन्द महासागर सहित) प्रातकृवाद रोकने के 
लिए एक समझौता ड्िया जाना चाहिए । 
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सोवियत नेता ने 988 तक हिन्द मद्ासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए 
एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के सयुक्त-राष्ट्र-अस्ताव का भी समर्थन किया । 

सोवियत नेता ने भारत मे एक अन्‍न्तर्राप्ट्रीय अन्तरिक्ष केन्द्र खोलने का 
प्रस्ताव रखा । इस प्रस्ताव में तृतीय विश्व के देशो के अन्तरिक्ष यात्रियों को 
प्रशिक्षएा की सुविधा देने तथा भ्न्तरिक्ष यानो के लिए एक प्रेक्षक केन्द्र खोलने की 
व्यवस्था है । उन्होने इस ग्रन्तरिक्ष केन्द्र की स्थापना के लिए विश्व के प्रन्य अन्तरिक्ष 
सुविधा सम्पक्न (विशेष रूप से अमेरिका) की मदद का भी आह्वान किया । 

सोबियत सघ ने भारत को लडाकू विमान मिग-29, किलो व टागो श्रेणी 
की पनडुब्बियों केसिन श्रेणी के डूस टायर व $/88-] युद्ध टैक [ए-42 
एयर क्राफ्ट, |॥:-7 व )४-29 हैलीकाप्टर इन्फेंट्री काम्बेट रीकल व बख्तर बन्द 
गाहियों के साथ-साथ &9४४&८ की प्रतिपक्षी प्रयाल्ती देने की घोषणा की 

भारत व सोवियत सघ के मध्य एक झआथिक तकनीकी सहयोग से समभौते 
पर भी हस्ताक्षर किए गए जिसके झनुसार सोवियत सघ भारत को 20 अरब रुपये 
(डेढ झ्रब रूवल) का ऋरा तथा भारत की ग्रनेक परियोजनाओं में सहयोग देगा । 
करार के प्नुमार उत्तर प्रदेश के टिहरी क्षेत्र मे 2600 मेगावाट की परियोजना 
स्थापित करने, ऋरिया में 4 कोयला सानो के विकास, वोकारो इस्पात कारखाने 
का पुनॉनमाण, पश्चिम बगाल में हाइड्रोकार्बंन की गहन खोज व खनन में सोवियत 
सहयोग प्राप्त होगा । 

रूस के नेताग्रो ने श्रील॒का के जाफना क्षेत्र पर भारतीय विमानों द्वारा राहुत 
सामग्री गिराना एक मानवीय कार्य बताकर भारत के पक्ष का समर्थन किया । 
भारतीय विदेश मन्त्री की यात्रा के दौरान जून 987 में भारत और सोवियत सप 
के दीच प्रनेक समभौतो पर भी हस्ताक्षर हुए। जिनके अन्तगेंत सोवियत सघ 
भारतीय तेल एव प्राकृतिक गैस ग्रायोग को ई सी 06] माडल के तीन भू-भौतिकी 
कम्पूटर सिस्टम देगा | टिहरी ऊर्जा परिसर का निर्माण सोवियत सहयोग से करने 
के लिए जून के अन्त में एक भ्रनुवन्ध किया गया । 

जुलाई 987 के भझ्रारम्भ में मास्कों में भारत व सोवियत सघ ने विज्ञान 
और भ्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे व्यापक सहयोग के एक समभौते पर हस्ताक्षर किए । 
इसमे 2000 ई. तक भारत को प्रोद्योगिकी के हस्तान्तरणा की व्यवस्था है । 
प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने अपनी दो दिवसीय मास्को याता के दौरान रूस के नेता 
गोर्बाच्योव से ग्रनेक विषयो पर विस्तृत वार्ता की । 
भारत-सर्स सम्बन्धों का मूल्याँकन 

भारत तथा रूस दोनो के ही द्वारा परस्पर मैत्री मे निरन्तरता बनाए रखने 
का बारण इस मैदी मे दोनो के राष्ट्र हितों की पूति का होना है। भारत रूस से 
मैत्री रखने मे प्राथिक गौर सुरक्षा दोनो इप्टियो से लाभान्वित होता है। रूस द्वारा 
भारत को सरल शर्तों पर झाथिक तथा झ्यौद्योगिक विकास के लिए सहायता प्रदान 
को जाती है घौर सैन्य उपक्तरणों की नवीनतस तकनीक श्रदान करने के झलावा 
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अन्तर्राष्ट्रीय स्वर पर भारत को समर्थन प्रदान किया जाता है। भारत-रूस मैत्री 
मात्र भारत के ही राष्ट्रहित में नही है वरन्‌ सोवियत सघ के भी हित में है । चीन+ 
पाकिस्तान, अमेरिका घुरी एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का निर्माण करती है जिसमे 
रूस स्वय को श्रकेला अनुभव करता है और उसे भारत की मैत्री की आवश्यकता 
पडती है । भारत के साथ रुस के अपने राष्ट्रीय हित जुडे हुए है। इसलिए भारत- 
रूस सम्बन्ध दोनो ही देशो के हित भे है किसी एक के हित में नही है । 
भारत और पूर्वी यूरोप 

पूर्वी यूरोप के साथ भारत के सौहाद्॑पूर्णं सम्बन्ध है श्रौर दोनो पक्षों के 
आथिक सम्बन्ध उत्तरोत्तर विकास पर है । भारत ओर पूर्वी य्रूरोव के विभिन्न देशों 
के वीच उच्च स्तरीय याजाग्रो का झादान-प्रदान होता रहता हे, जिससे विभिन्न 
क्षेत्रों मे श्राथिक सहभोग की समीक्षा करने, सहयोग बढाने भ्रौर अ्रन्तर्राष्ट्रीय मसलो 
पर एक-दूसरे को समभने की प्रक्षिया आगे बढी है 

आधिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-बल्गारियाई सयुक्त 
ग्रायोग का आरठवाँ प्रधिवेशन सोफिया, वल्गारिया में 5 से 0 अक्टूबर, 986 
तक हुआ । इस अवसर पर एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए जिसमे श्र प्धिक 
सहयोग की सम्भावनाएँ निर्धारित की गईं और आ्राथिक, वज्ञानिक एवं तकतीकी क्षेत्रों 
में दोनों देशों के बीच सहयोग को और विस्तृत करने तथा उनमे विविधता लाने के 
उपयुक्त उपायो की रूपरेखा प्रस्तुत की गई । पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित 
करने के लिए एक ग्रन्य प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गएं। भारत प्रौर बल्गारिया 
के वीच जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग की एक योजना पर 29 अप्रेल, 986 को 
हस्ताक्षर किए गए | बल्गारिया के विदेश व्यापार मनन्‍्त्री की भारत यात्रा के दौरान 
मई, 986 में 4986 की व्यापार योजना पर हस्ताक्षर किए गए जिसमे 985 में 
87 करोंइ रुपये के वास्तविक कुल व्यापार की तुलना में 986-87 में ।48 करोड 
रुपये के सतुलित दो तरफा कुल व्यापार की व्यवस्था है । 

प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी मैक्सिकों से लौटते समय 0 प्रगस्त, 986 को 
प्राग में रुके जहाँ उन्होंने चैकोस्लोवाकिया के प्रधानमन्त्री स्तूगल के साथ द्विपक्षीय 
ग्लौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय मसलो पर विचार-विमर्श किया । राजनीतिक, झ्राथिक और 
साँस्कृतिऊ क्षेत्र मे चेकोसलोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सम्पर्कों मे सतोपजनक रूप से 
प्रगति हुई । भारत के सूचना एवं प्रसारण मन्नी जुलाई, 986 में चेंकोस्लोवाकिया 
गये तथा दोनो देशो के बीच दोहरे करावान के परिहार-सम्बन्धी एक करार पर 
3] मई-जून, [986 को हम्त'क्षर करिए गए। 

जर्मन सवीय गणराज्य के परिवहन उपमस्ती श्री एच रे तनेर फरवरी, 
986 में भारत आए जौर उन्होने एक जहाजराती प्रोटोकाल पर हम्ताक्षर किए । 
जमेन सवीय गग्पराज्य के उच्चतर एवं तकनीकी मल्लरी ने सॉस्ड्ृतिक विनिमय 
कार्यक्रम के प्रनुसार 24 प्रमस्त से 4 सितम्बर, 4986 तक भारत की यात्रा की 
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दोनो देशो ने ग्रपने प्रमुख हित के कतिपय चुने हुए पण्यो के ग्रायात और निर्यात को 
विकसित करने के लिए 987-90 की अवधि के तिए एक दोघविधि व्यापांर 
प्रोटोफोल पर हस्ताक्षर किए । जिसमे 987 के लिए 490 करोड रुपये की व्यापार 
योजना निर्घारित की गई । भारत और जर्मन सघीय गणराज्य के बीच दोहरे 
कराधान के परिहार मम्वन्धी करार पर भी हस्ताक्षर हुए ) 


हगरी के विदेश व्यापार मन्त्री 74 और ै5 अप्रेल को भारत झ्राए शौर 
द्विपक्षीय व्यापार मामलों पर बातचीत की। 27 से 30 अक्टूबर, 986 तक 
दिल्‍ली में भारत-इगेरियाई सयुक्त झ्रायोग के छठे श्रधिवेशन में भारत-हगरी के बीच 
आदथिय एवं औद्योगिक सहयोग सम्बन्धो की गहराई से समीक्षा की गयी । दोहरे 
कराधान के परिहार सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किए गए । 


भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिहेने नवम्बर, ॥986 में पोलेण्ड की 
सरकारी थात्रा की । आशिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-पौलिश 
संयुक्त आयोग का दसवाँ अधिवेशन ! भर 2 अ्प्रेल, 986 को नई दिल्‍ली में 
हझ्मा । इससे पहले वागिगिज्य मन्‍्त्री पी शिवशकर की 22 प्लौर 23 फरवरी, 2986 
की वारसा यात्रा के दोरान दीर्घावधि व्यापार एवं भुगतान करार पर हस्ताक्षर किए 
गए। 987 के लिए भारत-पोलैंड व्यापार योजना में 986 के लिए 45 3 
करोड़ रुपये के दोतरफा कुल व्यापार की व्यवस्था की गई। विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी 
राज्य मम्त्री शिवराज पाटिल ने 9 से ।3 जुलाई, 986 तक पोल॑ण्ड की थात्रा की 
श्रौर विज्ञान एव प्रोद्योगित्री के क्षेत्र मे सहयोग बढाने के बारे में बातचीत की । 
पौतिश पक्ष ने बहुत से क्षेत्रों में वेज्ञातिक सहयोग तेज करने में रुचि दिखाई। 
मॉस्कृतिक विनिमय में नियमित, समन्वित और सम्ववर्धित करने के लिए जून, 
986 में एक सॉँस्क्ृृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए । 

भारत-रूमानिया व्यापार एव ग्राथिक ग्रौद्योगिक सहयोग की प्रगति 986-87 
के दौरान जारी रही। 985 में 92 8 करोड रुपये की तुलना में 986 में 
कुल व्यापार 300 करोड़ रुपये के आसपास पहुँच गया । भारत और युगोस्लाविया 
ने विभिन्न क्षेत्रों में निकट, मैदरीपूर्ण ग्रौर बहुपक्षीय सहकारी द्विपक्षीय सयत्र विकसित 
हुए। युगोस्लाबिया के प्रधानमन्दी ने 28 जुलाई से पहली अगस्त, 986 तक 
भारत की और भारत के राष्ट्रपति जानी जैलमिह ने 30 प्रक्‍टूबर से 3 नवम्बर, 

986 तक युगोस्लाबिया वी याञा की। इन बाजाओं से द्विपक्षीय सम्बन्धो तथा 

पारस्परिक द्विते के ग्रन्तर्राष्ट्रीय मामले, जिसमें भुट-निरपेक्ष झान्दोलत शामिल है, 
के बारे मे उच्चतम स्तर पर भारत झर थुगो स्‍लाविया के नताझो के वीच विचारों 
के लाभप्रद श्रादान-प्रदान के अवसर मिले । दोनो देशो के वीच सीधी विमान सेवाएँ 
लागू करते के लिए सिविल विम,नन्‌ सम्बन्धी एक करार जुलाई, 986 मे सम्पन्न 
हुआ | दोनों देशो के प्राकशवाणी और दूरदशेन सगठनों ने सहयोग सम्बन्धी 
करारो पर हस्ताक्षर जिए । 
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भारत और राष्ट्रमण्डल 

राष्ट्रमण्डल सदस्यता से लाभ 

राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से भारत को विभिन्न प्रकार के ठोस लाल प्राप्त 
होते रहे हैं । इसमे सदस्य-देशो के विज्लेपज्ञों के बीच व्यावसायिक, सांस्कृतिक, ग्राधिक 
कानूनी और तकमीकी विषयो पर विचार और जानकारी का निरन्तर आदान-प्रदान 
शामिल है। इस प्रकार के लाभदायक सहयोग का सबसे ग्रच्छा उदाहरण तकनीबी 
महयोग के लिए “राष्ट्रमण्डल निश्चि' की व्यवस्था है। भारत को इस राष्ट्रमण्डल 
निधि से तकनकी सहायता तथा शिक्षस, प्रशिक्षण और निर्वाव बाजार विआस मे 
उस राशि की अपेक्षा कही अधिक लाभ मिला है जो भारत ने इसमे लगाई है। 
राष्ट्रमग्डलीय प्रतिप्ठान की, ज्पे वेज्ञानिक और ग्रन्य अनुसन्धानकर्ताश्रों के लिए 
ब्यावसाधिक जादान-प्रदान और विश्लेप प्रशिक्षण पाठ्यक्वमों को व्यवस्था करता है, 
भारत के लिए उपयोगी है ॥ भारत प्रतिष्ठान के बजद में जो अ्दान देता है, 
उसने कही ग्रधिक लाभ प्राप्त करता है। धि 

राष्ट्रमण्डलीय सम्पर्क को उपयोगिता के अ्रन्य उदाहरण राष्ट्रमण्डल 
दूर-सचार समभौता, राष्ट्रमण्डल वायु-परिवहन परिपद्‌ और राष्ट्रमण्डल इषि ब्यूरो 
है । वरिष्ठ राष्ट्रमण्डल प्रधिकारियो के लिए शासन में व्यावहारिक प्रध्ययच का 
कोसे प्रपनाना सम्भव है प्रौर सरकारी धशासन के सामान्य क्षेत्र में वे अनुभव का 
आदान-प्रदान भी कर सकते हैं । वेज्ञानिक व कानून सम्पन्धी प्राू्प तैयार करने 
बालो के प्रशिक्षण के कार्यक्रम घुरू किए गए हैं । 
विचारों के आदान-प्रदान का उपयोगी मच 

राप्ट्रमण्डल सदस्य-देशों के नेताग्रों को विचारों के ग्रादन-प्रदान का उपयोगी 
मच प्रदान करता है। इससे भ्रन्तर्राष्ट्रीय णौर राष्ट्रमण्डलीय मामलों में उनके बीच 
प्रधिक सदुभाव और सहयोग उत्पन्न होता है। एक वार इस छोटे, पर अपेक्षाकृत 
झधिक सबठित मच पर आम सहमति प्राप्त हो जाने के बाद पझपेक्षाकृत बड़े 
अन्तर्राष्ट्रीय समठन जैसे सयुक्त राष्ट्र मे प्रधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य किया जा 
सकता है। 

राजनीतिक क्षेत्र में यप्ट्रमण्डल ने दक्षिण झफ्रीका सौर रोडेगिया की 
नस्ल की नीतियों का खुलकर झौर स्पष्ट रूप से विरोध किया है। टाप्ट्रमण्डल 
शिखर सम्मेलनो में भी दक्षिण अछीका चर्चा का मुख्य विषय रहता है और भारत 
दक्षिण सरकार के विरुद्ध व्यापक ग्रतियाय॑ प्रतिसत्ध लयाए जाने को माँग करता 
रहा है । 
राष्ट्रमण्डल मे भारत की भूमिका 

झाप्ट्रमण्डल के अधिवेशनों मे भारत की भूमिका सर्देव महस्त्वपूर्णा रही है । 
राष्ट्रमण्डचीय सम्मेतनो में जो निर्युध लिए जाते रहे हैं उन पर भारत के विचारों 
की प्राय: गहरी छाप रही है। भारत ने राष्ट्रमण्डल देशों के बीच परस्पर सहयोग 
तथा थुट-निरपेक्ष देशों के वीच प्रारस्परिफ एकठा पर बस दिया है दाहि प्राधिक 
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एव राजनीतिक सहयोग के लक्ष्य की ओर वढाा जा सके और समानता तथा न्याय 
पर झ्राधारित एफ अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकसित हो सके । भारत ने राष्ट्रमण्डस 
के सम्मेलनो मे उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाई है और राष्ट्रमण्डल को एक 
उपयोगी मच बनाने में सहयोग दिया है। राष्ट्रमग्डल के क्षेत्रीय सम्मेलनो का 
उद्देश्य परस्पर द्विपक्षीय सम्वन्पों को सुदृढ बनाने के साथ-साथ अपने क्षेत्र मु एकता 
और झखण्डता की भावना को विकसित करना होता है। भारत ने राष्ट्रमण्डल के 
स्वरूप का निर्वारण करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भुनिता निभाई है । राष्ट्रमण्डल हम 
सबके लिए महत्त्वपूर्ण हो सकता है प्रगर हम इसके गतिशील ढाँचे की उद्नत क्षमता 
का उपयोग बेहतर उद्देश्य के लिए करें। अनौपवारिक वातावरश मे विचारों के 
भ्रादान-प्रद,न की प्रक्रिया राष्ट्रगण्डल की भावना का निचोड है । 


राष्ट्रमण्डल के प्रति भारत के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए श्रीमती गाँधी 
ने नई दिल्‍ली में नवम्बर, 983 के राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन मे कहा था--हम 
सच्चे अ्र्थों में एक-दूसरे पर निर्भेर करते हैं लेकिन जब्र तक सभी के हिंत समान नही 
होगे इस प्रकार फी परस्पर निर्मरता का कोई अर्थ नही होगा । राष्ट्रों तथा जनता 
के हितो की पारस्परिक समानता का लक्ष्य जो परस्पर निर्भर रहने वाले विश्व मे 
ग्रनिवार्य है, तनी सिद्ध हो सकता है जबकि हम न्याय और समानता पर आधारित 
एक नई विश्व व्यवस्था थी स्थापना करने मे सफल हो जाएँ । उन्होने शान्ति और 
सुरक्षा, नि शस्तीकरण और विकास की प्रमुख समस्याओं की रूपरेसा प्रस्तुत की 
तथा राष्ट्रमण्डल से आग्रह किया कि वह अपने लथ््वों के प्रति स्पप्ट और बातचीत 
ह्वारा विश्व की समस्याग्रो से निपटने के लिए बदलती हुई स्थितियों के बारे, मे 
सचेध्ट रह। परमाणु हथियारों के निरन्तर बढते हुए भण्डार से उत्पन्न खतरे 
सामान्य प्रौर पू्ण निशस्तीररण, छोटे राष्ट्रो के मामलो में हस्तक्षेप की बढती हुई 
प्रद्धत्ति, गक्ति के अवेध प्रयोग और सअन्‍्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के मानदण्डो की उपेक्षा, 
विकासशील राष्ट्र को प्रभावित करने वाली समस्याझ्रो, जेसे मसलो पर भारत मे 
भ्रपनी गहरी चिन्ता प्रकट थी। श्रीमती गाँधी ने कहा कि हम सभी मामलों पर 
सहमत नहीं हो सकते किस्तु कुड सामान झ्राधार खोजने का प्रयत्न कर सबते हैं । 
प्रघानमन्त्री ने महू महसूस किया कि राष्ट्रणण्डल को सयुक्तराज्य ग्रमेरिका ग्लौर 
सोवियत संघ से यह अनुरोव करना चाहिए क्रि बे निमस्त्रीकरण वार्ता में गतिरोध 
द्वर व रे। प्रधानमन्द्री न रवतन्‍्त्र नीति को झजुसरण करने वाले छोटे देशों पर डाले 
जा रहे दवावो की चर्चा की प्रौर इस प्रद्कत्ति को अनुचित ठहराया । 


अकक्‍्तुवर 985 फो नसाऊ राष्ट्रमण्डल घिखर सम्मेलन में भो भारत ने 
अपनी छाप छोडी 986-87 के दौरान विभिन्न विपयो से सम्बन्धित राष्ट्रमण्टल 
के क्रिपाकलापों के साथ भारत सक्रिर रूप से जुडा रहा | राष्ट्रमण्डल के सामने 
सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या दक्षिण अछीका की स्थिति रही जिसमे विशेष रूप से 
दक्षिण प्रकोक के विरुद्ध पृथावासन का सघर्य प्रौर नामीविया की झाजादी कह प्रश्न 
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शामिल है। प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने दक्षिण ग्र्रीफझ़ा पर नसाऊ समभौते की 
शर्तों के तहत लन्दन में 3 से 5 अगस्त 986 तक हुई राष्ट्रमग्डल के नेताओं को 
समीक्षा बेठक में भाग लिया। प्रोटोरिया ज्ञासन पर और दवाव डालने के लिए 
आस्ट्रेलिया, बहामास, कनाडा, भारत, जिम्बाब्वे और जाम्बिया दक्षिण अ्रफ्रोका के 
विरुद्ध नसाऊ समनैते में वर्णित किए उपायों के अलावा तत्काल अतिरिक्त 
चयनात्मक उपायो के लगाए जाने पर सहमत हुए । झक्नूबर 987 में भारत ने 
बेकुबर (कनाडा) के राष्ट्रमण्डल विश्व सम्मेलन म महत्त्वपूर्ण भ्रुमित्रा निभाई । 
भारत औौर संयुक्त राष्ट्रसंघ 


भारत उन देशो में से है जिन्होने 954 म सामने फ्रॉसिसको में सथुक्त 
राष्ट्रतघ के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए। सयुक्त राष्ट्रसघ के जन्म से ही भारत 
उसके प्रादर्शों के लिए निरन्तर काय॑ करता रहा है। भारत सदा इस बात का 
इच्छुक रहा है कि सयुक्त राष्ट्र सच्चे ग्रथों में सारे मसार को प्रतिनिधि सस्था बने । 
इसी कारण उसने चीन वो सबुक्त राष्ट्र में स्थान देने हेतु पक्ष लिया | भले हो चीन 
के साथ उसका क्षेत्रीय विवाद क्यों न हो सयुक्तराप्ट्र ने भारत के ज्वान्ति स्थापना 
के कार्यो को सभो ने सराहा । कोरिया में भारत का मुख्य रूप से वीच बचाव का 
काम रहा । काँगो में नारत ने जो काम किया वह ठोस था बहाँ उसने सपुक्तराप्ट्र 
की झपील पर अपने सैनिक नेजे । कुछ मिलाकर सबुक्त राष्ट्ररघ में भारत हर 
प्रकार के उपनिवेशवाद का विरोब, जातिवाद को झ्लाघात पहुँचाने वाले अस्तावों 
का समयंनर सवुक्त राष्ट्रसथ की उन अपीजों का सम्मान जो देख के हितो को 
श्राधांत न पहुँचाने वाली हो, तथा सघ के नि झम्त्रीकरण प्रयासों मे योगदान करता 
रहा है। भारत सयुक्त राष्ट्रसघ से सम्बद्ध सस्यानों के कार्यरलापो में भी प्रचुर रूप 
से भाग लेता आ्ाया। है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सथ, यूनोस्को और विश्व स्वास्थ्य संगठन 
के कार्यो में उतकी विशेष रुचि रही है। भारद के प्रतिनिधियों ने सध की विभिन्न 
शासाम्रो तथा उम्के विभिन्न आयोग और विश्विप्ट समितियों मे सक्किय भाग लेकर 
देश के गौरव को बढाया है। सयुक्तराप्ट्र महासभा में प्रारित अनेक सकहयो का 
भारत प्रायोजक था सह-्धायोजकू रहा है। भारत का आग्रह रहा है कि सदस्य 
राष्ट्रमाववाधिकार और मौलिक स्वतन्त्रता में सम्बन्धित सवुक्तराष्ट्र चार्टर के 
उपवन्धों का पालन करे । महासना मे भल्‍रत्र अको-एजियाई राप्ट्रो का विश्वसनीय 
मित्र रहा है । प्रक्रो-एशियाई राष्ट्री के काउंपवों को चैंयार करने में भारत न 
सर्देब सक्रिय भाग लिया है । 

सयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जून 968 मे पेरिस मं आयोजित दक्षिस 
अफ्रीका के विरुद्ध अनुमोदित सम्मेलन, जुलाई 986 में आयोजित नासीविया को 
तत्काल स्वतस्त्र कराने से सम्दद्ध प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन सौर सितम्बर, 986 में 
सयुक्तराष्ट्र महासना के विवेष ग्रडरीका सम्बन्धी सम्मेलत में भारत ने सक्रिय भाग 
लिया । 
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गुट-निरपेक्ष आ्रान्दोलन के अध्यक्ष की हैसियत से भारत को मई 986 में 
लंदन मे आयोजित दक्षिस्सी अफ्रीका के विरुद्ध शस्त्र प्रतिवन्‍्ध के विषय पर सेमीनार 
में एक चिशेष आमन्वित के रूप में बुलाया गया । लदन में आयोजित इस सेमिनार 
के ग्राधार पर आगे चलकेर 986-87 के दौरान सुरक्षा परिपद्‌ मे आम सहमति 
से एक सकलप पारित हुआ जिसका उद्देश्य उन समस्याझो पर ध्यान देना है जो 
दक्षिण ग्रफ़ीका के विरुद्ध ग्रन्तर्यप्ट्रीय शस्त्र प्रतिवन्‍्ध की खामियो और उसके 
उल्लधन से सम्बन्धित हैं । 
जातीय पृथग्वासन के विरुद्ध सयुक्तराध्ट्र विशेष समिति में भारत सक्रिय 
भूमिका निभाता रहा है। सयुक्तराप्ट्र का यह एक ऐसा प्रमुख भ्रग है जो जातीय 
पृथग्वासन की नीति पर निरन्तर निगाह रखता है। दक्षिण ग्रफ्रोका की स्थिति 
झौर मुक्ति आन्दोलन को सहायता, दक्षिण श्रफ़रीका की जातिवादी सरकार के 
विरुद्ध आदेशात्मक श्रतिबन्ध, खेलो के क्षेत्र मे जातीय भेदभाव के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय 
ग्रभिसमय का दर्जा, जातीय भेदभाव के विरुद्ध समिति की कार्य योजना, जातीय 
भेदभाव को समाप्त करने के लिए सगठित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाहियो पर इजरायल 
और दक्षिण अफ्रीका के बीच सम्बन्धो के प्रश्नो पर समिति में तैयार किए गए छह 
प्रारूप (सकलपो से भारत निकट से जुड़ा रहा | इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका के 
विरुद्ध तेल प्रतिबन्ध तथा दक्षिण अ्रफ़रीकां के लिए सयुक्त राष्ट्र न्‍्यासकोप से सम्बद्ध 
दो सकत्पी का प्रारूप क्रमश नावें झ्लौर स्वीडन ने तेयार किया था। ये सकत्प 
मह।सभा में बबुमत से स्वीकार किए गए। भाड़त ने इन सकव्पो के पक्ष में आवाज 
बरुलन्द की । 
सितम्बर 986 मे सयुक्तराष्ट्र महासभा ने नामीबिया के प्रश्न पर एक 
विशेष अधिवेशन बुलाया | इसमे भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व विदेशमन्त्री 
ने किया | इस विशेष अधिवेशन में इस बात की पुन पुष्टि को गई कि जब 
तक नामीणिया ग्राजाद नही हो जाता तब तक उसके बारे मे सयुक्तराष्ट्र प्रत्यक्ष रूप 
से जिम्मेदार है। भारत नामीविया सम्बन्धी सयुक्तराष्ट्र परिषद्‌ में सक्रिय हिस्सा 
लेता रहा और इस परिषद्‌ का उपाध्यक्ष रहा है| 
दक्षिण ग्रफ्रीका की प्राक्रामक कार्यवाहियों को देखते हुए तथा उसके द्वारा 
अपनी पडौसी राज्यो में भस्थिरता पंदा करने की कार्यवाहियो के सन्दर्म में सुरक्षा 
परियद्‌ ने स्मीक्षाधीन वर्ष के दौरान कई बार बठक को । मई 987 मे वोत्स्वाना, 
जाम्विया और जिम्बाब्वे पर देक्षिण अफ्रोको झ्राक्रमणों के बाद सुरक्षा परिपद्‌ मे 
गुद-विरपेक्ष राष्ट्र के समूह ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रादेझात्मक प्रतिवन्‍्ध लगाने 
की पुरजोर माँग की । 
निकासगुझ्रा के मनुरोध पर झवतूबर 986 की सुरक्षा परिषद्‌ वी एक ओर 
बैठक हुई जिसरा उद्देश्य “यह था कि अन्तरोप्ट्रीय न्यायालय के फंसले के ग्रनुरूप 
सपुक्तराज्य प्रमेरिका हो ब्राचरख करने के लिए क्मा जाय । इस बहस में भाग 
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लेते हुए भारत ने कहा कि कोन्‍्टाडोरा शान्ति प्रक्रिया की सफलता के लिए झौर 
अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है तथा कहा कि इस क्राम में अन्तर्राष्ट्रीय 
समुदाय के पुूरे-पूरे सहयोग की थावश्यकता है। भारत ने सदस्य राज्यों 
से इस बात का आराह्वान भी क्या कि सयुक्तराष्ट्र चार्टर के अधीन वे अपने-प्रपने 
दायित्वों का पूरा-पूरा निर्वाह करे | सयुक्तराप्ट्र महासभा के 4वे प्रधियेशन में भी 
मध्य ग्रमरीझा दी स्थिति पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया झौर वहस मे 
हस्तक्षेप करते हुए भारत के स्थाई प्रतिनिधि ने कहा कि इस क्षेत्र की समस्याओं वो 
क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य मे वातचीत और पारस्परिक विचार-विमर्ण के जरिए सुलकाने की 
जरूरत है । महासभा ने निकारगुआ द्वारा पारित एक अन्य सकल्‍प भी स्वीकार 
किया जिसमे अत्तर्साष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णायो को पालन थी आवश्यकता 
पर बल दिया गया था। भारत ने इसका पक्ष लिया । 

महासभा ने अपने 4।वे ब्धिवेशन में अफगानिस्तान के सवाल पर विचार- 
विमर्श किया तथा एक संकल्प पारित हुआ । भारत ने दस अवसर पर कहां कि 
अफगानिस्तान समस्या को राजनीतिक समभौते के माध्यम से ही सुलभाया जा 
सजता है ! 

महासभा में 20 और 2] अव्तूवर 986 को कम्पूचिया की स्थिति पर 
विचार पिया गया। भारत ने इस झवसर पर स्पप्ट रूप से कहा कि एक-तरफ्ाा सकल्‍्पो 
के पारित करने तथा यथा-स्थिति को वनाए रखने की कोधशिश से ऐसी परिस्थितियाँ 
पेंदा नहीं हो सकती जिनमे इस समस्या का शाल्तिपूर्ण स्थाई समाधान निकल सके । 

सयुक्तराष्ट्र महासभा मे 986-87 के दोरान अनेक सकल्पो में से एक यह 
प्रस्तुत किया गया कि दक्षिण गअ्रक्कीज़ा को परामजंदायी पक्ष की सभी बैठयों से 
बहिप्कृत किया जाय । भारत ने दस सकलल्‍्प के पक्ष में जोर दिया | पश्चिम एशिया 
की स्थिति पर विचार-विमशे मे भारत ने प्रभावी रूप मे भ्पना दृष्टिकोण दोहराया। 
फिलिस्तीनी लोगो के आत्मनिर्माण के अ्रधिकार के समर्थन वी पुनः पुष्टि की गई 
जिसमे उनके लिए एक स्वतन्त देश का अधिकार शामिल है। भारत ने इस बात 
का भी समर्थ क्रिया कि सयुक्तराष्ट्र के तत्वावधान में एक अन्तराष्ट्रीय नौति 
सम्मेलन युलाया जाना चाहिए जिससे घ्ररव इजरायल से सम्बद्ध सभी पक्ष बराबरी 
के आधार पर शामिल हो--जिनमे फिलिस्तीनी मुक्ति समठन, सयुक्तराज्य अमेरिका 
सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ और भअन्य सम्बद्ध राज्य शामिल है।इस 
सन्दर्म मे भारत ने सुरक्षा परिपद्‌ के अन्तर्गत एक तैयारी समिति के प्रस्ताव या 
समर्थन किया जिसमे उसके स्थाई सदस्य भी सामित्र हो ताकि इस सम्मेलन को 
बुलाने से सम्वद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके । 

महासभा के 4!वे अधिवेशन में उपनिवेशन के मम्बन्ध में भारत श्रपती 
परम्परागत स्थिति पर झडिय रहा जौर उसने खासतौर पर सबुक्त राष्ट्र की 
जिम्मेशरी पर और इस सिलपिते में दावचीत पर विशेष रूप से दल दिया * 
झपनिवेशिक देखो। भर लोगो का स्वतस्त्रता प्रदान करने से सवद्ध घोषणा की 
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क्रियान्वित करने तथा उपनिवेश्नन से सवद्ध सूचना के प्रचार के विययो पर भारत 
ने दो मुख्य प्रस्ताव सहृप्रायोजित किए और इन दोतो ही भ्रस्तावों को महासभा में 
में स्वीकार किया गया । भारत ने दक्षिसी प्रशात मच द्वारा प्रायोजित सकल्प का भी 
समय्येन किया जिसमे न्यूकलेडोनिया को सयुक्त राष्ट्र के गैरस्वशासी प्रदेशों की सूची 
में पुन शामिल करने की बात कही गई है । महासभा ने भारत के उस सकलप की 
सहृप्रायोजित किया जिसमे पश्चिमी सहारा क्षेत्र मे तत्काल युद्ध विराम का अनुरोध 
किया गया ताकि सयुक्त राष्ट्र और झ्फ्रीकी एकता सगठन के तत्वावधान में जनमत 
संग्रह की तंयारी की जा सक्रे । भारत ने एक अन्य सकलल्‍्प का भी समर्थन किया 
जिसमें प्रजेंट्टीना और युनाइटेड किगडम की सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे 
फाकलैण्ड द्वीप (मालनिवास) की समस्या के सभी पहलुग्रो पर विचार करने के 
लिए बातचीत पुन शुरू करे । 
निःशस्त्रीकरणस श्र भारत 
2986 के दौरान भारत ने सभी वहुपक्षीय नि शस्प्रीफरण मचो में सक्रिय 
भाग लिया । नि शस्त्रीकरएण सम्मेलन, सयुक्त राष्ट्र नि शस्तीकरण आयोग तथा 
सयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति में भारत का यह मत रहा है कि इस 
परमाण्विक युग में नि शस्तीकरण शान्ति के लिए ही नही बल्कि मानव जाति के 
अ्रस्तित्व को बचांकर रखने के लिए भी आवश्यक है । 
भारत ने मदासभा में नि शस्तीकरण को बढावा देने के लिए अनेक बार 
पहल की । भारत के दो भश्रस्तावो को अ्रत्यधिक वहुमत से स्वीकार किया गया जिनमें 
क्रमण परमाणिवक हथियारो पर प्रतिबन्ध लगाने तथा उनके प्रयोग के निषेध से 
सम्पन्धित भ्निसमय को सम्पन्न कराने की अपील की गई थी । सयुक्त राष्ट्र महासभा 
द्वारा स्वीकृति नि शस्तीकरण के सम्बन्ध में 65 अन्य प्रस्तावों मे से भारत ने अ्रधिकाश 
का समर्यंन किया तथा ऐसे केवल कुछ ही प्रस्ताव हैं जिनमें मतदान में हिस्सा नहीं 
लिया । ग्रन्तर्राष्ट्रीय नि शस्तीकरण तथा विकास सम्मेलन न्यूयार्क में 24 श्रगस्त, 
से 3। सितम्बर, 987 में हुआ। भारत ने तंयारी समिति का अध्यक्ष होने के 
नाते इस सम्मेलन का सयोजन सक्रियता पूर्वक किया । 
भारत द राष्ट्रों की पहल के जरिए नि शस्त्रीकुरण प्रथास करता रहा । 
दिल्ली घोषणा के बाद छ राष्ट्रों ने प्रयास किया कि अमेरिका और सोवियत सघ 
सभी प्रकार के नाभिकीय परीक्षणो पर रोक लगा दें तथा वह रोक व्यापक परीक्षण 
प्रतिबन्ध सन्धि की दिशा में पहचा कदम होगा । 
फरवरी, 986 मे भारत सहित छ राष्ट्रो ने अमेरिका प्रौर सोवियत सघ 
को एक संदेश भेजा जिसमें इस बात के महत्त्व पर बल दिया गया था कि वह 
किन्‍्ही टोस उपायों पर अपनी सहमति व्यक्त करें ताकि अगले शिस्तर सम्मेलन की 
बँंठक में नामिकीय हथियारों की होड पर रोहू खथाई जा सके । साथ-साथ उक्त 
सन्देश में यह भी सुझाव दिया यया था कि तव तकु एक-दूसरे को विश्वास दिलाने 
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के रूप में सभी ताभिफीय परीक्षणों को स्थगित रखा जाए। उन्होने अक्तूबर, 
]985 में नाजिकीय परीक्षण के स्थगन के साँक्षाकन के सम्बन्ध में जो पेशकश की 
थी उसे भी दोहराया । 

छ- राष्ट्रो के नेताप्रो की 6 अगस्त, 986 को इक्सतापा मैक्सिकों में पुन. 
बैठक हुई । सभी प्रकार के नाभिकीय परीक्षणो को समाप्त करने के महत्त्व पर बल 
देते हुए उन्होंने नाभिकीय भ्रस्त्रो वाले दो बड़े राष्ट्री से झपील की कि नाभिकीय 
अस्त्रो के परीक्षण पर प्रतिवन्‍्ध लगाने पर महमति व्यक्त करे तथा ऐसा कोई ठोस 
प्रस्ताव रखे जो साक्षौकव के लिए पर्याप्त सिद्ध हो ! ़ँ 

नव वर्ष सन्देश (30 दिसम्बर, 986) में छः राष्ट्रों के नेताप्रों ने एक 
बार फिर रूस और अ्रमनेरिका के नेताओं से अपील की कि वे अन्तरिक्ष,में हथिय्रारो 
की होड को रोकने पर झ्रोर भूमि पर इसे समाप्त करने पर तथा सर्वत नाभिकीय 
हथियारों को समाप्त करने पर व्यापक वार्ता शुरू करे । 

सितम्बर, 986 में हरारे में ग्रुटनिरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षो के 
आउठवे सम्मेलन में अमेरिका तथा रूस को निशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में प्रपील 
जारी को गई। दक्त अपील मे नाभिकीय निरस्तीकरण सम्बन्धी ग्रुटतिसेक्ष 
आन्दोलन की वचनवद्धता को दोहराया यया था। बडी शक्तियों से नाभिकीय 
युद्ध को रोकने के लिए कारगर अपील की गई। उक्त झ्रपील में इस बात 
की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया कि नाभिकीय परीक्षणों पर स्थायी 
प्रतिबन्ध लगाने हेतु कोई करार किया जाय । भारत ने इस अपील का जोरदार 
समर्थन किया । 

भारत के देदेशिक झाथिक सम्बन्ध ५ 
किसी भी देश के वैदेशिक मम्वन्ध उसका विदेश नीति का एक प्रमुख प्रग, 
एक प्रमुख शाखा है। ग्राथिक एवं व्यापारिक हित, विश्व के देशों के साथ 
आधिक सम्बन्ध, देग को विदेश नीति को विशेष दिशा भे अनुप्रेरित करते हैं । 
भरत के वेदेशिक ग्राथिक सम्बन्धो वी विविधता भ्ौर उसके विकास के सम्बन्ध में 
विदेशमन्त्रालय की वापिक रिपोर्ट 986-87 का विवरस् इस प्रकार है-- 

ढाका में हुए पहले 'सा्क! शिखर सम्मेलन के निर्सेय के अनुसररा में 
प्रत्तर्साष्ट्रीय ग्राथिक मामलों पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय भ्रहयोग सघ [साक) के 
मन्त्रियों वी बेठक ग्रप्रेल, 986 में इस्लामाबाद में हुई । इस्लामाबाद बेठक का 
उद्देश्य एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय अ्॑-ब्यवस्था की स्थापना से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण 

मसलो पर सयुक्त स्थिति बनाना और प्रशुल्क झौर व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार 
(जी ए्‌.ए टी) के झन्तयंत विश्व व्यापार पढ्ति और उससे संबद्ध मसतोम 
सुघार लाना था । बैठक मे मुद्रा, वित्त, व्यापार, छझण, औद्योगिकरण कर 
ग्रगदि के क्षेत्रों के विमिश्न मुख्य मसलो पर, जिनमे वहुपक्षीय व्यापार समभीता 
(एम. टी. एन ) की एक सुत्रोकरण शामिल है, घोषणा पत्र झपनाया गया, जो 
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कि बाद की बैठकों मे, जहां भी इस मसले पर विचार किया गया, बहुत उपयोगी 
घिद्ध हुआ्ला 

अमेरीका और जापान ने झन्‍्य बडे ओद्योगीकृत देशों के समर्थन से 983 
से जी ए ए टी. में बहुपक्षीय व्यापार समझौतो के एक नए दौर की शुरुआत करने 
के लिए पहल की । अमरीका ने इस बात पर बल दिया कि प्रस्तावित नए दौर मे 
सेवाएँ, दोद्धिक सम्पत्ति और व्यापार से सम्बद्ध निवेश के पहलुओं जैसे नए क्षेत्र 
शामिल होगे। विकासशील देशो ने इस प्रस्ताव का विरोध किया क्योकि उनके 
विचार से सेवाएँ आदि जैसे विषय जी ए टी के क्षेत्राधिकार में नहीं आते । 
प्राठवे गुट-निरपेक्ष शिक्षक सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि विकासशील 
देशो को प्राप्त वस्तुओ्ने और सेवाओं के क्षेत्र में उनके द्वारा दी गई रियायतों में 
कोई सम्बन्ध न स्थापित किया जाए। सितम्बर, 986 में जी. ए टी टी के 
सविदाकारी पक्षो की उरुग्वे मे पुटा डेल एस्टे में मन्तियों की एक विशेष बैठक 
हुई । इसमे दोनो पक्नो में कुछ विपयो पर सहमति हुई ) मत्रियो की बैठक मे नए 
एम टी. एन दौर के सम्बन्ध मे एक दो-तरफा दृष्टिकोण स्वीकार किया जो 
कि उरुग्े दौर कहलाएगा । जी ए ए टी के सविदाकारी पक्षों द्वारा आयोजित 
की जाने वाली वस्तुओं से सम्बन्धित व्यापार की बातचीत और जी ए टी टी से 
अप्रौपचारिक रूप रे स्ववस्त्र किसी अलग से एक मन्त्रियों की बंठक के प्राधिकार के 
प्रस्तर्गंत आयोजित की जाने वाली व्यापार से सम्बन्धित सेवाओ्रो पर बातचीत के 
के बीच स्पष्ट प्न्तर कर लिया गया है। अतः विकासशील देश सेवाग्नो पर बहु- 
पक्षीय बातचीत करने पर सहमत हो गए है किन्तु विकेसित देशी ने यह स्वीकार 
किया कि वेजी ए ए टी के सदस्य नही रहेगे । पुटा डेल एस्टे की बैठक में 
सरक्षणवाद को रोकने और परिवर्तित करने और व्यापार में विसगतियों को 
हटाए जाने से सबधित अपने सकल्प को व्यक्त किया गया। धोपणा-पत्र में वस्तुओं 
के बाजार के सामने झायी गम्भीर कठिनाइयो की और भी घ्यान दिलाया गया और 
ऋण भरत देशो को उनकी देनदारियाँ को पूरा करने वे लिए सुविधा प्रदान कराए 
जाने बी झ्रावश्यकता पैर बल दिया गया और मुद्रा, वित्त तथा व्यापार के परस्पर 
सम्बन्ध क्षेत्रों में विदेशी सिद्धान्त की प्रुन. पुष्टि किए जाने और विकासशील 
देशों के साथ विना कोई पारस्परिक बातचीत के उन्हे लाभ पहुँचाने को इष्टि 
से भ्रधिक प्रनुकुलतम व्यवहार करने के लिए प्रभावी कारंवाई किए जाने पर बल 
दिया गया । 

विकासशील देशो में भापसी लाभ के लिए विकासशील देशों के बीच 
निक्‍्टतम श्राथिक सहयोग से लाभ प्राप्त करने की जानकारी बढ रही है । विश्व 
के आविक वातावरण में लगातार ग्रिरावट को देखते हुए विकासशील देशो के बीच 
आधिक सहयोग (ई. सी डी सो ) की घारणाग्रो प्रोर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा 
विकास से सम्बन्धित मुख्य मामलों पर उत्तर-दक्षिस को बातचीत की भ्रगति में 
हुई कमी से तत्कालिकता बढी है । विकासशील देशो के बीच झ्रार्थिक सहयोग के 
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एक मुड्य घटनाक्रम यह है कि पिछले 5 वर्षों में कराकस कार्रवाई योजना (सी. पी. 
ए) के अन्तर्गत प्रगति की समीक्षा करने के लिए अगस्त, 986 में काहिरा में 
विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर हुई दूसरी उच्च स्तरीय बैठक का 
ग्रायोजन करना और इस प्रयोजन से 77 य्रुप के पास उपलब्ध तकनीक को सुधारने 
मे वकाया दशक के भावी कार्यों के लिए हिदायतो को दिया जाना है । बैठक में 
विकासशील देशो के लाभ के लिए स्रन्तर्राप्ट्रीय जाथिक सम्यन्धो की पुन सरचना 
किए जाने के लिए विकाशील देशों के वीच झ्ााथिक सहयोग की एक अपरिहाये 
माध्यम के रूप में प्रासगिकता की पुन. पुष्टि की गई और दक्षिण-दक्षिण सहयोग 
द्वारा अपती प्रर्थ-व्यवस्थाप्रों मे सुधार लाए जाने के लिए किए गए प्रयासों वी 
प्रमुख भूमिका को दोहराया गया झौर सामूहिक ब्रात्म-निर्भरता के उद्देश्य को पूरा 
करने के लिए सभी विकासशील देशो की राजनीतिक वचनबद्धता पर बल दिया गया 
और इस प्रयोजन से विकासशील देशो के बीच आथिक सहयोग के प्रपने प्रथासो को 
विस्तृत और तीब्र करने को कहा गया । काहिरा बैठक ने दो दस्तावेजों को 
अनुमोदित किया । () विकासशील देशो के बीच ्राथिक सहयोग (ई सी. डी 
सी.) पर कांहिरा घोषशा-पत्र और (2) उच्च स्तरीय वेठक की रिपोर्ट । घोष णा- 
पत में अन्य बातो के साथ-साथ यह सिफारिश की गई फि निश्चित ग्रवधि के अन्दर 
क्रियास्वित किए जाने वाले कार्यक्रमो/परियोजनाग्रो के चयन के लिए प्राथमिकताएँ 
विनिदिष्ट की जाएँ। यह भी सुनिश्चय करने का निरंव लिया गया कि 
विकासशील देशो के बीच झराथिक सहयोग (ई सी डी सी ) स्व-उत्पादक ग्लौर 
स्व-वित्तपोषक बने । बैठक की रिपोर्ट मे कराकस कार्यवाई योजना के क्रियान्दयन, 
सहायक यातितिवों और विकासशील देशों के बीच झाधिक सहयोग (ई. सी. 
डी सी.) द्रम्द निधि की समीक्षा की गई। अन्तर-सरकारी अनुयर्ती कार्यवाही 
और समन्वय समिति (आई. एफ- सी सी) के लग सत्र में सीपीएं उसके 
क्रियान्वयन की प्रौर बढाने को दप्टि से क्षेत्रीय समीक्षा शुर करेगा । सी पी ए के 
अन्तर्गत एक मूल रूप से शुरुआत च्यापार तरजीही की विश्वव्यापी पद्धति (जी. 
एस टी पी ) है। 
व्यापार त्रजीह की विश्वव्यापी पद्धति की स्थापना ही शायद ई सी डी 

सी द्वारा की गई बहुत महत्त्वपूर्ण शुरूआत है । भारत ने जुलाई, )985 म दिल्‍ली 
में व्यापार तरजीही मे विश्वव्यापी पद्धति (जी एस टी परी) के विपय पर 
मस्तरियो की एक बैठक की भेजवानी की जिससे इस प्रस्ताव को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक 
शक्ति मिल्री । चैंठझक में जी एस. टी प्री. की शुरूप्रात किए जाने के लिए एक 
निश्चित झ्रवधि निर्धारित करने पर सहमति हुई। इसके परिस्यामस्वरूप बाजील मे 
मई, 986 मे प्नन्तर-मन्वियों के स्तर की एक बेठक हुई जिसमे जी एस दी पी 

की बातचीत या दोर शुरू हुप्ना । 

दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भावना के तहत भारत के विकासशील देशो के 
साथ प्राथिक और तकनीवोी सहयोग बढ़ाने तथा इसमें जृद्धि किए जाने के प्रयस 
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जारी है। जिसके लिए भारत पूर्णत. वचनयद्ध है  वहुपक्नीय स्क्रीमो जैसे कोलम्बो 
योजना और विशेष राष्ट्रमण्डल प्रफ्रीकी सहायता योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता 
के अलावा पिदेश मन्त्रालय द्वारा प्रचालित भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग 
(श्राई टी ई सी ) ऊार्यक्रम के माध्यम से विकासशील देशो को द्विपक्षीय सहायता 
प्रदान की गई । भारतीय तकनीकी और झाथिक सहयोग (आई टी ई. सी ) 
कार्यक्रम फी शुल्लात 964 में 4.46 लाख रुपए के परिव्यय से हुई और ये 
निरन्तर बए्कर विगत वर्षों मे ।986-87 में 9 बरोड रुपए हो गया ताबि एशिया 
झफ्रीका पैर लातिन अमेरिका के सगभग 60 देश इसके अन्तर्गत झ्रा जाएँ। 


भारतीय तकनीकी और ग्राथिक सहयोग (झ्राई टी ई- सी.) क्वार्यक्रम के 
अन्तर्गत तकनीयी सहयोग का मुश्य रूप भारत में विमिन्न क्षेत्री में प्रशिक्षण देना, 
विदेशों में भारतीय विशेषज्ञों को तैनात करना, व्यवहाय॑ता और तकनीदी-प्राथिक 
भ्रध्ययनों को शुरू करना, विशेषजो के प्रतिनिधिमण्डलो के दौरो का प्रयोजन करना, 
कार्यशालाशों और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रो को आयोजित करना और उपक्रणो 
की झापूर्ति करना शामिल है । 


पिछले वर्षो की तरह 986-87 के दौरान विशेषज्ञता प्राप्त भारतीय 
सस्थानो मे प्रशिक्षरा प्र।प्त करने के लिए विकासशील देशो के नामाकित छातो के 
लिए 700 स्थान निर्धारित दिए गए और लगभग 50 भारतीय विश्येपज्ञों को 
विवरासशील देशो में क्म प्रथवा लम्दी प्रवधि के लिए नियुक्त किया गया । 


986-87 के दौरान भारतोय त॑कनीकी जौर झ्राश्कि सहयोग (झ्राई टी 
ई स्री) के कुछ अन्य ऊफ्रियावलाप अग्नमलिखित रहे हैं--चुने और चावल के घान 
के प्रयोग द्वारा सीमेट के उत्पादत में परामर्ण प्रदान करने के लिए पनामा को 
सीमेट और इमारती सामग्री के सम्बन्ध मे राष्ट्रीय परिपद्‌ के दो-सदस्योय एक दल 
बा दौरा निवारामुग्रा को भारतीव सहायता के लिए विशिष्ट परियोजनाग्रो का 
पता लगएए जाने के लिए एक सरकारी तव नीकी-आथिक प्रतिनिधिमण्डल का दौरा, 
मरीजो के टलाज के लिए यमन लोक जनवादी गणराज्य को एक तीन-मदस्यीय 
चिकित्सा विजेपज्ञों के दव (प्रुप--]) का दौरा, और वियतनाम में दो सप्ताह 
की अवधि के दो प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमे से प्रत्येक को भारतीय विदेश व्यापार 
सस्थान के एक दल द्वारा आयोजित क्रिया जाएगा। सचिवालय प्रशिक्षण और 
प्रबन्ध सस्थान के दो-संदस्यीय एक दल द्वारा अगरुलिय में एक छह साप्वाहिकी 
प्रशिक्षण कार्यक्रम का ग्राबोजन जिया गया । वियतनाम के दो प्रतिनिधिमण्डलो ने 
चावन को खेतो झर भैंसो के प्रजनन के सम्बन्ध में सयुक्त अनुसन्धान कार्यक्रमों का 
पता लगाने के लिए भारत का दौरा जिया । दो उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल लघु 
उद्योग के क्षेत्र भे और भारतीय बेकिंग प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के लिए 
भारत आए। मारीज्ञस से एक दो-सदस्यीय दल ने उत्तर, पूर्व और दक्षिण के 
सप्रहातयों का अध्ययन करने छौर मारीशस में जत्तीय सप्रहालय स्थापित करने के 


ञ 
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सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी को एक रिपोर्ट प्रत्तुत करने के लिए दौरा किया । 
अफगानिस्तान, मारीक्ष और वियतनाम को इन देशों के संयुक्त प्रायोग के 
क्षेत्रधिकार के भन्तगगंत सहायता प्रदान की गई ॥ एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण 
तथा प्रदर्शन केन्द्र की अफ्रीका आथिक आबोग (ई सो ए) के तत्वाघान के 
अन्तर्गत डक्कर में स्थापता को गई । 

भारत का विदेश मन्व्रालय, विदेशी सरकारों की द्विपक्षीय आधार पर 
भारतीय विज्ञपज्ञों की भर्ती कराने में भी सहायता करता है । 

हिन्द महासागर और महाश्षक्तियों की प्रतिस्पर्सा 
तथा भारतीय सुरक्षा 

भारत की सुरक्षा एवं रक्षा के सन्दर्न मे हिन्द महासागर का झरना एक 
विशिष्ट स्थान है । भारत्त के राष्ट्रीय हित इस हिन्द महातागर से नो जुड़े हुए हैं। 
विश्व राजनीति भें हिन्द महासागर का अत्यधिक महत्त्व है। द्वितीय विश्वयुद्ध के 
पहले इसके अधिक्ताश तढीय छेत्रों पर ब्रिटेन का कब्जा या एवं तब इसे ब्रिढेन की 
भील कहा जाता था | द्वितीय विश्व युद्ध के समय नो सेना के महत्त्व में वृद्धि हो 
जाने के कारण विश्व के राजनीतिज्ञों की इप्टि ट्विन्द महासायर पर जा टिक्ली। 
तभी से हिन्द महासागर का महत्त्व गन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में बढ गया । पिछले कई 
वर्षों ते विश्व की बडी शक्तियों का तूफान हिन्द महासागर की तरफ है। बहुत 
समय पहले प्रमेरिकी लेखक एल्फ्रेड थेयर माहन ने कहा था छि“इक्त्री सवी शताब्दी 
में दुनिया के भाग्य का फंसला समुद्रों से हो होगा । * 

हिन्द महानागर विश्व का ठीसरा बडा महासागर है । यह 29,400 कि मी 
चौड़े क्षेत्र मे फेला हुआ है । यह 30" दक्षिस्यी अक्षाँझ से लेकर 40* दक्षिण प्रज्ञा 
ठक एवं 26' पूर्वी देशान्तर से 5 पूर्वी देखान्तर तक फैला हुआ्ला है । इस विशाल 
जल-स्षेत्र भे सामरिक इप्टि से महत्त्वपूर्ण द्वीउ जेने मेडामास्कर, मारोशस, श्रीसररा, 
भारत के अण्डमान- निकोबार और लक्षद्वोप, क्रिसमस एवं मालद्वीप श्रादि हैं। पूर्व 
की तरक निगापुर एक महत्त्ववूर्सं टाप है। नौगोलिक इप्टि से महत्त्वपूर्ण सोकोवा 
द्वीप तथा फारस को छाडी के निकट वहरीन दीप समूह है । 

अग्रेजो के अम्युदय से लेकर 3964 तक हिन्द महासागर पर ब्रिटेन का 
लगभग पूर्णो श्रधिकार रहा | 964 मे ब्रिटेन ने यह विश्चय किया कि बह इस 
छेज में अपनी संन्‍्य घक्ति को सोमित करेगा । ब्रिटेन के इस निर्यय ने अ्रमेरिशा को 
इस क्षेत्र में श्राने के लिए|प्रामन्त्रित किया । वस्तुत. हमेणां से झमेरिका की नीति यही 

रही सके जहौ-जहौ ने ब्रिटन हेटे वहौनवहा उसे पहुँच जाना चाहिए । इस जासदी जी 
जुरूआन उस समय हुई जब ब्रिटेन न चामोस दीप को यारीशत से प्रबंधानिक ठग 
से प्ललग करके डियाय्ो-यासिया दीप को 206 तक के लिए प्मेरिरा को पटूठे पर 
दे दिया | इसके बाद हिन्द महासागर का पानी मर्म होना प्रारम्न हो गये । 
महा्क्तियों का सधर्प 

प्रमेरिका-- हिन्द महासागर क्षेत्र मे अगरिक्ो से-य शसि के लक्ष्य जम्रांकित 

प्रबार हैं-- 
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() तेत एवं अन्य कच्चे माल के खोतो पर सुरंढ़ नियन्त्रण स्थापित 
करना । | 
(2) भ्ररब एवं अफ्रीकी देशो में व्याप्त एकता को तोडना । 
(3) बड़े-व्डे सेनिक ग्र्डो की श्ट खला द्वारा हिन्द महासागर को प्रशान्त 
व एटलांटिक महासागरों से जोडना एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वायु-मार्गों एबं जल+ 
मार्गों पर नियन्त्रर्म स्थापित करना । 
अपने इन्ही उद्देश्यों की पूति के लिए अमेरिका, सतत्‌ रूप से प्रयत्वशील 
है । द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने एक वडी शक्ति के रूप में 
साम्यवाद के प्रचार व प्रसार पर प्रतिवन्ध लगाने के लिए पूरे विश्व में सैनिक अड्डों 
की स्थापना का सिलसिला प्रारम्भ कर दिया । ब्रिटेन द्वारा डियागो-गासिया द्वीप 
को पढुठे पर देने के वाद अमेरिका ने इसे आधुनिकतम नौ-सैनिक तथा वायु स॑निक 
प्रड्डे के रूप मे विकसित कर लिया है । ग्रमेरिका के 50 से भी अधिक युद्धपोत हिन्द 
महासागर तथा प्ररव सागर में विचरण करते रहे हैं । सम्पूर्ण हिन्द महासागर क्षेत्र 
में श्रमेरिका तथा उसके मित्र देशों के करीब 29 सेनिक ग्रड्डे पहले से ही हैं । 
हिन्द महासागर मे अमेरिका के ग्रागमन व अड्डों के निर्माण का उद्देश्य वस्तुत 
सामरिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्णा स्थलो- स्वेज नहर, मलक्का, केप ऑफ गुड होप 
आदि क्षेत्रों पर नियन्त्रण स्थापित करना है। अ्रमेरिका ने हिन्द महासागर को 
तथा विशेषत फारस की खाडी एवं झरव सागर क्षेत्र को अपने महत्त्वपूर्ण हितो 
का क्षेत्र घोषित कर दिया है। केवल फारस की छाडी में 40 से भी ग्रधिक 
अमेरिकी लडाकू पोत गश्त लगा रहे हैं। प्रमेरिका का दावा है कि हिन्द महासागर 
में उसकी नौ-सेना की उपस्थित से इस क्षेत्र की सुरक्षा को बस मिला है एव 
यहाँ पर ग्राविपत्य स्थापित करने वाली प्रवृत्तियो पर रोक लगी है। एक भअ्रमेरिकी 
प्रवक्ता डेविड एडमण्डसन का कहना है कि हिन्द महासागर से महाशतक्तियों वी 
« सेना को हटाए जाने से ने केवल ब्राधारभूत अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारों का उल्लघन 
होता है बरन्‌ इससे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक संन्‍्य असन्तुलन के उभर 
जाने का खतरा है । 5 
वास्तव में प्रमेरिकी नीतियाँ हिन्द महासागर के तटीय देशों के हितों के 
विरुद्ध तथा गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों को आपस में भिडाने वाली है ताकि इस क्षेत्र मे 
उसी चौघराहट वनी रहे + 
सोबियत संघ--हिन्द महास्तागर में पद्ापंण करने बाली दूसरी महाशक्ति 
ओडिएक झछ्ठ है | प्रद्मापि जम़के फ़रास इस्च केक जे डिएापऐ-राएकिया जैसा क़ोई छह 
नही है फिर भी उसके थोत इस क्षेत्र मे निर्याध गति से चल रहे हैं । हिन्द महासागर 
के तटीय देशों से मधुर सम्बन्ध बनाने के लिए रूस औद्योगिक विकास के लिए 
आधिक सहायता देकर प्रपनी स्थिति मजबूत कर रहा है । हिन्द मदह्दासायर में रूस 
का प्रथम संनिक प्रवेश 967 मे हुआ जब उसने भ्रमेरिकी जहाजी बेडे पर तिगरानी 
रमने के लिए अपने कुछ जहाज भेजे थे । हिन्द महासागर के तटवर्ती देशो मे केन्या 
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को छोडकर शेप सभी स्थानों पर एसका पलड़ा भारी है। हिन्द महासागर के 6 अफीकी 
दीप देशो में से मेडागास्करं एवं सेन्ेल्स द्वीप सोवियत सप के प्रभाव' में हैं । क्मारो 
“व जिबूली में नी सोवियत प्रभाव व्याप्त हैं। सोमालिया में वारबेरा के पास सामरिक 
सचररा| स्टेशन स्थापित कर लिया है । खबर है कि सोवियत सघ ने अपना एक 
अड्डा भी बना लिया हैं जो परमाणु शक्ति-सम्पन्न विध्वसक्लों से लेंस है एवं इसमे 
लगभग 20 जहाज हैं। सोवियत स्रध ने हिन्द महासागर में परमाणुचालिद 
पनटुब्बियो इलेक्ट्रॉनिक मदुआरे पोत एवं बुद्धपोत भी रख छोटे हैं । ऐसा करके वह 
अमेरिका की धेरेवन्दी को ठोडने पर आ्रामादा है। दक्षिणी घमन का सोशोवा उसके 
युद्धपोनो के ठहरने का महत्त्वपूर्ण वन्दरयाह्‌ वन गया है । 


वास्तव में नोवियड सध बातो से काफी चिन्ताग्रस्त है । पहला यह कि हिल्द 
भहांसागर में अमेरिका द्वारा तोब्र कार्यवाहियों से उसे अपने हिंत प्सुरक्षित दिखलाई 
दे रहे हैं। दूसरा तवा अधिक महत्त्वपूर्ण कारण है कि उत्तर-पश्चिम हिन्द महासागर 
मे श्रमेरिको नौ-सेना को निरन्तर उपस्थिति-वह नी अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रो 
दे पनडुब्वियां के प्रक्लेपास्त्रों सहित वह सोवियत सघ के लिए वास्तविक खतरा पेंदा 
करती है क्योंकि अनंक सोवियत नथर व वन्दरगाह अमेरिको प्रह्मार-क्षेत्र की परिधि 
के अन्तरगंत भाते हैं । इन्हीं दोनो कारणों से वह मिश्चित रएनीति अपनाएं हुए हैं। 
इसके झनुसार एक तरफ तो अमेरिका के साथ इस क्षेत्र मे भरक्ति-सन्तुलन बनाए हुए 
हैं। दूसरी तरफ वह तटवर्ती देशों की इस माँग का कि हिन्द महासागर में अमेरिका 
की उद्ृष्डतापूर्ण योजनाएँ समाप्व को जाएँ एवं इसमे शान्ति श्षेत्र बनाया जाए, का 
समर्थन भी करता हैं ताकि यहाँ को राजनोतिक स्थिति पर प्रभाव डाला जाए व 
इस क्षेत में बहने वाली हवा में सोवियत समर्थक गध भरी जा सके । आज स्थिति 
यह है कि उसके भी लगभग 50 बरुद्धपोत इस क्षित में मण्डरा रहे हैं॥ रूस विश्व को 
यह दर्शाना चाहता है कि उसके पास नी एक विज्व-व्यापी सामुद्रिक शक्ति है । 


चोन- चीन इस क्षेत में रूस के प्रभाव से चिन्तित है । उसे भय है कि कही 
सोवियत संघ स्थज मार्गे के अलावा जलीय मार्ग को भी झवरुद्ध न कर दे । इसीलिए 
उसने पाविस्तान द्वारा कब्जे में लिए गए कश्मोर क्षेत्र में चीन से कराची जाने 
चाली सइत वनों ली है । अ्रव यह तजानिया, जाँदिया, जजीबार में नौ-सैनिक 
अइटे बनाना चाहता है । < हल्ला - 

जापान --जहाँ तक जोपान का सम्बन्ध है, उसने प्रश्नी तक अपने व्यापारिक 
ममुद्दी वेडो का हो विकास किया हैं। वह भारत व प्रन्य दट्वर्ती देशों से सनिज व 
ग्रन्य कच्चा माल झ्रायाव करता है एवं व्‌ इन देशों को झपना झौद्योगिक माल 
निर्यात करने की भी इच्छा रखता हे | प्रत: कालान्तर में वह भी भपने व्याप,रिव 
मार्गों की रक्षा के लिए सैनिक गतिविधियाँ बढाने की वात पर मंम्भीरता से विचार 
कर सकता है। इस महासागर में अब प्रास्ट्रेलिया ने भी झपने युद्धपोत रखने की 
घोषणा कर दी है 4 
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फ्रॉस--फ्रांस हिन्द महासागर का पुराना खिलाडो रह चुका है अत” वहू 
महाशक्तियों पर-नणर रखते-हुए दो तरह से कार्य रहा है । एक तो खाडी-द्षेत्र में 
युद्धोपयोगी शस्त्रों के सौदागर के रूप में, दूसरे अपने अड्डे के संरक्षक के रूप में । 
फ्रॉस के पास जिब्रौरी, रियूनियर, क्रोजेट, एम्बडडंम एवं केण्डलेन, प्रादि सामरिक 
झड्डे हैं। ! गि 
हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनान का प्रयास 
हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने का क्‍्मभिश्राय यह है कि इस क्षेत्र में 
बाहरी शक्तियो की सैन्य उपस्थिति रहे, बाह्य शक्तियों के सैनिक अड्डों तथा 
प्रतिदन्द्रिता बी समाप्ति हो, शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सामुद्रिक स्वतन्त्रता हो श्रौद 
शात्ति क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त हो। हिन्द महासामर मे 
महाशक्तियों की घुसपैठ का राष्टीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निरन्तर विरोध किया 
जाता रह है । सर्वप्रथम भारत ने विरोध का भण्डा खड़ा क्विया प्रोर धीरे-धीरे 
अन्य तटवर्ती देशो ने भी स्थिति की गम्भीरता ऑक्ते हुए «हिन्द महासागर को 
शाउ्ति क्षेत्र घोषित करने के लिए आवाज उठाई । 
सबसे पहले लुसाका में सन्‌ 970 में झ्रायोजित तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन 
में भारत ने इसे शान्ति क्षेत्र धोषित करते की माँग की। माह़ीशझ, बगलादेश। 
श्रीलका ने भी इसका समर्थन किया । यही भावना 976 में श्रीलका मे हुए पाँचवें 
गुट-निरपेक्ष सम्मेलन मे व्यक्त की गई । परन्तु विभिन्न प्रस्ताज़ो के बावजूद महाशक्तियो 
का खेल जारी रहा । मार्च, 979 मे रूस के प्रधानमन्त्री कोसीग्रिन ने भारत यात्रा 
के दौरान भारत के साथ इस बात,पर पूर्ण सहमति व्यक्त की क्रि हिन्द महासागर 
को शान्ति क्षेब-बनाए रखा जाय । उन्होन इस क्षेत्र मे ग्रपना कोई भड्डा न बनाने 
का बचन दिया परन्तु साथ ही वह भी कहा कि जब तक झमेरिका भी ऐसा कोई 
बायदा नही करता, शान्ति को सम्भावना सदिग्ध है ।, अमेरिका फिलहान ऐसी 
किसी सम्भावना से इन्कार करता है । ५ हर 
यह क॒हा जा सकता है कि हिस्द महासागर मे बडे देशों के प्पने-प्रपने हिंत 
एव स्वार्थ है एवं इनको पूर्ति के लिए वे इस क्षेत्र मे प्रव अधिक सक्रिय हो गए हैं । 
अमेरिका एवं सोवियत सध जंसे बड़े देशो का प्रत्यक्ष घ्येय अपने राजनीतिक प्रभावों 
के क्षेत्र मे श्रश्चिक से ग्धिक विस्तार करने का ही है एवं यद्धि ठटवर्ती देश उनकी 
हाँ में हाँ मित्ाने से इन्कार कर दे तो वे इन पर सैनिक दवाव डालने की स्थिति में 
भी हैं । वे महाशक्तियाँ ऐसा झपने राष्ट्रीय हिठो की ग्राइ मे ही कर रही है । चीन 
त्तों वस्तुत एक छोटी मछवी के समान ही है जिसकी न तो कोई विशिष्ट छवि ही 
है एय न ही एक प्रभावी सेनिक शक्ति । हाँ, भारत जैसे देशों के लिए जिसकी 
सीमाएँ इस महासागर से मिलती हैं; वह सोघा खतरा उत्पन्न करने की स्थिति में 
अ्रवश्य है । ब्रिदेत-फ़ास व झास्ट्रेलिया जँसे देशों की भूमिकाएँ स्वतन्त रूप मे न 
होकर सहायक ही हो सकती हैं । यदि इस मद्भास+/गरीय क्षेत्र से राजनीतिक, एव 
मैत्रिक प्रतिदन्द्धिताओं दो कुछ वर्षों के लिए अलग्र कर दिया जाय फिर भी यह पहद्दा 
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जा सकता है कि दस क्षेत्र मे विद्यमान असीम प्राकृतिक सम्पदा के दोहव का आकर्षण 
ही इन बडी शक्तियों की त्रापमी होड का एक दूसरा महत्त्वपूर्णा कारण है । झतः 
यह कहा जा सकता है कि हिन्द महासागर में बडी शक्तियों के बीच जो संघर्ष 
इप्टिगोचर हो रहा है वह न केवल पूर्वेवत्‌ कायम ही रहेगा वरन्‌ उसम तीव्रता होने 
की भी संम्भावना है १ 


भारत के लिए हिन्द महासागर का महत्त्व 

इस महासागर का नामकरण इस बात को सिद्ध कर देता है कि इससे सदसे 
ग्रधिक मह॒त्त्वपूर्णो रिश्ता भारत का ही है। भारत एक प्रायद्वीप है जिसे तीन तरफ 
से हिन्द महासागर विस्तृत रूप से घेरे हुए है ॥ भारत की तर्टीय रेखा हिन्द महासागर 
ही निर्धारित करता है । प्राचीन काल से ही भारत का इतिहास इस महासागर से 
सम्बद्ध रहा है । 

भारत के लिये हिन्द भहासागर के महत्त्व को निम्न बिन्दुओं के प्राघार पर 
ग्रौँका जा सकता है--+ 

(क) हिन्द महासागर पर किसी विदेशी शक्ति के श्रमुत्व का सीधा प्रभाव 
भारत की आथिक व्यवस्था पर पड सकता है। अत. उसे अपने राष्ट्रीय हिंतो व 
अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इस भहास्तागर पर अपना वर्चस्व स्थापित करना 
चाहिए । 

(ख) भारत झपने लगभग 3535 मोल लम्बे तदीय क्षेत्र की समुचित रक्षा- 
व्यवस्था की रेप्टि से इस महासागर की झनदेसी नहीं कर सकता । भारत पर तीत 
दिशाओ म॑ समुद्री ग्राक्रमण की सम्भावना बनतो है । 

(ग) यह सत्य है कि गव तक भारत पर अधिकाँथ ग्राक्रमण स्थल से ही 
होते रहे है फिर भी भ्राज इस समुद्र से सशस्त्र आक्रमण को सम्भावनाएँ सर्वाधिक 
हैं क्योकि यह बडे देशो की संनिक प्रतिद्वन्द्िता का असाडा बन गया है। ये शक्तियाँ 
भारत के भर्मृस्थल को भेदने की क्षमता रखती हैं । 

(ध) हिन्द महासागर में स्थित द्वीपो का भी अपना एक सामरिक महददत्त्व 
है । भरत" भारत को झपने 200 से भी अधिक द्वीपो की कारगार तरीके से रक्षा 
करने के साथ-साथ अपने 200 ममुद्री मील तक के आाथिक छ्लेद्र की भी स्का 
करनी है । 

(3) भारत का जसयी अतियत थे भी अधिक व्यापार इसी समुद्री माय के 
हो होता है एवम्‌ इसी के माध्यम से उसका लगभग 30 देशो के स्राथ व्यापारिक 
सम्बन्ध है. प्रत उसे अपने इस व्यापार की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करनी 
चाहिए । 

(च) भारत के लिए तो इस महासागर का महत्त्व सर्दाथिक है ही परन्तु 
चालोस से अधिक उटवर्ती देगो के लिए भी यह अत्यन्त महत्व का है । भारत के 
इन तदवर्ती देशो के साथ इसी महासागर के माध्यम से राजनीतिक, म्ाथिक, 
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साँस्क्रतिक एवम्‌ व्यापारिक सम्बन्ध कायम है इसलिए वे तटवर्ती देश सहज ही 
भारत से इस क्षेत्र मे शक्ति वनाएं रसने की अपेक्षा करते हैं। भव" हिन्द महाध्षागर 
पर प्रभाव तथा नियन्वण न केवल भारत के राष्ट्रीय हितों के सन्दर्म में ही 
अ्रपरिहाय॑ है वरन्‌ ऐसा अन्य तटवर्ती देशो की रक्षा के लिए भी जरूरी है । 

भारत प्पने सामुद्रिक मार्गों के विकास के लिए हिन्दमहासागर पर झाश्चित 
है बयोकि तीन तरफ से भारतीय तटो का स्पर्श हिन्दमहासागर ही करता है। 
हिन्दमहासागर के अतिरिक्त कसी अन्य सागर पर भारत प्रपने वन्दरगाहो के लिए 
अवलम्बित नहीं हो सकता | भारत का 85 प्रतिशत से भी अधिक व्यायार समुद्र 
द्वारा सम्पन्न होता है । तटवर्ती देशो मे भारत की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है 
क्योकि चीन के बाद बही सबसे बडे क्षेत्रफल और सबसे अधिक जनसख्या वाला देश 
है। भारत के सामने यह गम्भीर समस्या है कि वह हिन्द महासागर में महाशक्तियो 
की धुम्॒पैंठ को यथाशक्ति रोके । भारत अपने बलवूते पर तो ऐसा करने की क्षमता 
नहीं रखता परन्तु वह घुसपैठ के स्तर मे ग्रन्य देशों के सहयोग से थोडा बहुत 
परिवतंन भ्रवश्य ला सकता है । 
महाशक्तियों का प्रवेश रोकने के उपाय 

(4) हिन्द महासागर के तटवर्ती देश अपना एक झलग सगठन बना कर 
यह निश्चय करें कि अपने यहाँ इन शक्तियों का कोई संनिक प्रडडा नही रहने देंगे । 
बस्तुत यह भत्यन्त दुष्कर काम है फिर भी यदि सम्भव हो जाए तो इतना तय है 
कि हिन्द भहासागर मे महाशक्तियो के प्रवेश का द्वार बन्द हो जाए । 

(2) दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सोवियत सध और अमेरिका में 
अभ्पने पक्ष का प्रचार करके प्रवल जनमत बनाया जाए एवं जनमत के माध्यम से उन 
देशो की सरकारों पर इस बात के लिए दवाव डाला जाए कि वे हिन्द महासागर 
मे घुसपैठ न करें । 

यह कहा जा सबता है कि ईरान से लेकर इण्डोनेशिया तक के हिन्द 

महासागरीय क्षेत्र भे यदि दिसी देश की विशिष्ट स्थिति है तो भारत की ही हैं । इस 
सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि 97 के भारत-पाक युद्ध के बाद से 
भारत दक्षिण एशिया में निश्चित रूप से एक प्रादेशिक सत्ता या शक्ति के रूप में 
उभर चुका है। जरूरत इस बात की है कि वह अपने प्रभाव को देक्षिण पूर्वी 
एशिया एवं पश्चिम एशिया तक बढ़ाए । 

न्ज्य रडूले, दी, गएहि, ईरएत ररपन युद् मम्पप्त, नही: रो, ज्यता वो, बरी, एस्करिप, 
इस स्थिति से ग्रनुचित लाभ उठा सकती हैं एवं जिसका प्रभाव हिन्द महासागर की 
मोर्चाबन्दी पर भी पडे बिना नहीं रहेगा । झत यह झावश्यक है कि भारत समूचे 
हिन्द महासागर क्षेत्र वी राजनीतिक स्थिरता के लिए निरन्तर प्रयास करे। 

भारत महाशक्षितयों के घेरे में : एक विश्लेपर 

इतिहास के इस साक्ष्य को यदि हम भ्राज के परिप्रेश्य में देखे तो लगता है 

कि भारतीय जन-जीवन पर बार-बार आने वाले दे सकट प्राज भी दले नहीं हैं । 
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है| 

विश्व की महाशक्तियों मे अरब भी होड है कि भारत किसके प्रभाव में रहे । अतः 
हम कह सकते है--भारत झ्ञाज विश्व की महान्कक्तियो के घेरे मे है ।उसके चतुदिक 
ऐसे जाल विछाए जा रहे है ताकि वह किसी न किसी महाशक्ति-की शररा में जा 
जाएं। भ्रत इस कुटनीतिक और सामरिक परिवेश पर एक इष्टि डालना आवश्यक 
हो जाता है । 

सीमः श्रौर पड़ौसी--भारत को पश्चिमी सोमा जहाँ पाकिस्तान से जुड़ती 
है, वही पश्चिमोत्तर से उत्तर और पूर्वोत्तर सीमा तक चीन”का विस्तार है । नेपाल 
और भूटान प्रवश्य ही दो स्वतस्त्र राष्ट्र हैं, किन्तु नेपाल संनिक शक्ति नही है। वह 
यदि भारत का शत्रु नही है, तो कोई उड़ा मित्र भी नही $ 

रही भूटान की वात, वह भारत का सहयोगी देश है । चीन की नजर उस पर 
भी है, लेकिन भूटान की प्रतिरक्षा का भार भारत पर है श्रत चीन सहमा हुआ है । 

पूर्व के दो प्रडीसी बर्मा झौर बगलादेश चीन तथा महाशक्तियो के साथ अपने 
समीकरण जमाए हुए हैं। भारत की दक्षिणी की सीमा पर श्रीलका का विशेष महत्त्व 
है जिसका भुकाव प्रमरीका की ओर रहा है । 

भारत फी सामरिक स्थिति श्ौर पाकिस्तान -पाफऊिस्तान भारत के लिए 
एक प्रमुख चुनौती वन गया है। भ्रमेरिका से मिलने वाली सारी सहायता पाकिस्तान 
के अनुसार प्रफानिस्तान सीमा की सुरक्षा के उद्देश्य से प्राप्त हो रही'है, किन्तु 
वास्तविकता यह है कि प्राकेत्ताव भारत की सामरिक घेबरेस्दी में अमेरिका की 
मदद कर रहा है । पाकिस्तान की सीमा पश्चिमोत्तर भारत (जम्मू-कश्मीर सीमा) 
से लेकर अरब सागर तक' फली है । पजाब, राजस्थान, गुजरात ऐसे सवेदनशील 
प्रदेशो मे ग्राएं दित पाकिस्तान से घुसर्यठ जारी रहनी है। तस्करी और विधटनकारी 
गतिविधियों का पाकिस्तानी जाल भारतीय सीमा पर इतना विशाल और जटिल है 
कि उसे वेघ पाना भारती य सीमा-सुरक्षा बल के लिए भी कठिस पड़ रहा है। थार 
के रेगिस्तान का विघ्वार घुसपैठ के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है इसी तरह 
ऋच्छ की समुदी सीमा भीषण दल-दल ओर अभेद्य वनराजि का क्षेत्र है। झतः 
उसको भी पार पाना कठिन हो जाता है। ये सारे ऐसे ग्राधार हैं, जो सामरिक्र 
इृष्टि से भारत के विरुद्ध पढ़ते है। पाकिस्तान ने चीन के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करके नई रणनीति तैयार की है। कराकोरम मार्ग के माध्यम से प्रव चीन श्र 
पाकिस्तान इस कदर जुड जाते हैं कि भारतीय सैनिक गतिविधि के किसो भी रहस्प 
को बनाए रखना दुष्कर हो जाता है । 

भारत के विरुद्ध चीन-प्रमेरिका प्लौर पाकिस्तान का “त्रिगुट' काम कर रहा 
है । भारत वा मित्र सोवियत सघ झफगानिस्तान से बेठक़र भारतीय उप-महादीप * 
की प्रत्येक गतिविधि का जायजा ले रहा है । श्र 

भारती झौर उसके पडोसियो की 'भू-राजनीतिक स्थिति बा विश्लेपर कर 


लेने के बाद स्‍प्रव महाशक्तियो की कुटनीतिक और सामरिक्र गतिविधियों पर दृष्टि 
डालना हावश्यक हो जाता है । 7 पु 
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आ्राज विश्व दो सेनिक गरुटो मे विभाजित है । (2) अमेरिकी तथा पश्चिमी 
यूरोपीय देशो का गुट (2) सोवियत तथा पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशो का समुह। 
इनके अतिरिक्त चीन एक ऐसी महाशक्ति है जो कि इन दोनों ग्रुटो को सन्तुलित 
करने का प्रयास कर रहा है लेकिन भारत की इष्टि से वह अप्यन्त ही महत्त्वपूर्ण 
हों जाता है क्योकि चीन भू-राजनीतिक दृष्टि से भारत को सर्वाधिक प्रभादित करता 
है। प. जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए चीन को अपने साथ लेने का ग्रसफ्ल प्रयास 
क्या था। दे जानते थे कि चीन की और से झ्राश्वस्त होने के वाद भारत न केबल 
एशिया झपितु विश्व मे' नए मानदण्ड स्थापित करने मे सफल हो सकता है किन्तु 

पने ही खेल मे ब्यस्त है । 

/ अमेरिको राजनीति के विधिध झ्रायाम--भारत के सन्दमें मे अमेरिकी 
रणनीति दुरगी है। वह न केव्रल सामरिक और आयुध बल से भारत पर प्रभाव 
रखना चाहता है ल्रषितु श्राधिक, सामाजिक और रसास्ट्रतिक परिवेश फो भी पूरी 
तरह प्रभावित कर रहा है । प्र 

पश्चिमी फूटनीति के प्रारम्भिक श्राधार-द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रमेरिका 
और ब्रिटेन में जो गठवंन्चन हुआ था उसने इस सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रभावित किया। 
भारत का विभाजन इसी उद्देश्य से किया गया था त/क्ति पाकिस्तान पश्चिमी 
कूटनोति का केन्द्र बना रह सके । कश्मीर की समस्या भी उसी कूटनीति का भ्रग है 
क्योंकि मिलोगट जो छि विश्व का सबसे ऊँचा हवाई अड्डा कहा जाता है, पश्चिमी 
दूरइप्टि का परिणाम था । अत उसको प्राकिस्तान के पास ही रहने देने वी मोजना 
पहले हीः बना खी गयी थी । भारत के घेराव की दप्टि से पाकिस्तान को भारत के 
दोनो ओर वनाया गया ताकि न केवल पव॑तीय क्षेत्र से अपितु समुद्री तट से भी भारत 
पर निगाह रखी जा सके । पाकिस्तान के साथ 959 भी द्विपक्षीय सुरक्षा सन्धि, 
सीटो झौर सेटो सन्धियो में प्रिकिस्तान को शामिल करने का उद्देश्य भी यही था। 

इस प्रकार पश्रमेरिका झौर ब्रिटेन ने सामरिक दृष्टि से घेराव की जो 
योजना बनायी थी वह कालान्तर में श्रतिफलित हुई । चूंकि उस समय पाकिस्तान 
और चीन के सम्बन्ध नही ये अ्रत* भारत कम से कम पाकिस्तान-घीन-ग्रमेरिका की 
घुरी का शिकार नही था । पाकिस्तान और चीन एक-दूसरे से सडक मार्ग से जुड़े 
भी नहीं थ। 962 में चीनी ग्राक्रमण के समय भारत को अमेरिकी मंदद की 
जहूरत पड़ी थी झौर वह मिल्री भी थी लेकिन अमेरिका के तत्कालीन यष्ट्रपति 
जॉन एफ कलनंडी को हत्या के वाद राजनीति ने नयी करवट ली और जानसन ने 
भारत के प्रति वेरुखी दिखाई 965 के युद्ध में अमेरिका ने खुचकर पराऊिस्तान 
का साथ दिया घोर इसी समय से चीत और पाविस्तान भी निकट आते क्रो भ्रातुर 
हुए और अब तो कराकोरम मार्य बन जाने के बाद स्थिति और भी बदल 
ययी है। + + ८ है -अनी5 

सियाचित ग्तेशियर--इस क्षेत्र मे दीन, प्राकिस्तग्न गठवन्धन को ग्रमेरिका 
प्रौर ब्रिटेन का प्राशीर्वाद प्राप्त है । नुत्रा घाटी वा पूरा क्षेत्र है वहा से चीच और 
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पाकिस्तान संयुक्त रूप से जासूसी करते है । विदेशियो के लिए यह क्षेत्र खुल, जाने 
से श्रव उनकी मदद अमेरिकी विशेषज्ञ भी कर सकते.है । पाकिस्तान चाहता है कि 
सियाचिन ग्लेशियर उसे प्राप्त हो जाए ताकि अ्रवसाई चिन मार्ग से उसका सम्पर्क हो 
सके और इस भश्रकार युद्ध के समय उसे चीन से पर्याप्त सेन्‍्य सामग्री प्राप्त हो सके । 

यदि उसका यह प्रयास सफल हो जाता है तो लद्बास मे लेह जाने वाले मार्ग 
पर बह कव्जा कर सकता है। अमेरिका झौर ब्रिटेन इस क्षेत्र को पाकिस्तान का 
बताने की कोशिश कर रहे हैं । 

* अमेरिका को सुविधाएँ--पाकिस्तान ने अमेरिका को समुद्री सुविधाएँ देने 
के साथ-साथ हवाई पट्टी बनाने की भी सुविधा प्रदान की है। सामरिक महृत्त्व 
के मकरान समुद्री तट पर (कराची के पश्चिम) ग्वादार, पसनी झौर जिवनी 
बन्दरगाहो पर अमेरिकी य्रुद्धपोतो के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई है 
उनको आधुनिक बनाया जा रहा है। यहाँ पर तीन हवाई पट्टियो का भी निर्माण 
हुआ्ना है । कहने के लिए यह झ्रफगानिस्तान मे रूस की मौजूदगी के कारण पाकिस्तान 
की सुरक्षा ब्यवस्था की तैयारी है किन्तु वास्तविकता भारतीय उपमहाद्वीप को 
निकट से परखने की अमरीकी राजनीति है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी 
पकड में और अधिक कर लेने के लिए उसे अत्याधुनिक आ्लायुधो की पूर्ति के साथ 
अति ग्राधुनिक तकनीक के हस्तान्तरण का भी आश्वासन दिया है । 

दियागो गरासिया--कन्या-कुमारी से 200 दक्षिण हिन्द महासागर में 
स्थित यह नौसविक अड्डा अपनी केन्द्रीय स्थिति के कारण भारत के घेराव का एक 
महत्वपूर्ण केन्द्र सावित हो सकता है। यहाँ से विश्वव्यापी वायु एवं समुद्री मचार 
व्यवस्था को नियन्त्रित किया जा सकता है। यहाँ न केवल भारी सख्या में हवाई 
पद्टिया और युद्ध पातो के ठहरने की व्यवस्था है यहाँ से कोई भी प्रमेरिकी विमान 
भारतीय क्षेत्र मे झाकर और बम वर्पा कर वापस जा सकता है ! लीबिया पर 
ब्रिटिश हवाई झड्डो से हमले इसके स्पष्ट प्रमाण हैं ! इतना ही नही यहाँ परमाणु 
अस्त्रो का भण्डार है ! यहाँ तैनात वी-52 वम वर्षक झासानी से हिन्द महासागर 
के किसी भी बन्दरगाह पर घण्टो तक प्रहार कर सकते है । 

हिन्द महासागर मे महाशक्तियो की होड़--हिन्द मह सागर में महाशक्तियो 
के वीच बढती होइ के पीछे भी भारत को नियन्तित रखने वा उद्देश्य है. क्योकि 
भारत इस क्षेत्र का बडा देश है । अत महाशक्तियाँ उसके पडौसी छोटे-छोटे देशो 
को भारत के विरुद्ध भडकाती हैं भौर इस तरह उनको अपने ग्रायुधो के बेचने तथा 
उन्हें अपने प्रभाव में रखने का प्रयास कर रही है । इससे अमेरिका हो नहीं रूस, 
चौन, ब्रिटेत, फाँस सभी सक्रिय है। इन महाशक्तियों का एक बड़ा स्वार्थ दस छ्षेत्र 
से कच्चे माल खनिज तेल, कपास, चीनी रबर, कच्चा लोहा आदि को प्राप्त करना 
भी है । वे इस वात से भी ग्रातकित हैं कि यदि भारत की तकनालाजी वो झौर 
ग्रधिक विकसित कर लिया जाता है तो उन्हे कच्चे माल की आपूर्ति बन्द हो सकती 
है ग्रोर उनके कारखानो में ताले पड सकते हैं झत. वे छोटे-छोटे देशों को भ्राथिक, 
सामरिक मदद के प्रलोभन भी देते रहते हैं। इतना ही नहीं इनके लिए ये महा 
शक्तियाँ अपने जहाजी वेडो युद्ध पोतो को हिन्द महासागर में सब्रिय रखती है भौर 
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इस क्षेत्र के राप्ट्रो के साथ मिलकर सामुद्रिक अड्डे कायम करने या छोटे-छोटे देशो 
से व्यापारिक एवं सैनिक सुविधाएँ प्राप्त करने के जोड-तोड करते रहते हैं ! 
अमेरिका का कहना है कि हिन्द महासायर उसके लिए झ्टलादिक महासागर 
और प्रशान्त महासागर को मिलाने बाला द्वार है श्रतः उसको सुरक्षित जलमार्ग बनाएं 
रखना उसका भ्रौर उसके मित्र देशो के लिए अनिवाय है। वह इसी तक के आधार पर, 
फारस की साडी से लेकर फिलीपीनन्‍्स तक निगरानो रखता है । उसके लिए मलकका- 
जलडमरू भच्य पर नियन्त्रण अत्यन्त आवश्यक है । एमी वात्न को लेकर वह एशियान 
देशों से अपनी दोस्ती बनाए रहा है । दूसरी ओर रूस और चीन भी हिन्द-महासागर 
तक पहुँचने की होड में है। इनमे से चीन ने तो कराकोरम मार्ग से होकर कराची 
पहुँचने और इस तरह से भरव सागर (ग्ररव जाडी) मे प्रदेश का मार्य बना लिया 
है । रुस का अफगानिस्तान मे आने का उद्देश्य भी यही बताया जाता है । चूंकि 
अफगानिस्तान स्थल अवरुद्ध (.370-.0००।८८०) देश है अत उसे हिन्द-महासागर 
तट पर जाने के पाकिस्तानी क्षेत्र को पार करना है और इसी क्षेत्र में अ्रमेरिको 
रुणनीति का गढ बन रहा है । घंसे कामरनन्‍्ह की खाडी मे इसका प्रवेश हो गया 
है और वहाँ से वह हिन्द महासागर मे आसानी से प्रवेश कर गया है फ़िर भी 
पश्चिम एशिया के क्षेत्र में उसकी सीघी पहुँच नहीं हो सकी है | झ्रत इस दृष्टि से 
बह भारत को अपने प्रभाव में करके भारतीय बन्दरगाहों की मुविधा प्राप्त करना 
चाहता है । लियोनिद ब्रेभनेव ने जो एशिया की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त 
प्रस्तावित किया था उसका उद्देश्य यही था । इस समय इसने एक नई रणनीति 
चोन के माध्यम से चली है । वेसे 'वीन इसे स्वीकार करेगा इसमे सन्देह है, किन्तु 
रूस झौर अमेरिका चीन के हमले का लाभ उठाकर भारत को अपने प्रभाव में रखने 


के लिए विशेष रूप से प्रातुर है। चीन स्वय उनकी कूटनीति को मात देकर भारत 
पर अपना दबाव बनाये रखना चाहता है। 


भारत एक परमार, शक्ति के रूप में भ्रौर इसका 
अन्तर्राष्ट्रीय रप्जनोति पर प्रभाव 


]8 मई, 974 को एक सफल भूगर्भीय परमाणु-विस्फोट द्वारा भारत 
परमाणु बिरादरी का छठा देश बन गया । भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि यह 
विस्फोट शान्तिपूणों कार्यों के लिए ही है और भारत शान्विपुर्ण कार्यों के लिए ही 
परमाणु शक्ति का उपयोग करना चाहता है। 

ग्रस्तर्राष्ट्रीय राजनीति के भ्रसग मे यह वात भी महत्त्वपूर्ण है कि परमाथु 
शक्ति के रूप भे भारत का उदय विश्व के ग्रनेक राष्ट्रो को पसम्द नहीं आया, 
"दबाव की राजनीति' मुपर हुई और कतिपय देशो मे भारत के विरुद्ध गठवन्धन 
पुनः झधिक उग्र रूप में प्रकट होते लगा | भारत के परमाणु विस्फोट पर सबसे 
तोखी प्रतिक्रिया झमेरिकी क्षेत्र में हुई अमेरिका ने न केवल झपनी झप्रसनता व्यक्त 
की, बल्कि यह भी कहा कि भारत के परमाणु विस्फोट से विश्व मे स्थायित्व को 
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आधाप पहुँचेगा । अ्रमेरिका की इस प्रतिक्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि वह नहीं 
चाहता कि कोई भ्रन्य देश परमाणु शस्त्र बनाए । 
भारत की परमाण, नीति भे परिवर्तन 

इस सन्दर्भ में भारत सरकार की परमाणु-नीति पर कुछ अधिक स्पष्ट 
विचार अपेक्षित है । 

* भारत में सफल भूमिगत परमाणु-परीक्षण की घोषणा करते हुए परमाणु 
ऊर्जा विभाग ने कहा था कि यह उस कार्यक्रम का अगर है जिसका उद्देश्य परमाणु- 
प्रायोगिकी के क्षेत्र में, विशेषकर खनन और मिट्टी हटाने के कार्य मे, परमाणु शक्ति 
के उपयोग में भारत को प्न्य देशों के समकक्ष रखना है | भारत सरकार ने इस 
बात की पुष्टि की कि भारत का परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है 
और परमाणु विस्फोटो के सैनिक उपयोग के सख्त खिलाफ हे । 

न्यूजवीक को दिए गए इण्टरव्यू में स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँवी ने 
भारत की स्थिति को पुन स्पष्ट विया । परमाणु टेक्नोलोजी में सक्षम देश और 
परश्माणु हथियार रसने वाले देश में अन्तर है । हमारा देश परमाणु हथियार वाला 
देश नदी है, हमारे पास कोई परमाणु वम नहीं हे । हमारा इरादा इस जानकारी 
का या इस शक्ति को शान्तिपुर्ण कार्यो के अलावा अन्य किसी कार्य में इस्तेमाल 
का नही है। हमारे पडौसियों को झिसी प्रकार का भय नही होना चाहिए । सच तो 
यह है जि हम दस परीक्षण को विज्ञान और टेक्नोलोजी में हो रही प्रगति के समकक्ष 
रहने के लिए विए जा रहे श्रपन अ्नुसधान कार्य का एक अग मानते है । इसके लिए 
कोई नई बजटनय्यवस्था नहीं थी गई, इस पर कोई विदेशी मुद्रा खर्च नही की गई 
और इसके लिए हम विसी प्न्य देश पर निर्भर नहीं थे । 

भारत ने परमाणु-शस्त् नियेध सन्धि !968 पर हस्ताक्षर नहीं किए है 
क्योकि यह सन्धि पक्षपातयू्ं है । एक तरफ तो यह परमाणु हथियारों वाले राष्ट्रों 
को इस वात की छुट देती है कि वे श्राणविक हथिया रो का परीक्षण करते रहे प्रौर 
दूसरी ओर श्रन्प राष्ट्रों को इस वात की छूट नहीं देती कि वे शान्तिपूर्णो उद्देश्यो के 
लिए भूमिगत परमाणु परीक्ष ण, टेफ्नोलोजी का विकास कर सके। भारत ने 
वायु-मण्डल में या समुद्र में परीक्षत् नहीं किया क्योकि इससे बातारण बहुत ज्यादा 
दूषित हो जाता हैं श्रौर झासप्राम के जन-जीवन को खतरा भी हो जाता है, हालांकि 
इस तरह के परीक्षण भारत दस यर्ष पहले भी कर सकता था । 

भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के आरम्भ से ही दो मुख्य उद्देश्य रहे है-- 
ऊर्जा का उत्पादेन और उद्योग, चित्रित्मा, कृपि-अनुसन्धान और प्रम्य स्तेत्रो मे 
रडियो ब्राइसोटोपो का उपयोग और अपन आणएविक प्रयत्नों के लिए कौशल, साज- 
सामान झौर तकनीक के मामले में आ्रात्मनिर्भर हुआ जाए। 

भारत को विदेश नोति का मूल्योंकन 

भारत को विदेश तीति पर अत्मविक आदर्शवादी झौर भायना-श्रधान होने 

का प्रारोप लगाया जाता रहा है यह भी कटद्ठा जाता है कि हमारो विदेश तोति 


भारत की विदेश नीति 2] 


सोवियत सप्र से प्रभावित हे और इजरायल, जरव राज्यों आदि के सन्दर्म में इसका 
रवेया पक्षपातपूर्णो रहा है । यह भी झ्राक्षेप लगाया जाता है कि हमारी नीति राष्ट्रीय 
हिलो के प्रतिकूज सिद्ध हुई है । 


भारतीय विदेश नीति की ग्यालोचनाएँ नेहरू और हाम्त्री में अधिक तीव्र 
थी । श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भारत की गुट-निरपेक्ष नीति के मौलिक सिद्धाग्तो 
की पूर्णो रक्षा करते हुए उस्ते यथार्थवादी दिशा दी और राष्ट्रीय हितों के सर्वथा 
ग्रनुकूल मिद्ध कर दिखाया । किसी भी नीति की सफलता उसके कुशल क्रियान्वयन 
पर निर्भर करती है | नेहरू-काल में श्रावश्यक था कि नवोदित भारत-राष्ट्र की 
आर्तिक समृद्धि की आधारकश्िला रखी जाएं, विभायव-जन्य परिस्थितियों को 
निपटाया जाए झौर पड़ोसी शत्रु-राष्ट्रो के प्रति भी तुष्टिकरया की नीति अपनाते 
हुए युद्ध की सम्भावनाओं को ययासाध्य दाला जाए। इसीलिए चीन के साओआज्य- 
वादी इरादो को कुछ-ऊुछ भांपते हुए भी और पाकिस्तान की घनुता को भली-भांति 
समभते हुए भी श्री नेहरू ने भारत को ऐसे नैतिक धरातल पर सडा करने थी चेप्टा 
वी जिससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ मे भारत को प्रतिष्ठा भी मिले, पूंजीवादी झौर साम्यवादी 
दोनो ही घिविर उसकी आवाज सुनें श्रोर उसकी सहायता के लिए तत्पर रहे, साथ ही 
युद्ध की सम्भावना भी टलती रहे ताकि भारत भविष्य मे शक्तिशाली वनने के लिए 
आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण कर सके । थ्री नेहरू को अपने उद्देश्य मे 962 से 
पूर्व तक पर्याप्त सप्लता प्राप्त हुई । 2962 के चीनी झ्राक्रमण ने उनकी घान्तिवादी 
नीति को गहरा प्राधात पहुँचाया, लेकिन गुट-निरपेक्षता की उपयोगिता में उनकी 
आस्था समाप्त नही हुई क्योक्ति सकटकाल में सोवियत गुट झोर पश्चिमी गुट दोनो 
ने भारत को अपना समर्थन दिया। फिर भी इस आक्रमण ने श्री नेहरू को वह 
अनुभूति करा दी कि ध्रव विदेश नीति को यवार्थवाद की झोर मोडा जाए तथा 
गुट-निरपेक्षता पर अमल करते हुए सैनिक इप्टि से भी भारत को शक्तिघाली बनाया 
जाएं । श्री नेहरू यथायंवादी नीति का झनुसरण कर भारत को शक्तिशाली बनाने 
वी इष्टि से झ्रावश्यक आथिक और संनिक उद्योगो तथा कल-का रखानों की ग्राघार- 
भूमि का पहले ही निर्माण कर चुके ये । 

लाल बहादुर घास्त्री ने नेहूू नीति को आगे वढाया और भारतीय विदेश 
नीति में आदर्श वाद तथा यथार्थवाद का सुन्दर समस्वय रिया । पाप्रिस्तान को उसके 
आ्ाक्रमछा का मुःहतोड उत्तर देकर तथा अमेरिझा जेसो महाशक्ति के दवाव के आगे 
ने भुककर जहाँ श्री शास्त्रों ने यधायंवादी नीति का परिचय दिया वहाँ ताशकन्द 
समभौता करके गादशशवाद वो भी कायम रखा ॥ यद्यपि ताशकन्द-समभौता 
व्यावहारिक रूप से सफ्ल नही हझ्ना, तथापि थ्रत्देक युद्ध के बाद एस श्कार के 
समझौते न्यूनाधिक हेर-फेर के साथ करने ही पड़ते है । यदि पराजित राष्ट्र पर 
वर्माय शो सन्धि ऊँंसा कोई समभोता थोरा जाए तो उसके क्या दुष्परिण,म नि 
सक्त हैं, इसका इतिहास साक्षी है 
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श्री शास्त्री का प्रधानमन्त्रित्त-काल अत्यल्प रहा उनके निघन के बाद भारत 
की वागढोर श्रीमती इन्दिरा गाँधी क॑ हाथो मे आई । वगलादेश के मुक्ति-प्रान्दोलन, 
बगलादेश को मान्यता, अमेरिक्रा के प्रति छत, रूस के साथ सम्मानजनक तथा 
चुढ-निरपेक्षता पर आधारित मंत्री सन्धि, पाक शत्रुता का मुह तोड़ उत्तर आदि 
कार्यो द्वारा उन्होंने भारत के राष्ट्रीय हितों की कुशलता से रक्षा की | शिमला- 
समनौते द्वाश उन्होते यह भी पसिद्ध किया कि भारत सम्भ्राज्यवाद झौर उप॑निवेश- 
वाद का बिलकुल समर्थक नही है तथा पड़ौसी देशों के साथ और विश्व के हर राप्दू 
के साथ मेत्री का इच्छुक है । 

भारत उन गिने-चुने देशो में से था जिन्होने शुरू से ही कम्बोडिया झौर वियत- 
नाम के मुक्ति-आ्रन्दोलनों का समर्थन किया था | ऐसा करते हुए भारत ने प्रमेरिका 
तथा कुछ अन्य पश्चिमी राष्ट्रो की अप्रसन्नता भी मोल ली, लेकिन बदले में उसे 
दक्षिणी एशिया की जनता से जो सदुभावना प्राप्त हुई वह वुछ कम नहीं थी। अव 
काम्बोडिया का ग्रृह-मुद्ध समाप्त हो चुका है, वियतनाम से अमेरिका पलायन वर 
चुका हैं श्रैर उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हो चुका है । सोवियत 
सध के साथ सम्बन्धी का अधिकाधिक दंड होते जाना भारत की विदेश नीति की 
आएचर्यजनक सफलता है | वास्तव में भारत का विकास सोवियत विदेश नीति का 
भी एक झावश्यक भ्रग बन गया है। सोवियत रूस चाहता है कि एशिया में चौत 
एकमान महाशक्ति ने रहे | उसका मुकाबला करने के लिए कम से कम एक देश 
का होना जरूरी है। सोवियत नेता इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित है कि यह 
देश केवल भारत ही हो सबता है, ग्रौर इसीलिए न कैवल यान्जिकी के क्षेत्र में बल्कि 
वाशिज्य, उद्योग तथा गअन्य क्षेत्रों म भी सोवियत रूस भारत की सहायता कर रहा 
है । यह कहना गलत होगा कि भारत ने इसकी बहुत बडी वीमत चुकाई है। 
सोवियत रूस से सहायता लेते हुए भी भारत ने प्रपनी प्रमुसत्ता को दाव पर नहीं 
लगाया है । 

गुटननिरपेक्षता योर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की व्यापक प्रृष्ठभूमि में भारत 
ने अपने पड़ोसी देशो के साथ तथा विश्व के अन्य देशों के साथ मैजीपूर्रां सम्बन्ध 
विकसित करने में सफलता प्राप्त नी है। चीव और पाकिस्तान के प्रति भी भारत 
का रवँया बहुत ही रचनात्मक रहा है । उसके फलस्वरूप !976 से दीनों देशो के 
साथ पुन कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हो सके हैं | पडौमियों के प्रति भारत की नीति 
का लक्ष्य सदेव यही रहा है कि परस्पर विश्वास, समक-बू क और सहयोग के भ्राधार 
पर उनके साथ घनिष्ठ मैत्री, सम्बन्ध विकसित किए जाएं । भारत ने विश्व के सभी 
भागों में राष्ट्रवादी शक्तियों वी विजय का सूदेव स्वागत जिया है। इसी प्रत्ार 
कीरिया भर वियतनाम के एकीरण की प्रक्रिया भारत के लिए स्वायत-योग्य रह 
है । भारत का निश्चित मत है कि विकासय्रील राष्ट्रो के सहयोग न वेवल दुद्धतत्तर 
आत्म-विश्वास के लिए अनिवार्य हैँ बल्कि वर्ड राष्ट्रों के उम दवाव का मुबावला 
करने के लिए भी श्रावश्यक हैं जो विक्रासशील देशों को अपने प्रभाव ट्षेय मे लाने 





भारत की विदेश नीति 23 


के लिए डाला जा रहा है ताकि विश्व के विभिन्न भागों में उनके अपने हित 
अधिकाधिक विस्तृत हो सके । विकासशील देश ग्रात्मविश्वास, सहयोग और विकास 
के माध्यम से ही शातति और रिथरता की दिशा भे अपना योगदान दे सकते है प्रौर 
सभी वे एक ऐसी नई आथिक व्यवस्था वी स्थापना में सहायक हो सकते हैं जो 
विश्व के सभी रा्ट्रों के वीच सहयोग और मित्रता के झ्राधार पर स्थित हो । 
मा, 977 में थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व मे जनता पार्टी ने सत्ता 
सम्भाली । नई सरकार मे भारत के बुनियादी हितो को ध्यान मे रखते हुए विदेश 
नीति में मौलिक परिवर्तेन नही किया | नई सरकार ने भारत-रूस मैत्री के समर्थत 
द्वारा भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति को यधावत्‌ कायम रख कर रूसी शासकों को 
ग्राश्वस्त कर दिया । अमेरिका के प्रति विगत वर्षों का सम्बन्ध-शंयिल्य टूटना शुरू 
हुआ और चीन के साथ भावी सम्बन्ध स्थापवा के बारे में सावधानीपूर्वक कदम 
उठाने की तैयारी की यई। किसी भो देश की विदेश नीति वस्तुत उसके मूल 
राष्ट्रीय हितों और झाकाँक्षाओ के अनुकूल होती है और भारत भी अपने व्यवद्वार 
में यही कर रहा है । बगलादेश के साथ गयाजल पानी के विवाद के हल में भारत 


ने जो उदारता दिखाई वह पड़ौसी देशों के श्रति उसकी सहयोगी नीति का 
उदाहरगा थी । 


जनवरी, 980 में श्रीमती गांधी के पुन स्रत्तारूढ होने के बाद देश की 
विदेश नीति और भी प्रभावी हुईं | श्रीमती गाँधी के अयत्नो में महाशक्तियो, बडी 
शक्तियों और प्रन्य राष्ट्रों ने विभिन्न प्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याप्ो पर भारत के रूप को 
ज्यादा अच्छी तरह समझा । श्रीमती गाँधी की अ्रमेरिका-याता ने भारत के प्रति 
भ्रमेरिका की गलतफ्हमियो को बहुत कुछ दूर किया और उनकी सोवियत सध की 
यात्रा ने दोनों देशों की मैती को और मजबूत बनाया ।। श्रीमती गाँधी के प्रधान- 
मन्तित्व काल में भारत गुट-निरपेक्ष देशो के झान्दोलन का भध्यक्ष चुना गया और 
भारत ने सयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाप्रो और निकायो का प्रतिनिधित्व प्राप्त 
किया । पन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत्‌ में भारत की विदेश नीति की छाप स्पप्ट 
परिलक्षित होने लगी । के 

3 अक्टूबर, 984 को श्रीमती गांधी की निर्मम हत्या के बाद भारत का 
नेतृत्व श्री राजीव गाँधी के हाथो मे आया और उन्होने भारत की विदेश नीति को 
उसके परम्परागत ग्राधारों पर बनाए रखा है, अ्रफो-एशियाई देशो तथा गुट-निरपेक्ष 
ग्रान्दोलन में गहरी दिलचस्पी ली, तथा सोवियत सघ के साथ भारत की मंत्री को 
मजबूत बनाने के साथ-साथ अमेरिका के साथ सम्बन्ध सुधारने की भरपुर चेप्टा 
कीहे। 

विदेश नीति की सफलता की सबसे बडी रूसौटी है उसके द्वारा राप्ट्र की 
शक्ति में वृद्धि । निश्चय ही भारत पिछते चालोस वर्षों मे शक्ति बी दिशा में अग्रसर 
हुमा है झौर आज बह एक ठोस भाधार पर खडा है । 





(7%6 50#९६&॥३ 70९४ ० ९879) 


! । चीज कही विदेश नीति 





मास्यवादी चीन अयवा चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना । प्रक्तूवर, 
949 को हुई । च्यांय-काई-शेक पग्लोर उसका राष्ट्रवादी दल चीन के गृह युद्ध से 
साम्यवादियों के हाथो बुरी तरह पराजित हुआ्ना। सयुक्त राज्य प्रमेरिका ने च्यांग- 
काई-शेक को वर्षों तक भरपूर महायता दी, लेकिन माओ्रो-त्से-तु ग के नेतृत्व मे 
साम्यव।दी सेना ने अमेरिका की मनोकामना पूरो नही होने दी। च्याग-काई-गेक 
ने भाग कर चीन को मुख्य धरती से कुछ ही मील दूर फारमोमसा द्वीप मे शरण लेकर 
वही चीन की “निर्वासित सरवार' स्थापित कर ली । अमेरिका भोर नपुक्त राष्ट्रसघ 
इसी नरपार को जर्वात्‌ राष्ट्रवादी चीन को मान्यता देते रहे । चीन की मान्यता वा 
प्रश्न !949 से 25 अक्टूबर, 97] तछ अस्तर्राप्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख 
विवादास्पद वियय बना रहा । वास्तव में दो चीन की स्थिति कायम रही । दुनिया 
के लगभग 35 राज्यो दी मान्यता साम्यवादी चीन को प्राप्त थी और 42 देश 
ज्याँग-काई-शेक की राष्ट्रवादी सरकार को मान्यता देते थे | भारत ने प्रारम्भ से ही 
एक चीन के सिद्धान्त का ममर्थन करते हुए साम्यवादी चीन को मान्यता द दी थो। 
झ्रासिर 26 प्रक्टूबर, 97] की दो चीन वाली यह स्थिति समाप्त हो गई। संयुक्त 
राष्ट्र महासना ने राष्ट्रवादी (ताइवान या फारमोसा) सरकार के स्पान 
पर जनवादी (साम्यवादी) सरबार के प्रतिनिधि मण्डल को चीन छा वेधानिक 
प्रतिनिधि मानते का प्रल्यानिया का प्रस्ताव 35 के विरुद्ध 76 मतो से स्वीवार कर 
लिया । इस प्रवार 22 वर्ष का यह सघर्ष समाप्त हो गया जो चीन बी साम्यवादी 
सरवार को मसयुक्त राष्ट्र मे चीन का प्रतिनिधि बनाने के लिए चल रहा था। 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन का रूख सद्मा झाक्रामक रहा, पर माझ्रो छी मृत्यु के 
बाद नया नेतृत्व उदार होता गया । 

ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनोति में साम्यवादी चीन के उदय के परिणाम 

चीन न साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना एक प्रन्‍्तर्राप्ट्रीय महत्त्व वी घटना 

थी जिसने सम्पूर्ण विश्व-राजनीति को गम्भीर रूप से प्रभावित जिया स्‍्लोर उन 
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परिवतनो को जन्म दिया जो विश्व-राजनीति को लम्बे समय तक प्रभावित करते 
रहेगे-- 

प्रथम, स्वय चीन वी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर भारी प्रभाव पडा है। 
साम्यवादी ब्रान्ति से पूर्व भी यद्यपि चीन को पाँच बडी शक्तियों में स्थान श्राप्त था, 
तथापि सही अर्थों मे वह एक बड़ी शक्ति नही था । साम्यवादियों के नेतृत्व में एक 
सुसगठित झ्लौर शक्तिशाली चीन का उदय हुआ जो आज न केवल एक बडी शक्ति है 
बल्कि ग्रमेरिका और रूस के वाद तीसरी महाशक्ति भी गिना जाने लगा है । 


दूसरे, साम्यवादी चीन ने अन्तर्राप्ट्रीय जगत्‌ में एक नया शक्ति-सन्तुलन 
स्थापित कर लिया है । जिधर वह भुक जाए, सन्तुलग का पलडा उधर ही भुक 
जाएगा । चीन के समक्ष भारत ही एक ऐसी शक्ति है जो चीन-विरोधी पक्ष के साथ 
मिलकर शक्ति-सस्तुलन के दोनो पलडो को बहुत कुछ बराबर ता सकता है। ग्राज 
जबकि चीन सोवियत सध का प्रतिद्वन्द्री ववकर अमेरिका की ग्रोर दोस्ती का हाथ 
वढा रहा है, भारत का एक सन्तुलनकारी शक्ति के रूप मे विज्षेप महत्त्व हो गया है। 

तीसरे, साम्यवादी चीन के उदय के फलस्वरूप पश्चिमी देशों की नीति में 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ भौर चीन की शक्ति तथा प्रभाव श्राज भी उनवी नीति में 
नित नए मोड लाने मे सहायक है । लाल घीन के उदय के उपरान्त साम्यवाद के 
बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए ही अमेरिका ने ताइवान झ्रथवा फ्लारमोसा में 
ज्याँग की राष्ट्रवादी सरकार की रक्षा का उत्तरदायित्व सम्भाला, एथपिया में 
साम्पवादी-प्रवरोध की नीति पर प्राचरए शुरू किया और गेर-साम्यवादी तत्त्वो को 
अधिकाधिक आधिक तथा संनिक सहायता दी । साम्यवादी चीन के उदय से श्षोवियत 
गुट के शक्ति-सन्तुलन का जो पलडा कुक गया उसी से चिन्तित होकर साम्यवाद 
विरोधी प्रादेशिक सुरक्षा सगठनो की स्थापना के मार्ग का अ्नुसरस्य किया गया। 
चीन और रूस के बीच मतभेदो तथा प्रतिद्वन्द्विता का लाभ उठाते हुए अमेरिकी गुट 
का सर्वोपरि लक्ष्य मही है कि चीन को तोठ कर पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया 
जाएं । पेकियपिण्डी-वाशिगटन धुरी के सुदद भौर सबल होने को श्राशका से रूस का 
चिन्तित हो उठना और फलस्वरूप भारत की मैत्री के महत्त्व को ग्रधिकाधिक प्रनुभव 
करना स्वाभाविक है । 


चौथे, लाल चीन के उदय ने अमेरिका और उसके साथी-राष्ट्रो के बीच कुछ 
मतनद भी पैदा कर दिए, जो ग्रव कम हो गए हैं। अमेरिका ने चीन की साम्यवादी 
सरतार को मान्यता देने से इन्कार कर दिया था जबकि ब्रिटेन, फ्रांस ग्रादि ने अपने 
व्यापारिव लाभो के कारण उसे मान्यता प्रदान की और दसके साथ सम्पर्क बनाए । 
प्रत उनके और पमेरिका के बीच कुछ मन-मुटाव हो जाना स्वाभाविक था| भव 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों से विवश होकर भ्रमेरिका स्वय चीन की 
मैत्री के लिए लानाखित है, भ्रत चोन के सम्बन्ध में जो मतभेद पैदा हृए थे वे शिथिल 
पड गए है । 
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पाँचयें, चीन में साम्यवादियों की विजय सोवियत संध के लिए वरदान और 
अभिशाप दोनो ही प्विद्ध हुई है। वरदान इसलिए कि इससे जनसख्या, साधन-स्रोत 
और संन्‍्य-शक्ति की इप्टि से साम्यवादी जगत्‌ ग्रत्यधिक शक्ति-सम्पन्न हो गया और 
विश्व में शक्ति-सन्तुलन स्थापित हुआ । ग्रभिशाप इसलिए कि मा्रो-त्से-तुँग के 
नेतृत्व मे चीन सोवियत सघ का घोर प्रतिद्वन्द्री बवब गया और ग्राण सैद्धान्तिक 
संघर्ष की आड मे दोनो देश शक्ति-सधर्थ के भय से झाशकित है। 949 तक 
सोवियत संघ साम्यवादी जगत्‌ का एकछत्र असदिग्ध नेता था और विश्व के सभी 
साम्यवादी देश उसके अनुयायी थे, लेकिन साम्यवादी चीन के उदय ने रूसी नेतृत्व 
को चुनौती दी है । 

छठे, चीन की साम्यवादी क्रान्ति ने एक ओर तो एशिया तथा अफ्रीका में 
राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया और दूसरी श्रोर एशियाई एकता के विकास 
मे बाधा पहुँचाई। चीन का नेतृत्व 'फूद डालो और अपना उल्लू सीधा करो' की 
नीति में विश्वास रखता है । चीन भारत को अपना मुख्य प्रतिइन्द्री मानकर इस 
नीति पर चल रहा है कि एशिया ओर अफ्रीका के राष्ट्रो मे भारत-विरोधी वातावरण 
पदा करे । भारत उपमहाद्वीप में शान्ति की स्थापना में चीन की कोई रुचि नहीं है, 
इसलिए वह पाकिस्तान को भारी संनिक सहायता देकर भारत के विरुद्ध उकसाता 
रहता है । 

सातवें, चीन न केवल साम्यवादियों के लिए बल्कि प्रौद्योगिक दृष्ठि से पिछड़े 
देशों के लिए साम्यवादी सिद्धान्त और कुटिल दावपेचो के विकास का परीक्षण स्थल 
बन गया है ( 

ग्राउवें, साम्यवादी चीन के उदय का पूर्वी एवं दक्षिण-यूर्वी एशिया की ' 
राजनीति पर सबसे प्रधिक प्रभाव पडा है । चीन स्वय को पूर्ण रूप से एक महाशक्ति 
के रूप में प्रतिष्ठित देसना चाहता है और इसके लिए उसने सघर्ष तथा दबाव नीति 
का माय चुना है। सुदुरपुर्व मे जो सधपं है वह बहुत कुछ चीन की महत्त्वाकाँक्षा का 
भी परिणाम है| चीन मे साम्यवाद के उदय ने एशिया में घीन और अमेरिका वो 
तथा अब चीन, अमेरिका और रूस को एक-दूसरे का प्रदन प्रतिद्वन्द्री बना दिया है 
जिससे यह प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय मीति का विस्फोटक केन्द्र बना हुआ है। ., 

]92 प्ले जनरल स्मट्स ने कहा था--“विश्व-राजनीति का रगमच भ्रव 
यूरोप से टूर पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर में पहुँच गया है ।” ये शब्द 
रम्णददा' उस समण सत्प नही पे, लेकिन साप्पदादी चील के उदय के परदस्वरूप 
विश्व-राजनीति मे उत्पन्न परिवतंनो से घ्राज सत्य सिद्ध हो रहे हैं 

साम्यवादी चोन की विदेशम्नीति के श्राधारमृत्त तत्त्व 

साम्यवादी चीन ने अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धो के क्षेत्र मे जो नीति अपनाई है उसे 
अली प्रजार तभी समझा जा सकेगा जब हम चीनी विदेश नीति के सैद्धान्तिक प्राघार 
को समझ लें और इस दात से परिचित हो जाएं कि वह किन तत्त्वो, साथनों ग्रोर 
लद्यो पर ग्राधारित है । 
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आधारभूत तत्त्व 
साम्यवादी विचारधारए--हझस की भांति चीन की विदेश नीति भी मार्क्स 
प्रौर लेनित के सिद्धान्तों से पूर्णत प्रभावित ह। व्यूगाओची के झब्दों में, ' हमारो 
असफलताएँ माक्सेवाद-लेनिनवाद की नवीन पुप्टियाँ और नवीन सफलताएँ है।” 
साम्यवाद के मुख्य सिद्धान्त वर्गं-सधपं, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, पूँजीवाद 
का साम्राज्यवादी रूप आदि से चीन की विदेग नीति पर्याप्त प्रभावित है, इसलिए 
एशिया एवं अ्रफ्रीका में साम्यवाद के प्रसार को चीन अपना उत्तरदायित्व मानकर 
व्यवहार कर रहा है । चीनी नेताद्रों का विश्वास है कि विजय की प्राप्ति के लिए 
किसी एक ओर भुकना होगा-साम्राज्याद की ओर अथवा समाजवाद की शोर 
वटस्थवा ता केवल घोखा है, तीसरा मार्ग पाया ही नहीं जाता । माश्रो-त्से-तु ग ने 
माव्स लेनिन के सिद्धान्तो को चीनी सस्करणा का रूप दिया, उनका चीन के इतिहास 
गौर उसकी समस्यात्रो के समाधान से उपयोग किया । मा की मान्यता रही कि 
माक्सेवाद निराधार नही है बल्कि ठोस रूप मे है छिसे राष्ट्रीय रूप मे ग्रहण किया 
जाना तथा देशकालीन परिस्थितियों की अ्रनुरूपता के सन्दर्भ मे श्रपनाया जाना 
चाहिए | राज्य शासक वर्ग के हाथ में दमन का एक साधन है । 
राष्ट्रीय हित--चीन की विदेश नीति मे सिद्धान्त तथा राष्ट्रीय हित साथ- 
साथ चलते हैं । सिद्धान्त राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर हैं श्रौर राष्ट्रीय हित के 
अनुसार ही सिद्धान्तों का तिरूपणा किया जाता है। /चीनी नेतृत्व के प्रत्येक कार्य 
का मूल लक्ष्य देश के शक्ति-स्तर (209८-5४४०५) में इडि होना है । माम्रो वी 
स्पष्ट धारणा रही कि जो देश घीन को महान्‌ शक्ति न माने उसे मानने के लिए 
बाध्य किया जाए अथवा कोई बडी शक्ति उसे अपने समान न समझे तो उसको इसका 
पाठ पढ़ाया जाए। शक्ति की श्राध्ति और अभिवृद्धि के लिए साम्यवादी चीन किसी 
भी बलिदान को बडा नही मानता ।) 
पूजीबाद का बिरोध--चीन की विदेश नीति पूंजीवादी देशों के साथ घोर 
पतिद्वन्द्रिता की है। माओ पूंजीवाद के विनाभ पर साम्यवाद का महल खड़ा करना 
चाहता था । विश्व के देशो पे राष्ट्रवादी तत्तो को उभारकर वहाँ हमम्थवादी क्र/न्ति 
के उपयुक्त वातावरण वनाना चीन वी विदेश नीति का सूल सिद्धान्त है जो माश्नो के 
बाद भी जीवित है । 
भाशो का अ्रनुभमन-झपते जीवनकाल मे माग्नो चीन की सम्पूर्ण नीतियो 
का तिर्माता और स्चालक रहा श्रौर उनकी सीख को चीन शायद ही कभी भू 
सकेगा | मारो ने माक्संवाद और लेनिनवाद की नीतियों की व्याख्या की, चीन के 
साहित्य पौर कला के प्लादर्श एव स्तर निर्धारित किए तथा सभी राजनीतिक-संनिक 
आशिक कारंबादयाँ उसी के नाम से प्रचारित होती रही । माम्रो के तेतृत्व मे चीन 
डाय जो नीतियाँ ग्रपनाई गई हें वे शग्यद ही किसी अन्य नेत। के नेतृत्य में अपनाई 
जा मजती थी । फ_ायो का बह अरे का यह अभिमत चीनी विदेश नीति का केन्द्र-्विन्दु है क्रि 
राजनीतिक शक्ति उन्दूक की नली मे प्रादुम्ूत होती है। आरविक प्ायुधों से भी 
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आम्रो के अनुयायियो को भयभीत न होने की झिक्षा दी गई है। माह्नो का कहना 
था कि इन आयुधो के प्रयोग के बाद भी इतनी बडी सरया में चीनी बच जायेगे कि 
जे अपने स्वप्न की पूर्ति द्वारा एक उत्कृष्ट सम्यता का सृजन कर सकेंगे । माप्रो ने 
विदेश नीति को लचीला वनाया ताफि परिस्थितियों के अनुसार उसे ढाला जा सके 
इसलिए चीन की विदेश नीति में कभी एकरूपता या स्थायित्व नही रहा है । 

राष्ट्रवादिता-घीन की विदेश नोति राष्ट्रवादिता से ग्रोत-प्रीत है । साम्यवादी 
चीत को प्रपने देश की प्राचीन सभ्यता गौर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का गवें है जिसदी 
पुन प्राप्ति के लिए वह हर बलिदान के लिए तंबार है। माओ ने 949 में कहा 
था--हमारा राष्ट्र अब कभी भी अपमानित टाप्ट्र नद्दी होगा, हम उठ खटे हुए 
है ।” उम्र राष्ट्रवादिता से प्लोत-प्रोत होने के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मं चीन 
की नीति दूसरे देश की नीति से मेल नही साती । 

चीनी विदेश नीति के साधन 

साम्यवादी चीन विस्त रवाद और साम्राज्यवाद का आकाँक्षी हैँ । जिस 
किसी भी भू-भाग पर चीन बड कभी अ्रस्थायी या साममात का भी अधिवयर रहा 
था, उस्ते वर्तमान चीन श्रपना खोया हुआ भाग! मानता है। चीन॑ की विदेश नीति 
के साधन नैतिक सीमाओों से प्रतिवद्ध नहीं है, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए चौन 
कोई भी साधन प्रपनाने से रूकोच नहीं करता । चीनी विदेश नीति के मुख्य 
साधन ये है-- 

, युद्ध एवं हिसा-माझ्नो ते लिखा है--'हम साम्यवादी युद्ध को सर्वे 
व्यापक मानते हैं। युद्ध अनुचित होकर भी माक्संवादी होने पर सर्वधा उचित हों 
जाता है । माथ्रो की सीध् है कि सारा ससार वन्दूक की सहायता से ही बदला जा 
सकता है | शान्तिपूर्ण सह-ग्रस्तित्व की नीति क्रान्ति के विरुद्ध तथा मशोधनवाद की 
प्रतीक है । 

2 लसस्‍्दे संघर्ष की योजना -चीन के साम्यवादी तेताओ के प्रनुसार विश्व 
में साम्यवाद के प्रसार के लिए सघर्प की योजना का अनुसरण करना होगा । यह 
योजना साम्यवादी सिद्धान्तों पर आधारित है, लेकिन इसकी ब्याख्या माझ्नो की 
अपनी है (माप्नों का मत है वि प्रूंजीवादी देशों मे रद निश्चय भौर साहस नही 
होता, रत जब उनके विरुद्ध सावभानी के साथ ग्रवसर देसक्र लम्बा सपर्य छेडा 
जाएगा तो वे टिक नही सकेंगे । साम्यवादी राष्ट्रों के पीछे सिद्धान्त का बल' होता 
है गद ० राजनीति का अवलम्बन, इसलिए पूजीबादी देसों मे तोइ-फोड वर सबतें 
है वे सघर्ष की योजना के अधीन पश्चिमी देगो का तीय्र विरोध किया जाता 
है ग्रौर दूसरे देशों मे साम्यवादी दलों वी सहायता की जाती है । 

3 साम्यवादी प्रचार-मागश्रो चीन की विदेश नीति के लक्ष्यों था प्राप्त 
बरने के लिए विश्व के सनी गैर-्साम्यवारी देशों मे--विश्लेव-र एथिया तथा 
जशीया महावीर से साम्यव्रादी प्रचार का पतक्ष-पोपत्र रहा है बग्रौर नए नेतृत्व का 


से 
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दृष्टिकोण भी कुछ विपरीत प्रतीत नही होता । माओो का कहना था कि विश्व के 
साम्यवादी प्रान्दोलन चीन को आदर्श मानकर सशस्त्र रूप घारण कर लेंगे। 

4. संनिक सहायता कार्यक्रम--साम्यवाद वी स्थापना के लिए चीन दूसरे 
देशों को सेनिक सहायता देने का पक्षवर है, लेडिन उसे यह भरोसा होना चाहिए 
कि उस समय देझय के लक्ष्य लमभग बही हैं जो स्वय चीन के हैं तथा चीनी सहायता 
की प्रतिक्रिया स्थरूप यथासम्भव किसी बडें देश का मुकाबला न करना पडे श्ौर 
सहायता से चीन की सुरक्षा को सतरा पहुंचने को सम्भावना न हो । 

5 ज्ञान्तिपूर्य सह-अस्तित्व--इस साधन का उपयोग प्राय लोकप्रियता 
प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चीनी नेताग्रो ने शान्तिपूर्णा सह-अस्तित्व की 
नीति की व्याख्या इस प्रकार को है कि वे समय के अनुकूल युद्ध और शान्ति दोनो 
ही मार्ग अपनाने के लिए स्वतन्त्र हैं । 

6 दोहरी नोति--चीन की विदेशी नीति पर विचारघारा और रास्ट्रीय हित 
इन दो तत्त्वों का विश्ञेप प्रभाव है जिनमे झसन्तुलन पँदा हो जाने अघवा सामज्जस्य 
ने रहन पर जो नीति बन जाती है उसका अनुमान चीन और छूस के सम्बन्धो को 
देखकर लगाया जा सकता है इन दोनो देशो की नीति एक ही साथ सहयोग और 
प्रतिस्पर्दा की है । दोनो ही देश साम्यवाद का प्रसार करना चाहते हैं और दोनो हो 
पू'जीवाद के शत्रु हैं लेकिन दोनो ही के हित परस्पर विरोधी हैं। चीन रूसी नेतृत्व 
का भ्रमुवर नही रहना चाहता । नेतृत्व को होड़ व्यापक राष्ट्रीय हितो की दृष्टि से 
अत्यधिक सघर्पपूर्णा हो गई है और दोनो साम्यवादी राष्ट्र एक-दूसरे के विरुद्ध तोड- 
फोड के कूटनीतिक दाँव-पेच खेल रहे हैं। सेद्धान्तिक धरातल पर भी सहयोग- 

अमहयोग वा विचित्र संघर्ष है। रूस की वर्तमान विदेश नीति चौनियो की इप्टि में 
सशोघनवादी, बृजु प्रावादी तथा प्रतिक्रियावादी है पर यह समभ में नहीं श्राता कि 
चीन फिर स्वय अमेरिका की थ्रोर मित्रता का हाथ क्यो बढाने लगा हे । 
चीनी विदेश नीति के लक्ष्य या उद्देश्य 
सितम्बर, 949 में जन-परामां सम्मेलन मे साम्यवादी चौन की विदेश 
नीति का निरूपणा इन शब्दों मे किया गया--- 
“चीनी गणराज्य की विदेश नीति का उद्देश्य देश को स्वतन्त्रता, मम्प्रमुता 
व प्रादेशिक सम्मान की रक्षा करना, स्थायी विश्व शान्ति को सुरक्षित रखना, 
विभिन्न राज्यो में मैयीपूर्णा सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा ग्राक्रमण व युद्ध की 
साअ्नाज्यवादी नीति का विरोध करना है । चीनी गणराज्य विदेथो में वसने वाले 
चीनियो के उचित भ्रधिकारों और हितों को रक्षा के लिए भरसक प्रयास करेगा । 
बहू उन सनी लोगो को राजनीतिक शरख प्रदान करेगा जो जन-हिंत, शान्ति तथा 
जनतन्ध के विए सचातित संघर्ष में भाग लेने के कारण झपनी सरकारो द्वारा 
पीडित हो 7 

जब  प्वतुबर, 949 को चीन की साम्पवादी सरकार की स्थापना हुई 
तो विदेश नीति के ये लक्षण घोषित किए गए--() चीन की स्वतन्त्रता और 
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अखण्डता की रक्षा करना, (2) स्थायी यन्तर्राप्ट्रीय शान्ति और सब देशों के बीच 
मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए प्रयत्व करना, (3) उन विदेशी सरकारी के साथ मैजीपूर्ण 
सम्बन्ध स्थापित करना जो राष्ट्रवादी चीन से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर चुकी हो; 
(4) साम्राज्यवादियों और विशेषतः सयुक्त राज्य ग्मेरिका के विरुद्ध सधप में 
साम्यवादी देशों का साथ देता, एवं (5) प्रवासी चीनियों के हितो और अधिकारों 
की रक्षा करना, भश्रादि । 
चीनी विदेश नीति के उपयुक्त सभी लक्ष्य बडे ग्राकर्षक है, लेकिन इनकी 
व्यास्या चीन स्वेच्छाचारी विस्तारबादी दृष्टि से करता है जिसका कोई भी 
शास्तिप्रिय राष्ट्र स्वागत नहीं करेगा । स्पतन्त्रता और भश्रसग्डता की रक्षा से 
अभिप्राय है कि साम्यवादी चीन उन भागों पर अपना ही अधिकार मानता है जित 
पर प्रधिराष्ट्रीय सरकार का अधिकार है | वे भाग जिन पर चीन का अधिकार था 
और जो कालान्‍्तर में चीन से पृथक्‌ हो गए तथा जिन्हे राष्ट्रीय सरकार वापस नहीं 
ले सकी, उन्हे भी चीन अपना मानता है. | चीन सुदूरपुर्व मध्य एशिया और दक्षिण- 
पूर्वी एशियायो क्षेयरों में साम्राज्यवादी प्रान्दोलनों को प्रत्येक सम्भव प्रोत्साहन देकर 
विस्तारवाद प्रार्काक्षात्रों को पूरा करना चाहता है । भारतोय जनतन्त्र को वह अपने 
मार्ग मं वाघा समभता' है श्रौर उसके शजुओ्रो को अपना मित्र | वह भारत झौर वर्मा 
द्वारा नियन्त्रित सीमावर्ती क्षेत्र तवा मगोलिया श्औौर कोरिया पर ग्रपदा भ्धिकार 
चाहता है। उसने मेफमहोन रेखा को मान्यता न देडर भारत के साथ सीम-सघर्ष 
छेड़ रखा है। अपनी विदेश तीति मे साम्यवादी चीन न स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
की वात कही हैं। इस सम्बन्ध में चीन का विशेष मन्तब्य यह है कि प्रन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति में स्थायित्व तभी आ सकता है जवकि विश्व में साम्राज्यवाद की समाप्ति 
और साम्यवाद को स्थापना हो जाए श्रौर इस उद्देश्य की पूर्ति का एकमान उपाय 
युद्ध है। मेतीपूर्ण भावना वाले देशों के साथ मैनीयूरो सम्बन्धो की स्थापना की नीति 
पैं साम्यवादी चीन का आशय यह है कि गेर-साम्यवादी देशों में अस्थायी मित्रता 
स्थापित कर साम्राज्यवादी देशों की शक्ति को कमजोर किया जाए । अन्तिम रूप से 
चीनी विदेश नीति कया लक्ष्य विश्व में साम्यवादी चीन के एकद्धत नेतृत्व की 
स्थापना है | इस दिशा मे चीन रूस कया कठोर प्रतिद्वन्द्दी है। चीन की विदेश नीति 
में प्रवासी चीनियो के हितों वी रक्षा कया भी उल्लेख है । चीन, मलाया, सिंगापुर, 
थाईलैंड, कम्ब्रोडिया, दक्षिण वियतनाम उत्तर वियतनाम, इण्ठोनेशिया, वर्मा, 
लाओोस ग्रादि देशों को, शवासी चीजियों के साथ दुब्यंवहार करने के आरोप में 
ग्रातकित करता रहा है | किन्तु इसके विपरीत ये प्रवासी उन देशों को खतरा पैदा 
जिए हुए है जहाँ वे रह रहे हैं । 
चीन की विदेश नीति की व्याख्या के उपरान्त हमे उन लक्ष्यों पर इप्टिपात 

करना उपयुक्त होगा जिनकी पूर्ति के लिए झाज चीन प्रयत्नश्ीत है। ये सध्य ग्रग्र 
प्रशार हैं--- * 
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. सम्पूर्ण एशिया में साम्यवाद का प्रसार झूसी ठग का ने होकर चीन 
प्रणाली का हो । 

2 हिंसा, छल, वल झौर कौशल द्वारा साम्यवादी चीन की सीमाझो का 
अधिकाधिक विस्तार किया जाए और एशिया मे पूर्वी यूरोपीय ढंग के कठपुतली 
राप्ट्रो की स्थापना की जा सके 

3, एशिया के समस्त देशों पर प्रभावशाली राजनीतिक, सैनिक और प्राथिक 
नियन्त्रण स्थापित किया जाए । 

4 सम्पूर्ण एशिया और खुदूरपूर्व म महाशक्तियों का प्रभाव समाप्स कर 
दिया जाए ताकि उसकी (चीन की) सेनिक महत्त्वाकाँक्षाओ्रो की पूर्ति में कोई 
आधा न पड़े । 

5 एजिया ही नही अपितु समस्त बिश्व का एक्छन साम्यवादी नेता बनने 
की दिशा म॒ हर उपाय से झ्यागे वढा जाए, चाहे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे 
सोवियत सघ से ही सघप क्‍यों न मोल लेना पड़े । रूस-चीन प्रन्तविरोध का यही 
एक मुख्य कारण है । 

6 सेना को आधुनिकतम और झ्लाणविक शस्तरास्‍्तों एवं सैनिक उपकरणों 
से सुसज्जित करके तथा चीन की राष्ट्रीय शक्ति का संतिक झाधार पर पुर्ात, गठन 
करके उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएं। 

प्र एशिया में प्रभुत्व की स्थापना के लिए भारत को घेरने की नीति प्रपनाई 
जाए और इस दृष्टि से भारत के पडोसी राज्यो को पूरी तरह ग्रपने पक्ष मे किया 

जाय । पाकिस्तान के साथ पूरा संनिक्त यठवन्धन करने मे तो चीन सफल हो ही 
चुका है । 
चोनी विदेश नीति छो प्रधान प्रवस्याएँ 
(3४० 5098९5 ० (४००१ ०2० ९००५) 

साम्यवादो चीन की विदेध नीति पर टिप्पणी करते हुए डाक बारनेंट ने ठीक 
ही लिखा है छि--वेकिंग की नीति कभी भी केवल चिकनी-चुपडी बातो भ्रथवा 
दबावो की नही रही । इसमे प्रजोभन, घमकी और तोड-फोड का विभिन्न अनुपात 
भे सम्मिथण रहा है ।” चीन अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 

देश, का भौर परिस्थितियों के अनुसार कभी एक तत्त्व पर तो कभी दूसरे तत्त्व पर 
विशेष बल देता रहा है। उसका मूलभूत उद्देश्य यही रहा है कि मन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक परिस्थितियों को अधिकाधिक पपने अनुकूल बनाकर उनका भरपूर लाभ 
उठाया जाए और अपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार किया जाए। इस दृष्टि से चीनी 
विदेश नीति प्रनी तक चार श्रधान अवस्थाग्रों मे होकर ग्रुजरी है, चोयी ग्वस्था 
जारी है-- 

() भ्रान्तरिक पुनर्गठन एवं उम्र नीति का युग (7949-953) 

(2) उदारतावादी युग (954-959) 


222 विदेश नीतियाँ 


(3) नया उग्रवादी एवं क्रान्तिकारी युग (959-969) 

(4) सहयोग और मैत्री की नई कूटनीति का काल (970 से अब तक) 
प्रथम युग : आच््तरिक पुनगेठन का युग (949-953) 

स- युग मे चीन ते अपनी सम्पूर्ण शक्ति देश की आन्तरिक व्यवस्था को 
सुदृढ़ करने मे लगा दी । इस अवधि में उसकी विदेश नीति कठोर श्लौर उद्र रही-- 
विशेषकर पश्चिमी राष्ट्रो के प्रति । चोन ने सर्वप्रथम दिसम्बर, 949 में सोवियत 
संघ से राजनियक सम्बन्ध स्थापित किए और तत्पश्चात्‌ उसके साभ विभिन्न मैंतीपूर्णा 
सुरक्षा एव पारस्परिक सहायता सम्बन्धी तथा ग्राथिक सन्धिया सम्पन्न की । चीनी 
नेताश्रो ने सोवियत सहायता से विश्व के अन्वान्य देशों मे, विशेषकर प्रफ़े शियायी 
राष्ट्रों मे साम्यवाद के प्रसार का वीडा उठाया | इसी उद्देश्य से नवम्बर, 949 
में ट्रेड-यूनियनों के विश्व-सघ के तत्वावर्धान भे पेकिंग में एशिया और आस्ट्रेलिया 
के देशो का ट्रेइ-यूनियन सम्मेलन बुलाया गया । इसमे उपयु क्त महाद्वीपो के वामपयी 
श्रमिझ नेता सम्मिलित हुए । सम्मेलन में श्री ल्यू-शाम्रो-ची द्वारा यहू घोषणा की 
गई कि इस सम्मेलन को सम्पूर्ण एशिया मे राष्ट्रीय मुक्ति-सग्रामों का समर्थन करना 
चाहिए । श्री ल्यू-शाप्रो-ची ने वियतनाम, वर्मा, इण्डोनेशियां, मताया, फिलीपाइन 
आदि के मुक्ति-सघर्षों की श्र सकेत करते हुए सम्मेलन के प्रतिनिधियों को उपदेश 
दिया कि--चीनी जनता के पय का अनुसरण करते हुए सशस्त्र सघपे द्वारा एशिया 
के प्रधिकाँश भागों मे क्रान्ति का प्रसार क्रिया जाना चाहिए।” चीनी नेता ने चीनी 
जनता के पथ का स्वरूप भी स्पष्ट किया ।(सने इस सम्यन्ध मे चार वातोंपर 
विगेष बल दिया--() श्रमिक वर्ग को साम्लाज्यवाद-विरोधी सभी दलो झौर 
सयठतो के साथ मित्र जादा चाहिए, (४) श्रमिक वर्ग को केन्द्र बनाकर 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी संयुक्त मोर्चा स्थापित क्या जाना चाहिए श्रौर 
इसका केन्द्र साम्यवादी दल होना चाहिए, (30) साम्राज्यवाद के विरुद्ध सधर्प मे 
सफलता प्राप्त ररते के जिए माक्स गौर लेनिन के सिद्धान्तों से पूर्णतया परिचित 
आर जनता से धनिष्ठतम सम्बन्ध रखने वाला साम्यवादी होना झ्रावश्यक है, एंव 

(।५) साम्यवादी दल के का त्व में शनुश्नों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय सेना वा रागठन 
भी किया जाना चाहिए । 

*. ्ान्तरिक पुनर्गठन की दिशा मे चीनी साम्यवादियों ने दो उद्देश्यों पर विशेष 
बल दिया--चीन ने विदेशी प्रभाव कहो पूर्णंत समाप्त कर देना और चीनवा 
एकीवरण कर सब चीनी प्रदेशो को साम्यवादी शासन के अन्तर्गत लाना | इस समय 
से ही चीनियो ने रूसियो को छोडकर प्राश्चात्य देखो के प्रन्य सभी लोगो वो चीन 
से निकालना आरम्भ कर दिया) चीन के एकीकरण के लिए चीनी प्रदेशो' को 
साम्यवादी शासन के गन्तगंत लाने के उद्देश्य से 950 में पेकिंग द्वारा तिब्यत पर 
आ्राक्रमर और कोरिया युद्ध में हस्तक्षेप उ्िया गया, तथावि वतिपय कारछो से थीन 
ने अपनी युद्ध-नीति मे परियर्तेन वाँछनीय समभा । पहला कारण व्यापारिक प्रतिवन्यों 
से उत्पन्न आधिक बदिनादयाँ थी । इन्हे हल करने के लिए प्रप्रेल, 4952 में सास्रों 
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में अन्तर्राष्ट्रीय झ्ाथिक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिससे साम्यवादी देसों का गैर- 
साम्यवादी देशो के साथ व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ । दूसरा कारण-952 को 
स्टालिन की यह धोषणा थी क्लि--“पूंजीवाद और साम्यवाद का श्ाततिपूर्स सह- 
अस्तित्व सम्भव है ।” अपने एक लेस में स्टालिन ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
कि समाजवाद के प्रसार के साथ-साथ पूंजीवादी देशो की मण्डियाँ कम हो रही हैं । 
परिशामत पूँजीवादी विश्व नाना सकटों और सघर्षों वा शिकार बनेगा और अन्तत 
समाजवाद से पराजित होगा, भ्रत साम्यवादियो को पश्चिम के साथ झआाधथिक 
प्रतियोगिद्वा करनी चाहिए क्योकि ऐसा करने से विना युद्ध किए ही पूंजीवाद को 
इतिश्री हो जाएगी | तीसरा कारग्य चीन द्वारा यह अनुभव विया जाना था कि 
एगिया मे सपुक्तराज्य अ्रमरिका बी शक्ति का विस्तार हो रहा है। चौथा कारण 
कोरिया-युद्ध के कारण चीन की झ्राथिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ना था। 
अपनी पच्रबरीय योजनाजों के सफल संचालन के लिए दूसरे देशों का सहयोग 
अपेक्षित था और इसके लिए उदार नीति अपनाना अधिक उचित था । इन्हीं सब 
कारणों से प्रभावित होफर साम्यवादी चीन के प्रतिनिधि सुरक्षा परियद्‌ वे सम्मुख 
भी उपस्थित हुए भौर उन्होंने 95] से 953 तक को रिया मे युद्ध-विराम सम्बन्धी 
वार्ताएँ को । 

949 से 953 तक की अ्रवधि में साम्यवादी चीन ने विदेश नीति के 
क्षेत्र मे प्रधानत दस का पग्ननुसरण किया । उसका अपना कोई स्वतन्त्र प्रौर महत्त्व 
पूरं कार्यक्रम वही था एम से मित्रता और ब्रमेरिका से शतुता--ये दो बाते उनके 
सम्पूर्ण कार्यो वा प्राधार रही )) 
द्वितीय थुय उदारवादी युग (954-959) 

यह युव 954 से 959 तक रहा, यद्यपि इसका श्रोगण्ेश 952-53 में 
ही हो चुका था । चीने की उप्र झौर युद्धवादी क्रान्तिकारी नीति में परिवर्तन की 
पहली सूचना पेषरिंग मे अक्तृवर, 952 में होने वाले एशियायी और प्रशान्त क्षेत्रीय 
शान्ति-सम्मेलन में सिली । इसमे 954 के ट्रेड-यूनियन-सम्मेलन के सर्वथा विपरीत 
क्रान्ति और हिंसा के स्थान पर शान्ति एवं सह-अस्तित्व की चर्चा की गई! इस 
सम्मेलन ने समुक्त राष्ट्रमघ से अनुरोध किया कि वहू वियतनाम, मलाया एवं अन्य 
देशों में युद्ध समाप्त कर सन्पि-वार्ता द्वारा न्‍्वायपुर्णं समभौता कराने वी दिल्ला मे 
प्रपत्नथील हो । सम्मेपन में चीनी प्रतिनिधि द्वारा घोपणा की गई कि विभिन्न 
सामाजिक पद्धतियों वा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व सम्भव है । जून, 953 में कोरिया 
वी चुद-विराम-सन्धि से चौन वी इस परिवर्तित नीति की पुष्टि हुई। 954 में 
चीन ने विश्य राजनीति में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। इस वर्ष उसन जेनेवा 

मम्मलन में महत्त्वपुरं भाग लिया श्र शान्तिवादी नीति का अनुसरण करते हुए 
7दी प्रक्षाँग रेखा पर वियतनाम का विनाजन तथा लाझोस और कम्दोडिया वो 
प्रूपक्‌ व्यवस्था स्वीकार कर ली। इस प्रयार चीन ने ग्रपनो शान्तिवादिता वा 
डिशेरा पीटा जबकि वस्तवितता यह थी कि उसने समनौता दसलिए स्वीकार 
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किया था कि इससे, ग्राथे वियतनाम के साम्यवादी राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता 
प्राप्त ही रही थी और इसे अड्डा बनाकर चीनी साम्यवाद भागे बढ़ सकता था। 
इस सम्मेलन में तत्कालीन चीनी प्रधानमन्त्ती चाऊ ने यह झनुभव किया कि विभिन्न 
सरकासे के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध श्र सन्धियों द्वारा चीन की शक्तिनदरद्धि के 
प्रयास करने चाहिए ताकि अवसर झाने पर चीन उस शक्ति या अपने पक्ष में उपयोग 
कर सके | इस नीति का भ्रभुतरण कर चीन ने सर्वप्रथम श्रप्नेत, 954 में दिब्दत 
के बारे में सन्धि की और पचरशील के सिद्धान्तों मे 'हादिका आस्था प्रकट्र की | 
पश्चिमी राष्ट्रों ने चीन की नेकनीयती पर भरोसा नेही क्या ग्रौर पचर्शील 
की घोषणा को कूरा प्रचार बताया । फिर भी एशिया के विभिन्न देशों को अपने 
शब्दजाल और झपनी कुशल कूटनीति द्वारा प्रभावित करने में चीन को उत्लेसनीय 
सफलता प्राप्त हुईं । कोरिया-युद्ध में श्रम रिका को टक्कर देकर एशिया और अफ्रीका 
के राष्ट्रो मे अपनी सैनिक शक्ति का आतक वह पहले ही पैदा कर चुका था, श्रत' 
उन्हें शक्तिशाली चीन को भ्रपना मिनर बना लेते में क्या सकोच हो सकता या | चीन 
को प्रपनी छद॒मवेशी उदार नीति में सफलता इसलिए भी प्राप्त, हुई कि चीन ने 
परिचमी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो जिहाद छेडा था उससे सभी 
एशियायी, देशो को सहानुभूति थी क्योकि वे सब उससे पीड़ित रह चुके थे | चीनी 
सफलता का एक और भी कारण था; कोरिया-युद्ध के वाद से ही समुक्तराज्य 
अमेरिका साम्यवाद से सुरक्षा के लिए सेनिक-सन्धियों का जाल बुन रहा था जौर 
भारत जैसे देशो की मान्यता थी कि इन सँनिक-सन्धियों द्वारा 'शीत-युद्ध को एशिया 
के इस भाग में लाया जा रहा है । चीन ने एशियायी राष्ट्रो की इस मनोदेशा का 
पूरा लाभ उठाया । उसने पश्चिम द्वारा समथित संनिक-सन्धियों और श्रष्टी के 
विरुद्ध आय उगली, पश्चिम बी इस नीति को नवीन साम्रांज्यवादी चाल की संज्ञा 
दो और शान्ति का क्षेत्र विस्तृत करने पर बल देते हुए विदेगो के साथ दोत्य सम्बन्ध 
विकसित करने स्‍्रारम्भ किए । एशिया और प्रफ्रीका के अधिकाँश देशो मे चीनी 
राजदूत प्रतिष्ठित हो गए। अप्रेल, 955 में चीन ने बादुग-सम्मेलन में भाग लिया 
और एशिया तया अफ्रीका के 29 राष्ट्रो के सम्मुख वूटनीतिजता का प्रदर्शन करते 
हुए शान्तिवादी उदार नीति वा समर्थन किया । बॉडुग-सम्मेलन में चाकू-एन-लाई ने 
दो कार्यों से अपने राष्ट्र को शान्ति-प्रेमी सिउ करने में सफलता पाई- (3) प्रवासी 
चीनियो के बारे में इण्डोनेशिया के साथ सन्धि करके उसने एशियायी देशो को 
आश्वस्त किया कि उन्हे अपने यहाँ के चीनी प्रवासियों से प्राशकित नहीं होना 
चाहिए, एवं (॥) ताइवान क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए चाऊ ने सन्धि-वार्ता वा 
प्रस्ताव रखा | वॉदुग-सम्मेजन के अवसर पर चीन की बहुत प्रशसा हुई और बाद 
में 958 तक चीन की शान्तिप्रियता का यह ढोग बदस्तूर चलता रहा । 
तृतीय युग नया उम्रताबादी युग (959 से 969 तक) पु 
यह युग 959 से प्रारम्भ हुआ, यद्यपि इमके लक्षण ]957 के उत्तरादड 
से ही दप्टमोचर होने लगे थे । 957 से ही परश्चिमी देशो के साथ -साव एगियाई 


चोन की विदेश नीति 225 


देशो के प्रति भी चीनी व्यवहार में कठोरता झाने लगी। नवम्वर में मास्को में 
बोल्शेविक क्रान्ति की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर ससार के सभी साम्यवादी दलो 
के सम्मेलन में चीत की नवीन उम्र नीति का स्पष्ट सकेत मिला। माम्रो-त्से-तुग ने 
8 नवम्बर के अपने भाषण मे पूर्व और पश्चिम के सघप पर बल देते हुए चीन 
की नवीन नीति का सिहनाद इन शब्दों मे किया--“इस समय घिश्व में दो हवाएँ 
है--पूर्वी हवा और पश्चिमी हदा । चीन मे एक कहावत है “यदि पूर्वो हवा पश्चिमी 
हवा पर हावी नहीं होगी तो पश्चिमी हवा पूर्वी हवा पर हावी हो जाएंगी ॥* मेरे 
विघार मे वर्तमान स्थिति की यह विशेषता हैं कि पूर्वी हवा पश्चिमी हवा पर हांबी 
है प्र्थात्‌ समाजवाद की शक्ति पूंजीवाद की शक्ति से अधिक है ॥” 
अपनी नई उग्रवादी नीति का श्रीगरोश करते हुए चीन ने सर्वप्रथम उन 
माँगो का प्रबल विरोध किया जिनके झनुसार साम्यवादी नीति में कुछ सशोधन होना 
चाहिए था । तत्पश्चात्‌ 958 के लेबनान-सकट में चीन के तटवर्ती टापुओ के 
सकट में तथा !959 के लाझोस-सकट में पेकिंग ने कठोर रुख अश्रपताया । 959 
से तो चीन की बिंदेश नीति मे ग्रति स्पष्ट्र रूप में एक नया मोड ग्राया और वह 
अधिकाधिक उम्र, झ्राक्तामक तथा सांम्राज्यादी बनती गई। 959 में अपने 
वचनो का उल्लघन कर दीन ने तिब्बत की स्वायत्तता को नष्ठ कर दिया और 
दलाईलामा को अपना देश छोड कर भागना पडा | इसी समय से चीन भारत के 
साथ सौमा-विवाद में कठोर नीति का अनुसरण करने लगा श्रौर शने -शने भारतीय 
सीमा पर उसके अतिक्रमण बढते गए । 959 में ही श्री खश्वेव ने सयुक्तराण्य 
अमेरिका की यात्रा की जिसे चीनी नेताप्ो ने पसन्‍द नहीं किया और उनका इष्टिकोए 
रूस के प्रति ग्लालोचनात्मक हो गया। इसके बाद धीरे-धीरे रूस अ्रधिकाधिक 
शान्तिपूर्णं सह-अस्तित्व का समर्थक वनता गया और चीनी इप्टिकोण इस नीति 
तथा रूस का भ्रधिकाधिक विरोधी होता गया। 962 मे थीन के आक्रमण ने 
उसके साम्राज्यवादी स्वरूप को पूरी तरह उजागर कर दिया । 
अपनी नवीन उग्र नीति के कारण चीन ने दिसम्बर, 963 से एक नवीन 
कुटनीविक प्रभियान छेड दिया । अफ्रीका महाद्वीप को क्रान्ति के लिए एकदम 
अनुकूल समझ कर वहाँ अपने प्रभाव का तीव्र गति से विस्तार करने के उद्देश्य से 
दिसम्बर, 963 में चाऊ-एन-लाई ने विभिन्न प्रफ्रीकी देशो की 8 सप्ताह की यात्रा 
की । चीनी प्रधान मन्‍नी संयुक्त प्रब गणराज्य, अल्जीरिया, मलावी, दुयूनीशिया, 
घाना, माली, गिनी, सूडान, इयोपिया, सोमालियां आदि देशों मे गए और फरवरी, 
964 मे वर्मा, पाकिस्तान मर श्रीलका की यात्रा श्री की । अपनी यात्रा क॑ दौरान 
श्री चाऊ ने इस बांत का भरसक प्रयास किया कि प्रथम तो इन देशों पर सोवियत 
व पश्चिमी प्रभाव क्षीण होकर चीनी प्रभाव मे गृद्धि हो जाए और दूसरे, भारत प्रौर 
रूस के साथ सीमा विवाद में उसे इन देशो का समर्थन प्राप्त हो जाए, परन्तु ।965 
के अन्त तक होने वाली ग्त्तर्राप्ट्रीय घटनागो ने चीन की विदेश नीति ग्रौर नवीत 
कूटनीतिक ग्रभियान वी असफलतापो को उजायर कर दिया । वह प्नल्जीरिया में 
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'अफ्रे शियायी राष्ट्रो का बाँडुग जैसा सम्मेलन बुलाने मे असफल रहा। यफ्रीका में 
अपने शिष्य वेनवेल्ला द्वारा घासित ग्रल्जीरिया मे सम्मेलन का आयोजन कर माझो- 
त्से-तुग अफ्रे शियायी देशो पर चीन की घाक वैठाना चाहता था, परन्तु सम्मेलन 
आरम्भ होने से पहले ही बेनदेल्ला का पतन हो गया | सम्मेलन के आयोजन में 
सफलता पाने के उद्देश्य से चीन ने अल्जीरिया की नई सरकार का समर्थन किया 
परन्तु भारत आदि राष्ट्रों ने स्रम्मेलन को स्थग्रित करवा दिया। बेनवैल्ला के 
विरोधियों का समर्थन कर चीन ने यह सिद्ध कर दिया कि ग्रपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिए 
चीन साम्यवाद की भी उपेक्षा कर सकता है! इससे ग्रफ्रोशियायी देशों में उसे 
बदनामी मिली । पाकिस्तान के प्रति चीन की सहानुभूति की पोल भी उस समय 
खुल गई, जब भारत-पाक सघये के समय चीन भारत को केवल धमकी देता रहा 
और इस तरह उसने पाकिस्तान की झाशा को आघात पहुँचाया कि चीन भारत को 
गहरी क्षति पहुँंचाकर पाकिस्तान के प्रति श्रपनी दोस्ती का सबूत देगा। चीन के 
इस रुख से पाकिस्तान को मन ही मैन वहुत अश्रभ्रसश्नता व निराशा हुई। इसके 
ग्रतिरिक्त साम्यवादी देशों को भी इस वात से बडी ०स पहुँची कि चीन अपने घोर 
भत्रु सयुक्तराज्य प्रमेरिका के पिदकू और उससे सेलिक सहायता पाने वाले पाकिस्तान 
का खुल्लम-खुल्ला समर्थन कर रहा था । !965 में ही इण्डोशिया में चीन प्रेरित 
साम्यवादी क्रान्ति श्रसफल हुई श्रौर इण्डोनेशियायी सेना ने साम्यवादियों का पूरी 
तरह दमन कर दिया । विश्व के साम्यवादी दलो में इण्डोनेशियायी साम्यवादी दल 
बाय एक विशिष्ट स्थान था । उसके अध पतन से विश्व के साम्यवादी आन्दोलन को 
गहरा झाधात पहुँचा और साथ ही पेकिंग-पिडी-जकार्ता धुरी छिन्न-भिन्न हो गई । 
अफ्रे शियायी देशो में भी चीन का प्रभाव क्षोणा हो गया और वे चीनी साम्यवाद के 
खतरे को समभने लग गए । दिसम्बर, 965 में मलावी के प्रधानमन्तनी डॉ हेस्टिंग्स 
बाण्डा ने स्पष्ट शब्दों में घोपणा की-- 

चीनी यह त्मभते हैं कि अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद वी समाध्ति के 
कारण रिक्त स्थान की पूर्ति उन्ही के द्वारा होनी है । पेकिय के लोग चगेजसाँ वी 
कल्पना से भी बड़ा ऐसा साम्राज्य स्थापित कश्ना चाहते है जिसमे सम्पूर्ण एशिया 
तथा ग्रफ़ीका सम्मिलित हो तथा यदि जनता झापत्ति न करे तो इसमे यूरोप श्रौद 
प्रमेरिका भी सम्मिलित हों । जब मै अश्तेगा के बारे में विचार करता हूँ तो मुके 
रूसियों से उतना भय नहीं लगता जितना कि चीनियो से समय की ग्रति के साथ 
रूसी नरम पड़ गए है, किल्तु चीनी तरस नहीं पड़े है । 

(िफीका महाद्वीप में चीन तेजी से अपनी प्रतिष्ठा खोता गया और पेकिंग से 
कूटनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद का क्रम आरम्भ हो यया / इसी वीच चोन तथा रुस के 
सम्बन्धी मे भी वाफी बिगाड़ आ गया। दोनों के मतभेद उग्र हो गए | चीन 
सोवियव सघ को सश्ोवनवादी और चोवियत सध चीन को क्ट्टरपथी कहुकर एक" 
दूसरे की बदनाम करने लग्रे । वास्तव में साम्यवादी जगत्‌ के नेतृत्व वी होड शुरू 
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विवाद भी उद्पन्न हो गए श्रौर मार्च, 7969 में सोमा पर सैनिक मड़पें भी हुईं ।- 
स्थिति इतनी तनावपुरण हो गई कि दोनो देयो के सम्बन्ध विच्छेद के कगार पर 
पहुँच गए हा ) 
चतुर्थ युग सहयोग शोर मैत्री की कूटनोति का युग 
(970 से झब तक) 

उग्रतावादी एवं क्रान्तिकारी युग में साम्यवादी चीन ने आतक झौर तोड- 
फोड की जिस विदेश नीति का श्रनुसरण किया उससे वह अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में 
काफी बदनाम हो गया प्रौर उसके दो पुराने मिन्र भारत और रूस उसके विरुद्ध 
हो गए । चारो श्रोर से उत्का विरोध होने लगा और वह लगभग झलग-धलग पड 
गया । चीन मे अपनी इस पृथकता की रिथिति को तोडने के लिए एशिया श्रौर 
अफ्रीका के छोटे देशों मे अपने प्रभाव-विस्तार की चेष्टाएँ की, किन्तु उनमे भी वह 
लगभग असफल रहा । नासिर के नेतृत्व मे श्ररव जगत्‌ चीनी कूटवीति का शिकार 
होने मे बचा रहा । अतः यह आवश्यक हो गया कि चीन अपनी विदेश नीति का 
पुनमू ल्यांकन कर झातक एवं तोड-फोड के स्थान पर सहयोग, मैनी एवं सह- 
अस्तित्व की नीति भ्रपनाए--चाहे मौलिक रूप मे उसका इनमे विश्वास नही था । 
970 के प्रारम्भ से ही चीन ने अपनी विदेश नीति का संचालन पुन इस रूप मे 
प्रारम्भ किया ताकि अ्धिकाधिक मित्र और समर्थन प्राप्त किया जा सके तथा पुरानी 
नीति के कारण विदेश नीति के स्वरूप में जो विगाड पंदां हुए थे, उन्हें सुधार कर 
विश्व के देशों को अपनी 'संदाशयता' मे विश्वास दिलाया जा सके अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति ने कुछ ऐसी करवट ली कि चीम का मार्ग सुगम हो गया। राष्ट्रपति 
नित्सन के नेतृत्व में प्रमेरिका ने अपना चीन-विरोधी रवेया शिथिल कर दिया, 
जीन की ओर मैत्री का हाभ बढाया तथा अमेरिकी सहयोग से रूसी नेतृत्व का 
मुकाबला करने के लिए चोन को आकर्षित किया | चीन को सयुक्त राष्ट्रसघ मे भी 
प्रवेश मिल गया जिससे उसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अधिक सक्रिय रूप से भाग 
लेने का अवसर प्राप्त हुआ । साँस्कृतिक क्रान्ति की सफलता आधिक और सेनिक 
शक्ति भे तीद्र विकास तथा महाशक्ति के रूप मे प्रतिष्ठित होने को झ्रार्काक्षा ने चीन 
को प्रेरित किया कि बह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे उच्छू, खलता त्याग दे । 


(अ्क्नी, सहयोग और सयम की नई कुटनीति अपनाते हुए चीन ने एक झोर 
अमेरिका के माथ सम्बन्ध स्थापित करने झुरू किए तथा दूसरी ओर रूस के विशृद् 
अपना प्रचार-प्रभियान शिथिल किया | 970 में ही रूस और चीन के बोच एक 
व्यापारिक समझोता हुआ जिसके वाद से एक-दूसरे पर कठोर शब्दों का प्रयोग 
बम होता गया ) अमेरिकी राष्ट्रपति निवसन ने चौन की यात्रा की तथा दूसरे देशो 
के साथ भी चीन “दिग-पाँग कुटनीति! के मार्य पर चलने लगा। भारत के प्रति 
चीनी रवैया यद्यपि पूर्ववत्‌ रहा | दिसम्बर, 97] के भारत-पाक संघर्ष में उसने 
सीमा पर सैनिझ हलचल दारा तनाव पैदा किया | कूटनीतिक क्षेत्र मे चीन वा 
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भारत विरोधी रवेया किसी भी अनुप्रात में रहा हो, लेकिन व्यवहार में उसने 
आरत को सेनिक दृष्टि से भडकाने वाली कार्यवाही करने में समम रखा है। 
पाकिस्तान की सँनिक सहायता और कूटनीतिक समर्थन देकर अपने पक्ष में करने 
की चीनी नीति पूर्ववत्‌ सक्तिय है, लेकिन चीनी नेताओं ने अपने व्यवहार से यह 
सकेत॑ दे दिया है कि पाकिस्तान को ऐसी कोई आशा नही करनी चाहिए कि उसके 
कारण वह भारत से सैनिक सधर्प मे उलभने की श्रूल करेशा ) 976 में प्रेकिय में 
भारतीय राजदूत की नियुक्ति के वाद दोनों देशो मे कुदनीतिक सम्बन्ध पुनः स्थावित्त 
हो गए । & 

फरवरी, 979 में वियतनाम पर दीनी आक्रमण के विरुद्ध विश्व के 
विभिन्न देशो झौर झधिकाँश ग्रफ़रे शियाई राष्ट्रो मे जो तीब्न प्रतिक्रिया हुईं उसने 
चीन को पुन यह सोचने को मजबूर कर दिया कि उसे अपनी आाक्रामकता पर 
अ्रकुश लगाना होगा। यद्यपि चीन की विदेश नीति भझ्राज भी विस्तारवांदी, 
सैनिकवादी और "मेमना-भेडिया, कहावत को चरित्रार्थ करने वाली है, तथापि 
भ्रत्मक्ष प्राक्रमण की दिशा से वह विमुख हो रहा प्रतोत होता है। रूस के साथ 
सीमान्त भड़पे लगभग बन्द है, भारत के साथ सीमान्‍्त विवाद को शान्ति वार्ताओं 
द्वारा हल करने की उत्सुकता चीनी नेतृत्व दिखा रहा है, विश्व राजनीति में चीव 
का व्यवहार पूवषपिक्षा अधिक सयत हो रहा है, ताईवान के प्रश्त पर हथियारों वी 
बात करने की अपेक्षा वह ताईवान को मुख्य भूमि में मिलाने की समस्या पर 
कूटनीतिक प्रयास कर रहा है प्रौर विभिन्न अन्तर्साप्ट्रीय मद्ृत्त्व के अश्नों पर वह 
कूटनीति की भाषा में बात करने लगा है । भ्रत्येक राष्ट्र के ग्रपने हित होते है भौर 
राष्ट्रीय हितों तथा लक्ष्यों के अनुरूप उसे अपनी विदेश नीति का सचालन 
प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की भयदिाओं के भीतर करता होता है। चीन से भी यही 
अपेक्षा है । 

970 के बाद से सहयोग और मैती के वए कुटनीतिक काल में चीन ने 
विभिन्न देशो के साथ सवाद की नीति भी अपनाई श्रौर चीनी नेताग्रो तथा 
अधिकारियों ने विभिन्न देशों की यात्राएँ की । 26 अबतूबर, 97 को चीन की 

(्वाम्यवादी सरकार को सयुक्त राष्ट्रस्घ मे भी मान्यता मिल गई। भ्रनेक प्रमुख 
देशो के साथ चीन के व्यापारिक, सॉस्क्ृतिक एवं वैज्ञानिक समभीते हुए । विश्व में 
सोवियत विस्तारवाद को रोकने के नाम पर चोन ने जून, 98 मे अमेरिका के 
साथ एक समभौता किया। इस युग में चीनी विदेश नीति की दो सर्वप्रमुष 
प्रदृत्तियाँ रही--अमेरिका से अधिकाधिक दोस्ती और पाडिस्तान को सत्य सहायता 
देते हुए भी भारत के साथ सन्तुलित सहयोग झौर सवाद का प्रारम्भू .) 

इस पृष्ठभूमि के उपरान्त ग्रव हमें देखना चाहिए कि श्रारम्भ में चीन के 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध कैसे रहे, विभिन्न देशों के साथ उसकी विदेश नीति किस रूप 
में सचालित हुई तथा वर्तमान चीनी नीधि का व्यावद्वारिक रुप क्या है ? 
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चीन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
([प्राधागभरगएगे रिशुआांणा5 ण॑ (078) 
विश्व के प्रमुख राष्ट्रो के साथ चीन के जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध रहे है 
उनका विवेचन सयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत सघ और भारत की विदेश नीति के 
सन्दर्भ भे विस्तार से किया जा चुका है। अत. यहाँ चीन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो 
का साँकेतिक विवेचन ही अपेक्षित है । 


अमेरिका-चीन सम्बन्ध 
(ए, 5 & -एआंण्ब छल॥आ०७५) 


राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र नही होता और न कोई स्थायी 


शत्रु होता है | श्रमेरिका और चीन पहले एक-दूसरे के घोर शत्रु थे किन्तु अब एक- 
दूसरे के श्रधिकाधिक निकट आते जा रहे हैं । 


वर्तमान साम्यवादी चीन भ्रथवा चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना 
] अवतूवर, 949 को हुई । च्यॉंग-काई-शेक और उसका राष्ट्रवादी दल चीन के 
गुहे-्युद्ध में साम्यवादियों के हायो बुरी तरह पराजित हुआ्ना । सयुक्त राज्य भ्रमेरिका 
ने ध्यांग-काई-शेक को वर्षों तक भरपूर सहायता दी, लेकिन माझ्रो-त्से-तुग के नेतृत्व 
में साम्यवादी सेता ने अमेरिका की मनोकामना पुरी नही होने दी । ह््यांग-काई-शेक 
ने भाग कर चीन की मुख्य धरती से कुछ हौ मील दूर चीन के फारमोसा द्वीप मे 
शरण लेकर वही घीन की “निर्वासित सरकार' स्थापित कर ली । प्रमेरिका और 
उसकी हठधर्मी के कारण सयुक्त राष्ट्रसथ इसी सरकार को भ्र्थात्‌ राष्ट्रवादी चीन 
को भास्थता देते रहे । चीन की साम्यवादी सरकार की मान्यता का प्रश्न 949 
से 25 अकक्‍्तूवर, 97] तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख विषय रहा ! 
वास्तव में दो चीन की स्थिति कायम रही। दुनिया के लगभग 35 देशो की 
मान्यता साम्यवादी चीन को प्राप्त थी और 42 देश च्याँग-काई-शेक की राष्ट्रवादी 
सरकार को मान्यता देते थे । भारत ने ग्रारम्भ से हो एक चीन के सिद्धान्त का 
7 समर्थन करते हुए साम्यवादी चीन को मान्यता दें दो थी। प्राखिर 26 अवतूबर, 
97] को दो चीन वाली यह स्थिति समाप्त हो गई । समुक्तराष्ट्र महासभा ने 
राष्ट्रवादी चीन (ताइवान या फारमोसा) की मान्यता समाप्त करके उसके स्थान 
पर जनवादी (साम्यवादी) सरकार को चीन की वंधानिक सरकार के रूप में मान्यता 
देने का म्ल्वानिया का प्रस्ताव 35 के विरुद्ध 76 मतो से स्वीकार कर लिया। 
इस प्रकार 22 वर्ष का यह संघर्ष समाप्त हो गया जो साम्यवादी चीन को विश्व- 
स॒स्था का सदस्य बनाने के लिए चल रहा था । सयुक्त शष्ट्रसघ के इतिहास में मह 
पहला अवसर था जब सघ- के किसी सदस्य और सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायों सदस्य 
को सध की सदस्यता से निष्कासित कर उसके स्थान पर किसी अन्य देश को सदस्य 
बनाया गया हो । भअन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से चीद का रख सदा ग्लाक्रामक रहा, पर 
माप्रो की मृत्यु के वाद नया नेतृत्व उदार बन रहा है । 
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खोन-अमे रिका सम्बन्ध ([944-68 ) . उम्रवादी नीति 

राष्ट्रपति निक्सन द्वारा चीन के प्रति मैनी का हाथ बढाने से पूर्व दोनो देशों 
के पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त शब्रुतापूर थे । अमेरिका ने नवोदित सास्यवादी चीन 
को ने केवल मान्यता देने से इन्कार कर दिया बत्कि संयुक्तराष्ट्र में उसके प्रवेश 
के विरुद्ध भी मोर्चावन्दी की । क्रमेरिका की नीति मुख्यत्त यह रही है कि साम्यवादी 
चीन के साथ मैत्री भौर सहानुभूति रखने वाले देश प्रमेरिका के मित्र नही माने जा 
सकते | 950 में कोरिया-युद्ध में सयुक्त राष्ट्रसथीय सेनाओं ने अ्रमेरिकी कमान के 
नेतृत्व में युद्ध लड़ा । जब सयुक्त राध्ट्रसघीय सेनाएं 3$वी अक्षाय रेखा को पार कर 
थाल तामक् स्थान पर पहुँची तो उत्तर कोरिया की ओर से चीनी सेमरिक टिडुडी दत्त 
की भांति उन पर टूट पडे । कोरिया क्ग युद्ध अरब भ्रधानत. अमेरिका व चीन का 
युद्ध धन गया । अक्तूबर, 95 में माप्री-स्से-तु ग ने कहा--“हम अपने देश की 
रक्षा के लिए ही 'साम्राज्यवादी ग्राक्ममणो' के विरुद्ध लड़ रहे है । प्रत्येक व्यक्ति 
जानता है कि यदि अमेरिकी सेमा्रो ने हमारे ताइवान (फारमोसा) पर कब्जान 
किया होता और हमारे साम्यवादी मित्र-राज्य पर दक्षिणी कोरिया ते श्राक्रमण ने 
किया होता तथा स्वय अपनी कार्यवाहियो का विस्तार हमारी उत्तर-पूर्वी 
सीमा तक न किया होता तो हम झाज अमेरिकी संनाओ्रो के विरुद्ध तन लड़ 
रहे होते ॥" 

कोरिया-युद्ध के फलस्वरूप अमेरिका ने फारमोसा को साम्यवादी चीन के 
सम्भावित आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए खुलकर सैनिक सहायता देने का 
निश्चय कर लिया | अ्रमेरिका के इस निश्चय ने दोनो देशो के सम्बन्धों को और भी 
अधिक कटु वना दिया । चीन में वाशिगरटन-विरोध श्रचार-अभियान तीज कर 
दिया गया । कलाड वस (८/थ7० 8॥5$) के शब्दों मे--"चोनवासियों ने अमेरिका 
पर जापान में फासिस्टवाद तथा सेनिकवाद की पुनर्स्थापना करने तथा एशिया में 
अपना अ्रभुत्व स्थापित करने के लिए जापान का एक साधन के रूप से प्रयोग करने 
के आरोप लगाएं । इसी तरह उन्होंने प्रमेरिका को दक्षिस कोरिया के राष्ट्रपति 
सिगमन री की सहायता करने एवं कोरिया मे शह-युद्ध छेड़ने के लिए भी दोपी 
ठहराया ।"! चीन के साम्यवादी नेताशो ने कोरिया-युद्ध की व्याल्या करते हुए कहा 
कि--''यह युद्ध कोरिया, फ़ारफोसा, हिन्द-चीन एवं फ्रिलीपाइन्स पर वब्जा करने 
तथा उसके पश्चात्‌ एशियायी मामलों मे हस्तक्षेप करने के अमेरिकी पदयन्प का ही 
अग्रिम भाग है ।” 

साम्यवाद के प्रसार को अवरुद्ध करने के लिए सयुक्तराज्य अमेरिका ने 
विभिन्न सैनिक और प्रतिरक्षात्मक सयंठनों का निर्माण किया । अमेरिका द्वारा 
निर्मित झौर प्रेरित नाटो, सोटो, अ्जुप्रस (“पप्टा75), वगदाद पैषट (प्र सेटो) 
तथा मच्य-पूर्वी कमान सन्धियों की साम्यदादी चीन ने यह ऋहवर तीब्र भरसेना वी 


3. खब्कक 6. 4. : पमद कंबट 835५ 9. 53. 
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फि इन सवका उद्देश्य विश्व मे अमेरिकी प्रमुत्व की स्थापना करना है । अमेरिकियों 
के लिए चीन की मुख्य भूमि के द्वार बन्द कर दिए गए। भ्रनेक बार तो ब्नमेरिकी 
पत्रकारों तक को प्रवेश की अनुमति नही दी गई । चौन स्थित अमेरिकी सम्पत्ति भी 
जब्त कर ती गई | अमेरिका के सफ्य व्यावहारिक सम्बन्ध पूर्णेत मग कर दिए 
मए। उसके साथ सभी प्रकार के सम्पर्कों पर--चाहे वे सामाजिऊ हो, सॉस्क्ृतिक हो 
या कूठनीतिक हो--रोकझ लगा दी गई । कोरियाई युद्ध मे जिन अमेरिक्री चालको 
जो बन्‍्दी बना लिया गया या, उन्हे भी सोवियत रूस के आग्रह पर वडे वाद-विवाद 
के बाद मुक्त फिया गया 

954 में हिन्द-चीन के प्रश्न पर भी दोनो देशों मे काफी तनाव पंदा हो 
गया। डीन-बिनशपू ेे फ्रेंच सेनाग्रो की निर्शायक पराजय के उपरान्त जव वाशिंगटन 
नें फ्रांस की सहायतार्थ भारी सल्या में अपनी सेनाएँ भेजने का निश्चय किया तो 
अमेरिका प्रौर साम्यवादी .चीन मे प्रत्यक्ष मुद्ध का खतरा पंदा हो गया। जिनेवा 
समभौता सम्पन्न हो जाने के काररा यह दुर्भाूएों स्थिति टल गई। 959 में 
चीन पग्लौर ध्मेरिका के बीच सघर्ष के नएकारण उत्पन्न हो गए। लाओस मे सघर्ष 
के लिए चीन ने अ्रमेरिका को उत्तरदायी ठहराया गर कहा कि बह वियतनाम के 
प्रजातस्तात्मकू गणराज्य एवं चीन की सुरक्षा को सीधी चुनौती देने के लिए ही 
सुदूर पूर्व में सथर्प चाहता है। तिब्वत की क्रान्ति के बारे में सयुक्त राज्य प्रमेरिका 
के रवैये से भी चीन को भारी क्षोम हुआ । इसकं ग्रतिरिक्त जनवरी, 960 में 
जापान तेंथा अमेरिका के वीच जो प्रादस्परिक सहयोग एवं सुरक्षा की सन्धि 
सम्बन्ध हुई, उससे भी चीन के सम्बन्ध कटु बने । चीन ने हर सम्भव भ्रयत्न द्वारा 
जापान व पमेरिका के गठवन्धत को निरस्त करने का प्रयास किया । पीक्िग 
रेडियो ने प्रमेरिका पर एशिया में साआ्राज्यवादी पड्यन्त्र रचने का आरोप लगाया । 
9 सितम्बर, !962 को साम्यवादी चीन की वायु सेना के एफ डू-2 संनिक जांच 
बायुयान को चोन वो मुरुय भूमि पर भार गिराया। चीन सरकार ने इस घटना 
पर एक विम्तृत वक्तव्य प्रसारित किया और भमेरिका को इस विमान की उड़ान के 
लिए उत्तरदायी ठहराया । झवतूवर, 962 में 'क्यूबा-सक्ट' के समय साम्पवादो 
चीन द्वारा सयुक्तराज्य झमेरिका के विरुद्ध भारी विप-वर्मन किया गया। सम्पूर्ण 
चीत मे क्यूया समर्थक विज्ञाल प्रदर्शन समठित किए गए, क्यूबा समर्थक नारे लगाए 
गए और कड्ूबा के नेतामो का चित्रों का प्रदर्शन क्या गया। 962 भे सपुक्त राज्य 
जमेरिका ने चीनी प्राकृमणु के दिस भरत को जो प्रभावशालों चेनिक सहायता 
भेजी, उससे भो साम्यवादी चीन के झाक्रोश मे बृद्धि हुई । 

4965-66 में वियतनाम-समस्या के प्रश्न पर दोनो देशो के सस्बन्धों से 
कदुता में और भी वृद्धि हुई । वियतनाम में शान्ति-स्थापता के हर प्रयास को चोन 
ने प्रसफल बनाने को कोशिश की ; चोन की प्रेरणा से ही उत्तर वियतनाम ने सभी 
शान्ति प्रस्तादों के दिषद्ध कठोर रख झपनाएठे हुए केवल प्रपने हो प्रस्ताव को मानने 
पर बल दिया | जब हनाई सरकार शर्ने.न्थने . पोक्षिय की ग्पेक्षा मास्कों के प्रधिक 
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निकट आने लगी तो यह भी चीन को बुरा लगा और उसका प्रबत्न यही रहा कि 
हनोई चीन के सैनिक निर्देशन में दक्षिण वियतनाम से युद्वरत रहे । 

राष्ट्रपति जाॉनसन ने भी साम्यवादी चीन को मान्यता देने से इन्कार कर 
दिया । वे यह मानते रहे कि जिस लाल चौन मेझाज़ तक हिंसा और युद्ध का 
महारा लिया है, सयुक्त राष्ट्रसघ से युद्ध किया है, तिथ्वत की स्वतन्त्रता का अपहरण 
किया है श्र जो अमेरिका के विनाश की वात करता है, उसे सघ मे प्रवेश के योग्य 
एक शान्तिप्रिय राष्ट्र नही माना जा सकता तथा अमेरिका उसे मान्यता नही दे 
सकता । 

]966 तक चीन अभेरिका पारम्परिक विरोध की भावनाओं में परिवर्तन 
नही हुम्ला । ताइवान और वियतनाम सम्बन्धी प्रश्व दोनों देशों के बीच तनाव का 
मुख्य कारण थे । अ्रमेरिका विदेश मन्‍्त्री डीन रस्क झौर चीनी प्रधानमन्त्री चाउ- 
एन-लाई फे दो वक्तब्यों से हमे स्पष्ट रूप से प्रता चलता है कि दोनो देशो की एक- 
बूसरे के प्रति क्‍या भीति थी, दोतो राज्य पारस्परिक विरोध की भावनाप्रों से 
कितना भ्रस्त थे-- 

अमेरिका विदेश मल्त्री डीन रस्क ने 6 मार्च, 966 को अपने एक 
वक्तव्य में चीन के प्रति अमेरिकी नीति का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित ,१0 मुख्य 
सूनों का वर्णन किया-- 

प्रथम, श्रमेरिका को उन राप्ट्रो की सहायता करने के लिए, जो चीन द्वारा 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धमकी श्रौर बल प्रयोग का विरोध कर पाने के लिए, प्रमेरिका 
की सहायता माँगते है ढढ निश्चय रहना चाहिए । 9) 

द्वितीय, अमेरिका को एशिया मे ग्ैर-साम्यवादी सरकारों की स्थापना ग्रौर 
समर्थन करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए । 

तृतीय, ताइवान के प्रति झपने वचन पूरे करते चाहिए और चीन वो भी 
ताइवान क्षेत्र में बल प्रयोग का त्याग कर देना चाहिए । 

चौथे, सयुक्त राज्य को सयुक्त राष्ट्र मे चीन की सदस्यता का विरोध करते 
रहना चाहिए । 

पाँचवें, चीन के साथ युद्ध का भय होते हुए भी ग्रमेरिका चीन पर आ्राक्ृमण 
करना नही चाहता । 

छठे, चीन की नीति मे कभी प्रिवर्तत गा सकता है भ्रत सयुक्त राज्य को 
दोनों देशों में निश्चित और स्थायी विरोब की स्थिति को महत्त्व नद्दी देना चाहिए । 

साककें, काम्यवादी कीर के धाश ग्रेर-सरक्ारी सम्बन्ध को ओत्माहित करता 
चाहिए जिससे धीरे-धीरे सयुक्त राज्य के प्रति पीकिंग के विचारों में परिवर्तन 
था सके । 

ग्राठवें, वारसा में अमेरिका को बोन के साथ प्रत्यक्ष कूटनीतिक सम्बन्ध 
बनाए रखने चाहिए । 

नर्दे, अमेरिका, पीकिय और अन्य देशों के साथ मिलकर नि शस्त्रीकरण 

भौर परमाणु शस्तरो के भत्यधिक उत्पादन पर रोक लगाने की गम्भीर समस्याओं पर 
विचार करन के लिए तत्पर है । 
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दसवे, अमेरिका की सरकार को साम्यवादी चीन से सम्बन्धित सूचुता को 
ढूँढने और उसके विश्लेपश के प्रयत्व मे रहना चाहिए । जब पीकिंग वल-प्रयोग को 
त्याग देता है और सयुक्त राज्य के प्रति विरोध समाप्त करने को तँयार हो जाता है 
तो दोनो में विस्तृत और सुबरे हुए सम्वन्धो की सम्भावना हो सकती है ॥? 

डीन रस्क के इस वक्तब्य के प्रति चीन सरकार की प्रतिक्रिया विरोध पूर्ण 
थी। । पअप्रेल, 966 के 'ीकिग रिव्यू” ने झारोप लगाया कि 5 वर्ष से श्रमेरिको 
साम्राज्यवाद चीन के प्रति विरोध की नीति अपनाए हुए है, उसने बलपूर्वक चीनी 
क्षेत्र 'ताइवान” पर कब्जा कर रखा है, चीन के विरुद्ध नौ-संनिक शक्ति तनात कर 
रसी है श्रौर चीन मे विध्वसक्वारी कार्यवाहियो के लिए ग्रुप्त एजेण्ट भेज रखे है, पत्र 
में कहा गया--सयुक्त राज्य सामाज्यवाद की कार्यविधियों से यह स्पप्ट हो जाता 
है कि वह चीन के लोगो का बहुत बडा शत्रु है| चीन के प्रति सयुक्त राज्य सरकार 
की नीति दर मैन भर झआाइजनहाँवर के समय से लेकर कंनेडी और जॉनसत प्रशासन 
तक वही रही। जॉनसन प्रशासन ने भी ग्राक्रमण और चीन के ध्रति विरोध 
की नीति में कभी कोई परिवर्तन नहीं भ्राने दिया । वास्तव में अब इस नीति का 
बालन अधिक कठोरता श्रौर निर्लेज्जता से क्रिया जा रहा है। यह सार्वजनिक 
घोषणा की जा चुकी है कि चीन सयुक्त राज्य का मुख्य शत्रु है । प्मेरिका ने श्रपती 
विश्व-नीति का प्रभाव-क्षेत्र ग्ब एशिया को बना लिया है और चीन के घेराव के 
लिए सेनिक गतिविधियों के तीव्र कर दिया है | वियतनाम युद्ध को चीन की ग्रोर 
लाने का भी बहुत गम्भी रता से प्रयत्न क्रिया है। उच्च अमेरिकी सेनिक और नागरिक 
प्रधिकारी चीन के साथ शक्ति-परीक्षण की वात खुलेझ्ाम कर रहे हैं । जॉतसन 
प्रशासन के कहने, और करने में अत्यधिक विरोधाभास था । 

चीन ने आरोप लगाया कि विश्व के सभी भागों मे चीन के अ्रति छणा का 
प्रचार किया जा रहा है। “वीन-विरोधी मोर्चे! म सयुक्तराज्य अमेरिका के 
साम्राज्यवादी, सोवियत सशोधनवादी, जापानी-सँन्‍्यवादी और भारतीय प्रतिक्रियावादी 
सम्मिलित हैं । तत्कालीन चीनी प्रधानमन्त्री चाउ-एन-लाई ने अमेरिका के प्रति ग्पने 
देश की नीति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य में कहा-- 

() चीन सपयुक्त राज्य के साथ युद्ध छेडने मे पहल नही करेगा । चीन ने 
हवाई (स०४») में कोई सेनाएँ नही भेजी है जबकि सयुक्त राज्य ने ताइवान 
प्रदेश पर कब्जा कर लिया है फिर भी चीन इस सघर्ष को वातलिाप द्वारा सुलभाने 
के पक्ष में है। (2) चीन के लोग जो महसूस करते है, वही कहते हैं । यदि एशिया, 
अफ्रोका या किसी प्न्य देश के किसी भाग पर साश्राज्यवादियो द्वारा आक्रमण किया 
गया तो चीन की सरकार उसे ग्रवश्य हो सहायता श्लौर झाश्चय प्रदान करेगी | यदि 
इस न्यायोचित कार्य से सयुक्त राज्य चोन पर भी झाक्रमणा कर दे तो वह बिना 
हिचकिचाहट के उनका भी मुकावला करेगा और अन्त तक युद्ध करता रहेगा । 


] के के प्रिध एवं इन्दु बनना प्रन्‍्तर्राष्ट्रीय राजवीति, पृ. 376 
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(3) यदि सयुक्त राज्य चीन को युद्ध के लिए मजबूर करता है तो चीन उसके लिए 
भी तेथार है! चाहे सयुक्त राज्य क्तिने ही सैनिको को भेज दे और परमाणु तथा 
कंसे भी अस्त्रो का प्रयोग कर ले, चीन के लोग सयुक्त राज्य की सेनाग्रों को वापिस 
जाने नहीं देगे । यदि वियतनाम के 4 लास लोग संयुक्त राज्य के बीस लाख 
स॑निकों का मुकावला कर सकते है तो चीन के 650 लास लोग निश्निततया ही 
अमेरिका के दम लाख सैनिकों का सामना कर पाएँगे। (4) एक वार युद्ध प्रारम्भ 
हो जाने पर, उसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकेगी। कुछ सयुक्त राज्य- 
यौजना-निर्माता नौ-समेना और वायु-सेना की सहायता से चीन पर बम गिराकर 
स्थल युद्ध से बचना चाहते है ! यह तो केवल कल्पना है। एक बार वायू था जल 
की दिशा से यूद्ध झ्रारम्भ हो जाए ती फिर यह निर्शाय केवल सयुक्त राज्य के हाथ में 
नही होगा कि युद्ध किस प्रकार जारी रखा जाएगा। यदि अ्रमेरिका की सेनाएँ 
आकाश वी ओर से आती है तो उसका थ्रत्युत्तर चीन स्थलन-युद्ध से क्यों नहों दे 
सकता ? यह सयुक्त राज्य की स्पप्ट चेतावनी थी कि चीती क्षेत्र पर संयुक्त राज्य 
द्वारा बम गिशए जाने का अर्थ होगा कि चीन स्थलीय शक्ति द्वारा इण्डोचीन संघर्ष 
में हस्तक्षेप आरम्भ कर देगा ।? 


घीन-अ्रमेरिका विरोध पर अपनी टिप्पणी और फैयरवबक तथा टेसर के 
दृष्टिकोश को व्यक्त करते हुए ढॉ मिश्र एवं खन्ना ने लिखा है--इन विवादों के 
विनिमय की अपेक्षा भी चीन झौर सयुक्त राज्य ने एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ 
नही क्रिया | फँैयरवैंक और टेलर (फथा07) शा पथ॑ंथ) ने 960 के देशक 
भे चीन की नीतियो के दो विभिन्न परीक्षण किए । फैयरवेक का कहना था कि बीनी 
साम्यवादी मुस्यत चीनी ही थे श्रौर अपनी प्रशासनिक परम्पराओं के प्रति वफादार 
थे | टेलर मा विचार था कि वे मुख्यत साम्यवादों ये और उनमे राष्ट्रीयता के कोई 
भुणा नही थे । फेयरवैक़ ने इस बात पर वल दिया कि चीन में जातीय वत्तव शक्ति* 
शाली थे और विश्व-क्रान्ति में श्रधिक योगदान नहीं दिया जा रहा था । टेलर ने इस 
विचार से इन्कार किया ओर कहा कि साम्यवादी विर्व बहुकेन्द्रीय वन रहा था। 
फैयरवैक ने चीन के विस्तारबाद को न मानते हुए मापो के विश्व-क्रान्ति के कार्यक्रम 
को साहित्यिक ही बताया । टेतर ने लिन पीगचो ([.॥-7090) वी विश्व-क्रान्ति की 
पुकार और चीन द्वारा तोसरे विश्व-देशों मे वियतनाम जैसे उपद्रवः छेड देने की 
धमवी को ग्म्भीरता से लिया | टेलर साक्षात्कार की नीति बनाए रसनां चाहता 
था $ फेयरवेक का सुभाव था छि चीन के प्रति झमेरिका की नीति पर फिर से 
विचार किया जाए और वियतनाम के प्रति समझौता, परीकिय ज्ञासन को सान्यता, 
सुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता और च्याँग-ताई शेक शासन को श्राश्रय देने री 
समाप्ति इसके लिए थ्राधारभूत रखे जाएँ । 


(के. के. सिश्र एवं इन्दु यन्‍ना : वही, पृ. 377-78 
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चोन अमेरिका सम्बन्ध (969-987) 
तनाव-शैथिल्य तथा अमेरिका से दोस्ती 


20 जनवरी, 969 को रिचार्ड निवसन सयुक्त राज्य अ्रमेरिका करे 37वें 
राष्ट्रपति बने । निवसन ने ऐगे प्रथत्त आरम्भ किए जिनशा उद्देश्य चीन से सामान्य 
सम्बन्ध स्थापित करता था ताकि एक ओर तो वियतनाम युद्ध से अमेरिका ससम्मात 
पीछा छुआ सके झौर दूसरे, सोवियत प्रभुत्व को सफल चुनौती देते हुए राजनीतिक 
क्षेत्र मे पीकिंग-पिण्डी-वाश्िगटन घुरी का निर्माण कर, शक्ति-सन्तुलन अपने पक्ष मे 
कर ले ) अमेरिका को यह लालसा भी रढी कि लगभग 70 करोड़ की विशाल 
जनसख्या वाले देश से मैत्री-सम्बन्ध स्थापति करके अमेरिका व्यापक व्यापारिक और 
आधिक लाभ प्राप्त कर सकेगा । चीन की यह आाराँक्षा थी कि सोवियत रूस के 
नेतृत्व को चुनौती देने के लिए वह अमेरिका ज॑से सबल राष्ट्र को अपने पक्ष मे कर ले । 

सयुक्त राज्य और चीन पर “आगामी दशक! (7८५६ 05:0८) नामक 
प्रथम राष्ट्रीय समारोह न्यूयार्क मे 20-2] मार्च, 969 को हुआ । लगभग 
2500 व्यक्तियों ने, जिनमें चीन के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी सम्मिलित थे, इस 
समारोह में भाग लिंया। उन्होंने पुरानी नीति का पुन परीक्षण क्रिया और नए 
निर्देशों का सुभाव दिया । एडवर्ड कनेडी ने समारोह में धोपएा की--'पिछले बीस 
वर्षों से चीन के प्रति हमारी नीति बुद्ध की नीति की रही है | हमने बहुत देर से 
विश्व के एक महस्त्वपूर्णा राष्ट्र के विरुद्ध राजनीतिक, कूटनीतिक और आ्राथिक विरोध 
की नीति झपनाई है। ग्रत॒ हमे अपनी युद्ध वी नीति छोडकर शान्ति की नीति 
अपनानी है । अब हमे एक नई नीति ढूंडनी है परन्तु इसका प्रर्थ यह नही है कि हमारी 
वर्तेमान स्थिति में कोई शमजोरी है या हम चीन के प्रति नम्न हो गए हैं, परन्तु 
इसलिए कि ऐसा करना हमारे तथा प्नन्य सभी राष्ट्रों के हिंत में है।” 


सम्बन्ध-सुधार के प्रयत्न शुरू हुए ओर चीन-अमेरिका के थीच “पिगपोग 
कूटनीति” का उदय हुम्मा । अमेरिका ने चीन के साथ ब्यापार, यात्रा और जहाजरानी 
सम्बन्धी कानूनी रुकावटों में ढोल दे दी तथा झपनी टेबल टेनिस टीम को पिंगपोय 
खेलने के लिए चीन भेजा | 3970 में माओ-त्से-तम ने ्रमेरिकी पत्रकार एडगर स्नो 
के साथ बातचीठ मे ग्रमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत चीन में करने की इच्छा प्रकट 
की । दोनों देशों में सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण 
बनाने हेतु वारसा, पेरिस झ्रादि स्थानों पर दोनो देगो के झधिकारियों के वीख 
वार्ताप्रों का दौर भारम्भ हुआ जिनकी प्रगति के ब्राधार पर 5 जुलाई, 97 को 
बहुत्त द्वी नादकीय ढंग से राष्ट्रपति निक्सन ने मई, 972 के पूर्द अपनी चीन याता 
की घोषणा की । भारत सद्दित विश्व के ब्रनेऊ देशों ने इस घोषणा का स्वायत किया 
झऔर सयुक्त राष्ट्रसघ के महासचिव ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मे एक नया प्रध्याय 
प्रारम्भ करने वाली घटना वतलाया । 2! फरवरी, 972 को राष्ट्रपति निक्सन 
दवबल सहित पीकिंग पहुँचे । सयुक्त विज्ञप्ति के प्रनुसतार दोनो देशो में अनेक विपयो 
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पर मतमभेदो के बावजूद मौहादंपुर्णो चार्ता हुई। दोनो देशो ने ज्ञान यौर कला के 
विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक विनिमय और सम्पर्क का निर्चय किया | आथिक और 
व्यापारिक सम्वन्धों में वृद्धि पर नी विचार-विमर्श किया गया । यह भी निश्चय 
किया गया कि सामान्य हित के विपयो पर दिचार-विनिमय और सम्बन्धों के 
सामान्यौकरण के लिए विभिन्न माध्यभो से अधिका बिक सम्पर्क स्थापित किया जाए। 
जनिबसन की पीकषिग याजा के बाद दोनो देशो के सम्बन्ध तेजी से सामान्य बनते गए । 
बगलादेश के प्रश्न पर सयुक्त राष्ट्रमघ में दोनों ने आपस में सहयोग किया! 
फरवरी, 973 में निक्‍सन के निदो सलाहकार हेनरी किंसिंगर ने पीकिंग मे चाउट 
एन-लाई तथा ग्रन्य नेतात्रो से वार्ता की | अमेरिका और चीन द्वारा एक-दूसरे के 
यहाँ सम्पर्क कार्यालय खोलने का निश्चय किया गया। यद्यपि इन कार्यालयों को 
दृतावास की सज्ञा ना गई तथापि व्यवहार में इनका कार्य दूतावास जैसा ही 
रखा गया । दोनो देशो के वीच अनेक क्षेत्रों में सहयोग में दृद्धि हुई। पारस्परिक 
व्यापार-विस्तार का एक निश्चित कार्यक्रम बनाया गया। चीन ने क्‍्मेरिका के दो 
बन्दी वायुयान-चालकों को मुक्त कर झौर अमेरिका ने ताइवान मे अपनी मेना में 
पर्याप्त कटौती का सकेत देकर यह प्रदर्भित क्या कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय छ्ेत्र में दोनो देश 
प्रधिकाधिक निकट आने को उत्मुक है| 
दोनों देशो के सम्वन्धों में सामान्यीकरण को भ्रक्रिया तव कुछ मन्द हो गई 
जब चीन ने देखा कि ग्रमेरिका रूस के साय अपने सम्बन्ध सुधारने के प्रयत्नों में 
महत्त्वपूर्णो विषयों पर वार्ता में चोन की उपेक्षा कर रहा है | नवम्बर, 974 में जब 
अ्रमेरिकी विदेश मन्‍्नी डॉ किसिंगर चीन गए तो उनके स्वागत में उदासौनता प्रकट 
कर चीनी नेताओं ने झ्रपनी अप्रसश्नता प्रकट की । इस थप्रसन्नता के दो प्रमुख कारण 
थे--अमेरिका द्वारा ताइवान सम्बन्धी उस शधाई समभौते को क्रियान्वित न क्या 
जाना जो साल भर पहले दोनों के वीच हुआ था, एवं अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड प्रौर 
सोवियत नेता ब्व भनेव द्वारा वार्ता के लिए ब्लाडीवोस्टक की चुनना । ब्लाडीवोस्ठक 
कभी चीन का हिस्सा था अत चीन ने सोचा कि उसे चिढाने के लिए इसे वार्ता- 
स्थल चुना गया है। 972 की घधाई विज्ञप्ति में किए गए वायदो में एक महत्त्वपूर्ण 
वायदा यह या कि प्रमेरिका ताइवान को चीन का हिस्सा मान लेगा। पप्रेल, 397 
में ्याग-काई-शेक को मृत्यु के बाद ताइवान फिर स्ते ग्रन्वराप्ट्रीय राजनोति का 
काकपंस केन्द्र वन गया । मार्शल च्याय के निधन का न केवल ताइवान की म्रान्तरिक 
शाजनीति प्रर बल्कि प्रत्य देशो के सम्बन्धो पर कौ अभाव पड़ना स्वाशगविक था । 
बसे अ्यॉंग के उत्तराधिकारी उनके पुत्र तथा प्रधानमन्त्री च्याँग-चुग-कुप्लो ने यह स्पप्ट 
कर दिया हि बह झपने देश पर कभी भी साम्यवाद को छाया नहीं पढ़ने देंगे ग्रौर 
चीन की मुख्य भूमि को साम्यवाद से मुक्त करने के लिए निरन्तर संघर्ष करने 
'रहग | + 
निक्सन के हटने के बाद से ही अमेरिका और चीन के सम्बन्धों में कुछ 
जिधिलता उत्पन्र हो गई जेंसा कि प्रमेरिदी विदेश- नोति के सन्दर्म में बताया जा 
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चुका है, जय डॉ किसिगर ने प्रक्तुबर, 7975 में और राष्ट्रपति फोड़ ने दिसम्बर, 
975 में चौन की याच्ा की तो उनका बहुत ही फोका स्वागत हुआ । 

निक्‍सन काल मे अमेरिका-चीन सम्बन्धो का मूल्यांकन करते हुए डॉ मिश्र 
एवं खन्ना ने लिखा है कि निक्‍सन प्रशासन ने किसिंगर की व्यक्तिगत बूढनीति का 
प्रयोग करते हुए 970 के दशक मे चीन ग्रमेरिकन सम्बन्धो की नीव रखी । सयुक्त 
राष्ट्र ने दो दीन' की नीति त्याग दी | पीकिंग को चीव की वंधिक सरकार के रूप 
में मान्यता दी, सयुक्त राप्ट्र मे चीन की सदस्यता का समर्थन और सुरक्षा परिपद्‌ मे 
स्थायी स्थान दिए जाने का बचने दिया । ताइवान से सेनाएँ निकाल लिए जाने को 
स्वीकार कर लिया तथा वियतनाम सधर्प के सुकाव के लिए वार्तालाप की स्वीकृति 
दे दी। अन्त मे दक्षिणी वियतनाम से अपनी सेनाएँ पूर्णतया हटा लेने का बचमे 
दिया । घीरे-घीरे सभी इण्डोचीन राज्यो से प्रमेरिकत प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो 
गया और दक्षिणी वियतनाम, कम्बोडिया झौर फिर लाझोस में साम्यवाद पक्षोय 
शासन स्थावित हो गए | जापान और दक्षिस्स-पूर्वी एशिया के प्न्य प्रमेरिकन साथी 
देशो मे चीम के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित कर लिए। चीन के साथ साक्षात्कार 


पी भ्रमेरिकन नीति तथा दक्षिखणी-पूर्वी एशिया में हस्तक्षेप से समुक्त राज्य को कोई 
लाभ महो हुआ्ना । 


20 जनवरी, 977 क्ो अमेरिका के राष्ट्रपति पद १र जिम्मो कार्टर आाझूढ 
हुए । अगस्त, 977 में विदेश मन्त्री साइरस वेन्स ने चीन की यात्रा की । ताइवान 
सम्बन्धी मतभेद के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय सहयोग से प्रन्य मुद्दों पर 
मतेक्य नहीं हो सका । कुल मिलाकर यह यात्रा दोनो देशो के बीच सम्बन्ध सुधार 
में सहायक नही हुई । इसके बाद कार्टर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजिस्वी मे 
पीकिंग की यात्रा की । कार्टर ने चीन के प्रति अपनी नीति में एक महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन किया और चीन को विभिन्न किस्मो के हथियारों तथा विद्युत प्राणविक 
उपकरणो के निर्यात पर लगे प्रतिवन्‍्धो मे ढील देने का निश्चय किया | ताइवान 
के प्रश्त पर मतभेद घटते गए और । जनवरी, 979 को कार्टर ने चीन के साथ 
राजनग्रिक सम्बन्ध स्थापित करने को घोषणा की। कार्टर ने प्रपने वक्तव्य मे यह 
मान लिया कि चीन केवल एक है और उसकी एक सरकार है, तथापि यह स्पष्ट 
कर दिया कि प्रमेरिका गेर-सरकारी तोर पर ताइवान से सम्बन्ध रख सकता है। 
दोनो पुराने शत्रु देश एक-दूसरे के निकट झ्ाते गए झौर फरवरी, 979 मे डेंग 
किसप्राग्रो पिग म्रमेरिका की यात्रा पर गए | डेय-कार्टर समुक्त वक्तब्य में कहा गया 
कि चीन एवं अमेरिका किसी एक देश या कुछ देशो के समूह द्वारा भय देशों पर 
झाधिपत्य या वन्धनकारी शक्ति स्थापित करने के विरुद्ध हैं। स्प्रप्ट था कि यह 
वक्तम्य रूस को घ्यान में रखते हुए दिया गया। अमेरिका ने फ्राँस द्वारा चोन को 
प्रणुशक्ति यन्त्र दिए जाने का समर्थन क्रिया। चीन ते पअभेरिका की विश्वब्यापो 
सेनिक गतिविधियों को स्वीकार किया झौर भमेरिका ने भी विश्वास प्रकट किया कि | 
शक्तिाली तथा सुरक्षित चीन विश्व-सम्बन्धो में रचनात्मक भूमिका निभा सकता 
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है। जुलाई, 980 में टोकियो मे राष्ट्रपति काटर और प्रधानमन्त्री हुला-कुप्नो-फेंग 
में पहली वार वार्ता हुई | अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का विरोध दोनो देशो 
ने एक स्वर से किया । कार्टर ने एक दूरदशन नेटवार्ता में कहा कि रूसी संनिक 
शक्ति का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, चीन ओर जापान को एक हो जाता 
चाहिए । यद्यपि चीन के प्रति अमेरिकी नीति मे परिवर्तत बहुत पहले हो गया था । 
और दोनो देशों के वीच अभी तक व्यापारिक तया अन्य ग्र्मनिक क्षेत्रों में सहयोग 
बढ़ता जा रहा था लेकिन सोवियत सध के खतरे का मुकाबला करने के लिए वह 
नया सहयोग दोनो देशो को स्रनेनिक क्षेत्रो मे भी ले श्राया ) इस बाठ को नजरग्रन्दाज 
कर दिया गया कि सोवियत सघ ने यदि कोई दवावी कायंवाही की तो अन्ततः 
एपिया की शान्ति खतरे में पड़ जाएगी ॥ 

20 जनवरी, 980 को रीगन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहए की । रीगत 
प्रशासन के दौरान 982 के भ्रन्तिम चरण तक दोनो देशो के सम्बन्ध लगभग वैसे 
ही रहे जैसे कार्टर प्रगासन के दौरान थे । वाशिगटन-पीकिग-पिण्डी-धुरी” को रीगन 
प्रशास् ने और शक्तियाली वनाया तथा उस बात के अनुसार स्पष्ट हो गए कि 
तिकट भविष्य में रूस के विरोध से 'वाशिगटन-टोकियो-पीकिय-प्रि्डी-धुरी” 
शक्तिगाली रूप में अस्तित्व मे भ्रा जाएगी । .किर भी सयुक्त राज्य अमेरिका में इस 
बात से काफी चिन्ता बनी रही कि पीकिग और इस्लामाबाद (पाकिस्तान) के बीच 
ऐसा गुप्त समभौता है कि जिसके अन्तगंत परमाणु बम तथा झाणविक शस्नत बनाने 
की जानकारी चीन से पाकिस्तान पहुँच रही है। राजनीतिक क्षेत्र में यह प्रठकर्ले 
तक लगाई गईं कि पारिस्तान अपना परमाणु परीक्षण चीन में कर घुका हू या करने 
जा रहा है | अमेरिका काँग्रेस वी विदेश सम्बन्ध समिति के सामने साध्ष्य देते हुए 
अमेरिका के परमाणु नियन्त्रण सस्पान के अध्यक्ष डॉ. पाल लेवेन्थाल ने इस तथ्य 
की पुष्टि की कि परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी जानकारी पीकिंग से इस्लामाबाद 
हस्तान्तरित ही नही हो रही, बल्कि उसका स्तर ग्रत्यन्त खतरनाक झौर नाजुक 
होता जा रहा है। प्रमेरिकी राजनीतिक क्षेत्रो का यह स्पप्ट मत है कि चीन के साथ 
सहयोग और मैत्री प्रथ पर आगे बढते हुए भी अमेरिका की पाकिस्तान प्र पकड़ 
कमजोर नही होनी चाहिए ॥ अमेरिका को यह डर भी है कि सीन से पाडिस्तान 
आई गुप्त जानकारी भारतीयों के हाथ न॒ पड जाए । अप्रेल, 984 के प्नन्त में 
राष्ट्रपति रीगन ने पीकिग की पाँच दिवसीय यात्रा की । उन्होंने एक सभारोह में 
बहा कि ग्रमेरिका की चीन के साथ अपने सम्बन्धो पर बर्व है और मतभेदों के 
बावजूद दोनो देश पिछले 4 वर्षों से उत्तरोत्तर एक-दूसरे के निकट भरा रहे है । 
इस याता के दौरान दोनो देशो के बीच परमाणु सहयोग बढाने के एक समभौते पर 
भी हस्ताक्षर हुए | रीयन की यात्रा का एक उद्देश्य यह भी रहा क्रि चीन में 
प्रमेरियी उत्पादन बी सण्त बढाई जाए॥.._. 

रोनाल्‍ड रीगन पुनः राष्ट्रपति चुने गए श्रौर उनका नया याायंकाल 
20 जनवरी, 985 से आरम्भ हुआ । रीगन प्रशासन चीनी के प्रति प्रपनी म॑त्री 
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भ्राधार को मजबूत बनाता रहा । दोनो देशो के बीच गोपनीय सूचनाओं दा झादान- 
प्रदान चलता रहा और चीन ते अमेरिकी नौ-सेना के जहाजो को अपने वन्दरगाहो 
में आने की अतुमाति देने की घोषणा की। यह पहला ग्रवसर था जब चीन ने 
अमेरिका को ऐसा ध्रवसर दिया । अमेरिकी नौन्सेना के जहाज प्रंव प्रशान्त महासागर 
में खूस के नौ-सैनिक जहाजो पर नजर रखने की स्थिति मे पहुंच गए । चीन ने यह 
शर्ते भ्रवश्य लगाई कि प्रमेरिकी जहाज चीनी बन्दरगाहो म॑ चीन की पूर्व-स्वीकृति 
से ही झा सकेगे । चीन ने अमेरिका पे वडी सख्या में सिग्रोरस्काई हैलीकोप्टर प्राप्त 
करने झा ग्रनुवन्ध किया । 

985-86 में पह भतलो प्रकार स्पष्ट हो गया कि भ्रमेरिका चीनी नौ-सेना 


के झआधुनिकीकरण के लिए शस्त्रास्त्र तया अन्य उपकरण उपतब्ध कराने को तंयार 
है | दोनो देशों के बीच 987 में भी सम्बन्ध सुधार की सामान्य भ्रक्रिया जारी रही 
श्रौर इस बात के सकेत मिलते रहे है कि 'बाशिगटन-पीक्गि-मैजी! और प्रधिक 
मजबूत हुई है । 

सोधियत संघ और चीन के सम्बन्ध : चीन-सोवियत संघप 

(ए. $ $. ह. & दब हथ॥धंगाऊ 5प0-5०8०४ ८००१०) 


सोवियत सघ झ्ौर घीन--इन दो साम्यवादी -राष्ट्री के सम्बन्ध मैंती मोर 
मत्रुता, सहयोग भोर स्पर्दा; भाईचारे प्रौर कट-वेमनस्थ की कहानी रहे_हैं। 
 अ्रफ्रूबर, 949 को साम्यवादी चीन की स्थापना के तुरन्त बाद झूसी-चीनी मंत्री 
तेजी में प्रिफतित हुई, लेकिन कुछ ही वर्षों वाद .दोनों के बीच साम्यवादी जगत्‌ के 
नेतृत्व के लिए तीत्र स्पर्डा छिड गई, विभिन्न स्थानों पर संड्धान्तिक मतभेद उग्र हो 
गए, सीमा-विवाद उठ सड़े हुए और सशस्त्र सोमा-सधर्ष भी हुए । झाज स्थिति यह 
है कि एक झ्रोर तो चीन गौर ग्रमेरिका, जो एक-दुसरे के घोर शत्रु थे, रूसी शक्ति 
के विशंद्ध अपने हाथ मिला रहे हैं, तो दूसरी झोर धमेरिका झौर रूस सह-अस्तित्व 
7 श्रौर सहयोग की बात करते हुए चीव की विस्तारवादी आर्काक्षाओं पर भकुश लगाने 
की सर्लेप्ट हैं। रूस-चौन-प्रमे रिका का यह तिडोणात्मक भंघर्ष विश्व-राजनीति में 
क्राम्तिगारी परिवर्तन ला रहा है। यह शक्ति सस्तुलन की राजनीति है [) 
रूस-चीन सहयोग काल 
सीन के जनवादी गणतन्त्र की स्थापना होते ही सोवियत रूस ने उसे प्रपनी 
मान्यता दी और माझरो-त्से-तु म ने फरवरी, 950 में झूस की यात्रा कर 24 फरवरी 
को दोनों देशों के बीच तीन सन्वियाँ सम्पन्न की--( ) 30 दर्प के लिए मैँत्री भ्ौर 
पारस्परिक सन्धि, (2) चॉँग्रच्यांय रेलवे, पोर्ट प्राथंर तथा दाइरन से सम्बन्ध सन्धि, 
एवं (3) ऋश सम्बन्धी सन्धि | प्रथम सन्धि के भ्रन्तगंत जापानी अथवा उसके 
सहयोग से फिसी भी विदेशी झाक़मणश की स्थिति में दोनों देशो ने एक-दुसरे की 
सहायता करने तथा साथ ही प्रारस्परिक हितों पर आ्ँच लाने वाली किसी भी सन्धि 
में शामिल न होने का निश्चय किया । जापान के साथ शान्ति-सन्धि के लिए प्रयास 
करने, समान दहितो के अन्तर्राष्ट्रीय मसलो पर आपसी विचार-विमर्श करते रहने 
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तथा पारस्परिक निकटतम आशिक एवं साँस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने पर भी 
सहमति प्रकट की गई। द्वितीय सन्धि द्वारा सोविय+ सघ ने च्याँग चुन-रेल्वे को 
जापानी शान्ति-सन्धि के बाद और भ्रधिक से अधिक 952 के प्रन्त तक चीन को 
हुस्तान्तरित करने का वचन दिया । यह भी निश्चित हुआ कि 952 तक सोवियत 
संघ की सेवाएँ पोर्ट आर्थर से वापिस बुला ली जाएँगी । तृतीय सन्धि द्वारा सोवियत 
सघ ने चीन को 5 वर्ष की ग्रवधि के लिए 3 करोड डालर का ऋण देना स्वीकार 
किया । इस ऋण को 5 किश्तो में दिया जाना तथा 3] दिसम्बर, 954 के पश्चात्‌ 
]0 किश्तों में लौटाया जाना निश्चित्त हुआ । 
सन्धियो के सम्पन्न होने के उपरान्त कुछ वर्षो तक रूस-चीन मैत्री विकसित 
होती रही । सितम्बर, 952 मे च्यांग चुन-रेल्वे चीन को लौटा दी गई, परन्तु पोर्ट 
आर्थर के बारे मे यह निश्चय हुआ कि वह तब तक नद्ों लौटाया जाएगा जब तक 
झूस और चीन के साथ जावान की शान्ति-सन्धि नही हो जाती । बाद मे 954 में 
यह तय॑ किया गया कि पोर्ट श्राथर 955 भें चीन को दे दिया जाएगा । मई, 955 
में इसे चीन को हस्तान्तरित कर दिया गया । इस प्रवधि मे सोवियत सध द्वारा चौन 
को दी जाने वाली वित्त, वास्िज्य थ्रौर प्रावंधिक सहायता भे भी निरन्तर इंद्धि होती 
गई । चीन का लगभग 70% व्यापार रूस के साथ होने लगा जिसमे 950 के बाद 
निरन्तर पृद्धि होती चली गई । 954 में ही रूस ने चीन को अणुशक्ति-उत्पादन 
में भी सहयोग देना स्वीकार किया, परन्तु साथ ही यह निर्णय भी हुआ कि चीन 
द्वारा रूस की पूर्व-ग्रनुमति के बिना अश्रणु-परीक्षण नहीं किया जा सकेगा । इसके 
अतिरिक्त चीन-रूसी मेत्री सगठन स्थापित किए गए। 
सोवियत सध ने चीन को सयुक्त राष्ट्रसघ में स्थान दिलाने के लिए निरन्तर 
प्रयास क्या । 954-55 मे दोनों देशों मे पश्चिमी शक्तियो, विशेषकर अमेरिया 
स्थापित प्रादेशिक सैनिक सगठनो की कदु आलोचना वी । 956-57 मे दोनो ने 
मित्र पर ब्रिटेन व फ्रॉस के झाक़मण की निन्‍दा की | हगरी झौर पोल॑ण्ड मे जब 
दक्षिणपथी दगे हुए तब भी दोनो देशो में नियमित रूप से विचार-विमर्श होते रहे । 
958 में टीटो के सशोधनवाद की कु प्रालोचना भी दोनो ही देशो द्वारा की गई! 
सोवियत सध की भाँति ही प्रन्य समाजवादी देशो के साथ चीन ने मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
कायम रखे । च्य 
हरूस-चीन में मतभेद और कटु वेमनस्य का काल 
रूस और चीन के मंत्रीपूर्ण सम्बन्धी में तवाव का बीजारोपश 954 मं ही 
स्पष्ट हो गया । सोवियत साम्यवादी दल की 23वी कांग्रेस में श्री पस्वेब ने युद्ध 
की प्रवश्यम्भाविता भौर हिसात्मक क्रान्ति की झनिवार्यता से इन्कार करते हुए 
विकास वी स्वाभाविक प्रक्रिया झौर ससदीय पद्धति से समाजदाद की स्थापना कौ 
वबालत की | रख इ्चेव की ये मान्यताएँ चोनी नेताग्रों के गले नहीं उतरी ॥ चीनी 
साम्यवादी दल ने ख.,क़्चेव पर सशोधनवादी होने का झारोप लगाया घ्ौर झालोचना 
प्रत्यालोचना की खुली शुरुभात हुई । 956 में शौर तन्पश्चात्‌ 96! मे रूसी 
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साम्यवादी दल की काँग्रेस मे खुश्चेव द्वारा स्टालिन की निन्‍्दा ने दोनों देशों में 
मतभेद और संड्धान्तिक सधर्ष उग्र कर दिए | ख श्चेव के स्टालिन विरोधी अभियान 
फो विस्टासिनीकरण्प वी संज्ञा दी गई । जब मास्को यूगासलाविया को साम्यवादी 
आआातृत्व मे बापस बुलाने को तत्पर हुआ तो भी चीन को बुरा लगा। सितम्बर, 
959 में र्॒ुश्चेव की भ्रमेरिका-याता चीन को पसन्द न भाई झौर इसलिए चीन 
बी यात्रा के समय सोवियत नेता का कोई विशेष स्वागत नही किया गया । 959 
में अपनी चीननयातरा के समय ख श्वेव ने पुन यह वात दोहराई कि साम्यवादी चाहे 
कितने ही सशक्त हो जाएँ, उन्हे पूजीवादी जगत्‌ के विरुद्ध शक्ति का भ्रयोग करने से 
बचे रहना चाहिए । चीनी माक्संवादियो को रू श्वेव का उपदेश 'प्रतिक्रियावादी 
शक्तियो की प्रगतिशील शक्तियो पर विजय' ऊँसा लगा । 959--60 में भारत-चीन 
सीमा विवाद पर रब श्वेव की यह टिप्पणी भी चीनी नेताश्रो को अखरी कि दोनों 
देश प्रपना स्तीमा-विवाद शीध्र ही शान्तिपूर्ण ढग से निपटा ले । 

दोनो देशो के बीच संद्धान्तिक मतभेद तीब्र होते गए। जून, !960 में 
बुसारेस्ट में ख्मानि्मा-कमंचारी-दल के तृतीय सम्मेलन मे खश्चेब ने पुन कहा कि 
लेनित का 'पूजीवाद के विरुद्ध युद्ध की झ्निदायेता का सिद्धान्त! अब लागू नहीं 
होता । दूसरी ओर चीनी प्रतिनिधि-मण्डल के नेता ने घोषणा की कि जब तक 
साम्राज्यवाद विद्यमान है, युद्धो का सतरा बना रहेगा। जुलाई, 960 से रूस द्वारा 
चीन की विकास योजनाओ में कार्यरत सोवियत बेज्ञानिको को वापस बुला लिया 
गया । चीन को सामग्री, मशीनें श्रादि भेजना भी बन्द अथवा सीमित कर दिया 
गया । 96॥ मे प्रकाशित सोवियत साम्यवादी दल के कार्यक्रम के भाध्यम से 20 बर्ष 
की अवधि में झूस में साम्यवाद का अर्थ बस्तुओ की प्रचुरता बतलाया गया। चीनी 
साम्यवादी दल की यह्‌ व्यास्या अघुरी लगी । 962 में रूस द्वारा भारत को मिग 
विमान देने और उन्हे बनाने के कारसानों में सहायता देने का समभौता चीती 
नेताग्रो को ग्रपने लिए घातक प्रतीत हुआ । 962 में ही क्यूबा काण्ड के सम्बन्ध 
में चीनी नेताम्रो ने कह कि रूस का पहला दोप 'दुस्साहस” का था झभौर दूसरा दोप 
कागजी शेर' अभ्रमेरिका के ग्रागे 'इशित आत्म-समर्पण' करने का! 962 में ही 
भारत पर चीनी आक्रमण के सम्बन्ध मे अपनाई गई रूसी नीति ने भी चीन को 
नाराज किया । 

जुलाई, 963 में मास्को में रूमी श्रोर चीनी साम्यवादी दलो की वार्ता न 
केवल असफल हुई बल्कि दोनो देशो ने एक-दूसरे की क्टु आलोचना की। मस ने 
पश्चिम के साथ सह-पअस्तित्व के विचार का पोपण किया जबकि चीन ने वहा कि 

” साआज्यवाद के पूर्ण विनाश के लिए युद्ध अत्याज्य है ग्रौर तृतीय महायुद्ध अमेरिक्ता 

तथा रूस को ही समाप्त करेगा, चीन को नहीं । 25 जुलाई, 7963 को महामक्तियो 
में हुईं झणु-परीक्षण-विरोध-सन्धि वर चीन ने बहिष्कार किया । रूस पर झारोप 
लगाया गया कि वहू अमेरिका के साथ मिलकर आझविक उस्तों के क्षेत्र में अपना 
एकाविक्षार कायम रखना चाहता है । 
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अक्तूबर, 964 में खूश्चेव के हटने फर पीकिग में खुशियाँ मनाई गई लेकिन 
जब रूस के नए नेतृत्व ने भी पश्चिमी जगत्‌ के साथ सह-प्रस्तित्व को नीति में 
विश्वास प्रकट किया तो चीनियो,को वडी निराशा हुई। रूसी बोल्शेविक क्रान्ति के 47वें 
वाधिक उत्सव के समय चीनी प्रधानमस्त्री चाऊ-एन-लाईं की कूटनीतिक वार्ता भी 
असफल रही क्योकि रूस ने अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आ्रान्दोलब की एकता के 
क्रांतिकारी प्रयासों में चीन का साथ देने से इन्कार करते हुए शान्तिपुर्णा सह- 
अस्तित्व के सिद्धान्त में आस्था प्रकट की । 
सैद्धान्तिक संघर्ष के ग्रतिरिक्त दोनों देशो के बीच सीमा-विवाद भी उभरे 
जिन्‍्होने शस्त्र सीमा-सघपों का रूप ले लिया। मार्च, 969 मे पूर्वी एशिया में 
उसूरी नदी के टापु दश्मिक के सम्वरध में दोनो पक्षों मं सेनिक भुठभेड़े हुईं। रूस 
ग्रौर चीन की वर्तमान सीमाओं का निश्चय रूस के जारो और चीन के मुच्रु सम्राटो 
के बीच हुई सन्धि द्वारा हुआ था । ये सम्धियाँ 858 झर 860 में की गई थी, 
जिनके अन्तर्गन्न चीन ने लगभग 5 लाख वर्गंमील क्षेत्रकत्त रूस को सौपा था । चीन 
ने श्रारोप लगाया कि उस समय चीनी निर्बंलता का लाभ उठाकर झूस ने ये 
सन्धियाँ लाद दी थी। रूस का कहना है कि ऐसी कोई वात नही थी और रसी 
भूमि ही रूस ने प्राप्त की थी । चीन ग्लौर रूस में भगड़े का असली कारण बस्तुत 
मगोलिया रहा है। चीन प्रपनी बढती हुई ग्रावादी को वसाने के लिए भगोलिया 
पर दाँत गडाए हुए है थों चीन की सरहद पर है तथा बहुत कम बसा हुम्रा है । 
मगोलिया का पूर्वी भाग चीन के पास है भर चीनी नेता चाहते है कि दोनो 
मगोलिया सयुक्त होकर चीन का एक प्रदेश बन जाएँ | रूस इसे मनाने को तंयार 
नही है। पीकिंग ने मगोलिया पर अपना दावा पहले पहल ,964 में किया था कि 
रूम ने इस 'स्वतन्त्र राज्य” को हडप लिया हे, लेकिन रूसी चीनी दावे को ठुकराते 
रहे है। 
बिवाद तब पराकाय्ठा पर पंहेंच गया जब 965 में पहली बार यह चीनी 
ग्रारोप पूरी तरह स्पप्ट किया गया कि प्रथम साम्यवादी, क्रान्ति का जन्मस्थल 
सोवियत सघ पूंजीवाद" के पुनरुद्धार में सक्रिय रूप से लगा हुम्ना है ग्रौर प्रमुख 
साम्राज्यवादी शक्ति-सयुक्तराज्य अमेरिका के साथ मित्रता के लिए लालायित है । 
एक ऐसे राज्य के विरुद्ध जो माक्संवाद-लेनिनवाद में विश्वास करता था, सम्भवत- 
इनसे ग्रधिक ग्रम्भीर आरोप नहीं लगाया जा सकता था | इस समय तक स्थिति 
यह हो गई थी कि दोनों देश खुलमखुल्ला एक-दूसरे के अन्तर्राष्ट्रीय उद्दे श्यो को 
विफल करने वाली विदेय नोतियो का अनुमरण करने लगे थे | दोनो ही देश इस 
बात के लिए भी प्रयत्नील थे कि उन्हे साम्यवादी ग्रस्तर्राष्ट्रीय ग्रान्दोलन के अन्तर्गत 
अधिकाधिक समर्थंत मिले 
रूस झोर चीन के मध्य मतभेदो की खाई निरन्तर गहरी और चौड़ी होतो 
जा रही है। फरवरी, 979 मे वियतनाम पर चीन का ग्राक़मण्य यदि लम्बा चलता 
तो इस बात वी पूरी ग्राशफा थी कि चीन के विरुद्ध सशस्थ सघर्य में रूमी सैनिक 
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भी बियत॒नामी सैनिको के याथ कन्वे से कन्धा भिडा कर लडते | नवम्बर, 982 
में ब्रे भनेव की मुत्यु के बाद सोवियत राष्ट्रपति यूरी आन्द्रोपोव के समय भी रूस- 
चीन मम्बन्धो की कटुता कमर नहीं हो पाई । वेसे फरवरी, 983 में चीन के उप- 
विदेश मनन्‍्त्री क्यान कुचेन की मास्को यात्रा का उद्देश्य सम्भवत यहीं था कि रूस 
के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाते की दिशा में श्रागे बढा जाए । यूरी आइ्द्रोपोव के 
बाद सौचियत राष्ट्रपति चेरनेन्क्रो के समय रूस-चीन सम्बन्धों में व्यवहार में कोई 
सुधार नहीं प्रा सका । चेरनेन्को की मृत्यु के वाद ] मार्च, 4985 को मिसाइल 
गोर्बाच्योव महासचिव बने। गोर्वाच्योव ने कम्युनिस्ट, पार्टी की केन्द्रीय समिति 
के पूर्ण[धिवेशन मे बोलते हुए सभी बिरादराना कम्युनिस्ट, मजद्भर तथा क्रान्तिकारी 
जतवादी पाटियों के साथ धनिष्ठ सहयोग की बात की । इस भ्रकार गोर्बाच्योव ने 
यह सकेत दिया कि वह चीत और अन्य साम्यवादी जगत्‌ के साथ मधुर सम्बन्धों का 
पक्षधर है। भीमा-विवाद सुलभाने के सम्बन्ध में भी दोनो देश कुछ भागे बढ़े हैं । 


रूस-चीन विवाद के मुख्य कारण 

4 दोनो देशो के बीच संद्धान्तिक म्रतभद है । स्टालिनोत्तर युग की सोवियत 
नीति विश्व-क्रान्ति झौर युद्ध की अनिवायंता परे विश्वास नहीं करती, जबकि लग्ल 
चीन क्रान्ति, हिसा और युद्ध द्वारा पूँजीवादी जगत्‌ के विनाश मे विश्वास करता 
है । रूमी सरफार के सरकारी अन्तर्राप्ट्रीय इन्टरनेशनल अफेयर्स! के दिसम्बर, 
97 के भ्रक में प्रकाशित एक लेस मे रूसी लेसक जी. एपलिन ने लिखा था 
कि--/माओ की विदेश नीति लड़ाकू, सतरवाक तथा रक्तरजित है जिससे चीनो 
लोकतम्त्र को भारी हानि हुई है। यह न तो भावसंवादो है प्रौर न ही लेनिनवादी ।” 

2. नेतृत्व का नशा दोनो ही देशो पर छाया हुभा है । रूस द्वारा साम्यवादी 
जगतु का एकछत्र नेतृत्व सहन करने को चीन त॑यार नही है | एशिया में रूस के 
प्रभाव-विस्तार को चीन सन्देह की इष्टि से देखता है । 

3, भुमध्यसागर रूस और चीन के तनाव का एक केन्द्र है। रूस झोर 
अमेरिका के जहाज ता भूमध्यसागर में घूमते ही है, घोन की पनइुब्बियों ने भी इस 
सागर में धूमना झारग्भ कर दिया है । भूमध्यसागर में घीव की कुछ स॑निक शोर 
राजनीतिक आककाँक्षाएँ हैं। चीन चाहता है कि--(३3) भूमव्यसागरीय देशों पर 
उसवी वात का वजन रहे, (॥) रूसी मसूवो को हर क्षेत में चुनोती दी जाए या 
उसके मार्ग में कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न की जाए, (॥7) ग्रल्वानिया जैसे साम्यवादी 
देशे को चीन ने अपने प्रभाव मे ले लिया है, उन पर और रोव प्रातकित रखा 
जाए, (॥५) प्रक्षेपाश्तो'से सज्जित , जित पसडुब्बियों का विकास चीन कर रहा है 
उनकी सैनिक गतिविधियों का क्षेत्र पहले से ही तंयार कर लिया जाए ताकि रूस 
और अमेरिका के मुख्य क्षेत्र चीन की मार में श्रा सके । 

4 -चीम का 969 से पहले तक का नारा या विश्व के दो भाग हैं--- 
साम्यवादी और समाजवादी । लेकिन 969 भे चोनी माम्यदादी दल ने जो 
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साम्यवादी ब्याख्या री उसने सोवियत रूस को भी अममाजवादी अथवा साम्राज्य- 
वादी राष्ट्रों को श्रेस़ी में ला दिया। 


5. एक परमाणु झक्ति के सूप में चीन के विकास को न केवल रूत बल्कि 
अन्य देश भी एक बडे खतरे के रूप मे देखते हैं। प्रारम्भ मे सोवियत सघ ने चीन 
को परमासुविऊ जानकारी दी, लेकिन ज्यो-ज्यो चीन के इरादे स्पप्ट होते गए, रूस 
ने इस सम्बन्ध में आधुनिकतम प्रविधि के बारे में गोपनीयता वरती 4 959 मे 
957 के उस समभोते को मग्र कर दिया गया जिसमे रूस द्वारा चीन को परमाणु 
बम की प्रक्रिया का ज्ञान कराने का प्रावधान था। परमाणु अस्त्रो के प्रश्न पर चीन 
ओर रूस के मतभेद बढते ही गए । 


6. विवाद का एक वडा कारण मगोलिया है । चीन अपनी बडती हुई 
आबादी को बसाने के लिए प्रादेशिक विस्तारवाद के मार्ग का अनुसरण कर रहा 
है । रूसी मगोंलिया पर, जिमे 'स्वतन्त मग्रोलिया प्रजातन्त' कहते हैं, चीन की प्राँस 
है । मगोलिया का पूर्वी भाग चीन के ग्रधिकार में है। चीन चाहता है कि दोनो 
मगोलिया एक होकर घरीन का प्रदेश बन जाएें। चीन का आरोप है कि रूस मे 
“स्वतन्त्र ममोलिया' को हडप लिया हैं । मग्ोलिया के कारण दोनो देशो की सोमाग्रो 
पर भारी संनिक जमाव रहता है और कितनी ही वार सेनिक ऋडपे भी हो चुकी है 
जिनमे -पराजित होकर घीनियो को पीछे हटना पडा । 

7 प्रमेरिका भी रूस और चौन के मतभेदों को उऊताने के लिए उत्तरदावी 

है । जब 969 के वाद रूसम-चीन सीमा पर भडपें हुई तो अमेरिकी समाचार-पत्रों 

में प्रचार किया कि 969 में रूसी सैनिक अधिकारी इस वात पर विचार कर रहे 
थे कि चीन पर आकस्मिक हमला किया जाए ताकि उसकी परमाणु शक्ति समाप्त 
हो जाएं। वास्तव में अमेरिका यह तो नही चाहेगा कि रूस और चीन के बीच बडे 
पैमाने पर परमाणु युद्ध हो क्योकि इसका प्रभाव रूस झौर चीन के बाहर दूर-दूर 
तक पडेगा । इसके प्रतिरिक्त चीन की सम्राप्ति से रूस को घक्ति बढ जाएगी | मगर 
ग्रमेरिका यह झवश्य चाहता है कि दोनों के बीच इस प्रकार का तनाव बना रहें 
जिससे अमेरिका लानान्वित हो 

8 चीन दुनिया के हर देंग में रूम विरोधी प्रचार कर रहा है। यूरोप्रीय 
कम्युनिप्ट देशो मे उसने रूस के प्रति आय नडकाने की हर तम्भव चेप्टा की है । 
अ्रह्यातिया को रूस से विमुख करने से चीन को सफ्लता प्राप्त भी हुई है । रूसी 
नेतृत्व चीन की दख कार्यवाहियों से परेशान है और अपने प्रमृंत्व को रक्षा के विए 
च्यग्र है । 

9 चीन को विदवास होने लगा हे हि पूर्वी एशिया में प्रमेरिका की सेनिक 
उपस्थिति अस्थाई हैं जबकि जापान निरन्तर अक्तिघानी होकर पूर्वी एनिया में 
रघाई रूप से छा जाने को प्रयत्तशील है ग्नत अमेरिका ही सम्तुलन वायम रखकर 
पूर्वी एशिया भें सोदियत सघ की उपस्थिति को भ्रसम्भव बनाकर, चील को संनिक 
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उपस्थिति की सम्भावनाओं को सुरृठ कर सकता है। चीन और अमेरिका दोनो इस 
वात से सहमत है कि दक्षिस-पूर्वी एशिया से प्रमेरिका के हटते के वाद रिक्त स्थान 
बरी पूर्ति सोवियत सध द्वारा नहीं होनी चर्गहिए १ 


0 पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के सम्बन्धों में सुधार रूस को झभीष्ट है, 
लेकित वह चीन झौर अमेरिको सम्वन्धों में सुधार को पसन्द नहीं करता । 

]! रूस का विचार है कि युद्ध अ्रवश्यम्भावी नही है श्रौर विध्वसक अस्त्री 
के निर्माण के कारएा यह वाँछनीय भी नहीं है जबकि चीन का मत है कि समाजवाद 
की तथाकथित सैनिक सर्वोच्चता के कारण सशस्त्र नीति व्यावहारिक है चीनी 
नेतृत्व का यह विश्वास था कि साम्राज्यवादियों को भुकने के लिए विवश किया जा 
सफ्ता है और यदि ऐसा न हो तो युद्ध द्वारा उसके भाग्य का विरंय किया जाता 
चाहिए चाह उसमे एंक-तिहाई या प्राधी मानव सम्यता ही नंप्ठ क्‍यों म हो जाए । 
सितम्बर, 976 में माझ्रो की मृत्यु के बाद चीत के दण्टिकोण, में कुछ भ्न्तर झ्राया 
है तथा ऐसा आभास होने लगा है कि नया नेतृत्व सघर्प की बजाय सहयोग की 
राजीनति पर चलने का प्रयत्व करेगा । 

2 रूसियों का अपने समाज के सम्बन्ध में तर्क है कि वर्ग-सधर्प की विजय 
पूर्णो हो चुकी है ग्रौर सर्वेहारा बर्ग की तानाशाही को सम्पूर्ण जनता के राज्य वा 
रूप दे दिया गया है | चीनी टसऊको मात्र कुतर्के कहकर अ्रस्वीकार करते हैं । उनके 
विचार से यह सोवियत सध के अनन्‍्तगंत भ्रचुरता से बढे नौफरशाही तत्त्वी पर 
जाबरण इनललने की एक योजना है जो स्वहारा तानाशाही एवं वर्ग-सघ्प सम्बन्धी 
लेनिनबादी विधारधारा के लिए खतरा है । 

3 चीन सोवियत सघ स्ले प्राप्त आाधिक सहायता से कभी भी रुन्‍्तुप्ट नहीं 
रहा । फोरिया युद्ध के लिए प्राप्त ऋण के दायित्व ने उन्हे भर भी अप्रसन्न कर 
दिया। जब रूस ने चीन की सहायता बन्द ऊर दी तो थीन ने इसका थ्र्थ यह 

लगाया कि रूस उस पर साम्यवादों दल से वार्ता के लिए अधिक दबाव डालता 
चाहता है। रूसी नेतृत्व को यह विश्वास हो गया कि चीन को ग्राथिक भहायता 
देने का वही प्रवांछनीय परिस्ताम होगा जो स॑निक सहायता का हुऋा है । 

44 प्रल्वानिया का श्रश्न विदेश नीति का वियय होते हुए भी दल का भ्रश्न 
बने गया । प्रश्न था कि क्‍या सोवियत साम्यवादी दल को यह निश्चय करने का 
अधिकार है कि कौनसा शासक दल साम्यवादी गुट में है और वास्तविक समाजवादी 
देश कौनसा है ?ै सोवियत साम्यदादी दल ने अल्वानिया को एक-पक्षीध कार्यवाही 
द्वारा गुट से निकाल दिया क्योकि उसने मास्को की झ्रवज्ञा वी थी । चीनियों ने रूस 
की इस कार्यवाही की भत्संना की और अल्वानिया चीनी ग्रुट मे शामिल हो गया । 

35 सोवियत सथ के विरुद्ध दीन के अविष्दास का एक बड़ा ऐतिहासिक 
आ्राधघार भी है । राजनीतिक विचारकझो और एतिहासकारो का तके है कि- प्रभी तक 
इतिहास में दौत की झोर से सोदियत सघ पर क्रभी कोई ग्राक़सण नही हुआ जबकि 
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इसके विपरीत क्रान्ति के पूर्व रूसी शासकों ने दीन पर कई बार ग्राक्रवण करके 
उसके भु-भाग को हडप लिया था। वास्तव में सोवियत सघ मूलतः यूरोपीय देश है 
और एशिया में उसका इतना विस्तार क्रान्ति के पूर्वे रूसी शासको की साम्राज्यवादी 
प्रवृत्तियों का ही फल है । 

इस प्रकार सोवियत-दीन वेमनस्थ साधारणा और तथ्यपूर्ण है। सीमा पर 
दोनों ग्ोर सैनिक जमाव है झौर जब तक भडपे हो जाती हैं । वियत कुछ वर्षों से 
चीनी नेता आरोप लगाते झा रहे है कि सोवियत सघ ने उसकी सीमा पर भारी 
सैनिक जमाव कर रखा है जिससे चीन की प्रभुसत्ता एव ग्रखण्डता को काफी खतरा 
उत्पन्न हो गया है । इस खतरे का मुकाबला करने के लिए चीन तेजी से सामरिक 
तैयारियाँ कर रहा है पर यह कहना कठिन हे कि सोवियत रूस की झ्लोर से यह 
तथाकथित खतरा वास्तविक है या काल्पनिक । हाल ही के वर्षों का इतिहास चीनी 
बिस्ता रवादी मनोद्त्ति की पुष्टि करता है। चीन ने जिस भ्रकार भारत की भूमि 
हडपी, पाकिस्तान द्वारा अनाधिकृत रूप से दो गई कश्मीर की भूमि को हडपा उसे 
देखते हुए चीन के बारे मे कुछ कहना वस्तुत. कठिन हे | जो भी हो, सोवियत-चीन 
संघ म्राज राजनीतिक और राजनयिक पर्यवेक्षकों के लिए विचारणीय, विपय बना 

ञ्रा है । जहाँ तक सीमा पर सैनिक जमाव का प्रश्न है, यह एक स्थापित तथ्य है । 

सोवियत सघ के अनुसार चीन-सोवियत सीमा पर नियमित चीनी सेवा वनी हुई 
है। घीन 'छ प्रक्षेपास्त्र, तोपे श्रौर राइफले है जिनके मुह उत्तरी पड़ोमियो 
की झ्रोर है 

चीन और सोवियत सघ में सीमा सम्बन्धी दर्जनों लिखित श्रौर प्रलिखित 
सन्धियाँ प्र समझौते हैं। ये सन्धियाँ और समभौते 889 झ्लौर 95 के बीच 
हुए थे । इन सन्धियो प्रौर समकोौतों का समय-समय पर जायजा भी लिया जाता 
रहा है लेकिन चीनी ग्रधिकारियो की मान्यता है कि वहुत-सा इलाका ग्रभी भी 
धिवादास्पद है । चीन के अनुसार उसके 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक किसी 
न किसी पडोसी देश का ग्रधिकार है । इसमे से 5 लाख वर्ग किलोमीटर सोवियत 
स्घ के अधीन है । चीन के अनुसार जब तक इस विवादास्पद क्षेत्र को भुलभझा नही 
लिया जाता तव तक किसी भी तरह की वार्ता या सवाद बेमतलब और भप्रभावहीन 
सावित होगी ॥ चीन ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है क्रि यदि सोवियत सघ समुचित 
शान्ति चाहता है तो प्रमुख मुद्दो पर सहमति होनी चाहिए | सीमा पर यथास्थिति 
बनाए रखने पर सहमति और सशस्त्र सेनाझ्ो को एक-दूसरे से दूर रखने का 
आश्वासन, उसके दाद परस्पर वार्ता द्वारा विवाद को सुलभाने की कोशिश को 
जानी चाहिए । चीन ने यह भी माँग को है कि सोवियत सेनाएँ मगोलिया से भी हट 
जाएँ | 960 वी सोवियत-चीन सीमा को हो वास्तविक सीमा माना जाए । इन्ही 
दो प्रस्तावों को चीन अपने ठोस सुझाव बताता है। 

कम्युनिस्ट खेमे मे चीदर लगभग झलग-थलग पड़ गया दै। यूरोप में उसका 
एकमात्र साथी भ्रत्वानिया भी उससे अलग हो गया है । इसलिए सोवियत सपघ॑ से 
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बिगाड़ के बाद अल्वानिया से उसे जो थीडा-वहुत सहयोग और समर्यव मिलता था 
बह भी ग्रव तकरार में बदल बया है । एशियाई देज्ञों मे भी वियतनाम पर उसका 
दबदबा नही है और कम्बोडिया वियतनाम के मुकाबले कमजोर है। यही कारण है 
कि उसका भुकाव पश्चिमी देशों की ओर अधिक होता जा रहा है और पश्चिमी 
प्रावंधिकी की जानकोरी प्राप्त करने के लिए चीनी इजीनियर और वैज्ञानिक इन 
देशो मे देख जा रहे है । भ्रब इस मसले ते श्रौर व्यायक रूप ग्रस्तिथार कर लिया है # 
चीन मे नेतृत्व परिवतेत़ जरूर हुआ है लेकिन सोवियत सध की मान्यता है कि अभी 
भी माश्रोवाद का हौवा चीन पर हावी है और जब तक माझोवाद का हौवा रहेगा 
चीन-सीवियत सम्बन्धों मे अधिक सुधार की बुँजाइश नहीं है । 
वस्तुतः रूस और चीन के वीच सधर्य के मूल कारण उतने सँद्धान्तिक नही 
हैं जितने कि राजनीतिक श्रौर सामरिक । साम्यंवादी जगत्‌ का नैतृत्व कौन करे-- 
यह भगड़े की मूल जड है । 
(सोवियत संघ और चीन के बीच समभोते के प्रयास 2 
तीब्र मतभेदो के वावजूद रूस और चीत दोनी समभते है कि वे एक-दूसरे 

के शत्रु नही बने रह सकते, क्योकि उससे अमेरिका की “वन्‍्दर-बांट' नीति सफल हों 
जाएगी । पश्चिमी जगय्‌ विशेषत प्रमेरिका के निहित स्वार्थों और वास्तविक 
इरादो से दोनो ही देश अ्रच्छी तरह परिचित हैं लेकिन अ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
सपने-अपने वर्चस्व हेतु तथा 'शक्ति-सन्‍्तुलन' को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों 
ही अमेरिका को मैत्री के ग्राकॉक्षी है। वस्तु स्थिति को समझ कर ही रूस ग्रोर चोन 
समय-समय पर अपने मतभेदों को सुलभाने के लिए वातचीत करते रहे है तथा 
970 से दोनो के बीच सेनिक संघ को सम्भावना वहुत-कुछ कम हुई है। 970 
की 3 जनवरी को दोनो देशों ने सीमा-समस्या के समर्थन के लिए आपस -से जो 
वार्ता की उप्तसे उनके बीच मतभेद कुछ कम हुए हैं। अक्तूबर, 970 में हुई 
सोवियत-चीन व्यापार सन्धि दोनो देशों के बीच सम्वन्ध-सुघार की दिशा में एक 
कदम था जिसके भनुसार सोवियत रूस ने चीन से अपने व्यापार में ।97।-72 में 
200; इृद्धि कर देने का आश्वासन दिया था । 

9 सितम्बर, 2976 को माओ-त्से-तुग की मृत्यु के वाद चीन के नए नेतृत्व का 
अच्तर्राप्ट्रीय दप्टिकोर कुछ उदार बनता जा रहा है ग्रौर पफलरवरूप रूस-चीन विवाद 
में कटुता कुछ कम हुई है । यथयपि विरोध वदस्तूर चालू है। समय-समय पर दोनों 
देशो के ज्ञीक्ञ ऋप्रक्तौत़ा कप भी हक्ी हैं. उप कोह ओर हतीजए तही ,फ्फिकान 
24 जुलाई, 98 को चीन ने अ्रफगान-सोवियत सघ ज़ी सीमा सन्धि को पब्र्दंध 
घोषित किया । वास्तव में लगभग प्रत्येक महत्त्वपूर्णा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे पर रूख-चीन 
मतभेद बरकरार हैं श्ौर निकट भविष्य मे कोई ऐसी झ्ाशा नही दिखाई देती कि 
दोनों देशो का विवाद समाप्त हो भकेगा । चोन भनेके अवसरो यर एशिया में रूसी 
विस्तारवाद” की बात बह चुका है झ्लोर इसे येकने के लिए अमेरिका के सहयोग वी 
उच्ते प्रपेक्षा है । 
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982 मे दोनो देशो के दीच व्यापार समझौता हुआ, फलस्वरूप दोनों के 
बीच सोमा-व्यापार शून्य से वढकर 984 मे 24 झरबव डॉलर तक पहुँच गया 
झौर 3990 तक 5 अरव डॉलर तक पहुँच जाने की सम्भावना है। चीन के 
दक्षिण-पश्चिम में सीमा पर स्थित चीनी नगर सिक्रियाग मे सड़कें एक-दूसरे के 
यातायात के लिए खोल दी गई हैं जिनसे माल के अतिरिक्त सीमा के दोनो ग्रोर 
रहने वाले संगे-सम्वन्धियों तथा मित्रो को झाने-जाने की अनुमति मिल गई हे । 

लगभग 982 से दोनो देशो में आपसी सम्बन्ध सुधारने के जो ठोस प्रयत्न 
शुरू हुए उसका एक अन्य भ्रच्छा परिण्याम तब निकला जब 6 जून, 986 को दोनों 
देशो ने एक सन्धि पर हस्ताक्षर क्रिए जिसके तहत दोनों देश एक-दूसरे के यहाँ 
काम्मुलेट स्थापित करने पर सहमत हुए । रूमी कान्सुलेट शधाई में श्लौर चीनी 
कास्सुलेट लेनिनग्राड मे खोलने का निश्चय हुश्ना । 960 में दोनों देशों के मध्य 
विवाद उत्पन्न होने के बाद यह कान्सुलेट बन्द कर दिए गए थे। सीमा-विवाद 
मुलभाने की दिशा में भी दोनो देश आगे बढ़े । 2 अगस्त, 987 को पेक़िग में 
रूस श्रौर चीन के मध्य सीमा-समभौते पर हस्ताक्षर किए गए । यह तय हुभा कि 
दोनो देशो के बीच पूर्वी क्षेत्री की सीमा उन नदियों के मध्य में होगी जिनमें जहाज 
नही चलते हैं प्रौर जिन नदियों मे जहाज चलते हैं उनमे उस क्षेत्र के मध्य की रेखा 
होगी जिस क्षेत्र मे जहाज चलते है। सीमा-निर्धारण करने के लिए दोनों देश 
विश्षेपह्ों की टीम बनाने को सहमत हो भरए हैं | यह समझोता सोवियत नेता 
गोर्वाच्योव के जुलाई, 986 में करिए गए उस प्रस्ताव द्वारा हो सका जो चीन के 
“थालवेक' सिद्धान्त के समान ही था । इस समभीते से चीन को उसुरी में कई टापू 
प्राप्त हो जाएँगे । 

(व तक रूस और चीन के बीच सम्बन्धों मे इतना सुधार हो चुका है कि 
रूस में सेकड़ो चीनी छात्र अध्ययन कर रहे है । दोनो देशों ने चीन भे शघाई और 
रूस में लेनिनग्रेड में वाशिज्य दूतावास स्थापित कर लेने के तिएं समझौता कर 
लिया है । रूस के प्रधान मन्‍्त्री श्री चेरनेंको की शव-्यात्रा मे सम्मिलित होकर 
पीकिय लौट आने पर चीन के उप-प्रधान मन्‍त्री ली पेग ने पत्रकारों को बताया कि 
सोवियत रूस का साम्यवादी दल चीनी साम्यवादी दल के साथ भाई-चारे के श्राधार 
पर सम्बन्ध बनाने का इच्छुक है, औौर कुछ समय वाद दोनो देशों के बीच खुला 
ब्यापार होने लगेगा । दीजिंग प्रौर शधाई के जो समाचार-पत्र पहले रूस की कठु 
आलोचना छापने से बाज नही झाते थे वद्दी पत्र आ्राज रूस को साम्यवादी भाई 
बताने लगे हे । कदाजित्‌ू इसी स्‍झ्ाधार पर रूस के कम्युनिस्ट पार्टी महासबिव 
श्री गोर्वाच्योव ने कह दिया था कि चीन से सम्यन्ध अच्छे हो जाएँगे । 

मैनी स्थापित करने के लिए घोन ने रूस से तोन मांगें की है--म्रफगानिस्तान 
से रूसो सेना हटा ली जाए, रूस-चीन समा जौर मयोलिया म निक्र सख्या बहुत 
कम कर दी जाए और कम्पूचिया से सेना हटा सेने के लिए रूस वियतनाम पर जोर 
इाले । ह॒यिबांग के पत्र बताते हैं झि बीजिंग ने अपनो शर्तों की सख्या घठाकर केंवत 
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एक कर दी है कि वियतनाम पर दबाव डालकर कम्पूचिया से वियतनामी सेना 
हटवा दी जाए। दूसरी तरफ रूस द्वारा चीन से समझौता करने का मुटय उद्देश्य 
यह है कि रूस चीन को अमेरिका की गोद में जाने से रोकना चाहता है। 


सोवियत रूस ने अफ्गानिस्तान से सेना हटाना शुरू कर दिया है और 
कम्पूचिया से वियतनामी सेनाभ्ो की वापसी शुरू हो गई हे । दीन सीमा पर रूस 
ने तवाव कम किया है। दोनो के बीच समभौता-वार्ता जारी है । 


चीन ने पहले सोचा था कि अमेरिका उसवी मैत्री के लिए ताइवान वो 
ठोकर मार देगा परन्तु ऐसा न होने और चीन वी इच्छानुसार अमेरिका से वल्लुएँ 
न मिल पाने के कारण चीन ने रूस का दरवाजा फिर  खटखटाया है। विना रूस 
की सहायता के रूसी डिजाइनों पर आधारित चीनी विमानों और हैलीकोप्टरो हि 
कोई तकनीकी उन्नति नही की जा सकती है | 


चीन अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन द्वारा प्रवर्तित स्टार वार कार्यक्रम से भी 
घवरा गया है, इस कारण वह अपना पक्ष सम्भालना चाहता है । यही हाल रूस का 
है। फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई है कि अमेरिका-चीन-जापान घुरी रूस के लिए 
खतरनाक हो सकेती हैं।) 


चीन और भारत 


भारत भ्रौर चीन के सम्बन्धो पर विस्तार से प्रकाश भारतीय विदेश नीति 
के पिछले भ्रध्याय मे डाला जा चुका है । “लगभग 960 तक दोनो देशो के सम्बन्ध 
सामान्य थे, यद्यपि सीमा-विवाद अधिक उग्र हुआ और अकगूवर, 962 में भारत 
पर चीन के विशाल सुनियोजित ग्राक्रमण के उपरान्त भव तक दोनो देशो के सम्बन्ध 
कटुतापूर्ण ही हैं । चीन क्यू परराप्ट्र नीति का एक मुख्य तत्त्व यह रहा है कि मह 
उन सभी राष्ट्रों के माध्यम से भारत की नाकावल्दी करे जो था तो उनवी नीतियो 
के समर्थक हैं या प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से उससे सहायता चाहने हूँ । भारतीय उपमहाद्वीप 
में प्राकेस्तान चीन का झच्छा साथी बन गया है ओर चीनी नेता भारत के 
विरोध में हिन्द महासागर की जल-सीमा का भअ्तिक्रमण करते देखे गए है॥ यह 
स्थिति भारत के लिए चिन्ताजनक है । सोवियत-भारत मैश्री-सन्धि के वाद तो चोन 
का यह पूर्स प्रयास रहा है कि पेकिग-पिष्डी-वाशिगटन धुरी का सुदद निर्माण हो 
जाए। दीन भारत के ग्लान्तरिक मामसलो में भी हस्तक्षेप करने से नहीं चूकता | 
सिवितम के भारत में विलय के ग्रवसर पर चीन योर पराविस्तान ने तूफात मचा 
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दिया था | पिछले कुछ वर्षो से भारत-चीन मे कटुता कम हुई है और अपने विवादों 
को शान्तिपूर्ण ढग से हल करने की दिश्ञा में दोनो ही देश प्रयत्न कर रहे हैं ॥ भारत 
को ईमानदारी पर तो कोई सन्देह नही है लेकिन चीन की कूटनीतिक पैतरेंबाजियाँ 
कुछ इस प्रकार की हैं जिनसे ऐसा लगता है कि 962 के ग्राक्रमणा में हड़पी हुई 
भारत की जमीन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा वह अपने कब्जे मे रखना चाहता है प्रथवा 
सौदेवाजी करना चाहता है । 


भारत को चिन्ता का एक विपय यह है कि तिब्बत को चीन ने संनिक 
शिविर में वददल दिया है। चीन ने तिब्बत में भारत तिब्बत सीमा पर प्रक्षेपास्त्र 
तैनात किए हैं । इन परमाणु भ्रक्षेपास्त्रो का निशाना भारत की ओर है। इनसे 
भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। 


भारत-चीन सीमा-वार्ता का सिलसिला 98व से निरन्तर चल रहा है 
लेकिन कोई ठोस परिणाम नही निकला है और चीन नए-नए मुद्दे उठाता रहा है। 
यही नही, भारत के अरुणाचल प्रदेश के वांग-वांग क्षेत्र मे चीनी अतिक्रमण को भी 
चीन की सरकार भही ठहराती रही है। (इस सम्बन्ध मे विस्तृत विवेचन के लिए 


भारत की विदेश नीति देखे) । 
4 
चीन और पाकिस्तान 


भारत की स्वाधीनता के प्रथम दशक में और उसके कुछ समय बाद तक॑ 
भी चीन ने भारत के प्रति का स्वांग अ्रच्छी तरह निभाया । इस भ्रवधि में पाक-चीन 
सम्वन्धों में कोई विशेष प्रेमालाप' नही हुप्ना, यद्यपि इस दिशा मे प्रवत्त -१956 
से ही शुरूहो गए थे। 955 में तत्कालीन पाक प्रधानमन्त्री श्री सुहरावर्दी 
ते चीव की और प्रधानमन्त्री श्री चाऊ ने पाबिस्तान कोयाशप्रा की। इस 
पारस्परिक दोरे के बाद दोनो देशो के बीच सॉस्क्ृतिक प्रादान-प्रदान शुरू हुए। चीन 
ने पूर्वी पाकिस्तान को अपना कार्यक्षेत्र चुनकर ढाका मे एक पाक-चीन सोस्‍्कृतिक 
केस्द्र की स्थापना की पर यह क्रम भ्रधिक नही चल सका श्रौर बक्तूवर, 4958 में 
पाकिस्तान से सेनिक तानामाही की स्थाथना के साथ ही समाप्त हो गया । 

पाक्स्तान की भारत-विरोधी नीति संनिक तानाघाही के युग में निरन्तर 
उग्र होती गई | पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध दुनिया के हर देश से सैन्य सामग्री 
प्राप्त करने की पूरी कोशिश री । भला चीन ऐसे मौके को” कब चूकने वाला था । 
उसने पाकिस्तान को अपने पश्च में करने के लिए बूठनीतिक प्रासे फंके। जब 
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प्रमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने भारत से सम्बन्ध वढाने के प्रयास शुरू किए तो पाक 
राजनेताग्रो ने इसे पसन्द नही क्रिया और चीनी शांसको ने १रिस्थितियो का लाभ 
उठाया । सीमा-विवाद के फलस्वरूप भारत-चीन संघर्ष कौ श्राशका बढ़ने पर 
अमेरिका ते भारत को भ्रधिक ग्राथिक और शस्त्र सहायता देवा आरम्भ किया तथा 
पाकिस्तानी पप्नन्नता की उपेक्षा कर दी तो पाकिस्तान ने चीने की झोर भुकते हुए 
पहली वार सयुक्त राष्ट्रसघ मे चीन की सदस्यता के श्रश्न पर श्रमेरिका ने विरोध 
में मतदान दिया । 
चीन पाविस्तान को अपने अक में समेटने को तैयार हो बैठा था । तत्कालीन 

राष्ट्रपति प्रयूव खाँ ने पाक-चौन मंत्री को पृष्ठभूमि तैयार करनी शुरू कर दी कि 
964 मे सैटो संगठन की बेठक होने से पहले हो अयूब साँ ने चेतावनी दी कि 
प्राकिस्तान क्ीन के साथ सीमा सम्रभौता करेगा । 960 में प्राक्रिस्तात की प्रोर 
से इस दिशा में पहल की गईओऔर चीन से उसे हर तरह भडका कर 962 में 
उसके साथ एक सीमा-समभौता सम्पन्न किया । पाकिस्तान इस समभौते के माध्यम 
से प्रमेरिका को ग्रोर चीन सोवियत सध को चिढाना चाहता था। यह सीमा-सन्धि 
भारतीय हितों पर कठोर प्रहार थी। इसके अन्तगत सिकियाँध और पाक-अ्रधिकृत 
कश्मीर के बीच सोमा-निर्धारण की व्यवस्था थी। सन्धि द्वारा पाकिस्तान ने प्रधिकृत 
कश्मीर का 2050 बर्गें मील क्षेत्र अदंध रूप से चीन को सौप दिया! समभौते के 
बहुत गम्भीर परिणाम निकले क्योकि एक तो चीन की सीमा-प्रतिरक्षा सुर हो गई 

श्रौर दूसरे इस उपमहाद्वीप मे प्रवेश करने की सुविधा मिल गई। दोनो देशो ने एक 
सडक का भी निर्मास्य किया जो हिमालय के दरें मे होकर जाती है और सर्दी में 

भी खुली रहती है। इस सडक से दानो देश जुड गए, विशेष लाभ चोन को मिला । 

चीन भारी ग्रप्रत्याशित लाभ के बदले पाडिस्तान को पूर्ण राजनीतिक झौर सैनिक 

समर्थन देने लगा ।' 

पिण्डी-पेकिय धुरी की स्थापना को विश्व के देशो ने प्रारम्भ में अनमेल 

विवाह की दृष्टि से देखा प्लौर उस पर सम्देह किया, लेकिन दोनो के बढ़ते हुए 

प्रेमालाप ने उनकी आँखें खोल दी । चीन से विपुल्न सैनिक सहायता प्राप्त कर 

प्राविश्तान ने सेटो और सिएटो सग्ठनों की उपेक्षा शुरू करदी तथा मनीला में 

प्रायोजित सीएटो की बेठक में भाग लेने से इस्कार कर दिया। भवतूबर, 962 में 

भारत-चीन युद्ध के समय पाउिस्तान ने खुले आम झपने वडे प्राका! चीन का 

समर्थन क्या गौर भारत को ग्राक्रामक ठहराया । भारत की पृराजय पर पाकिस्तान 

में खुध्तियाँ सनाई गईं । 
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पाक-चीन को दोस्ती बढती गई और दिसम्बर, 963 में चीन के विदेश 
व्यापार उपमस्तरी श्री नानहात चेन ने अपनी पाक-्यात्रा के समय यह प्राश्वासन 
दिया कि किसी भी भारत-पाक युद्ध से चीन पाकिस्तान को पुर्णा समर्थन देगा। 
964 में चीनी प्रधानमन्त्री ने पाकयात्रा के समय उपयुक्त आश्वासन की पुष्टि 
की । पाकिस्तान ने चीन की खुले दिल से जो सेवाएँ को उसने पुरस्कार स्वरूव 
जुलाई, 964 में चीन ने पाकिस्तान को 6 करोड़ डॉलर का ब्याज-मुक्त ऋण 
प्रदान किया । चीन को भारी मात्रा में सैनिक सामग्री भी प्राकिस्तान को अनुदाव 
स्वरूप मिलती रही । उधर प्रमेरिका भी पाकिस्तान को चीन की झोर विमुख करने 
हेतु आथिक झौर संनिक सहायता प्रदान करता रहा, ये समभौते हुए भी कि 
अमेरिकी हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान चीन के विरुद्ध नही वल्कि भारतीय लोक- 
तम्त्र के विरुद्ध करेगा | 
चीन से प्रत्यक्ष प्रोत्साहन पाकर पाकिस्तान ने पअप्रैल, 965 में कच्छ पर 
ग्राक़मण कर दिया । इस समय और बाद मे भी कुछ माह तक श्रमुस चीनी राजनेता 
पाकिस्तान में उपस्थित रहे | दोनो देशों मे एक हवाई समभोता भी हुआ जिसके 
अभ्रधीन चीन को पूर्वी पाकिस्तान से होकर वर्मा तथा दक्षिण एशिया तक विमान 
उड़ाने की सुविधा प्राप्त हो गई। यह एक ऐसी मुविधा थी जिसका प्रयोग चीन 
भारत के विरुद्ध आसानी से कर सकता था। तत्पश्चात्‌ नौकायन प्रौर सचार 
सम्बन्धो के विषय में भी दोनों देशों के वीच महत्त्वपूर्ण समभौते हुए। चीन को 
पूरी तरह अपनी पीठ पर पाकर पाकिस्तान ने सितम्बर, 965 में भारत पर 
ग्राकस्मिक रूप से भीपण ग्राक्रमण कर दिया । रूसी भय एवं अन्य कतिपय कारणों 
परे तथा भारत की विकसित सैन्य-शरक्ति का भ्रनुमून लगाकर चीन ने यद्यपि भारत 
के उत्तरी सीमान्त पर पाकिस्तान के समर्थन में कोई ग्राक्रमण नही किया, तथापि 
बहाँ सेनिक गतिविधि तेज॑ करके तथा भारत को तोन-दिवसीय अल्टीमेटम देकर 
पाकिस्तान को “प्राश्वस्त” करने की चेप्टा की । कूटनीतिक क्षेत्र भे पाकिस्तान को 
चीन से पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ । चीनी अल्टीमेदम भी तव दिया गया जब पराफ 
विदेश मन्त्री न्यूयार्क मे थे । यदि सबुक्त राष्ट्रसघीय प्रयत्तों से 23 सितम्बर को 
युद-विराम न होता तो सम्भवत, चीन पाकिस्तान को बचाने के लिए हौमिक 
कार्यवाही कर बैठता । 

965 से प्राक-चीन सम्बन्धो म एक नया चरख शुरू हुप्ता जिसके प्रनुमार 

चीन ने प्राकिस्तान को भारी आधिक और सामरिक सहायता देने की नीति प्रपताई। 
लगभग इसी वर्ष में पाकिस्तान ने प्रमेरिझा पर पूरी तरह निर्भर रहना छोड़ दिया 
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और मार्च 966 मे स्पष्ट रूप से घोषित किया कि उसे चीन से भारी मात्रा झे 
जस्त्रास्त्र, विमान और टंक मिल रहे हैं ।॥ दीन से फाकिस्तान क्षो जो सामरिक 
सहायता मिली, वह ग्रमेरिका सेन्‍्य सहायता से कही झधिक थी । कै 

दिसम्बर 97] के भारत-पाक युद्ध के पश्चात्‌ पिण्डी-पेकिग सम्बन्धी में 
एक नए चरण्ण का सूत्रपात हुआ । युद्ध काल में चीन ने पाकिस्तान को सस्त्रास्त्र 
सहायता और राजनीतिक समर्थन देने तक ही झपने को सीमित रखा। चीन 
पाकिस्तान की इस आशा को मिटाना चाहता था कि अमेरिका भारत के विरद्ध 
प्राकिस्तान को हर प्रकार की सहायता करेगा । प्राक-अमेरिका प्रतिरक्षा-सधि के 
अन्तर्गत अमेरिका ने वचन दिया था कि वह पाकिस्तान की भ्रखण्डता और प्रभुसत्ता 
की रक्षा करेगा, लेकिन पाकिस्तान का विभाजन हो गया और अमेरिका का वचन 
कोरा कागजी सिद्ध हुआ । इस प्रकार चीन को पाकिस्तान से यह कहने का अवसर 
मिल गया कि अमेरिका पर भरोसो नही किया जाना चाहिए । 

पाकिस्तान के रक्षा बजटो में चीन तथा अन्य मित्र देशों से विना मूल्य प्राप्त 
हथियारों ग्रौर उपकरणों की चर्चा नही की जाती । गेर-कम्युनिस्ट देशों मे चीन 
ने पाकिस्तान को जितनी सैनिक सहायता दी है उतनी किसी दूसरे को नही दी 
गई है । 

अप्रैल-मई 984 में अमेरिका तक को इस बात से चिन्ता होने के समाचार 
प्राप्त हुए कि पाकिस्तान और चीन के बीच ऐसा गुप्त समभोता है जिसके ग्रन्तर्गत 
परमाणु बम तथा आणविक झस्त बनाने की जानकारी चीन से पाकिस्तान को पहुँच 
रही है । चीन ने 983 भे पाकिस्तान को परमाणु बम सम्बन्धी जानकारी देनी 
शुरू की । परमाणु क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान के बीच बढ रहे सहयोग पर चिन्ता 
प्रकट करते हुए ग्रमेरिका सीनेटर अ्रलेन कैस्टन ने कहा था कि वगर विस्फोट किए 
ही 990 तक पाकिस्तान के पास 30 यूरेनियम बमो का भण्डार होगा । विस्फोट 
ही करना हो तो पाकिस्तान के बमो का विस्फोट चीन में भी हो सकता है । 

चीन और पाकिस्तान मे राजनीतिक एवम्‌ सेनिक गठबघन निरन्तर मजबूत 
होता जा रहा है । चीन के प्रधानमत्री भागो भियाग ने 20 से 23 जून, 987 
तक पाकिस्तान की राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जिया और प्रधानमन्री जुनेजी 
से भारत, श्रीलका, श्रफगानिस्तान, दक्षिण एशिया तथा ईरान-इराक युद्ध के बारे में 
बातचीत की । बातचीत मे प्रत्येक मसले पर दोनों देशों के समान इष्टिकोश का 
उल्लेद किया यया। प्रधान मन्‍्त्री काओ झौर राष्ट्रपति जिया ने अफगानिस्तान से 
सोविधन सेनामरो को वापसी की मांग की । दोनो नेताओं ने साके देशो द्वारा क्षेत्रीय 
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सहयोग पर बल दिए जाने की प्रशसा की है। यही नहीं प्रधान मन्त्री झाग्रो ने 
कहा कि दक्षिण एशिया और हिन्द महासागर को परमाणु अस्त्र विहीन क्षेत्र घोषित 
किया जाए। भाझ्नों ने एशिया के उस क्षेत्र का कोई जिक्र नहीं किया जिसमे चीन 
स्वय एक परमाणु शक्ति के रूप मे है । 

3 जुलाई, 987 को सम्पन्न हुए एक समभौते के अन्तर्गत पाकिस्तान 
और चीन अपनी सेनाओ के वीच और अधिक मित्रता तथा सहयोग बढाने पर 
सहमत हुए है । समभा जाता है कि पाकिस्तान ने इस समभौते के द्वारा चीन से 
लडाकू जेट विमान, टेक, तोप और प्रन्य सेनिक सामान प्राप्त करने मे सफलता 
प्राप्त कर ली है । चीन पाकिस्तान को 200-7 पर विमान देने को तैयार हो गया 
जिसमे अमेरिका 52404 इजिन लगाने को तैयार है । 


चीन और अन्य राष्ट्र 


साम्यवादी चीन के यूरोप, एशिया और अफ्रीका के विभिन्न राष्ट्रों के साथ 
अधिकॉशत उतार-चंढाव और मन-मुटाव के सम्बन्ध रहे हैं । पूर्वी यूरोप के एक 
छोटे से देश श्रेस्बानिया ने ।96! में तव एक धमाका किया था जब उसने 
साम्यवादी गझ्रान्दोलन के एक्माल मुखिया सोवियत सघ से मतभेदों के कारण 
सम्बन्ध-विच्छेद करके चीन से नाता जोहा था | चीन ने सोवियत'सघ की श्रालोचना 
करते हुए तब एक सच्चे और विश्वसनीय मित्र के रूप में अल्वानियां का स्वागत 
किया था । इस प्रकार झ्न्तर्राप्ट्रीय साम्यवादी आन्दालन के भीतर एक ग्यौर धुरी के 
निर्माण की सम्भावना उत्पन्न हुई जिसने ग्रागे चलकर अवतूवर, [962 से चीन 
और सोवियत संघ के बीच पम्वन्ध-विच्छेद के बाद साकार रूप ग्रहणा वर लिया । 
अल्वानिया ने दूसरा धमाका जुलाई, 977 मे किया जब वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी 
के समाचार-पत्र 'जेरी पापुलित' ने प्रप्रत्यक्ष रूप मे चीन को विदेश नीति के कई 
तत्त्वो की सेद्धान्तिक आबार पर कटु झ्ालोचना की। सम्पादवीय में 'तीसरी दुनिया' 
के सिद्धान्त की भी भत्सेना शी गई जिसका प्रतिपादन माओझो-त्से-तुग ने किया था 
ग्रौर ग्प्रैल, ।974 में सयुक्त राष्ट्र मे चीन के भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री तेद सियाग्रो 
: पिड़ ने प्रथम बार भ्रविकारिक तौर पर उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति की । 
तब से विकासगील देशों को “तीसरी दुनिया” के देश रहकर सम्बोधित किया जा 
रहा है। सम्पादसीय में तीसरी दुनिया! के सिद्धान्त को लेनिनवाद प्रिरोवी कहकर 
उसके समयवंबो पर यह झारोप लगाया गया कि उन्ह ग्रनेक विक्रासगील देशों से 

वास्तविक साझ्ाज्यवाद विरोवं, द्रान्विकारी कक्तियों और साम्राज्यवाद समर्थक, 
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प्रतिक्रियावादी फासीवादी शक्तियों के बीच पहचान नहीं है। इस.प्रकार समाचार- 
पत्र ने चीन पर खुला प्रहार किया जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघर्य मे एक प्रमुख 
शक्ति माना जाता था। अल्वानिया रातो-रात चीन विरोधी नहीं बन गया जब 
974 में चौन ने 'शत्र का शत्रु अपना मित्र' का सिद्धान्त अपनाकर अ्रमेरिका से 
सम्पर्क स्थापित किया तभी से इस विरोध का ग्रभास होने लगा था । फिर भी मई, 
976 तक अल्वानिया और चीन मित्र बने रहे | अक्तूबर, 976 में चीन में सत्ता- 
परिवतेन के साथ ही दोतो की ' "पक्की मितता' में दरार पड गई जो उत्तरोत्तर 
चौडी होती गई है । चीन के प्रति अल्वानिया के रवँये को एक साधारण घटना नही 
माना जा सकता । यह अल्वानिया के साम्यवादी आन्दोलन सम्बन्धी सैद्धान्विक सघर्य 
की ही एक कडी है । अल्वानिया नही मानता कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय क्षाम्यवादी श्रान्दोलन 
के केवल कीई एक या दो केन्द्र-बिन्दु ही हो सकते हैं । 
चीन और सोवियत सघ के बीच विग्राड पदा होने से पहले तक्र सोवियत 
नेतृत्व स्वथ को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन का एक मात्र नेता मानता था, 
किन्तु चीन ने उसकी इस प्रतिमा को खण्डित कर दिया ) कुछ वर्ष पहये तक साम्यवादी 
आन्दोलन के दो केन्द्र रहे जिनमे सख्या और प्रभाव की दृष्टि से खीम का स्थान 
निश्चय ही सोवियत सघ के बाद था। पिछले कुछ वर्षों मे साम्यवादी श्रान्दोलत 
का एक और केन्द्र उभरा जिसे यूरोपीय केन्द्र की सज्ञा दी गई और जिसके प्रवक्ता 
पश्चिमी यूरोप के साम्यवादी दल हैं । 
युगोस्लाबिया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने सितम्बर, 977 में चोन की 
राजकीय थाना करके चीन-यूगोस्लाविया के रिश्ते,मे एक नए मोड क्य सूत्रपात 
किया । नि सन्देह मार्गल ठीटो की चीनयात्रा चीन-यूगोस्लाविया सम्बन्धो की एक 
महान्‌ घटना थी क्योक्ति मार्शल टीटो चीन को इष्टि मे 'सशोघनवादी' थे ग्लौर चीनी 
नेता को फूटी भ्रांख नही सुहाते थे । यात्रा की समाप्ति पर किसी सयुक्त विज्ञप्ति 
का प्रसारित न किया जाना इस बात का सकेत था कि दोनो पक्षो के बीच ग्रनेक 
विपयो पर म्तंक्य नहीं था। मार्शल टीटो की मृत्यु के बाद सम्बन्ध सुधार की 
प्रक्रिय शियिल हो गई और अभी तक दोनो देशो के सम्बन्ध लगभग यथापूर्देक हैं । 
बाह्य मगोलिया पूर्वी एशिया का छोटा-सा देश हैं जो यद्यपि सयुक्त राष्ट्रसघ 
का सदस्य है, तथापि व्यवह्वारत. सोवियत रूस के प्रभाव और सरक्षण भेद्दै। 
मगोलिवा पर प्रगुत्व के मामले मे चीन रूस का प्रतिद्वन्द्री है। ससार की छत कहे 
जाने वाले तिब्बत की स्वायत्तता चीन ने समाप्त ऋर दी है। ग्ररब-जगत्‌ में भी 
वह अपने पैर फंलाने को प्रयत्नशील हे हालांकि इस दिशा में उसे कोई उल्लेसनीय 
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सफलता नही मिल सकी है | चीन की इृष्टि हिन्द महासागर पर भी है | मॉरिशस, 
तनानिया, जाम्विया आदि को सद्यायता देने के नाम पर चीन हिन्द महासागर के 
जल्ल-मार्गों का प्रयोग अपने हित में कर रहा है । पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राष्ट्रो 
से सम्बन्ध स्थापित करने और उन्हे घनिष्ठ बनाने करी दिशा में चीन काफी समय 
से प्रयत्लशील है । रूमानिया, वत्गेरिया, चैकोस्लोवाफिया, पोलेण्ड आदि से चोन के 
सम्बन्ध यथावत्‌ चले आ रहे है । ये राष्ट्र स।वियत रूस के भ्रभाव मे हैं तथा रूस 
विरोधी किसी भी चीनी कार्यवाही के प्रति सजय हैं । पिछले लगभग 235 वर्षो से 
चीन ने जापान की ओर भी इष्टिपात किया है। 972 में चीनी प्रधानमन्त्री द्वारा 
जापान के नए प्रधानमन्ती को प्रीकिय झाने का निमन्‍नरा इस बात का सूचक था 
कि चीन जापान के साथ अच्छे सम्बन्ध कायम करके जापानी सेन्‍्यवाद के खतरे से 
अपनी सुरक्षा का मार्य प्रशस्त करना चाहता है! !978 में चीत-जापान संधि हुई 
जो दोनो देशो के बढते हुए सम्बन्धो की द्योतक है । चीन वढते हुए सोवियत प्रभाव 
को प्रत्येक क्षेत्र में कम करना चाहता है । 


चीन और पुतंगाल भी निकट आए है। 3 अप्रेल, 7987 को चीन के दौरे 
पर गये पुर्तंगाल के प्रधानमत्त्री कवाक्ो सिल्वा और चीन श्रधान मस्त्री श्री भाओ 
फियाग ते एक समभोते पर हस्ताक्षर किय जिम्नके अनुसार पुर्तेगाल द्वारा शासित 
मकाओ द्वीप 20 दिसम्बर, 999 को चीन को हुस्तान्तरित कर दिया जायेग्रा । 
चीने के शासन में श्रा जाने के परचात्‌ मकाग्रो एक विशेष प्रशासनिक एकाई के रूप 
में ही रहेगा, जिसकी रक्षा और विदेशी मामलों को छोड कर हर क्षेत्र मे काफी 
स्वतन्त्रता प्राप्त रहेगी । चीनी प्रधान मन्‍्त्री के अनुसार एक देश दो प्रणाती का 
सिद्धास्त वास्तविक और ध्यवहारिक रृध्टियो से उपयुक्त है । 

अफ्रीका मे चीन की विदेश नौति के मुख्य उद्देश्य है--नव स्वतन्त अ्रक्रीको 
राष्द्रों के साथ कुटनीतिक सस्वन्ध स्वापित करता, इन राष्ट्रों में श्रभेरिका, रूस 
और क्यूवा के प्रभाव को कम करते हुए चीनी प्रभाव का विस्तार करना, इन देशो 
में साम्यवाद का विस्तार करना | इन उद्देश्यों की प्राप्ति के £लिये चीन ने जिने 
नीवियो झौर साधनों का सहारा लिया है, उनमे मुख्य है--आथिक एक तब्तीकी 
सहयोग, टिपक्षीय ध्यापार-समभौते, सास्कृतिक ब्रादान-श्रदाव, प्रान्ति के चीनी 
सिद्धान्तों का निर्यात चीन को योवियत सपत की तुसना में फ्राग्तिकारी प्रास्दोत्तत के 
अधिक सक्षम नेता के रूप में श्रह्युत करना, मुक्ति प्रान्दोतनों को समर्थन देवा गौर 
हूसी प्रभाव को कस करने के लिए प्रमेरिका का प्रत्यक्ष-परोक्ष समर्यन करना । 
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वक्षिण-पूर्वों एशिया में दोनो महत्वाकाँक्षा भर 
रूस-विरोधी मोर्चा बनाने का प्रयत्त 


चीन के नेताओं ने कई बार कहा है कि रूस हमारे चारो शोर घेरा डालने 
की चेप्टा कर रहा है । वे कहते है कि चीत के पड़ोसियों को रूस एक चीन-विरोधी 
मोर्चे में वॉधना चाहता है। इसका प्रमाण, उतके अनुसार, 978 की रूस वियत- 
नाम सधि है। यह चीन-विरोधी है, जिसके ढारा झूस, विमतनाम की सहायता से, 
चीन को दक्षिण-पूर्वी एशिया से अलग करता चाहता है । 


दक्षिण-पूर्वी एशिया मे करोड़ो चीनी लोग बसे हुए हैं। यह चीन से 
प्रभावित क्षेत समझा जाता रहा है। चीन अ्रपनी भाषा में इसे नानयाग (बादल 
आच्छादित प्रदेश) कहता है । चीन को यह पसन्द नहीं है कि यह क्षेत्र पूर्ण रूप से 
स्वतन्त्र हो । यही कारण है कि जब वियतनाम पूर्ण रूफ से स्वतस्त होकर चीन तथा 
रैम के साथ, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, सामान्य व्यवहार करने लगा तो 
चीन के नेता अगप्रसन्न हो गए । उन्हें आशा थी कि स्वतन्त्र होने पर वियतनाम 
अपने निऊटव्ों देश चीत के प्रति अधिक सिकटता का श्रदर्शन करेगा भौर रूस- 
विरोधी सघपं में उसका साथ देगा लेकिन जब वियतनाम अपनी झाधिक 
प्रावश्यकताओ्रों तथा अन्य कारणों की वजह से रूस से सामीप्य बनाए रहा तो 
चीन रुष्ट होकर विवतनाम को दक्षिस-पूर्व का क्यूवा था रूस का दक्षिण-पूर्वी 
एजेण्ट कहने लगा | 
| चीन ने यह कोशिश भी की कि दक्षिख-पूर्वी एशिया के देशो का रूस: 
वेरीधी मोर्चा बनाया जाए । इस श्रय्ास में चीन के उप-प्रधानमन्त्री तेड सियाग्रो 
पिएं 978 के थाईलैंण्ड, मलेशिया तथा सिंगापुर वी यात्रा पर निकले । 


रैस-पिरोधी मोर्चा-बन्दौ-घीन के ग्रनुसाद प्रगर रूस-विरोधी मोर्चा 
पनाना है तो यह नितान्त आवश्यक है कि रूस की अ्रमुख विरोधी शक्ति फे साथ 
सामान्य तथा अच्छे रिश्ते कायम किए जाएँ, यह शक्ति सपुक्त राज्य प्रमेरिका है। 
ँयका प्रभाव विश्वव्यापी है। बहुत से देशो को इसने सन्धियो से वाँध रखा है । 
एशिया के देशो में इसके सैनिक जअडडे विद्यमान है । प्रशान्त तथा हिन्द मद्वासागर मे 
इसकी नौसेना गश्त लगाते हुए सर्देव सचेत है । इससे रिश्ते कायम करने पर अनेक 
छोदे-भोटे देशो के साथ, जो इस पर प्राथ्ित हैं, मपने भाप सम्बन्ध बन जाते हैं । 
प्रमेरिका के पास एक लव तैयार झस-विरोधी मोर्चा है । चीन को अगर रूस का 
विरोध करना है तो उसके लिए एक तथा मोर्चा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। 
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के 


उसे पहले से ही स्थित मोर्चे को मान लेना चाहिए । चीन का अमेरिका के साथ 
सामान्य रिश्ता कायम करना उसका भ्राज की स्थिति में रूस-विरोधी मोर्चे की ओर 
बढ़ने का महत्त्वपूर्ण कदम है। 


अमेरिका ओर चीन बहुत बडे देश है । वे एक-दूपरे की सहायता बिना रह 
सकते हे । पिछले तीस सालो मे वे इस तरह रहे है । इन तीस सालो मे वे बीस वर्ष 
तक एक-दूसरे को अपना दुश्मन समभते रहे तथा प्रत्वक्ष-्अप्रत्यक्ष रूप में कोरिया, 
ताइवान तथा वियतनाम मे लडतते रहे । 

लेकिन अब चीन के लिए दुश्मन की परिभाषा बदल गई है | उसने घोषित 
कर दिया है कि सोवियत रूस उसका सबसे बडा सूंखार दुश्मन हो गया है। 
उसको सबसे पहले इस दुश्मन से लडने की आवश्यकता मालूम होती है ) उसे यह 
भी स्पष्ट मालूम है कि यह लडाई वह अ्रकेले नही लड़ सकता । यह तो एक मोर्चे 
के माध्यम से ही लडी जा सकती है । हे 

तटस्थ-पड़ोसी--इस कार्य के लिए अमेरिका के साथ सामान्य रिश्ते कायम 
करना काफी नही है। ग्रपने मित्र तथा पडौसी देशों को रूस-विरोधी मोर्चे मे शामिल 
करने की चीन की आवश्यकता महसूस होती है । इसको पूरा करने के लिए वह्‌ 
अ्रथ सचेप्ट है, लेकिन चीन के निकटवर्ती देश ऐसे मोर्चे मे शामिल नही होना चाहते 
हैं, साथ ही चीन से दुश्मनी भी मोल लेना नही चाहते । चीन॑ उनका समीपवर्ती देश 
है श्रौर उसकी वे प्रवहेलना नही कर सकते । 

इस क्षेत्र की राजनीतिक समस्याएँ बहुत जटिल हैं । दक्षिण-पूर्व एशिया के, 
करीब-करीब सभी देशों की कम्युनिस्ट पाटियाँ सशस्त्र लडाइयाँ लड रही है । इन 
सब का चौन की कम्युनिस्ट पार्टी तथा उसकी स्थापित राज्यमत्ता के साथ ग्रन्तरग 
सम्बन्ध है । 

]949 म कम्युनिस्टो के सत्तारूढ़ होते पर चीन लगातार दक्षिख-पूर्वी 
एशिया की कम्युनिस्ट पाटियो की सहायता हथियारों तथा श्रन्य प्रवार से करता 
चला झा रहा हैं । ये सव कम्युनिस्ट पार्टियाँ दक्षिण-पूर्वों एशिया को सरकारों से, 
जिनके साथ चीन ग्रव मित्रता स्थापित करना चाहता है, सशस्त्र टकरें ले रही है । 

पेच्ोदा सवाल--चीन एक तरफ शस्त्र इत्यादि प्रदान कर इस क्षेत्र वी 
बम्युनिस्ट पार्टियों से घनिष्ठता बनाए हुए है श्रौर दूसरी तरफ इस क्षेत्र वी सरकारों 
से, जिनके उन्मूलन तथा बिनाश के लिए यह कम्युनिस्ट पार्टियाँ क्टिवद्ध हैं, मित्रता 
कायम करना चाहता है। यह एक ग्रन्तविरोधपूर्ण विदेश नीति है । 
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इस ओर थाईलैंड, मलेशिया तथा सियापुर ने चौन का ध्यान ग्राकपित 
किया । चीन का उत्तर था कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी से दक्षिख-पुर्वी एशिया की 
कम्युनिस्ट पाटियों के सम्बन्ध बहुत पुराने है ! ये सम्बन्ध उस समय के है जब चीन 
तथा दक्षिस-पुर्वी एशिया के लोग परिचिमी उपतिवेशवादियीं से सघर्प कर रहे थे । 
स्वतन्त्र होने पर चीन दक्षिण-पूर्वी एशिया की सरकारों से मैत्ी सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहता है ! लेकिन इस नई चेप्टा मे उसके लिए यह सम्भव नहीं है कि बह 
इस क्षैत्र की कम्युनिस्ट पाठियों के साथ अपने रिश्ते एकदम खत्म कर दे । ये रिश्ते 
समयानुकूल धीरे-बीरे उम्र किए जा सबते है, लेकित उनको अचानक सत्म करना 
सम्भव नहीं है। 

दूसरी श्रोर ग्राज स्थिति यह है कि यदि चीन इन कम्युनिस्ट पाटियो की 
सहायता देता बन्द कर दे तो उससे इस पाटियों का भ्रन्त नहीं हो जाएगा। वे तब 
झस से महायता मांगने लगेंगो प्रौर हूस ऐसी स्थिति के इन्तजार मे है। « 

रुसी सहायता दक्षिण-पुर्दी एशिया की सरकारी के लिए खतरनाक सिद्ध 
होगी । इसका उदाहरण रूस द्वारा प्रफीकी देशों को दी गई सहायता है। जिस 
पार्दी को रूस ने सहायता दी, (इथोपिया, अगोला, मोजाम्बिक इत्यादि) वह अपने 
विपक्षियों को नप्ट करके सत्तारूढ़ हो गई। 

/. तटस्थ पड़ौसी--इस तरह की सामरिक तथा प्राथिक सहायता यदि रूस 
वक्षिशाुर्वों एशिया की कम्युनिस्ट पराध्यों को देना आरम्भ करेगा तो निश्चय ही 
पे पादियाँ अधिक बलवान हो जाएँगी और मौजूदा सरकारों का अभ्त करने में प्रधिक 
समर्थ होगी । श्रतः इन पार्टियों का चौन के साथ सम्वस्ध रखना दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के सरकारों के हित में है 

_ मलेशिया का विचार है कि कोई भी स्वतस्त देश दूसरे बसी भी देश को 
सपने अन्दरूती मामलों में हस्तलेय करने वा शधिकार नहीं दे सकता । यह सिद्धान्त 

7! भ्रश्त है। चीन द्वारा अलेशिया कम्युनिस्ट पार्दी को दी जा रहो सहायता चीन 
ना मेधिया के अन्दरूनी मामनों में हस्वश्षेप है, जिसे मलशिया कभी भी स्वीकार 


नही कर सकता । चीन यदि मलेशिया से पूर्ण मित्रता चाहता है तो उसे मलेशियाई 


रम्युजिम्टो को सहायता देना सर्वथा बन्द करना पड़ेगा । 

तंत्र यदि रूस मलेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी को सहायता देना शुरू करेगा तो 
उसका अमर रूप और मलेशिया के रिश्तो पर अवश्य पडेंगा। मलेशिया रूस या 
कली भी देश को अपने अन्दहनी मामतों में हस्तश्षेष करते छा अधिकार नही 
दया । चोन ने मलेशिया को आथिक प्रतोभन दिए और कहा कि चीन मलेशिया से 
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प्रधिक रबड॒तथा ताड कक्का तेल (पाम ऑयल) खरीदेगा, ताकि चीन-मलेशिया 
व्यापार, जो अभी तक चीन के पक्ष में है, सन्तुलित हो सके ! परन्तु मलेशिया ने 
स्पष्ट कर दिया कि व्यापार की दांत राजनीतिक रिश्तो से भिन्न हे और व्यापारिक 
लाभ के लिए मलेशिया अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता कभी नही वेचेगा । 

सिंगापुर--सिंगापुर की 76 प्रतिशत जनसल्या चीनी नस्ल की है । भिंगापुर 
अमेरिका-जापान-चीन गठवन्धन के पक्ष में है लेकरित वह भी खुलेग्ाम रूस-विरोधी 
सयुक्त मोर्चे में शामिल नही होना चाहता । 

इस प्रकार चीन द्वारा रूस-विरोधी मोर्चा बनाने का प्रयास विफल रहा है । 
अब प्रमेरिका से सामान्य रिश्ते कायम कर चीन वही कार्य दूसरे रूप में करना 
चाहता है। दक्षिण-पुर्वी एशिया में अमेरिका के प्रभाव का इस्तेमाल करके चीन रूस 
को इस क्षेत्र से दूर रखना चाहता है । 

चीन का संन्‍्यवाद और सांमम्राज्यवाद ग्रुद-निरपेक्ष आन्दोलन के लिए एक 
जबरदस्त चुनोती है॥ 962 मे भारत पर और 979 के प्रारम्भ में वियतवाम 
पर प्राक़़मण करके चीन ने भ्रपनी विस्तारवादी महत्त्वाकाक्षाओं को स्पष्ट कर दिया 
है। वह ऊपर से सहयोग झ्लौर मैत्री का स्वाँग रचता है, लेकित उसकी वास्तविक 
मशा बूसरे देशों के भू-भागो को हड़पने की है । 

वह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को कुछ समय पहले तक बुरा-भला बहता था 
परन्तु भ्रव उसका प्रशसक बन गया है, यही नही, पीकिग के नेताओं ने यह स्पष्ट 
सकेत भी दिया है कि घीन इस भ्रान्दोलन का अभिभावक और यहाँ तक कि नेता 
भी बनने के लिए तंयार है। जिन लोगों को गुट-नि रपेक्ष आन्दोलन के सस्थापकी पर 
पोकिंग के हमलों की आज भी याद है, जिन पर चीन पूर्व में एक 'तई म्मूनिस 
सौदेबाजी' के पडयन्त्र भे शामिल होने का ग्लारोप लगता था, वे चकित होकर यह 
पूछ रहे हैं कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की निन्‍्दरा से सहसा एकदम उलद कर उसकी 
प्रशंसा करने लगने का क्या प्र्थ है ? 


ब्रिटेन और फ्रॉँस की विदेश नीति 
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ब्रिटेन और फ्रॉस दोनों को ही द्वितीय महायुद्ध में प्रवल प्राघात सहने पढे 
और उनके हितो को कल्पनातीत क्षति पहुंची । उनकी स्थिति तीसरी श्रेणी के 
राष्ट्रों से सदश हो गई । घुरी राष्ट्र तो अ्रपना साम्राज्य खो ही वँठे, लेकिन ब्रिटेन, 
फ्राँस ग्रादि विजेता राष्ट्र भी अ्रपने साम्राज्यो की रक्षा नही कर सके और एक-एक 
क्रके उनके अधीनस्थ लगभग स्रभी प्रदेश स्व॒तन्त हो गए । 

ब्रिटेन की विदेश नीति 
(फरंधं॥ एकशंहए० ९०॥०१) 

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ब्रिटेन की विदेश नीति दो सिद्धान्तों पर ग्राघारित 
थी--प्रधम, यूरोप में सन्‍्तुलन की शक्ति (8427०8 ० 7०७८7) को कायम रखना 
तथा द्वितीय, झपनी बल्तियों (000०07९5) में अपना प्रमुत्व स्थ।पित रखना, परन्तु 
इस दूसरे महासमर ने तो उसका चित्र ही परिवर्तित कर दिया। किसी ने लिखा 
है “इग्लंण्ड जो दूसरों को जीतने के लिए था, उसने स्वय को विजित कर लिया।” 
चूंकि ब्रिटेन मे झव इतनी शक्ति नहीं रही कि वह यूरोप में सन्तुलनकारी सत्ता के 
रूप में रह सके, भ्रत उसके शान्तिकाल में ही सुरक्षा-सन्धियों की ब्यवस्था करना 
आरम्भ कर दिया था। परन्तु इस सन्धि व्यवस्था में भी उसके मस्तिष्क मे 
शक्ति-सन्तुलब का भूत समाया रहा ताकि वे तो झापस में लड़े और ब्रिदेन ग्रछृता 
रह सके । 
ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल 

युद्धोपरान्त झपने साम्राज्य के सम्बन्ध में ब्रिटेन ने एक नई नीति का 
अनुसरण क्यिए जिसके फलस्वरूप अधीनस्थ देश स्वतन्त तो हो गए पर ब्रिटेन के 
साथ उनका सम्बन्ध कायम रहा | पुराने ब्रिटिश साम्राज्य ने अब ब्रिदिश राष्ट्रमण्डल 
(एछत्राक (ए०पाएणा५८आंधा ) का स्वरूप ग्रहण किया और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
मे ब्रिटेन अपना महत्त्वपूर्ण स्थान कायम रख सका। प्राज ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का 
ओो रूप है उसमे सब सदस्य-राज्यो को स्थिति बराबर है । सम्पूर्-प्रमुत्ब-सम्पन्नता 
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को अशक्षुण्ण रखते हुए वे राष्ट्रमण्डल के सदस्य है । यदि वे चाहे तो इससे पृथक्‌ भी 
हो सकते हैं । भारत, पाकिस्तान, श्रीलका आदि ब्विटिश रष८,मण्डल की संदस्यता 
आज भी ग्रहएस किए हुए है | राष्ट्रमण्डल मे कतिपय ऐसे प्रदेश भी हैं जिन्हे अभी 
पूर्ण स्वतन्तता प्राप्त नही हुई है। हिन्द महासागर और भूमव्यसागर में अनेक ऐसे 
द्वीप हैं जिन पर ब्रिटिश प्रमुत्व विद्यमान है| 

ग्रकतूबर, 987 में कनाडा के वेकुवर मे राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन 
आयोजित हुआ । फिजी को औपचारिक रूप से राष्ट्रकुल से निकाले जाने से 
राष्ट्रमण्डल की सदस्य सख्या 49 से घटकर 48 रह गई है। दक्षिणी अफ्रीका पर 
ओर अधिक झाथिक प्रतिवन्ध लगाने के प्रश्त पर सम्पूर्ण सम्मेलन की कार्यवाही के 
दौरान श्रिटेन की प्रधान मन्त्री माग्रेंट श्रैंचर की अडगा नीति के कारण विवाद बना 
रहा । तथापि सम्मेलन मे ब्रिटेन इस प्रश्न पर अलग-घलग पड गया । जिस राष्ट्रकुल 
का गठन लगभग 60 वर्ष पूर्व स्वय ब्रिटेन ने किया था, उसी सगठन में वह न केवल 
अकेला पड़ गया बल्कि आस्ट्रेलिया, कनाडा, तथा न्यूजील॑ण्ड देशों ने भी उसका 
साथ नही दिया । 
ब्रिटेन और कोलम्बो योजना 

ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य-राज्यों वी ग्राथिक उन्नति के लिए किए गए 
मामूहिक प्रयासो मे कोलम्वों योजना का विशेष महत्त्व है। जनवरी, 950 में 
ब्षिटेन के प्रथत्तों से श्रीलका की राजधानी कोलम्बों भे एक सम्मेलन आ्लायोजित विया 
गया जिसमे एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशो की ग्राथिक उन्नति में 
सहायता के लिए एक योजना तैयार की गई। इस योजना में प्रारम्भ में केवल 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य-राज्य ही सम्मिलित थे, पर ग्रव पश्चिमी एशिया के 
भी ग्रनेक राज्य इससे लाभान्वित हो रहे है । 
ब्रिटेन और अमेरिका 

युद्धोत्तर-काल मे ब्रिटेन ने अपेक्षाकृत अधिक यथार्थवादी नीति अझ्पनाई। 
ब्रिटेन ग्राधिक विपन्नता की अ्रवस्था मे था और उसे अपने पुननिर्माण तथा झ्राथिक 
स्थिरता के लिए झ्राथिक सहायता की आवश्यक्ता थी, अत यह स्वाभाविक था 
कि ब्रिटेन ने अमेरिका का सहयोग प्राप्त किया और अपनी विदेश मीति का मुख्य 
आधार ग्रमेरिका का समर्थन करना बना लिया। यद्यपि पेरिस शान्ति-सम्मेलन में 
ब्रिटेन ने घोषणा की थी कि हम किसी भी गुट मे मिलना नही चाहते, लेकिन कथनी 
और करनी म अन्तर यह रहा कि अपनी झाथिक दशा सुधारने के लिए प्रिटेन ने 
अ्रमेरिका से सार्भल-योजना के ग्रम्तर्गत पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त की । श्रमदलीय 
विदेश मन्त्री श्री वेबिन ने ट्र,सन सिद्धान्त को भी स्वीकार कर लिया । यद्यपि ब्रिटेन 
अमेरियी गुट में एक सहायक के रूप में ही रहा, तथाषि यह स्पष्ट हो गया कि 
पाश्चात्य जगत्‌ वा नेतृत्व ब्रिटेन के नहीं, ग्रमेरिका के हाथ में है। ग्रनेय क्षेत्रों म 
ब्रिटेन का स्थान अमेरिका लेता गया। न्यूजीजेण्ड गौर आस्ट्रेलिया जैसे पुरान 
डोमिनियनो ने राष्ट्रमण्डल से वाहर सुरक्षा ' प्राप्त बरने के लिए “ग्रजुयस पैक्ट” 
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(४7205 0300) करना उचित समझा । मध्य-पू्व में ग्रीस, फिलिस्तीन, टर्की और 
अन्य क्षेत्रों से क्विटेन के चले जाने से जो शक्ति-शुन्यता पैदा हो गई उसे अमेरिका ने 
भरा। नाटो (२४१0) में सम्मिलित होकर ब्रिटेन ने भ्रमेरिका के साथ खुला 
सैनिक गठबन्धन कर लिया और यह स्पष्ट कर दिया कि साम्यवाद के विरुद्ध 
जेहाद में वह पूरी तरह अमेरिका के साथ है । 
नि.शस्त्रीफरण सम्बन्धी सभी वार्ताग्रो में ब्रिदेन और अमेरिकी नीति में 
सामान्यत- सामज्जस्यथ रहा और लन्दन ने वाश्चिगटन को पूर्ण समर्थन दिया। 
सितम्बर, 954 मे ब्रिटेन ने सयुक्तराज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, फ्रास, न्यूजीलेण्ड, 
पाकिस्तान, किलिपाइन्स, थाईलेण्ड आदि के साथ पारस्परिक सहायता और सामूहिक 
सुरक्षा-सन्धि पर हस्ताक्षर कर दक्षिण-पूर्वी एशिया सन्धि सयठन ($85270) को 
जन्म दिया (जो 30 जून, 977 को विघटित कर दिया गया) ।॥? ब्रिटेन ने 957 
में प्रतिपादित माइजनहॉबर सिद्धान्त के प्रयोग में पूर्ण निष्ठा प्रदर्शित की ओर 
जोडंत में तो इस सिद्धान्त के प्रयोग की दिशा भें उसका व्यावहारिक व सक्रिय 
सहयोग रहा । जमंनी के प्रश्त पर भी ब्रिटेन का अन्य सम्बन्धित पश्चिमी शक्तियों के 
साथ पूर्ण सहयोगी रुख है । 953 में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन द्वारा मास्की में 
अणु-परीक्षण प्रतिवन्‍्ध सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए और फिर 968 की 
परमाणुविक सन्धि पर भी ब्रिटेन प्रमुख हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्र था । 
अमेरिका के साथ अपना घनिप्ठ सहयोग करते हुए भो झनेक विपयो पर 

ब्रिटेन का अपना स्वतन्त्र इप्टिकोए रहा है । विरोध करते समय दोनों देश यह मान 
बर चले है कि एक व्यक्ति को अपने मित्र की क्‍प्लालोचना बरने का प्रधिकार है । 
ग्रगरत, 945 मे ब्रिटेन को तब अप्रसन्नता हुई जब श्रमेरिका द्वारा एकदम लेण्ड-लीज 
(7.9॥4-].८३६८) को बन्द कर दिए जाने से ब्रिटिश अर्थ-तीति पर विपरीत प्रभाव 
पडा। युद्धोत्तरकाल मे ब्रिटेन में जो समाजवादी आन्दोलन छिडा और श्रमिक सरकार 
द्वारा नीतियाँ प्रपनाई गईं उनके श्रति अमेरिका मे सन्देहपूर्ण वातावरण पंदा हुप्ना । 
साम्यवादी रूस के प्रति झमैरिका की वर नीति की ब्रिटेन ने विशेष सराहना नहीं 
की । ब्रिटेन वी यही धारणा रही कि रूस एवं अन्य साम्यवादी देशों के साथ 
अधिकाधिक व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए और रूस तथा चीन को 
ममभौतेपूर्ण रवँये द्वारा ग्पने निकट लाने का प्रयत्न करना चाहिए। ब्रिट्ेन ने 
अमेरिका की अप्रसज्ता की परवाह न कर जनवरी, 950 में ही चीन वी साम्यवादी 


 साम्यवाद के विरद्ध शोतयुद्ध के लिए गठित दक्षिण-यूर्वे एशिया सन्धि सगठत सीटों को शान्ति- 
धुवंक हल्का शाक मानते हुए 30 जून, 976 को समाप्त कर दिया। 23 वर्ष पुराने इस 
सग्रठव को छ सइस्य-देशो के इस दृष्टिकोण के कारण बन्द किया गया कि हिन्ददीन मे 
बम्णुविस्टो की विजय के कारण परिस्थितियाँ बदलतो हैं तथा !950 से ध्ब तक साम्यवाद के 
प्रति पाइ्चात्य देशो दे दृष्टिरोश मे काफी सुधार हुआ है । मोटो का जन्म वम्युनिस्ट विराधों 
संयुक्त मुरक्षा सन्धि के रूप मे 954 में भोला समझोते के प्रधीन हुप्रा था । सैनिक ग्रजोड 
को समाप्त करने के बादजूद मतोला समझोता प्रो भी झायम रहया। 
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सरकार को मान्यता देने के विचार की घोषणा कर दी । उपनिवेशवाद के सम्बन्ध 
में भी प्रमेरिकी रुख के प्रति ब्रिटेन मे असन्तोप रहा । उसका यही मत है कि हिन्द 
चीन, उत्तरी ग्रफ्रीका, पश्चिमी एशिया आदि प्रदेशों मे ब्रिटिश लक्ष्यों भौर हितो के 
प्रति प्रमैरिका का दष्टिकोश विशेष सहानुभूतिपूर्ण नही रहा है । स्वेज का 95% 
में नासिर द्वारा राष्ट्रीयकरसण्त किए जाने पर ब्रिटेन और फ्राँस द्वारा जो ग्राक्रामक 
नीति बझपनाई गई उसका अमेरिका ने समर्थन नहीं किया। अमेरिका का यह 
इष्टिकोण ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के लिए बडा अनपेक्षित था। अ्ररबनइजरायल के 
१967 के सधप में भी ब्विटिश और अमेरिकी नीतियों मे विशेष निकटता नहीं 
थी । 982 में बेरत (लेबनान) पर इजरायल के भयकर हमले और बेरुत में 
फिलिस्तीनियों के नृशत ह॒त्याकाण्ड के सन्दर्भ मे भी दोनों देशों के वीच मतक्य का 
अभाव रहा । 

अगस्त, 980 में अ्रमेरिका, ब्रिटेन श्रौर यश्चिमी जमंनी में झ्राधुनिक 
प्रक्षे पासत्रो के विकास पर सहमति हुई झौर अप्रेल-मई, 982 में फाकलैण्ड की 
समस्या के हल के लिए अमेरिकी विदेश मन्‍्त्री अलेक्जेण्डर हेग मध्यस्थता-प्रयास 
करते रहे । फाकलंण्ड विवाद पर अमेरिका ने ब्रिटेन को सहयोग और समर्थन दिया 
परन्तु उसकी नीति प्रारम्भ में स्पष्ट नहीं रही | ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती भ्रेचर 
ने राष्ट्रकुल के सदस्य ग्रेनाडा पर अक्तूबर, 983 में श्रमेरिकी श्राक़मणा को लेकर 
इस बात पर ग्रपनी नाराजगी प्रकट की, कि अमेरिका ने इस सम्बन्ध में ब्विटेन से 
कोई परामर्श नहीं किया । 3 मार्च, !985 को सथुक्त राष्ट्रसध की सुरक्षा परिषद्‌ 
में भारत के प्रतिनिधि ने एक भ्रस्ताव रखा जिसके अन्तगंत लेबबान पर कब्जा 
जमाने वाली इजरायली फौजो के व्यवहार श्रौर उसफी धर्वेर हरकतों की निन्‍्दा की 
गई । फ्रॉस, चीन, सोवियत सध, मिस्र, पेरू गौर थाईलंण्ड सहित ] देशों ने भारत 
के प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि श्रमेरिकी खेमे के तीन प्रमुख देशो--आस्ट्रे लिया, 
ब्रिटेन और डेनमार्क ने वोट नहीं डाला । इस तरह अमेरिका सुरक्षा परिषद्‌ में 
बिल्कुल भ्रकेला पड गया और ब्रिटेन तक का उसे समर्थन नही प्राप्त हो सका। 
तथापि अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के ग्रधिकतर प्रश्नों पर ब्रिटेब की नीति अमेरिका के 
समर्थन की है । 987 वी समाप्ति तक नि शस्त्रीफरण, खाडी-युद्ध, चीन से सहयोग 
के विस्तार आदि मामलो मे ब्रिटेन और अमेरिका के इष्टिकोणो में कोई महत्त्वपूर्ण 
अन्तर परिलक्षित नही हुआ है । 

परन्तु विभिन्न मतभेदों के बावजूद दोनो देशों के मौलिक हित परस्पर 
घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं और !954 मे चचिल द्वारा कहे गए ये शब्द ग्राज भी 
बजन रखते हैं--हमारे अस्तित्व की सम्पूर्ण नीव सयुक्तराज्य भ्रमेरिका के साथ 
सन्धि, मित्रता प्ौर बढती हुई भाई-चारे की भावना पर ग्राधारित है॥” कुल 
मिलाकर ब्रिटिम नीति सपुक्तराज्य यमेरिता को नीतियो वी ययासम्भव बम 
झालोचना करने की रही है। विगेपकर ब्रिटेन के क्जरवेटिव राजनेता इसवा 
अधिक ब्यान रखते है । राजनीतिक क्षेत्रों मे यह भी लगभग सुनिश्चित माना जाता 
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है कि जब तक पूर्व और पश्चिम के बीच सधप विद्यमान है, तथा ब्रिनेन द्वितीय 
कोटि की शक्ति है, तब तक द्विटेन को भ्रमेरिका के साथ सहयोग करना होगा । 
ब्रिटेन के फ्रॉस तथा अन्य परिचमी देशो से सम्बन्ध 

ब्रिटेन ने अमेरिका के लाथ अपने सम्बन्धो को सुदढ करने के अतिरिक्त अन्य 
पश्चिमी देशों को भी साथ लेने की कोशिश की और अपनी सुरक्षा की इष्टिसे 
क्षेत्रीय योजनाग्रो का विकास क्या । 4 मार्च, 947 को उसने फ्रास के साथ 
डकक-सन्धि (प्रा: प्रोौ८॥७9) सम्पन्न यी जो भावी जर्मन श्राक्रमणो के विरुद्ध 
एक-दूसरे को सहायता करने के उद्देश्य से हुई ! इसके वाद 7 मार्च, 948 को 
ब्रिटेन ने बेल्जियम, नीदरलेण्ड, लकजमबर्ग और फ्रांस के साथ मिलकर ब्रूसेल्स 
सन्धि बी जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी यूरोपियन सध (शल्छाथग एए०फुल्शा 
घ्ा०॥) का निर्मास्य हुप्ला । इस सन्धि-सगठन के सदस्पों में यह निश्चय हुआ कि 
हस्ताक्षरकर्त्ता देशों मे से किसी देश पर यदि यूरोप भे संनिक भ्राक्रमरा होता है तो 
प्रन्य देश सयुक्त राष्ट्रसघ के चार्टर की धारा 5 के अनुसार प्रपती सम्पूर्ण सैनिक 
तथा भ्रम्य सहायता झ्लाक्रमणा के शिकार देश को प्रदान करेगे । 

डक, ब्नूमेल्स और नाटो सन्धियो का सदस्य बन जाने के वाद ब्रिटेन ने 
यूरोपीय परिषद्‌ (0००7०॥ ० ए०7०/७७) के निर्माण में रुचि ली । 5 मई, 949 
बो इस परियद्‌ की स्थापना हुई । 

जनवरी, 958 में यूरोपियन साम्रान्य मण्डी या साभ्मा बाजार की स्थापना 
हुई जिसमे बेल्जियम, फ्रॉस, पश्चिमी जर्मंबी, इटली, नीदरलंण्ड और लक्जमबर्ग 
मम्मिलित हुए । ब्रिटेन इस मण्डी में सम्मिलित नही हुप्रा । परन्तु जब यूरोपियन 
सामान्य मण्डी से ब्रिटेन और अन्य देशों को काफी हानि पहुँचने लगी तो इसके 
दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए ब्रिटेन ने यूरोपियन मुक्ति व्यापार सघ (छ0ए०था 
&6० 720९ 8६४०००७४00). का निर्माण किया । यह सघ यूरोपियन सामान्य 
भण्डी का मुकाबला न कर सका। 96] तक्त ब्रिटेन का यूरोप के साथ निर्यात 
व्यापार घट गया, उनकी हृषि वस्तुप्रो की भण्डी समाप्त प्राय हो गई, प्रत विवश 
होकर उसने यूरोपियन सामान्य मण्डी का सदस्य बनने का भ्रयत्न किया डिस्‍्तु फ्राँस 
की हठधर्मी के कारण उसके सदस्य बनने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया । 
ब्रिटेन यूरोपियन सामान्य मण्डी का सदस्य बनने का निरन्तर प्रयास करता रहा 
भर उसका सदस्य बन जाना लगभग निश्चित-सा हो गया । ब्रिटिश प्रधानमन्ती 
विल्मन ने मई, 967 में ब्रिटिश ससद्‌ में इस वात की घोषणा भी की, किन्तु 
डिगॉल का रुख इस निश्चय को क्रियान्वित करने में सहायक नही हुआ | अप्रेल, 
969 परे डिगॉल ने राष्ट्रपति पद छोड दिया और ग्न्तत दस वर्ष से भी अधिक 
स्मय के प्रयास के बाद ब्रिटेन यूरोपीय आधिक समुदाय का सदस्य बन ही गया। 

28 सितम्बर, 97] को ब्रिटेन और साभा वाजार के सदस्यों के बीच 
समभीता हो सका । साका बाजार के विस्तार से सम्बन्धित रोम की सन्धि पर 
22 उ5नवरी 972 को ब्रिटेन, नावें, डेवमा्क और एयरे (उत्तर झ्रायरल॑ण्ड) तथा 
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बूरोपीय झथिक समुदाय के वर्तमान छ सदस्य देशो (पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, 
लक्जमवर्ग, नीदरलंण्ड, इटली और बेल्जियम) ने ब्र सेल्स मे हस्ताक्षर विए। साभा 
बाजार का विधिवत्‌ विस्तार जनवरी, 973 में हुआ और नए चार सदस्यों ने 
अपने-प्रपने देश की समद्‌ में सन्धि की पुष्टि कराई। ब्रिटेन में ससद्‌ तथा नादें, 
डेनमार्क और एयरे में वहाँ के मतदाताओं ने उसकी पुष्टि की | पुष्टि से सम्बन्धित 
प्रपत्र 3) दिसम्बर, 972 तक साभा बाजार के मुख्यालय में जमा कराए गए। 
सन्धि के अनुसार नए सदस्य देशों को साझा बाजार की भविष्य में होने वाली 
बैठकों मे भाग लेने का अधिकार मिल गया । 
ब्रिटेन एवं साम्यवादी देश 

अमेरिकी गुट मे रहते हुए विभिन्न प्रवसरो पर साम्यवादी देशों की कठु 
आलोचना करने पर भी युद्धोत्तर काल मे ब्रिटेन ने साम्यवादी गुट के देशों के साथ 
राजनीतिक सम्बन्धो के अ्रतिरिक्त व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित किए हैं। वास्तव 
में साम्यवादी देशो में प्रमुबत रूस और चीन के प्रति ब्रिटेन ने द्विमुखी नीति का 
झ्रनुतरण किया है । एक ओर तो यूरोप में बढते हुए सोवियत प्रभाव को तथा विश्व 
के अन्य भागो मे साम्यवादी प्रसार को ग्रवरुद्ध करने के लिए वह 'शीत-युद्ध/ मे 
सम्मिलित हो गया झौर प्रादेशिक सगठनों द्वारा साम्यवादी प्रस्ताव का विस्तार 
रोकने में तत्पर होने लगा श्रौर दूसरी ओर उसने साम्यवादी देशों के साथ अपने 
व्यावसायिक सम्बन्ध विंकंसित करने की चेष्टा की। साुक्तराज्य अमेरिका का 
अनुगमन करते हुए भी ब्रिटेन ने चीन का विरोध नहीं किया है कक्‍्योंक्रि चीन में 
उसकी अपार सपत्ति तथा वृहद्‌ व्यवसाय है। उसने चीन को, प्रमेरिकी विरोध के 
बावजूद कूठनोतिक मान्यता भी प्रदान कर दी है। धीन के व्यापारिक प्रतिनिधि- 
भण्डलो ने ग्रेट व्रिटेव का भ्रमण किया औ्रौर ब्रिटेन द्वारा चीन से विभिन्न देशो में 
देशो की यात्राएँ की । दोनो के मध्य समय-समय पर प्रतिनिधि मण्डलो के जाने-जाने 
का क्रम भी जारी है । 3 मई, !976 को ब्रिटिश विदेश मन्जी क्रासल॑ण्ड ने चीन को 
याता की और चीन को विमानों की बिक्री, वेज्ञानिक साज-सामान देने के बारे में 
बातचीत की । क्रासलंण्ड ने चीनी नेताओं से झ्ाग्रह किया कि सितम्बर मे ब्रिटेन म 
होने वाले फार्नेत्रो विमान प्रदर्शनी में चीन अवश्य शामिल हो | विश्व की विनित 
गतिविधियों पर भी विचार-विमर्श हुआ चीनी नेताओं ने तीसरे विश्व-युद्ध का भय 
प्रकट करते हुए कहा कि दो बड़ी शक्तियों के बीच सत्रपं की स्थिति बढ़ती जा रही 
है प्रौर युद्ध-छथल एक वार फ़िर यूरोप वी घरती ही बनेगा । क्रासलंण्ड ने चीन के 
इस भय को निराधार बताते हुए झपने भाईचारे के विचार से चीनी अधिकारियों 
को श्र वगत कराया । उन्होंने कहा कि जिटिश सरकार हर हालत में पश्चिमी यूरोप 
में एकता और सुरक्षा कायम रखना चाहती है । हमारा भविष्य यूरोपीय समृदाय के 
सही या है। समुदाय विज्रास की स्थिति में है और भावी विक्राम के लिए सभी 
सदस्य देव पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाते हैं तथापि समुदाय के भीतर रह कर 
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हम सब सहयोग के प्रति प्रतिवद्ध है और हम सब का प्रयास रहता है कि यूरोप की 
एकता किसी भी तरह से ख़ण्डित न होने पाए। पिछले कुछ वर्षो से ब्रिटेन की हर 
सरकार--कजरवेटिव या लेवर-ने यह झनुभव किया है कि हमारी सुरक्षा नाटो पर 
प्राधारित है श्नौर यही कारण है कि हम उसकी उपयोगिता को महत्त्व देते हैं । 
क्रासलेण्ड की यात्रा की समाप्ति पर प्रमारित सयुक्त विज्ञप्ति मे यह बात स्पप्ट कर 
दी गई फ़ि नेतृत्व मे परिवर्तत के बावजूद ब्रिटेन और चीन में सहयोग और मंत्री पर 
किसी तरह का अन्तर नही ग्राया है । 
मार्च, 2979 भे ब्रिटेन और दीन ने 4 भ्ररव डॉलर के व्यापार समभौते 
पर पीकिग में हस्ताक्षर किए । नवम्बर, 977 में लन्‍्दन मे दोनों पक्षों मे एक बायु- 
सेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए । ब्रिटेन और चीन में परस्पर सम्पर्क और सहयोग 
का विस्तार होता गया । ब्रिटेन की महारानी व उसके पति राजकुमार फिलिप ने 
अक्टूबर, 986 म चीन की यात्रा की | चीन सरकार ने उनका अच्छा सत्कार 
किया । यद्यपि यह याजा मा एक ओपचारिकता थी तथापि ब्रिटेन के व्यापारियों 
ने इस प्रवसर का पूरा लाभ उठाया । ब्रिटिश व्यापारियों ने चीत के साथ करोडो 
पौण्ड मृल्य के समभौते विविध क्षेत्रों में किए । इन समभौतों में 70 से 
प्रधिक ब्रिटिश कम्पनियाँ शामिल थी | ब्रिटेन अब चीन के साथ व्यापार करने 
वाले देशों में दसवें स्थान पर आ गया। उससे ऊपर प॑ जमंनी, इटली व 
फ्रँस का स्थान था। 
सोवियत सघ के प्रति ब्रिटेन अधिक व्यावहारिक ओर उदार नीति प्रपनाने 
का पक्षधर है । जब दिसम्बर, 98 मे पोलंण्ड के मामले को लेकर प्रमेटिका द्वारा 
सोवियत सघ के विरुद्ध ग्रथिक श्रतिवनन्‍्ध की चेतावरी दी गयी तो ब्रिटेन के 
राजनीतिक क्षेत्रो ते इस चेतावनी पर कोई उत्साहुजनक रुख नदो दिखाया। बैसे 
सुरक्षा परिषद्‌ मे सोवियत विरोधी प्रत्येक कदम पर ब्रिटेन श्लौर श्रमेरिका में लगभग 
पूरा सहयोग रहा है | 28 मार्च, 987 को श्रीमती श्रेचर ने अपनी मास्को यात्रा 
से पूर्द उन्होने एक बयान में सोवियत सघ से झ्पील की कि वह ग्रसन्तुष्टो को छोड 
दे और यहूदियों को देश के बाहर जाने की अनुमति दे । एक तरह से उन्होने रूस में 
मानव अधिकारो की स्थापना की माँग की। मास्क्षो में श्रीमती भ्रेचर ने रूस के 
नेता गो्बाचोव व प्रधानमन्त्री आदि से भेट की। श्रीमती श्रेचर ने परमाणु 
निरस्त्रीकरणा के बारे मे वह कि सस का दृष्टिकोश काल्पनिक है हम परमाणु 
ट्वियारों को समाप्त करके अपने परमाणु बम बताने का कायक्रम नहीं छोड 
सकते । उल्लेखतीय है कि श्री गोबचोव ने सुझाव रखा या कि बीसवो सदी के 
ग्रन्त तक विश्व को वरमाणु अस्पो से मुक्त कर दिया जाएं। इस यात्रा के ग्रवसर 
पर सोवियत सय और प्रिटेन के बीच कुछ समभीते नी हुए । इनमें एक समभौता 
अन्तरिक्ष वार्यद्रम मे सहयोग कर व देसश लन्दन व मास्को में दूतावास के लिए 
भूमि आस्टन हे सम्बन्ध मे था । 
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सयुक्त राष्ट्रसघ में ब्रिटेन पश्चिमी ग्रुट का उपनेता है और अधिकाँशत 
उसने सयुक्तराज्य अमेरिका के साथ मिल्रकर कायें किया है। सयुक्त राष्ट्र में 
ब्रिटेन को अधिकाँशत एशिया और प्रफ़ीका के राज्यों का विरोध सहना पड़ा है। 
इस बिरोध का प्रमुस कारण एछुशियाई और पउ्फ्रीकी राज्यों के प्रति अपनाई जाने 
वाली उसकी विरोधी नीति रही है । भारत के साथ कश्मीर के भामले में और मिस्र 
अथवा मयुक्त अरव गशराज्य के साथ स्वेज एवं इजरायल विवाद पर पिटेत ने 
न्याय का गला घोटने की कोशिश की है। 956 मे स्वेज-विवाद पर क्विटेन और 
फ्रास ते मित्र के विरुद्ध जो आ्राक्रामक कार्यवाही की उससे भिस्र और ब्रिटेन के सम्वन्ध 
तनावपूर्ण बन गए और 967 में अरब-इजरायल संघ में उसके द्वारा प्र 
विरोधी इृष्टिकोश अपनाने के कारण ये सम्बन्ध झौर भी कटु वन गए है मतभेदो 
के बावजूद कतिपय अवसरो पर ब्रिटेन का रुख भारत के प्रति उदार रहा है। चीनी 
आक्रमण के समय ब्रिटेन ने भारत को भविलम्व सेविक पहायता प्रदान की थी गौर 
देसे भी ब्विटेन से विकासशील देशो को जो आ्राथिक सहायता दी जाती रही हे उसमे 
सवसे ग्रधिक राशि भारत को प्राप्त हुई है | 

जनवरी, 980 में श्रीमती गाँधी ने पुन सत्तारूद होने के बादसे 
3। अबतूबर, 984 को उनकी निर्मम हत्या तक थौर उसके बाद राजीव 
सरकार के अभी तक के अत्पकाल में ब्रिटेन और भारत से आथिक एवं सैनिक क्षेत्रों 
मे सहयोग बढ़ा है। दोनो पक्षो ने एक-दूसरे को अधिक ग्रच्छी तरह समझा है और 
गलतफ्हमियो के मुद्दे कमजोर पड़े है। दोनों पक्षो मं उच्च स्तर की राजवीय 
याजाएँ हुई है। 98] और 982 को गाँधी एवं भ्रेचर की मुलाकाती तथा 
नवम्बर 983 में राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षो की बंठक के अवसर पर महारादी 
एलिजादंध और प्रधानमन्त्री माग्रेंट भ्रेचर की भारतन्यातराएँ काफ़ी फलश्रद सिद्ध 
हुईं । 986 के हरारे राष्ट्रमण्डल शिस्र सम्मेलन और प्रक्‍्टूबर 987 के वैकूबर 
के राष्ट्रमण्डल शिवर सम्मेलन में श्रीमती श्रेचर और राजीव गाँधी ने दक्षिण 
सफ़रीका जैसे प्रश्न पर तीद्र मतभेद के बावजूद एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने 
का प्रयत्न क्रिया। भारत ने ब्रिदेव को यह सुभाव देते के लिए हर अ्रवसर का लाभ 
उठाया है कि प्रातकवादी| गतिविधियों पर कड़ा नियन्‍्नस्य रखना चाहिए । विदेश 
मन्तालय की !986-87 की वाधिक रिपोर्ट के झनुसार गिटेन में आतऊबादी 
गतिविधियों को कारगर रूस से नियन्त्रित करने के लिए भारत वा सुझाव दोनों 
देशो के लिए यह था कि एक प्रत्यरंण सन्धि सम्पन्न की जाए। दोनो देशो के बीच 
ग्राविक-प्रौर-संनिक सहयोग बढ़ा है तथापि कुल मिलाकर ब्रिटेन का ग्राथिक समर्थन 
पराश्रितान के पक्ष मे है। हिन्द महासावर में भी वह भारत वी नीति और भारत के 
बचंस्व का पक्षघर नही है। सुरक्षा प्ररिपद्‌ में पाकिस्तान के हितों के पोषण में 
भारत को नाराजगी री उसने बहुत कम परवाह को है । 
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ब्रिटेन अपने उपनिवेशों को स्त्रवीनता देने की नीति पर पूर्ववत्‌ चल रहा है | 
जुलाई, 98। मे ब्रिटेन ने वेलीज को अ्रयस्त, 98 मे झाटिगुआ को स्वाधीनता 
बदान करने का निर्णय लिया था जौर फलस्वरूप 498। में ही वे दोतो सम्प्रमु के 
राज्यों के रूप में उदित हुए । 

चीन के प्रति ब्रिटेन की नीति व्यावहारिक सहयोग की रही है | द्विटेन चीन 
के साथ राजनयिक और व्यापारिक सम्बन्धो के विकास का समर्थन है| हाल ही में 
9 दिसम्बर, 9०4 को ब्रिटेन और चीन ने पीकिग में एक ऐतिहासिक समभौते 
पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत 997 मे ब्रिटेन हाँयकाँग चीन को सौप देगा । इस 
प्रकार हांगकाँय पर 56 वर्ष पुराना ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इस 
समभौते पर हस्ताक्षर के लिए ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्रीमती मारग्रेट ध्ेचर विशेष 
रूप से वीकिंग गईं । समभौते पर ब्रिटेन की ओर से श्रीमती थेचर ने स्‍भ्रौर चीन की 
और से प्रधानमन्त्री कारों जियाग ने हस्ताक्षर किए । 

सयुक्त राष्ट्रसघ में दक्षिणी अफ्रीका की रगभेद नीति के भ्रति ब्रिटेन ने कोरा 
प्रदर्शनात्मक प्रदर्शन किया है । एशियाई और अ्रफ्रीती राष्ट्रो के सन्दर्भ मे ब्रिटिश 
विदेश नीति भ्रधिकांशतः भस्थिर और अस्पष्ट रही है। दक्षिण-पूर्वों एशिया में 
कभी ब्रिटिश शक्ति की सबसे अविक धाक थी लेकिन द्वितीय महायुद्ध के वाद इस 
क्षेत्र से ग्रपनी सैनिक उपस्थिति हटा लेने के बाद इस क्षेत्र मे अमेरिकी नीति का 
प्रत्यक्ष-अत्यक्ष रूप से समर्थन करते हुए वह उसका झालोचक भी रहा हैं। शीतयुद्ध 
के चरम दिनो में ब्निटिंग सरकार ने दक्षिस्यी-पूर्वी एशिया सन्धि सगठन का सदस्य 
होते हुए भी अपने सेनिक नहीं भेजे और दबे स्वर में जब तक अमेरिकी हस्तक्षेप 
नीति तथा युद्ध का स्तर बढाने की प्लालोचना भी की । मलयेशिया एवं सिंगापुर 
के साथ उसके अच्छे सम्बन्ध है । इण्डोनेशिया मे पिछले दशकों के नागकीय सुकार्णों 
युग में ब्रिटेन जेसे देशों के लिए कोई स्थान नहीं था। बाद में सुकारशों का पतन 
हुआ्ना एवं सुहार्तों के नेतृत्व मे पश्चिमी समर्थक लोग सत्तारूढ हुए एवं तदनुरूप नीति 
अपनाई गई तो ब्रिटेन झपने प्रभाव का यहाँ प्रत्यावर्ततव नहीं कर सका । इस क्षेत 
में वर्मा का किचित्‌ पृथक्‌ स्थान है। बर्मा के साथ ब्रिटेन के कभी बड़े ही धनिष्ठ 
सम्बन्ध थे किस्तु 946-47 में वर्मा को स्वतन्तता प्रदान करने के बाद रगून से 
ब्रिटेन का प्रभाव लगभग समाप्त सा हो गया । वर्मा क्योंक्रि चीन का निकटतम 
पड़ौसी है इसलिए भी ऑग्ल-प्रमेरिकी चीन विरोधी नीति के दशको में वर्मा ने 
ब्रिटेन से धनिष्ठता बढाने से अपने को वचित रखा । 

द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर युग के साम्राज्य विघटन के क्रम मे श्रीलका को भी 
औपनिवेशिक स्वराज्य हासिल हुझमा, यद्यपि ब्रिटेन ने वुछ जर्से तक वहाँ प्रपना सैनिक 
अड्डा बनाए रखा तथा उसकी झान्तरिक राजनीति पर भी पप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव 
रसा । झरिर भी यह श्थिति चिरकाल तक नहीं चल सकती थी । सदी के छठे दशक 
के भ्रन्त तक ब्रिटिश सैनिक झड्ठा यहाँ से हटा लिया गया, पर ब्रिटेव तथा कामनवेत्य 
के साथ उमके गझ्ाथिक सम्यन्ध बने रहे। ब्रिटेन तथा कामनवेल्थ के अन्य देश 
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कोलम्बो योजना के सदस्य हैं। इसके अन्तगंत श्रीलका पर्याप्त आथिक सहायता 
प्राप्त करता रहा है । 

फारस की खाडी क्षेत्र मे ब्रिटिश नीति विशेषकर शेखो के कतिपय ग्राधिपत्य 
क्षेत्रे से विशेष रूप में सक्रिय है। उन्नसवी शताब्दी की स॒न्षि-शर्तों के अनुसार कई 
ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा का दायित्व त्रिदेन के ऊपर है । आज जव ब्रिटेन के पास अपनी 
शक्ति नही रह गई है फिर भी अमेरिका के सहयोग से वह इस क्षेत्र पर भ्रपना 
प्रभाव बनाए रखने को प्रयत्नशोल है। इस क्षेत्र मे उसकी नीति सयुक्त राज्य को 
वरीय सहभागी बनाने की रही है क्योकि किसी भी महाशक्ति के साथ सामना करने 
भे सयुक्त राज्य ही खडा हो सकता है | ल्‍्घ्नदयात्ना 

पिछले दशक से दक्षिसी-पश्चिमी एशिया मे ब्रिटेन की नीति में कोई बडा 
परिवर्तेन नही हुआ है, सम्भवत होगा भी नही । वैस ब्रिटेन, मिस्र तथा भ्रन्य प्ररव 
राज्यो के साथ जहाँ कही भी उसे किचित्‌ भी अनुकूल सुनवाई मिलने की झाशा 
दिखती है, अपना सम्बन्ध सुधारने के लिए अभिमुख होता है। अपनी इसो नीति 
के सिलसिले में ब्रिटेन तथा फ्राँस ने इजरायल से अपने सम्बन्ध विगाड रखे है । दोनों 
ही, विशेषकर ये फ्रॉस इजरायल को युद्ध के साज-सामान की आपूर्ति करने मे 
हचकते हैं | बढ़ते हुए विश्व ऊर्जा सकट के सन्दर्भ मे यह नीति और भी उजागर 
हुई है । ब्रिटेन ने अरव-इजरायल संघर्ष में अरवो के पक्ष का समर्थन किया है । 
दूसरी शोर लीविया ज॑से देशो को खुलेझ्राम युद्ध के साज-समान का विक्रय करते 
है । उमर सम्पूर्ण क्षेत्र मे ब्रिटेन की नीति सतकंता की रही है । 

ब्रिटेन की विदेश नोति का एक विहंगावलोकन 

डॉ ग्ररविद नारायण सिन्हा ने लगभग दो सदियो की ब्रिटिश विदेश नीति 
का विहृगावलोकन करके उसमे निरन्तरता और परिवर्तन के जो निष्कर्ष प्रस्थापित 
किए है ग्रौर द्वितीय महायुद्धोत्तर ब्रिटिश विदेश नीति के जिन दिस्लान्सूचक पक्षों का 
उद्वाटदव क्रिया है, अध्ययन की इ्ंष्डि मे वे मदत्त्ववूर्स है। डॉ सिन्हा का 
विहृगावलोकन इस प्रकार है-- 

“विगत लगभग दो सदियोथी ब्रितानो परराष्ट्र नीति के अध्ययन से कुछ 
बातें प्रमुव रूप से प्रकट होती हैं. प्रितानी परराष्ट्र मम्बन्धो में तारतम्यला रही है, 
विकल्पों के दौर भी ग्राए हैं। प्रिटिन यूरोपीय मुख्य भूमि से सटा, पर समुद्र से 
खुरफिल-दीएफ समूह है + यूरेफफीए घुरूय भूमि पर के रूघर्पों झूया बदलती; स्थिति के 
प्रति वह निरपेक्ष भी नही रह सकता, साथ ही उनमें उलभते रहते में यवासम्भव 
अपने को बचाने के प्रयत्न भी करता है। ब्रिटेन एक यूरोपीय मुख्य भूसि की शोर 
अ्रभिमुस, दूसरी ओर विश्व राजनीति में उतका रहा है। समुश से घिरा द्वीपसमूह 
दोने के वारण अपने इतिहास के कापी प्रारम्भिव चरख में ही मछियारों तथा 
नाविशो का देश हो गया एवं समुद्दे जलदस्युघो का जड्ठा भी बना । कालान्तर में 
यही सव उसकी नौस॑निक झक्ति क आधार बन गए । सोलहवी सदी से उसन्नीस़वी 
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सदी तक के वीच ब्रिटेन ने क्रमश पुतंगाल, स्पेन, हॉलंण्ड, और फ्रॉस की नौसेनिक 
शक्तियो को चुनौती दी, कई को स्वंथा विध्वस्त करके दुनिया की सबसे शक्तिशाली 
समुद्री शक्ति के रूप में प्रकट हुआ । 

इसके साथ-साथ ब्रिटेन ने विश्वव्यापक साम्राज्य तथा उपनिवेश श्रजित 
किए। लूट-मार, छल-प्रपव, चोरी तथा सीनाजोरी के द्वारा अ्रजित ब्रितानी 
साम्राज्य दुनिया का सबसे बडा क्षेतरफल तथा आवादो में विस्तृत साम्राज्य था। 
इसके कई भागो से अपार सम्पदा का प्रवाह ब्रिटेन आता रहता था। केवल भारत 
से प्रति बे लगभग 20 करोड रुपयो की अदृश्य ग्राय ब्रिटेन को होती थी। दुनिया 
के ग्रनेफ देशो में उसको पूंजी न्‍्यस्त थी। लन्दन विश्व-मुद्रा बाजार में गर्वोली 
अधिस्वामिती थी । 

ब्रितानी परराष्ट्र नीति इन सभी कारकों की सन्‍्तति थी | बीसवी सदी के 
प्रथम दशक में उत्के एक अश्रमुत्र राजनेता लॉयड जॉज ने काइजर को गर्वोक्तियृर्ण 
चुनोती देते हुए बहा था-- 

“यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए ” * जिसमे ब्रिटेन को सदियों के पराक्रम 
से प्रजित अपना महान्‌ स्थान छोडता पड़े ““”““मातो राष्ट्रों की परिपदों भें उसका 
कोई महत्त्व ही नहीं हो तो ““““वह अपमान हमारे ज॑से महान्‌ देश के लिए 
असहनीय होगा ।”४ 

यूरोपीय पुरुपभूमि की झोर से अपनी सुरक्षा पर कोई खतरा नही उत्पन्न 
हो, इसफ्े लिए सतक, उसके विश्व-ब्यापक साम्राज्य के किसी भाग, विशेषकर 
भारतीय साम्राज्य की ओर किसी की वक्र॒ दृष्टि अभिमुख नहीं हो तथा उसके 
वाएिज्य-ब्यवस्ताय के लिए जलमार्ग के समीप सम्भावित शनुदेश का पॉव नहीं 
जमने पाए, ब्रितानी नीति-निर्धारक इन विपयो पर सवेदनशीज रहते आए हैं । 
हमारी नौस्निक शक्ति को चुनौती नही दो, हालंण्ड-वेल्जियम तट की ओर हाथ मत 
बढाओ्रो और मिस्र की ओर नजर नही डालो क्योकि इनमे से फिसी के भी पृथ रू होने 
पर ब्रितानी धीरज नही रख सकता! जमंव शासकि्ो को ब्रिटेन की ओर से चेतावनी 
दी गई थी। कालक्रम में ये तीनो ब्रितानी परराप्ट्र नीति की ग्राधारशिल्ा 
रही हैं ।” 

उपयुक्त आधारशिलागो पर भ्रस्थापित नोति में अधिक परिवतंन के लिए 
झधिक स्थान नही, किन्तु परराष्ट्रन्दीति के सूजघार को उपयुक्त हिंतो के मरक्षण 
में कई झ्रन्य कारक़ों का ध्यान रखता होगा, तदलुरूप झपनी नीति, रबेया तथा 
कार्यपद्धति बनानी होगी । उदाहरणार्थे, उसे अन्तर्राष्ट्रीय रगमच पर शक्ति के 

बितरण तथा ब्रिदेव का शक्तियों की पक्ति में कहाँ स्थान है, इसका ध्यान रखना 
होगा, प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, ग्रुट॒वन्दी तथा तनाव-केन्द्रो पर दृष्टि रखनी हीगी, 
तदनुरूप झपना स्थान बनाना होगा $ दितीय विश्वयुद्ध के पूर्व तया कुछ वाव बाद 
तक प्रमुस कामनवेल्थ देशो की प्रतिक्रिया का भी ध्यान रखना द्ोता था | समय- 
समय पर तथा पपने स्वार्य एवं सुविधः के अनुसार ब्रितानी तीति-निर्धारक्ो ने 
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अन्तर्राष्ट्रीय विधान, परम्परा, प्रचलन, मान्यता तथा नंतियता का भी झ्रादर 
(या उल्लघन) किया है या दुहाई दी है। 

इसके अतिरिक्त ब्रिता।नी परराष्ट्रमन्जी को अपने देश के लोकमत था उसके 
मुखर श्रश के प्रति सवेदनपील रहना पडेगा, अपनी पार्टी के स्वीकृत तथा घोषित 
लक्ष्यों, आदर्शों एवं कार्य-पद्धतियों की भी हमेशा भ्रवमालना नहीं करनी होगी, 
उसे अपनी नीति सन्निमण्डल से भी स्वीकार करानी होगी तथा देश के प्रकट या 
गुप्त सन्चिनदायित्वों का ध्यान रखना होया । अन्त मे राष्ट्रीय हिंत की ग्राथस्यकृता यो 
के साथ राष्ट्र की क्षमता (संनिक, वित्तीय तथा अन्य) की परिभाषान्रों के भीतर 
ही अपनी नीतियाँ निर्धारित करनी होगी । 

परराष्ट्र नीति के सूतधार को देनन्दिन उठने वाली समस्याओं तथा परिवर्तित 
होने बाजी स्थितियों में निर्णय लेने होते है, साथ ही भविष्य के लिए लक्ष्य भी 
निर्धारित करने होते है। प्रक्सर इन दोनो में विरोध दीख पडेगा, नीति-निर्धारक 
के लिए ये कठिन क्षण होते है। पर उत्े निर्णय तो लेना ही होता है भ्रौर 
सथापम्भव अविलस्य । 

ब्रितानी परराष्ट्र-नीति की पिछली सदियों का ४तिहास चतुर राजनय, 
महत्त्वाकाक्षी अ्रहम्मन्यता, अ्रनावश्यक हठवादिता, घोर अ्थसरवादिता, अनुकूल 
सथोग तथा चरम सकट के मध्य उतःर-चढाव की रोमांचक कहानी है।£न दो 
सदियों में वह कम से कम दो वार नेपोतियनाई युद्धों के दरम्यान तथा दितीय 
विश्वयुद्ध मे सम्पूर्ण यूरोप की शक्ति तथा साधनों के विरुद्ध लगभग अकेला सं 
हुआ है | घोर सकट तथा क़िंचित्‌ निराशा के इन अवसरों पर उसके राजनय के 
कौशल या शक्ति सामर्थ्य ही नहीं. बल्कि सात्र शुभ सयोग--शतु वी गलतियों या 
अन्य किसी कारक -ने उम्की रक्षा की है । प्रथम विश्वयुद्ध मे भी कई जवसरी पर 
सयोग या म।त सोभाग्य ही था कि उसके प्रतितक्षियों के हाथ में भ्राई हुई विजय 
उसके हाथ से निकल गई । 

यूरोवीय उलभनों से यथास्म्भव तटस्थ, उन्‍नीसवी सदी के शेप दशकों में 
ब्रितानी शासक पृथ्वी के शेप नह्झे पर ग्राधिपत्य की सीमान्त-रेलाएं खीवने म 
ग्रधिक व्यक्त रहे, हिन्‍्तु सदी के अ्रन्तिम वर्षों में 'गरिम/मथ तटस्थता' की चमक 
फीकी पडती दीख पडी और ग्रागामी और कुछ वर्षो में आ्राश्नितों तथा साथियों की तलाश 
फिर जारी हुई । जमनी के साथ छिसी प्रवार का सम्बन्ध-सूत जोडने के प्रयत्न में 
विफल दहीने प्र वह पहले जापान, फिर फ्रांस और अन्त में रूस के साथ ग्रावद्ध 
होता गया । बीसवी सदी ऊे प्रथम दशक वा अन्त होते-होते ब्रिटेन की गरिमामय 
तटस्थता वहुत हट चुशी थी। डेलहासे तथा यायवारे जी दुरश्न्‍्सन्धियो के जाल 
में द्वितानी नीति पूर्णतया अनुस्युत हो छुकी थी । दूसरे दप्क के झ्ारम्म तब यूरोप 
की छोटी से छोटी उतकन से भी ब्रिटेन पृथरू नहीं रह सरता था। यही प्रथम 
विख्युद्ध की भूमिझा तैयार हुई--एक ऐसा युद्ध जो सर्वथा आ्रावश्यक था तथा 
जिसने सर द्विश्वयुद्ध की भूमिका तैयार कर दी । 
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दो विश्व-युद्धों के मब्यवर्ती वर्ष ब्रिटेन के अस्तर्राष्ट्रीय रगमच पर प्रतिप्ठा 
तथा प्रभाव के थे, यद्यपि जग्री वेडे मे उसने सयुक्त राज्य करे साथ समानता का 
दरजा मान लिया नथा युद्धोत्तर दशक मे उसकी अर्थव्यवस्था भारी दबावों के मध्य 
लइसडाती रही । शिर भी सयुक्त राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक उलभनों से 
सन्‍्यास ले लेने तथा सोवियत सघ के विश्व रममच पर परम्परागत ढंग से प्रवेश 
नही करने के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर ब्रिठेत वी थावाज ही सबसे भारी 
पइती थी । 

इन वर्षों म फ्रांस वी हठवादिता, दुराग्रह तथा अहमन्यतापू ऐं दुरभि-सन्धिया 
के प्रतिकूल जमंनी को जीवित रखने तथा उस पर वर्साय के अन्यायपूर्ण तिवादी 
बन्बनों को ढीला करने का ग्रधिक विरोध नही करके ब्रितानो नीति ने प्रौदता तथा 
दूरदशिता का परिचय दिया पर उमके तथा विश्व के दुर्भाग्य स॒वर्साय के गर्म से 
नात्मीबाद तथा उसका मसीहा हिटलर पँदा हो चुका था । फलत ब्रिटेन के चौथे 
दृक्ञक मे. किज्षित्‌ छूल्य घुका कर भी युद्ध रोकने का प्रयतद् किया का, फ़िर भी 
स्थिति के चक्रव्यूह में खिच कर उसमे पुनः जमंती के विरुद्ध मंदान में उतरना पडा । 

अकेले, केवल फ्राँस के साथ इस युद्ध म विजयी होना ब्रिटेन के लिए जसम्भव 
था । 940-4) के जाडों मे ब्रिटेन के लिए स्थिति सर्वथा निराश्राजवक थी। 
हिंटलर ने उस समय प्रिडेत के साथ युद्ध समाप्त करने के सम्भवत प्रयत्न भी किए 
थे । ब्रितानी नीति का सूववार विस्टव चचिल पराजित होकर युद्ध ममाप्त करने 
को तैयार नही हुप्ला, युद्ध चलता रहा । एक वार फिर नियति ने ब्रिटेव का साथ 
दिया, जमंन भाग्य-विधाता एक के बाद दूसरी गलतियाँ करता गया। जापान ने 
सयुक्त राज्य को युद्ध मे खीच लिया, प्रणान्त मे डच, फ्राँंसीसी तथा ब्रितानी 
साम्राज्यीय सेनाएँ पूर्णतया घ्वस्त कर दी गईं, फिर भी 945 मे, जब द्वितीय 
विज्युद्ध की याग बुभी तो ब्रिटेन-सयुक्त राज्य और सोबियत देश के कम्थो पर 
तथा फ्राँस, ब्रिटेन के कन्धों पर-विजेताग्रों की पक्ति में था । ब्वितानी नीति निर्धारक 
को एक बार फिर प्रपनी वृद्धिमत्ता, कुशल राजनय सचालन तथा मनोबल पर ग 
करने का प्रवसर मिला । 

दितोय विस्वयुद्धोत्तर युग ब्रितानी नीति के सूत्घारों के लिए सर्वथा नई 
स्थितियाँ लिए प्राया था। ब्रिटेन श्र अनुगामी देश था। शक्ति केन्द्र पश्चिमी यूरोप 
से मुदूर पश्चिम या पूरब में चले मए थे । अस्तर्राप्ट्रीय प्रश्नों पर फँसले मास्को या 
वाशिगटन में होने लग्रे थे ब्रिटेन ने प्रथम विश्वयुद्ध मे अपने सर्योकृष्ट जवानों को 
खोया था $ द्वितीय विश्वयुद्ध मे वह अपनी पूरी सम्पदा तथा शक्ति के स्रोत गंवा 
चुका था। अपने पाँवो पर खड़ा होने के लिए भी उस्ते प्रमेरिकों सहारे की जरूरत 
यी। ।946 से ही साम्र ज्य के एक-एक परग॒वियटित होने लगे थे। सदी के मध्य 
तब' ब्रिटेन प्पने ताज का सर्वाधिक दीप्विमान रत्त खोकर निष्प्रभ हो चुउा या । 
स्टर्निय वँजेन्स उसके गले में फॉसी की तरह दंधे थे । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
पूरव-परिवम प्रतिदरन्दिता तवा सामान्यीकरण का युग शुरू हो गया था| इस प्रकार 
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शक्ति एवं सम्पदा से होन, दुनिया भर के पिछड़े तथा पराधीन लोगो में राष्ट्रवाद 
के अदम्य ज्वार तथा एक नई श्षक्ति-राजनीति के अन्तर्राष्ट्रीय शतरजी विसात पर 
ब्रितानी नीति-निर्धारक्क को बड़ी ही सतर्कता के साथ अपने लक्ष्य तथा शैली 
निर्धारित करनी थी । 

परिवर्तित परिप्रेक्ष्य पर ब्रिटेन ने अपनी तियति ग्रतलातक पार की महाश्रक्ति 
के साथ जोड़ देने का निरशंय किया । इससे उसे कुछ सम्वल भी मिला और धोडी 
दुर्बलता भी भाई । छठे दशक के उत्तरा्द्ध मे, जब ब्रितानी शासकये ने उन्नीसवी सदी 
की शैली से प्रपना अनुमानित राष्ट्र हित हाझ्चिल करना चाहा तो उसके अमेरिकी 
साथी ने उसका समर्थन नही किया और ब्रिटेन की घोर अपमान की घूँठ पीरूर 
वापस लौटने को बाध्य होता पड़ा । 

ब्रितानी नीति सब्र से कोई नया दायित्व नहीं “लेने, नई उलभन में नहीं 
फेसने को कृतसकल्प रही है । 960--6 में अफ्रीका से अपने औपनिवेशिक 
शिराजा समेट लेने के बाद ब्रिटेन पुन अपने प्रकृत रूप में यूरोपीय मुख्य भूमि से 
सठा एक लघु द्वीपसमूह सा हो गया है | ग्राएविक बम तथा प्रक्षेपणास्प्रो के युग में 
समुद्री परिधि उसकी रक्षा नहीं कर सकेगी । इस कटोर सत्य को वह अनदेखा नहीं 
कर सकता था, अ्रत यूरोप से विच्छिन्न होकर रहने का विलास भ्रब खतरनाक 
होगा | अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से भी यह आाश्वस्तिपूर्ण नही, हम अभियुक्ति ने 
ब्रिधानी शासको को यूरोपीय समुदाय में अपने को प्रनुस्यूत करने को वाव्य किया है । 

ब्रितानी पराराष्ट्र-जीति अ्रव पहले का शक्तिदर्य, राजनथिक बचकता तथा 
साम्राज्यवादी अनुप्रेरणा से प्राय मुक्त हो चुकी है। सदी ज्यो-ज्यो प्रन्तिम दशकों 
की श्रोर अभिमुख हो रही है ब्रिटेन एक ढ्वितीब श्रेशी के राष्ट्र की स्थिति में अपने 
को ढाल रहा है । फिर भी उसके कामनवेल्थ सम्बन्ध, सुदीर्घ परम्परा, राजनीतिक 
प्रौढ़ता तथा जीवन्त एवं उद्यमी जनेशक्ति अ्रन्तर्राष्ट्रीय रगमच पर उसका महत्व 
नितान्त तिरोहित नही होने देगी । अन्तर्राप्ट्रीय परिपदों मे उसकी धावाज नियिक 
नही किन्तु वह ध्यान से सुनी जाएगी तथा नितान्त पप्रभावी भी नहीं होगी। 

हाशक्तियाँ जापस में नही उलके, ब्रिटेन का इसमे सर्वाधिक तथा मामिक हित है! 
यद्दि उनके सूतधार पागल हो जाएँ तो वह उन्हे रोक तो नहीं सकता विन्तु बिरत 
करने में शक्ति भर जोर लगा सकता था । सदी के जन्तिम दशकों के ब्रितानी नीति 
निर्धारक भक्ति और सह-प्रस्तित्व के पन्चानुयायी होगे, उनके तथा विश्व के लिए 
इसी मे ग्राश्ना है । 
ब्रिटेन शरीर प्र्जेण्टइना फाकर्लण्ड विवाद 
(अप्रेल-मई, 982) 

2 अप्रल, 982 को गर्जेस्टाइना द्वारा अपने समीप की ब्रिडिश बस्ती 
फाकलंण्ड पर कब्जे वी कार्यवाही से जिस फाकलंण्ड विवाद ने उमग्रता घाररा की वह 
फॉकर्लम्ड-युद मे परिणत हो गया और [ तीय महायुद्ध के बाद स्वेज-द्राण्ड के 
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सिलसिले में हुए युद्ध के बाद ब्रिटेन को फाकलंण्ड के प्रश्न ॒ पर अरजेंण्टाइना के साथ 
सबसे बडे नौ-सेनिक और हवाई एव स्थलीय युद्ध मे जूफना पडा । द्वितीय महायुद्ध 
के वाद किसी भी देश द्वारा की गई इस सबसे बडो नौ-संनिक कार्यवाही मे ब्रिटिश 
नौ-सेना को भारी क्षति उठानी पडी । यद्यपि 5 जून, 982 को अजेंप्टाइना की 
सेनाग्रो द्वारा आत्मसमर्पण के वाद फाकलेण्ड-युद्ध समाप्त हो गया और फाक्लैण्ड 
पर ब्रिटेन ने पुन अधिकार जमा लिया, लेकिन यह युद्ध आथिक और संनिक इप्टि 


से ब्रिटेन को बहुत ही महंगा पडा । वहुत ही बठिनाई से ब्रिठेव अपनी राजनीतिक 
प्रतिष्ठा बचा सका । 


फाकलंण्ड द्वीपसमृह दक्षिण अटलॉटिक में केपहान॑ के 480 मील 
(7725 कि मी-) उत्तर्न्‍पूर्व में स्थित है। यह 200 द्वीपो का समूह है। 
क्षेत्ररल कोई 4700 वर्गमील (!2473 बर्य कि मी ) का है। दो बढ़े द्वीप 
समूह है. पूर्वी फाकलेण्ड और पश्चिमी फाक्लंण्ड । 3! दिसम्बर, 978 तक यहाँ 
की आवादी 867 थी । सभी ब्रितानी भूल के है। 80 प्रतिशत द्वीपसमूह में ही 
जन्मे है। स्टेनल यहाँ की राजधानी है। फाकलेड का वर्तमान सविधाने 
! जनवरी, 949 को लागू हुआ था । प्रबन्ध परिपद्‌ की सहायता से गवर्तर-यहाँ 
का शान सचलाता है। साउथ जाजिया और साउथ संण्डविच फाकलंण्ड द्वारा 
शासित होते है । फाकलेण्ड सरकार इन दोनो द्वीपो के लिए कानून बनाती है। 
लगभग 20 वर्ष से फाकलंण्ड पर ब्लिटेन का आधिपत्य है और वही उसका शासन 
चला रहा है । 

अर्जेण्टाइना के राष्ट्रपति जनरल ग्रालतियेरी की माँग थी कि फाकलंण्ड 
द्वीपसमूह अर्जेण्टशना को सौप दिया जाए। उत्होंने कहा कि ब्रिटेव ने 833 में 
वसपूर्वक हमारे फाकर्लण्ड द्वीससमूह पर कब्जा किया था | वार्ता के द्वारा समस्या 
का कोई हल नहीं निकला और अजेंण्टाइना की सेनिक सरकार ने 2 प्रप्ने ल, 9४2 
को फाकलंण्ड पर कब्जा कर लिया | सुरक्षा परियद्‌ ने अपने प्रस्ताव में कहा कि 
अर्जेण्टाइना फाकलंण्ड से, जिसके झरास-पास खनिज तेल पाए जाने की सम्भावना है, 
अपनी फौजे हूथा लें । ग्राशका थी कि चीन या सोवियत सघ कही निपेपाधिकार का 
प्रयोग न कर बैठें, क्योकि इनका रुस यही था कि ये द्वीप है तो अजेंप्टाइन के ही । 

फाक्लैंड पर ग्रजेंण्टाइना से केब्जे को ब्रिटेन ने एक चुनौती के रूप मे 
ग्रहटा क्रिया और 3 अप्रे ल, 982 को फाकलेंड द्वीपसमृूह में भारी मात्रा में 
सेतिक साज-समाज का भेजना शुरू कर दिया । लगभग 40 जलपोतों का शक्तिशाली 
नौ-सेनिक वेडा फाकलेंड रवाना कर दिया गया । लगभग 2,874 किलो मीटर 
चलकर ।5 प्रप्रेल, 982 को इस नो-सेविक वेडे के फादलंण्ड के झ्रामपास पहुँच 
जाते की सम्भावना थी। यह वेडा गअजेंण्टाइना की नौ-सैना की प्रपक्षा कही अधिक 
शक्तिशाली युद्ध हुआ ग्रौर उससे ब्रिटेव वी विजय हुई । महाशक्तियो तथा समुक्त 
राष्ट्रसघ द्वारा समभौते की सभी चेष्टाएँ विफ्ल हो गयी । 

वास्तव में फाव्लड युद्ध से यह सिद्ध हो गया क्ि ब्रिटेव वी विदेशनीति भरी 
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तक साम्राज्यवादी प्राधारों पर टिको हुई है। साउथ जाजिया, साउथ सौण्डबिच 
द्वीप तथा फाकलैड के प्रश्न पर ब्रिटेन को देर-सवेर से इन द्वोपों के निवासियों और 
अरजेण्टाइना से चर्चा करनी होगी । 
फ्रॉस की विदेश नीति 
(छाल ए०संडम ए०४०) 
फ्रॉस की 958 तक कमजोर स्थिति 
यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में स्थित यह देश उत्तर, पश्चिम प्रोर दक्षिण मे 
क्रमण उत्तरी मागर व इगलिश चेनल, अटलांटिक महासागर तथा भू-मध्यसागर से 
घिरा हुम्ना हे । इसके पूर्व मे जर्मनी है, पूर्वोत्तर मे हालड-वेल्जियम, दक्षिस-पूर्दे मं 
इटली और दक्षिस्य-प्रश्चिम में स्पेन । यद्यपि फ्ाँस क्षो विदेश सोति अपने पड़ोमियो 
के प्रति परिवर्तनशील रही है, तवापि घनिष्ठ मित्रता के वावजूद नी फ्रॉन दिठेन वी 
और सदा सजस्ति रहा है | ब्रिटेन ने कभी फ्रांस को यूरोप बा सर्वाधिक झक्तिश्ाली 
राज्य नहीं बनने दिया | प्रथम महायुद्ध के वाद फ्राँस ने जो कु भी शक्ति गौर 
स्पाति अजित की, वह द्वितीय महायुद्ध मे घूल मे मिल गयी । युद्ध की नमाप्ति के 
बाद फ्रॉस की नई सरकार की अध्यक्षता जनरल डिनॉल के हाथों मे स्‍ग्रा गई, परन्तु 
फ्रॉस के संविधान से ऊवकर तथा मन्तरि-मण्डलों की अ्रस्थिरता से परेशान होकर 
डिगॉल ने त्याग-पत्र दे दिया और राजनीति से सन्‍्यास ले लिया। जब फ्रॉत्त वी 
प्रस्थिरता का वही पुराना चक्र पुन ग्रारम्भ हो गया। 946 से 958 तक 
22 मन्निमण्डल बचे । युद्ध और प्रस्थिर मासन ने फ्रॉस को इतवा नि शक्त बना दिया 
कि वह सी प्रकार की प्रभावशाली विदेश नीति नही प्रपना सका । मार्च, 947 
में उसने ब्रिटेन के साथ डकर्क वी सन्धि की, नत्पस्चात्‌ संयुक्त राज्य अमेरिशा के 
साथ मार्जल योजना में भागीदार बनकर उसने प्रभरिक्ता से पर्याप्त सहायता प्रा 
की । पश्चिमी यूरोप के राजनीतिक एकीकररा की विभित योजनाम्रों में उसने 
सहयोग दिया । वह ब्रू सेल्स पैक्ट श्लौर नाटो का भो सदस्य बना ॥ प्रन्य पाँच राष्ट्रों 
के साथ मिलकर फलाँस ने यूरोयिन साक्का बाजार का निर्माण क्या क्‍श्लौर इसम 
ब्रिटेन के प्रवेश रोको का सफ्ल प्रयास किया । मामा बाजार में उज़िडिश प्रवेश 
मुख्यत डिगॉल के विरोधी रख के कारण हो रुका रहा। 
फ्रॉँस, भ्रमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मन्तियो ने सितम्डर, 950 भे जनों 
के प्रश्न पर विचार कर जर्मन सोगो छीो एकीकरण क्ो भावना का समर्थेत किया | 
रूस के अवहयोन के हाररए अपनी जप एक्रेहरसा अम्मा में हो सफर? झन्च के 
तीनो राष्ट्रों ने जमंन-सघीय गग्यराज्य (पश्चिमी जमंनो) को ही जन जदता का 
बास्तविक प्रतिनिधि मानने क्षा निश्यय किया । एशियःयी विवादों में क्लास ने प्रविक 
भाग नहीं लिया क्योकि हिन्द दीन को समस्या में फ्रॉस को निरन्तर पीछे हटना 
पड़ा तथा जुलाई, 954 के जिनेदा जिखर-सम्मेलन में वियतनाम के विभाजन को 
मान्चता मिल गई। फ्रॉस कोरिया-युद्ध मे भी कोई भाग इसलिए नही ले सका झा 
कयोझि वह उस समय हिन्द चीन मे साम्यवादियों से युद्ध मे उसका हुआ घा। 956 
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में फ्रांस और ब्रिटेन मे इजरायल के साथ मिलकर मिस्र पर ग्राक्रमण क्रिया, किन्तु 
उनके साम्राज्यवादी इरादे परास्त हो गए, यहाँ तक कि उन्हे मयुक्तराज्य अमेरिका 
तक के कठोर विरोध का सामना करना पडा । 
डिगॉलकालीन विदेश नोति 
]958 के मध्य तक फ्रांस अपनी राजनीतिक अस्थिरता के कारण 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठा सका, किन्तु इसके बाद स्थिति 
में परिवर्तन आया । मई, 958 में पियरे फिलमिन सरकार का पतन हो जाने के 
बाद डिगॉल के प्रघानमन्त्रित्व मे फ्रास मे पॉचवे गसतम्त् का उदय हुप्ना । असेम्वली 
ने डिगॉल को 6 भास के लिए समदीय हस्तक्षेप से मुक्त समस्त अधिकार सोप दिए। 
उन्होंने 3 जून, 959 को एक साँविधानिक कायून का निर्माण किया जिसके 
ससदीय सुधारों को राष्ट्रीय असेम्बली में प्रस्तुत न कर सीधे इलेक्टोरेट के सम्मुख 
प्रस्तुत किया जा सकता था। 4 सितम्बर, 959 मे पांचवें गणतन्न का नवीन 
सविधान प्रकाशित हुम्ना जिसके अनुसार ससद्‌ की अनेक शाक्तियाँ राष्ट्रपति को 
हस्तान्तरित कर दी गईं । दिसम्बर, 959 को राष्ट्रपति के चुनाव में डिगॉख पहले 
ही वहुमत से राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए थे। डिगॉल ने फ्राँस की प्रमस्याश्रों का 
दृढ़ता से सामना किया झौर उसे अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मान दिलाया । 
प्रल्जीरिया-फ्रॉस प्तथर्ष का प्रन्त --फ्रॉस ने नवीन सविधान के पश्रनुसार 
2 अक्तूबर, 958 की गिरी राज्य को स्वतन्त्र मान लिया और 23 नवम्वर को 
बह सयुक्त राष्ट्रसघ का सदस्य वन गया । राष्ट्रपति डिगॉल ने शासन की बागडोर 
हाथ में लेते ही भ्रपना ध्यान अल्जीरिया की तरफ केन्द्रित क्या | डिगांल के 
पूव॑ वर्ती सभी फ्रेंच नेता कह चुके थे कि फ्रांस अल्जीरिया भे प्पने प्रधिकारो को 
कभी समाम्त नढ़ी करेया । भ्रसने साम्राज्यवादी अधिकारों की रक्षा के लिए फ्रांस 
अल्जीरिया के स्वाधीनता आन्दोलन को बुरी तरह कुचलता रहा, किन्तु श्ससे 
प्रल्जी रियावासियो के स्वातस्म्यन्सधपप में कोई कमी नही प्राई । राष्ट्रपति डिगॉल ने 
विद्रोहियो को शान्त करने झौर अल्जीरिया युद्ध को रोकने के लिए समभौता कराने 
का निश्चम किया । विद्वोहियों को शान्त करने में तो वे सफल हो गए, किन्तु 
दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति मे उन्हे सफलता प्राप्त नही हुई । डिगॉल ने अल्जीरिया- 
वाध्तियों को फंच नागरिकता का प्रलोभन दिया, किल्तु वे तो झल्जीरिया की 
नागरिता चाहते थे, फ्रॉस को नहीं | तव सितम्बर, 959 में डिगॉल ने घोपणा 
की कि प्रल्जीरिया निवासी शान्ति का मार्ग स्वीकार कर लेगे तो 4 वर्ष के ग्रन्दर 
ही बहाँ विम्नाँकित सुझावों पर जनमत लिया जाएया-- 
4 प्राँस ग्रल्जी रिया पर अपने समस्त अधिकारो को त्याग देगा । 
2 फ्रांस के साथ झल्जोरिया का एक्रोकरण कर लिया जाएगा और 
ग्रल्जीरिया निवासियों को मेट्रोपीलियन फ्राॉस के नागरिकों को प्राप्त सुविधाएँ प्रदान 
की जाएँगी । 
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3 अल्जीरिया निवासी हो वहाँ का शासन करेंगे, किन्तु इसके पीछे फाँस 
बी भी झ्लाथिक-शै क्षिक तथा वंदेशिक सहयोग रहेगा ।॥ 

परन्तु ये सुझाव उपयोगी सिद्ध नहीं हुए। प्रथम तो ये सुककाव शान्ति 
स्थापना के बाद ही क्रियान्वित किए जा सकते थे और शान्ति को स्थापना तभी हो 
सकती थी जब ग्रल्जीरिया को स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाए। दूसरे, चुनाव-परिस्यामों 
को फ्रेंच सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी ही थी जो वहाँ की जनता की साप्ट्रीय 
भावना के लिए अपमानजनक बात थी। ग्रल्जीरियन गण्तन्त्र की अन्तर्कालीन 
सरकार ने इस विपय पर फ्रेंच सरकार से वार्तालाप करना स्वीकार किया, परन्तु 
डिगॉल ने उसे अ्ल्जीरिया के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करने से इन्कार कर 
दिया | जनवरी, 960 भे झल्जीरिया में टिगॉल-विरोधियो ने भीयसा विद्रोह कर 
दिया जिनसे समस्या का समाघान और भी दुप्कर हो गया। फरवरी, 960 में 
फ्रेंच ससद्‌ द्वारा राष्ट्रपति डिगॉल को ग्रल्जीरिया-विवाद के सम्बन्ध में पूर्रा मधिकार 
प्रदान कर दिए गए । उन्होंने ग्रल्जीरिया तथा फ्रांस में जनमतन्सग्रह कराने का 
प्रस्ताव किया । यद्याव यह जनमतन्सग्रह 'भल्जीरिया-प्रल्जीरिया वालो के लिए! 
विषय पर होता था विन्तु प्रल्जीरिया की अन्तर्कालीन सरकार (स्वातन्न्य प्ान्दोलन 
की सचालक ) के ग्रध्यक्ष प्रब्बास ने इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं क्रिया और ग्रपने 
अनुयायियों को मंतदान मे भाग न लेने का आदेश दियां। 96] भे जनमत-सप्रह 
हुआ जिसमे लगभग डेढ करोड लोगो ने प्रल्जीरिया में स्वायच् शासन स्थापित होने 
के पक्ष मं तथा 50 लाख लोगों ने इसके विपक्ष म मत दिया । परन्तु समस्या यह 
थी कि स्वायत्त शासन प्राप्त करने पर भी झल्जीरिया पूर्ण स्वतस्त नदी होता क्योकि 
किसी न किसी रूप मे उस पर फ्रास का अधिकार वना ही रहता, तथापि पारस्परिक 
वार्तालाप द्वारा कोई समाधान निकल आने की सम्भावना ग्रवश्य बढ़ गई | किल्सु 
अ्रप्रेल, 96[ में, डिगॉल-विरोबो कुछ अवकाश प्राप्त फ्रेंच सैनिक अधिकारियों ते 
सहँसा आ्राक्रमण कर प्रल्जीरिया पर ग्माधिपत्य स्थापित कर लिया | डियॉल ने इस 
संनिक विद्रोह को दवा द्विया और अल्जीरियाबी राष्ट्रवादियों के साथ वार्ता घुरू 
कर दी। प्रन्त में, | जुलाई, 962 को अल्जीरिया को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी 
गई झ्रौर इस प्रकार राष्ट्रपति डिगॉल ने ग्रल्जोरिया-फ्रास सघर्प का अन्त कर दिया। 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय मौरब की पुन प्राप्ति को चेष्टा--राष्ट्रपति डिग्रॉल को प्रमुख 
बिन्‍्ता सर्देव यही रही कि फ्रॉस किसो न क्रिसो प्रकार अपने विलुप्त ध्न्तर्राष्ट्रीय 
सम्मान को पुन प्राप्त वर ले | इसोलिए शन॑ -शर्न॑ वह अपने राष्ट्र को प्मेरिकी 
प्रभाव से मृक्त करने लगे और दूसरी ओर ब्रिटेन के बढ़ते हुए प्रभाव को भो रोकने 
की चेप्टा में लगे रहे तथा इसीलिए साम्यवादी देगो के साथ उन्होंने मधुर सम्बन्ध 
स्थापित विए । साम्पयवादी चीन के साथ फ्रॉँस के मित्रतापुर्गो सम्बस्यों में विकास 
हुआ । मास्को की अधु-परीक्षण निरोध-सन्धि पर हस्तःक्षर न करने व ले वेवल दो 
ही बड़े देव व चीन भौर क्रॉँम | दोनो हो ने यह तर्क दिया कि सन्धि का उद्देश्य 
सोवियत सथ, सयुक्तराज्य अमेरिका शोर ब्रिटेन द्वारा प्णु-शस्त्रों के क्षेत्र में प्रपना 








ब्रिटेव और फ्राँस की विदेश नीति 279 


एकाधिकार स्थापित करना है एवं उनकी यह प्रयोजन है कि प्रन्य देश इस शक्ति 
का विकास न कर पाएँ । 
फ्रांस ने वियतनाम मे सयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यवाही वी निन्‍्दा जिन 
शब्दों में की, उनमे चीन आलोचना की गन्ध थी । यूरोपियन साका बाजार मे ब्रिटेन 
के प्रवेश को रोकने की डिगॉल की नीति ने पश्चिमी गुट में फुट का सकेत दिया । 
सयुक्तराज्य प्रमेरिका ने बहुत चाहा कि ब्रिटेन को यूरोपियन साभा बाजार की 
सदस्यता प्राप्त हो जाए। इसके लिए उसने फ्राँस पर दवाव डाला, किन्तु डिगॉल 
अपने हठ पर दुढ रहे । इतना ही नही, कुछ झौर बातो पर भी फ्लास तथा ब्रिटेन- 
अ्रमेरिका के मष्य गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए । नि शस्त्रीकरण्म आयोग का सदस्य 
वाया गया तो उसने इसमे भाग लेने से इन्कार कर दिया । इससे भी बढ़कर घटना 
नाटो को पोलरिस यम्तरों से युक्त करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में घटी । 962 में 
अमेरिका और ब्रिटेन मे एक समभौते छारा यह तय हुआ कि नादो राज्यों की 
सेनाग्रो को पोलरिस प्रक्षेपणास्त्रों से लैस किया जाए परन्तु फ्राँस ने इसम शामिल 
होने से इन्कार कर दिया और निर्णय लिया कि वह इस कायें से साथ नही देगा १ 
963 में फ्रॉंसीसी सरकार द्वारा चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान 
कर देने और दोनो राष्ट्रो के बीच राजदूतो का आदान-प्रदान हो जाने की घटना 
से यह और भी स्पप्ट हो गय्य क्ि राष्ट्रपति डिगॉल का अपना पृथक्‌ मार्ग है जो 
नाटो राज्यो से भिन्न है । 
चीन को कूटनीतिक मान्यता प्रदान करने के अतिरिक्त राष्ट्रपति डिगॉल ने 
विश्व के समक्ष एक और सुझाव रखा । उन्होने कहा कि दक्षिए-पूर्वी एशिया की 
राजनीतिक स्थिति अत्यन्त डॉवाडोल है, भ्रत इस क्षेत्र का भ्रन्तर्राष्ट्रीय समझौता 
बर तटस्थीकरण (प०पाा३॥5४॥०७ ० $ & /$था २८६४०) कर दिया जाए। 
सथुक्तराज्य अमेरिका श्रौर उसके साथी राज्यों ने डिगॉल के सुझावों का तीत्र विरोध 
किया । वास्तव में फ्रांस की ये सभी कार्यवाहियाँ अटलॉटिक समुदाय की एकता 
भग करने वाली थी | इस एकता को भीपरा ग्राघात तो 2 मार्च, 966 की 
डिगॉल की इस घोपरया से पहुंचा कि फ्राँस नाटो सग्ठन से पृथक्‌ होना चाहता 
है | फ्राँस द्वारा यह निश्चय व्यक्त क्या गया कि तीन वर्ष के अन्दर वह अपने सभी 
अफसरों को नाटो-सेवा से वापस बुला लेगा और उसके साथ ही नाटों के साथ अपने 
सारे सम्बन्धी को समाप्त कर देगा । क्रॉस की माँग पर ही संयुक्तराज्य श्रमेरिका 
को फ्रॉसीसी भूमि पर स्थित नाटो अड्डो को खाली कर देना पड़ा । वास्तव में 
फ्रॉस के नाटों के परित्याग के निर्णय से पश्चिमी गुर्ट पर एक महान्‌ सकट झा गया। 
नाटो में पश्चिम जमंनी को इस शर्त पर 2955 में शामिल किया ग्रया था कि वह 
स्वतन्त्र रूप से अपनी सनिक शक्ति मे इद्धि नहीं करेगा । इस शर्त के लिए स्वय 
फ़राँस का विशेष ग्राग्रह था, परन्तु जब क्रॉस ही साटों से निकल जाता तो पश्चिम 
जमेनी भी इस शर्त से मुक्त हो जाता और तव वहाँ सेन्य-शक्ति में जृद्धि का वार्यक्रम 
तीब्र गति से चलने की सम्भावना हो जाती । पश्चिम जर्मनी द्वारा सैनिक शक्ति 
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बढाने के प्रयास को प्रतिक्रिवा सोवियत युट के देयों से होती श्र इस तरह हथियार 
वन्‍्दी वी होड का कुचक्र फिर से चलना शुरू हो जाता। राष्ट्रपति डिगॉल का 
बह निछंय कई भयकर परिणामों से युक्त था | इनके कारण यूरोप की कूटनीतिक 
स्थ्रिति खराब हो सकती थी और पश्चिम जमंनी के भक््य पर युद्ध वी सम्भावना 
बढ सय्ती थी । 
वन्‍्तुत जनरल डिगॉल वईं वर्षों से अपने विचित्र व्यवहार से राजनीतिक 
जगतू को चॉंराते रहे । कुछ लोगो ने इसे दृद्धावस्था' की सनव का नाम दिया । 
मगर यो लोग इन कार्यवाहियों के पीछे उद्देश्य खोजने के पक्ष मे थे, उदके ग्रनुसार 
यूरोप झौर सम्पूर्ण विश्व के प्रति जनरव डिगॉल का अपना विशिष्ट दृष्टिकोर था ! 
उन्होने कह्य धा--“प्रमेरिका विश्व में सदसे ऋक्तिशाली राष्ट्र बन गया है और 
स्वभावत वह अपनी शक्ति को बढ़ाने पर तुला हुआ है।! इस शक्ति-विस्तार से 
बचने के लिए उनके झनुमार दो ही उपाय थे, पहला यह क्रि उसी गुट का एक 
सदस्य वन जाए, जहाँ ग्रमेरिकन शक्ति सवोपरि है घोर यह मार्ये सुगम था । दूमरा 
उपाय या अपने व्यक्तित्व की युरक्षा ! इसके लिए ग्रावस्यक्र था कि फ्रौस और 
जर्मनी एक-दूसरे के निकट आएं, घन्यथा अमेरिकी प्रभाव से नही वचा जा सक्तता। 
इसलिए फ्राँस और जरंनी मे राजनीतिक घनिष्ठता के ध्रति सद्निय कदम उठाएं 
जाते रहे । जनरल डिगॉल क्वा विस्वास था छि फ़राँस ने जिस पग्राथिक्त ढांचे वो 
पिछते 6 दर्पो में सडा किया है, उसे नघ्ट न होने दें त्ताडि उसे प्रमेरिकी पढ़ति 
द्वारा झात्ममात्‌ न रिया जा सकें। झपने व्यक्तित्व को कायम रखने के लिए हो 
उनकी तीसरी घन यह थी कि विश्व मे इस बात को समाप्त कर दिया जाए कि 
गक्ति के कुल दो ही गुट थे उसके बाहर कुछ नहीं है। तीसरे ग्रुट वी रचना के 
लिए उन्होने फ्रॉँस को पूर्वी यूरोपीय देशो के निकट लाना चाहा ताकि ' विस्व 
राजनीति भेदों गुटों की पद्धति के प्रतिरिक्त भी दुछ हो।" इसी नीजि को 
अपनाकर ब्रिठेन के यूरोपीय साक्छा वाजार म॑ सस्मिलित होने का उन्होंने विरोव 
क्रिया था । 
वद्यपि प्रनेक्ष राजनीतिनों ने बह मत व्यक्त किया कि विज््व की राजनीति 
को अपन विचारों के ्नुकूल परिवर्तित करना ग्रर प्रपनी इच्दानुसार ग्रुटो का 
विर्मास और विनाश करना फाँस के बूते की बात नही है तथा डिबॉल में विस्त्र की 
राजनीतिक घटनाओं को नियन्तित ऊूरने वी शक्ति नहों हे, तथापि जनरल डिगॉॉल 
ने जत्यस्त सदिग्व प्रौर विवादास्पद परिस्यितियों मे भी फ्रॉँस की प्रतिप्ठा बा निरन्तर 
विकास किया । उन्होत 962 में अत्जीरियाई स्वतल्यता के समय झगते मन्व्रिमेग्डल 
से कहां या-- मित्रों, फ्रॉस दा जहाज हउहुत ही नूफानों थ्राश पर प्रयसर है. 
जिन्हे बावा की धन महयून होतो हे वे जहाज से उतर जाएं जौर दूसरे 
सदटरो के घयेड़े खान दें ।/ डियॉल ने ऋपने राष्ट्रपति काय में प्रॉस को वान्तद से 
लूयानी यात्रा पर चल य, और गन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र म फॉस रूपी जहाज को शक्ति घौर 
प्रदिष्या को स्थापित करने की बहुत कुछ सफल ब्ेप्टा को । 
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डिगॉल के वाद फ्रच नीति 

यद्यपि राष्ट्रपति डियॉल ने फ्रॉसीसी शासन को स्थावित्व प्रदान किया, 
तथापि उसकी कुछ नीनियो के प्रति देश में असन्तोष तीब्र होता गया । 29 अप्रेल, 
969 को क्रॉस में एक जनमत-मग्रह के परिशणामो की पृष्ठभूमि मे र प्ट्रपति डिगॉल 
ने त्याग-पन दे दिया | इस तरह न केवल फ्राँस के इतिहास में ही वरन्‌ वास्तव में 
समस्त यूरोप के इतिहास में एक युग का अन्त हुआ । | जून को फॉस मे राष्ट्रपति 
पद के लिए चुनाव हुआ जौर जॉर्ज पोम्पिदू ने निर्वाचन में विजय प्राप्त की । 

नई सरकार ने परिस्थितियोंवश, डिगॉल-शासन वी अपेक्षा, ब्रिटेन के प्रति 
नरम रुख अपनाया है. फ्लस्वत्प वह साका बाजार में शामिल हो सका। 
चैकोसलोवाक़िया मं शसी हस्तक्षेप की घटना के वाद फ्राॉस ने नाटों सगठन में बने 
रहना सम्भवत अधिक उपयोगी और ग्रावश्यक अनुभव किया । राष्ट्रपति पोम्पिदू 
ने अपेध्लाकृत अधिक सहयोगपूर्णा और नरम रुख ग्रपनाते हुए भी डिगॉल की इस 
मुस्य मांग का निर्वहन किया कि राष्ट्रीय सम्प्रमुता कसी भी वीमत पर दूसरे के 
हाथ में नहीं जानी चाहिए । राष्ट्रपति पोम्पिदू ने अमेरिका से सम्बन्ध-विच्छेद करने 
में विश्वास नहीं क्या तथापि यह अनुभव किया कि यूरोप अपनी राजनीतिक 
आर्नाक्षायों परम्पराप्रों सौर विशेषताओं के कारण अमेरिका से भिन्न है। फ्राँस का 
यह दृष्टिकोण भी रहा कि उसने अ्रव इस्लेण्ड से अमेरिका के साथ स्वाभाविक 
सम्बन्धों को यूरोपीय दृष्टिको ग! के विरुद्ध नही माना । दिसम्बर, 970 में स्वयं 
पोम्पिदू ने अपने इस झभिमत का सबेत दिया । डियगॉल की तरह ही पोम्पिदू ने भी 
फ्रॉस को एक परमाणु-शक्ति के रूप में देखना चाहा ग्रौर इसीलिए सभी तरह के 
अन्तर्राष्टीय विरोधों फे बावजूद जून, 972 मे फ्रॉस ने दक्षिण प्रशान्त महासागर 
में प्रपने परमाणु परीक्षण फर डाले । 

974 में फ्राँस के राजनीतिक जीवन में कई महत्त्वपूर्ण मोड ग्राए। 
अक्तूबर 973 मे प्ररब-इजरायल युद्ध के बाद अरब देशो द्वारा तेल का मूल्य 

'डाकर तेल की सप्लाई नियन्तित करने से विश्व मे जब तेल सकट उत्पन्न हुआ्ना तो 
अ्रमेरिया ने तेल का उपयोग करने वाले देशो की सयुक्त कार्यवाही द्वारा उसका 
सामना करने की योजना बनाई | फ्राँस के राष्ट्रपति जॉर्ज पोम्पिदू ने उससे फाँस 
को पृथक्‌ रखा । 

2 ग्रप्रेल, 974 को पोम्पिदू को मृत्यु के वाई जिस्कार द एस्तें राष्ट्रपति 
निर्वाचित हएव उन्होंने भी अरव देशो पर सयुक्त रूप से ढवाव डालने दो वजाय 
द्विपक्षीय प्राधार पर सहयोग बढाने की नीति चालू रखी | बाद मे अमेरिकी राष्ट्रपति 
फोर्ड के साथ जिस्फार को नेट के बाद फ्रॉस ने भी तेल उपभोक्ता देशो के माथ 
सहयोग करने पर सहमति व्यक्त कर दी | फ्रॉस ने अ्रर्व-उजरायल थुद्ध के समय्र से 
पश्चिम एशिया के देगो के दिए शस्त्रों के निर्माण पर प्रतिवन्ध लगा दिया था जो 
ग्रगस्‍तत, 974 में उठा लिया। भारत के साथ जिस्कार के कार्यकाल से ही 
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प्राँस के सम्बन्ध पूर्ववत्‌ मधुर बने रहे । दोनो देशो के प्रतिनिधि-मण्डल एक-दूसरे 
देश की यहाँ यात्रा करते रहे । जनवरी, 976 में फ्रॉसीसी प्रधानमन्नी की यात्रा 
से भारत और फ्रॉस के वीच सम्बन्धो को और सुदृढ करने मे सहायता मिली । दोनो 
देशो ने भारत-फ्रांस तकनीकी एवं ग्राथिक सहयोग को मन्त्रिस्तर तक लाने और 
आपसी लाभ के लिए ग्राथिक आदान-प्रदान, उद्योग एवं औद्योगिकी भ सहयोग का 
विस्तार करने के लिए इस ढाँवे का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त वी । अवकतूवर, 
]976 भे एक भारतीय सम्ददीय प्रतिनिधि-मण्डल ने फ्रॉस की यात्रा की । मार्च, 
977 से भारत में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन हुआ और जनता पार्टी की सरवार 
कायम हुई । नई सरकार भारत को परपरागत मैत्री-नीति के अनुकूल फ्रांस के साथ 
भारत के म॑त्री सम्बन्धो का विकास करती रही । जून, 977 में राष्ट्रमण्डल 
सम्मेलन से लौटते समय भारत के प्रधानमन्त्री ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति के 
साथ उपयोगी विचार-विमर्श क्रिया । इसी माह पेरिस में एक भारत-फ्राँसीसी 
अन्तरिक्ष समभौते पर हस्ताक्षर हुए । जुलाई, 978 मे फ्रॉस श्रौर भारत के बीच 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक करार सम्पन्न हुम्ना | दिल्म्बर, 978 में फ्राँस के 
विदेश-व्यापार मन्‍नरी नई दिल्‍ली आए । दोनो पक्षो मं इस बात पर सहमति हुई कि 
ग्रगले 4 वर्षों के श्रन्दर द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना किया जाए और भ्रन्य देशो मे 
सयुक्त उद्यम स्थापित किए जाएँ। टाप्ट्रपति जिस्कार ने जनवरी, ॥980 
में भारत कीयाता की। वे भारत की यात्रा पर गाने वाले फ्राँस के पहले 
राष्ट्रति थे । फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमन्त्री द्वारा 
27 जनवरी, 980 को सयुक्त घोषणा को गई। सयुक्त विज्ञप्ति में कहां गया-- 
* ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जिसमे सभी राप्ट्रो वी स्वतस्नता, सम्प्रभुग 
तथा प्रादेशिक अ्रखण्डता सुरक्षित रह सके ग्रौर बिना ज्िसी बाहरी हस्तक्षेप के 
अपने भविष्य वा निर्धारण कर सके ।” नई दिल्ली में हस्ताक्षरित इस सयुक्त 
विज्ञप्ति म अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चिन्ता ब्यक्त करते हुए वहा गया कि फ्रॉँस द्वारा 
'तनाव शैथिल्य/ की नीति और भारत द्वारा गुट्-निरपेक्षता की नीति अपनाए 
जाने के कारण दोनो देझों पर विश्ेप दायित्व है । द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने मे 
यह यात्रा बहुत सफल रही झौर सात प्रोटोकोलो तथा समभौता-ज्ञापनो पर हस्ताक्षर 
किए गए । 
राष्ट्रपति जिस्कार ने यह घोषणा की कि फ्राँस अफगानिस्तान में सोवियत 
संनिक हस्तक्षेप के प्रश्द पर सयुक्तराज्य अमेरिका जौर प्न्य पश्चिमी राष्ट्रो को 
बिना शर्त समर्थन देने के लिए तंयार नही है। उन्होने स्पष्ट किया कि फ्रांस ऐसा 
कोई भी उग्र दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में नही है जिससे शीत युद्ध फिर से भड़क 
उठे । क्रॉस अपन इध्टिकोरप का निर्धारग्प अपने महाद्वीप के हितों प्रौर विश्व-शान्ति 
तथा सुरक्षा के सन्दर्म में ही बरता है। अफगानिस्तान में रुसी हस्तक्षेप के सम्बन्ध 
में पाश्वात्य देशों वी जो बँठक हुई उसमे फ्रॉस ने भाग नहीं लिया। राष्ट्रपति 
जिस्कार ने स्पष्ट किया कि फ्रॉस ऐसी क्सी बंठक के पक्ष में नही है प्लौर न ही ऐसी 
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किसी भी बैठक में भाग सेना चाहता है जो विरोधी गुट-दृष्टिकोण को प्रोत्साहित 
करता हो । गुटो की पुनः स्थायवा का विरोध आवश्यक है क्योकि इससे केवल 
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढेगा और फ्राँस द्वारा स्वृतन्त्र नीति अपनाए जाने की क्षमता 
समाप्त हो जाएगी । 
मई, 98] में क्रकोइस मित्तराँ फ्राँस के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । 
राष्ट्रपति मित्तरों की ममाजवादी सरकार भी पहले की ही भाँति अमेरिका से पृथक्‌ 
अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर ए्रॉस द्वारा स्वतन्त्र नीति अपनाई जानें की ओर 
प्रग्रसर हुई । नए राष्ट्रपति ने अमेरिकी नीति की अनेक सन्दर्भो मे कठु आलोचना 
की और कहा कि 'तृगीय विश्व (7070 १४०7०) के देशो के प्रति अमेरिका की 
नीति मुस्यत श्रपने मामरिक हितो से प्रेरित है। राष्ट्रपति मित्तराँ ने लेडिन 
अमेरिकी देशो के प्रति अमेरिका की नीति की प्लालोचना को और स्पष्ट शब्दों में 
कहा कि पाश्चात्य जगत्‌ को इस क्षेत्र के अत्याचारी तथा अलोकता*्त्रिक शासकों 
को समर्थन देने के बजाय इस क्षेत्र के पीडित लोगो का समर्थन करना! चाहिए । 
राष्ट्रपति मित्तराँ ने भी राष्ट्रपति जिस्कार की भाँति ही “गुट-टकराव! 

(80८. (०८४०४४/४४८७०) की नीति का विरोध किया। फ्रास और भारत के 
वीच सहयोग के ग्रायामो का और प्रथिक विस्तार हुआ । श्रीमती गांधी ने नवस्वर, 
]98] में फ्रॉत की याता वी। सयुक्त विज्ञप्ति मे दोनो देशो द्वारा एक 'तीसरी 
शक्ति' (70॥4 ०7५०) के रूप में कार्य करने पर बल दिया गया। फ्रॉस ने तृतीय 
विश्व के गरीब राष्ट्रो के भ्रति ्रपनी पिन्‍्ता व्यक्त की और भारत के साथ 'सर्वोच्च 
शक्तियो' ($0ए८ एऐ०ए७४७) से दूरी वनाए रखने का निश्चय क्या। दोनो पक्षो 
ने सथुक्त घोषणा में "भय, प्रमुत्वत और अहकार पर आधारित सम्बन्धो के आचरण” 
का विरोध करते हुए विदेश प्रभुत्व या बाहरी हस्तक्षेप से देशो की स्वाधीनता की 
रक्षा करने थे लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के कत्तंव्य पर जोर दिया । अ्रक्तूबर, 
982 में भारत और प्रास के बीच मिराज विमान सम्बन्धी समभोता सम्पन्न हुआ 
झ्रौर झ्राथिक तथा संनिक क्षेत्र मे अनेक प्रकार के सहयोग का मार्ग प्रशम्त हुआ । 
फ्रॉस के साथ ग्राथिक सम्बन्ध और मजबूत हुए। जून, 983 मे इलेक्ट्रोनिक्स, 
कम्प्यूटर तथा सूचना विज्ञान में सहयोग से सम्बद्ध भारत-फ्रास समभौता-ज्ञापन पर 
हस्ताक्षर करिए गए । उस समय तक भारत झौर फ्रांस के वीच 4 समभौता-न्ञापन/ 
प्रोटोोलों पर हस्ताक्षर हो चुके थे जो विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों मे सहयोग से सम्बन्धित 
हैं। दोनो देशो ने एक-दूमरे के यहाँ उच्च स्तरीय यात्राएँ सपन्न की । 984-85 
में भी भारत-फ्ाँस के सम्बन्ध निरन्तर विकसित होते रहे विदेश मन्‍्सत्री की पअ्प्रेत, 
984 में पेरिसन्यात्रा के दौरान भारत-फ्राँस डिपक्षीय वार्ता हुई । एक-दूसरे के 
यहाँ उच्च स्तरीय यात्राएं सपने की गईं जिनमे फ्राँस की नेशनल असेम्बली के 
अध्यक्ष वी फरवरी !984 में भारत-यात्रा श्नौर भारत के उप-राष्ट्रपति की जुलाई, 

984 में फ्रॉसन्याता विशेष महत्त्वपूर्ण थीं। अ्गरत, 984 में फ्रॉस ने भारत के 
साथ झापुनिकवम लम्बी दूरी के हवा से हवा में मार करने वाले तथा इन्फा रैंड 
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सीकर प्रक्षेपास्तों की झापूति के लिए समभौता क्िया। वर्ष 987 तक दोनो 
देशो के बीच सहयोग के अनेक क्षेत्रो का विस्तार हुप्ला है 
फ्रॉस ने भ्रफगानिस्तान में रूसी हंस्तक्षप (979) गौर पोलेण्ड के प्रश्न 
(498) पर अने रिकन नीति का समर्यव नहीं किया और ऐसे विकल्प का सुकाव 
दिया जिससे सधर्प तीव्र न हो तथा विश्व शान्ति की स्थापना ही । 
ससार मे युद्ध और तनाव को कम करने की दृष्टि से राष्ट्रपति मित्तराँ ने 
घोपणा की कि फ्रास ्रपनी 'शस्त-विक्रय नीति! (6पा५ 59८5 70॥०9) में 
परिवर्तन करेगा । क्रॉस तानाशाही शासनों तथा ऐसे शासनों को, जिनकी नीतियाँ 
दूसरे देशो की स्वतन्त्रता के लिए खतरा प्रस्तुत करती हो, शस्त्र नहीं देगा | वास्तव 
में दस प्रकार का निर्शेय फ्रांस की समाजवादी सरकार की नीति मे नंतिक पक्ष का 
द्योतक है | फ्रॉम ने भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति की हमेशा सराहना की ग्रौर 
यह मत प्रस्तुत किया कि ऐसे विश्व मे, जो दो विरोधी युटो मे विभाजित है, ऐसी 
नीति का विशेष महत्त्व है। 
फ्रॉस द्वारा दोनों महाशक्तियो--अमेरिका और रूस के प्रति स्वतन्त्र नीति 
प्रपताएं जाने पर टिप्पणी करते हुए साष्ट्रवति मित्तरा ने कहा--क्रॉस अपनी 
भौगोलिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के कारणा एक सेनिक गठवन्धन से सम्बद्ध 
है। हम पिछले दो विश्व-युद्धो के केन्द्र रहे हैं ॥ हम एक छोटे-स महाठीप यूरोप पर 
स्थित है, जहाँ एक सर्वोच्च शक्ति की सेनिक सर्वोच्चता पूरं रूप से स्थापित है। 
फिर भी हम रूस को अपना शत्रु नही मानते है। किन्तु हम यह देखना हे कि हम 
पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। मेरा दृष्टिकोण केवल सुरक्षात्मक है। किन्तु इसमे एक 
गठबन्धन निहित है । इस गठवन्धन में केवल हम ही एक ऐसे राष्ट्र है, जिसने श्रपने 
नि्ंय की स्वतन्तता को वनाएं रखा है हम नाटो के संनिक कमान से सम्बद्ध 
नहीं हैं तथा मै एसी स्वतन्त्रता बनाएं रखने पर बल देता हूं । मे यह नहीं चाहता 
हूँ कि प्रटलाँदिक संगठन हमारे ग्रस्तित्व के सभी पहलुग्रो को निर्धारित करे | में 
यह भी नही चाहता हूँ कि यह गठबन्धत बिश्व राजनीति के दाँवपेच का एक तत्त 
समझा जाएं । मैं अन्तर्राष्ट्रीय बहिष्कार की नीति में विश्वास नही करता हूँ । इस 
स्थिति ने प्रमेरिका के साथ हमारे सम्वन्धो मे कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी है । 
किन्तु मैं प्रपने दृष्टिकोण को बदलने नही जा रहा हूँ ।” 
सोवियत सघ के साथ फ्रांस के समाजवादी सरफझार के सम्बन्ध ग्रच्छे हैं। 
जून, 973 मे ब्रे भनेव ने फ्रॉस की और अक्तूबर, 975 में राष्ट्रपति जिस्कार ने 
सोदियत सध की राजकीय यात्रा की थी, जिनसे दोनो देशो के सहयोग-सूत्र विकसित 
हुए । जून 9प7 में में कनेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के रूप में सबसे पहली 
यात्रा पेरिस वी सम्पन्न को । ग्रमेरिका ग्रौर रूस के सम्बन्धो म॒ दुराव की स्थिति 
को देखते हुए मोवियव संघ ने फ्रॉस के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने वी 
प्रावश्यक्ता महसूस वी और फ्रांस ने भी यह रुव स्पष्ट किया कि यह रूस को 
यूरोप में एक महस्त्वपू्०णं मित्र और भागीदार मानता है। राष्ट्रपति भित्तरा ने 
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23 जून 984 को अपनी सोवियत संघ की यात्रा समाप्त की | यात्रा का कोई 
विशेष परिणाम तो मही निकला परन्तु दोनो देशो ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों 
पर अपनी स्थिति से एक-दूसरे को अवगत कराया । फ्रांस के राष्ट्रपति ने वार्ता के 
दौरान श्री चैरनेंको को स्पष्ट किया कि फ्रांस परमाणु शस्न्रो की स्पर्डा को कम 
करने का पक्षघर है | वह चाहता है कि जनेवा वार्ताएँ पुन आरम्भ हो परन्तु 
सोवियत सघ ने इस विचार से सहमति प्रकट की परन्तु यह भी स्पष्ट कर दिया कि 
वार्ताएँ तभी आरम्भ हो सकती है, जब प्रमेरिका अ्रपने इप्टिकोर में परिवर्तन करे । 
यूरोप के अन्य देशो के साथ भी फ्रांस सहयोग और मेत्री के प्रायामों का 
विस्तार कर रहा है। जमंनी और फ्राँस मे युद्धआलीन कदुता तेजी से समाप्त हो 
रही है | जब अक्तूबर, 978 मे फ्रॉस के राष्ट्रपति जिस्कार और जमंनी के चाँसलर 
स्कोमिड ग्राचेन शहर में सम्राट शालमेन को श्रद्धाञ्जलि देने को एकत हुए हुए तो 
दोनो देशो के मध्य यूरोप की राजनीति में सहयोग और मंत्री का एक नया युग शुरू 
हुआ । यूरोपीय देशों के मध्य महयोग बढाने की दृष्टि से दोनो नेताग्नों ने पश्चिमी 
यूरोपीय मुद्रा सघ ('णालआा/ एग्राण० णा श८5।०णा 8५7०78४) की स्थापना 
पर सहमतति व्यक्त वी । जर्मन नेता ने कहा--“पश्चिमी यूरोप का हित बहुत कुछ 
फ्रांस जमें नी सम्बन्धों पर निर्भर करता है । जमंनी में ऐसा कोई वर्ग नही है जो 
इसका विरोध करे । यहू कोई नाटक या राजनीतिक नारा नही है, वरन्‌ झव हम जो 
नी निर्णय वोन (8090) मे लेते हैं फ्रांस से जरूर पूछते हैं ।” राजनयिक सम्दन्धो 
के साथ दोतो देशो के व्यापारिक सम्बन्धो का विकास हो रहा है। क्रॉस जमंनी का 
सबसे बडा सरीददार है और जर्मनी फ्रांस का सबते बडा व्यापारिक सहयोगी हैं। 
दोनों ही देश झ्ौौद्योगिक क्षेत्र मे भी सहयोग कर रहे है । 
फ्राँस की विदेश नोति का एक विहंगरावलोकन 
डॉ रवीन्द्र नारायण सिन्हा ने फ्रांस की विदेश नीति के बिहगावलोकन में 
प्रथम एव द्वितीय महायुद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय रममच पर फ्राँस की नीतियों का चित्रण 
करते हुए उसकी विदेश नीति मे निरन्तरता और परिवततंन के तत्त्वो पर जो प्रकाश 
डाला है झौौर वर्तमान शताब्दी के अन्तिम चरस्प में फरांसीस्ती विदेश नीति के जिन 
दिश। जूडबो को इमित किया है, वह सब अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है- 
राष्ट्र राज्यों की परराष्ट्रन्नीति को उनके राष्ट्रीय व्यक्तित्व का विश्व- 
रगमच पर विद्षेप कहा गया है | इस उक्ति में सत्य का कुछ अ्श तो अवश्य ही है । 
वाई इतिहासकारो ने फ्ाँस के द्वंघ व्यक्तित्व की चर्चा की है--() शक्ति, महत्ता 
एवं गरिमा का पूजक तथा (2) क्रान्तिवाद, भ्रतिवाद एवं जनवाद के तत्त्वो से 
अनुप्रेरित । फ्रॉस वीरपूजक भी रहा है, मृतिमजक भी । लुई चौदहवाँ, नेपोलियन 
प्रथम, नेपोलियन तृतीय, चाल्से द गॉल के चरस्पो पर हविप चढाने को फ्रांस भ्रक्सर 
उद्यत हो जाता है ॥ दंवयोग से फ्रॉँसीसी इतिहास के कई सर्वाधिक अविस्मरएीय 
पृष्ठ इन्ही की छतछाया में लिखे गए॥। फ्रांस में समाजवादी चेतना भी किचितू 
ड्शापक ठथ; प्रवव रहो है पर देस की प्रान्तरिक या वंदेशिक नीतियो पर उसब 
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प्रभावी हाथ शायद ही कभी रहा । शक्तिशाली नेता जारेस की चेतावनियों के 
बाबृजुद सदी के प्रारम्भिक दशक मे फ्राँस युद्ध के आह्वान की नूमिका तैयार करता 
रहा । सदी के चौथे दशक के मध्य में फ़ल्ट परपुलायर का मल्तरिमण्डल कजवेंटिव 
ब्रिटेन के साथ हाथ मिलाकर गरातन्त्रवादी स्पेन के गले में नागफाँस कसने में 
भोगदान करता रहा | सदी के छठे-मातवें दशक में दक्षिएपन्थी द गॉल को फ्राँस 
को ह्ास की दलदस मे डूबते जाने की भ्रक्रिया को रोकने का श्रेथ मिला । 
प्रथम विश्वयुद्ध के विजेता फ्राँस ने वस्तुत पराजित की चेतना लेकर विश्व- 
युद्वोत्तर में प्रवेश क्रिया था । युद्ध में जन-धन को भीपस क्षति, अश्नवरद्ध मान आवादी 
जमनी की सुलना में श्रौद्योगिक उत्पादन तथा क्षमता में पीछे पड जाना इन सबो का 
समवेत परिणाम था विश्व की शक्ति प्रतियोगिता मे उसका पीछे छुटते जाना । 
प्रथम विश्व-युद्धोत्तर युग मे फ्रांसीसी राजनय सामूहिक सुरक्षा तथा द्विपक्षीय 
सश्रयों की श्र खला में अपने दुर्दभनीय राईनपार के पडौसी के विछद्ध श्रपने को 
सुरक्षित करने के अनवरत प्रयत्न में लगा रहा । इसके लिए रोम, मास्को, वार्सा, 
प्राग, बेलग्राड आदि के साथ सश्रय सम्बन्ध स्थापित करके, इनमे ऋई के उचित- 
ग्नुचित आग्रहो का पप्न समर्थन करके, जमंनी को अकेला किए रखने की कोशिश 
करता रहा | इन सभी वर्षों मे उसवी नीति का आधारभूत ध्र्‌व ब्रिटेन को प्रपनी 
सुरक्षा-व्यवस्था मे प्रतिबद्ध रखना रहा है। निश्चय ही इतने कमजोर धागों से जर्मनी 
की नई घेरावन्दी का जाल बुनने की ग्रपेक्षा ग्रधिक सुरक्षित किवा वुद्धिमत्तापूर्ण 
नीति होती, उसी देश के साथ स्वाभाविक तथा युक्तियुक्त झ्ााघार पर सम्बन्ध 
विकसित करने का प्रयत्न करना, किन्तु इसके लिए वर्साय की विसमतियों को समाप्त 
करने को दूरदरशिता तथा साहस होना आवश्यक था, जमेनी के साथ समानता के 
स्तर पर मिलकर रहने को उद्यत होने का प्रश्न था प्रौर इसके विरुद्ध अ्रनेक सदियों 
का इतिहास खड़ा था । 
दूमरे विश्व-युद्ध मे फरॉस बिना तेयारी के ही खिच झाया, ब्रिटेन के साथ 
अपनी नीतियो-नियति को सम्बद्ध कर देने की यह सजा थी, दुनिवार तथा वठोर । 
इतिहास की कितनी ब्रर विडम्बना स्पेन, ग्रवीसोनिया, चेकोस्लोवाकिया के वध का 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहभागी होने के बाद दौत्सिग तथा गतियारे के लिए आरम्भ 
किए गए सधपं में फ्रांस को उतरना पड़ा । इस समय समरनंतिक तथा राजनयिक 
स्थिति फ्राँस के नितान्त प्रतिकूल तथा जमंनी के अनुकूल थी। युद्ध घोषणा जर्मनी 
पर फ्रौस और ब्रिटेन ने वी । दूसरे विश्व-युद्ध की भट्टी से फ्राँस पूर्रतया ध्वस्त एव 
पराजित होकर निकला, यद्यपि था वह विजेताओं की पक्ति में । 
इन दशकों में हसीसी पर राष्ट्र-नीति का अध्ययन एक हासोन्‍्मुय तथ। फिर 
उत्वर्षों मुख राष्ट्र के ऋन्‍्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धी एवं नौतियों का रोचक उदाहरण प्रस्तुत 
बरता हैं । 
दितीय विउव-युद्धोत्तर पक्‍्न्तर्राष्ट्रीय रममच पर फ्रास का सर्वप्रथम सवल्प 
चा--प्रपने को दुनिया के बडे देशो के मध्य पॉक्तेय रखना। इसके लिए उसके 
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प्रतिनिधि प्रत्येक सम्भव ग्रवसर पर प्रपने देश की मर्यादा के ग्रनुरूप स्थान प्राप्त 
करने को यत्नशील रहते । सुरक्षा परिपद्‌ मे अपने निपेघाधिकार के प्रयोग से लेकर 
अतलॉत स॒न्धि सगठन को सुरक्षावाहिनी के हेतु फ्राँसिसी सेनापतियों के मनोनयन 
अथवा यूरोपीय परिपद्‌ में अपने लिए प्राप्त स्थानों की सख्या पर बल देने तक 
विभिन्न तरीको से अपनी भ्रावाज ऊँची करते रहते । अपार धन-जन खर्च करके 
दक्षिण-पूर्वी एशिया, उत्तरी ग्रफ्रीका अथवा अन्यत्र फ्रॉंसीसी साम्राज्य को वियरते 
नही देने के द॒ह संकल्प के मूल में भी उनकी यह भावना क्रियाशील रही होगी । 
परराष्ट्र सम्बन्धो मे फ्रॉस का महत्त्व दिखाने हेतु फ्रॉसीसी राजनेता अक्सर 
किसी निर्णय को टालते रहने का रवैया अपनाते रहे हे। उद्देश्य तो होता यह 
दिखाना कि थदि फ्रास दुनिया की उलभनो को सुलकाने में ग्रधिक योगदान करने 
की स्थिति में नही था, फिर भी उसकी एकदम उपेक्षा की जा सके, यह भी बड़े 
राष्ट्रो के लिए हितकर नही था । अक्सर फ्रॉसीसी सरकार कसी मसले पर तभी 
निणंय लेती -भ्रन्तिम क्षण में, काफी टालमदूल करने अथवा झडगा लगाने के बाद 
जब वह देखती फ्रि अब और ग्रधिक विलम्ब करने से उसको छोडकर ग्न्य देश एक- 
तरफा निरणंय ले लेंगे । 
प्रभावी परराष्ट्र-नीति की स्व॑भ्रमुख विशेषता व्यावहारिक्ता होनी चाहिए । 
फ्रांसीसी राजनेता इसकी उपेक्षा नहीं ऋरते थे । अपनी शक्ति या दक्षता की परख 
उन्हे नही थी, यह कहना गलत होगा, किन्तु फ्रॉस की महृत्ता प्रथवा गरिमामय स्थान 
पाने का अधिकार वे दुनिया की सम्यता-सस्क्ृति को अपनी देन, गौरवमय अतीत 
तथा यूरोपीय मुख्यभूमि पर महत्त्वपूर्ण स्थान (उनकी इप्टि में नेतृत्व प्रदान कर 
सकने वाला एकमान देश) पर आधारित मानते । 
फ्रॉंसीसी यह्‌ प्रयत्न करते हैं कि दुनिया की महाशक्तियाँ अथवा पग्रन्य देश 
उसकी उपेक्षा नही करे | सुरक्षा केवल एक देश की समस्या नही थी वे इस उक्ति को 
अक्सर दुहराया करते थे । फ्रास के साथ सश्रय केवल फ्राँस को ही नही भ्रन्य सश्नय 
सदस्यों के लिए भी लाभकर होगा, फ्रॉसीसी सरवारे यह दशने को ब्यग्र रहती । 
चतुर्थ गणतन्त्र के छ्वासोन्‍्मुख काल मे फ्रांस सीधे किसी महाशक्ति के साथ सथय 
करने पर बल देता, उसमे उसे हीनता का बोध होने की झ्राशका कम रहती । झ्पनी 
महत्ता धनाए रखने हेतु, या उसका मुसौदा नहीं उतारना पडे इसके लिए फ्रॉसीसी 
राजनेता मपनी गऔपनिवेशिक उलभनों को भी सुरक्षा सश्रयों मे सीचने के प्रयत्न 
करते । हिन्द-चीनी युद्ध के सन्दर्म में फ्रॉमीसो स्पप्टत कहते है कि वे वैसे ही यृद्ध 
में उसी उद्देश्य के लिए तथा वँसे ही शत्रु के साथ सलग्न थे। उन्हें कोरिया तथा 
वियतनाम में कोई भेद नहीं जान पड़ता था । वियतनाम या स्वेज सकठ में सुरक्षा 
सन्धि सगठनो का समर्थन नहीं मिलने १२ इनकी उपयोगिता उनकी दृष्टि में बहुत कम 
रह गई थी 3 तदुनुरूप दिशा परिवर्तत उनकी नीतियो मे होना प्रवश्यम्भादी था । 
चतु्व॑ गणुतस्त्र की नीतियाँ अधिकतर ग्रात्मरक्षात्मक थी इसके झनुप्रेरक ये 
जमंनी के अम्युदय का भय, साम्राज्योय शिराजा बिसरने का भय, विश्व के 
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राजनीतिक मयुदाय में प्रतिष्ठा का आसन खो देने का भव आदि | इन दिनों फ्रॉस 
बहुदलगत राजनीतिक पगुता झथवा वहुखण्डित व्यक्तित्व से नो जर्जर था ॥ सदी के 
उत्तराद्ध में फ्रास एक जजेर, ह्वासोन्मुख राष्ट्र वत गया था--यूरोप का मरीज-यह 
कहना कुछ प्ग्मो मे ठीक हो था । इस स्ंतोमुखी छास का आरम्भ, इतिहासकारो के 

अनुसार, नेपालियनाई युद्धों मे जन-घन की अपार हानि से हुआ । इसके साथ-साथ 
पहले पराक्रमी प्रशासन फिर जमेंन साम्राज्य के उदय ने फ्राँस का झात्मविश्वास ही 
समाप्त कर दिया । सदी के आरम्भ में डेलकासे, काम्वा, पायकारे जेसे कुछ 
राजनपिको तथा उम्र राष्ट्रवादी ज्वार ने हवास को इस प्रक्तिया को कुछ वाल के लिए 
रोके रखा । किन्तु प्रयम विश्वयुद के प्राण्लान्तक अनुभवों ने उसे पुन सक्रिय कर 
दिया । दो विश्ययुद्वों के बीच फ्रॉस हर पहलू से एक हासोन्‍्मुख राष्ट्र वन गया था। 
कोई भी मून्य चुका कर अपता साम्राज्य तया वर्साय सन्धि व्यवस्था से प्राप्त ऋपनी 
सुरक्षा ग्राश्वस्त बनाए रखना ही उसकी नीतियो का लक्ष्य रह गया था। इस पक्‍्रवधि 
के प्रस्तिम चरण में उसकी अपनी परराष्ट्र-नीति भी रह गई थी, यह सन्देहास्पद है। 
अनेक प्रर्व में बरतानवी नीतियो का प्रनुममन करना ही उसकी एकमात्र नीति थी। 
सदी के चौथे दशक के मध्य तथा उत्तरार्द्ध में जब बडे हो अ्रब्यवसाय तथा 

आजा जिखस के साथ गठित फ्राँव की द्विवज्ञीव सश्नय-ब्यवस्थाएँ ताश के महल की 
तरह ढहने लगी थी, उन दिनो फ्रांस दयनीय पगुता की सीमा तक पहुंच गया था। 
द्वितीव विश्ववुंद्ध के दरम्पान पराजब के वर्षों में तथा उसके बाद में विजेता शक्तियों 
की पक्ति में नी उपही स्ित्ि में श्रविक् परिवर्तन नही हुमा । किन्तु छठे दशक के 
प्रन्तिम वर्यों में दे गाँव के सुरढ नेवृत्व लक्ष्य की स्पप्टता तथा वो के बने झ्रौपनिवेशक 
साम्राज्य के भार मे मुक्ति ने न केवय क्रॉस के ह्ास की प्रक्रिया को रोका, वल्कि 
उमके पुनझत्कर्प के युग वी सूचना नी दी । इसके मूत्र में थे दो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
कारफ स्थायी सरकार (ग्रान्तरिक राजनेतिक स्थिरता ) तथा अन्तर्राष्ट्रीय रगमच 

पर एक महत््वरूर्ण परिवर्तन । 

सातवें दघ्षक की दुनिया मे ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीनिक क्षितिज पर एक नया 

सितारा उदित हो चुका था : जनवादी चीन । 949 से 959 -- एक दशक मे 

जनवादी चीन एक महाशक्ति का रूप ग्रहस्ण करने लगा था । कोरिया म बरावरी 
पर युद्ध समाप्त करने को वाब्य, हगरी के सहायतार्थ कुछ भी कर सकते में प्समर्थ 
तथा वियतनाम में बुरी तरह उलका सर्वशक्तिमान अमेरिका का विज्ञव नेतृत्व का 
सपना टूटने लगा था, यद्यपि उसका व्यामोह भ्रभी पूरा समाप्त नही हुमा था ॥ द गॉल 

के फ्रॉस ने पेकिग की झोर सदुभावना का हाथ बढाकर जैसे पुराने शक्ति-सन्तुलन 
प्रखित विरव स्तर पर का खेत झुरू किया। संयुक्त राज्य की नीतियों से स्वतन्त 
प्रपनी नीति--जर्मनी, सोवियद सघ तथा पूर्वी, दक्षिए-पूर्वों एव पश्चिमी एशिया के 
सन्द्म में पाँचवें गणतन्त्र की नीतियों में पुनरोक्षण को ताजगी तथा दिशा परिवर्तन 
स्पष्ट या । ग्रमेटिकी नेतृ-द वले सम्धि सगठनो---नाटो, सेटो, सियादों घादि के प्रति 
उसझे रबर में परिवर्तेत हुप्रा। सभी क्षेत्रों में प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय उसकन के सन्दर्न 
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फ्राँत्त की प्रतिक्रिया स्वृतन्त्र रूप में व्यक्त को जाने लगी। अपने छोटे-से 
खव्िक भ्स्त्रागार की व्यवस्था करके द गॉल के फ्राँस ने तत्काल के लिए लगभग 
क घताब्दी पुरानी सुरक्षा समस्या का भी वहुत कुछ समाधान कर लिया था । 

यह सत्य है कि पाँचवे गणतन्त्र को जिस बदले हुए अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश का 
पथ उठाने का अवसर मिला उसके उद्भव में उसका कोई श्रेय नहीं था । वह तो 
ज्वयुद्ोत्तर नई लहर की अभियुक्ति थी किन्तु विश्व परिपेक्ष्य तथा शक्तियों के 
तत्प्रतिपात मे लाभ उठाना कुशल राजनेता की विभूति होती है । पाँचवें गणतन्त 
जनक ने ठीक यही काम किया । स्वतन्त्र नीतियो से सयुक्त राज्य को रोप तथा 
पैम दोनो हो हुए, ब्रिठेन की कुछ उलभने वढी, किन्तु कुल मिलाकर फ्रांस का हित 
प्रा । भ्ल्जीरिया उलभन को समाप्त करके तया अफ्रीकी उपनिवेशों को स्वतन्त्रता 
दान बरके द गॉल ने अपने देश के राजनयिक सम्बन्धो के एक नए बुग का 
श्रपात किया । 

द बॉल के फ्रॉस की नीति झवसर तथा स्थिति की आवश्यकता के अनुसार 
या दिश्यासघान करती रही । जमेंनी के विरुद्ध सोवियत सघ से, सोवियत सघ के 
रुद्ध मुक्त राज्य से, सयुक्त राज्य के विरुद्ध चीन से बह हाथ मिलाता रहा । 
गॉल के चाद भी फ्रांस की नीतियों का लहजा तथा शैली बहुत कुछ वही है । उसके 
तिवादों का परित्याम किया जाने लगा है। स्वतन्त्र परराष्ट्र-्वीति ने फ्रांस की 
ग में बृद्धि की है, श्रार/विक अस्त्रागार ने उसे सुरक्षा का क्‍्रात्मविश्वास प्रदान 
याहै। 

झाज भी फ्रॉस सयुक्त राज्य, सोवियत सघ या जनवादी घ्ोन का प्रतिस्पर्द्ध 
नेने की स्थिति में नहीं है, मम्भवत' कभी यह उसके लिए सम्भव भी नहीं होगा 
न्तु मध्यम स्तर के देशो मे यह प्रग्रगष्य है, इसमे सन्‍्देह नही । इ ग्लेण्ड, पश्चिमी 
मेनी गणराज्य, जापान जैसे देशो की पक्ति में क्रॉस ग्रग्रणी अथवा प्रादरणीय हो 
हा है, पांचवे गएत तर की यह मह॒त्त्वपूर्णा सफलता है झौर इसका बहुत बुछ श्रेय 
सत्री स्वतस्त्र परराष्ट्रनतनीति को ही दिया जाना चाहिए। 


_शएशाव+--ब 
सोचियल चिदेश नीलि ५ विचारधारा 


का प्रभाव 
(7७५5४50 ०7९६४ ?0॥0९५ ४: 789%0६४ ० ]9९०।०४५४) 





सोवियत सघ की विदेश नीति भ्रन्य देशो की भांति उस देश के वातावरण, 
राजनीतिक परम्परा, ऐतिहासिक अनुभव, नेताम्रो के व्यक्तित्व, विश्व राजवीति की 
रूप-रचना, राष्ट्रीय स्वार्थ, राष्ट्रीय शक्ति की स्थिति प्रादि अ्रनेक तत्त्वों पर निर्मर 
है । इस इषप्टि से विशेष उल्लेखनीय वात यह है कवि सोवियत विदेश नीति के स्वरूप 
निर्धारस्प में साम्यवादी विचारधारा का विशेष प्रभाव है । सोवियत सघ एक 
साम्यवादी राष्ट्र है जहाँ माक्स के विचारो और मिद्धान्तों को सर्वप्रथम कार्य रूप 
में परिणत किया गया था । साम्यवादो विचारधारा इस देश के राष्ट्रीय जीवन, 
व्यवहार, आस्था एवं विश्वास को प्रभावित करती है क्योकि विदेश नीति प्राय” 
विसी देश को गृह नीति की अभिव्यक्ति है, +सलिए साम्यवादी विचारधारा ने 
विभिन स्तरों पर सोवियत नीति को प्रभावित किया है। सोवियत संघ के नेता 
किसी भी प्रन्तर्राप्ट्रीय स्थिति एवं प्रश्त पर विचार करते समय विश्व म साम्यवाद 
की स्थापन। और मावसे तथा लेनिन के सिद्धास्तो की कार्यविधि को ग्रपना मुख्य 
लक्ष्य मानते हैं। विचारधारा के ग्रतियय प्रभाव के कारण नोविदत विदेश नीति 
स्वेच्छाचारी एव गृढाययेंक वन जातो है । इस विपय के मान्य विद्वानों द्वारा समय 
समय पर दिए ग्रए वक्तव्य इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। ए जेंड राविन्सटीन 
(४ 2 २०४धाशा०॥) ने लिखा है कि सोवियत विदेश नीति वी ध्याख्या करने के 
उलके हुए कार्य को अधिक उलकनपूर्णा तथा भ्रमयूर्णं बनान का कार्य विचारधारा 
द्वारा किया जाता है + विचारधारा को अवहेलना करके सोवियत नीति को स्पष्ट 
नही कया जा सकता [| 

सोवियत विचारकों की मान्यता है कि पूंजीवादी देशो की विदेश नीति भी 

उनकी विशेष मान्यताग्रों और हिलो पर निर्र करती है किन्तु वे उसे प्रकट नहीं 
करते झौर झाम जनवा से इन तथ्य को टिपाते हैं कि उनकी विदेश नौति ज्ञासक 
वर्ग प्रयवा साधन-सम्पत्न वर्ग के दितार्थ सचालित की जा रहो है । इसके माय हो 
सोवियत सघ एक समाजवादी समाज है जहां राज्य-शक्ति धमिकरों के हाथ में है 
और विदेश नीति का निर्धारग्य मुस्य रूप से समाजवादी विचारधारा एव दष्टिशोरा 
के ग्नुसार किया जाता है । 972 में सोबियत सघ के साम्यवादो दल की केस्द्रीय 
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समिति के महासचिव एल. ब्रे कनेव ने कहा था कि “हमारी विदेश नीति लक्ष्य पौर 
विपयवस्तु की दृष्टि से एक वर्ग नीति अ्रथवा एक समाजवादी नीति रही है और 
रहेगी ।”१ सोवियत विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य समाजवाद और साम्यवाद की 
स्थापना के लिए अनूकूल बाहरी परिस्थितियाँ निमित करना है। सोवियत सघ के 
भाम्यवादी दल वी केन्द्रीय समिति ने मई, 972 मे यह स्वीकार क्या था कि 
परिस्थिति के अनुसार यह नीति कई रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है और अपने 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विधियाँ प्रपना सकती है । यह नीति भ्रन्तर्राप्ट्रीय 
दादी कही गई है क्योकि समाजवाद के निर्माता विश्व की क्रान्तिकारी प्रक्रिया में 
महत्त्वपूर्ण योगदान करते हुए सभी देशों के श्रमिक वर्ग के हितों मे सहायता करना 
चाहते हैं । साम्यवादी आन्दोलन का अग्रगामी राष्ट्र होने के नाते सोवियत सघ 
ग्न्दर्राप्ट्रीय श्रमिक वर्ग का भौतिक राजनीतिक विचारघारागत मार्म-दर्शन प्रदान 
फैरना चाहता है। उसी इष्टि से यहाँ की विदेश नीति को इस प्रकार मचात्ित 
किया जाता है कि यह विश्व-रग्मच पर वर्ग-सघर्ष का सक्रिय तत्त्व वन सके ग्रौर 
सभी क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील झक्तियो को सहयोग दे सके । 
विचारधारा पर आधारित होने के कारण सोवियत सघ की विदेश नीति को 
न्तरतम्‌ रूप से वैज्ञानिक कहा गया है। दूमरे शब्दों मे यह नीति समाज के विकास 
और भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो को प्रकाशित करने वाले वस्तुगत कानूनों के ज्ञान पर 
भाधारित है । सामाजिक विकास के इन नियमो के ज्ञान के कारण सोवियत विदेश 
नीति भविष्य के सम्बन्ध में विश्वस्त है और इसके निर्यों में वैज्ञानिकता रहती है । 
मासंबादी-लेनिनवादी वालद्रष्टा भविध्य को प्रत्यक्षदर्शी की भांति जाने लेता है 
भ्रौर ऐतिहासिक परिवर्तनों की रूपरेखा उसे स्पष्ट हो जाती है। रॉबिन्सटीन के 
क्थनानुसार सामान्यत सोवियत विचारधारा झ्भिजन वर्ग के लक्ष्यो, विचारो और 
मान्यताप्रो का एक व्यवस्थित सग्रह है जो उनके इप्टिकोश झौर व्यवहार को 
प्रभावित करता है ।॥ उसकी सहायता से वे सामाजिक, प्राधिक और राजनीतिक 
परिवेश के प्रति श्रपनी प्रतिक्रिया का रूप निर्धारणा करते है और यह दतिहास की 
वेज्ञानिक व्यास्या एवं घटनाम्रो के इ्न्द्ात्मक रूप से निरीक्षणा, मूल्यांकन और बौद्धी- 
करण के लिए शब्दावली एवं प्रविधि सम्बन्धी औजार प्रदान करती है । विचारधारा 
के आ्राधार पर तथ्यों का चयन किया जाता है झ्नौर उन्हे एक विशेष परिस्थिति में 
नेतृत्व का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित विया जाता है। ऐसी स्थिति मे यह 
आवश्यक है कि सोवियत विदेश नीति का सही परिश्रेश्य में साज्भोपाज्ञ क्‍ध्ययन 
करने तथा समभने के लिए सोवियत प्रधानमन्त्री एवं साम्यवादी दल के प्रमुख नेता 
सेनिन, स्टालिन, खा इचेव, ब्ने मनेव, कोसीगिन श्रादि के साम्यवादी विचार का 
भ्रध्ययन किया जाए। ड5 
3. कल्याहए परकल जतार्तात क्षग्रपा्थडगरज ण फट. एच ग॑ 5एश6 505ग$7 
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सोवियत विदेश नोति की लेनिनवादो विचारधारा 
(पक ॥,छयांग्रांघ 00०0१५४ ० 8०घंण एगशंशा ?णा०३) 

सोवियत विचारधारा के अनेक मौलिक सिद्धान्त काले माक्स द्वारा प्रतिपादित 
किए गए थे किन्तु लेनिन ने माक्से के इप्टिकोण को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भ्रभिव्यक्त 
किया और उसे तात्कालिक ओऔवित्य प्रदान क्रिया । लेनिन एक ऊतान्तिकारी रणायोद्धा 
था । उसको सैद्धान्तिक रचनाएँ माक्सवादी विचारों मे विशेष विक्राप्तो को भ्रभिव्यक्त 
करने का एक प्रयास है। लेतिन का यह कहना था ऊक़रि बिना विचारधारा के कोई 
क्रान्तिकारी प्रान्योलन नहीं हो सकता ।? लेनिनवादी विचारकों के लेखों में विचार- 
घारा और व्यवहार को एक एकीकृत समग्र के रूप में प्रकट और अभिव्यत्त किया 
गया है। यहाँ प्रत्येक का्ये को हमेशा विचारधारा के आधार पर प्रभिव्यक्त किया 
जाता है और विचारधारा का प्रयोग कार्ये का शौचित्य मिद्ध करने के लिए क्रिया 
जाता है ॥ विचारधारा और व्यवहार के बीच इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होने ऊे कारण 
ही यह श्रावश्यक हो जाता है कि सोवियत विदेश नीति बी प्रक्ृति, लक्ष्य, प्रक्रिया 
आदि को सही परिप्रेध्य मे समभने के लिए विचारधारा का ग्रध्ययन किया जाए । 
इस विचारधारा की प्रभिव्यक्ति व्यावहारिक और अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में सर्वप्रथम 
लेनिन द्वारा हुई । 

सोवियतो की द्वितीय काँग्रेस द्वारा स्वीकार की गई 'डिक्री प्रॉन पीस 
(0००८० ०0 26७९८) सोवियत सघ की विदेश नीति के सम्बन्ध में प्रथम मदृत्त्व 
पूर्ण लेख है । इसमे लेनिन के सर्वहारा वर्ग के अन्तर्राष्ट्रीयतावाद और विभिन्न 
व्यवस्थाप्रों वाले राज्यों के साथ शान्तिपूर्ण सह-ग्रस्तित्व की नीति का प्रतिपादन 
किया गया है। ये सिद्धान्त सोवियत विदेश नीति के मार्यदशेन बन चुके है ।2 इस 
'डिक्री प्रॉन पीस' मे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के प्रजातान्त्रिक मूल्य घोषित विए गए 
हैं जैती--सभी देशो की प्रादेशिक श्रखण्डला और राष्ट्रीय सम्प्रमुता का सम्मान, 
स्वतन्त राज्य बनने के लिए सभी राष्ट्रों के ग्रधिकारो की मान्यता, विभिन्न देशों 
और लोगों के आान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, सभी छोटे-बडे राज्यों वी 
समानता, भ्राक्रमण और क्षेत्रीय प्रसार की नीति का विरोध, ब्यापक और पारस्परिक 
लाभ के लिए सहयोग झादि। इस डिक्री फो स्वीकार करके सोवियत संघ ने 
साम्राज्यवाद भर उपनिवेशवाद के विरुद्ध सघर्ष कर रहे लोगों का नेतृत्व स्वीकार 
किया । स्वय लेनिन ने विश्व-मच पर सोवियत नीति को परिभाषित करते हुए यह 
कहा था कि “हमारे सामने मुख्य कार्य साम्राज्यवाद से लडनाहै और हम इस 
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लडाई मे विजयी होगे ।/! लेनिन के काल में सीवियत विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध लडाई में स्वतन्त्रताप्रिय राज्यों का समर्थन करना रहा। 
राष्ट्रीय आत्म-निर्णंय के सिद्धान्त का झनुशीलत करते हुए सोवियत सरकार ने 
फिनलंण्ड को स्वृतस्नता प्रदान कर दी । सोवियत गरसराज्य और झन्य समाजवादी 
राज्यों के बीच भाईचारे के सम्बन्ध स्थापित किए । लेनिनवादी सिद्धान्तों अथवा 
विचारधारा ने सोवियत विदेश नीति पर जो महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाले उनमे से 
उल्लेखनीय ये है-- 

(4) सोवियत सघ ने भ्रपने साधनों को ध्यान में रसते हुए विभिन्न राज्यो 
में समाजवादी झान्दोलन का समर्थन किया। हरी, चैकोस्लोवाकिया, ईरान, 
अफगानिस्तान, तुर्की, चीव मग्रोलिया आदि देशों के तथाकथित स्वतन्त्रता सघर्षो 
को समर्थन दिया । 

(2) लेनिन ने विश्व के भावी विकास को देखते हुए यह जात लिया था 
कि दुनिया में अनेक समाजवादी देश वन जाएँगे, इसलिए उन्होने इन राज्यों के 
बीच सम्वन्धों के लिए वैज्ञानिक रूप से विभिन्न सिद्धान्तो की रचना की । समाजवादी 
अन्तर्राष्ट्रीयता वाद का प्रतिपादन किया गया । 

(3) समाजवादी राष्ट्रों की स्थापना से पूर्व सोवियत विदेश नीति का 
उद्देश्य विभिन्न पूंजीवादी देशों के श्रमिक वर्ग के साथ एकता स्थापित करना बताया 
गया । द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद जब विश्व के मानचित्र पर ग्ननेक समाजवादी राष्ट्र 
बन गए तो उनके साथ सोवियत विदेशी नीति उसी रूए मे सचालित की गई जिसकी 
कल्पना लेनिन मे की थी । 

(4) लेनित ने अपने चिन्तन का यह निष्कर्प प्रस्तुत क्रिया था कि विश्व के 
पूंजीपतियों से लड़ने झौर उनके विरुद्ध भ्रात्मरक्षा के लिए विश्व के साम्यवादी 
सर्वेहारा वर्ग को शक्तिशाली सोवियत राज्य की आवश्यकता होगी । वदनुसार 
सोवियत सघ की आर्थिक सुरक्षा क्षमताग्रों को बढ़ाया गया और प्रत्येक क्षेत्र में 
सोवियत उपलब्धि को विश्व की साम्यवादी शक्तियो की विजय माना गया । 

(5) सोवियत विदेश नोति मानवतावादी होने का दावा करतो है वयोकि 
इसका मुख्य उद्देश्य भावी विश्व-युद्ध से मानवता को बचाना, साम्राज्यवादी झ्राक्रमणो 
था अन्त करना झौर सभी वर्तमान समस्याओं को समाप्त करता है । 

(6) सोवियत विदेश नीति लेनित के झान्तिपूर्णा सह-पस्तित्व के विचार 
चर मरेसा कश्ती हैं ॥ सेतित की मान्यता यी कि सभी राज्य एक साय समाजवादी 

नही हो जाएँगे भौर इसलिए बहुत सम्बे समय तक समाजवादी ओर पूँजीवादी 
राज्य साथ-साथ रहेगे। ऐसो स्थिति मे ग्रनेक विभिन्नताएँ होने हुए भी इन राज्यो 
के दीच परस्पर व्यापारिक झ्ौर आर्थिक सम्बन्ध वढेंगे । यही मान्यता शान्तिपूर्स 
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सह-प्रस्तित्व की नीति का आधार है। सोवियत सरकार के एक परिपत्र में यह दावा 
किया गया है कि अन्य सरकारो के साथ चाहे वे कोई भी क्यो न हो, हमारी 
शान्तिपूर्ण सह-अ्रस्तित्व की नीति झपरिवर्तनीय रहेगी ! इस नीति के ग्रन्तगंत 
साम्राज्यवादी झ्राक्रमणो का विरोध और क्रान्तिकारी शक्तियों का समर्थन यथावत 
बना रहता है | इसमे विचारधारागत संघर्ष को किसी प्रकार ढीला नहीं किया गया 
किन्तु सोवियत सघ मानता है कि स्थाई शान्ति उस समय तक स्थापित नहीं हो 
सकती जब तक कि प्रत्येक राष्ट्र के सम्मुख अधिकारों का झादर न किया जाए । 

कुल मिलाकर लेनिन की विचारधारा ने सोवियत नीति को जो मोड़ दिए 
उनके ग्नुसार यह विदेश नीति सोवियत सध में साम्यवादी भवन के लिए ग्रनुकूल 
शान्तिपूर्ण स्थिति पंदा करना चाहती है, समाजवादी देशो में एकता को बढावा देना 
चाहती है, स्वतन्त्रता और क्रान्तिकारी ग्रान्दोलनों का समर्थन करती है, एशिया, 
अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के स्वतस्त्र राज्यो के साथ एकता और सहयोग को 
प्रोत्साहन देती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का समयंन 
करती है | इसके ग्रतिरिक्त मानवता को हर कीमत पर तृतीय विश्व युद्ध से बचाना 
भी इसका एक उद्देश्य है । 

(7) लेनिन ने माकसंवादी विचारधारा की नए समय झौर परिस्थितियों के 
सन्दर्भ में व्याख्या करते हुए उसके औचित्य को सिद्ध किया और उसे प्रसामयिक 
बनने से बचाया । माकसं द्वारा प्रतिपादित इतिहास की झ्राथिक व्याख्या, दस्द्वात्मक 
भौतिकवाद, वर्ग सधपं, पूंजीवाद के भ्रन्तविरोध, समाजवाद वी विजय, श्रमिकों के 
कप्टो में इद्धि आदि पर नवीन विक्रासों के कारण पुनर्विचार की आ्रावश्यक्ता ग्रनुभव 
की जाने लगी थी | लेनिन ने इस श्रावश्यकता की पूर्ति करते हुए माक्‍्स की 
आधारभूत मान्यताग्रो को सत्य स्वीकार क्या और युग के नए विकासों को इस 
विचारधारा के ग्राधार पर समभाने की चेप्टा की। अन्तर्राप्ट्रीय घटना चक्र को 
साम्यवादी विचारधारा के चश्मे से देखते हुए लेनिन ने कुछ नवीन सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया जँसे-साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च स्थिति है, पूंजीपतियों 
के साथ युद्ध अनिवार्य है, साम्यवादी ग्रान्दोलन पन्तर्राष्ट्रीय है । 

स्टालिनवादी नीति पर विचारधारा का प्रभाव 
(7ए9ग्ट ० 06० ०१७ ०४ 5005६ 7०0॥०५) 


लेनिन के बाद 953 में अपनी मृत्यु तक मार्शल स्टालिन सोवियत विदेश 
नीति का नृतधार रहा | वह साम्यवादी विचारधारा का कट्टर समर्थक भौर तदनुमार 
पूँजीवाद वा पूर्णो विरोधी या । उसकी विदेश नीति में विचारघारागत क्ट्टरता के 
कारण पूंजीवादी राप्ट्रो के प्रत्ति उग्रता परिलक्षित होती है । उससे पश्चिमी देशो 
की मंत्री के प्रति शकक्‍ालू होकर ऐसी उग्र प्रौर हठधर्मापूर्ण नोति प्रपनाई जिसके 
परिणामस्वरूप शीत-युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। पामर तथा परविन्स 
मे लिखा है कि “युद्धो्तर सोवियत नीति कम से कम 8 वर्ष--953 तक, पश्विम 
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के प्रति बढती हुई शत्रुता, असहयोग भ्रौर अलगाव की ओर बढती हुई प्रक्त्तियाँ 
सोवियत प्रभाव क्षेत्र के बढ़ीकरश तथा सामान्य हठधर्मिता की विशेषताओं से युक्त 
रही थी ।” साम्यवादी विचारधारा के प्रभावस्वरूप स्टालिन की विदेश नीति में 
महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ ये थी -- 

() साम्यवादी क्रान्ति का विश्व मे प्रसार करने हेतु और पूंजीवादी राज्यो 
के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद का प्रसार 
किया गया । इसके साथ ही इन देशो के श्राथिक पुननिर्माण एवं श्रौद्योगिकरण पर 
बल दिया गया। 949 मे पूर्वी यूरोप के देशों के साथ आथिक सहयोग के लिए 
प्राभिक क्षेत्र मे पारस्यरिक सहायता हेतु एक परिषद्‌ की स्थापना की गई | सोवियत 
सध तथा पूर्वी यूरोप के देशों के बीच मंत्री और पारस्परिक सहायता की अनेक 
सन्धियाँ हुईं । 4 मई, 955 को नाटो सन्धि की भाँति वारसा सन्धि की गईं । 

(2) विश्व में साम्यवाद के प्रसार क॑ लिए एक सस्था कोमिनफार्म 
(एग्राप्रणपा5( पशञणिप्रावएण॥ छणप्रट्व7--(0707/07 ) स्थापित वी गईं | इस 
सस्थान की स्थापना के घोपणा-पत्र मे कहा गया था कि सयुक्तराज्य प्रमेरिका 
द्वारा पिछला युद्ध विश्व की मण्डियो में प्रतियोगिता की समाप्ति के लिए लड़ा गया 
था लेकिन रूस ने यह युद्ध लोकतन्त् के पुन्निर्माण और उसे सुरुद् बनाने के लिए 
लडा था । कोमितफाम का उद्देश्य विश्वव्यापी साम्यवांदी आन्दोलन का नेतृत्व 
करना था । 

(3) साम्यवादी विचारधारा में पूंजीवाद के साथ मेत्री अथवा सहयोग के 
लिए कोई स्थान नही है इसलिए महायुद्ध के वाद स्टालिन ने पश्चिम के साथ युद्ध 
काल्लीन मेत्री को समाप्त कर दिया और शजतापूर्ण नीति अपनाई | ट्रमन सिद्धान्त 
मार्शल योजना, वलिन के घेरे के समय दी गई हवाई सहायता, जापान और जमती 
का पुन. शस्त्रीकरण, शूमेन तथा प्लेवन योजनाएँ, कोरिया युद्ध श्रादि कार्यों को 
सोवियत सघ ने पश्चिम के शज्ञुतापूर्ण कार्यों का परिचायक माना । यद्यपि स्टालिन 
अपनी नीति को शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति कहा करता था किन्तु वास्तव में 
इस नीति का ग्रर्थ केवल दोनो पक्षो में सशस्त्र युद्ध का नहीं होना था । 

(4) साम्यवादी क्राति के प्रसार के लिए उग्रवादी नीति के साथ ही स्टालित 
ने पूर्वी यूरोप मे स्थापित साम्यवादी व्यवस्थाश्रों और स्वयं सोवियत संघ को सभी 
प्रकार के पश्चिमी प्रभावों से अछता रखने के लिए लौह आवरणरा की नीति का प्राश्रय 
लिया । स्टासिन की मान्यता थी कि रूसियों तथ/ विदेशियों के पारस्परिक सम्पर्क 
माम्यवादी व्यवस्था पर प्रतिद्ृल प्रभाव डालेगे। 

(5) स्टालिन ने एशिया ग्रौर अफ्रीका के राज्यो में साम्यवादी प्रचार और 
प्रसार की नीति अपनाई । इसके फलस्वरूप ये देश साम्यवाद की ओर आकदित हुए 
और पश्चिम की अपेक्षा सोवियत सघ को अधिक शास्तिप्रिय तथा उपलिवेशवाद- 

विरोधी मानने लगे । 
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मोलेन्फोव (953-55) की नीति और विचारधारा 
(एण०ां०ए ० 3०8०7 390 [0९०।०5१) 
स्टालिन के वाद उसके उत्तराधिकारी मोलेन्दोव ने सोवियत विदेश नीति 
को उग्रता तथा पश्चिम के प्रति शत्नतापूर्ण दुराग्रह से मौडकर शान्तिपूर्ण महा 
अस्तित्व की ओर उन्मुख कर दिया । पद ग्रहण करते ही उसने यह घोषणा की थी 
कि लेनिन तथा स्टालिन की शिक्षाप्ो के अनुसार साम्यवादी तथा पूजीवादी देशो में 
शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व स्थापित करने के लिए प्रवल प्रयत्न किया जाएगा। 
परिवर्तित परिस्थितियों एव नेतृत्व के कारणा सोवियत विदेश नीति मे परिवर्तन 
आया किन्तु विचारधारागत झाश्रय को उसने भी नही त्यागा । 25 मार्च, 953 को 
सुप्रीम सोवियत के सम्मुख बोलते हुए मोलेन्कोव ने कहा--“प्रव सोवियत विदेश 
नीति का सचालन व्यापार की वृद्धि और शान्ति को सुरढ़ बनाने की इप्टि से किया 
जाएगा । कोई ऐसा विवाद नही है जिसे शान्तिपू्वक हल नह्ही किया जा सकता हो । 
यह सिद्धान्त सयुक्तराज्य अमेरिका सहित विश्व के सभी देशो के सम्बन्ध भे समान 
रूप से लागू होता है ।” मोलेन्कोव की उदारवादी विचारधारा ने सोवियत विदेश 
नीति के इृष्टिकोण तथा कार्यरूप को प्रभावित किया झर इस काल में श्रनेक 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ के निदान के लिए दोनो ही पक्षो ने सहयोगपूर्ण भावना से 
प्रयास किए । 
स्थू श्चेब की विदेश नीति और विचारधारा का प्रभाव 
(एग्रशंड्ा एणारए ० ऋष्ाएशाशश शव तग्रए2४०८ ० ॥000089 ) 


मोलेन्कोव के बाद सोवियत विदेश नीति के करणोंधार ख,श्चेव बने। इतके 
काल मे (955 से 964 तक) सोवियत विदेश नीति में गम्भीर परिवर्तन हुए । 
लौह प्रावरणा को नीति मे पर्याप्त शिधिलता ग्राई तथा यात्रा-कूटनीति का महृत्त्व बढा, 
विदेश से सॉस्कृतिक सम्बन्ध बढ़े, विभिन्न ग्रन्तर्राष्ट्रीय समस्यात्नो को शान्तिपूर्यक 
तय करने पर जोर दिया गया, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध यथावत्‌ 
रहा, प्रप्रिकसित देशो को झ्ाथिक सहायता देने की नीति प्रपनाई गई । खश्चेव के 
काल में सोवियत सघ द्वारा ग्पनाई गई विदेश नीति एक नई विचारधारा की 
परिचायक थी । यह नई विचारधारा 20 फरवरी, 956 को ग्रायोजित 20वीं 
पार्दी काँग्रेस में स्वीकार की गई नीति के ग्रनुसार थी | स्परश्वेव की प्रेरणा से 
अपनाई गई सोवियत विदेश नीति वी 6 मुस्य विशेषताएँ थी-- 

() अब शान्तिपूर्ण रह अरितित्व का अर्थ बदल गया था। स्टालिन के 
समय में इसका प्र्थ केवत युद्ध का न होता मात्र था किन्तु रद श्वेव ने इसके श्रर्थ वो 
व्यापक बताते हुए यह माना कि सभी गेर-साम्यवादी राष्ट्र विशेष रुप से एशिया 
था प्रफ्रीका के गुट-निरफेक्ष राज्य सोवियत सघ के शत्रु नही टैं 

_. (2) अब सोवियत सध अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान,पर 
बन देने लगा | 
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(3) यात्राओं की कुटनीति स्वीकार की गई और यह माना गया कि दूसरे 
देशो से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सोवियत नेताग्रो को श्रन्य देशों की 
यात्राएँ करनी चाहिए तथा लोह झ्रावरण को शिधिल करके साम्यवादी एव गैर- 
साम्यवादी देशो के साथ सम्पर्क की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए । 

(4) सोवियत संघ द्वारा विकासशील देशो को आधिक सहायता देने की 
आवश्यकता का अनुभव किया गया। 

(5) पश्चिमी भ्क्तियो को साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी बहकर उनकी 
निन्‍्दा करते हुए भी उनके साथ खुले सघप की नीति का परित्याग वर दिया गया । 
रख श्चेव का स्पष्ट कहना था कि, 'मोवियत सघ शान्ति और शान्तिपूर्णा सह-प्रस्तित्व 
की नीति को माता है| हम सयुक्तराज्य अमेरिका अथवा अन्य ऊिसी भी देश के 
विरुद्ध युद्ध करने की नही सोच रहे है। हम शान्तिपू ण॑ निर्माण में तथा रचनात्मक 
कार्यों भे प्रतियोगिता करना चाहते है। नई नीति के अनुसार गैर साम्यवादी देशो 
को तीन वर्गों मे बांटा गया--सयुक्तराज्य अमेरिका, प्मेरिका के समर्थक तथा 
सहयोगी और गुट-निरपेक्ष राज्य ।” 

इस नई नीति के प्रति विचारधारागत परिवर्तन 956 की 20वीं पार्टी 
कॉग्रेस में किया गया । इस पार्टी कांग्रेस में ख्‌ वेव ने स्टालिन की उम्रवादी नीतियो 
का विरोध किया । उसने युद्ध की अ्निवार्यता और हिंसात्मक क्रान्ति की अनिवायंता 
को अस्वीकार करते हुए विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया और ससदीय तरीके से 
समाजवाद की स्थापना का समर्थंतर किया । इसके वाद अनेऊ बार सोवियत नेताप्रो 
ने इस यात को दोहराया कि विश्व की वतमान परिस्थितियों मे पू'जीवादी जगत के 
विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए । जून, 960 मे वुखारेस्ट में 
हमानिया करंचारी दल के तृतीय सम्मेलन में ख्‌ श्चेव ने पुन इस बात को दोहराया 
कि लेनिन का 'पूजीवाद के ग्रधीन युद्ध की अ्रतिवायंता का सिद्धास्त' भ्रब लागू नही 
होता । सोवियत सघ की यह परिवतित नीति विचारधारा की इप्टि से इतनी 
महत्त्वपूर्णा थी कि साम्यवादी चीन के मेत।ओ्रो ने इसे सशोधनवाद का प्रतीक कहकर 
प्रालोचना की । चीनी नेताग्रो का मद था कि जब तक साम्राज्यवाद विद्यमान है 
बुद्ध का सतरा बना रहेगा । 

रु श्चेच के समय परिवतित विचारधारा के कारण सोवियत विदेश नीति मे 
भ्राएं उल्लेबनीय परिवर्तन निम्नलिखित थे-- 

(3) 96 मे प्रकाशित सोवियत साम्यवादी दल के कार्यकाल में 20 वर्ष 
को भ्रवधि में रूस में साम्राज्यवाद की स्थापना का नारा दिया गया झौर साम्यवाद 
का अर्थ वस्तुओ्ो की प्रचुरता से लगाया गया। 

(2) 962 मे क्यूबा के प्रश्न पर उग्रवादी नीति न अपनाकर सोवियत संघ 
ने वास्तव में शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व की नीति का परिचय दिया। 962 पे ही 
भारत पर चीनी आक्रमण के समय सोवियत सध ने भारत के साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
बनाए रखे । 
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(3) सोवियत नेता ने अमेरिका की यात्रा की तथा कोरिया, बियतनाम, 
टर्की आदि से सम्बन्धित अपने विवादपूर्ण इप्टिकोश को त्याग दिया । 

(4) ॥8 अप्रेल, 7956 को कॉमिनफा। भंग कर दिया गया । जुलाई- 
अगस्त, 963 में जणु परीक्षण प्रतिवन्‍्ध सन्धि सम्पन्न हुई। मास्को और वाशिंगटन 
के बीच मीघा टेलीफोन तया रेडियो सम्पर्क स्थापित करने का समभौता हुआ | 

(5) सोवियत संघ मे विकासशील देशों को आशिक, प्रावंधिक श्रौर संनिक 
सहायता देने की नीति अपनाई । इस क्षेत्र मे बह पश्चिमी राप्ट्रो के साथ प्रतिस्पर्दा 
करने लगा । वाल्टर लिपमेन ने लिखा है कि “पहले सोवियत सघ ने प्रणु-प्रायुधो 
पर पश्चिम से एकाधिपत्य को मभग किया और अब वहू अर्द्ध-विकसित देशों का 
आधिक नेतृत्व ग्रहण करते में पश्चिम के आर्थिक एकाधिकार को तोडने लगा है 7 

(6) सोवियत संघ ने उत्पादन और संनिक शक्ति की दृष्टि से भी स्वय को 
पश्चिमी देशो मे श्रेप्ठठर सिद्ध करने का प्रयास किया। इस नीति के झनुसार 
सोबियत सघ के उत्पादन में भारी बृद्धि हुई, संनिक शक्ति मे भी सोवियत संघ तेजी 
से ग्रागे बढा । अन्तरिक्ष की खोज और अणु-शस्त्ों की दौड़ में वह अ्रमेरिका से भी 
झागे निकल गया । 
ब्रेकनेव-कोसीगिन तथा प्र भनेव-तिखोनोव की नोति और विचारधारा 

(06 एणगा९ए भगत 0९0०2५ ० छाल्या7७-६६०55 87 
शा छाध्याा०7 [७४8०7०५) 

अक्तूबर, 964 में ख्‌ श्चेव के पतन के वाद सोवियत संघ का नेतृत्व 
ब्रेकभनेव और कोसीमिन के हाथ में आ्राया । इस नए नेतृत्व के साथ ही यह ग्राशया 
वी गई थी कि अब स्टालिनवाद का प्रभाव बढेगा ग्रौर सोवियत नीति पुन प्रतिगामी 
बन जाएगी । इसके विपरीत नए सोवियत नेताश्रों ने साम्यवादी विचारधारा के 
प्रति अपने पूर्वगामी जंसा ही रथ्टिकोण बनाए रसा । इस काल में सोवियत विदेश 
नोति विचारधारागत मान्यताम्रो से विशेष प्रभावित नही हुई वरन्‌ इस पर राष्ट्रीय 
और भ्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का निशयिक प्रभाव पडा। वतंमान नेता भी 
शान्तिपूर्ण सह-पभ्म्तित्व को नीति मे विश्वास करते हैं । याभ्राप्रो की कूटनीति की 
परम्पराएँ उन्होने जारी रखी हैं । विभिन्न ग्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में 
सोवियत नेताग्नो ने पश्चिमी नेताओं के साथ समझौता वार्ताएँ की है। अमेरिका 
और चीन के बढ़ते हुए सम्बन्धों वी पृष्ठभूमि में भारत के साथ मैत्री के महृत्त्व को 
सोवियव नेता भली प्रकार समक चुके है । 97] में भारत-सोवियत मंत्री सन्धि 
प्रौर बगलादंश के प्रश्न पर भारत-प/करिस्तान युद्ध के समय अपनाए गए भारत 
समर्थक इष्टिकोश इसो बात के प्रतीक हैं । भारत गौर सोवियत संघ की मंत्री 

प्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण इतनी स्वाभाविक वन चुकी है कि भारत मं 
मेनृत्त्त परिवर्तेव के बाद भी जनता सरकार ने सोवियत मसघ के साथ मंत्रीपूर्ण 
सम्दन्ध बनाए रउने का सकत्प लिया है ॥ सोवियत सघ भो भारतीय मित्रता को 
महृत्त्वपुर्स मानता है। अप्रेल, 979 में कम्पूचिया पर चीनी ग्राक््मण के बाद 
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सोवियत राष्ट्रपति ब् कतेव भारत आए थे और उन्होने चीन की निन्‍दा के लिए 
भारतीय संसद्‌ से श्रपील की थी । 

पूर्वी यूरोप के देशो के साथ सम्वन्धो मे सोवियत संघ ने विचारधारा का 
सहारा लिया । 968 में सोवियत सघ ने चेकोसलीवाकिया में बढती हुई उदारवादी 
प्रति को इस झाधार पर दबा दिया क्योंकि ब्रेभनेव के कथनानुसार, “प्रत्येक देश 
में समाजवाद की स्थापना का स्वरूप मौलिक होना चाहिए लेकिन समाजवादी देशो 
को सामान्य पूल सिद्धान्तो को मान्यता अवश्य देनी चाहिए अन्यथा साम्म्यवाद का 
ग्रस्तित्व मिट जाएगा ।” 2] अगस्त, 968 की रात्रि को सोवियत संघ, पोलेण्ड 
हंगरी, पूर्वी जमंनी और बल्येरिया की शक्तिशाली सेनाओ्रो ने चैकोस्लोदाकिया पर 
हमला करके उसके बड़े नगरो पर अधिकार कर लिया और उदारबादी नेता दुग्वेक 
को गिरफ्तार कर लिया | इस घटना के कारण सोवियत सघ का साम्यवादी और 
गर-साम्पवादी जगत्‌ में कु विरोध हुआ्आ । यह घटना यद्यपि पुरानी पड़ चुकी है 
और प्रव तह दोनो देगो के सम्बन्ध पर्याप्त सामान्य बन चुके है किन्तु यह इस वात 
वा प्रमाण है कि सोवियत नीति म॑ विचारधारा के स्थान पर राष्ट्रीय स्वार्थ का 
प्रभाव बढा है । 

अकलूवर, 980 में श्री कोस्तीगरिन की विदाई के बाद श्री तिखोनोव प्रधान 
मन्त्री बने । ब्रेकनेव तिखानोव काल में भी सोविप्रत विदेश नीति की पू्व-धारा 
में कोई परिवर्तत नहीं आया । 

अमेरिका और पश्चिमी जगत्‌ के साथ ब्रेकमनेव काल में रूस के सम्बन्ध 
उतार-चढ़ाद के बावजूद व्यावहारिक सहयोग के रहे । रूसी नेतृत्व में यह विश्वास 
पसपा कि अमेरिका और साथी राष्ट्रो से सोवियत सघ को तत्कालीन कोई संमिक 
भ्रथवा राजनीतिक खतरा नही है ! नि शस्त्रीकरण के मुद्दें पर अ्रमेरिका के साथ 
मतभेद बने रहे झौर रीगन के प्रशासन के दौरान तवाव बढ़े । ब्रे भनेव काल में कई 
वार ऐसे भ्रवसर प्राएं जबकि अमेरिका के साथ उलभकर शीतयुद्ध को पुन तीत्र 
बनाया जा सकता था किन्तु इन अवसरो पर सोवियत नेताश्रों ने सयमपूर्णं ब्यवहार 
किया तथा स्थिति को विंगडने से बचाया | सोवियत सघ ने न केवल सपर्ष के 
क्षेत्रो को कम करने का प्रयास किया वरन्‌ पश्चिमी राज्यों के साथ अनेक व्यापारिक, 
सेनिर तथा राजनीतिक महत्त्व के समझौते किए ( जिन अन्तर्राष्ट्रीय बिवादों के 
डारणश इन दोनो महाशक्तियो के मध्य तनाव एवं विरोध की स्थिति थी उनको 
सुबभाने का प्रयास किया गया । वियतनास, पश्चिम एशिया झ्रादि क्षेत्रों में हुए 
विकास इसके उदाहरण हैं । सोवियत विचारधारा के वर्तमान विन्दुओ के अनुसार 
पूँजीवादी राज्यों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो में सहयोग को बढ़ावा दिया जा 
रहा हैं । इसके विपरीत चीव जैसे साम्यवादी सेमे के मुख्य देशों के साथ सोवियत 
सम्बन्ध निरन्तर तनावपुरणं बनते जा रहे हैं। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय मच पर 
साम्यदादी विद्वारथारा के तीन रूप दिखाई देते है--चीन का मावर्सवादी एव 
सेनिनदादी इव्टिकोण, सोवियत सब का शात्तिपूर्ण सह-्अस्तित्व पर जोर देने वाला 
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इष्टिकोश तथा युगोस्लाविया जैसे राज्यो का ग्रुट-निरपेक्षदादी इप्टिकोए । सोवियत 
विचारधारा भे शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व की परिधियो की परिभाषा भी राष्ट्रीय 
स्वार्थ एव अ्रन्तर्राष्ट्रीय चुनौतियों के अनुसार कर ली जाती है । 

स्पष्ट है कि सोवियत विदेश नीति पर 9/7 की बोल्शेविक क्राति के बाद 
स॒ ही साम्यवादी विदारधारा का निर्णायक प्रभाव रहा है । 


आरोपोध, चेरनेन्को, गार्वोच्योव की नोति और विचारधारा 


ब्रे कनेव की मृत्यु के बाद 23 नवम्दर, 982 को यूरी आान्द्रोपोव उनके 
उत्तराधिकारी बने । आ्रान्द्रोपोव की मृत्यु हो जाने पर नेतृत्व ]3 फरवरी, 984 
को चेरनेम्को पर श्राया । ॥ मार्च, 985 को, चेरनेन्को की मृत्यु हो जाने पर, 
नेतृत्व गार्वच्योब के हाथ मे झराया । आभ्राद्रोपोव और चेरनेन्को का शासनकाल 
बहुत ही अल्पावधि का रहा और इस दौरान सोवियत विदेश नीति की बिन्तनघारा 
वही रही जो ब्रेकरेब के समय थी। गाबोच्योव के नेतृत्व में सोवियत सब का 
इष्टिकोणु अ्रधिक उदारवादी बन रहा है । 


आधुनिक जगत में लेनिनवादी विदेश नीति 
(आँद्रेई ए प्रोमिको, सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टो को केरद्रीय समिति के 
राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य एवं सोवियत संघ के विदेश मन्त्री) 


समाजवादी राज्य की विदेश नीति को सूनबद्ध और क्रियान्वित करते में 
पार्टी की नेतृत्वकारी भूमिका के सम्बन्ध मे लेनिन की प्रस्थापना का परिपालन 
करते हुए सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी केन्द्रीय सॉम्रत्ति तथा उसका 
राजनीतिक ब्यूरो निरन्तर विदेश नीति और अस्तर्राष्ट्रीय जीवन की समस्याग्रो की 
निरूषित करते रहते है। वे विश्व मे शक्तियों की पक्तित्रद्धता तथा विश्व के विकाम 
की मुख्य घाराओ और सम्भावनाओं को निर्धारित करने वाले नियमों और हेतुप्ो 
को पूरी तरह दृष्टि मे रखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के गहन सावर्धवादी- 
लेनिनवादी विश्लेषण के आधार पर सोवियत सध की विदेश नीति को सूतबद्ध श्रीर 
निर्देशित करते है । इसमे बहुत श्रेय लियोनिद बद्रे भ्म्नेव को जाता है जो हमारे युग 
के एक अ्रसाधारण राजनेता और राजनीतिक नेता हैं, जो अपनी म्वक गौर व्यापक 
चहुमुखी गतिविधियो के कारण सोवियत जनता का गहन सम्मान और झाभार 
प्राप्त कर चुके है और उच्च अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकार रखते है । 


सोवियत संघ कम्युनिष्ट पार्टी की 976 मे आयोजित 25वीं काँग्रेस ने 
शास्ति और प्रन्तर्राष्ट्रीय सहगेग को और जागे वड्माने तथा राष्ट्रों वी स्वतन्तता 
और स्वाधीनता को सुदृढ करने के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत हिया । जो पार्टी की 
24दी कांग्रेस द्वारा सूचित विदेश नीति कार्यक्रम थी अगली कड़ी और सूजनात्मक 
विकास था । इसमे अचरज की बात नही कि दोनो कार्यक्रम शान्ति कार्यक्रम # 
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रूप में सर्वत विस्यात हो गए हैं । वे सोवियत विदेश नीति का सक्षिप्त सारांश हैं 
जो प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समस्याग्रो के यधा्थंवादी समाधान प्रस्तावित करते हैं, वे 
मेहनतकशो के वर्ग हितो, सभी राष्ट्रो की राष्ट्रीय श्रौर सामाजिक प्रगति की 
प्रावश्यकताश्ो श्रौर विश्व की आबादी के विशाल बहुमत की आ्रार्काक्षाओं के 
प्रनुरूप हैं । 
पार्टी की 25वीं काँग्रेस ने विदेश नीति के क्षेत्र में हथियारों की होड रोकने 
प्रौर निरस्व्रीकरण को क्रियान्वित करने, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के ब्यवह्यार मे बल 
प्रयोग ने करने की नीति को प्रतिष्ठित करने तथा शान्तिप्रिय राज्यो के प्रयत्नो को 
विश्व के विविध क्षेत्रों भ, और खासतौर पर एशिया मे युद्ध के पोपक ठिकानों को 
समाप्त करने श्ौर शान्ति सुनिश्चित करने की दिशा मे केन्द्रित करने की प्रावश्यकता 
पर विशेष महृत्त्व दिया । 
काँग्रेस के प्रस्तावों में तनाव-शंथिलय की प्रक्रिया के विस्तृत और गहन किए 
जाने और राज्यो के वीच सहयोग के क्षेत्र में इसे व्यवहार मे केन्द्रित की जाने की 
आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था 
काँग्रेस ने नि्ेय किया कि अत्यावश्यक ग्रस्तर्राष्ट्रीय कर्त्तब्यों में एक है 
भौपनिवेशिक उत्पीडन के समस्त अवशेपों को समाप्त करना, तस्लवाद के अन्तिम 
श्रवशेपो को नथ्ट करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी से ऐसी हर चीज का सफाया 
कर देना जो राष्ट्रो की स्वाधीनता और स्वतन्त्रता को क्षति पहुँचाती हो। कांग्रेस 
ने भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भेदभाव, असमानता, शोपण और फरमानशाही समाप्त 
करने तथा विश्व की ग्राथिक सम्वन्धो की वतंमान प्रणाली को न्यायपूर्णं प्रीर 
जनवादी ग्राधार पर नए रूप में ढालने का करत्तब्य भी प्रस्तुत क्रिया । 
सोवियत सघ कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार ने बिरादराना पार्टियों 
और समाजवादी देशो के साथ मिलकर 25वीं काग्रेस के विदेश नीति कार्यक्रम को 
अमल में लाने के लिए ग्राठवें दशक के पूरे उत्तराद्ध में बहुत अधिक परिमाण में 
केठोर परिश्रम किया है । इस परिश्रम के फलस्वरूप तनाव-शेथिल्य, शान्ति तथा 
क्रान्तिकारी और टाप्ट्रीय मुक्ति झ्ान्दोलव के प्रति समर्थन को झ्रागे बढाने में ठोस 
प्रगति की गई । 
इस कार्यक्रम को अमल में लाते का काम जटिल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में 
किया गया, जो ग्राठवें दशक के उत्तरार्द में खास तौर पर ओर भी बिगड़ गई। 
यह सबसे ग्राक्रामक साम्राज्यवादी शक्तियों और समग्र रूप में अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिक्रियावाद की गतिविधियों का प्रत्यक्ष परिणाम था । उन्होंने तनाव शैथिल्य की 
नीति, समाजवाद की स्थितियों के सुद्ढीकरण तथा शान्ति के लिए संघर्ष प्रौर 
राष्ट्रीय मुक्ति प्रान्दोलन के विकास के विरोध में हथियारो की होड तेज करने, भ्रन्य 
देशो के मामलो मे दखलदाजी करने और भप्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव में तेजी लाने को 
नीति प्रस्तुत करने की कोशिश की । ये विश्व के विकास वी वस्तुगत प्रगति को 
अवरुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 
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सास तौर पर नाटो द्वारा इस शताब्दी के लगभग अन्त तक हर साल अपने 
सदस्य देशो का सैनिक खर्च वढाते जाने तथा पश्चिमी यूरोप मे मध्यम भार के नए 
अमेरिकी नाभिकोय प्रक्षेपास्त्रो की तैनाती करने के लिए किए गए फंसले से 
साम्राज्यवादी नीति उजागर हो गई है। ये निरणंय नि सन्देह इस बात के प्रमाण है 
कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ, खास तौर पर अमेरिका, दोनो विरोधी सामाजिक- 
आशिक प्रणालियो के बीच सेनिक रणनीतिक सन्तुलन को अपने हक में बदलने को 
लालायित है। 'सीमित नाभिकीय युद्ध/ की नई भ्मेरिकी रणनीति के साथ भी 
यही बात लागू होती है । 


साम्राज्यवादी शक्तियों ने कथित सोवियत ख्तरे के ग्रनगंल प्रचार को हवा 
देकर उसे धोखे की ट्ट्टी के रूप मे इस्तेमाल करते हुए मध्य और निकट पूर्व, फारस 
की खाडी, हिन्द महासागर, दक्षिए-पूर्व एशिया और मध्य प्रमे(रिका मे स्थित राज्यो 
के भ्रान्तरिक मामलो मे अपनी खुल्लमखुल्ला दखलदाजी मे तेजी लाना शुरू कर 
दिया है । कैम्प डेविंड का अरब-विरोधी सौदा जो शान्ति के विरुद्ध जाता है, 
अफगानिस्तान के विरुद्ध निरम्तर भडकावे की कार्यवाहियाँ तथा ईरान के विरुद्ध 
जोर-दवाव और वल-प्रयोग की धमकियाँ इस नीति के सबसे ज्वलत उदाहरण हैं! 


वाशिगटन ने विश्व के कई प्रदेशों को अमेरिका के “महत्त्वपूर्ण हितो' वाले 
क्षेत्र धोधित कर दिया, अपने मनिक झड्डो को तेजी के साथ और भी पुरुता करना * 
ग्रौर इन प्रदेशों और उनसे लगे क्षेत्रो मे अपने सेनिक प्रतिष्ठानों के लिए नए 
ठिकाने खोजना शुरू कर दिया, ईरान के तट पर नौर्मनिक बवेडा भेज दिया तथा 
लडखडाते जन-विरोधी शासनों को ग्रवलम्ब प्रदान करने, स्वाधीन राज्यों को डराने 
धमकाने की ग्लौर लोभी साम्राज्यवादी इजारेदारियो की हित रक्षा के लिए 'सत्वर 
तैनाती संन्‍्य दल का निर्माण कर लिया। 

साम्राज्यवादी भर चीनी प्रमुत्ववाद के बीच मेल-मिलाप, शान्ति और राष्ट्रों 
को स्वतन्त्रता के लिए बहुत वडा खतरा उपस्थित करता है। साम्राज्यवादियो के 
साथ मिलकर बीजिग नेतृत्व अपनी महाशक्तिवादी और थन्ध राष्ट्रवादी योजनाग्रो 
को प्रमल में लाने का प्रयत्न कर रहा है। पडोसी देशो ओर खास तौर पर 
इण्डोचीन के विरुद्ध उसकी भडकावे की कार्यवाहियाँ तथा वियतनाम समाजवादी 
जनतन्त्र पर उसका शर्मनाक आक्रमण इसके प्रमाणा हैँं। वीजिंग की विस्तारवादी 
नीति ग्रल्तर्राष्ट्रीय तनाव के मुख्य स्रोतों मे एक है। इस नीति से प्रमुत्ववाद, 
विस्‍्तारबाद और साम्राज्यवाद से चश्मपोशी की छाप मिटाने वी सारी कोशिमें 
ब्यर्थ है । 

बिरादराना समाजवादी देश साम्राज्यवाद और वीजिग के प्रमुत्ववाद की 
भड़कावे की कार्यवाहियो का प्रतिरोध करते हुए अन्तर्सप्ट्रीय फ्लक् पर झपना 
सक्रिय विदेश नोति का ग्रनुमरण करते जा रहे हैं। इस व्यापक और जटिल कार्य 
के क्रम से वे हमेशा शान्ति सम्बन्धी रचनात्मक पहलकदमियाँ बरते रहे हैं जो 
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उनके सयुक्त दस्तावेजों मे, खास तौर पर वारसा सन्धि की राजनीतिक सलाहकार 
समिति के निर्णयों में सूत्रित क्रिए गए हैं । 

इसका एक और प्रमाझ था मई, 980 में पोलिश राजधानी में हुए 
अपने ग्रधिवेशन मे वारसा सन्धि राजनीतिक सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत की 
गई घोपणा और वक्तव्य जिनमें तनाव को खत्म करने, अन्तर्राष्ट्रीय मर्च पर 
प्रतिकूल घटनाक्रम को रोकने और तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया को सुस्थिर बनाने 
और फिर से बढावा देने के लिए लक्षित व्यापक प्रस्ताव सम्मिलित थे । 


युद्ध का खक्षरा कम करने के लिए कुछ खास फौरी उपायो के सम्बन्ध में 
शीर्षक सोवियत प्रस्ताव भी इसी उद्देश्य की सिद्धि करता है, जिसे भयुक्त राष्ट्र 
महासभा के 35वें अधिवेशन मे अस्तुत किया गया था । 

सीवियत स्रघ ने सयुक्त राष्ट्र महासभा के उस अधिवेशन में शान्ति, 
निरस्त्रीकरण और प्रन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सधप के विविध मो्चों पर स्थिति 
का विश्लेषण करते हुए तथा इस सघर्ष में प्रगति को सुनिश्चित वनाने के व्यावहारिक 
तौर-तरीकों की रूपरेखा पेश करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था । 

सयुक्त राष्ट्र महासभा के 35वें अ्रधिवेशन में रखे गए सोवियत प्रस्तावों का 
महत्त्व भर फौरी आवश्यकता की पुष्टि इस वात से हो जाती है कि ग्रधिवेशन ने 
उस पर विचार-विमर्श किया झरर उप्ते स्वीकृत क्रिया । विश्व मे उनका व्यापक रूप 
में प्रकाशन हुआ । 

यह सच है कि सोवियत संघ स्वय अपनी सुरक्षा और झ्पने बन्धुओ झौर 
मित्रों की सुरक्षा की हिफाजत के लिए हर प्रयास कर रहा है । लियोनिद ब्रेभनेव 
ने बार-बार जोर देकर बहा है कि ऐसा करने में सोवियत सघ हमेशा प्रतिरक्षा के 
विचारो से निदिष्ट होता है । उसने कभी संनिक वरिप्ठता। हासिल करने का प्रयास 
नहीं किया । साथ ही हर किसी को यह याद रसना चाहिए कि सोवियत सध और 
भ्रन्य समाजवादी देश किसी को भी समाजवाद और पूंजीबाद के बीच वर्तमान सैनिक 
सन्तुलन को भ्रस्त-व्यस्त करने की इजाजत नहीं देगे । 

हमारा देश समान सुरक्षा के सिद्धान्त का कडाई से पालन करते हुए विश्व 
में सैनिक मुठभेड की स्थिति के स्तर को नीचे लाने के लिए अविरल रूप से वार्य 
कर रहा है । 

यहाँ सामरित्र तथा आक्रामक गअम्त्रों के परिस्तीमन के सम्बन्ध में सोवियत- 
अमेरिका सान्थि (सार्ट-2) के हस्ताक्षरित किए जाने जैसे महत्त्वपूर्ण कदम की चर्चा 
करना भी झ्रावश्यक है। यह सन्धि सबसे विनाशकारी और महेंग्रे किस्म के प्रस्त्री 
की जखीरेबन्दी के रास्ते मे एक कारगर ग्रवरोध वन सकती है | इस सन्धि के ग्रभी 
त्तक क्रियाश्वित न विए जाने की सारी जिम्मेदारी अमेरिकी पक्ष पर है। जहाँ तक 
सोवियत सघ वा सम्वन्ध है, उसने बार-वार दुहराया है कि वह साल्‍्ट-2 सान्धि वी 

सम्पुष्टि करने प्लौर इसके सभी प्रावधानों का निर्वाह करने को तत्पर है । 
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यूरोप मे रणनीतिक गस्नो के परिसीमन के सम्बन्ध में सोवियत सघ की 
पहल पर आरम्भ की गई सोवियत-अमेरिकी वार्ता निश्चय ही वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलो की सकारात्मक घटनाओं में से एक है। 

सोचियत सध राज्यों की सामरिक शक्ति को सीमित और बाद में कम करने 
की झावश्यकता के प्रति भली-भाँति सजग है। 

सोवियत सघ इस बात के हके में है कि नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण का 
सार्वेभौम और पूर्णो निषेध करने, विक्तिरणास्त्रो पर प्रतिवन्‍्ध लगाने, रासायनिक 
अस्भ्रो पर रोक लगाने और उनके भण्डार नष्ट करने, उन गेर-नाभिकीय राज्यों के 
खिलाफ जिनके भू-भाग पर नाभिकीय अस्त्र नही है, नाभिकीय अस्त्रो का प्रयोग न 
करने, तथा जिन राज्यो में नाभिकीय प्रस्त्र अभी तक नहीं है उनके भू-भाग पर 
उनकी तंनाती न करने के सम्बन्ध मे वर्तमान वार्ताएँ शीघ्र सफलतापूर्वक सम्पन्न हो । 

सोचियत सघ का यह भी प्रस्ताव है कि बल का प्रयोग न करने, नाभिकीय 
अस्त्रों का उत्पादन बन्द करने और उनके नण्डारों में तब तक क्रमिक रूप में कटौती 
करते जावे जब तक कि वे पूरी तरह नप्ट न हो जाएँ, सामूहिक विनाश के अस्त्रो 
की नई क्रिश्मो और नई प्रणालियों के विज्ञास पर रोक लगाने, राज्यों के और 
सबसे पहले बडी शक्तियों के संनिक बजट में केटौती करने आदि के सम्बन्ध में एक 
विश्व सन्धि सम्पन्न करने के लिए अविलम्ब वार्ता आरम्भ की जाए। 

एक ऐसा विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाने का सोवियत प्रस्ताव भी 
सर्वथा उचित है जिसके निर्णेयो का सभी राज्यो के लिए पालन करना प्रनिवार्य 
हो । यह निःसन्देह वास्तविक निरम्त्रीकरण की दिशा में सफलतापूर्वक मोड लाने में 
सहायक होगा । 

हमारा विश्वास है कि वह दिन निश्चय ही झ्लाएगा जब विश्व में सचित 
झराधुनिकतम हथियारों के विराठ भण्डारों की भारी भरकम और तेज धार वाली 
तलवार, वह तलवार जो खतरनाक ढंग से मानव जाति पर लटक रही है, तोड 
डाली जाएंगी 

"वी. जिस्कार द' एस्ताँ और एच श्मिड्ट के साथ लियोनिद ब्रेकमेव की 
मुलावातें फ्रांस और पश्चिम जमंनी के साथ सोवियत सघ के परस्पर लाभकारी 
द्विपक्षीय सहयोग की दृष्टि से तथा यूरोप मे ग्रौर विश्व के दृश्यपटल पर विद्यमान 
स्थिति की नकारात्मक घटनाओो क निवारण के लिए प्रयत्तों वी लामबन्दी वी 
रष्टि से ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । 

सोवियत-अमेरिकी सम्वन्धों को जर्जर करने में विश्व में तनाव बढाने के 
उद्देश्य से चली जाने वाली वाशिगटन वी चालों का उचित जवाब देते हुए सोवियत 
संघ झमेरिका के साथ सम्बन्धो को सामान्य बनाने श्ौर सुधारने के लिए तत्परता 
व्यक्त करता है जो दोनो देशो के जनगणा और सावंभौम शाम्ति के द्वित में है। 

प्रमेरिका में कुछ लोग, या ज्यादा सही होगा यह कहना कि प्रमेरिकी विदेश 
नीति को निर्वारित करने बालों में कुछ लोग, हाल में इस प्रस्थापना का बहुत 
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मुक्तहस्त होकर उपयोग करने लगे है कि किसी विशिष्ट मसले पर विचार करते 
समय अस्तर्राप्ट्रीय जीवन की ग्रन्य समस्याओं और घटनाओ से, खास तोर पर 
सोवियत सघ की कार्यवाहियों से, उसके अन्त सम्बन्ध को अवश्य मद्देजर रखा 
जाना चाहिए। 

आम तौर पर देखा जाए तो शायद ही कोई इस बात से इन्कार करेगा कि 
विश्व मे और यहाँ तक कि ब्रह्माण्ड मे भी हर चीज प्रन्तःसम्बद्ध होती है । 

यह सर्वविदित है कि ऐसी स्थिति का कभी अस्तित्व नही रहा जिसमे सभी 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याग्रो पर सभी राज्यो की राय समान रही हो । मानव-जाति के 
सम्पूर्ण इतिहास में ऐसे मसले ग्रस्तित्व मे रहते भाए है जो राज्यो के बीच ग्रन्तविरोध, 
विवाद ग्रौर टकराव का कारण बनते रहे है । 

अन्त जीवन, स्वत्त किसी विशिष्ट समस्या के समाधान को भ्रन्य मसली के 
निपटारे पर प्रत्यक्षत ग्राश्चित मानने की दिवालिया प्रवधारणा के विरुद्ध है। इसके 
डीक विपरीत प्रवधारणा, भ्रर्थात्‌ यह विचार कि विशिष्ट समस्या खास तोर पर 
महत्त्वपूर्ण समस्या का समाधान अन्य मसलो के निबटारे को सुगम बना सकता है, 
सर्वथा सही है । उदाहरण के लिए क्या साल्ट-2 समभौतों के सम्पन्न होने पर 
विश्व में शान्तिदायी हवा नही बहने लगी थी झौर लोगो ने राहत की सांस नहीं 
लो थी ? क्‍या उसके बाद खास तौर से यूरोपीय सम्मेलन में, सकारात्मक नतीजे 
नही हासिल किए गए ? 

हम इसी अवधारणा के आधार पर पग्रसर होते रहे है श्र प्राज भी होते 
है क्योकि यथार्थ भे चीजे इसी तरह घटित होती है । 

सोवियत सघ पृथक्‌ कैम्प डेविड समभोते के विरुद्ध भ्ररव देशो के सघप का 
मुसंगत रूप में समर्थन करता है क्योंकि यह उनके पीठ पीछे किया गया था झौर 
उनके न्यायसगत हितो के प्रतिकुल है । मह बात बिल्कुल प्रारम्भ से ही काफी स्पष्ट 
थी कि इसके भ्राधार पर मध्यपूर्द समस्या को हल कर सकना असम्भव है । 

मध्यपूर्व के फैसले को निबटाने और इसी कारण उस क्षेत्र मे भरोसेमन्द 
शान्ति की पक्की व्यवस्था करने के लिए यह प्रावश्यक है कि मुख्य तत्त्वों पर 
भ्राधारित समभौते पर पहुँचा जाए । ये मुख्य तत्त्व हैं--967 में अधिकृत सम्पूर्ण 
भ्रव भूखण्डो से इजरायली सेनिक वापस जाएँ, फिलिस्तीनी अरबों के जन्मसिद्ध 
अधिकारों की रक्षा की जाए जिनमे राज्यत्व का उनका अधिकार भी शामिल है, 
तथा शान्ति की स्थितियों में इजरायल समेत उस क्षेत्र के सभी देशों के स्व॒ृतन्त्र 
अस्तित्व झौर विकास के ग्रधिझार की गारण्टी की जाए। 

हमारा देश पडोसी अफगानिस्तान की जनता को अप्रेल क्रान्ति की 
उपलब्धियो को बरकरार रखते श्रोर भ्पने राज्य की सम्प्रभुता की रक्षा करने मे 
अपने आन्तरिक मामलो मे वाशिंगटन प्रौर बीजिंग द्वारा प्रोत्साहिंत झौर संगठित 
सशणस्ष्र हस्तक्षेप को, बाहर से झफूगएन भूभाग में संनिक घुसपंठ को समाप्त करने के 
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उसके प्रयत्नो मे आवश्यक सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है। अफगान 
सरकार के अनुरोध पर स्वीकृ यह सहायता सोवियत सघ और अफगानिस्ताव 
जनवादी जनतनन्‍्त्र के बीच हुई 978 को मंत्री सन्धि तथा सयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र 
के सर्वथा अनुरूप है । 
झफगागिस्तान एक गुट-निरपेक्ष राज्य है और उसे निश्चित रूप में गुट- 
निरपेक्ष बने रहना चाहिए । उससे सम्बद्ध स्थिति के समाधान का सही रास्ता 
सोवियत सघ की इप्टि में 44 मई, 980 को अ्रफयानिस्तान सरकार द्वारा पस्तुत 
किए गए राजनीतिक कार्यक्रम मे निहित है । सचमुच शान्ति समाधान चाहने वाले 
देशो को अफ्गानिस्तान सरकार के साथ उचित सम्पर्क स्थापित करना चाहिए । 
सबसे पहले तो यह बात पाकिस्तान के साथ लागू होती है, बशर्ते वह, जैसा 
कि उसका नेतृत्व विश्व समुदाय को प्राश्वासन देता है, सचमुच प्रफगानिस्तान के 
साथ अच्छे पडौसी जसे सम्बन्ध रखना और इस क्षेत्र मे स्थिति को सामान्य बनाना 
चाहता है | निश्चय ही भ्रफगानिस्तान के यिर्द उत्पन्न स्थिति के बाह्य पहलू ही बहस 
का विपय वन सकते है, आन्तरिक प्रश्व कतई नही, जो कि सर्वथा श्रौर पूर्णंत 
उसकी जनता और उसकी सरकार से प्राधिकार-क्षेत्र मे आते है । 
अफगानिस्तान जनवादी जनतन्त्र से सोवियत सेनिक दस्ते की वापसी का 
प्रश्न भी त्तत्सम्बद्ध समभौते के सम्पन्न हो लेने के बाद हो सकता है । यह विदित 
है कि इस दस्ते का एक हिस्सा अभी हाल ही में भ्रफगानिस्तान में स्थिति के * 
सामान्य होने की प्रक्रिया के सिलसिले मे सोवियत सघ के क्षेत्र मे वापस भेज दिया 
गया था | 
यहाँ कोई भी उन लोगो की नीति में विरोधाभासमूलक भ्रन्तबिरोध की ग्रोर 
इंगित करने को बाध्य हो जाता है जो अफगानिस्तान के विरुद्ध वाहर से दखलदाजी 
को तो बढावा देते है लेकिन प्रफगानिस्तान जनवादी जनतन्त्र से सोवियत दस्ते की 
वापसी के बारे में सबसे ज्यादा लीख-पुकार मचाते है । मूलत उनकी करनी से यही 
लगता है कि वे नहीं चाहते कि सोवियत दस्ता वापस लौद जाए। 
ईराक और ईरान के बीच जो सधर्प भड़क उठा है हमारा देश बाहर से 
बिना किसी हस्तक्षेप के उसके यधासम्भव शीघ्र से शीघ्र हल का समर्थन है। इसके 
लम्बा खिचते जाने से इन्ही दशों को नए विनाश और कुर्बानियाँ केलनी पडतों है 
और वे साम्राज्यवादी राजनीति की चबवी के थाटो के वीच भोक दिए जाते है । 
सारम्राज्यवादी नीति की बतंमान दिशा हिन्द महासागर छ्षेत्र मे स्थित प्रनेक 
देशो की स्वाधीनता और सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा पँंदा करती है । यहाँ 
खासतौर पर इतना ही कहना काफी होगा कि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों का 
णुक जबर्देसत बेडा ईरानी तटो के समीप्र घूम-फिर रहा है। सोवियत सघ हिन्द 
महासागर से प्मेरित की युद्धप्रिय योजनाओं के समाप्त विए जाने की इढतापूर्वा 
माँग करते हुए तटवर्ती देशो के इस विचार का समर्थन करता है कि इस महासागर 
को शान्ति क्षेत्र मे बदला जाए, तथा यह इसम दिलचस्पी रखने वाले तमाम राज्यों 
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के स्राथ इसकी चरितार्थता के लिए सहयोग करने को तत्पर है । हमारा दृढ़ विश्वास 
है कि हिन्द महासागर उसके किनारे स्थित देशो के महत्त्वपूर्ण हितो का क्षेत्र घा 
और दना हुआ है, ग्रन्य किसी राज्य के हितो का नही। श्रन्तर्राष्ट्रीग सुरक्षा के 
व्यापक हितों से निर्दिप्ट होते हुए समाजवादी समुदाय ने मई, 980 में यह सुभाव 
दिया था कि राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रो मे, चाहे वह अटलांटिक हो, या हिन्द या 
प्रशान्त मह सागर, या भूमध्य साभर या फारस की खाड़ी हो, सैनिक उपस्थिति 
और संनिक गतिविधि को परिस्रीमित करते श्रौर कम करने पर विचार शुरू कर 
देता चाहिए । 

दुनिया उन लोगो की अनंगेल ग्रटकलबाजियो से लम्बे असें से ऊब चुकी हैं 
जो सोवियत सघ की सीमा से--ओऔर अब कुछ समय से अफगानिस्तान की सीमा 
से भी--फारस की खाड़ी की दूरी को परकार से नापते हैं और बनाबटी भय के 
साथ अनुमान लगाते हैं कि सोवियत प्रक्षेपास्त्रो, विमानो ग्रौर टेको को इस खाडी 
तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, साथ ही यह दावा भी करते है कि हमारा देश 
अन्य जनगण के तेल स्रोतों के लिए धप्वा दोलने बाला है और रास्ता बनाते हुए 
“गर्म सागरो” तक पहुँचने ही वाला है । 

फारस को खादी एक ऐमा क्षेत्र है जो झ्ब अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का 
अधिकाधिक खतरनाक स्थल बनता जा रहा है। वहाँ के देशों के मामले में आक्रमण 
और फरमानशाही के साम्राज्यवादी सिद्धान्त के जवाब में तथा इस बात की ध्यान में 
रखते हुए कि यह क्षेत्र सोबियत सीमा के नजदीक स्थित है, सोवियत सघ ने 
पिछन साल के भ्रन्त में यह प्रस्ताव रखा कि--- 

. फारस की खाड़ी क्षेत्र में और उससे लगे द्वीपो पर कोई विदेशी सेनिक 
अड्डा न कायम क्या जाए तथा वहाँ नाभिकीय प्स्त्र या सामूहिक विनाश के कोई 
अन्य हथियार न रखे जाएँ, 

2 फारस की खाड़ी के देगो के विरुद्ध वल प्रयोग न किया जाए या बल 
प्रयोग शो घमको न दी जाए तथा उनके आस्तरिक मासलो में हस्तक्षेप न 
क्या जाए, 

3 फारस बी खाड़ी के राज्यो द्वारा चुनी ग्रुटनिरपेक्षता की हैसियत का 
सम्मान किया जाए तथा उन्हे ऐसे सैनिक जत्थे वन्दियों मे घसोटने का कोई प्रयत्न 
न किया जाए जिनमे नाभिकीय च्क्तियाँ सम्मिलित हो, 

4 अपने प्राइतिक ससाधनों पर इस क्षेत्र के राज्यो के सम्प्रमु-अधिकार का 
सम्मान किया जाए, 

$« सामान्य व्यापार अथवा इस प्रदेश को विश्व के अन्य देशो से जोडने 
बाले सागर सवार के उपयोग के रास्ते में कोई बाधा या कीई खतरा न॑ उत्पन 
किया जाएं 

इस सम्बन्ध में समभौते पर पहुँचने के विषय में लियोनिद ब्रेमनेव ने 
भारत की झपनी हाल की यात्रा के दौरान नई दिल्ली में जो सोवियत पहलकदमी 
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पेश की, वह अमेरिका, भ्रन्य पश्चिमी शक्तियों, चीन, जापान और इसमे रुचि 
दिखाने वाले तमाम राज्यों को सम्बोधित है । जाहिर है, उस प्रदेश के राज्यों को 
इससे पूर्ण भागीदार होना चाहिए + ऐसा समझौता उनके महत्त्वपूर्ण हितो को पूर्ति 
करेगा तथा इन देशो के सम्प्रमु अधिकारों की ओर उनकी सुरक्षा की विश्वसनीय 
गारण्टी सिद्ध होगा। 

रक्तपिपासु, वीजियपरस्त गुट के शासन से कम्पूचियाई जनता की मुक्ति मे, 
तथा वियतनाम समाजवादी जनतन्त्र के विरुद्ध बीजिंग द्वारा किए गए भ्राक़मण को 
सफल मु हतोड जवाब में दिया गया उसे सुनिश्चित बनाने में एक निर्णायक उपादान 
था बिरादराना देशों का कारगर समर्थन । 

सोवियत सध बीजिंग की विस्तारवादी प्रदृत्तियों तथा सोवियत विरोध से 
भरी हुई उसकी रुग्ण नीति की आक्रामक भ्रकृति का सुसगत विरोध करने के साथ- 
साथ यह प्रावश्यक समभता है कि सोवियत-चीन अ्रन्तर्राज्यीय सम्बन्ध शान्तिपूर्णं 
सहजीवन के सिद्धान्तो के आधार पर सामान्य बनाए जाएँ ग्रोर वह इस दिशा में 
अपने हिस्से की दूरी तक प्रागे बढ़ने को तंयार है । 


+श70वीत-छ 
सोचियल विदेश नीति की रचना, 
प्रथासन एवं कार्यान्विलि, साम्यवादी 


दल की भूमिक्का 


(किक्शा00, #तरगरांतांडब 00 गाव 8एएप्ध्05 
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प्रभावक तत्व 
(प॥० ॥एब्ध्यांग पोाएणथय5) 

प्रत्येक देश की विदेश नीति की रचना, प्रशासन एवं कार्यान्विति पर प्रनेक 
बातो का मिलाजुला प्रभात्र पडता है। उदाहरण के लिए सम्बन्धित देश का राष्ट्रीय 
हित, अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति सन्‍्तुलन, उन देश की विचारधारागत प्र।यमिक्ताएँ, राष्ट्रीय 
राजनीति, सस्थागत रूप रघना, विदेश मन्‍्त्रालय ग्रधवा अन्य निशायिदा प्रभिबरण, 
विदेश नीति के निशायिकों एंव प्रशासको के व्यक्तित्व का प्रभाव आदि । सोवियत 
विदेश नीति भी पपनी रचना प्रशासन एप कार्यान्विति के स्तरों पर इन सभी ठत्त्वो 
से निर्शायक रूप से प्रभावित होती रही है । सोवियत विदेश नीति पर साम्यवादी 
विचारधारा एवं लेनिनवादी-सावर्सवादी इप्टिकोण के ग्रतिरिक्त पामर तथा परविन्‍्स 
ने चार प्रन्य प्रभावों का उल्लेस स्िया है-प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की बतंमान 
सरचना, घरेलू परिस्थितियाँ, व्यक्तित्व एव सरकार की सरचना ! 

(क) प्रस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो को बर्तेझान संरचना--जव सोवियत संघ में 
साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तो इस सरकार ने प्रतने प्रारम्भिक वाल में 
अन्तर्राष्ट्रीय खेल के उन नियमों को मानने स इस्करार कर दिया जो पूंजोबादी 
भक्तियी द्वारा स्थापित क्रिए गए थे । अपने इस दृष्टिकोण को सोवियत नताझ्नो ने 
अपने व्यवहार द्वारा प्रमाणित किया । उन्होने जारशाही घासन के याप्ट्रीय ऋणो 
को चुदाने से मना कर दिया, उस शासन द्वारा की गई गुप्त सन्धियो को प्रकाशित 
कर दिया गया तथा अन्य देशो की सरकारों के ऋध्यक्षो की अवहेलना करते हुए उन 
देशों बी जनता को अपीले की । विन्तु यह इप्टिक्रेश अधिक समय तक नहीं चल 
सक्रा उ्योकति सोवियत सघ को अन्य देशो तपा अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो के साथ अनेक 
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प्रकार से सम्बन्ध रखने पड़े | वर्तमान परिस्थितियों मे कोई भी देश अपने आपको 
अलग-थलग रखकर अस्तित्व वनाए नही रख सकता । सोविवत संघ को भी अन्य 
राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि से अपने सिद्धान्तों मे सामञ्जस्य 
करना पड़ा | बारिग्टन मूर ने लिखा है कि “सोवियत नीति अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धा 
की उस सरचना के साथ निरन्तर समायोजन की विशेषता से पूर्ण रही है जिसे मिटा 
कर सोवियत सघ इसके स्थान पर नवीन किसान राज्यों के विश्व समुदाय की 
स्थापना करने में अ्रसमर्य रहा था ।”7 पामर तथा परकिन्म के शब्दों में “इस प्रकार 
सोवियत नेता विश्व राजनीति के सन्देहशील, ग्रमिरुचिहीन तथा गैर-प्रनुभवी 
सहभागी रहे है फिर भी उनको सन्धियाँ, सामूहिक सुरक्षा के प्रयास, हस्तक्षेप, 
शक्ति-सन्तुलन के कार्य तथा पाश्चात्य राजनय के अन्य सापक तरीके अपनाने को 
बाध्य होना पड़ा था ।/* स्पण्ट है क्रि प्रारम्भ मे विश्व राजनीति के स्थापित मूल्यो 
एव व्यवहारो के प्रति विरोधाभाव रखते हुए भी वाद में क्रश सोवियत सघ को 
इन्हे स्वीकार करना पडा । आ्राज वह विश्व राजनीति का प्रमुख खिलाडी है। उसके 
विदेश नीति सम्बन्धी निर्णयों पर विश्व के साम्यवादी राज्यो, गैर-साम्यवादी 
महाशक्तियो, एशिया और अफ्रीका के नवोदित राज्यों फे दृष्टिकोण तथा मान्य 
सिद्धान्तों का प्रभाव पडता है, यह अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओ्रो, कानूनो एवं नैतिकताग्रों 
से प्रभावित होती है, विश्व जनमत्र एवं विश्व संगठन इसके व्यवह।र को परिप्तीमित 
करते है। 


(ख) घरेलू परिस्थितियाँ--मोवियत सघ की राष्ट्रीय राजनीति साम्यवादी 
विचारधारा से प्रभावित होने के कारण एक रूप, सुसगठित तथा भ्नुशासित है। 
इस पर सरकार एवं दल का एकीकृत नियनन्‍्नण रहता है। इतने पर भी यहाँ की 
विदेश नीति के स्वरूप पर प्रभाव पडता है। यही कारण है कि सोथियत सरकार 
आमन्तरिक प्रचार पर इतना ग्रधिक घ्यान देती है ताकि विदेश नीति पर विरोधी 
प्रभाव डालने वाली प्रक्रियाओं को रोका जा सक्रे | देश में एक प्रभावशाली 
आधिक आधार बनाने के पक्ष में जनमत तंयार क्रिया जाता है ताकि देश को 
महाशक्ति बनाए रखा जा सके | इसके लिए अनुशासन तथा उच्च मनोबल पर 


] «07 फ़र& 5०९ 5350 एणा९५ 895 एटा दीग्रबटादवारटव 09 9 5घ005 0 35)५5७० 
॥॥९045 ६0 6 ९ाज्ञावड़ ॥॥एटापा6 06 ॥9टिव3073॥ 7609007$8॥., जाए) (0९ 
ए 55772. क्थ+ फैल्स्य बकबछरए 49 9+वाफिशकर उरध सब्कोउटलट 2292 रधर #डणा 
€ए्रग्रापग्राञ एज ण्राट्ा$! 5६४९५ 
>+मीआाराशू्॒तगव कै०96.. 505९६ एणा९४-४6 फाल्फ्राशब ण 90७6 ॥॥८ १०6 ० 
40६३$ 80 502० (ए478०, 950, 9 405 

2 प्रकए5 पाठ 5006 (हब्पेटाड, फराए०एए डी 5559707005, ॥९]७८ब0॥ 3॥0 ॥0९7|ट7॥८॥०८४ 
एगा0:93905 ग. ७छाँव एण065, ॥95९ 7९507९वं 00 29025, गार250765 | 
पणी6९५०८ ६९८७०१७, ॥घ८ग१४००, 9300९ ० ए0छ७7 9730ध०८६५, 8७ णागहा 


डाबगएजा५ ९पोजापुएट६ छा १८हटा)। 4एॉ072८०७/ 
नम. 0. #_बाफिश ब्यर्व 2 6. 7हाईयवड | 09, 2॥ ५ 9. 653« 


सौवियत विदेश नीति की रचना, प्रशासन एब कार्यान्विति 3! 


विधेष जोर दिया जाता है । साम्यवादी दल सोवियत सघ में एकाधिका री शक्ति 
रखता है तथा उसके प्रभाव और अधिकारों की इप्टि से कोई चुनौती नही है किन्तु 
दल के ग्रन्दर नेतृत्व की दौड में अनेक वार मनमुटाव तथा संघर्ष पैदा हो जाते है । 
ये आन्तरिक सघर्ष यहाँ की विदेश नीति की रचना, प्रशासन एवं कार्यान्विति को 
प्रभावित करते है । समय-समय पर सोवियत संघ द्वारा देश के श्राथिक विकास के 
लिए नीतियाँ तय की जाती ह तथा ग्रान्तरिक प्रशासन वी इप्टि से भ्न्य महत्त्वपूर्ण 
निर्णय लिए जाते है। ये सब देश की विदेश नीति पर भी गहरा प्रभाव रखते है । 
पामर तथा परक्रिन्स ने यहाँ के उन महत्वपूर्ण आन्तरिक विकासों का उल्लेख क्या 
है जिनकी अवहेलना करते हुए सोवियत विदेश नीति के ध्यवहार को सही रूप में 
नहीं समभा जा सकता, ये है--]92-28 की नवीन झ्राथिक नीति, स्टालिन तथा 
ट्रॉटस्वी का सधयं, पचरवर्षीय योजनाएँ, कृषि का सामूहीकरणा, 936-38 के 
राजनीतिक शुद्धिकरणा, युद्धोत्तरकाल में साँस्कृतिक शुद्धिकरण, समय-समय पर 
ग्राथिक सकट, बाद वाले नेताग्रो द्वारा स्टालिन की अवेमानना झादि। इन सभी 
तथा इसी प्रकार की श्रन्य घटनाओ्रो एवं विक्रासो ने सोवियत विदेश नीति पर 
निर्णायक प्रभाव डाला हे । 


(ग) व्यक्तियों का प्रभाव--यद्यपि साम्यवादी विचारधारा व्यक्ति की पपेक्षा 
समूह को महत्त्व देती है तथा व्यक्ति को एक समूह के सदस्य के रुप में ही महत्त्वपूण 
मानती है किन्तु फिर भी भोवियत विदेश नीति के स्वरूप निर्धारण में व्यक्तियों का 
प्रभाव विश्वेष रहा है। सोवियत संघ में साम्यवाद के सृप्टा लेनिन का व्यक्तित्व एक 
विचार थहाँ वी विदेश नीति पर छाए हुए हे । लेनिन के विचारो ने सोवियत विदेश 
नीति को मूल्य दिए, आस्थाएँ दी, मित्र और शत्रु ह्चानने का स।पदण्ड दिया, कार्य 
के लिए श्रादर्श दिया तथा अपने पक्ष को भ्क्तिशाली सुस्थापित पूंजीवादी व्यवस्था 
की तुलना में सशक्त एवं उचित सिद्ध करने का आ्राघार दिया ।लेनिन के बाद 
स्टालिन अपने सत्ताकाल तक सोवियत विदेश नीति पर छाया रहा । जिन नेताओ ने 
उमके विचारो के साथ असहमति प्रकट की उनकी उसने या तो देश से निवाल दिया 
अथवा शुद्धिकरण के नाम पर परलोक भिजवा दिया । स्टालिन के बाद नेतृत्व की 
प्रद्धत्तियाँ बदली प्रौर तदनुरूप ही सोवियत विदेश नीति में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
आर गए । खब्चेव के समय यहाँ की विदेश नीति ने पुराने सिद्धान्ती को नए परिवेश 
में पु्व्यस्पा करके अपनाना प्रारम्भ किया तथा शान्तिवृर्ण सह-अस्तित्व वी नीति, 
पश्चिम के साथ सम्पर्क की इंद्धि, एशिया तथा अफ्रीका के राज्यो के साथ सम्वन्धो 
का विस्तार, गुटनिरपेक्षता के भ्रति इप्टिकोस्स में परिवतेत आदि सोवियत विदेश 
नीति के मुल्य लक्ष्य बन गए । विभिन्न निर्णायकारी स्तरों पर जब धीरे-धीरे नया 
नेदृत्व उभरने लगा तथा युवकों का प्रभाव बदा तो सोवियत बूटनीति में भी नए 
दृष्टिकोण पर जोर दिया जाने लगा। सोवियत व्यवस्था मे ऊपर से तो सब कुछ 
शासत लगता है किन्तु गहराई में ब्यक्तियों के बीच भयानक सच्र्ष रहता है। यह 
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सपर्प जेसा कि धियोडोर छाइट ने लिखा है, कभी-कभी ऊपर उठे बुलबुलो से 
आनभासित होता है 7? 

(घ) सरकार की संरचना--सोवियत सध में दल सर्वोच्च है तथा 
दलीय संगठन ही सरकार की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियो का निर्देशन वरता 
है । स्टालिन का कहना था कि पॉलिट ब्यूरो (?०77४णा०) न केवल राज्य की 
वरन्‌ दल की भी सर्वोच्च निर्देशक शक्ति है। वास्तविक व्यवहार में भी यह सच 
था कि पॉलिट ब्यूरो ही साम्यवादी सत्ता का केन्द्र तथा सोवियत शक्ति का मूल 
आधार था । अवतूवर, 952 में पॉलिट ब्यूरो तथा आरा्ब्यूरो (080ए०) का 
स्थान प्रेसीडिपम ने ले लिया तथा अ्रव यह आन्‍्तरिक दलीर मामलो का तियन्‍्तण 
करती है । प्रेतीडियम ही सभी रास्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के सम्बन्ध में 
निर्णय लेती है । इमके निर्णंयों को कही कोई चुनौती नहीं दे सबता किन्तु ये 
निर्णय गुप्त दलीय बैठकों मे लिए जाते हैं जहाँ वड़े नेता परस्पर सघर्षरत रहते हैं । 
इस प्रकार सारी शक्तियाँ दल एवं दलीय ग्रभिकरणों के हाथो मे केन्द्रित हो जाती 
हैं। विदेश नीति के निर्णेय-निर्माण, प्रशासन एव कार्यान्विति का दायित्व दल द्वारा 
ही निभाया जाता है । 

विदेश नीति की रचना एवं प्रशासन तथा दल की भूमिका 

(8 #णाप्राणा भआ0 ॥0्े॥आ५२॥०॥ ए॑ #णरधंश एण०१, 

छणल ण॑ (४० एआ 9) 

सोवियत सब में विदेश नीति की रचना एवं प्रशासन की प्रक्रिया पर वहाँ 
की राजनीतिक सस्कृति का व्यापक प्रभाव रहता है। यहाँ वी सर्वादिकारवादी 
साम्पवादी व्यवस्था में जो विदेश नीति सम्बन्धी निर्णय लिए जाते है वे बताएं नहीं 
जाते तथा जिनका वास्तव में प्रचार किया जाता है वे लिए नहीं जाते । यहाँवी 
विरेय नीति सम्बन्धी निर्माय प्रक्रिया पर साविधानिब व्यवस्था एवं सरकार यी 
औपचारिक सस्थाओं का प्रभाव पाश्चात्य देशों की अपेक्षा कम रहत, है। इससे 
भिन्न यहाँ की विदेग नीति का स्रोत एवं उसे कार्यान्वित करने की शक्ति साम्यवाद 
दल वी तानागाही मे हे। सोवियत सविधान द्वारा अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो को 
प्रशासित करने की सामान्य प्रक्रिया निर्वारित करने का प्रथिकार केन्द्र सरकार को 
सौंपा गया श्र्थाव्‌ गशराज्यों को यह स्वतन्त्रता दी गई है प्रिये इच्छानुसार सघ 
छोड़ सकते हूँ तथा विद्ेयों से स्वय सम्बन्ध स्वापित कर सहुते हैं । दस प्राववान के 
आधार पर ओोजिय्त यत्र ने आरस्म ये यह अयथास किया था फ्रि उसके इनसभी 
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गणराज्यो की सथुक्त राष्ट्रघ का सदम्य बनाया जाए । किन्तु यह स्वतन्त्रता केवल 
दिखावटी है तथा वास्तविक तथ्य यह है कि मास्को स्थित केन्द्र सरकार ही विदेश 
नोति के समस्त पहलुओं का नियन्त्रण वरती है। केन्द्रीय रतर पर दलीय सगठन 
तथा मरकारी ग्रभिकरण दोनों ही निर्णय प्रक्रिया मे भाग लेते है । 


(क) दलोथ सगठन का योगदान 

सोवियत सध मे साम्यवादी दल में सत्ता का वास्तविक केन्द्रीयकरण है । 
सस्‍्टालिन का कहना था कि सर्वेहारा वर्ग का अधिनायकतन्त्र वस्तुत उसके उस 
प्रहरी दल का अ्धिनायकतन्न है जो सर्वहारा वर्ग का निर्देशन करते वाती शक्ति 
है । सोवियत सघ में साम्पवादी दल का सगठन लोकतान्त्रिक केन्द्रवाद (0ध70- 
८7०० (ट्गा740. ) के ग्राघार पर किया जाता है। फेन्सोड के कथनानुसार, 
“'साम्यवादी दल का सगठन उत्तरोत्तर सनिक सगठन के समान है जिसमें समस्त 
नीति सम्बन्धी निर्णय केन्द्रीय कमान से भ्राते है श्रौर निम्नतर श्रधिका रियो का कार्य 
उन निरंयों तथा आदेशों को कार्यान्वित करना होता है ।” दल की समस्त शक्तियाँ 
इसके पॉलिट ब्यूरो भे केन्द्रित रहती है। दल की केन्द्रीय समिति दल तथा सरकार 
वा नियन्तग्ग और निर्देशन करने मे असमर्थ रहती है बयोकि इसका झाकार बड़ा है 
तथा इसकी बैटके भी वर्ष में केवल चार बार होती हैं | यद्यपि महत्त्वपूर्ण निर्णय 
हमेशा दी केन्द्रीय समिति के नाम से लिए जाते है किन्तु वास्तव में इस शक्ति का 
प्रयोग प्रन्य दलीय श्रगो द्वारा किया जाता है जिनमें पॉलिट ब्यूरो मुख्य है। पॉलिट 
ब्यूरो श्रथवा राजनीतिक समिति रॉंबर्ट न्यूनमैन के कथनाचुसार “पार्टी पिरामिड 
का वास्तविक शिखर और समस्त शक्तियों तथा निरणंयों का स्रोत है ।!! 


स्टालिन ने अपनी मृत्यु से पूर्व पॉलिट ब्यूरो तथा प्रार्गब्यूरो दोनों को समाप्त 
बरके इनके स्थान पर एक प्रेसीडियम की स्थापना कर दी थी जिसमे 25 सदस्य 
होते थे । 966 में म स्यतादी दल की 23वी कांग्रेस द्वारा प्रेसीडियम को समाप्त 
करके पुन पॉलिट ब्यूरो वी स्थापना कर दी गई । यह एक छोटी सस्था है। 952 
में इसबी सदस्य सख्या 24 तथा वेकल्पिक सदस्य 2 थे । ख श्चेव के पतन के बाद 
से नवीन पॉलिट ब्यूरो मे !8 सदस्य तथा 3 वेकल्पिक सदस्य होते हैं । इनका प्रधान 
दल का महासचिव होता है । सिद्धान्त रूप में पॉलिट ब्यूरों का निर्वाचन दल की 
केन्द्रीय समिति द्वारा होता हैं तथा उसी के प्रति यह उत्तरदायी है किन्तु वास्तविक 
व्यवहार में यह स्वय केन्द्रोय समिति पर नियन्तसण्ण रखता हैं । वास्तव में यह राष्ट्रीय 
एव अ्स्‍्तर्राष्ट्रीय मामनों में दत वी प्रन्तिम नीति का निर्धारण करता है। इसके 
सभी सदस्य प्रभावश ली होते हैं तथा दल म॑ उनका विद्येप प्रभाव एवं समयंन्र रहता 
है | इसकी बंठऊ गुप्त रूप से की जाती है। निर्णय के समय पर्याप्त वियार-विमर्ण 
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किया जाता है किन्तु निर्णय हो जाने के बाद वह सभी पर वाब्यकारी होता है। 
इसके प्रभाव के बारे में स्टालिव का कहना था नि “पॉलिट ब्यूरों राज्य का नही 
वरन्‌ दल का सर्वोच्च अ्रम है तथा दल राज्य को निर्देशित करन बाली सर्वोच्च शक्ति 
हैं ।7 पॉलिट ब्यूरो की निर्ंव लेने को झक्ति पर साँवधानिक प्रतिवन्धो, जनता की 
आलोचनाझो तथा भावी चुनावों के प्रभावो आदि की मर्यादाएँ नहीं रहती । सूचना 
एवं प्रसारण के साधनों पर सरकारी नियन्त्रण तथा दल की एकाधिकारी प्रकृति के 
कारण इसके निर्णायों का कही भी विरोध नही किया जाता । पॉलिट ड्यूरो के सदस्य 
प्राय मस्तिपरिपद्‌ एवं सर्वोच्च सोवियत के भी सदस्य हाते है इसलिए इस सस्पा 
का प्रभाव विशेष रूप से वढ जाता है ॥ 

विदश नीति सम्बन्धी सभी छोटे-बडे दिर्णेय पॉलिट ब्यूरों द्वारा लिए जाते 
है । विदेश मन्त्रालय द्वारा इसे सभी विपयो पर सारी सूचनाएँ नियमित हप स प्रदान 
की जाती है । विदेश मनन्‍्त्री इसका सदस्य तो नही होता दिन्तु वास्तविक निर्णय के 
समय परामर्श हेतु उस ग्रामन्त्रित क्या जाता है| पॉलिट ब्यूरा वी व्यापक भक्तियाँ 
देखते हुए इसकी तुलना ग्रेट ब्रिटेन के मन्निमण्डल से की जाती है । किन्तु उल्लेखनीय 
बात यह है कि इसके द्वारा व्यापक शक्तियो का प्रयोग किया जाता है किन्तु यह 
व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता । 

दलीय सचिवालय की शक्तियाँ पॉलिट ब्यूरो से कम है तथा यह विदेश नीति 
सम्बन्धी निर्णय स्थापना मे भी क्रम भाग लेता है। इसका कार्य दलौय सघ को 
निर्देशित करना तथा सहयोग देना है । यह दल के सभी महत्वपूरो कार्यों का रिकार्ड 
रखता है तथा उनके सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यह दल के 
निर्णयो को सम्बन्धित व्यक्तियों से पालच कराने की व्यवस्था १रता है । इस दृष्टि 
से विदेश नीति के प्रशासन से सचिवालय की शूमिक्रा महत्त्वपूर्ण बन जाती हैं। 
इसका ग्रध्यक्ष महासचिव कहा जाता है जो कि साम्यवादी दल का निविवाद रूउ से 
नेता होता है | हाल ही मे (प्रप्रेल, ।979 मे) ल्थोनिद ब्रेभनेव को दल के 
महासचिव पद पर पुन चुन लिया गया था। सचिवालय म !। सदस्य हैंजो 
आवश्यकतानुसार घटाये ग्रयवा बढाए जा सकते है । 

यहाँ के दलीय सगठन मे अखिल संघीय कांग्रेस (&॥ छआाणा (0०॥8725$) 
सर्वोच्च अंग मानी जाती है । इसवी सदस्य सस्या हजारो में है। दल के विधान के 
अनुसार यह दल की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है | यह दल की नीति निर्धारित 
करती है तथा उच्च कार्यपालिका अगो द्वारा समय-समय पर जो नौति सम्बन्धी 
परिवर्तन या सशोधन किए जाते हैं उन सभी की पुष्टि सधीय कांग्रेस द्वारा की जाती 
है । विदेश नीति की इप्टि से इसे ये सभी शक्तियाँ प्रदान को गई है । इसकी एक 
निर्वाचित कार्यकारिणी समिति होती है जिसे केन्द्रीय समिति कहा जाता है। इसम 
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95 सदस्य तथा 65 प्रत्याजी होते है। इसमे विभिन्न हितो एवं सचियों का 
प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते है । यह समिति दल का महत्त्वपूर्ण झ्रग है तथा 
इससे साम्यवादी दल एवं रूस की सरकार के सभी कार्यो का निर्देशन बरन की 
आशा की जाती है। यह अखिल सघीय कांग्रेस के अधिवेशनों के अन्तराल में उसके 
सभी कार्य सम्पन्न करतो है। यह पॉलिट ब्यूरो तथा सचिवालय की नियुक्ति करती 
है तथा उन नीतियो पर पुन विचार करती है जो पालिट ब्यूरो द्वारा निर्धारित की 
जाती हैं। यह झग्िल सवीय काग्रेस के निर्शयों के अनुसार जनता, साम्यवादी दल 
तथा सरकार को ग्ादेश देती रहती है । 

(ख) सरकारो अभविकरणो का योगदान 

सोवियत विदेश नीति की रचना की दृष्टि से सरकारी ग्रभिकरण दलीय 
नेतृत्व से कम महत्त्वपूर्ण होते है । कारण यह है कि दल को शक्ति का प्रमुख केन्द्र 
माना गया है| जो सरकारी अभिकररणा विदेश नीति की रचना एब प्रशासन में 
योगदान करते है उनमे उत्लेखनीय है मन्नि-परिपद्‌, सर्वोच्च सोवियत, विदेश मस्तालय, 
सुरक्षा मन्‍्त्रालय, ब्दिशी झ्राथिक मामले आदि । यहाँ प्रत्येक के सम्बन्ध म सक्षिप्त 
विवरण अपेक्षित है । 

() मन्त्रि-परिषदु--प्रह सोवियत सरकार का प्रमुख कार्यपालिका भ्रग है। 
संविधान को धार। 64 के अनुमार सोवियत सघ की मन्त्रिपरिपद्‌ सोवियत समाज- 
वादी गग्पराज्य सध वी राज्य की शक्ति का सर्वोच्च कार्यपालिका तथा प्रशासनिक 
अगर है । इसके सदस्यों का चुनाव सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन 
अपनी सयुक्त बैठक मे करते हैं। इसम अध्यक्ष जो प्रधानमन्ती कहलाता है, कई 
उपाध्यक्ष, राजकीय योजना ग्रायोग, सोवियत नियन्त्रण ग्रायोग, कला समिति, उच्च 
शिक्षा समिति और राजकीय बेक परिषद्‌ के अध्यक्ष तथा 5 सधीय गराराज्य के 
मुख्य भन्‍नी आदि शामिल है । इसकी सदस्य संख्या लगभग्र 90 है। प्रशासनिक नीति- 
निर्माश थी सुविधा के लिए एक अन्तरग मन्निमण्डल अथवा मन्त्रिमण्डल की 
प्रेसीडियम जिसमे प्रव/नमन्‍्न्री के प्रतिरिक्त ।। सदस्य होते है, वन जाती है। मन्त्रि- 
परिषद्‌ विभिन्न मन्त्रालयों के कार्यों का निर्देशन करती है। यह नए राज्यो को 
मान्यता देने का निर्णय लेती है। इसके द्वारा थल, जल और वायु सदा का संगठन 
था जाता है और इसको शक्ति मे अपेक्षित वृद्धि की जाती है। इसी का उत्तर- 
दायित्व है कि वह विदेशी राज्यो से सम्बन्ध स्थापित करे श्रौर सघ के अन्तर्गत 
विनिन्न गणराज्य विदेशों स जो सम्बन्ध स्थापित करें, उस नियन्तित और निर्देशित 
करे । यह बाहरी तथा झन्तरिक सक़्टो से देश की रक्षा करती है। विदेशी 
झ्राक़रमणो से देश की सुरक्षा करती है | विदेश नीति की रचना प्रक्रिया में इसक्य 
महत्त्व +सविए बढ़ जाता है क्योकि उच्च शिखर के दलीय नेता एवं इसके सदस्य 
प्राय सम्मान ब्यक्ति होते है । 

(2) सर्दोच्च सोवियत- सोवियत सविधान की घारा 30 के पग्रनसार 
सोडियत संघ में राज्य शक्ति का सर्वोच्च अय यहाँ को सर्वोच्च सोवियत है । जनता 
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द्वारा यह छ्वितदनीय व्यवस्थाविका निकाय सिद्धान्त: सर्वोच्च होते हुए भी नीति- 
निर्धारण में बहुत कम योगदान कर पाता है । इसमे निम्न सदन में 767 और उच्च 
सदन में 750 सदस्य होते है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। सर्वोच्च 
सोवियत का कार्यकाल 4 वर्ष है। इसऊी वंठके वर्ष मे दो बार होती है । इसका एक 
सत्र एक से लेकर तीन सप्ताह तक होता है जिसमे यह मन्सत्रियों द्वारा प्रस्तुत 
प्रतिविदनों और निर्णायो को सुनती है । बडे आकार और अधिवेशन काल की कमी 
के कारण इसकी शक्तियों का प्रयोग प्राय प्रेस्सीडियम द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च 
सोवियत यहाँ के विदेश सम्बन्धो को नियमित और नियन्तित करन का अधिकार 
रखती है । यही ग्रईन्‍तम रूप से निर्णय लेती है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों मे सोवियत 
सघ किस सीमा तक भाग ले। युद्ध और शान्ति सम्बन्धो प्रश्नों का निर्णय विदेशों 
से की गई सन्धियो की स्वीकृति, युद्ध की घोषणा और देश की रक्षा करे लिए सेना 
के संगठन का अधिकार सर्वोच्च सोवियत को प्राप्त है। सघीय -गणराज्य द्वारा 
विदेशी राज्यो से जिस प्रकार अपने सम्वन्धो का सचालन किया जाता है उसकी 
रूपरेखा सर्वोच्च सोवियत ही बनाती है। यह देश के रक्षा साधनों की व्यवस्था 
करती है और सशस्त सेनाओ का नियन्त्रण और सचालन करती है । 

(3) विदेश मन्त्रालय-विदेश नीति की रचना और प्रशासन में विदेश 
भम्त्रालय का महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह विदेश नीति सम्बन्धी सभी निर्णयों को 
कार्यान्वित करता है। यह साम्यवादी दल के शीर्पस्थ अ्रधिकारियों श्रौर राजनयतों 
की सहायता से कार्य करता है। सोवियत विदेश मन्‍्त्री की तुलना सयुक्त राज्य 
अमेरिका अ्रथवा ग्रेट ब्रिटेन के विदेश मन्त्रियों से नही की जा सकती क्योकि इन देशो 
के विदेश मम्त्री आ्रावश्यक रूप से वहाँ के मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं। मोवियत 
सघ के विदेश मम्त्री का पॉलिट ब्यूरो का सदस्य होना झावश्यक नही है। उसका 
सम्मान और शक्तिस्थिति बहुत कुछ दलीय नेतृत्व पर निर्भर करती है । स्टालिन से 
बहुत समय तक इस पद पर अपने व्यक्तिगत विश्वासपात्र मोजोतोव को रखा था जो 
पॉलिट ब्यूरो का सदस्य भी था ग्रौर कभी-कभी मन्तविपरिपद्‌ का प्रथम सभापति भी 
बन जाता था । इसके वाद झाने वाले विशिन्की और ग्रोमिको दोनो ही विदेश मन्त्र 
पॉलिट ब्यूरो के सदस्य नहीं रहे | स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत विदेश नीति 
में विदेश मन्‍्तालय का सम्मान बढ़ गया है और दसकी सेवाएँ पर्याप्त सम्मानजनक 
बन गई हैं । 

(4) सुरक्षा सस्त्रालप--सोवियत विदेश नीति की रचना और प्रगासन वी 
दृष्टि से यह्‌ एक प्ननन्‍्य महत्त्ववू्ण तिशाविक इकाई हैं। यह एक सँनिक संम्यान है 
जिसमे एक सामान्य स्टॉफ ग्रौर एक मुख्य राजनीतिक निदेशालय होता है थो सजस्त्र 
सैताप्रो पर दलौथ नियल्तण रखने वाला मुख्य साधन है। यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा 
सम्वस्थी प्रमुव नीति विपयक निर्णय पॉलिट ब्यूरो द्वारा करिए जाते है, किन्तु ऐसा 
करते समय ब्यूरो मेनिक विशेषज्ञों से विवार-विमर्ण और तरनोकी परामर्ग रस्त+ 
है। देश बी सेना दलोय नेतत्व द्वारा स्वीट्ृत शोजना के प्रधीन जाय परती है । 
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937-3$ मे स्टालिन ने शुद्धिकररण करते हुए प्रधिकाश महत्त्वपूर्ण सैनिक 
प्रदाधिकारियों को उनके पद से हटा दिया था। स्टालिन की मृत्यु के बाद सैनिक 
अधिवारियों भर राजनेताम्ो के बोच कुछ विरोध पेदा हुआ था । कभो-क्भी 
परॉलिट ब्यूरो के नोति सम्बन्धी निर्णयों से भी सेना में असन्तोष हो जाता है। 

सोवियत सध में सेना छा स्म्मानजनक स्थान है शोर यह ग्राशा नहीं की 
जाती कि उसके द्वाशा राष्ट्रीय हित के विरुद्ध नीतियाँ अपनाई जाएंगी | सोवियत 
संघ में पांलिट ब्यूरो सेनिक शक्ति, विदेश नीति, आयिक विकास ओर सोवियत 
साम्यवाद प्रसार आदि की इप्टि से एकीइहृत कार्यक्रम बनाया जाता है और एक बडी 
रएनीति अपनाई जाती है ताकि सोवियत सघ को महान्‌ शक्तिघाली देश बनाया जा 
सके, कमजोर विरोवी को नष्ट किया जा सके और अद्ध-विक्नसित दुनिया के नए 
क्षेज में साम्यवाद को प्रसारित किया जा सके । 

(5) छिदेशों श्राथिक मामले--सोविध्रत विदेश नीति की रचना और 
प्रशासन पर विदेशी झ्राथिक मामलों का निर्शायक प्रभाव पड़ता है। यहाँ विभिष्न 
देगो के साथ आधिक और सैनिक सहयोग के क्रार्यक्रमों पर पर्याप्त जोर दिया जाता 
है ताकि उपनिवेशों में होने वाली क्रान्ति एवं विकासशील राष्ट्रो के उदय से उत्पत्त 
चुनौतियों का सामना किया जा सकें। विदेशी ब्रावथिक सम्बन्धो की एक राज्य 
समिति को इन कार्यों का दायित्व सौपा जाता है। यह समिति विदेशों के साथ 
आधथिक और व्यापारिक सम्बस्धों वा विक्रास करती है, तक़नोगी और झाधिक 
सहयोग का पर्यवेक्षरा करती है, विदेशों से वैज्ञानिक सहयोग का श्रवन्ध करती है 
और विदेशों से उद्यमों की रचना के लिए मदद करती है। विदेशी व्यापार मन्त्रालय 
द्वारा विदेश व्यापार सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण किया जाता है | सोविभत संघ ने 
ग्राथित्त और व्यापारिर नीतियो द्वारा अ्रगेक वार विदेश नीति सम्बन्धी उद्देश्यों को 
प्राप्व करने वी चेप्टा की हे । 

उपरोक्त विवेचन से स्पथ्ट है कि सोवियत विदेश नीति की रचना ओर 
प्रशासन में विभिन्न दतीय और सरकारी झिकरणो का उल्लेजनीय प्रभाव रहता 
है । विदेश नीति के लेत म तिशेय विर्मा के लिए एक विश्वेय श्रक्रिया सपनाई 
जाती है। नीति निर्णय के प्रस्ताव या तो सम्बृन्पिव मन्तालय दारा पम्तुत किए 
जाते हैं प्रथदा दलीय सचिवालय मे तैयार होते हैं। इन्‌,प्र#तावों को. प्रारम्भ में 
मन्त्रि-परिषद स्वीकार करती है भौर उसके वाद 22 प्रत्न॒ नीतियां तथा उनसे 
सम्बन्धित ध्रभिकरण विवार-विमज्ञ करते हैं और तत्प तर व्‌ निर्शय लिया जाता है। 
तिरंय रचना के बाद उन्हें असासन हुँतु उन्हें वापल[सलिपारिधद्‌ तथा सस्यान्यित 
मन्प्रालपो भ्रौर दसीम सविवालय को भेजा छझाता है ताक ड्न्हु क्रियान्वित दिया « 

दे 
जा सके । दस नीतियो सम्बन्धी प्रतिविदत भौर इनके अन्तगंतेडकिए जाने बूचे कार्यों 
ड्ो खूचघना सर्वोच्च सोवियत की अज्रदान की जातो है। सभी रतरो-परूनीनि-को7 
एकता घोर सम रसता का ध्याव रखा जाता है । इस हेतु विभिन्न तस्थाम्नो को एक, 
ही पक्ति मे रखकर एक दुसरे को प्रभावित करते की चेष्टा की जाती है । 
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विदेश नीति की कार्वान्विति 
(प्च८ 5००णतंगा ण॑ एणस्ंशा एगांवए) 

“9]7 की अक्तूबर क्रान्ति के वाद से सोवियत विदेश नीति की कार्यान्विवि 
को मोटे रूप से () स्टालिन काल की विदेश नीति, (॥) स्टालिन के बाद की 
विदेश नीति, तथा (॥7) आधुनिक तनाव शैथिल्य के युग मे सोवियत विदेश नीति 
के शीर्षको में वर्गीकृत किया जा सकता है । 

मोवियत विदेश नीति की झआधारशिलाएँ लेनिन द्वारा रखी गईं। उसी के 
द्वारा सोवियत विदेश नीति की विचारधारागत परिसीमाएँ स्थापित की गई। 
स्‍्टालिन के समय में सोवियत सघ एक शक्तिशाली राज के रूप में उभरा । स्टालिन 
ने सैनिक एवं राजनीतिक दृष्टि से प्रमारवादी नीतियाँ प्रपदाई । देश प्रौर विदेशों 
में माक्संवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों के प्रक्षरश पालन पर जोर दिया झौर शीतयुद्ध 
का प्रोत्साहन दिया । स्टालिन के समय में सोवियत सघ ने यूरोप में अपना प्रभुत्व 
स्थापित करने की नीतियाँ अपनाई । स्टालिन के बाद खश्चेव के प्रधानमन्त्रित्व में 
सोवियत सघ ने उन नीतियो का वहिष्कार कर दिया जो स्टालिन के समय अपनाई 
जा रही थी। अस्तालिनीकरण के नाम पर विदेशों के साथ नए सम्बन्धो का 
सूत्रणात किया गया | अब सोवियत विदेश नीति विश्व राजनीति के परिवेश के 
अनुकूल बनाई गईं । इस प्रकार सोवियत संघ की विदेश नीति में स्टालिन का नेतृत्व 
एक विभाजक रेखा का कार्य करता है| सोवियत विदेश नीति वी कार्यान्विति के 
सम्बन्ध में यहाँ हम स्टालिन के समय इसकी मुख्य विशेषताओ्रों और स्टालिन के 
बाद विभिन्न राज्यो से इसके सम्बन्धों का सक्षिप्त अवलोकन करेगे । 

() स्टालिन काल में सोवियत विदेश नीति को कार्पान्विति--0 मार्च, 
4939 को स्टालिन ने सोवियत विदेश नीति के लक्ष्य एवं विशेषताओं का उल्लेख 
करते हुए यह कहा था कि () हम स्वतन्तता चाहते है और सभी देशो के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध बढाना चाहते हैं । इस नीति का पालन सोवियत सघ उस समय 
तक करेगा जब तक कि दूसरे देश भी ऐसा करें और सोवियत हितो को झ्राँच न 
पहुंचाएँ, (2) हम सभी पडोसी देशो के साथ, जो सोवियत सघ के साथ समान 
सीमाएँ रखते हैं, शान्तिपुर्णं घनिप्ठ तथा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाना चाहते है 
और ये सम्बन्ध त्व तक वनाए रखेगे जब तक कि पडौमी देश प्रत्यक्ष ग्रथवा अप्रत्यक्ष 
रूप से सोवियत सीमाश्रो की एकता एवं अ्रसण्डता को चुनौती न दें, (3) हम उन 
देशो का समर्थन करेगे जो ग्राक्रमण का शिकार बने हैं भ्रथवा जो अपने देश वी 
स्वतन्त्रता के लिए लड रहे है; (4) हम प्राक्रमणकारियों वी धमकी स नही डरते 
तथा युद्ध छेडने वाले के प्रत्येक मुक्‍्क्रे का जवाब दो मुक्‍के से देने को तंयार रहते है। 
इन मूलभूत सिद्धान्तो के साथ ही स्टालिन का कहना था कि सोवियत विदेश नीति 
झपने उद्देश्य की पूति के लिए मुख्य रूप से अपने देश की बढ़ती हुई राजनीतिक 
और भ्राथिक शक्ति, सोवियत समाज की नंतिक श्रौर राजनीतिक एकता, देश वी 
लाल सेन ग्रोर जहाजरानी शाग्तिवादी नौति, सभी देशों के मजदूरों के नैतिक 
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समर्थन भ्रादि पर निर्भर करती है | स्टालिन के समय विदेश नीति की दृष्टि से 
राजनीतिक दल केन्द्रीय भूमिका निभाता हे । दल से यह आशा की गई थी कि वहू 
शान्ति की नीति को जारी रखे तथा सभी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों को 
मजबूत बनाए, हमेशा जागरूक रहे और अपने देश को युद्ध प्रेमियों के प्रयासों से 
सघपं में पडने से रोके, लाल सेना और लाल जहाजरानी की शक्ति को सत्ता के 
उच्च शिखर तक पहुँचा दे, सभी देशों के मजदूरों के साथ मित्रतापुर्ण अस्तर्राष्ट्रीय 
वन्धनों को सुदृढ़ बनाए । 


स्टालिन ने अपनी सुदृढ विदेश नीति से देश का ग्राम्तरिक विकास किया, 
विदेशों मे उसका प्रभाव बढाया, रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, ग्रेर-साम्यवादी 
शक्तियों के विरोधी प्रयासों से अपनी रक्षा की तथा एशिया और ग्रफीका के राज्यो 
में भी अपना प्रभाव बढाया । यह कहा जाता है कि स्टालिन ने अपनी नीतियो से 
सोवियत सघ जैसे पिछडे श्रौर अ्रविकसित देश को विश्व की महान्‌ प्रौद्योगिक एव 
सैनिक शक्ति वना दिया । उसके द्वारा निर्धारित विदेश नोति के तक्ष्य, साधन एवं 
क्षमताएँ असाधारस थे । स्टालिन की नीतियो के सम्बन्ध मे रॉविन्सटीन ने लिखा है 
कि “उसने पीटर महान की स्वेच्छाचारी परम्पराओं के अ्रनुसार शासन किया प्रौर 
सोवियत सब की भ्रर्थव्यवस्था का पाश्वात्यीकरणा कर दिया । विदेश नीति के क्षेत्र 
में उसने मुख्यतः विस्तारवादी जारो के पदचिह्नो का श्रनुसरण किया। उसके 
उत्तराधिकारियों रा उसकी परम्पराओ को निभाना पड़ेगा ।”!? 
(४) स्टालिस के घाद सोवियत विदेश नोति को कार्यान्विति--5 मार्च, 
953 को स्टालिन की मृत्यु के साथ ही मोवियत विदेश नीति की कार्याश्विति का 
एक युग समाप्त हो गया । स्टालिन के बाद तीन मुख्य विकासो ने यहाँ की विदेश 
नीति को प्रभावित किया--धूर्वी यूरोप मे सोवियत साम्राज्य में स्थामित्व सोवियत 
संघ की ग्राथिक और सेनिक शक्ति मे तेजी से इंद्धि और रूस के दक्षिणी क्षेत्र मे 
उसके प्रभाव मे छृद्धि | स्टालिने के उत्तराधिकारी को मुख्य रूप से इन तत्त्वों का 
निर्वाह करता पडा--सोवियत साम्राज्य की रक्षा करना, पूर्वी यूरोप मे सोवियत 
शासन के स्थायित्व पर पाश्चात्य स्वीकृति प्राप्त करना और जहाँ सम्भव हो सके 
हाँ देश बी सुरक्षा को सतरे मे डाले बिना सोवियत शक्ति का विस्तार करना । 
बदली हुई परिस्थितियों श्रौर नवीन चुनौतियो के सन्‍्दर्म भे सोवियत सथ की विदेश 
नीति में ग्रनेक नई विशेषताएं झ्रा गई । प्रव स्थानीय इकाइयो को अधिक स्वायत्तता 
दी गई, झाथिक सम्वन्धो को कम शोपणमुक्त बनाया गया तथा जीवन स्तर के 
आधुनिक विकास्र को प्रोत्साहन दिया गया | स्टालिन के बाद सोवियत सघ को 
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बलिन समस्या का सामना करना पडा । साम्यवादी चीन के साथ इसका संद्धान्तिक 
बिवाद बढा, मार्गल टीटो के साथ मतभेदों में उतार-चढाव झ्नायां, पोलंण्ड तथा 
हरी मे क्रान्तियाँ हुई, एशिया और अफ्रीका में बडे क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए, 
वियतनाम मे लम्बे सथपं के वाद गझमेरिका रगमच से हट गया, अरव-इजराइल 
संघर्ष ते मिख्र और इजराइल के दीच सान्ध के वाद एक नया मोड लिया । 

स्टालिन के धाद ख श्चेव ने नवीन विदेश नीति रा सूनपात करते हुए 
स्टालिन युग के अ्रपराघो दा विस्तार से उल्लेस क्या। 20वी पार्टी काँग्रेस में 
उसने स्टाज्लिन की स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति का भी उल्लेख किया । यह कांग्रेस पूंजीवादी 
देशों के प्रति नवीन दृष्टिकोश एवं नीति की परिचायका मानी जाती है। भ्रव इन 
राज्यों के साथ शान्तिपूर्ग सहग्नस्तित्व की नीति सोवियत विदेश नीति का आघारभूत 
सिद्धान्त वन गया । जशान्तिपूर्ण सहग्रस्तित्व की नीति का अर्थ यह है कि पूंजीवादी 
और साम्यवादी दोनो ही व्यवस्थाएँ साथ रहे और अपने गुणो के प्रभाव से साम्यवादी 
व्यवस्था विश्वभर में व्याप्त हो जाए। शेपिलोव ($98८9॥0०४) के कथनानुसार 
“शान्तिपूर्ण सहम्रस्तित्व सघर्पहोव जीवन नहीं है। जब तक विभिन्न प्रकार की 
ब्यवस्थाएँ कायम रहेगी तब तक उनके बीच मन-मुटाव होल्‍का अपरिहायय है । 
शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व एक राजनोतिक, आथिक ओर संद्धान्तिक सघर्य है। 
सहप्रसितित्व का प्रथे है कि एक देश दूसरे देश के साथ लडता नहीं है, वह अन्तर्राष्ट्रीय 
भंगडो को हथियारों से सुलभाने का प्रयत्त नहीं करता किन्तु शान्तिपूर्णो कार्यों तथा 
आशिक एव सॉँस्कृतिक भ्रक्रियाप्रों द्वारा प्रतियोगिता करता है । हम यदि जीवन के 
मूलभूत नियमों अर्थात्‌ वर्ग सघर्प के नियमों को भुला देगे तो हम माक्सवादी झौर 
लनिनवादी नहीं रह जाएँगे ॥/?२ 

(#॥) भ्राधुनिक तनाव-शेथित्व (700९0/०) के युग में सोवियत घिदेश 
नोति की कार्यान्विति--वर्तमान काल भे बदली हुई परिस्थितियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
शक्ति सन्तुलन के कारण वह जीतयुद्ध का वातावरण समाप्त हो चुका है जो द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद सयुक्त राज्य ग्रमेरिका और सोवियत सघ के वीच छिडा था । प्रव 
इसके स्थान पर तनाव शंथिल्य का वातावरण है ।॥ इस समय सोवियत सघ विश्व 
की एक महान्‌ शक्ति है। प्रायः सभी देशो के साथ इसके घनिष्ठ सम्बन्ध है| 
सयुक्त राष्ट्र सघ जैसी विश्व सस्याओ में इसके प्रतिनिधि पर्याप्त सक्रिय भूमिका 
अदा करते हैं । प्रमेरिका के साथ तनाव शेथिल्य की नीति के अन्तर्गत मधुर सम्बन्ध 
स्थफ्ित करने के वाद सोवियत सघ इसके क्षेत्र को बढाने के लिए प्रथत्नशीत है 
फरवरी-मार्च, 976 में आयोजित सोवियत साम्यवादी दल को 25वीं काँग्रेस मे 
यह दावा जिया गया था कि सोवियत सय द्वारा अ्पनाई गई शान्तिपूर्स नीति के 
के कारण प्रन्तराप्ट्रीय परिस्थितियों मे सुधार हुश्रा है। स्वयं सोविवत सघ इतना 
शक्तियाली राज्य वे युका है इसकी विदेश नीति ने विश्व के विक्नास को सकाराध्मक 
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रूप से प्रभावित किया है | बिना सोवियत सघ के झ्लाज विश्व की कोई समस्या 
मुलकाई नहीं जा सकती । अप्रेल, 97 में सोवियत सध के प्षाम्यवादी दल की 
24वी काँग्रेस ने शान्ति कार्यक्रम प्रारम्भ किया था और मारे, 976 की 25वी काँग्रेस 
में एक नया शान्ति कार्यक्रम घोषित किया गया । दस दृष्टि से 25वी काँग्रेस को विश्व 
की परिस्थितियों मे सुधार एव भ्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समस्याझ्ओो के समाधान की दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 25वी वाँग्रेस के प्रतिवेदन मे अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
का सक्षेप में वस्थित करते हुए कहा गया कि “सोवियत सघ की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
कभी इतनी दृढ नही रही । हम शान्ति की चौथी शताब्दो में श्रविष्द हो चुके हैं । 
समाजवाद वी स्थिति ग्रधिक मजबूत हो चुकी है और तनाव शैथिल्य प्रभावशाली 
प्रद्धत्ति वन चुका है ।! 


यह सच है कि ग्रतीत काल मे भी समय-समय पर अप्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव मे 
कमी झ्राई है ब्न्ति चर्तमान तनाव शेथिन्य की भावना अपने आप में मूलत. भिन्न 
परिवेश है । सोवियत विचारकों के मतानुसार यह स्थिति पूंजीवादी पेराबन्दी की 
नीतियो की अ्रसफलता एवं शीत युद्ध और सँनिक सधर्ष को नीति के दिवालियेपन 
की प्रतीक हे । 25वी काँग्रेस को वंठक में ब्रे कनेव ने स्पप्टलः यह घोषित किया था 
कि अय सोवियत संघ नवीन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सका है। ये 
उद्देश्य है--बढती हुई शस्त्रों की दौड़ को रोकता, नि शस्त्रीकरण के लिए सक्रमण- 
काल, युद्ध के सम्भावित स्थलों की समाप्ति भन्तर्राष्ट्रीय तनाव शंधिल्य पर 
निर्म॑रता, एशियाई सामूहिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे शक्ति का प्रयोग न 
करने की विश्व व्यापरी सन्धि, जातिवाद और उपनिवेशवादी शोपरोा की प्रत्येक 
व्यवस्था की समाप्ति, ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और भ्राथिक सम्वन्धों में झ्समानता वी 
अभिव्यक्ति की समाप्ति झ्रादि। 25वी काँग्रेस के प्रतिवेदन में इन उद्देश्यों को 
स्वतन्तता और भ्रस्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भावी सधरय्य के कार्यक्रम कहा गया है । 
यह कार्यक्रम अम्पूर्णा मानवता के हित में होने के साथ-साथ विवासशील एवं 
स्वतन्त्रता प्राप्त देशों के लिए विशेष महत्त्व का है । 


सोवियत संघ की कम्युतिस्ट पार्टो की 26वाँ कांग्रेस 
(विदेश नोति के क्षेत्र मे पार्टो के तात्कालिक कत्तंब्य) 
सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की नियमित 26वीं झाँग्रेस 23 फरवरी 
से 3 मार्च, ।98] तक मास्वो में हुई। थार्टी के नियमों में पौँच वर्ष मे एक बार 
काँग्रेस भ्रायोजित करन का प्रावधान है । 


].“यद गणाराद्शाण्यगे फष॥ा07 9 फैध 506 (ए॥0॥ 35 ॥0ट/ 0९९० वि//टए- 
१४४ 7ै3१> स्काटाल्व धर एिपाएँ। एएट३वट ण॑ [००८ 5०सगाकय5- ए0500075 ॥952 
घिएचा आठकइला, एव 45 ७८७एााढ धो 6300४ धटात,” ए०ण८४ ७५ 
उंडड॥4 $णझय।. 5056६ एप05 ॥ एकता 4्वीगिए5, धदा।ए2 एप/8675, 977 
॥« 4-472. 
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सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव लियोनिद 
ब्रे कनेंब ने 23 फरवरी, 98 को सोवियत संघ की कम्युनिह्द पार्टी की 26वी 
काँग्रेस के लिए तथा गृह और विदेश नीति के क्षेत्र मे पार्टी के तत्कालिक कर्तंब्यों 
के बारे मे सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति को रिपोर्ट पेश की । 
यहाँ इस रिपोर्ट का विदेश नीतिक विवरण प्रस्तुत हैं । 
शान्ति कार्यक्रम का विस्तार 
सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिब 
लियोनिद ब्रे करेव ने पार्टो को 26वी कांग्रेस मे सोवियत सघ कम्युनिस्ट पार्टी की 
केन्द्रीय समिति की रिपोर्ट पेश करते हुए और ग्रह तथा विदेश नीति के मामले में 
पार्टी के तत्कालिक कर्तव्यों की रूपरेखा बताते हुए कहा “ भविष्य की कुझ्जी 5 
युद्ध की तैयारियाँ करना नही है, जो जनगरण को उसकी भौतिक झौर भआत्मिक 
सम्प्रदायों के निरर्यक विनाश से ग्रभिशप्त कर देती है, बल्कि शान्ति का दढीकरण 
करना है ।/” 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होने युद्ध के खतरे को समाण 
करने तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदढ्द बनाने के लिए नए, अतिरिक्त कदमों की 
एक सम्पूर्ण श्ट खला पेश वी । 
सोबियत संघ ने पहले ही यह सुकाव दिया कि विश्वास निर्मित करने 
बाले कदमों का सनिक द्षीत्र मे भी विस्तार किया जाएं। विशेष रूप स उसने यह 
सुभाव दिया कि नौसेनिक और वायु-सेनिक ग्रभ्यास्रों की, और बड़े पैमाने पर 
सैन्य सचालन की पहले से सूचना दी जाए झौर अब हम यह प्रस्ताव करना चाहते 
है कि इन उपक्रमो की सीमा को ठोस रूप में विस्तार प्रदान क्या जाना चाहिए। 
हम इन्हे सोवियत सध के सम्पूर्ण यूरोपीय भाग में लागू करने को त॑यार हैं, बशर्ते 
कि पश्चिमी राज्य भी इसी के अनुसार विश्वास के इस क्षेत्र का विस्तार करे । 
सोवियत सघ सुदूरपूर्व मे भी इन विश्वास प्रेरक कदमो में दिलचस्पी रखने 
वाले सभी देशों के साथ ठोस समभोौता-वार्ता चलाने के लिए तंयार है । 
सोवियत सध फारस की खाडी क्षेत्र के बारे में एक स्वतन्त समस्या के रूप 
में समभोता-वार्ता के लिए तैयार है । निश्चित ही वह झफगानिस्ताव को लेकर 
उत्पन्न स्थिति के एक पृथक्‌ समाधान में भी हिंस्सा लेने के लिए तंयार है--लेकिन 
हमे अफगानिस्तान की समस्या पर फारस की खाड़ी की सुरक्षा के प्रश्न के साथ- 
साथ विचार करने पर भी प्रापत्ति नहीं है। स्वभावतया यहू बात अऊकगान 
समस्या के ग्रन्तर्राष्ट्रीय पक्ष पर लागू होती है, उसके भ्रान्तरिक मामलों पर नही । 
सामरिक हथियारों को सीमित करना और उनमे कटौती करना मवसे ग्रहम 
समस्या है। अपनी भोर से हम इस क्षेत्र मं उपलब्ध सकारात्मक तत्त्वों की रक्षा 
करते हुए मयुक्तराज्य प्रमेरिका के साथ सम्बद्ध समनौता-वार्ता तत्वाल शुरू वर 
के लिए तैयार हैं। कहने वी मावश्यकता नदी कि ये बातें केवल समानता प्रौर 
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समान सुरक्षा के झ्राघार पर हो सकती है । हम ऐसे किसी भी समभौठे पर सहमत 
नही होगे जो ग्भेरिका को किसी प्रकार का एकपक्षीय लाभ देने वाला होगा | इस 
मामले में किसो तरह का भ्रम नही होना चाहिए । 

सोवियत सघ हथियारो के क्लिसी भी प्रकार से परिमीमन पर वार्ता करने के 
लिए तेयार है । एक समय हमने अमेरिका में नौसनिक ट्रिडेण्ट मिसाइल प्रसाली के 
विकास पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
किया गया । परिण्यामस्वरूप सयुक्त राज्य अमेरिका ने नई ओहियो पनडुब्बी का 
निर्माण किया है जो ट्रिडेण्ट-। प्रक्षेप्यस्नों से लेंस है श्ौर एक ऐसी ही शस्त्र प्रणाली 
ताईफ्न (तूफान) का हमारे यहाँ भी निर्माण किया गया । 

हम नई पनडुब्वियो--प्रमेरिका की झोहियो पनडुब्वी भौर वंसी ही सोवियत 
संघ की पनदुब्त्रियो की गतिविधियों की सीमित करने के सम्बन्ध में समभौता करने 
के लिए तैयार है । हम दत पतडुब्बियो के लिए वर्तमान प्रक्षेप्यास्त्रो के श्राधुनिकी- 
करग्य झ्रथवा नए प्रक्षेप्यास्त्रो के निर्माण पर भी रोक लगाने पर सहमत हो 
सकते है । 

हम <स म'मले में समझौता करने का भ्रस्ताव करते हैं कि अब यूरोप में 
नाटो देशो और सोवियत सघ के नए मध्यम परास वाले माभिकीय के प्रसार को 
प्रत्तिम रूप से सीम/बनन्‍्दी वी जाए, प्रर्थात्‌ इन हथियारों के परिमाणात्मक और 
गुशात्मक स्तर में कोई और वृद्धि न की जाएं । स्वभवव॒तया इसके अन्तर्गत इस क्षेत्र 
मे अ्रमेरिका के अग्रिम ठिकानों पर तंनात नासिकीय हथियार भी झाते है । 

हम सुभाव देते है कि एक समुचित अन्तर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की 
जाएं जो नाभिकीय महाविनाश को रोकने की परम प्रावश्यकता की और ध्यान 
दिलाए | इस ममितिं का गठन विभिन्न देशों के सर्वाधिक प्रस्यात वैज्ञानिकों को 
लेझर किया जाना चाहिए। 

हम अन्‍्तराष्ट्रीय स्थिति भे सुधार के मृत तलाशने और युद्ध को रोकने के 
लिए सुरक्षा परिपद्‌ का विशेष अधिवेशन बुलाने का भी सुझाव देते है जिसमे परिषद्‌ 
के सदस्य देशो के सर्वोच्च नेतागणा भाग ले और जाहिर है क्रि यदि चाहे तो प्रन्य 
देशो के नेतागरा भी १स अधिवेशन मे भाग ले सकते हैं । 

एल. आई ब्रेमनेव ने कहा कि नए सोवियत प्रस्ताव वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय 
जीवन की सबसे ज्वलन्त ग्रौर सामयिक समस्याओं के बारे में हमारे शान्ति कार्यक्रम 
वी ही ग्रगली कडी और विकास है । 

अपनी रिपोर्ट में एल. जाई ब्रेकनेव ने इस बात पर जोर दिया कि पिछली 
काँग्रेस में जो कत्त व्य निश्चित गए थे वें कुल मिलाकर, सफलतापूर्वक पूरे हो 
गए है । 

हम जिस अवधि को समीक्षा कर रहे है वह अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर विषम 
और जटिल रही है । इसकी सर्वोपरि विशेषता विश्व घटनाक्रम मे दो नीतियो का 
तीज सघर्ष रही है। दर में मे एक दृथियारों की होड प्र लगाम लगाने, शान्ति झोर 
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तनाव-शैधिल्य को सुदृड करने और राष्ट्रो के सम्प्रभु अ्धिकारो श्रौर स्वतस्तता की 
रक्षा की नीति रही है तो दूसरी तनाव शैथिल्य को मंग करने, हथियारों की होड 
को बढाने, अन्य देशो को धमकी देने तथा उनके ब्यान्तरिक मामलों मे हस्तक्षेप 
करने और मुक्ति सघर्पों को दवग्ने की नीति रही है । 

जनगरण के क्रान्तिकारी सघप के खाते भे विजयो की सब्या अधिक रही हैं। 
इथोपिया, अफगानिस्तान और निकारामुआ की क्रान्तियों को देशपिए। ईराब में 
जनविरोधी शाही हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया । झ्लौपनिवेशिक साम्राज्यो का 
उन्मूलन झाठतरे दशक में सगभय पूरा हो गया । 

एल आ्ाई ब्लेकेव ले कहा कि यह पूरी तरह स्पप्ट हो गया है कि 
सोवियत सघ भौर उप्तके दोस्त आज पहले से कही अधिक, शान्ति के प्रमुख 
रक्षक है । 
विचारी को मूलभूत समानता 

एल आराई ब्रे भनेव ले कहा, इन समस्त वर्षों के दौरान पार्टी, उसकी केन्द्रीय 
समिति झौर राजनीतिक ब्यूरो ने समाजवादी देशों के साथ भौर सहयोग को मजबूत 
बनाने की भ्रोर अ्रविचल रूप से ध्यान दिया है । हम उनके साथ हाथ में हाथ मिला 
कर एक नई समाजवादी दुनिया का और राज्यो के बीच सचमुच इस प्रकार के 
स्थायोजित, समान और अआातृत्वपूर्ण सम्बन्धी का निर्माण कर रहे है जैसा इतिहास 
में इसके पहले कभी नही हुम्ला है । समाजवादी समुदाय के अन्य देशो--बुला।रिया, 
हगरी, बिंगतताम, जमेन जनवादोी गशतन्त्र, क्यूबा, लाथोस, मगीलिया, पौलेण्ड, 
रूमानिया और चेकोस्लोवाकिया के साथ हमारे सम्बन्ध इसी भावना के रूप ग्रहण 
कर रहे है। 

हमारे बीच सामाजिक और आथिक विदास के सभी प्रभुख पक्षों पर और 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलो मे विचारों की एक मूलभूत एकता स्थापित हो चुकी है । यह 
हमारी भ्रातृत्ववूरण कम्युनिस्ट पाटियो के वीच निरन्तर सहयोग और हमारी सामाजिक 
उपलब्धियों का परिणाम है। 

पिछले कुछ वर्ष कुछ समाजवादी राज्यो के राष्ट्र अर्थ॑तन्‍्त्र के सर्वाधिक 
अनुकूल वर्य नही रहे हैं। फिर भी पिछले दस वर्षों मे पारस्परिक ग्राथिक सहायता 
परिपद्‌ (सी एम ई ए ) के देशो मे आथिक विकास वी दरे विकप्तित पूंजीवादी 
देशो की ग्रपेक्षा दुनी रही हैं। सी. एम ई ए के सदस्य देश, निरन्तर विश्व के 
सर्वाधिक गतिशील विकास वाले देश बने रहे है । 

लियोनिद ब्रे कनेव ने भागे कहा, हमारे सहयोग वी प्रक्रिया मे जो समस्याएँ 
उत्पन्न होती हैं उन्हे सयुक्त रूप से सुलक्मा लिया जाता है ग्यौर हम मिलजुत कर 
प्रत्येक बिरादराना देश के हितो को सामान्य ह्विंत के साथ समान्‍्वित करने के सदस 
सही तरीकों की खोज करते हैँ। ग्रन्य वातो के अलावा यह चोज सी एम ई ए 
देशों द्वारा एक-दूसरे प्रो सप्लाई बिए जाने वाले तेत, गैस और धमन्‍्य स्वावस्वफ तवा 
विनिभित मालो की बीमते कम करते पर भी लागू होती है । 
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एसे विशेष अवसर भी आते है जब मित्रों को अत्यावश्यक सहायता की 
जरूरत पडती है । यही वियतनाम के मासले मे हुआ था जो 979 में परीक्षिग के 
ब्वेर श्राक्रमण का शिकार हो गया था | सोवियत सघ तथा समाजवादी समुदाय के 
अन्य देशो ने उसे तत्काल जहाजो से खाद्य सामग्रियो, दवाझ, भवन निर्माण सामग्री 
प्लौर हथियार भेजे। यह कसम्पूचिया के मामले मे भी हुआ जो पीकिग्रपरस्त पोल 
पोत गिरोह द्वारा तबाह कर दिया गया । 

लियोविद ब्रे कनेव ने कहा कि समाजवादी अन्‍्तर्राप्ट्रीयवावाद व्यवहार 
मे यही है । सोवियत जन इस व्यवहार को समभते और उसे अपनी स्वीकृति 
दत्त है । 

हम पश्चिम के साथ भी व्यापारिक व ग्राथिक सम्बन्ध बढाने के पक्ष में है 
यह हम कह सकते है कि एक ऐसा कारक है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे स्थिरता 
लाता है लेकिन यहाँ हम अन्य बातों के अलाबा, पूंजीवादी राज्यों की नीति का 
लेखा-नोखा लेने के लिए वाघ्य हैं । वे बहुधा हमारे साथ अपने झ्ाथिक सम्बन्धो को 
हमारे ऊपर राजनीतिक दवाव डालने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की 
कोशिश करते हैं । क्या विभिन्न ममाजवादी देशो के साथ व्यापार में तरह-तरह के 
भेदमूलक प्रतिबन्ध और वन्दिशें लगाने से यही स्पप्ट नहीं होता ? 

पौलेण्ड की घटनापो की चर्चा करते हुए लियोनिद ब्रे कनेव ने कहा कि जहाँ 
कही भी साम्राज्यवादी भीतरघाती कार्यंबाइयो का, ग्रह नीति मे गलतियों और 
गलत प्राकलनो के साथ मिलान हो जाता है, वही ऐसी परिह्थितियाँ पंदा हो जाती 
हैं जो ममाजवाद के प्रति शत्रुतापूर्णा तत्त्वों को उभारने का भौका देती है। विरादराना 
पौलंण्ड में यही हुप्रा है, जहाँ समाजवादी राज्य के स्तम्भ खतरे में पड गए है । 
पोलिश कम्युनिस्ट, पौल॑ण्ड की मेहनतकश जनता अपने दोस्तो ग्रौर मित्र देशों पर 
दृढतापूर्वक भरोसा कर सकती है । 

एल आई ब्रेभनेव ने जोर देकर कहा, हम विरादराना पौल॑ण्ड को, समाज- 
वादों पौल॑ण्ड को उसकी सकट की घडी में श्रकेला नहीं छोडेंगे, हम उसके समर्थन 
में खडे होंगे । 

पिछली कांग्रेस ने समाजवादी देशों के सह-मिलन की प्रक्रिया को लक्षित 
किया था । यह श्रक्रिया जारी है लेकिन यह समाजवादी देशों की खास राष्ट्रीय 
विशेषता या उनकी ऐतिहामिक विश्विष्टताओ को मिटाती नहीं है। समाजवादी 
जीवन पद्धति की स्थापना के नाना मार्यों और विधियों के लिए इनके सामाजिक 
जीवन झौर झ्ाथिक संगठन के विविध रूपो से उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानना 
चाहिए । 

वक्ता महोदय ने ग्रागे कहा कि चीन का विशेष रूप से उल्लेख क्या जाना 
चाहिए | पीजिग की विदेश नीति में विसी वेहतर परिवर्तन की बात करने 
का भी कोई आवार नही है । पहले की भांति ही यह अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को 
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विगाडने की झोर उन्मुख है और साम्राज्यवादी शक्तियों की नीति के साथ मेल 
खाती है 

चीन के साथ अपने सेनिक और राजनेतिक सम्बन्ध बढ़ाने की अमेरिका, 
जापान थौर कई नाटो देशो को तत्परता का सीघा कारण यही है कि वे सोवियत 
सघ झ्औौर समाजवादी समुदाय के विरुद्ध उसकी शत्र्‌ ता को स्वय अपने साम्राज्यवादी 
हितो के लिए इस्तेमाल करना चाहते है । 

अगर सोवियत-चीनी सम्बन्ध अभी भी जडीभूत बने हुए हैं तो उसका हमारी 
स्थिति से कुछ भी लेना-देना नही है । स्रोवियत सथ ने न तो चीनी लोक जनतत्त 
के साथ कभी टकराव चाहा है श्ौर न झ्रव चाहता है | हम उसी दिशा पर चल 
रहे है जिसका निर्धारणण सो स क पा की 42वीं काग्रेसों में किया गया था, और 
उस देश के साथ अपने सम्बन्धो को अच्छे पडोस्रीपन पर आ्राधारित रखना चाहते 
हैं । चीन के साथ सम्बन्धो को सामान्य बनाने के लिए अपने प्रस्तावों पर हम अभी 
भी कायम हैं और चीनी जनता के प्रति हमारी मित़ता और झ्रादर की भावना में 
कोई परिवर्तन नही है । 
सोवियत सघ और नवस्वतन्त्र देश 

फलयोनिद ब्रे भनेव ने वहा है कि समीक्षाधीन अवधि मे पार्दी के अन्तर्राष्ट्रीय 
कार्यकलाप के महत्त्वपूर्ण परिणामों में हम इस वात का उल्लेख कर सकते है कि 
ओऔपनिवेशिक उत्पोडन से मुक्त हो चुके देशो के साथ हेमारा सहयोग स्पप्ट रूप से 
विस्तुत हुआ्ना है। अपनी मुक्ति के वाद उनमे से कुछ देश क्रान्तिकारी जनवादी मार्ग 
का अनुसारण कर रहे है ग्रौर कुछ मे पूजीवादी सम्वन्धों ने जड़े जमा ली हैं । उनमे 
से कुछ सच्ची स्वतन्त्र नीति पर चल रहे है जवकि दूसरे आज माम़राज्यवाद की 
नीति से नेतृत्व ले रहे हैं । 

लियोनिद ब्रे कनेव ने कहा, समाजवाद की दिद्या म उन्मुख देशो की, भर्थात्‌ 
ऐसे देशों वी सख्या बढी है जिन्होंने समाजवादी विकास का मार्य अपनाया है । 
निश्चित ही प्रगतिशील मार्ग पर अलग्र-ग्रलग देशों का विकास एक जैसा नहीं है 
और कठिन परिस्थितियों के अन्तगंत हो रहा है, किर भी उनकी मुरुय नीतियाँ 
समान है । इनमे साम्राज्यवादी इजारेदारों की स्थितियों का, स्थामीय बडे पू"जी- 
पत्तियों और सामन्‍्ती तत्त्वों का ब्रमण उन्मूलन भर विदेश पू'जी पर बन्दिशें, आदि 
शामिल है । इनमे जनता के राज्य द्वारा प्र्थतन्त्र म प्रमुप स्थान प्राप्त करने का 
प्रयास शोर उत्पादक्ष शक्तियों के योजनावद विकास का रास्ता अपनाना तथा 
ग्रामीण क्षेत्रों म सहफारिता झान्दोलन को बढावा देना शामिल है। इन नीतियो में 
समाज में मेहततकश ग्रवाम की भूमिका को बढाना श्रौर राज्य के तन्‍त्र को जनता 
के प्रति वफादार राष्ट्रीय कमिदलों से क्रमश प्रवलित बनाना शांसिल है । साथ 
दही इसमे साम्राज्यवाद-विरोधी विदेश नीति भी घामिल है। इन देशों में मेहनतक्श 
जनता के व्यापक ग्रवाम के हितो को अभिव्यक्त करने बाली प्रान्तिक्ारी पाटिया 
मजबूत हो रहो हैं । 


सोवियत विदेश नीति की रचना, प्रशासन एवं कार्यान्विति 327 


समीक्षाधीन ग्रवधि मे सोवियत सघ ने अग्रोला, इथोषिया, मोजाम्बिक, 
अफगानिस्तान और यमन लोक जनवादी जनतन्त्र के साथ मित्रता और सहयोग की 
सन्धियाँ सम्पन्न की है । हाल ही में हमने सीरिया के साथ भी मेत्री व सहयोग की 
सन्धि पर हस्ताक्षर किए है । 
नवस्वतन्त्र देशो के साथ हमारे व्यापक परस्पर लाभदायक आधिक, वैज्ञानिक 
और प्राबंधिक सहयोग के सम्बन्ध कायम हैं। उनके साथ हमारे सम्बन्धों में मुख्य 
जोर इस बात पर होता है कि उन देशो में किसी न जिसी प्रकार के प्तोवियत 
सहयोग से बडी परियोजनाओं का निर्माण हो । हाल के वर्षों में ऐसी ग्रनेक विशाल 
परियोजनाएं पूरी हुई हैं श्रौर यहाँ तक कि कुछ तो सम्बद्ध देश के अ्र॑तन्त्र के लिए 
अति महत्वपूर्ण हैं। 
अन्य विरादराना समाजवादी देशों के साथ हम नवस्वतस्न देशो की रक्षा 
क्षमता को भी सुदृढ़ बनाने मे, यदि वे इसका अनुरोध करते है तो, सहायता करते 
हैं । उदाहरण के लिए अगोला झोर इथोषिया के मामले में यही हुआ था। इन 
देशो मे घरेलू प्रतिक्रान्ति को उभार कर या बाहरी आाक़मण द्वारा जनता की क्रान्तियो 
को नप्ट करने की कोशिशें की गई थी। 
लियोनिद ब्रेभनेव ने कहा, हम क्रान्ति के निर्यात के विरुद्ध हैं, लेकिन हम 
प्रतिक्रान्ति के निर्यात से भी सहमत नही हो सकते | 
साम्राज्यवाद ने झफगान क्रान्ति के त्रिदद्ध एक वास्तविक, अ्रधोषित युद्ध 
छिड दिया । इसने हमारे दशिणी सीमान्त पर एक प्रत्यक्ष खतरा भी उत्पन्न कर 
दिया । इन हालात में हम वह संनिक सहायता देने के लिए बाध्य हो गए जो उस 
मैश्रीपूर्णा देश ने हमसे माँगी थी । 
लियोनिद ब्रे कनेद ने बहा, अ्रफगानिश्तान के शजुप्रो की योडनाएँ विफल 
हो गई हैं। जहाँ तक सावियत सघ के संनिक दइस्ते की उपस्थिति का सवाल है हम 
अफगान सरकार की सहमति से उसे वापस बुलाने के लिए तंयार होगे। लेकिन 
इसके पहले कि यह किया जाए, प्रफगानिस्तान मे प्रतिक्रान्तिकारी गिरोहो वी घुसपैठ 
पूरी तरह बन्द हो जानी चाहिए । यह बात अफया निश्ताव ग्रोर उसके पडोसियों के 
बीच करारों मे सुनिश्चित होनी चाहिए । इसके लिए भरोसेमनद गारण्दियों की 
जरूरत है कि कोई दखलन्दाजी नहीं की जाएगी। यही सोवियत सध की बुनियादी 
स्थिति है ग्रोर हम इस पर मजबूती से डटे हुए हैं ॥ 
ईरान की क्रान्ति अन्तर्राप्ट्रीय मच पर घटित हाल के वर्षों की प्रमुख घटना 
है । उसका एक विशेष स्वरूप है। ईरान वी जनता स्वतस्त्ता ओर समृद्धि वा 
स्वय प्रपना रास्ता तलाश कर रही है | हम हृदव से उसकी सफलता की वामना 
करते हैं और उस देय के साथ समानता और निश्चित ही परारस्परिकता के आधार 
पर अच्छे सम्बन्धों का विक्रास करने के लिए तंयार हैं । 
हाल के वर्षा मे पूर्व के कुछ देछो मे इस्लामी नारोवों सक्रियता के साथ 
प्रोत्लाहित किया जा रहा है। हम कम्युनिस्ट लोग इस्लाम था क्सी भी अन्य धर्म के 
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अनुनायियो के धामिक विश्वासों का पूरा ग्रादर करते है। मुख्य वात यह है कि 
विभिन्न नारो को उद्घोषित करने वाली श्क्तियाँ किन उद्देश्यों का अनुसरण करती 
हैं। इस्लाम का परचम मुक्ति सघर्ष की झ्रोर ले जा सकता है। इतिहास ने, बहुत 
हाल के इतिहास ने भी वह प्रमाश्यित कर दिया है, लेकिन यह इस वात को भी 
दिवाता है कि प्रतिक्रिया भी प्रतिक्रान्तिक़ारी बगावते भडकाने के लिए इस्लामी 
नारो को इस्तेमाल करने की दुरभिम्तन्धि करती है। अन्तत सारी बात किसी 
आन्दोलन की वास्तविक अन्तर्वस्तु पर निर्भर करती है । 

नवस्वतन्त्र देशों के साथ सोवियत सध के सम्बन्धी में, एक बड़ा स्थान, 
निस्सन्‍्देह भारत के साथ हमारे सहयोग को दिया गया है | हम प्रस्तर्राष्ट्रीय मामलो 
में उस विशाल देश्न के द्वारा अदा की जाने वाली बढती हुई भूमिका का स्वागत करते 
हैं । उमके साथ हमारे सम्पक लगातार विस्तृत हो रहे है) हमारे दोनो देशो में 
सोवियत-भारत मित्रता एक लोकप्रिय परम्परा बन चुकी है जिसकी जडें गहरी है । 

हम इण्डोनेशिया और वही नही, वस्तुत एशियान के किसी भी सदस्य देश 
के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग के सम्बन्धों की स्थापना में कोई बाघा नही देखते । 

अफ्रीका, कैरीवियन और प्रशान्त महासागरीय द्वीपपुञ्ज में पिछले पाँच वर्षो 
में दस नए राज्यो ने स्वतन्त्रता हासिल की है। उन्हे सोवियत सघ ने ततल्ताल 
मान्यता प्रदान की । जिम्बाब्वे गशतन्त्र का जन्म, नामीविया में श्रौर ग्रब दक्षिणी 
अफ्रीका गणराज्य से भी मुक्ति सबये का निरन्तर तेज होते जाना इस बात वा 
ज्वलन्त प्रमाण है कि 'क्लासिक! उपनिवेशवादियों और नस्लवादियों का शासन प्रपने 
खात्मे के नजदीक झा रहा है । 

एल आई ब्रेभनेव ने ईरान-ईराक युद्ध को दोनों देशो के हितों को इप्टि 
से एकदम निरथ्थंक बताया । साथ ही, उन्होने कहा कि यह साम्राज्यवाद के लिए जो 
उस क्षेत्र में अपनी स्थिति को किसी भी प्रकार फिर से कायम करने के लिए ब्यग्र 
और उत्सुक है, बहुत फायदेमन्द सिद्ध हो रहा है। सोवियत सघ निश्चित ही चाहता 
है कि यह अ्रातृधाती युद्ध जल्दी खत्म हो । 

कंम्प डेविड नीति की अफलता को नोट करते हुए एल. ध्ाई प्र भनेव ने 
घोषित किया कि मध्यपूर्व की समस्या का समाघान ह्सिल करने के क्षेत्र मे मामले 
को ग्रागे बढाने का यही उचित समय है | समय प्रा गया है क्वि एक सर्व-स्वीमृत, 
न्यायोदित ग्रौर ययार्थपरक समाधान की ईमानदारी के साथ और सामूहिक रूपसे 
फ़िर से तलाश शुरू को जाए उदाहरण के लिए वर्तमान परिस्थितियों में यह 
विशे० रूप से प्रायोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के ढचे के अन्तर्गत रिया जा 
समता है। 

सोवियत सब ऐसे कार्य मे रचनात्मक भावना तथा स्वेच्छा के साथ भाग 
लेने के लिए तंयार है। एल प्राई ब्रेभनेव ने कहा कि हम ग्रन्य सम्बद्ध प्षो-- 
अरबों (जिनमे निश्चय ही फिलिस्तीनी मुक्ति सगठन भी श'मिल्र होगा) और 
इजरायल के साथ संयुक्त रूप से ऐसा करने के शिए लंयार हैं। हम प्रमेरिका के 
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साथ मिलकर ऐसे समाधान की तलाश करने के लिए तंयार है | हम यूरोपीय देशो 
के साथ और उन सबके साथ इस सिलसिले में मध्यपूर्व में स्यायोचित और टिकाऊ 
शाग्ति हासिल करने की सच्ची भावना दशा हैं, सहयोग करने के लिए तैयार हैं । 

स्पप्ट ही समुक्त राष्ट्रसघ इन सभी में अपनी उपयोगी भूमिका जारी रख 
सकता है । 

गुट-निरपेक्ष भ्रान्दोलन जो इस वर्ष अपनी बीसवी जबन्ती मताएगा अस्त 
रॉष्ट्रीय सम्वन्धो में एक महत्त्वपूर्ण कारक रहा है और वना एआ है । सो स क पा 
वी केन्द्रीय समिति के महासचिव ने जोर देकर कहा कि इसकी शक्ति साम्राज्यवाद 
और उपनिवेशवाद के विरुद्ध, युद्ध भौर भ्राक्रमण के विरुद्ध निर्देशित इसकी नीतियो 
में निहित है । हमे विश्वास है कि विश्व राजनीति में इसकी मूमिका की श्रौर अधिक 
बृद्धि की कुज्जी इन थुनियादी सिद्धान्तो के प्रति इसकी निष्ठा ही है और हम इसकी 
भूमिका में इस छृद्धि का स्वाग्रत करेंगे। 

प्राठवे दशक के मध्य में मूतपूर्व औपनिवेशिक देशो ने एक नई भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
ग्राथिक व्यवल्‍्या का सवाल उठाया था | समता की नीति पर चलते हुए जनवादी 
झाधार पर अत्तर्राष्ट्रीय आधिक सम्बन्धो का पुनर्तिर्माण इतिहास के दृष्टिकोण से 
स्वभाविक है। इस मामले में बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जाता 
चाहिए और निश्चित ही, इस समस्या को जेसा कि कभी-कभी किया जाता है, 
समृद्ध उतर झ्ौर 'विर्धन दक्षिण” के बीच केवल प्रन्तर करने तक विकृत नही कर 
देना चाहिए । हम न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रीय आधिक सम्वन्धो की स्थापना में योगदान 
करने को तैयार हैं और सवभुच योगदान कर भी रहे हैं । 

बिसी को इस बात मे सन्देह नही होना चाहिए कि सो स के पा सोवियत 
संघ तथा नव-स्वतन्त्र देशो के वीच सहयोग को बढावा देने श्रौर विश्व समाजवाद 
तथा राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के बीच एके को मजबूत बनाने की नीति पर बलना 
झ्रविचल रूप से जारी रखेगी। 
विश्व की युद्ध के खतरे से मुक्त करना 

पू'जीवादी देशों के साथ सोवियत सघ के सम्बन्धो का विश्लेषण करते हुए 
लियोनिद ब्रे कनेब ने बहा सकी ओर स्वायंपूर्स उद्देश्यों के लिए दुस्साहसिक्ता 
और मानवता के अत्यावश्यक हितों को दांव पर लगाने की तत्परता---ये तत्त्व 
अधिर ब्राक्रामक साम्राज्यवादी गुटो की नीति मे विशेष रूप से खुले तौर पर सामने 
आए हैं । राष्ट्र के प्रधिकारों भ्रौर आर्काक्षाओं के लिए ग्रसीम घृणा के साथ वे 
अवाम से मुक्ति सधर्य को 'ग्रातकवाद' के रूप मे चित्रित करने की कोशिश कर रहे 
हैं। सच कहा जाएं तो वे वह हासिल करना चाहते हैं जो हासिल ही नही जिया जा 
मकता-अर्थात्‌ यह कि वे विश्व के श्रगतिशील रद्ोोवदल के रास्ते में दीवार खडी 
करना और एक बार फ़िर जनगण के भाग्यविधाता वन जाना चाहते हैं । 

साम्राज्यवादी क्षेत्र दूसरे राज्यों और जनगरणा कें बारे में भ्रभुत्व भोर 
जवरिया दबाव डालने के इष्टिकोस से सोवते है । 
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इजारेदारियो को दूसरे देशो के तेल, यूरेनियम और गझलौह धातुप्रों को 
जरूरत है--भऔर तव तुरन्त ही मध्यपूर्व, अफ्रीका और हिन्द मह सागर सयुक्तराज्य 
अमेरिका के 'मुर्य हितो' के क्षेत्र धोषित कर दिए जाते हैं। अमेरिकी सेनिक तस् 
सरगर्मी के साथ इन छ्षेत्रो मे पँठता जा रहा है और वहाँ लम्बे ग्र्से तक के लिए 
इतमीनान से दिक जाना चाहता है | हिन्द महासागर में डिपागो मासिया, ग्रोमान, 
क्रेनिया, सोमालिया, मिख््नर--इसके बाद अब वे और कहाँ अपने पर जमाना 
चाहते हैं २ 
इसे उचित ठहराने के उद्देश्य से मध्यपूर्दव की तेल सम्पदा बा तेल परिवहन 
मार्यो के लिए सोवियत खतरे” की भूठी कहानी फँलाई जा रही है ! यह जानवुक 
कर गढ़ी गई एक नकती कपोल-कल्पना है, वयोकि <सके रचयरितागणा प्रच्छी तरह 
जानते है कि सोवियत सघ न तो मध्यपूर्व की तेल सम्पदा को झौर न ही तेल- 
परिवहन मार्गों को हडपने का कोई इरादा रखता है। इस विषय मे, ऐसा सोचना 
निरर्थक है कि पश्चिम के तेल हितो को “रक्षा' उस क्षेत्र कों वारूद का ढेर बना 
कर की जा सकती है । 
नही, फारस की खाडी तथा इसके निकटवर्ती स्थानों में शान्ति को सुनिश्चित 
बनाना वास्तव में कंस सम्भव है, इस सम्बन्ध में हमारे विचार विल्कुल भिन हैं। 
बहाँ पर नित नए नौ-सेनिक तथा वायु सेना निर्माणो, फोजी टुकडियो तथा शस्व्रास्‍्त्रो 
के एकत्र किए जाने के बदले एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता सम्पन्न करके हम इस क्षेत्र 
में खतरे को समाप्त करने का प्रस्ताव करते हैं। सभी पश्नों के न्‍्यायोचित हितों को 
ध्यान में रखते हुए सयुक्त प्रयत्नों द्वारा इस क्षेत्र में स्थायित्व तथा शान्ति की 
परिस्थिति वा निर्माण सम्भव है। इस क्षेत्र के राज्यो के सम्प्रभु प्रधिकारों तथा 
जहाजरानी ह्लौर इस क्षेत्र को ससार के शेप भाग से जोडने वाले प्रन्य मार्गों की 
सुरक्षा बी गारण्टी देना सम्भव है । सोवियत सघ द्वारा हाल मे प्रस्तुत किए गए 
प्रस्तावों का यही सारतत्त्व है! 
इस पहल को ससार मे, विशेष रूप से फारस की खाडी के प्रनेझ राज्यों का 
व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है । 
शूल आई ब्रेकनेव ने कहा कि अमेरिका के साथ अपने सम्बन्धों के मामले 
में हम इन सारे वर्षो के दौरान पहले की भांति सिद्धान्तनिष्ठ और रचनात्मक नीजि 
पर चलते रहे हैं | यह दु स की वात है कि वाशिग्टन के पिद्धते प्रशासन ने सम्दन्धो 
को विकृस्तित बनाने या पारस्परिक सदुभावना की जगह किन्‍्हों ब्रन्य बातो पर दाँव 
लगाया था । 
दुर्भाग्य से द्वाइट हाउस मे नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी वाशिंगटन से स्पष्ट 
रूप से युद्धश्रिय नारे झलोर वक्तव्य घोषित किए जा रहे हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है, 
कि हमारे देशों के बीच सम्बन्धों के वातावरण को विधाक्त बनाने के लिए खासतौर 
पर तंयार किए गए हैं । 
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लेकिन हम यह श्राश्ा करता चाहेगे कि जो लोग आज अमेरिका की नीतियाँ 
निर्धारित कर रहे है, वे तथ्यों को प्रधिक यथार्थपरकता के साथ देस सकगे। 
सोवियत सघ तथा अमेरिका के दीच, बारसा सन्धि और नाटो के बीच विद्यमान 
सैनिक और रणानीति सन्तुलन वस्तुपरक रूप से विश्व शान्ति का एक रक्षक प्रहरी 
है । हमने दूसरे पक्ष पर न तो कभी सैनिक श्रेष्ठवा हासिल करने की कोशिश की है 
झौर न करते है । एल आई ब्रेभनेव ने कहा, यह हमारी नीति नही है लेकिन हम 
किसी को अपने मुकावले मे इस श्रेप्ठता का निर्माण भी नहीं करने देंगे। ऐसी 
कोशिशें और हमसे शक्ति की स्थिति से बात करना एकदम फिजूल है । 
एल आई ब्रे भवतेव ने पश्चिमी देशो से 'सोवियत खतरे' के जीर्ण-शीर्ण होने 
को गम्भीर राजनोति की परिधि से निकाल फेंकने का आग्रह किया । चाहे हम यूरोप 
भे सामरिक नाभिवीथ अस्त्रो को, दोनो ही मामलो को दोनो पक्षो को एक-दूसरे के 
मुकाबले ह्रधिकतम समता हासिल है ! 
अमेरिका के लिए भी उसी तरह युद्ध का खतरा मोजूद है जिस तरह कि 
विश्व के अन्य सभी देशो के लिए, लेकिन यह खतरा सोवियत सघ से नहीं उत्पन्न 
होता और न ही किसी काल्पनिक सोवियत सेनिक श्रेष्ठता से उत्पन होता है, वल्कि 
यह हथियारों की उस होड और तनाव से उत्पन्न होता है जो विश्व में ब्रभी भी 
कायम है | हम किसी काल्पनिक नदी, बल्कि इस सच्चे खतरे का ग्रमेरिका के साथ, 
यूरोपीय देशो के साथ झ्लौर विश्व के सभी देशो के साथ हाथ में हाथ मिलाकर 
मुकाबला करने के लिए तैयार है। 
एल प्राई ब्रेभनेव ने झगे कहां कि हम इस सम्बन्ध से सम्वाद करने के 
लिए त॑यार हैं । 
एल आई बे भनेव ने सोवियत सघ और श्रनेक पश्चिमी देशो, फ्राँस, जर्मन 
मघ गणराज्य, इटली, ब्रिटेन, जापान आदि के साथ विकसित होते सम्बन्धों के 
चरित्र की विशेष रूप से चर्चा की । 
लियोनिद ब्रे भनेव ने आगे कहा कि यूरोपीय मामलो की चर्चा करते हुए 
हमें यूरोप की शान्ति के लिए उत्पन्न हो गए नए और गम्भीर खतरे को उपेक्षा नदी 
करनी चाहिए । यह सबसे पहले पश्चिमी यूरोप मे नए अमेरिकी अक्षेप्यास्त रखने 
के नाटो के निर्णय में सम्बन्धित है । यह निर्णय किसी काल्पनिक सोवियत चुनौती 
ऊकँ जवाब” म॑ नही है भोर न ही यह शस्त्रायारों का कोई सामान्य झ्लाधुनिकौकरण 
है, जमा कि प्रश्चिम हमे विश्दास दिलाना चाहेगा | यह यूरोप के विद्यमान सेलिक 
सम्तुलन को नाटो के पक्ष में भुकाने के सुस्पप्ट इरादे का सूचक है । 
वक्ता महोदय ने योर देकर कहां कि विश्व घटनाक्रम में म॑क्सिको, ब्राजील, 
अर्जेण्डाइना, वेनेजुएला और पेरू झादि लेटिन झमेरिकी देशो की भूमिका बहुत बढ 
गई है । हमे यह लक्षित करते हुए खुशी हो रही है कि लेटिन ग्ममेरिकी देशों वे 
साथ साविय्त सथ के परस्थर लाभदायक सम्बन्ध विस्तृत हुए हैं ग्रोर हम उनमें 
और प्रधिक वि तार करते रहने के लिए तैयार हैं । 
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एल. आई. ब्रे भमेव ने हथियारो की होड के विरुद्ध छ्तापूर्वक ग्रावाज 
बुलन्द की । उन्होने कहा कि इस होड को कोई भी नया चरण भ्रन्तर्राप्ट्रीय स्थायित्व 
को थिन्न-भिन्न कर देगा और एक नए युद्ध का खतरा बहुत अधिक बढा देगा । 

एल. प्राई ब्रेभनेव ने पेटागन द्वारा पश्चिमी यूरोप में न्यूट्रान हथियारों को 
रखने की कोशिशो की चर्चा करते हुए घोषित किया ग्रपनी ओर से सोविवत नध 
इस बात की पुन पुष्टि करता है कि यदि ये हथियार किसी दूसरे देश में प्रकट न 
हो तो सोवियत त्घ उनका निर्माण कभी झारम्भ नही करेगा भौर इन हथियारों 
पर सदा स्वंदा के लिए प्रतिवन्‍्ध लगाने का समझौता सम्पन्न करने के लिए 
तैयार है। 

एल. झ्ाई. ब्र कनेव ने जोर देकर कहा कि हमारी पार्टी के लिए, हमारी 
जनता के लिए और वस्तुत विश्व के समस्त जनंगरा के लिए अन्तरोप्ट्रीय पैमाने 
पर शाल्ति को रक्षा करने से अधिक महत्त्वपूर्ण कोई कार्य नहीं ।" 

सोवियत विदेश नोति के वर्तमान मोड़ अन्तर्राष्ट्रीय परिम्थितियो के परिणाम 
हैं । इन परिस्थितियों की मुल्य बातें हं-प्रमेरिका की हिन्द चीन के देशो से वापसी, 
दक्षिणा-पूर्व एशिया में युद्ध के ततावपूर्ण क्षेत्रों वी समाप्ति, इस क्षेत्र में झ्वास्तिपूर्ण 
स्थिति का स्वामित्व, भ्ररब-इजरायल, विवाद, नवोदित राज्यो वी स्वतन्त्रता और 
सम्प्रमुता की रक्षा, द्वितीय विश्व-बुद्ध के परिणामस्वरूप यूरोप में आए परिवर्दतो 
की प्नन्तिम रूप से मान्यता, यूरोप भहाद्वीप में तनाव-शेथिल्थ और शान्तिपूर्णा 
सहयोग की दिशा में प्रगति, अणु हथियारो के नियन्त्रण सम्बन्धी प्रनेक समभौते, 
सोबियत सघ और पश्चिमी राज्यो के सम्वन्धों मे क्रान्तिकारी प्रगति झादि । 


4>फ्लाबीग--0 


अन्तर्राष्ट्रीय राजजीलि और चिदेश जीलि 
के कुछ पहलुओं पर सोचियल दृष्टिकोण 








अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति महाशक्तियो के इप्टिकोश से निरन्तर प्रभावित होती 
रहती है । यहाँ हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति के कुछ महत्त्वपूर्ण 
पहनुम्रो पर सोवियत सघ का प्रधिदृत इष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले निम्न लेख 
उद्घृत कर रहे है-- 
(४) गुढ-निरपेक्ष ग्रान्दोलन-- अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो का मुख्य उपादान 
(एन. सिमोनिया ) 
(9) ग्रुट-निरपेक्ष भ्रानदोलन--शान्ति और भ्रगति के संघर्य में स्थाभाविक 
मित्र (वी शेलेपिन) 
(८) प्रन्तर्राष्ट्रीय तदाव तथा विकास्मान देश सोवियत इष्टिकोण 
(के ब्वूत्तेन्तूस) 
(0) मध्य पूर्व समस्या के सिपटारे के बारे भे सोवियत सघ के प्रस्ताव 
(£) सोवियत नीति की अविचलता (निकोलाई आवोतोब ) 
(+) नवोदित राज्यो मित्र और शत्रु (वसेवोलोद ओवबिल्लिकोव) 


(4) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन - अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों का मुख्य उपादान 
“एन सिमोनिया (फरवरी, 4983) 

इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि ग्रुट-निरपेक्ष आन्दोलन 
ध्राज के जन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो का एक मुख्य उपादान वन चुवा है । गुट-निरपेक्ष देशो 
में इस समय सयुक्त राष्ट्र के लगभग एक-तिहाई सदस्य सम्मिलित हैं तथा इनके 
गमथ्थन के बिना सयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कोई भो महत्त्वपूर्ण निर्णय मही किया 
जा सकता । 

विश्व में दर्जनों नवोदित स्वाधीन राज्यो के प्रादुर्भाव के फ्लस्वरूप सातवें 
दशव के भारम्भ म इस प्रान्दोतन को शुरूआत होने के बाद से गुट निरपेक्ष भान्दोलन 


334 विदेश नीतियाँ 


में सम्मिलित देशो ने सम्मिलित प्रयासों से अपनी स्वतन्तता और स्वाधीनता की 
रक्षा करने तथा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नस्लवाद के विरुद्ध, शान्ति 
और अ्स्तर्राप्ट्रीय सुरक्षा को सुर बनाने के लिए सघप में योग देने के श्रपने दृढ 
सकतप को प्रदर्शित जिया है । 
आठवाँ दशक इस आन्दोलन मे गुणात्मक परिवर्तनों की अवधि सिद्ध हुआ । 
प्रथमत इन्ही वर्षों मे यह अपनी सरचना की इप्टि से एक वास्तविक भू-मण्डलब्यापी 
आन्दोलन बना, जबकि लुसाका (सितम्बर, 970) में गुट-निरपेक्ष देशों के 
राज्याध्यक्षो और शासनाव्यक्षो के तृतीय सम्मेलन में 54 देशो के प्रत्तिनिधियों और 
नौ प्रेक्षको ने भाग लिया था, तब हवाना (सितम्बर, 979) में छठे सम्मेलन में 
इस आम्दोलन के सहभागियों की सरया वढ कर 94 हो गई | इस सम्मेलन में 
20 देशो, अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सगठनो के प्रतिनिधियों ने भी प्रेक्षकों के रूप 
में तथा 8 देशो और सगठनों के प्रतिनिधियों ने अतिथियो के रूप भे भाग लिया 
था । इस ग्यान्दोलन में लगभग सभी महाद्वीप सम्मिलित है । 
द्वितीयत , गुट-तिरपेक्ष श्रान्दोलन की साम्राज्यवाद-विरोधी प्रद्त्ति अधिक 
स्पष्ट हो गई है। चौथे सम्मेलन (अ्रल्जीयस, !973) मे शुरू करके यह प्रान्दोलन 
आर्थिक क्षेत्र में साज्राज्यवाद विरोधी संघर्ष पर जोर दे रहा है प्रौर इसने एक 
'नई विश्व आ्रार्थिक व्यवस्था' की स्थापना के बारे में सघप का वर्यक्रेम तैयार कर 
लिया है । इस कार्यक्रम के भ्रन्तर्गत जो माँगे पेश की यई हैं वे मुस्यतया विकासमान 
देशो द्वारा उन विकसित पूजीवादी देशो के प्रति सम्बोधित हैं जो अपने बैदेशिक 
आरधिक सम्वन्धो मे नव-उपनिवेशवादी तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं । 
तृतीयव , आन्दोलन वी सगठनात्मक सरचना में सुधार है। पहले केवल 
सम्मेलनों के दौरान झौर सम्मेलनो की तैयारी की ग्रवधियों के दौरान ही यह एक 
सगठित शक्ति के रूप में काम करता था । भ्राठवे दशक में आन्दोलन के सदस्य देशो 
बी गतिविधि, जिससे संयुक्त राष्ट्र सम्बन्धी गतिविधि भी सम्मिलित है, के समन्‍्वयन 
के लिए एक समन्वय ब्यूरो स्थापित किया गया, जिसका मुख्यातय सयुक्त राष्ट्र मे 
ही स्थित है । 
इस आन्दोलन के विकास का और साथ ही इसके गम्भीर परीक्षण का एक 
महत्त्वपूर्ण सार्गचिक्त था 979 का हवाना सम्मेलन । इस सम्मेलन में इस आन्दोलन 
ने अपने मुख्य सिद्धान्तों की पुन पुष्टि की तथा अपनी साम्राज्यवाद-बिरोधी 
झुकान को काफी गहरा और सघन बना लिया । इस सम्मेलन द्वारा स्वीहत प्रन्तिम 
दस्तावेज के राजनीतिक अनुभाग म जोर दिया गया है कि ग्रुट-निरपेक्ष नीति के 
मूल सिद्धान्तों और मुरय चरित्र के अनुप्तार इसका सारतत्त्व है साम्राज्यवाद, 
उपनिवेशबाद, नव-उपनिवेशवाद, रगभेद और नस्लवाद तथा जियनबाद के विग्दध 
संघर्ष तथा तथा आक्रमग्ग, झ्राधिपत्य, प्रमुत्व, हस्तक्षेप या अधिनायक्ता के सभी रूपो के 
विदद्ध भ्रोर महाणक्तिवादी एवं गुट्वादी नीतियो के विरुद्ध सधपं । अन्तिम दस्तावेज 
के प्राविक ग्रनुभाग में बिश़ासपील देझों के अपने प्राहृतिय संसाधनों पर, विशेष 
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रूप से इनके सनन, निर्माण, मूल्य-निर्धारण और बिक्री सम्बन्धी उनके ग्नन्य 
अधिकार की पुन पुष्टि की गई घोषणा-पत्र में साम्राज्यवाद द्वारा विकासमान 
देशो के प्राकृतिक ससाधानो की निर्मम लूट की जोरदार ढंग से भत्संना की गई तथा 
इस बात को दोहराया गया ज्षि इन देशो को अपने ससाधनों पर नियन्त्रण रखते 
और इनकी हिफाजत करने का पूरा अ्रधिकार है जिसमे बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के 
उद्यमो का राष्ट्रीयकरण करने तथा उनके साथ हुए अनुवन्धो को रह करन वा 
अ्रधिकार सम्मिलित है । हु 
गुट-निरपेक्ष श्रान्दोलन की पैचमेल सरचना को भी नजरग्रन्दाज नही किया 
जा सकता जो इसके विकास के कुछ चरणो में कठिनादयों और बाधाओ्रो का कारण 
भी वन जाती है । बात यह है कि इस आन्दोलन के सदस्य देशों मे भिन्न सामाजिक, 
आधिफ और राजनीतिक प्रणालियो वाले राज्य सम्मिलित है, जिनमे समाणवादी 
जनतस्नों मे लेकर पूर्णो राजतन्त्र तक शामिल है । इस झान्दोलन के विकास का 
गतिविज्ञान ही ऐसा है कि यह जितना ही ब्यापक्र होता जाता है, उतने ही विविध 
प्रकार के सामाजिक दृष्टिकोग्यो का इसमे प्रतिनिवित्व बढ़ता जाता है। इन स्पप्ट 
कर्ठिनाइयो और विरोधाभासो का लाभ उठाकर समाम्नाज्यवादियों द्वारा इसे 
आन्दोलन की नोतियो में भीतरघात करने तथा इसके साम्नाज्यवाद-विरोधी स्वरूप 
को कम करने की भरसक कोशिशें की जा रही है । ऐसे सिद्धान्त पेश किए जाते हूँ 
जितम सोवियत सघ झौर अमेरिका से समान दूरी बनाए रसने की बात की जाती 
है, तथा इस श्रान्दोलन को एक ऐसी तृतीय शक्ति का रूप दे देने के उद्देश्य से 
विधारो का प्रधार किया जाता है जिससे सांभ्राज्यवादी श्रचार समाजवाद प्रौर 
साम्राज्यवाद दोनों का ही समान रूप से विरोधो बताने की कोशिंग करता है। 
साम्राज्यवादी और समाजवादी राज्यो को एक समान बताने की ये कोशिशें गुट- 
निरपेक्ष आन्दोलन की प्राधारभूत अ्रवधारणाश तथा इसके दस्तावेजों की भावना 
और उनके मूल स्वरूप के ही विपयीत हैं । 
वास्तवित्तता यहू है दि सच्ची साम्राज्यवाद-विरोधी शक्तियों के लिए 
'ममान दूरी बनाए रखने का तात्पर्य होगा समाजवादी समुदायों के देशों से दूर 
हट जाना और सघपं में प्रपने सहयोगियों के साथ सम्बन्धी को कमजोर बना देना 
और यह नव-उपनिवेशवाद के हितो के पूरंत अनुकूल सिद्ध होगा । जहाँ तक उन 
रूढिवादी ताकतो का प्रश्न है जो लम्बे समय से ऐसा समभती ग्रा रही हैं कि उनके 
हित प्रौर विकसित पूँजीवादी देशो के सत्ताघारी झाँचलो के द्वित समान हैं, लेक्नि जो 
यह महुमूस करती हैं कि वे अभी इन देशो का समान साभीद।र' बन सकने के लिए 
पर्याप्त माय में मजबूत नहीं हैं, उनके लिए ग्रुट-निरपेक्षता के आधार पर समान 
दुरी वावा सिद्धान्त एक सुविधापूर्ा कार्यनीति के समान है तथा उनके अपने लिख 
एफ प्रकार के 'प्रति-तन्तुलन” को हासिल करने का एक साथत है । 
“नरकारात्मरू तटस्थता वी घारणा, अर्थात्‌ हथियारों की होड़ क विस्द, 
निरम्त्रीशरण पग्रौर तताव में कमी के लिए मघ्रप के समान विश्वब्यापी महर्ुव यो 
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समस्याप्रो के समाधान में सहभागी बनने से इन्कार करने की घारखा्रों में भी यह 
'समात दुरे! वाला सिद्धान्त एक विशिष्ट रूप मे प्रतिविम्बित होता है। इसे सही 
मिद्ध करने के लिए इस झ्राशय की दलीले दी जाती हैं जैसे 'पहले विकास की जरूरत 
है श्रौर निरस्त्रीकरणस से बाद में नियटा जा सत्ता है, या 'निरस्त्रीकरस से विवास- 
मान देशो का शायद ही कोई लाभ होगा', अथवा “यह तो महाशक्तियो का मामला 
है! श्रादि। लेकिन विकास और निरस्त्रीकरण वा ग्रन्त सम्बन्ध ऐसा है कि 
निरस्त्रीकरणा के बिना विकास अपने ऐतिहासिक अर्थ को ही खो देता है । हथियारों 
की होड को खत्म किए बिना और निरस्तरीकरण के बिना विकास की कोई 
सम्भावना नही है क्योकि ताप-ताभिकीय विश्व-युद्ध होने पर विशास के परिणारों 
का लाभ उठाने के लिए कोई बाकी नहीं बचा रह संबेगा । इसलिए निरस्नी- 
करंण का समस्त मानवजाति से सम्बन्ध है, और किसी भी राष्ट्र को इसका 
अधिकार नहीं है कि वह इस ममस्या के समाधान से झ्पने आ्राप को अलग-थवग 
बनाए रखे 
भारत की भूतपूर्व प्रधान मन्‍जी श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने झपने एक वक्तव्य 
में निरस्नीकरणा भर विकास के प्नन्त सम्बन्ध पर जोर दिया था। उन्होने 
सितम्बर, 982 में सोवियत सध वी अपनी यात्रा के ठोक पहले एक सोवियत 
सवाददाता के साथ मेट-वार्ता के दौरान वहां था कि “मेरे विचार से हर एक को 
इसमे सहमत होना चाहिए कि ससार के लिए शान्ति परमावश्यक है, प्रौर वेवल 
एक उच्च आदर्श के रूप में नहीं वल्कि :स व्यावहारिक कारण से भी हम सभी 
विकास भ लगे हुए हैं और यह वाठ हम विकासशील देशो प्र ज्यादा लागू होती 
है । बल्कि मैं तो समभती हूँ कि प्लौद्योमीड़त देशो के लिए भी यही सही है | युद्ध 
हमेशा ही एक बडा भयानक मामला होता है, ग्रौर शव जब कवि नाभिक्रीय और 
प्रन्य शक्तिशाली हथियारों हा ग्लाविष्कार झिया जा चुका है, इसमे मानवजाति 
का ही अन्त हो नक्ता है । इसलिए शान्ति ग्लौर तनाव-शेथित्य भी, जो शान्ति वी 
प्राप्ति में सहायक होता है, हमारे लिए परमावर्यर है ।” 
निरस्त्रीकरण और विकास के अन्त मम्बन्ध के प्रश्न का एक प्रन्य महत्त्ववूरत 
हालांकि झधिक सीमित पक्ष भी है। वह बहू कि विज्ञास के लिए वित्तीय कौर 
आथिक साधनों और समाधनों तथा ग्रतिरिक्त तह़नीरी सम्भावनाप्रों का मांग 
ब्रगस्त दो जाता हैं बणतें कि निरस्प्रीकरण वी दिशा में सलता का कदम प्रा 
बढ़ाया जाएं। यह तिम्सन्देह उन सभी राज्यों के, जो हथियारों की होड या मुस्य 
भार उठा रहे है तगा उन विकासमान देशो के ठद्वित से है, जिन्हें सहायता के रे 
सप्ताघनों तथा सह॒यो। के नए स्वहूपरों को बत ज्यादा जरूरत है । उपलब्ध प्रॉस्डो 
से एक नई गौर सासी चिन्तनीय भ्रयन्ति स्पप्ड होती है विम्व के सैनिक व्यय में 
विज्ञासममान दधों के प्रज़ से होठे व ली तीर इंड्ि--955 के 33 ब्तिनत से 
970 के 7 2 प्रिवत तथा 980 के 6 । धतिसत तक । 
बाम्तव मे विश्व के सैनिक ब्यय का 6 प्रतियत प्रपने आप में रत्न विशाल 
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राशि है। यहाँ यह भी उल्लेस किया जाना चाहिए कि विकासमान देशों के लिए, 
जो पिछडेपन प्रौर गरीबी से पीडित है और जिनके लाखो-करोडो लोग भूवो मर 
रहे हैं, तथा जहाँ भोतिक और वित्तीय समाधनो का अभाव है, विश्व के सैनिक व्यय 
का एक प्रतिशत भी किसी भी हालत में अत्यधिक विकसित देशो के बराबर नही 
हो सऊता । इसके अलावा यह एक तथ्य है कि ढाई दशकों से इस व्यय में 
विकासणील देशो का भ्श वराबर वढता ही जा रहा है और 98-82 के आँक्डों 
को देखते हुए यह प्रदृत्ति श्रव भी बराबर जारी है। वियासमान देश झब विष्व 
बाजार में हथियारो के मुरय खरीददार बन गए है, उनकी नियमित सशस्न सेनाओो 
भें सैनिकों की सझ्या ससार के संनिको की सख्या का 38 प्रतिशत है। 980 में 
उनका सैनिक व्यय 73 प्ररब डॉलर से भी ज्यादा था। इन तथा अन्य झँकडो से 
जाहिर है कि हथियारों की यह “छोटे पंमाने पर होड' विकासमान देशो के लिए 
बहुत खर्चीली सिद्ध हो रही है तथा उनके सामाजिक और अभ्राथिक विकास को बहुत 
हानि पहुँच रही है । 
यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि हथियारों को होड के परिसीमन श्रीर तदन्तर 
निरस्त्रीफरस से म केवल भौतिक और मानव-शक्ति सम्बन्धी ससाधनमुक्त हो 
सकंगे बल्कि अन्‍्तर्रा झ्राथिक सहयोग की सम्भावनाएँ भी बहुत अधिक बढ़ 
सकेगी जिससे विकासमान देश भी लाभांवित होगे | यही नही, इससे भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
आधिक सम्बन्धों बी वत्तमान स्थिति मे परिवर्तन की सम्भावनाएँ भी बढेगी । 
सोवियत सघ ओर समाजवादी समुदाय के प्रन्य देश भिन्न समाज व्यवस्थाग्रो 
वाले राज्यों के शान्तिपूर्ण सहजीधन के तथा इनके भव्य न्‍्यायोचित और समुचित 
आ्रधिक और राजनीतिक सम्बन्धो की स्थापाना के प्रवल समर्थक हैं। इसलिए यह 
स्वाभ'विव' है कि एक नई अन्तर्राष्ट्रीय श्राथिक व्यवस्था की स्थापना की माँग को 
समाजवादी ससार वी पूरी सद्भावना प्राप्त है। इसके साथ ही ज॑सा कि सोवियत 
सरकार के 3 अक्तूवर, 976 के उस वरतब्य में जिसे सयुक्त राष्ट्र महासभा के 3।वे 
ग्रधिवेशन में आधिकारिक दस्तावेज के रूप में वितरित किया गया था, बहा गया 
है, विकसित पूंजीवादी राज्यो के प्रति विज्ञासमान देशों द्वारा जो दावे पेश किए 
जाते हैं वंस ही दावे सोवियत सघ और अ्नन्य समाजवादी देशो के प्रति पेश करना 
सही नही है। इन दावा को सर्वोपरि उस क्षति की पूर्ति के रूप में जो भूतपूर्व 
शासक देशों द्वारा औरनिवेशिय शोर के जरिए सफ्रीकी-एशियाई और लेटिन 
अमेरिकी देशो को पहुँचाई गई है, तथा विकासमान देशो की उस क्षति की पृत्ति के 
रुप मेही मना जाना चाहिए जो असमान अन्तर्राष्ट्रीय आधिक सम्बन्धों के 
फ्लस्वरूप और वहुराप्ट्रीय निममो की हरकतों के फलस्वरूप हुई है । 
सोवियत सत्र और ग्रन्य समाज॑वादी देश दजंनी विकासमान देशो को 
आधारमून सहायता प्रदान कर रहे है, और इस श्रकार उनके स्वाधीव र प्ड्रीय 
अथंतस्त्रो के सुद्दीकरण को वबडावा दे रहे हैं तथा मुख्य सामाजिक और झाथिक 
ममस्याय्रों के सम घान में उपकी मदद कर रहे है । 
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सोवियत सघ ग्रुट-निरपेक्ष ग्रान्दोलन को ग्राज के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी का 
मुख्य उपादान मानता है तथा विश्व राजनीति में ग्रुट विरेज्ञ देवों की बढती हुई 
भूमिका श्र उनके कार्यकलाप का स्वागत करवा है । सोदियत्त सब की कम्युनिस्ट 
पार्टी की केन्द्रीय समिति के 22 नवम्बर, 982 के पूर्णाथिवेशन में बोलते हुए 
पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव यूरी ब्रास्रोरोव ले कहा था-- राज्यों के 
उस समूह का जिसने गुट-निरपेक्ष ग्रान्दोलन को शुरू क्रिया था, अस्तर्राप्ट्रीय जीवन 
में महत्त्व बढता जा रहा है । इनमे अनेक के साथ सोवियत सघ के चौमुखी मेत्री 
सम्बन्ध कायम हैं जो दोनों हो पक्षो के लिए लाभप्रद हैं और ससार म स्थायित्व 
की गौर प्रधिक इढ कर रहे है। इसका एक उदाहरण है भारत के साथ सोवियत 
सघ का सम्बन्ध | उन राज्यों के साथ जिन्होन प्रौवनिवेशिक उत्पीडन से मुक्ति 
हासिल कर ली है, उन लोगां के साथ जो अपनी स्वाधीनता की रक्षा यर रह है, 
एकजुटता सोवियत विदेश नीति का एक आधारभूत सिद्धान्त रहा है और ग्राज 'भी 
बरकरार है ।”” 


(8) ग्रुट-निरपेक्ष आन्दोलन : शान्ति और प्रगति के 
संघर्ष में स्वाभाविक मित्र 
+वी शेलेपिन (फरवरो, 983) 
ग्राज गुट-निरपेक्ष प्रान्दोलत विश्व मे एक संबेस बड़ी और प्रमावशाती 
शक्तियों मे है जिसमे लगभग 00 देश और सगठन शामिल हैं जिनकी प्राबादी 
डेंढ भ्ररव से भ्रधिक है । 
ग्रुट-तिरपेक्ष आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो का, विश्व की परिस्थिति को 
स्थिर रखने और साम्राज्यवादियो के क्‍्मधिनायकत्व की तथा विशासममान जगतु 
सहित विभिन्न क्षेत्र में साश्नाज्यवादी जोर-जबरदल्‍्ती लादने की योजनाप्रों के 
कार्याल्वयन को नाकाम करने का महत्त्वपूर्ण कारक वन चुका हैं। आज गुट-निरपेक्ष 
आन्दोलन साम्राज्यवादियों द्वारा तेज की जा रही हथियारा की होंड के विएृद्ध 
महत्त्वपूर्रा कारक है, शान्द्रि जौर अन्तर्राष्ट्रीय मुरक्षा के लिए सर्प का एक 
जारक है । 
गुट-निरपेक्ष देश उन ताकतों के पड्यन्त्रो का भ्रधिक्राधिक इढता के साथ 
मूँह्वोड जवाब देते है जो विश्व को ताप-ताभिकीय युद्ध वी साई में धकेल रहें है। 
फरवरी, 98] में नई दिल्‍ली में ग्रायोजझित गुट-निरपेक्ष देशो के विदेश मब्त्रियों 
के सम्मेलन वा उद्देश्य नाभिकीय हॉवियारो की द्वोड़ को रोकने के प्लान्दोलन के 
प्रयासों को समन्वित करना और अन्तत राज्यों के शस्त्रायारा से नाभिरोय 
हथियारों का धूरी तरह हटाया जाना सुनिश्चित करना था | भयुक्त राष्ट्र महासभा 
के 37वें अधिवेशन मे गुट-निरपेक्ष देशा ने ठीक यटी रस अपनाया 4 सोवियत संघ, 
भारत प्रादि देशों वी पहल वा समर्थन गुट-निरपेक्ष देशों ने किया पर प्रम्ेरिता 
प्रौर नाटो के दुसरे सदस्यों ने उमरऊे प्रति उदासीन रुख झपताया । 
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गुट-निरपेक्ष आन्दोलन नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना को 
सर्वोच्च महत्त्व देता है । इदतापूर्वक माँग करता है कि वहुराष्ट्रीय इजारेदारियों 
के मनमाने ज्ञासन पर रोक लगाई जाए जो नवोदित राज्यो के प्राकृतिक ससाधनो 
को लूट रहे हैं भ्रौर उनकी जनता का निमंमतापूपूर्वक शोपरा करते है। इन मसलो 
का सर्वागीण रूप में विश्तेषश मार्च, 98] में हवाना में प्रायोजित आ्रान्दोलन के 
समभ्वित ब्यूरो के सम्मेलन में किया गया । अन्तिम दस्तावेजो में न केवल विकासमाल 
देशो में इजारेदारी पूंजी की खतरनाक घुसरपठ का उल्लेख किया गया है, वल्कि 
विक्रासमान देशो के बीच आधिक सम्पर्क के चहुंमुखी सवर्द्धँन की भ्रावश्यकता पर 
वल दिया गया है । जहाँ तक सोवियत सघ झौर दूसरे सभी समाजवादी देशी का 
सम्बन्ध है तो इजारेदारिपों की जोर-जबर्दस्ती के विरुद संघर्ष मे विकास्तमान 
देशो का साथ देते रहे हैं श्लौर श्राज भी दे रहे हैं ॥ इसके अलावा इसका भी वारम्बार 
उल्लेख किया गया है क्रि वे ग्रपती प्रतिष्ठा और सहायता से ऐसी स्थितियाँ निर्मित 
करते है जिनमे नवोदित राज्यो के लिए पश्चिमी देशो से पारस्परिक विनिमय की 
श्रधिक भ्रच्छी शर्तें पाना आसान हो जाता है । 
गुट-निरपेक्ष श्रान्दोलन की स्थितियों के राजनीतिक झौर आ्राथिक विश्लेषण 
में यह पता चलता है कि समकालिक समस्याग्रो पर गुट-निरपेक्ष देशो और समाजवादी 
देशों के रुखो के बीच व्यापक एकरूपता या सरश्यता है । वास्तव में विश्व मे एक 
मच पर यह महत्त्वपूर्ण हिततो की स्वंतीमुख्री एकरूपता है । 
साम्राज्यवाद इस प्रकार की दोस्ती को पसन्द नही करता है जो ग्रुट-निरपेक्ष 
देशो और समाजवादी देशो की स्थिति को अत्यधिक मजबूत कर देती है । इसलिए 
यह न केवल ग्रुट निरपेक्ष आन्दोलन को बल्कि प्रयमतया शान्ति, राष्ट्रीय मुक्ति और 
सामाजिक प्रगति की शक्तियों की दोस्ती को तोडने की कोशिश कर रहा है जो 
अन्तर्राष्ट्रीय मच पर उभर झ्ाई है। इस दोस्ती को खत्म करने के लिए आधिक 
दवाब, राजनीतिक पघौंस-पट्टी और परिप्कृत विचारधारात्मक कार्रवाई के तरीको 
का इस्तेमाल क्या जाता है । 
सोवियत सघ झौर दूसरे सम्रजवादी देश ग्रुट-निरपेक्षता के विचार का 
समर्वत करते हैं। सम्राजवादी देशो ने संनिक, राजनीतिक ग्रठवन्घन को एक साथ 
खत्म करन वा प्रस्ताव बार-बार पेय किया है । इस दिशा में पहले कदम के रूप में 
उन लोगो ने सुभाव दिया है कि मौजुदा ग्रुटो में नए सदस्य नहीं भर्ती क्रिए जाएँ 
और न उनके कार्यक्षेत्र विस्तृत किए जाएं। लेकिन साम्राज्यवादी इस रचनात्मक 
प्रस्ताव के प्रति ग्रनुकूल प्रतित्रिया दिसलाने के विपरोत नाटो के नए सदस्य शामिल 
करने, उत्तरी ग्रतलाँतिक मे वहुत दुर सक उसका कार्य-क्षेत्र फैलाने, और साटो ऊँसे 
नए फौजी-राज्नीतिक समूह स्थापित करने (दक्षिण अतर्लांतिक सन्धि सगठन) के 
लिए कदम उठा चुके है | इसने नए रूप में सीएटो और सेन्‍्टो जैसे ग्ठबन्धनों को 
पुनहश्जीवित जिया है जो मृतप्राय हो चुके थे । 
ईरान-ईराक भगडें, अफ्गानिस्तान में सम्पन्न अप्रेल-क्रान्ति झौर उसे सोवियत 
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घ॒ द्वारा दी गई प्रन्वर्राप्ट्रीयवाबादी सद्ायता के साथ ही कम्पूचिया वी घटना के 
प्रति सदस्य देशो के श्र॒लग-श्रलग इष्टिकोस तथा ग्रान्दोलन की सामाजिक विविधता 
का इस्तेमाल करते हुए गुट निरपेक्ष आन्दोलन के शत्रु पुन. उसमे फूट डालने और 
उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ६ वे आ्ान्दोलनो के अन्दर विभिन्न रुझानो मे 
प्रतभेद और झ्रसहमति को बढावा देने की योजना तंयार करते है और प्रमप्नतापुर्वव 
उसके विश्व खलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 


पर ये प्रॉकलन अमपूर्ण हैं। इस झ्ान्दोलन के ग्रनेकानेव' निर्णायों में एडता 
के लिए संनन्‍्यवाद का सामूहिक रूप से मूंहतोड जवाब देते और युद्ध को दालने के 
लिए प्रयत्नों की ग्रभिव्यक्ति हुई ग्रोर प्रथमतया दिल्‍ली में शिखर सम्मेलन ग्रायोजित 
करने के सर्वस्तम्भत निर्॑ंय मे उसकी अभिव्यक्ति हुई है। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 
कहा कि कुछ उन समस्याझ्रो पर सर्वंसम्मति हासिल की जा सकती है » प्रान्दोलन 
के लिए महत्त्वपूर्स ६ और “हम लोग विश्व-णान्ति कायम रखते के पक्षघर हैं ।” 


इस दृष्टिकोश का सोवियत सर ने यूरा समर्थन किया है। सोवियत संघ 
कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव यूरी य्यान्द्रो पोव ने नवम्बर, 982 
में प्रायोजित सोवियत सघ कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समित्ति के पूर्शाधिवेशन में 
कहा, “जिन राज्यों के समूह ने गरुट-निरपेक्ष ग्रान्दोलन को जन्म दिया उनकी महत्ता 
अन्तर्राप्ट्रीय जीवन में बदती जा रही है । उनमे वहुत-से देशो के साथ सोवियत सघ 
के चहुंमुखी मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध है जिससे दोनों पक्षो को लाभ होता है तथा 
विश्व भे भ्ौर ज्यादा भ्विरता थ्राती है। इसरा एक उदाहरण भारत के साथ 
सोवियत संघ के सम्बन्ध हैँ । जिन राज्यो ने औपनिवेशिक उत्पीड़न से प्राजादी 
हानिल की है, उस जनगरणा के साथ जो झपनी स्वाधीनता को कायम रखे हुए 
है, एकजुटता सोवियत विदेश नीति का एक मूलभूत सिद्धान्त रहा है झोर 
आज भी है।” 

(५0) भ्रन्तर्राष्ट्रीय तवाद तथा विकासमान 
देश : सोवियत दृष्टिकोण 
-:प्रो. के ब्नत्तेन्त्ल (अक्तूबर, 983) 

सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी डी केन्द्रीय समिति के जून में प्रायोजित 
पूर्णाधिव्रेशन तथा सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन न पुन यह 
दिखला दिया कि सोसद॒पा प्रोर सोवियत सरकार भान्ति वी सुरक्षा को वर्तमान 
समय में तथा निकढ भविष्य से मानव-जाति की महत्त्वपूर्ण समस्या मानती है ' इस 
प्रस्तावों का प्रत्यधिक महत्व न बेवतव सोवियत बम्युनिस्टो और समग्र रूपए में 
सोधियत जनता के लिए है वह्कि विश्व वी जनता के लिए तया तमाम देशो क्री 
सरवारो श्ौर जनगण के लिए है जिसमे विकासमान देश भी शामिल्र हैं। जहाँ तक 
युद्ध भौर शान्ति रो सा्वभौमिक समस्या वा सम्वन्ध है, विकासमान देशों की स्थिति 
बा प्राज उस समय बहुत महत्त्व है जब विश्व में दो प्रवार की भीतियो--शाग्ति यो 
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सुरक्षित रखने और सुझ् करने की नीति तथा वह नीति जिसका उद्देश्य शान्ति की 
नीव को कमजोर करना है--के बीच टकराव हो रहा है । 

केद्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन को सम्बोधित करते हुए यूरी आ्रान्द्रोर्रोव ने 
बहा कि वर्तमान विश्व की एक बुनियादी विशेषता यह है कि एशिया, अ्रफ्फीफा मौर 
नेटित अमेरिका के देश जिन्होने औपनिवेशिक या अद्धं-भौपनिवेशिक दासता से अपने 
को मुक्त कर लिया है, प्रधिकाधिक बढती हुई भूमिका ग्रदा कर रहे है | इन देझो 
में जो प्रकियाएँ चल रही है वे पेचीदा और वहुरूपीय ह । 

सोवियत सघ और भूतपूर्व प्रौपनिवेशिक देशो के वीच में जो समाजवाद वी 
प्रोर मन्मुस्ता की नौति का झनुसरण कर रहे है, विशेष रूप स घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
साज्नाज्यवादी ताकते प्रभुत्व प्लौर जोर-जबर्देस्ती की जित आ्राक्रामक नीति का 
अनुसरण कर रही है, वह उन नव-स्वतन्त देशों के भी हितो के विपरीत है जहाँ 
पूंजीवादी व्यवस्था कायम हो चुकी है । चूंकि ये देश चाहते हे कि उनका आधथिक 
पिछडापन दूर हो अत उन्हें न्यायपूर्ण सहयोग झौर स्थायी शान्ति की ग्रावश्यक्ता 
है । इनमे प्रनेऊ देश समाजवादी देशो के साथ अपन सम्बन्धो को अपनी स्वाधीनता 
के इद्ीकरण के साधन के रूप में मानते है । विकासमान देशो के साथ अपने सम्बन्धो 
में सोवियत सघ ऐसी नीति का अनुसरण करता है जिसका उद्देश्य उनकी प्रशुसचा 
के लिए पूर्ण सम्मान झौर उनके प्रान्तरिक मामलो में हरतक्षेप के ध्राधार पर परस्पर 
साभदायक सहपोग सवर्धित करना है। 

साम्राज्यवादी राज्य भिन्न नीति का अनुसरण करते है। प्रन्चर्रा्ट्रीय 
सम्बन्धों में मुठभेड की भ्रपनी सामान्य रखनीति के ग्नुरूप ग्रमेरिका ने विवासमान 
देशो के प्रति ग्रपती नीति सख्त वना ली है । वास्तव में इसने शक्ति प्रदर्शत की 
अपनी नीति को पुनरुज्जीवित कर दिया है। 

विकासमात देशो पर और उनकी स्वाधीनता पर दवाव बढता जा रहा हे । 

अपने समग्र नीति मार्ग के स्नुरूप अमेरिका विकासमान देशों के साथ अपने 
सम्बन्धों के सैनिक और राजनीतिक पश्ष को तीन कर रहा है। इस क्षेत्र में प्रमेरिका 
वी वर्तमान नीति का उद्देश्य सेन्‍्यीकरएणा जौर अ्धिकाधिक अमेरिवी सैनिक 
उपस्थिति है । 

श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के विगउने से नवो दृभूत देशों की झरधिक सम्भावनाओं 
में गस्‍्नीर रूप से गिरावट आई है। हथियारो की होड मे भ्रविपुल राशि व्यय की 
जाती है, जिसके एक अश का उपयोग महत्त्वपूर्ण समस्याश्रो के सुलझाने मे फलप्रद रूप 
से किया जा सवता है । किन्तु साम्राज्यवादी राज्य ऐसी स्थितियाँ झपनाते है जिससे 
सुविदित सोवियत भ्रस्तावो के क्रियान्वयन में बाधा पड़ती है जो हथियारों की होड 
सौमित करने के फलस्वरूप बची हुई राशि के एक झश का विकासमान देशों की 
जरूरतो फो पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने से यम्बन्धित है । 

अमेरिकी साम्राज्यवाद जिस वींति का श्रनुसरण दरता है उससे विफाममान 


देश इविषारों की होड़ में शामिल होते हैं। अ्रकटाडइ सविवालय के अनुसार 
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97-8] के दौरान विकामसमान देशो का स॑निक ब्यय लगभग ढाई गुना बढ गया 
और विश्व के संनिक व्यय में इनका भाग 0% से बढ़कर 9% हो गया है । 

मिस्सन्देह बहुत-मे मामलों में विभिन्न क्षेत्रों मे विद्यमान परिस्थिति की 
विशिष्टताओो में खास तौर से कुछ हुकूमतो को भ्रपनी जनता के विरुद्ध इस्तेमाल 
करने के लिए हथियार खरीदने की इच्छा मे, अपने पडौसियों के विरुद्ध वे जो 
नायक्त्ववादी मसूवे रखते हैं, उनमे तथा प्रथमतया राष्ट्रीयताबादी ग्राधार पर 
नवोदित राज्यों में उभरी मुठभेडो और प्रतिद्वन्द्रिताओ में भी जिन्हे साम्राज्यवादी 
कारगर ढग से बढावा देते हैं, इस घठना की जडें जमी हुई है किन्तु श्रधिक्राश 
मामलो में साम्राज्यवादी नीति से सम्बन्धित कारक मुख्य भूमिका अदा करते है । 
विस्तृत होते हुए भी संनिक औद्योगिक समुच्चय को-सास तौर से स्राजकल जबकि 
आधुनातठत शस्त्रों की कीमते आसमान छू रही हैं--अधिकाधिक दृहत्तर एवं श्रधिक 
लाभप्रद बाजारों की भ्रावश्यक्ता होती है। साम्राज्यवादी आपूर्तिकर्ताशों के मसूबो 
के प्रनुम।र हथियारों के निर्यात के कारण भी विकाभमान राष्ट्रों की सैनिक साज- 
सामान के विनिर्मा्ताश्रों पर सैनिक और प्राविधिक निर्मरता बढती जा रही है। 

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति विगडनें की वर्तमान अ्रमेरिकी नीति के भ्रभिन्न झग 
के रूप में विश्व के विभिन्न भागोनदक्षिणा-पूर्व एशिया से मब्य अमेरिका तथा 
अफगानिस्तान से लेकर दक्षिणी ब्रफ़ीका तक में तनाव कायम रखने झ्नौर उसे तेज 
करने की रगानीति है और इस कारणा विम्फोटक केन्ध सुरक्षित रखे जाते हैं, जिनमे 
काफी केन्द्र विकासमान देशों के क्षेत्र में है । इसक्री वजह से इन राज्यों में हथियारों 
की होड़ फंलती है । उदाहरणार्थ, यह सभी जानते है कि मध्य-पूर्व उन क्षेत्रो में है 
जहाँ हथियारों का जमावडा सवसे अधिक है। यह भी ज्ञात है कि यह मुख्यतया 
इजरायल की विस्तारवादी नीति के कारणग्य हुआ जिसका प्रमेरिवा समर्थन और 
पृष्ठपोपण करता है । 

पिछते अनेक वर्षो से मध्य-पूर्व विवाद के न्यायपूर्णा गौर सर्वागीण समाधान 
के उद्देश्य से की गई सभी राजनीतिक पेशक्दमियों को प्रमेरिका दुकराता प्रा रहा 
है । इसने सोलियत संघ के उस प्रस्ताव के प्रति नक्वारात्मक प्रतिक्रिया दिखलाई 
जिसमे इस क्षेत्र मे हवियारों की होड खत्म करने की समस्या के समाधान की तलाश 
करने की वात निस्मन्देह मध्य-पूर्वे वी सभो समस्याग्रो के समाघान से सम्बन्धित 
थी । इतना ही नही प्रमेरिका उदारतापूर्वक झ्राक़मणकारी को हथियारों की प्रापृर्ति 
वार रहा है। इसशा संवसे ताजा उदाहरण उसके इस कदम की घोषणा है जो 
सेनित रूप से महत्त्वपूर्ण है बानी 75 एफ्-6 विमानों की डिलिवरी ॥ 

प्रग्न के संनिक पक्ष पर जोर और विकासमान देशो को नादो और वारसा 
सब्धि के बीच 'लड्टाई के क्षेत्र' के रूप में प्रस्तुत करने की कोघिनों को एक ओर लट््य 
बी सिद्धि के लिए साम्राज्यवाद इस्तेमाल कर रहा है / नारी जोर-शराशा भयायर 
तथा मोदिपत-विरोधी लय़्फ़ाजी कर व वित्ञासमान देसो को साम्राज्यवादी राज्यों 
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से की गई इस अनवरत माँय की झ्रावाज बन्द कर देवा ' चाहते हैं कि उन्हे प्राथिक 
सम्बन्धों में न्‍्यायपूर्णा हिस्सा मिले । यह किसी भी प्रकार से सयोग की बात नहीं है 
कि वही श्रमेरिकी प्रशासत जिसने मुठभेड का रास्ता अपनाया है, नई अन्तर्राष्ट्रीय' 
श्राथिक व्यवस्था स्थापित करने की माँग के प्रति नकारात्मक रूप में, अ-स रचनात्मक 
रूप में प्रपनी प्रतिक्रिया ध्यक्त कर रहा है| 
इससे यह स्पप्ट हो जाता है कि वर्तमान बिगडी हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
जो हथियारों की बेलगाम होड कायम रखने तथा तनाव बढाने की साम्राज्यवादी 
नीति के कारण उत्पन्न हुई है, अधिक निर्मम ढंग से विवासमान देशों के उन 
बुनियादी हितो पर ग्राघात करती हे, जो, मानव-जाति के लिए एक समान है वयोकि 
उसमे विश्०-घान्ति कायम रखने तथा ताप-नाभिकीय युद्ध रोकने की बात शामिल 
है ग्रौर जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्दन्धो की प्रणाली में विशिष्ट रूप में उनकी वस्तुगत 
स्थिति से भी उत्पन्न होती है क्योकि वे किसी जमाने में साम्राज्यवाद के उपनिवेश 
और ग्राथित देश रहे हें । 
हाल की ग्रवधि मे विकासमान देशो की बंदेशिक नीति की स्थिति के विकास 
का विशिष्ट स्वरूप यह है कि वहुसखव्यक देशो की जनता और सरकारो मे यह 
जागरूकता बढती जा रही है कि सांम्राज्यवाद की ग्राक्रामर नीति नव-स्वतन्न 
राज्यो के विरुद्ध भी निर्देशित है । 
हाल में ग्रायोजित सातवें ग्रुट-निरपेक्ष शिसर सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थिति की इस केन्द्रीय समस्या पर सर्वप्रथम शान्ति श्लौर तनाव-झेंथिल्‍्य की 
रक्षा तथा हथियारों वी होड पर लगाम लगाने पर ध्यान केन्द्रित किया तथा यह 
निर्धारित क्या कि इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए संघर्ष गुट-निरपेक्ष देशों की 
बेंदेशिक नीति का बुनियादी लक्ष्य है। 
गुट-मिरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने दिखला दिया क्रि राष्ट्र साम्राज्यवाद की 
ग्राक्रामक और संन्‍्यवादो नीति का विरोध प्रधिकाघिऊ कर रहे है । अन्तिम घोषणा 
में दिल्‍ली में जमा होने वाले राज्यो और सरकारो के प्रधानो ने साम्राज्पवादी राज्यो 
को मथ्य पूर्व, मध्य अमेरिका, दक्षिण ग्रफ़ोफा, हिन्द महासागर आदि में तनाव के 
ख्ोत के सूजन के लिए जिम्मेदार ठहराया । अमेरिका द्वासा सेन्‍्य श्रेष्ठता हासिल 
करने के प्रयत्न, “शक्ति द्वारा प्रतिकार' और 'सीमित' नाभिकीय युद्ध के प्रमेरिका 
सिद्धान्त और वाशिगटन की विशिष्ट मैनिक-राजनीतिक जिम्मेदारियों की प्रत्यक्ष 
रूप में या परोक्ष रूप मे निन्‍्दा की गई। 
ग्रुट-निरपेक्ष देशो की इस राजनीतिक लाइन की पुनपुप्टि ब्यूनोस आयसे में 
आयोजित ग्रुप 77 को पाँचवी बंठक मे, यप्रेल के मब्य में भारतीय सशस्त्र सेसाग्रो 
के प्रधिकारियों को बंठक में भारत की भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमतो इन्दिरा गाँधी के 
भापण में तया भोजाम्विक लोक जनतन्ज के राष्ट्रपति समारो माचेल भ्ौर अनोला 
लोक जनतन्त के राष्ट्रपति जोम्ने एदुआदो दोस सान्तोस की समाजवादी देशो की 
याजाझ्ो के दौर न हुई । 


हफेहर 
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साम्राज्यवादी राज्य दिवास्मान देशो को जीत भर दनाव-ई तिथि के 


लिए होने वाले संघर्ष में भाग लेने से रोकने के लिए ठुले बे हैं | वे उन्हे यह 
समभाने वी कोशिश कर रहे हैं कि सोवियत विरोधी उहं क्यो का अनुसरण करते 





हुए उनकी थ्ाक्रामक कारंवाई विक्राममान राष्ट्रों को प्रभावित नहीं करती | इन 
मनूदो को नाकाम करना स्वय विकासमान रास्ट्रो के हितो में है, और हर चीज यह 
दिखलाती है जि उन्हे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मूक दर्घन दसाने की जो कोमियें 
हो रही हैं, उन्ह दर्दाश्व करने का इरादा वे नहीं रखते । ज्वान्ति के घ्वेय को 
हिफ़ाजत बरन, हेथियारों की होड के विरुद्ध, साम्राज्यवाद क्षो आक्रामक नीति के 
विरुद्ध सघपं गहन करने में विकासमान देशो का योबदान बडाने ने उनरी क्षमता 
के सम्बन्ध में यायद ही किसी मो सन्‍्दे, हो सकता है। पश्चिम यूरोप मे श्रमेरिक्रो 
परशिग-2 और क्रूज क्षेप्यास्पों की प्रस्तावित तेनातो जैसे मूलभूत झसते के बारे में 
भी यही वात मच है। ऐसा श्रतीन हो सकता है क्षि यह समस्या विक्ात़मान देशो 
से भौगोलिक झौर राजनीतिक दोनो हो रूपो में बहुत जसग है । किस्सु वास्तव में 
इसक्ता उन पर प्रत्यक्ष प्रभाव हैं। वस्तुत इन क्षेप्यास्त्रों वी कारंवाई के क्षेत्र के 
ग्रन्तर्गत अफ्रीकी राज्या का एक पूरा नमूह झाता है । 
किन्तु मुत्य वात यह है कि प्रोप में अ्मेरिद्ती णोजना के कार्यान्वयन मे युद्ध 
का खतरा तेजी से वढ जाएगा, यह सम्पूर्णा ग्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों को पूरी तरह 
जहरीला वना देगा और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न $र देगा जिसमे विवााममान देशो 
के मदृत्त्वपूर्णा हितो को रक्षा प्लौर अधिक किन हो जाएगी। 
सोवियत सघ अन्तर्राष्ट्रीय मामलो मे उनकी भूमिका बढाता सुगम बनाता 
है । यूरी भ्ादोपोव ने बताया, “सक्षेप्र मे. हमारे युग में समाजवाद ही भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों में स्वस्थ तत्त्वो का सबसे अडिग रक्षक है, तनाव-जैथ्िल्य और शान्ति के 
हितो का, प्रत्येक जनगगा और सम्पूों मानव-जाति के हितों का रक्षक है ।” 
जोर-जवरदस्ती और गुलाम बनाने बी साम्राज्यवादी नीति के मुझबले 
मोवियत संघ विक्रासमान देजों के साथ सच्ची समानता मित्रता और सहयोग की 
नीति प्रस्तुत करता है । 
(2) मध्य-पूर्वे समस्या के निपटारे के बारे में सोवियत संघ के प्रस्ताव 
मब्य-पूर्वे म मौजूदा विम्फोटब स्थिति पर चिस्नित होते हुए सोवियत संघ 
इस बात के प्रति गहन रूप से प्राश्वम्त हो गया है द्लि इस क्षेत्र के जनगरा के 
हत्वयूरों हिंत्र तवा इसी प्रकार सर्वोर्टरि, अन्चराप्द्रीय सुरक्षा के टित मध्यनूई 
समस्या के यधाज्नीक्ष विस्तृत स्यायपूर्णो तथा स्थायी निपटारे की प्रावम्यत्रता वी 
ग्रोर इबित बरते हैं । 
इसी तरह यहू इस बात के प्रति घाश्यस्त है हि सनी सम्बन्धित पन्नों वी 
सहनागिता सहित सामूहिक प्रयासों के जरिए हो विस्तृत, रुच्चे झथों में स्यायपुर्णा 
तया बास्तव में स्थायो निउंटारे की हूपरेस्या निर्धारित को जा सक्तों है घौर इसे 
ल्िथान्बित जिया जा सकता है । 
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दस बात को ध्यान मे रसकर मध्यपुर्व मे शान्ति की स्थापना मे अशदान 
करने की इच्छा के साथ यह मध्यपूर्व की समस्या के निपटारे से सम्ब्रन्धित सिद्धाम्तो 
एवं इसकी ओर अअसर होते के तरीको के बारे में निम्न प्रस्ताव रखता है-+ 
मध्य पूर्व समस्या के निपटारे से सम्बन्धित सिद्धान्त 

] आक्रमण के जरिए विदेशी धरती पर अधिकार करने की गस्वीकार्यता 
के सिद्धान्त वा कड़ाईपूर्वक पालन करना चाहिए | तदनुरूप, इजराइल द्वारा )967 
से हथियाएं गए समस्त क्षेत्रों--गोलान हाइट्स जोईन नदी का पश्चिमी तठ तथा 
गाजा क्षेत्र लेवनान की धरती--को तुरन्त अरब जन को लौटा देना चाहिए । 
इजराइल द्वारा अरब क्षेत्रों में ।967 के बाद स्थापित की गई वस्तियों को समाप्त 
कर देना चाहिए । इजराइल तथा इसके ग्ररब पडौसियों के वीच सीमाग्रो को प्रलध्य 
घोषित करना चाहि | 

2 फिलिस्तीनी जन के, फिलिस्तीनी मुक्ति सगठत जिनका एकमात्र वैध 
प्रतिनिधि है ग्रात्म-पनर्डाय के, फिलिस्तीनी धरती, जिसे इजराइली कब्जे से मुक्त 
बरायां जाएगा, जोईन नदी के पश्चिमी तट पर तथा गाजा क्षेत्र मे, अपने स्वय के 
स्वतन्त राज्य का सृजन करने के अविच्दिन्न ग्रधिकार के व्यवद्वार रूप मे क्रियास्वयन 
को सुनिश्चित करणा चाहिए। जेती क्लि फैज मे आयोजित शिसर-स्तरीय प्ररब 
बैठक के निरंय में परिकल्पना की गई है तथा स्वय फिलिस्तीनियो की सहमति से, 
जोर्डन नदी के परिचमी तट तथा गाजा क्षेतर को इजराइल द्वारा सक्षिप्त सक्रमण- 
काल के दौरान--जो कुछ महीनों से ज्यादा की भ्रवधि नहीं होगी-- सयुक्त राष्ट्र- 
सगठन के नियस्नस् के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया जा सकता है । 

स्वतन्त्र फिलिस्तीनी राज्य के भृजन के वाद यह स्वाभाविक ही, स्वय प्रत्येक 
में ग्रन्तनिहित सम्प्रमु अधिकारों के तहत, पंडौसी देशों के साथ अपने सम्वन्धो का 
स्वरूप निर्धारित करेगा जिसमे परिसर का गठन करना भी शामिल है / 

फिलिस्तीनी शरस्याथियो के लिए अपने घरो को लौटने का या उसके द्वारा 
पीछे छोडी गई सम्पत्ति के लिए समुचित भुप्नावजा थाने का अधिकार स्वीहत करना 
चाहिए जैसी कि सयुक्त राष्ट्र के निर्सायों मे ब्यवस्धा है । 

3 यरूशलम का पूर्वी भाग, जिस पर 967 में इज़रायत ने श्रधिकार कर 
लिया था और जहाँ मुसलमानों हा एक पवित्र तीर्थ-स्थल मौजूद है, अरब जन को 
यौटा देना चाहिए | इसे फ्लिस्तीनो राज्य का भ्रविच्धिन ग्रग बन जाना चाहिए । 
सम्पूर्ण यकूशमल में तीनो धर्मों के पविज तीर्य-स्थलो तक धर्मावलम्बियो की पहुँच 
को स्वतन्तदा को सुनिश्चित करना चाहिए । 

4 इस क्षेत्र म भ्रत्येक राज्य के सुरक्षित रहने के तथा स्वृतन्त्र अस्तित्व व 
विकास के ग्रधिज़ार को वास्तव मे, निश्चय ही, पूर्झो पारस्परिकता के पालन के 
अनुम"र, सुनिरिचत बनाना चाहिए, उ्योकि कुछ जन्गरा वी वास्तविक सुरक्षा को 
दूसरो थी सुरक्षा फी झअवहेलना के जरिए सुनिश्चित नहीं किया जा सकता । 

5 भरब राज्यो व इजरायल के वीच युद्ध की स्थिति को समाप्त करना 
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चाहिए तथा शान्ति स्थापित करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि इजरायल व 
फिलिस्तीनी राज्य समेत सर्प से सम्बन्धित सभी पश्चो को एक-दूसरे की सम्प्रभुता 
स्वतन्त॒ता व क्षेत्रीय अ्खण्डता का परस्पर सम्मान करने के लिए, मतभेदों को 
जशाॉतिपुर्ण तरीकों से, बातचीत के जरिये तय करने की वचनवद्धता ग्रहण करनी 
चाहिए । 

6 निपटारे के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गारण्टियों की व्यवस्था करनी चाहिए 
तथा इन्हे स्वीकृत करना चाहिए । गारण्टीदाता की भूमिका, मित्ताल के तौर पर, 
सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिपद्‌ के स्थाई सदस्यों अथवा पूरी सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा निभाई 
जानी चाहिए | सोवियत सघ इस प्रकार की ग्रारग्टियो मं सहभागिता करने के लिए 
तैयार है । 
सममोते का मार्ग 

अनुभव से अरव जन पर इजरायल के साथ अलग-प्रलग समकौत करने के 
लिए दवाव डालने के जरिए मध्यपूर्व समस्या को हल करने की निरथेंकता तथा 
साथ ही इसमे निहित खतरा अत्यन्त सन्‍्तोपजनक ढग से प्रदर्शित हा गया है 

समस्त सर्म्वान्धित पक्षो के सामूहिक प्रयास, दूसरे शब्दों मे, इस उद्देश्य को 
ध्यान मे रखते हुए विशेष रूप से आयोजित मध्यपूर्व के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
की संरचना के तहत बातचीत मध्यपूर्व समस्या के झआमूल समाधान को सुनिश्वित 
करने का एकमात उचित तथा प्रभावगाली तरीका है ॥ सोवियत सघ बी राय में 
ऐसे सम्मेलन का आयोजन करने के लिए निम्ब व्यवस्थाओ्रो से निर्देशित होना 
आवश्यक है । 
सम्मेलन का उद्देश्य 

मध्य-पूर्व समस्या के समस्त पहलुओ्रो का हल खोजना इस सम्मेलन का मुख्य 
लक्ष्य होना चाहिए । 

सम्मेलन को परिणति सन्धि या सन्धियो पर हस्ताक्षरों के रूप में होती 
चाहिए जिनमे समभीौते से सम्बन्धित निम्न तत्त्व शामिल होने चाहिए--967 से 
प्रधिकृत ममस्त अरब प्रदेशो से इजरायली संनिकों को हटाना, किलिस्तीनी ग्ररव 
जन के अपने स्वय के राज्य का सूजन करने के ग्रधियार सहित बंध राष्ट्रीय प्रधिकारो 
बा क्रियान्वयन, शान्तिपूर्स स्थिति की स्थापना तथा समस्त राज्यों की सुरक्षा एव 
उनके स्व॒तन्त्र विकास को सुनिश्चित बनाना । इसके साथ ही. ऐसे समभौते की 
शर्तों के परिपालन के लिए अन्तर्राप्ट्रीय ग्रारण्टियाँ दी जानी चाहिए । सम्मेलन मं 
होने वाले समस्त ममभौतों को इसऊे समस्त सहभागियों द्वारा एक्रीडुत रूपम 
स्वोबार करना चाहिए ६ 
सहभागियों की सरचना 

उन ममस्त राज्यों को, जिनवी दजरायल के साथ मीमाएँ सगती है, प्रर्थातु 
सीरिया, जोईन, मिस्र, लेबनान तथा स्वयं इजर'्यव को सम्मेलन मे भाग लेते वा 
अधियार होना चाहिए । 
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फिलिस्तीनी मुक्ति सगठन को फिलिस्तीनी जन के एकमान वेध प्रतिनिधि 
के रूप में सम्मेलन मे समान रूप से भाग लेना चाहिए। यह संद्धान्तिक महत्त्व का 
प्रश्व है. क्योकि फिलिस्तीनी समस्या को हल किए बिना मध्य-पुर्वं समस्या का 
निपटारा नही हो सकता और दसे फि स॒ की सहभागिता के विना हल नही क्या 
जा सकता । 
सोबियत सध तथा अमेरिका को भी सम्मेलन मे भी भाग लेना चाहिए 
क्योंकि परिस्थितियों से विवश होकर ये मध्यपूर्व सम्बन्धी मामलों में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभा रहे है तथा थे मध्यपूर्व सम्वन्धी पहले सम्मेलन के सह-अध्यक्ष थे । 
मध्य-पूर्व के तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के कुछ अन्य राज्यों को, जो मध्य- 
पूर्व समस्या के समाधान में सकारात्मक अ्रशदान करने में सक्षम है, सामान्य सहमति 
से सम्मेलन के सहभागियों मे शामिल किया जा सकता है । 
सम्मेलन की कार्य-पद्धति 
पिछले सम्मेलन की भांति, मध्य-पूर्व-चिपयक सम्मेलन सयुक्त राष्ट्र सगठन 
के तत्त्वाधान में प्रायोजित किया जाना चाहिए । 
निपारे के प्रमुख मुद्दो की जाँच करने के लिए (इजरायली संनिको की 
बापसी तथा सीमा रेखा, फिलिस्तीनी समस्या, यरूशलम का प्रश्न, युद्ध-स्थिति की 
समाप्ति तथा शान्ति की स्थापना, उन राज्यों की सुरक्षा की समस्या जिन्होंने इस 
संघर्ष में भाग लिया, समभौते के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गारण्टियाँ, इत्यादि) सम्मेलन मे 
भाग लेने वाले सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच से कार्य-टोलियो (श्रायोगो) का 
गठन सम्मेलन के कार्य का मुस्य ग्राधार हो सकता है + 
आवश्यकता पड़ने पर केबल इन दो देशों से सम्बन्ध्ति समभोते का ब्यौरा 
तैयार करन के लिए द्विपक्षीय टोलियाँ गठित की जा सकती हैं । 
सम्मेलन के काय॑ के प्रारम्भिक चरण मे, इसमे भाग लेने वाले राज्य का 
प्रतिनिधित्व विदेश मन्त्रियो द्वारा तथा आगे चलकर विश्वेष रूप से नियुक्त 
प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है, श्रावश्यक होने पर मन्त्रिगण समय-समय 
पर सम्मेलन की कार्यवादयों में भाग ले सकते हैं । 
मध्य पूर्व में न्‍्यायपूर्ण एव स्थायी शान्ति की स्थापना तथा इस क्षेत्र में 
विस्फोटक स्थिति समाप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर सोवियत सध इस संघर्ष 
से सम्बन्धित समस्त पक्षो से एक-दूसरे के वेघ अधिकारों व छ्वितो& का विवेकपूर्रो 
मुल्यांकन बरते हुए आगे कदम बढाने वी अपील करता है, 8० कि अन्य सभी राज्यी 
को इस समम्य"् के समाधान के मार्ग में बाघा उत्पन्न नही करती चाहिए, बल्कि ऐसे 
समाधान करे लिए करिए जा रहे प्रयास मे ग्रशदान करना चाहिए 
(४) सोवियत नोति की अविचलता 
निकोलाई श्लोबोतोव (मार्च, 7985) 
7] मा, 985 को आयोजित सोसकपा की केन्द्रीय समिति के विशेष 
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पुर्णाविवेवन में निर्वाचित महासचिव मिखाइल योवाच्योक ने जैसा कहा पर्दे नात 
के क्षेत्र मे सोवियत सघ का मार्ग स्पष्ट भर सुसगत है | यह शान्ति और प्रगति का 
माय है । 

इन शब्दों ने पुत विस्वसनीय रूप से शान्तिपूर्ण सहजीवन के लिए सबने 
बड़े समाजवादी राज्य की नीति की अ्रविचलता की पुष्टि कर दी ॥ रसका वर्तमान 
अमस्तर्राप्ट्रीय परिस्थिति में और भी ज्यादा महत्त्व है, क्योकि ग्मेरिका के संन्यवादी 
क्षेत्रों द्वारा जानवूक कर की गई गलत कार्यवाई के कारण बहू परिस्थिति विगड 
गई है । 

वास्तव में उन अमेरिकी क्षेत्रों के अलावा दूसरे तोगो ने हथियारों की होइ 
जारी रखने और नहन॑ करने, एशिया, अ्फ्लीका एव लातीनी अ्रमरिक्रा के ग्रनेक 
स्वतस्त्र देशो के विरुद्ध राज्य द्वारा सचालित झ्ातकवाद की नीति का झनुमरण करने 
झौर उस नीति को जारी रखने तथा स्थानीय भुठनेड भड़काते रहने तथा झ्राग 
सुलगाते रहने का काम नही किया है । 

उदाहरणायं, गुदनिरपेक्ष अफगानिस्तान के विरुद्ध ग्राधोषित युद्ध में हिन्द 
महासागर में ग्रमेरिवी सन्‍्य उपस्थिति में सव प्रकार मे वृद्धि इसका एक सबूत है । 
एशिया गौर ग्रफ्रीवा के भ्रनेक देश इसमे अपनी स्वाथीनता के लिए सोधा पतरा 
समनते हैं जो उचित ही है । 

वास्तव में, हिन्द महासागर में अमेरिका ने संनिक ग्रहों और केन्द्रों वी 
है खला स्थापित की है और नाभिकीय शस्त्र तेबात करिए हू जिनरी मार वी परिधि 
में सोवियत सघध और उसके मित देशो के भू-भाग हो नहीं श्राते है। एशिया में ही 
बाशिगटन पुन सेन्यवादी गठवन्धन और गुट कायम करने की कोशिश कर रहा है 
जैसे कि वाशिगटन, टोज्यो सियाले गुट जिसका गआ्राक्रामक रूब ग्राज भी एशियाई 
देशा में चिन्ता पंदा कर रहा है 

सामान्यतया विश्व की ओर विशेष रूप से एशिया वी परिस्थिति ते मास्को 
को झाशक्ित कर दिया था झोर झ्ाज भी प्राशक्रित कर रही है । किन्तु बह इसे 
परिस्थिति को ग्रटल नही मानता है, इसके विपरीत यह परिस्थिति ऐमी जदिण हो 
गई है जो सोवियत नेताझो वी राय में सोगो को शान्ति एवं ग्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
बी नीति के अनुपालन करने मे दूना प्रयास करने के लिए बाध्य वरती है; 

सोवियत सध में इस बात का दृढ़ विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
को मुधाइना, हुचिद्रारों क्री डोज शोकरा, कतीरतीएा उदय मो आपका जोर सिर उऱ 
पूरी तरह खत्म करना सम्भव है। जहाँ तक एशयाई महाद्वीप का सम्बन्ध है, मास्यो 
का विश्वास है कि उसके बारे में भी शान्तिपूर्ण हल निऊाला जा सत्ता है। इस सम्बन्ध 
में सोवियत सघ भारत तथा दूसरे शान्ति वा भी एशियाई देशो को प्रगतिशील 
विदेश नोसि वी ग्रत्यधिक सराहना करता है । 

हश्चिया वी समस्याशों को शाल्तिपुर्प इग से खुलकाने का यवाथंवादी प्राघ/र 
मौजूद है। शाल्तियू्ण और नच्छे पडोसी के सम्यन्ध वन्‍यम उरले के, बन प्रयोग 
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* का परित्याग करने, विवादग्रस्त मसलो और टकराबी को गजान्तिपूर्णा ढंग से हल 
करने, समानता झ्ौर स्वतन्त्रता. के सिद्धान्तो का पालने करने, प्रभुसत्ता और सीमाग्रो 
की ग्रनुल्लघनीयत्ता का सम्मान करने और आन्तरिक मामले मे हस्तक्षेप न करने की 

छा मौजूद है । अन्तिम वात यह है कि समस्या के हल का यह प्लाधार परस्पर 

लाभदायक ग्राथिक और पझ्नन्य सहयोग का विकास तथा सामाजिऊ़ प्रगति के मार्ग 
का स्वतस्त व मनपसन्द चुनाव हो सकता है । 

सोवियत सघ की विदेश नीति सम्बन्धी सभी कार्यकलाप इन्हीं उदात्त लक्ष्यों 
को प्राप्त करने की दिशा मे पहले भी और आज भी उन्मुख हे । सोसकपा की 
केन्द्रीय समिति के महासचिव मिखाइल गोडच्योबव ने कहा, “हम लोग हृढता- 
पूर्वक शान्ति और शाल्तिपूर्ण सहजीवन के लेनिनवादी मार्ग का अनुसरण करेगे । 
सोत्रियत सघ सदभावना के बदले सदृभावना ओर विश्वास के बदले विश्वास देगा।” 
निश्चय ही इस मार्ग की अ्विच्छिन्नता की पुष्टि के रूप मे कोई भी व्यक्ति उनके 
कथन से यह अर्थ निकाल मकता है कि सोवियत सघ ग्राठवे दशक मे प्न्तर्राष्ट्रीय 
तनाव में कमी करने भे हासिल सफलताो को मूल्यवान मानता हे गौर वह समानता, 
पारस्परिक सम्मान झौर आरान्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त के 
आधार पर राज्यो के बीच शान्तिपूर्णां, परस्पर लाभदायक सहयोग स्थापित करने 
की प्रक्रिया को आगे बढाने में भाग लेने के लिए तंयार है । 

मास्को ने हमेशा उन जनगण के साथ एकजुटता को अपनी किदेश नीति 
का बुनियादी सिद्धान्त माना है जिन्होंने औपनिवेशिक दासता के जुए को उतार फंका 
है और जो स्वाधीन विकास के मांगे पर वढ चले है । विशेष रूप से उनके साथ * 
जिन्हे साम्राज्यवाद की ग्राक्रामक शक्तियों के हमले को नाकाम करना पड़ा है। 
अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा दढ करने के ध्येय मे सोवियत सघ विश्व में शान्ति की सभी 
शक्तियों के साथ सहयोग करता है । जैसा कि सोवियत नेतापग्रो ने ज्ीर देकर बहा 
कि जनगण के ग्रधिकार और मानव जाति का शान्तिपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करते 


के प्रथास में सोवियत सध विकासमान देशों को अपना सहज मित्र श्ौर साभीदार 
मानता है । 

ग्रुट-निरपेक्ष प्रान्दोलन की युद्ध-विरोधी, साम्राज्यवाद-विरोधी झौर उपनिवेश 
बादी विरोधी उन्मुखता की, जिसकी पुष्टि नई दिल्‍ली में दो वर्ष पहले आयोजित 
ग्रुट-निरपेक्ष आान्दोलन के शिखर-सम्मेलन में हुई थी, सोवियत जनता ग्रत्यधिक 
मराहुना करती है । सोवियत संघ मे इस बात का विश्वास किया जाता है और जैसा 
फि स्वय नव-स्वाभीन देशो के सम्बन्ध में हुआ, पूर्स राजनीतिक और आयिक 
स्वाधीनता पाना, राष्ट्रीय अर्थ॑तस्त्र का विकास और अस्नर्राष्ट्रीय आशथिक सम्बन्धों 
में जनवादी पुनर्सरचना सुनिश्चित करना तभी सम्भव है जब इन लक्ष्यों को हथियारों 
की होड और यूद्ध के खतरे के विरुद्ध सध्रप के साथ घनिष्ठ रूप से जोडने के प्रयास 
किए जाएँ । 

कोई भी व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि सोवियत राज्य की 
इस मिद्धान्तनिष्ठ विदेश नीति को जो मोसक्पा की काँग्रेस और सोमकपा की 
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केन्रीव समिति के पूर्णाधिवेशनों मे, सोवियत संय की सर्वोच्च सोवियत के 
अधिवेशनो और सोवियत नेताओं के भाषणों में सूत्रबद्ध हैं, आगे जारी रखा 
जाएगा । इसका स्पष्ट प्रमाण सोसकपा की केन्द्रीय समिति के महासविव द्वाराकही 
गई बातो मे है । 

मिखाटल ग्रोर्वाच्चोद ने कहा है, “सोवियृत सघ ने औपनिवेशिक उत्पीड़न 
से मुक्ति के लिए जनगण के संघ का सवंदा समर्थन क्या है और श्राज हमारी 
सहानुभूति एप्वचिया, श्रफ्रीका और लातीनी अमेरिका के देशों के प्रति है जो अपनी 
स्वाधीनता मजबूत करने तथा सामाजिक पुनर्निर्मास के मार्ग का ग्रनुसरण कर रहे 
हैं । हमारे लिए वे स्थायी शान्ति के संघर्ष में, जनगण के दोच बेहतर झ्लौर 
न्यायपूर्ण सम्बन्धों के सघर्प में मित्र और साभीदार है ।” 

(४) नवोदित राज्यों के मित्र और शत्रु 
-व्सेवोलोद श्रोवचिन्निकोब (जनवरी, 4983) 


सोसकपा की 26वी कांग्रेस के तुरन्त बाद सोवियत संध ने एशिया, प्रफीवा 
और लेटिन श्रमेरिका के तव-स्वतन्त्र देशों के साथ ध्रपने सम्बन्ध कायम रखने में 
पॉच मूलभूत सिद्धान्त सूत्रवद्ध किए | इस “जाचार सहिता” का पालन सोवियत संध 
अधिचल रूप से करता है और अमेरिका का आह्वान करता है कि वह भी इस 
प्रकार काम करे + वर्तेमान परिस्थिति में 'माचार सदिता' का तात्यय॑ निम्नलिलित 
बातो से है-- 

* हर जनता को अपने झ्रान्तरिक मामले का प्रवन्ध बिना बाहरी हस्तक्षेप के 
स्वयं करते के अधिकार की मान्यता, उनके ऊपर प्रभुत्य या अधिनायकत्व स्थापित 
करने ग्रथवा उन्हे किसी शक्ति के हितों के प्रभाव क्षेत्र” में शामिल करने की 
कोशियों का परित्याग, 

इन देशो की क्षेत्रीप प्रखण्डता तथा उनरीं सीमाओ की श्रनुल्लघनीमता का 
सम्मान, उन देशों को विभाजित करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले किसी 
अलग्राववादी प्रान्दोलनन का बाहर से समर्यत नहीं करना, 

एशिया, ग्रफ्रीका प्रौर लेटिन अ्रमेरिका के हर एक राज्य को ग्रन्तर्राष्द्रीय 
जीवन के समान ग्रधिकार के साथ सहभागी होने के तथा किसी देश के साथ सम्बन्ध 
विजसित करने के ग्रविकार को गिना शर्ते मान्यता, 

अपने प्राकृतिक ससाधनवों पर इन राज्यों की प्रमुमत्ता वी पूर्णो और बिया 
शर्ते मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों मे उनकी परुर्ण समानता की भी 
यथारत मान्यता संयुक्त टाप्ट्र के सुबिद्धित प्रस्तावों के अरमुसार उपनिवेशबाद़ के 
प्रवशेयों को सत्म करने तथा नसलवाद श्र पृथम्वासन का उन्मूलन करने के उद्देश्य 
से जिए गए उनके प्रयासों वा समर्थन वरना, 

प्रपीका, एलिया झोर लेटिन अमेरिका के ग्रथिक्‍ाश देणों दारा स्वीटार वी 
गई गुट-विरेक्षता रो हैसियत वा सम्मान करना । 

सोवियत-बारत सम्बन्ध इन तिद्धास्तों के पालन से करिए जाने के स्पष्ट 
उदाहरण फा काम बरतने है | दे यह दिखलाते हैं क्रि भिन्न सामाजिक ब्यवस्पाप्रो 
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वाले राज्यो के वीच यह सहयोग कितना फलप्रद हो सकता है वेशर्ते कि वे सदुभावना 
झौर एक-दूसरे के हितो के सच्चे सम्मान पर आधारित हो | 

हमारे आर्थिक सम्बन्ध सामजस्थपूर्ण ढंग से समानता और पारस्परिक लाभ 
के सिद्धान्तो पर भारत को भारी उद्योम्र वी नीव वा निर्माण करने तथा देश की 
ईंधन झौर ऊर्जा क्षमता को मजबूत बनाने जैसी उसबी कुछ प्रमुख झ्ाथिक समस्याग्रो 
को सुलभाने मे सहायता करने के साथ सम्बद्ध करते है । 

इसके झलावा, भारत इस तथ्य से भ्रच्छी तरह झ्वगत है कि सोवियत सघ 
ने कभी इतर सम्बन्धो का इस्तेमाल लाभ हासिल करने या राजनीतिक दबाव और 
जोर-दवर्दरती के औजार के रूप मे नही किया है। इस वात को नोट करना चाहिए 
कि सोवियत सघ ग्जौर भारत के वीच मिलता और सहयोग का विकास किसी दूसरे 
देश के हितो को या उसकी सुरक्षा को नुकसान नही पहुँचाता है। वास्तव मे यह 
एशिया झौर समग्र रूप में विश्व में परिस्थिति पर झनुकूल प्रभाव डालता है । 


वर्तमान ग्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति मे ग्रुद निरपेक्ष प्रान्दोलन की भूमिका बढ़ 

रही है, जिसका भारत एक सस्यापक और मान्यता प्राप्त नेता है । भ्रधिकाश राज्यो 
द्वारा गुट-निरपेक्ष हैसियत अपनाने के कारण उसके प्रति अपना सम्मान फिर से 
बुहराते हुए सोवियत संघ ने यह प्रस्ताव किया कि मादों और वारसा सन्ि के 
भ्रग्रणी निकाय ऐसा वक्तव्य दे क्रि वे इन ग्रठबन्बनों का कार्यक्षेत्र एशिया, ग्रफ्रोका 
और लेटित अमेरिरा तक नही फैलाएँगे । सोवियत प्रस्ताव का दूसरे समाजवादी 

देशो ने यारसा स॒न्धि के विदेश मन्जियो को समिति के अधिवेशन में समर्थन किया ।* 
» सोवियत सध ने शाल्ति सम्बन्धी जो दूसरी पेशकदमी की है, वह भी 
नव-स्वाधीन देशो के महत्त्वपूर्ण हितो में है, जो पूर्व-पश्चिम सेनित्र मुठभेड का मच 
नही बनना चाहते है | उदाहरणार्थ, सोवियत सघ मे सागरो और महासागरो क॑ 
बड़े भाग में विश्वास-निर्माए सम्बन्धी पगो को जिस्तृत करने की जो झपील की है, 
वे हिन्द महासागरीय देशो के उन प्रयास्ते के अनुरूप है जो इस क्षेत्र को शामल्त के 
क्षेत्र में बदलना चाहते हैं। इस भ्रश्न पर सबुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के कार्यान्वयन 
रोकने की कुछ शक्तियों की, विद्येप रूपस अमेरिका की कोशिश के कारण 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को जिससे इस विशाल क्षेत्र को ठोम लाभ मिलते, ग्रथ तक 

आयोजित नही त्रिया जा सका जो बहुत पहले श्रायोजित हो गया होता । 
यहाँ तक कि आज भी सम्मेलन के आयोजन का इन्तजार किए बिना 
सोवियत सघ ने उन तमाम राज्यो से अपील की है जिनके पोत हिन्द महासागर के 
जल का इस्तेमाल वरते रहे हैं कि वे ऐसा कोई कदम नही उठाएँ जिससे इस क्षेत्र 
की परिस्थिति पेचीदा वन जाए। इसका यह अर्थ होता है कि वे उसमे जल-मेना 
की बडी इकादयाँ नहीं भेजे, वहाँ सेन्‍्य प्रशिक्षण अभ्यास सचालित नहीं करें, श्रौर 
दे गैर-तटवर्ती राज्य जिनके हिन्द महागर के क्षेत्र मे ऐसे अड्डे हैं, अपने युद्ध के 
झटड्डो का विस्तार नहीं करें और न उनका आाघुनिकीकरण करें । 
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लगभग दो वर्ष पहले सोवियत संघ ने फारस की खाड़ी के क्षेत्र में तनाव 
खत्म करने के लिए प्रस्ताव रखा । वहाँ जल-सेना और वायु-सेना के नए दस्ते, सेना 
और हथियार तैनात करने के बदले मे जंसा कि नाटो की अग्रणी शक्तियाँ, विशेष 
रूप से ग्रमेरिका कर रहा है, सोवियत सघ ने उस क्षेत्र के राज्यों के सम्प्रभु 
प्रधिकारों की तथा इसे दुनिया के शेप भागों से सम्बद्ध करने वाले सागंरीय ग्रौर 
सचार मार्गों की सुरक्षा वी गारण्टी करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौता सम्पन्न 
करने का प्रस्ताव किया है । 


जीवन के भूमध्यसागर में शाग्ति का क्षेत्र स्थापित करने के उद्देश्य से की 
गई सोवियत पहल की समयोचितता की प्रुष्ठि कर दी है । परिस्थिति और भी 
भयावह हो जाएगी यदि अमेरिका के नए मध्यम-परास वाले नाभिकीय शस्मों को 
इटली तथा दूसरे पश्चिम-यूरोपीय देशो मे तैनात किया गया, क्योकि इन प्रक्षेप्यास्तो 
का रुस न केवल पूर्व की गौर रखा जा सकता है बल्कि इन्हे दक्षिण की शोर भी 
उन्मुख किया जा सकता है और अ्रफ्रीका के भूमध्यसागरीय राज्यों तया मध्य-पूर्व के 
लिए भी नाभिकीय जोर-जवर्दस्ती के श्रौजार बन सकते है । सोवियत भ्रस्ताव में 
उन विश्वास निर्माण सम्बन्धी पगो को प्रसारित करने की परिकल्पना है जिनमे 
वहाँ सहमति के आधार पर हथियारबन्द सेनाग्रो मे कटौती करने तथा भूमध्य सागर 
के गै र-ताभिकीय राज्यों के भू-भाग पर नाभिकीय शस्त्र तैनात नहीं करने और 
भूमष्यसागर में लामिकीय शस्त्र ढोने वाले पोत हटाने की बात कही गई है । 


मध्य-पूर्वीय समस्याय्रों को हल करने के लिए सोवियत योजना की 
अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है। सोवियत संघ की राय में मध्य- 
पूर्व में सच्चा स्थायी, उचित और सर्वागीण शान्तिपूर्णा समाधान यह अपेक्षा करता 
हे कि 967 से जितने भ्ररव भू-भाग पर इजरायली सेना ने कब्जा कर रखा है 
वहाँ से पूरी तरह हट जाए जिसमे यरूशलम झा पूर्वी भाग शामिल है, इस क्षेत्र के 
तमाम राज्यों के ग्रपना स्वतन्न अस्तित्व सुरक्षित रखने के ग्रधिकार की हिफाजत 
हो, प्ररव राज्य श्रौर इजरायल के वीच युद्ध को स्थिति समाप्त हो तथा शान्ति 
स्थापित हो, ऐसे समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय भारण्टियों को निरूपित किया जाएं 
तया उसे स्वीकृति दी जाए । 

दक्षिण-पूर्व एशिया वी परिस्थिति में सुधार करना दूसरा महत्त्वपूर्ण 
प्रन्तर्राष्ट्रीय मामला है । सोवियत सघ इस क्षेत्र को शान्ति के क्षेत्र में बदलने की 
दिशा में निर्देशित प्रयासों का समर्थन करता है | ऊँसा कि वियतनाम, लाग्रोस प्रौर 
कम्पूचिया ने प्रस्त!वित किया है, दक्षिण-पूर्व एशिया के सम्बन्ध मे एक श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सनमेतन यहाँ विद्यमान परिस्थिति पर विचार-विमर्ण करने तथा पररपर स्वीवार्य 
निएंय पर पहुँचने का उपयुक्त मच हो सकता है। उससे उनके तथा एशियान 
राष्ट्रों के बीच फपप्रद दार्ता करते का और समग्र रूप में परिस्थिति को सामान्य 
बनाने वी सम्मभावनाएँ उन्मुक्त होती हैं । 
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समाजवादी देश पूरे एशिया के पैमाने पर सुरक्षा दृढ़ करने मे नेतृत्व करते 
है । मगोलियाई लोक जनतन्त्र के एशिया और प्रशान्‍्त महासागर के राज्यों के वीच 
सम्बन्धों में श्रक्ति का इस्तेमाल नही करने तथा परस्पर जनाक्रमण सम्बन्धी सम्मेलन 
सम्पन्न करने के प्रस्ताव का यही उद्देश्य है। सोवियत सघ इस प्रश्न पर चीन लोक 
जनतन्त्र और जापान के साथ ठोस बातचीत करने के लिए तैयार है । 

सोवियत सघ की एशिया, अफ्रीका और लेटिन ग्रमेरिका के नवोदित राज्यों 
के सम्बन्ध मे जो नीति है, वह दुढ और सुसगत है । सोवियत सध उन देशों और 
जनगर के साथ एकजुटता और सहयोग विकसित करता रहेगा जिन्होने मौपनिवेशिक 
उत्पीडन का जुआ उतार फेंका है और जो अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता और 
सामाजिक प्रगति के लिए प्रयत्न कर रहे है । 


_फशावो+--+7 


छिन्द मट्ठासायार में सोवियत्त सेन्य 
उपसिथित्तिः 





सोवियत सघ हिन्द महासागर में सीमित तैन्य उपस्थिति बरकरार रखने के 
लिए कृत सकल्‍्प दिखाई देता है॥ इस सामुद्रिक परिप्रेक्ष्य म सोवियत सघ व 
उद्देश्य राजनतिक, झ्राथिक एवं व्यापारिक ग्रधिक हे, सैनिक कम । सोवियन नौ- 
सेनाप्रो का उद्देश्य सैन्य न होकर मान अपनः प्रभाव दर्ज रखना हे । 970 के 
पूर्वा्ध से प्रव॑ तक सोवियत समर नीति ग्रमेरीकी कार्यवाहियों क्री प्रक्रिया रवस्प 
निर्धारित होती ग्राई है । सोवियत नौ-सेना विगत दो दयकों के दौरान एक तदबवर्ती 
बेडे से घढ़कर एक ऐसी नौ-सेना के रूप में परिवर्तित हो चुड्री हे जो दूर समुद्रो मे 
कही भी युद्ध-सघालन में सक्षम है । पश्चिमी समर विद्या विशारदो का मानता है 
कि मास्कों को कोशिश है कि सही अर्थों भ एक सन्तुलित बेड़े का निर्माण विया 
जाएं जो भ्रमरीकी तथा भ्रन्य बडी ताकतो की सामुद्रिक श्रेप्टता को विश्व में कही 
भी चुनौतों देने में सक्षम हो जोर 4960 से प्रारम्भ करके ग्रव सोवियत नी-सेता 
विश्व की दूसरी सर्वाधिक ताकतवार नौ-तोना बन चुकी हे। फिर भी सचावन 
सम्बन्धी सम्भारण क्षमता के सीमित होते के कारण सोवियत नौ-सेना अब भी 
अ्रपने तटवर्ती बन्दरगाहों से बहुत दूर गहरे समुद्रों मं वार्य करने में एक सीमा तक 
हो सक्षम है । 

हिन्द महासागर में सोवियत नो-मेना के बढ़ते क्दभों ने प गक्तियों ती 
960 मे ही बिन्तित करना शुरू कर दिया था। पश्चिमी भक्तिपों का मानना है 
कि रूम फी बढ़ती हुई ताज़त अन्तर्राष्ट्रीय गलियारों, सचार ब्यवस्थायरों भौर 
सामुदिक मार्गों के लिए खतरा वन सकती है ) सोवियत भप क्री ग्रपनी नौ-सेना को 
सातठों समुझे मं प्रबल ताकत के रूप में उभारने वी झाकौक्षा को पश्चिमो पत्तियों 
ने प्पने लिए चुनौती समझा और पश्चिमो रक्षा विशेषज्ञों भे तक देना शुरू विया 
कि सोवियत द्वारा पश्चिमी प्रभाव्क्षेत्र मे घु्पठ की चुनौती वो स्वीबार न 


| ब्रगाति सजूबा (नवस्बर 987) में थी घमोद् तिवारो वा लेख 
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करना पश्चिमी राप्ट्रो के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। 28 जुलाई, 
]974 को मास्कों में नौन्‍्सेना दिवस के अवसर पर बोलते हुए सोवियत नौ-सेना 
के कमा०३र२ इन चीफ एडमिरल सरगेई गोसंकोव ने कहा--हमारी नौ-सेना न तो 
जिसी के हितो के शिए खतरा है और न ही किसी के हितो को मिटाने जा रही है। 
सोवियत मंघ के “राज्य-हितो' को सुरक्षित रखना और सामुद्रिक सीमाओं की रक्षा 
करना तथा विश्वन्यान्ति फो स्थायित्व प्रदान करना हमारे राष्ट्र के प्रमुख हितों में 
से एक है । विदेशी बन्दरगाहों पर मौहादं-इद्धि हेतु की गयी कार्यवाहियों से हमारे 
राष्ट्र और सम्बन्धित राष्ट्र के बीच भाई-चारा तथा विश्व-वन्धुत्व का भाव रढ 
होता है । अतएय प्रकारान्तर से सोवियत सघ नौ-सेनए् शान्ति दृत का ही कार्य करती 
है । “इसके पहले भी सोवियत नौ-सैनिक स्टॉफ के चीफ एडमिरल ब्लादीमीर 
एलंबसीव ने 9 फरवरी, 97 को दिए गए साक्षात्कार मे कहा था कि-- सोवियत 
नौसेना की कोई योजना किस्ती को हानि पहुँचाने की नहीं है । पर सोवियत सघ 
सातो समुद्रो में घुमने की अपनी स्वतन्त्रता को अक्षुण्णा बनाए रसने के लिए सतत्‌ 
प्रयत्नगील रहेगा ।” उन्होने यह श्रारोप लगाया कि प्राक्रामक साम्राज्यवादी ताकते 
मोबियत खतरे का गलत हौवा खडा कर रही है जबकि भ्रसलियत यह है कि भ्रमरीकी 
सामुद्विक ताकत सोवियत हि6तो के लिए सदा से ही एक खतरा रही है। 

सोवियत सघ का हिंन्द महासागर मे प्रवेश 

सोवियत सघ की हिन्द महासागर में उपस्थिति मां, 2968 मे उस समय 
शुरू हुई जब ग्रेट ब्निटन ने 967 मे स्वेज के पूर्व से अपनी सभी सेनाझो को हटाने 
वा निर्णय लिया । सोविमत नौन्‍सेना 4 या 5 जहाजों की एक स्वाड्न हिन्द 
भमहसायर मे बराबर बनाए रखती है जिसमे मुल्यता  क्रूजर, या 2 डिस्ट्रायर 
सथा सहायता देने वाली वेसेल्स रहती है जो प्राय, मित्र एशियायी तथा झफ्नौकी 
बन्दरगाहो पर सौजन्य प्रदर्शन हेतु ब्लाडीयोस्टक स्थित प्रशान्त बेडे से आ्रती-जाती 
रहती है। कभी-कभी कुछ जहज काला सागर से भी झ्रा जाते है। सोवियत नौ- 
संन्‍्य उपस्थिति क्षेत्रीय सपर्पों से घटने-बढने के साथ प्रतिस्पर्धा बढ जाने से ग्रावश्यकता- 
नुमार परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण के लिए स्रोवियत उपस्थिति 97, 
4974, ।98। के दोरान अमरीकी नौ-सेना की ताकत के बढने पर उसके प्रतिकार 
स्वरूप कुछ पन्‌डुब्बियो और थल प्राइत वायुयानो के द्वारा बढा दी गई थी । 
सोवियत सघ की पहली 5 जहाजो वाली स्वाड्न मद्रास बन्दरगाह पर 

28 मार्च, 968 को आयी थी जिनका नेतृत्व दिमित्री पोर्भाश्की नामक (6,000- 
9,200 0५८) कऋूजर कर रहा था। इन जहाजो में एक गाइडेड मिसाइल 
डिस्ट्रायर, | सव-मेरीन चेन्जर और ! आयल टैकर सम्मिलित था | इसके बाद 
969 में एडमिरल फोकिन नामक मिसाइल क्रूजर के नेतृत्व मे, जिसकी स्वाड्व 
में दिमिज्र पोर्भाश्की छूजर भी सोवियत सव ने सिंगायुर, मद्रास, कोलम्बो, वम्बईः 
वराघी, बन्दर ग्रत्ञास, बसरा, उमरकत्त, अदन, हुदंदा, स्वेज, पोर्ट सूड;न, बेबेरा, 
मोगाविशू, मोम्वासा और पोर्टे लुइस की सौजन्य यात्राम्ों पर अपनी नौ-सेनाओ को 
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भेजा | मालागासो और मोजास्वीक के स्व॒तन्ज हो जाने के बाद सोवियत नौ-सेना 
मोजास्विकचेनल के बन्दरगाहों तक भी जाने लगी झास्ट्रेलियन इस्टीट्यूड आक 
इन्टरनेशनल गझ्फेयर के डायरेक्टर टी. वी. मिलर के अनुसार 30 जहाजों का एक 
बेडा 970 के पूर्वाद्धे में हिन्द महासागर में ठेवात था, जिसका एक-तिहाई बुद्धक 
जहाज, एक-तिहाई पनडुब्वी और बाकी इटेसीजेंन्त और सचार जहाज, झाक्जील री ज 
तथा सालवेज जहाज थी । यद्यपि सी आझाई ए. डायरेक्टर विलियम के. सी. ने 
]] जुलाई 974 को कहा था कि पोवियत सघ के सिर्फ 6 सरफेस जहांज उपस्थित 
हैं जिसमे से प्रत्येक मे । क्रूजर, 2 डिस्ट्रायर, 3 छोटी नौकाएँ,  पनडुब्दी और कुछ 
सहायक वेसेह्स हैं। भ्रप्रेल 972 में वाभला देश वी सरकार के अनुरोध पर सोवियत 
नौ-सेना ने चटगाँव के बन्दरगाह को सुरयो और डूबी हुई नोक्ाग्रों से जाली करने का 
काम 20 सालवेज नौकाम्रो ग्रोर माइन स्दीपर्स के द्वारा झपने हाथ में लिया। 
राप्ट्रथ की सहायता, जिसका प्रर्थ प्रमीसीकी सहायता होता, इसीलिए नहीं ली 
गई क्योकि अमरीका फिर इसके सहारे अपने राजनीतिऊ उद्देश्यों को पूरा करने को 
कोशिश करता । भारतीय नो-सेना ने पहले ही कापी सीमा तक मुरणें खोजकर नष्ट 
करने का काम पूरा कर लिया था । 974 मे स्वेज की खाडी मे 6 सोवियत माइन 
स्वीपर श्र 5 सालवेज वेसेल्स टूटी और डूबी हुई नोकाग्रो को ढूंढने के कार्य म 
लगे रहे । स्वेजनहर के दक्षिणी हिस्ते की सफाई का काम सोवियत हेलीकाप्टर 
ऋजर (5000-8000 १५५) जिस पर 3 हैतीकःप्टर तनात थे, से किया । 
ग्रगस्त, 984 में लाल सागर के दक्षिणी किनारे पर इस्लामी जेहाद संगठनों द्वारा 
लगाई गई वाहूदी सुरगो को खोजने का काम दो सोवियत सेना की नौवाप्रों ने 
किया । इसके पहले जुलाई मे एक सोवियत जहाज इन वारूदी सुरगो की मार स 
/ फट गया था । सोवियठ सघ की कुछ नौकाएँ, जद्धाज जन्‍्टाकदिक सागर तथा हिन्द 
महासागर भ मछली मारने के कार्य में भी लगी हुई हैं। एक या दो जहाज 
आसनोपग्राफिक तथा हाइड्रोग्राक़कि शोघ कार्य मे भी सलग्न है। कुछ जहाज 
झल्तरिक्ष याजा प्रर गए उन ग्रन्तरिक्ष कंप्सूलों को खोजने का बाय॑ करते हैं जो 
समुद्रों में गिर जाते हैं। ऐसा ही कार्य 968 में 20॥90-6 प्लोर 20]२0-8 वी 
खोज करके किया गया । 
]970 के दशक में सोवियत अड्डे एवं सेन्‍्य सुविधाएं 
देटागन ग्रधिकारियों का मानता है कि सोवियत नौ-मेना के पास अदन, 
उम्मरुस्त (इरपक) और बरवेरा (सोमालिया) जैँये भारी परमाने पर कार्यक्रारों 
अड्डे मौजूद है जबकि सोवियत संघ हिन्द महासागर में इस प्रकार के जिसी भी 
प्रद्ट की उपस्थिति से इन्कार करता है। 7 माई, 972 को भारत मी ग्रग्ती 
सौजस्य यात्रा पर आए हुए सोवियक नौसेना के कमाण्डर इस चीफ गडमिरत 
योसंकोव ने कहां था कि -“सोवियत सर ने हिन्द्र मद्धासागर के किसी भी तटवर्ती 
शाब्टु मे न तो कोई ग्रददठ़ा बनाया भौर न द्वी कोई बनाने बी योजना रखता है” 
यद्यपि सोवियत नौसेना न हिन्द महासायर को तटवर्ती परिधि मे घोर प्रन्तूर्सप्ट्रीय 
जल के समीप स्थित द्वीपो में खोशोग़ा के प्रामप्रस सारीजस, मातरामानी तथा 
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कारगोडोस द्वीप समूह और सिसली तथा दियेगोगासिया एटाल के समीप लगर 
सुविधाएँ या तो ली हैं या मूरिग वायोस स्थापित क्ए हैं। सोवियत संघ ने श्रफ़ीकी 
चट पर ऐसे छोटे-छोटे वायोस स्थापित किए हैं माथ ही डरवनव के लगभग दक्षिणी 
किनारे तक मोजम्बिक चैनल से मूर्रिग वायोस की श्यखला सी स्थापित कर रखी 
है जिससे निरन्तर वढ रहे सोवियत सामुद्रिक व्यापार को सरलता से चलाया जा 
सके । इस दूर दराज इलाके में स्थापित लगर की यह सुविधाएँ सोवियत सघ के 
उन जहाणो के लिए प्राण वायु साबित हो सकती हैं जो दूदे-फूठे भागों की मरम्मत 
करवाना चाहती हैं, क्योकि सोवियत सघ के पराम इस क्षेत्र में कोई स्थिर अड्डा 
नही है जिसकी वजह से वहाँ उसके बातायात की सम्भारात्मक समस्या हमेज्ा मुंह 
वाये खडी रहती है । दूसरी तरफ अमरीका और इसके सहयोगी मिन राष्ट्रो के 
पास इस क्षेत्र मे सचार स्ठेशन, ट्रॉजिंट आउट पॉस्ट अड्डे उपलब्ध हें । फरवरी, 
972 में सोवियत रक्षा मन्‍्तरी की मोगादिशू याठा के वाद सोमालिया के बरवेरा 
बन्दरगाह और हदाई प्रड्डे को परिप्कृत करने हेतु एक समभौता किया गया तब 
भ्रभरीकियों द्वारा यह चिन्ता व्यक्त की गई कि सोवियत सघ इस अडडे द्वारा क्षेत्र 
में अपने प्रभाव का जाल फँला सबता है । 975 में मामला उभरकर तब सामने 
आया जब 0 जून, 975 को संनन्‍्य समिति के सामने गवाही देते हुए ग्रमरीका 
रक्षा सचिव जेम्स स्कलेसिंगर ने नाटबीय ढग मे उद्घाटित क्या क्रि सोवियत सघ 
ने वारवेरा भें एक मिसाइल झड्डा बना लिया है तथा दूरपरसा का एक रिसीवर 
ट्रॉममीटर स्थापित कर दिया है जो अ्रमरीको जहाजो और वायुयानों के लिए 
खतरा हो सकता है । सोमालिया और सोवियत साध दोनों ने ही इस प्रकार की 
किसी भी सुविधा से इन्कार किया। सोमासिया के रेड स्टार नामक प्रसवार ने 
लिखा है कि इनका उद्देश्य राप्ट्रीय रक्षा आवश्यकता को पूरा करना मान है न 
कि सोवियत साथ के साथ मिलकर किसी आक्रामक कार्यवाही में सालग्न होना। 
बारवेरा में सोवियत साघ को जो भी सुविधा उपलब्ध रही हो, हार्न भाफ ग्रफ़ीका 
में छिड़े प्रोगांदन' के युद्ध के बाद से सोमालियां और सोवियत साघ के सम्मन्धों 
में तनाव झा जाने के कारण नवम्बर, 977 में सोवियत सथ को अपना सब 
कुछ समेट लेना पडा। इस झ्ाशय की खबरे पश्चिमी समाचार जगत्‌ में छपती 
रहो हैं कि सोवियत सघ सोकोत्रा द्वीप समूह, दक्षिण यमन के पास अड्डो की 
सुविधा थाने की कोशिश करता आाया है । दक्षिण यमन की सरकार ने इसे यहूदी 
प्रोपेगण्डा मात्र कहा है । क 
१980 के दशक में उपलब्ध सुविधाएँ 
|; परिचमी रक्षा विशेषज्ञो के मनुमार उत्तरी प हिन्दी महासागर में 980 के 
दक्षक में मोयियत नौ-मेना तीन झाघार स्तम्भों को सजोने मे जुटी रही है ये है-- 
“लाल सागर में हलक दीप समूह झदन की खाडी सोझोत्रा के पास लगर डालने 
वी सूदिधा और अझदन मे सैस्य अड्डा ।” अदन, जी 967 तक ब्रिटिश नो शेनिक 
एवं वायु सैनिक गइडा या। सोवियत जहाजो के लिए सौजन्य बन्दरगाह बना हुझ्ना 
है। थोवियत झा के एण्टी सब मैरीन वार फेयर और टोह लगाने वाले वादुयान 
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अदन के हवाई झड्डे तथा अ्रल प्लाण्ड की उडान पट्टी का इस्तेमाल करते है। 
अमेरित्री सूजों के श्नुसार । झगस्त, 980 तक अदन मे सोवियत सघ की 5 हवाई 
स्वाडुने मौजूद थी । यद्यपि दक्षिण यमन के रक्षा मन्त्री कल सलीह उपायद ने 
फरवरी, 987 में इस प्रकार की किसी सुविधा को काल्पनिक बताया । पेटागन 
के झनुसार सोवियत स्वाइन दहलक हीप समूह का उपयोग लाल सागर में रखे- 
रखाव जौर यातायात सम्भारण हेतु करती है। उस द्वीप मे 8,500 टन की तैरने 
वाली शुप्क गोदी उडन पट्टियाँ, ईंघत और पाती की सुविधाएँ, झ्रापूर्ति डिपो, 
पतडुब्बी शरण-स्थली एवं मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है । सोवियत सभ ने 4975 
से लेकर ग्रव तक इथोषिया को 3 खरब की सैनिक सहायता दी है । सिसली में भी 
चौ-संनिक और वायु-स॑निक सुविधाएँ पाने की कोशिश सोवियत सध बरता झ्राया 
है । 979 से चीन-वियतनाम सीमा सघणप्ष के वाद वियतनाम के साथ सोवियत 
सम्बन्ध प्रगाढतर होते गए और सोवियत सघ को पूर्व ग्रमेरिकी श्रड्डो कामरात्त वे 
नौन्सैनिक अड्डा तथा डा नॉग वायु अड्डे पर सुविधाएँ मिली । वारसा सन्धि देसो 
के बाहर 'कामराह्ठ वबे” को सोवियत सेना का सबसे बडा माना जाता है। यह 
सोवियत सघ के लिए हिन्द महासागर के साथ ही प्रश्चान्त महासागर में घुसने के 
लिए महत्त्वपूर्ण बिन्दु है। ग्रमेरिका रक्षा सचिव कंस्पर वाइन बर्गेर के श्रनुसार 
कामराह्न वे श्रदुड़ा सोवियत झ्राक्रामक क्षमता में महत्त्ववृ्ं कारक साबित होगा! 
डा नौग-बायु अड्ड/ सोवियत सघ के टोहक वायुयानों के लिए झऋडूडा सोवियत 
सध के टोहक वायुयानों के लिए उडन-सस्‍्थली है। वियतनाम में एक इलैक्ट्रॉनिक 
स्टेशन को भी स्थापित किया गया है। सोवियत स्ट्रेटजिक रकैेट फोर्सेज द्वारा 
सचालित एक भू-रथापषित उपग्रह स्टेशन भी हनोई में है। कम्प्यूचिया में रम्पाँग 
सोम में सोवियत सघ झपने नौ-सैनिक अ्रटूड को वडी जहाजों के लिए बृहत्तर कर 
रहा है । 

यह स्मरणीय है क्रि सोवियत सघ ने हिन्द महासागर के झनेक तटबवर्ती 
राप्ट्रो को आथिक ओर संन्‍्य सहायता दी है जिनमे मिस्र, भारत, वियतनाम, 
इण्डोनेशिया, ग्रफगानिस्तान, मोजाम्वीक, दक्षिणी यमन, ईराक, सोमालिया प्रमुख 
है । सोवियत सघ के कुछ सँन्‍य विशेषज्ञ कुछ देशो में विद्यमान हैं जैसे इथोपिया में 

हलक द्वीप और प्रसमारा में ।,500, द यमन में अ्दन झौर सोकोत्रा में 500, 

ईराक में 600, मोजाम्बीक में 300, वियतनाम में सोवियत नौ सैनिक 7,000 हैं 
झ्रोर वायु सेनिको को सख्या 2,500 है (स्रोत मिलिवद्री व॑लेन्स 986-87) 970 
के दशक मे मिस्र मुडान श्रौर सोमातिया से काफी संख्या में सोवियत सलाहकार 
विद्यमान थे परन्तु बाद में इन देशों के साथ सोवियत सध के सम्बन्ध बिगड़ जाने 
के बारग सोवियत सथ को अपने सलाहकारों को वापस बुलाना पडा 
सोवियत हित एप उद्देश्य हु 

] मोवियत सप द्वारा ग्रफोकी-एशियाई बाजार में ब्यापार झर संनिर 
साज-सातान की खपत मे इंद्धि वरना $ 
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2 हिन्द महालागर सोदियत संघ के यूरोपीय भाग और एशिया तथा 
इन्डोचाइना के पूर्वी बन्दरगाहो के वीच एक पुल सदढ़ है। सोवियत सघ के लिए 
यह ब्रावश्वक है कि सारे जल-डमरू-मब्य श्रौर सामुद्रिक गलियारे निर्वाध गति से 
सवंदा खुले रहे । 

3 वृतीय विश्व मे सोवियत सघ के प्रभाव में इद्धि हो रही है, इस हेतु 
सौवियत सघ मुक्ति आन्दोलन को समर्थन देता है और आवश्यकता पडने पर मित्र 
देशो को हर प्रकार वी सहायता पहुंचाने की कोशिश्न करता है.। इसकी उपस्थिति 
पश्चिमी राष्ट्रो या क्षेत्र म उनके विदृठुओं को किसी भी प्रकार के शथत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप श्रथवा मयादोहन को रोऊती है । 

4 अपने दक्षिणी हिस्से की सुरक्षा--सोवियत सघ तुर्की, पाकिस्तान, 
ईराक, ईरान, सीरिया, ग्रफगानिस्तान, से जुडे दक्षिणी सीमा भाग को कभी भी 
प्रमुरक्षित नही छोड़ समता | विशेषकर तब जब कि इनमे से कुछ राष्ट्रों के साथ 
ग्रमेरिका और उसके मित्र देशो के घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा जिसके सहारे अमेरिका 
क्षेत्र मे यदा-कदा हस्तक्षेप करता रहता है । 

$ सार्वजनिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हिन्द महासागर में वंठायी गई अमेरिकी 
परनेडुब्वियों पर लगी मिसाइलों की प्रभाविता को कम करना है। सोवियत सघ का 
कमजोर प्रेदा समझा जाने वाला हिन्द महासागरीय भू-भाग सम्प्रति प्रमेरिकी 
8.00 की मारक क्षमता के भीतर है। कुछ मिसाइले तो ऐसी हैं जो हिन्द महासायर 
से परिचालित फ्रिए जाने पर रामस्त सोवियत शहरो को विनप्ट झर सकती है। 
उदाहरणार्थ--पोसी डान और ट्राइडेल्ट मिसाइले । 

एक और दूसरा सम्बन्धित कारक ग्रमेरिका द्वारा हिन्द महासागर का नक्षन 
युद्ध परियोजना में सम्भावित श्रयोग है । सोवियत सध के आरोप के अनुसार नक्षत्र 
युद्ध मे प्रयुक्त किया जाने वाला स्पेश्न ट्रेंक हिस्सा दियागोगासिया में बनाया जा 
रहा है। अमेरिका ने 987 के प्रारम्भ में ही उपग्रह टोह स्टेशन का निर्मास्स कार्य 
पूरा कर लिया । सोवियत सघ द्वारा अमेरिका नक्षत सुद्ध परिपोजना के खिलाफ 
प्रतिकारात्मक शस्त्र प्रणाली के विकास का दावा अब भी अमेरिकी वैज्ञानिक्रो एव 
युद्ध विद्या विशवारदो को भूठ प्रतीत होता है । 

6 मत्स्य उद्योग का विवास, सामुद्रिक सर्वे, झन्‍्तब्क्षि प्रनुसन्‍्धान सम्बन्धी 
गतिविधियाँ, ग्रन्टाकंटिया अभियान और ग्रन्य खोजबीन कार्यक्रमों को सफ्लतापूबंक 

चलाने हेतु भी सोवियत सब के लिए हिन्द मद्वासागर महत्त्वपूर्ण है। 

7 एक विप्वजनीन मद्ाशक्ति के रूप में अपनी नौ-सेनिक क्षमता को प्रदर्शित 
करने हेतु हिल्‍्द महासागर में अपने नौसेनिक वेडे को बरकरार रखना जरूरी है। 
अमेरिका दुष्टिकोश 

दूसरी तर सोवियत उद्देश्यो पर टिप्पणी करते हुए जमेरिका रक्ा'विभाग 
ने सोवियत मिलिक्टरी पावर सामक अपने एक प्रकाशन के माध्यम से कहा है-- 


360 विदेश नीतिया 


“प्ोवियत्त सघ का उद्देश्य पश्चिमी तथा चीनी प्रभाव को खत्म करके ग्रपना 
राजनीतिक, सैनिक और ग्राविक प्रभाव बढाना है। सोवियत सत्र अपने पिट्दू देशो 
में मामरिफ सुविवऐँ मुदैय। रत्रदू] चाहता है तथा पश्विम-विरोबी ताकतो को 
मत्तासीन होते देवना चाहता है, इसलिए वहू अपने को विश्व-मुक्ति अ्न्दोलनों के 
सैद्धान्तिक मसीहा के रूप मे पेश करता है। सोवियत सलाहकार शस्त्र और ग्रन्य 
उपररणो के सहारे भ्रन्त में सत्ता पर अपनी पक्ड मजबूत करते जा रहे है । सोवियत 
सब को विगत दिनो तृतीय विश्व के देशों में मात्र अपनी थोडी-सी ग्राथिक स्थिति 
के बल पर भरपूर प्रभाव यढाने का मौपरा मिला | असवान बाँध, बोकारों स्टील 
मिल, दजजा-ऊरात वाँध ज॑ंसे कुछ निर्माण करके सोवियत सत्र॒ काती कुछ हासिल 
कर गया । सोवियत सघ अपनी भ्रर्थ सहायता को राजनीतिक उद्देश्यों की ग्रभिपूर्त 
के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। मित्र सेनाग्रो को अपनी शक्ति के 
रूप मे कई जगह सुनाया है। उदाहरण के लिए क्यूबा और पूर्वी जमेती । ग्रपने इन 
पिटुढ़ू सप्ट्रों के सहारे सोवियत सघ ग्रपना राजनीतिक उद्देश्य भी प्रुरा कर लेता 
और खतरे मे प्रत्यक्ष नही उनभता । 

इसके साथ ही सोवियत सब ने कमर विकृम्ित देशों के साथ 97] से लेकर 
अप तक कई मेती प्रोर सहयोग सन्वियाँ की हैं, जेमे--'ब्रकगानिस्तान, भारत, 
हनोई, प्रगोला, इबोषिया, काँगो, सीरिया, ईराक, तस्जातिया और मोजाम्बीक 
सम्बन्धित हस्ताक्षरकर्त्ता राप्ट्रो को रूस प्राधिक और सैनिक सहावता देता है तथा 
“इन सम्धिप्रो के माध्यम से एक वेधानिक हथियार पाकर अपना राजनीतिक और 
आ्राधिक प्रभाव बढाता है ।” नेशनत सिक्योरिटी स्ट्रेडजी ग्रोंक बूनाइटेड स्टेट्स 
नामक प्रकाशित एक लख़ में अमेरिकन सरकार मानती है कि 'माक्संवादी लिनिनवादी' 
सिद्धाम्तो का मुर्रौदा श्रोढ् कर सोवियत संघ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को 
बदलकर प्रपने राष्ट्र का प्रभाव समूचे विश्व परु फैलाना चाहता है । 
रूसो-प्रमेरिको क्रिया-प्रतिक्रिया 

सोवियत सव का तऊँ हैं कि उनको नौधैनिक उपस्थिति रक्षात्मक है। 
सोवियत जहाज, जहाज नंटवर्ती राष्ट्रो के लिलाऊ कार्य करने की क्षमता नहीं रसते 
और न ही उन्हें स्थायी तौर पर वहाँ रखा जाता है। उनको सख्या घटती-बढती 
भी रहती है। भौगोलिक प्रावश्यकताप्रों तथा राजनीतिक जहूरतो के प्रनुप्तार 
अमरिकी शक्ति सामथ्यं को ध्यान में रखकर हो सोवियत संघ प्रपने जहाजो को 
हिन्द महासागर भेजता है। 97] के वाँगलादेश युद्ध में प्रमरिका द्वारा अपने 
वायुवानयाही प्राणुविक पोत इन्टरप्राइज ऊे नेतृत्व में सातयें बेडे के ।0 से प्रधिक 

हाजों को भेजने की कार्यवाही के प्रतिकार स्वरूप ही सोवियत सप्र ने 7 दिसम्वर, 

97। को ग्रपने प्रभात महासायरीबद वेडे से 2 क्रूजर, 3 पगटुड्यियाँ जिसमें 
4 पनदुब्बी प्रणुयन्धि चालित थी, भेज दी ताकि प्रमेरिक्ा पारिस्तान के प्रश्न मे 
हस्तक्षेप 7रने की हिमाबत न्‌ करे। स्थिति में एक परिवर्तत 9 अगस्त, 97। को 
हस्ताक्षरित भारत-पोवियत स्ान्ति एवं मँत्री सन्यि से झाया। जासस्‍तव में सबन्धि 
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सन्तुलनात्मक दृष्टि से करी गई प्रग्मिम-्का्मवाही' थी क्योकि अ्रभेरिकी-पाकिस्तानी 
चीनी धुरी का निर्माण हो चुका था। इसी सन्धि के चलते भारत ग्रपनी शक्ति- 
सामर्थ्य का भरपूर उपयोग पाकिस्तान के खिलाफ कर सका और न तो चीन ने 
और न ही गमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में हस्तक्षेय किया । 
इसी प्रकार का श्रतिकारात्मक कदम सोवियत सध ने 973 में अरब- 
इजरायल युद्ध के दौरान किया था। उस समय अक्तूबर, !973 भे अमेरिका ने 
अपने विमानवाही पोत हैनकाक के नेतृत्व में ? जहाजो का वेडा भेज दिया था 
जिसकी काट हेतु सोवियत सथे भी 0 सरफेस कम्बेटेन्ट्स श्रौर 4 पनडुब्बी लेकर 
उतर आया । तय से अब तक अमेरिकी और सोवियत नौ-सेना में हर घटना को 
नेकर शक्ति प्रदर्शन की होड-मी बनी हुई है। 975-79 के दौरान लाल सागर और 
अदन की खाडी में महत्त्वपूर्ण भू-स्तरातजिक परिवतंन हुए । पेन्टागन अ्रधिकारियों 
और गमेरिको कमाण्डरो ने चिन्ता व्यक्त की थी कि स्वेज नहर के जूब, !975 मे 
खुल जाने के बाद सोवियत नौ-सेनिक सामथ्यं बन जाएगी क्योकि तब सोवियत सघ 
हिंद महासागर मे ग्रत्यम्नत्प समय में ही काला सागर के बन्दरगाहो में से अपनी 
नौन्‍सेना को उतार दिया करेगा पर इसके बाद भी सोवियत सध ने ब्रपनी उपस्थिति 
ज्यादा नही बढायी । प्रमेरिका का छठा बेडा मात्र तीन या चार दिन में ही अपने 
भूमध्य-सागरीब भ्रदूडो तथा मित्र राप्प्ट्रो के बन्दरमाहों के सहारे भ्ररत् सागर में 
अपनी टाझ्क फोर्स आसानी स उतार सक्रता है। साथ ही प्रमेरिकी नौ-सेना को 
फ्रॉस तथा ग्रेट प्रिठेन का भी सहयोग मिलेगा । 2979 में उत्तरी तथा दक्षिणी यमन 
के बीच हुए सीमा संघर्ष में अमेरिका तथा सऊदी अ्रविया ने उत्तरी यमन को 
सहावत्ा दी श्रौर सोवियत सघ ने दक्षिण यमन को । इसी प्रकार इथोपषिया के 
इरीट्रिया प्रान्त के विद्रोहियों को नुडान तथा कुछ अन्य अमेरिका परास्त प्रसव राष्ट्र 
सहयोग कर रहे है । जबकि इथोपषिया के साथ सोवियत संध जुटा हुआ है। अमेरिका 
के माथ नए रिश्ते बनाकर मिश्र के भूतपूर्व राष्ट्रपति अ्नववर सादात ने सोवियत 
मंत्री सन्धि को मार्च, 7976 मे भगर कर दिया। हारने, आफी अफ्रीका में हुमा 
ओगाडन मुद्ध। इस मायने से श्रति विचित्र रहा कि इधोषिया सोवियत संघ का मित्र 
बने गया और सोसालिया अमेरिका का जबकि इसके पूर्व स्थिति ठीक़ उल्दी थी । 
इथोपिया बी मार्क्सवादी सरकार ने पाँचो अमेरिकी सैन्य स्थलो को बन्द कर दिया 
तथा अ्रसमारा के निकट स्थित कागन्यू में स्थापित सामरिक सचार स्टेशन श्ौर 
मसावा की नौ-सँैलिक सुविधाप्रों को 23 अप्रेल, 977 मे सोमालिय की सरकार 
ने सोवियत सय के साथ अपने आठ वर्षीय विशिष्ट रिश्ते को खत्म कर अमेरिका 
के साथ मंत्री जोड ली । मित्र और सोमालिया में सोवियत सघ ने जो कुछ सोया 
था उसे उसने इबोविया, दक्षिण दमत, सालांग्रासी और मोजास्वीक के रूप मे 
पा लिया । 


स्वातजिया प्रतिक्रिया 
ईरानी समस्या, अ्रफयानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, चीन वियतनाम सीमा- 
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सच्प आदि ऐसी घटनाएँ हैं कि महाशक्तियो के बीच त्तनाव पुन बढ़ने लगा। 
970 के दशक का ददेताँ युग! इतिहास की गाथा वनकर रह गया प्रतीत होता है 
सम्प्रति फ्रारस्स की खाड़ी तठाव का ज्वलन्त स्थल वनी हुई है। अमेरिवा ने 
25 जहाजो के दो वेडे तैनात कर रखे हैं। 983 में भ्रमेरिका मे एक नई अमेरिवी 
सेन्ट्रल कमाण्ड स्थापित की । सोवियत्त मघ ने भी अपनी क्षमता मे दृद्धि की है। 
सोवियत सघ ने भी अपनी क्षमता में दृद्धि की है। जनवरो, 980 में सोवियत सघ 
का गायडेड मिसाइल छूजर पेट्रोपेब्लोवस्की (8,200-0,000 4७ ) 5 सोवियत 
जहाजों का नेतृत्व करता आ्राया जिसके साथ ब्रे जीना नामक रीप्लेनिशमेट जहाज भी 
था (40,000 ५७॥.) साथ ही मार्च, 980 में इवान रोगोव जिस पर 400 
नौ-सेना के इन्फ्रेन्ट्र जवान थे तथा जिसके साथ 2 डिस्ट्रायर लगे थे, खाड़ी मे पग्या 
पहुँचा | पश्चिमी स्रोतों के अनुस्तार सोवियत सघ की 25-30 जहाज खाड़ी में 
मौजूद थे जिसम 0-)] लड़ाकू जहाजे धो। सोवियत संघ हा कहना हे कि 
सोवियत संनन्‍्य उपस्थिति मात्र | विमानवाद्वी पोत के 40% टनिज के स्तर का 
है । निश्चित रूप से सामुद्विक वायु शक्ति और नौ-मंन्य क्षेमता की दृष्टि से अमेरिका 
सोवियत सघ के पास दियागोगार्क्तिया जेसा मामुद्रिक झड्डा हैज्लोर नहीं बीच 
समुद्र में ग्रपनी जहाजों फी सम्भारात्मक सहायता ग्रदान करने की क्षमता ! सोवियव 
संघ क्षेत्र के साथ लगी भ्पनी सीमा के तहत पर ही परिचमी राप्ट्रो की नौ-सैनिक 
क्षमता का मुक्ावला कर सकता है । 

पूर्वी छोर पर पक्चिमी खोतों के श्रद्भगार सोवियत सथ के 20-25 जहाज 
हैं जिनमे 3-4 पनडुब्बियां तथा 2 कम्बेट वेमेल्स है जो प्राय दक्षिणी चीन सागर 
मे कामरान्‍्ह नोन्‍्मैनिक अड्डे के इद-गिर्द तेनात रहती हैं। इन्ही में से ठुछ यदा- 
क्दा हिन्द महासागर में उत्तर जाते हैं । दूमरी तरफ घमरीका का ताकतवर सातवाँ 
बेडा फिलीपीन्स के सुविक वे नौन्‍्सैनिक अड्डे पर मौजूद रहता है। हिन्द महासागर 
में श्राने वाले अ्रधिवाश टास्क फोर्स इसी बेडे से निकाले जाते हैं | यद्यपि प्रमरीवी 
रक्षा विशेषज्ञ मोवियत सध की उपस्थिति का होवा प्रायः खडा करने वी कोशिश 
करते हैं पर प्रमरीकी-सामरथ्य के मुकाबले सोवियत सामथ्यं कही झ्धिझ नहीं 
ठहरतो । भले ही बिगत दो दशकों मं सोवियत सघ अमरीका वी ही तरह का सही 
मायने में विश्व-शक्ति वन गया हो | सोवियत सघ ने 962 के क्यूबाई मिसाइल 
सकट के तत्काल बाद से ही ग्रपने ग्रषमानजनक ढंग से पीछे हटने की घटना को 
राष्ट्रीय प्रपतान मानकर ग्रपती नो सेनिक सामथ्यं को उत्बापतात्मक स्तर पर लात 
हेतु जो राष्ट्रीय मबल्प लिया था, वह ॥980 के दशक में प्राकर लगभस पूरा हो 
गया है । किर भी यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सबता है दि रूसो नौ-म॑न्य क्षमता 
पर प्मरीकी नौ-संना ग्रव भी सशक्त खारित होगी । 
झफगान हस्तक्षेप एवं खाड़ो बुद्ध 

हिन्द महासागरीय झक्ति वियोजन का विस्तपरा तव तऊ प्रधरा रह जाता 
है जद तड़ घ्फगान-समस्या पभौर खाड़ी युद्ध को एक साथ सम्दद वरकेन देखा 


हिन्द महासागर में सोवियत सैन्य उपस्थिति 363 

रे मि 
जाए। झ्रफमानिस्तान में सोवियत उलभाव तथा चीन-ग्रमरीका पाक घुरी द्वारा 
सोवियत सघ को अ शगानिस्तान में रक्त-विहीन कर देने की कूटयोजनात्मक चाले 
यदि रूस के लिए भयकर सिरदद बनी हुई हैं तो ईरान द्वारा ईयक के साथ चल 
रहे सधर्ष मे विश्व तेल आपूर्ति व्यवस्था मे व्यवधान डालने की धमक्री से अमरीका 
के लिए एक स्थायी मिरदरदद बना हुग्रा है। अमरीका खाड़ी क्षेत्र में श्रपनी तमाम 
शक्ति को स्थापित करने के बावजूद ईरान को एक निश्चित सीमा तक ही डरा- 
धमका सकता है क्योंकि सोवियत सत्र यह कभी नहीं चाहेगा कि अमरीका उसकी 
द प्‌ सौमा पर स्थित ईरान ऊो पूर्णतया पराभूत करके वहाँ पर वश्चिमोन्मुखी 
शासन मत्ता स्थापित कर दे । भ्रतएव सोवियत सघ ईरान पर थाने वाले किसी भी 
सम्भावित अ्मरीफी ग्राक्रमग्शात्मझ वियोजन के प्रतिकार हेतु निश्शित ही अपनी 
नौसेना के माध्यम से और यदि आवश्यकता पढी तो अ्रफगानिस्तान के रास्ते या 
५र सीधे अ्रजर बेजान प्रान्त के रास्ते खाल सेना की ब्रिग्रेडो को ईरान में उतार 
देने से नहीं हिचकेया । इस दृष्टि से देखने पर दो तथ्य सामने आते हैं-- 

] अमरीका हिन्द महासागर में अपनी सेन्‍्य प्रभाविता को यथाशक्ति 

* बरकरार रखने तथा उसकी इृद्धि हेतु हर सम्भव कदम उठाने के लिए 
दत्त चित्त रहेगा । 

2 सोवियत सघ ग्रफगानिस्तान के माध्यम से हिन्द महागरार में निरापद 
रूप से शीघ्रातिशीघ्र उतरने का लोभ कभी नही छोड पाएगा। इस 
प्रजार वह अ्रफगानिस्तात से कभी पलायन नही करेगा वयोक़ि श्रव तक 
अमरीका-चीन-पाक धुरी अफगान मुजाहिदो के माध्यम से सोवियत सघ 
को इतना नुक्सान नहीं पहुंचा पायी है वह उसे सहन करने में 
असमर्थ हो $ 

अमरीका ग्रऊग़ानिस्तान को लाख चाहने के बाययूद रुस के लिए दूसरा 

बियतनाम नहीं थना पाया वही दूसरी ओर यदि प्रमरीका ईरान में सशस्त्र हस्तक्षेप 
बरने की हिमाकत करता है तो सोवियत सघ को ईरान को अमरीका के लिए दूसरा 
वियतनाम बनाने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पडेगी। यह 
भी सम्भव है कि ईरान में उतर जाये प्रमरीकी झ्लौर रूसी सैनिक तृतीय विश्व-युद्ध 
की रणाभेरी बजा दे । 

हिन्द महासागर में सोवियत सामथ्य की सीमाएँ 

आन्तम्र विश्तेपस्प के तौर पर कहा जा सकता है कि सोवियत संन्‍्य उपस्थिति 

कई कारणों से ब्राक्रमणात्मक भूमिका निभाने में असमर्थ हैं-- 

] इसका ग्राकार झमरीकी नो-सेना के क्‍झ्लाकार से छोटा है। 

2 इसके पास पर्याप्त सम्भारात्मक सहायता उपलब्ध नही है । 

3 हिन्द महासागर में उतरने वाले सभी गलियारों पर सोवियत विरोधी 

ताकतो का प्रभुत्व है । उदादरण के लिए भूमष्य सागर से होकर हिन्द महासागर 
में प्रवतरण करने से पहले सोवियत सध को ग्रेट-ब्रिटेड, फ्राँस, इटली, टर्को तथा 
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ं >> 

ग्रन्तत: अमरीका से उलभना पड़ेगा ) प्रशान्त वेडे से थाने बालो किसी भी 
वियोजित नौ-सेना को ब्लाडी वोस्टक के आगे जापानी बेडा, चीत सागर में चीनी 
समुद्री शक्ति झ्लौर मलकफा प्रायद्वीप के आसपास ग्रास्लियायी, इण्डोनेशियायी और 
समग्र अमरीकी सँन्‍्य शक्ति के अ्वरोध को हटाना ण्डेगा । 

स्पष्टत सोवियत सघ का हिन्द महासागर में उतरने वाला हर गतियारा 
पश्चिम्री राष्ट्रो द्वारा नियन्त्रित रहेगा, दूसरी तरफ अमरीका, चीन, नाटो और 
अपने ग्रन्य मित्र राष्ट्रो के सहारे सोवियत सघ को सामुद्रिक युद्ध करने के पूर्व ही 
उसके बेडों को नष्ट करने भें सक्षम हो सकेगा। उस प्रकार हिन्द महासागर में 
सोवियत नौ-सेना उपस्थिति को मात्र प्रतिकारी सेना के रूप मे समझा जाना चाहिए 
क्योकि यह किसी भी स्तर पर पाश्चात्य शक्तियों की मिली-जुली सामथ्य का 
प्रतिकार करने में सक्षम नही है । श्रपनी इस मजबूरी को समभते हुएं भी सोवियत 
सघ भ्रव तक हिन्द महासागर को शान्ति-क्षेत घोषित करने तथा बाह्य शक्तियों के 
हिन्द महासागर से दूर रहने के तटवर्ती राष्ट्रो के प्रस्तावों को राष्ट्रसथ म॑ ग्रपना 
समर्थन देता आया है । 
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ब्रिटिश विदेश नीति : राष्ट्रीय पृष्ठभूमि; 
राजनीतिक अनुभव; नीलि-निर्माण कही 
प्रक्रिया; विदेश नीति पर गृह नीति का 
प्रभाव; राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध; 
सॉस्क्रृलिक एवं विचारधारागल बन्धन 


(8#05॥0 707#९2६७ 20॥2८ए $ 70655 ] छेगटा0670000; 
एठप्ट्ड ६डएरएापंरए0र०छ३ 20गाटफआदाप्राई 27020९5५; 
उ0एगट ७6 907१०5६८ ?9णांटए 55 #07शंह्ा 90॥09: 
(०ए7्ा॥णाए<७ पी रिटॉडधंए055 0प्रॉपाांग्रात॑ 
बत९ण००६८०८३ 77९५) 
*७+७-७७+०-००-०००७०-७७-७७-७७७-७-७०-७०७-७-०-७-७०-७-७७-७७-७७७-०००७-०-७०/-०७०००-- 
राष्ट्रीय पृष्ठभुसि 
(फश्ा००2] 82९0870070 ) 
प्रत्येक देश की विदेश नीति उस देय के भूगोल, सामाजिक झौर आधिक 
सरचना एवं राजनीतिक अनुभवों से प्रभावित होती है । यह सभी तत्त्व विदेश नीति 
सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने तथा समय-समय पर उनमे परिवततंन करने की इष्टि 
से निएयक प्रभाव डालते है | ब्रिटेन की विदेश नीति के सन्दर्भ में इन तत्त्वो का 
प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है । ग्रेट ब्रिटेव मे विदेश नीति की रचना प्रक्रिया 
एवं उसमे भाग लेने वाले सरकारी तथा गेर-सरकारी अभिकरणो पर विचार करने 
मे पूर्व, यहाँ हम उसकी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि (४७002) 890/.87०0॥0) के रूप में 
ग्रेट ब्रिटेन के भूगोल, सामाजिक और झ्थिक सरचना एवं राजनीतिक अ्रनुभव का 
सक्षेप में ग्रध्ययन करेगे । 
7. भंगोलिक स्थिति 
(2 06०हप्ग्फॉंगिए्णी 00207 ) 
ग्रेट ब्रिटेब कर छ्षेतफ्ल लगभग 94307 बर्य मील है जो समूचे ससार के 
स्थनीय क्षेत्र का 0 2% है। यह फ्रास का दो पाँचवाँ, अमेरिका का 30वाँ तथा 
मोविंरत रूस का 80वाँ भाग है । 947 तक ग्रेट ब्रिटेन हा विश्वव्यापी साम्राज्य 
था । यह दवने बडे साद्याज्य का स्वामी था कि इसमे * , नहीं छिपता था। 
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सगभग डेढ़ करोड वर्गमील के भू-भाग पर इसका अधिकार था । ट्वितीय विश्द-युद्ध 
के बाद ब्रिटेन के ये उपनिवेश क्रमण. स्वतन्त्र हो गए तथा इस देश का भौगोलिक 
आकार केवल इसकी सीमाओं मे सिमट कर रह गया । अपनी वर्तमान भौगोलिक 
स्थिति में ग्रेट ब्रिटेन एक छोटा-सा दीप है जिसकी लम्बाई लगभग 750 भील तथा 
चौड़ाई किसी भी स्थ'न पर 300 मील से बधिक नही है! यह यूरोप के उत्तर- 
परिचमी कोने में स्थित है तथा लगभग 20 मील चौडे इगलिश च॑नल द्वारा इसे 
यूरोप महाद्वीप से ब्रलग कर दिया गया है । इस चंनल का ब्रिटेव की विदेश नीति 
में प्रारम्भ से ही बिशेष मद्दत्व रहा है । इसके माध्यम से यह देश ।7वी ग्लौर 8वी 
शत्ाब्दियों में बाह्य ग्राक़मणो से अपनी रक्षा कर सझा है । इसके ग्रतिरिक्त प्रथम 
तथा द्वितीय महायुद्धों मे भी देश की रक्षा की इष्टि से इस चनल का विशेष योगदान 
रहा है | इगलिश चंनल द्वारा यूरोप से अलग होने के कारण यूरोप के विभिन्न 
देशो में घटने वाली विभिन्न क्रान्तियों का इस देश पर अधिक प्रभाव नही पड सका। 
यहाँ की राजनीति एवं विदेश नीति मे क्रान्तिकारी इष्टिकोश का प्रभाव होने की 
अग्रेक्षा विकासवादी तथा साँविधानिक दृष्टिकोण का प्रभाव ग्रधिक रहा है । 
भौगोलिक द॑प्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त होने के कारण ग्रेद ब्रिटेन विदेश व्यापार 
का केर्द्र बता रहा है । 
मध्यकाल से ही ब्रिटिश विदेश नीति के मुरथत दो लक्ष्य रहें हैं--प्रथम, 
अपनी शक्तिशाली नौ-सेना द्वारा समुद्रो पर स्वामित्व बनाए रखना दथा डितीय, 
यूरोप महाद्वीप मे शक्ति-सन्तुलन की स्थापना करना । इसके लिए वह गिसी एक 
देश वी संतिक शक्ति को सर्वोच्च न होने देंने तथा ऐसा हो जाने पर उसके विरुद्ध 
ग्रस्य राध्ट्रो के साथ मिलकर ग्रुटबन्दी करने की नीति प्रपनाता रहा है। यह कहना 
अतिशयोक्ति नही होगी कि ब्रिटिश नीनि के दो परम लक्ष्य मुख्यत उसकी भौगोलिक 
स्थिति के परिणाम थे । ब्रिटेन चारो स्‍्रोर समुद्र से घिरा हुप्रा है. इसलिए आत्म- 
रक्षा तथा शक्तिवर््ध न दोनों इप्टियों से यहाँ के शासकों न ऐसी नीतियाँ ग्रपनाई 
ताकि ब्रिटेन समुद्र वी लहरी पर शासन बर सके । अतीत काल म॑ ग्रेट ब्रिठेत की 
नौ-मेना को जिस देश द्वारा भी चुनौती दी गई है वही उसका पत्रु बन गया है ! 
प्रथम जिश्व-युद्ध में पूर्व जमंनी ने शक्तिशाली नौन्‍्सेना का निर्माण क्या तो प्रेट 
प्रिटेत विलिथम कंसर द्वितीय वा विरोधी बन गया। शक्ति- सम्तुलन की नीति भी 
उसके विन्ञाल साम्राज्य का परिणाम थी | ग्रेट ब्रिटेन यह नहीं चाहताथा हि 
यूरोप में कोई एक राज्य भक्तिगाली वन कर उसके साम्राज्य के लिए सक़ट उत्पन्न 
कर दे | यदि कोई राज्य शक्तियाली बनता भी यथा तो ग्रेट ज्िटेन उसके विरद्ध प्रन्य 
राज्यों के साथ गुटवन्दी करके शक्ति-सम्नुलन स्थापित कर देता था। सुई 6वे 
तथा नेपोलियन बोनाथार्ट के समय फ्रॉस तथा हिटलर के समय जम॑नी उब शक्तिशाली 
हो गए तो ग्रेट ब्रिटेन ने इसी प्रमार की नोति का ग्नुशीलन क्या । इस नौति के 
भनुमसार उ्निटन ने अपनी गन्तर्रास्ट्रीय मितता एवं छब्रुता के सम्दन्ध गतिखोल बनाए 
रुख । पढ़ कद्दा जाता है कि इगलेण्ड का कोई स्थायी झत्रु बा मित्र नहीं है, रेवल 
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स्थायी स्वार्थ एवं उद्देश्य हे। इनसे अनुकुलता रखने वाले राज्य उसके मित्र बन 
जाते हैं तथा प्रतिकुलता रखने वाले शनु वन जाते हैं।.*** 

* भौगोलिक स्थिति का प्रभाव ब्रिदेन की विदेश नीति के लक्ष्य निर्धारित 
करने पर भी रहा है । इसने समुद्रो की स्वतन्त्रता, इगलिश चंनल के सामने व्ले 
यूरोपीय प्रदेशों में किसी शक्ति को प्रभावशाली न होने देना, इस प्रदेश के बेल्जियम, 
हॉलंण्ड ग्रादि देशो को तटस्थ बनाएं रखना ग्रादि अपनी विदेश नीति के गौण लक्ष्य 
स्वीकार किए थे जो सम्भवत भौगोलिक कारणो से ही प्रेरित थे । अपनी भौगोलिक 
स्थिति के कार ही ब्रिटेन द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व अपने विशाल साम्राज्य वी 
रक्षा के लिए महत्त्वपूर्स सागरों तथा उनके तटवर्ती प्रदेशों पर अपनी प्रमुता बनाए 
रखने की चेष्टा करता रहा । 
पर सामाजिक-अ्र्णघयक सरचना 

($0८०-8००00०॥॥० 57०४८ ) 

ग्रेट ब्रिटेन प्रजातान्त्रिक मूल्यों के जनक के रूप में स्वतन्त्रता एवं समानता 

के प्रति गहरी आस्था रखते हुए भी ग्राथिक एवं धामिक प्राधार पर सामाजिक 
भेदभाव के दोपो से मुक्त नही रहा है | ब्रिटिश समाज को श्रेष्ठता के सिद्धान्त एवं 
पारिवारिक व्यवस्था ने ब्रिटिश राजनीतिक जीवन को काफी प्रभावित किया है । 
नाम॑ंन विजय के बाद श्रेष्ठता वा सिद्धान्त स्थावित हुआ जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश 
समाज में एक कुलीन वर्ग का जन्म हुआ । राजतन्तात्मक शासन-व्यवस्था के समय 
यह सामाजिक असमानता पर्याप्त प्रभावी थी । राजपरिवार से सम्बन्धित तथा 
धनी-मानी एवं कुलीन लोग समाज के शेप सदस्यों की श्रपेक्षा श्रधिक उच्च स्थिति 
रखते थे तथा राष्ट्रीय एवं प्रन्तर्राप्ट्रीय नीतियों पर उनका निरधिक प्रभाव रहता 
या । धीरे-धीरे प्रजातान्निक परम्पराओ के विकसित होने तथा श्रमिक दल की 
सरकार द्वारा प्रगतिशील नीतियाँ ग्रपनाने के कारण ग्रेट ब्रिटेन के जन-जीवन में 
सामाजिक असमानता की मात्रा में क्रश कमी झाई है। इतने पर भी यहाँ की 
राजनीति समानता-अममानता के भप्रश्नो से ग्रभी तक मुक्त नहीं हो सकी है। यहाँ 
आधिक दृ्ठि मे असमानता है। राष्ट्रीय श्राथ का 25% भाग यहाँ केबल 0% 
जनमस्या को ही मिल पाता है । राप्ट्र की कुल सम्पत्ति के 80% भाग पर केवल 
9; जनसख्या का ही अधिकार है । यह तथ्य यहाँ की ग्राथिक ग्रसमानता वी स्थिति 
वो दाने के लिए पर्याप्त है। इस असमानता के कारण यहाँ के राजनीतिक 
व्यवहार पर वर्गीय तत्वों का प्रभाव पडता है / राजनीतिक दलो का गठन, दबाव 
समूहों की कार्ये प्रक्रिया, निर्वाचनों से प्रत्याशियों का चयन, मतदाता का निर्णय, 
बहुमत प्राप्त दल की रीति-नीति झ्ादि सभी दातें वर्याव इप्टिकोण से प्रभावित 
होती है। प्रेट ब्रिटेन वी विदेश नीति भी वहाँ की सामाजिक सरचना एवं वर्भीय 
*अममानता से प्रभावित होती है। सम्पन्न वर्य अपने स्वार्थों बी सिद्धि के लिए एक 
विश्लेष प्रकार की विदेध नीति अपनाने के लिए मरकार पर दवाव डालना है| जब 
सरबार मजदूर दत को बनती है तो समाजवादी राज्यो के साथ ग्रेट ब्रिटेन के 
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उम्बन्ध अधिक घनिष्ठ हो जाते हे तथा रूद्विवादी दल को सरफार बनने पर ये 
सम्बन्ध बम हो जाते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय समस्थाओं एुव प्रश्नों पर ग्रेट ब्रिटेन का 
इष्टिकोसा वहाँ की सामाजिक सरचना से प्रभावित होता है । वहाँ वी सरकार जनमत 
के प्रति पर्याप्त सवेदनज्नोल है ग्रत यह प्रदाव निश्चित रूप से होता है । 

आधिक सरचना की इंप्टि से उल्लेखनीय है क्रि ग्रेट ब्रिदेत एक ग्रौद्योगिक् 
देश है। पुनर्जागरण के युग में श्रौद्योगिक क्रान्ति का भ्रीगस्पेश वम्तुत इसी देश मे 
हुआ था । ग्रौद्योगीकरए की अ्पेक्षाप्रों ने वहाँ वी विदेश नीति एवं पन्तर्राप्ट्रीय 
व्यवहार को प्रभ/वित करने में महत्वपूर्ण भरूमिक्रा निनायी है। ग्रेट ब्रिटेन प्राकृतिक 
साधनों की इष्टि से एक अभावद्रस्त देश है। यहाँ सोहा तथा कोयला तो पर्बाप्त 
मात्रा में उपलब्ध होता है किन्तु रवर, सेल, लकड़ी तथा औद्योगिक एवं खाद्य कृषि 
उत्पादनो की इप्टि से उसे अन्य देशों पर निर्मर रहना पड़ता है) कच्च माल वो 
प्राष्ति के लिए प्रिटिग पूँजीपतियो एवं उद्योगपतियों ने यहाँ की सरक्तार को 
साम्राज्यवादी विदेश नीति झपनाने ऊो प्रेरित किया ॥ प्रिटिश कारखानों में बने 
मात को वेचने के लिए बाजार खोलने हेतु भी एशिया, प्रफीका तथा लेटिन ग्रमेरिका 
के देशो मे ब्रिदेन ने सा म्राज्यवादी-उपनिवेशवादी नीति भ्रपनाई । सम्भवत ब्िटेन 
के उदाहरश को ध्यान में रख कर ही लेनिन ने स्राम्राज्यवाद को पूंपीवाद का 
ग्रगला कदत माना था | विश्व में विशाल साम्राज्य की स्थापना ब्रिटेन में जाथिक 
कारणो से की थी तथा भ्राथिक कारणों से ही वह इसे छोडने को आसानी से महमत 
हो गया । प्रभी भी ब्रिटेन की विदेश नीति ग्रन्य तत्त्वों के साथ ही मुख्यत झ्राथिक 
टिवो से प्रभावित होती है । 

औद्योगीकरण के साथ ही ब्रिटेत की ध्राथिक सरचना में भी महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन झाए । इन परिवत्तनो ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित 
किया । ब्रिटेन में 8दी तथा 9वी शताब्दी के पक्‍्धिराँश भाग में मध्यम वर्ग दा 
प्रभाव रहा है तथा इस वर्ग के प्रभाव से वहाँ की राजनीति म उदारवादी दल का 
जन्म हुआ्ला । जब प्रोद्योयीकरएण के कारण वहाँ बडेन्वडे उद्योग-धन्ध लगे गए तथा 
पूँजो सचय एव पूंजी के एकाबिकार को प्रोत्माहन मिला तो पूंजीपति वर्ग प्रभाव्ञाली 
बने गया तथा मच्यम वर्ग या अ्रभाव घट गया । इसके बाद जाधिक आधार पर 
समाज में श्र,वीररखा वी प्रदृत्तियाँ पनपी । तदनुसार यहाँ वी राजनीति थ्रा भी 
प्रूवीकरण हो गया--रूडिवादी दल ((ग्ाब्ट्ा४०घ६० फय्शा9) तवा श्रमिक दल 
([.००ण ?०7॥9) के रूप मे । इनमे से प्रथम को प्‌जीपति वर्ग क्ञा तथा दितीय 
को श्रमिक बर्ये का समर्थन प्राप्त है । 

पिदसे दो दशकों से ब्रिटेन वो सामाजिक झ्राधिर सरचना मं पुन परिवर्तन 
था रहा है । इसका कारण यह है क्ि वेत्ञानिक्त एबं तकतीको ग्र.विष्परों के 
परिणामस्वरूप ग्िडिश उद्योगो मे स्वचायने (6ैए०शाणा०7) की पतिदद्धि हुई है 
तवाा इसके फतस्वरूप वहाँ को श्रमिक झ्व जधिक बुश्यल, तज़्नीरों विशेग्द एवं 
सद्देद कावर वाला हो गया है। फलठ. वहाँ मध्यम वर्ग का प्रभव बढ़ा है। इसके 





ब्रिटिश विदेश नीति 369 


अतिरिक्त श्रमिक दल वी सरकार द्वारा द्वितीय विश्व-युद्ध के वाद किए गए राष्ट्रीय- 
करण एव ग्रन्य आर्थिक सुधारो के माध्यम से पूंजीपति वर्ग का प्रभाव घटा है तथा 
श्रमिकों के प्रभाव में वृद्धि हुई है। लोकक्ट्याणकारी राज्य की अवधारणा के 
अनुमार राज्य द्वारा समाज के निम्न वर्गों को दी गई सामाजिक सेवाओ के कारण 
उनका स्तर भी ऊँचा उठा है तथा श्रमिक संगठनों की सख्या एवं प्रभाव बढ़ा है । 
आ्राधिफ सरचना में आने वाले इन परिवतंनो ने ब्रिटेन की विदेश नौति को गम्भीर 
रूप रे प्रभावित क्या है । 


गा राजनीतिक अनुभव 
(2?0०॥प९० ए5एश7पथा००) 


ग्रेट प्रिडन का वर्तमान राजनीतिक रूप एवं व्यवहार एक क्रमिक विकास 
तथा झनुभव का परिणाम है । इसके वतंमान राजनीतिक रूप में इग्लंग्ड तथा 
बेल्स, स्कॉटलंण्ड तथा उत्तरी झायरल॑ण्ड शामिल है। 707 में #० ० एगा०7 
द्वारा इश्लेण्ड तथा स्कॉटलैण्ड को सयुक्त किया गया तथा एक ही ससद्‌ द्वारा दोनो 
के लिए कानून का तिर्माणा क्रिया जाने लगा। उत्तरी आयरल॑ण्ड में प्रभी भी एक 
पृथक्‌ ससद्‌ तथा कार्यपालिका है जो कुछ ग्रान्दरिक विपयो पर क्षेत्राशिकार रखती 
है । ब्रिटिश ससद्‌ में उत्तरी ग्रायरलंण्ड से 2 सदस्य निर्वाचित होकर जाते है । 
ब्रिटिश समद्‌ ही यहां के प्रतिरक्षा विदेशी मामले, समुद्रपारीय व्यापार, सिक्के, 
डक सेवाएँ, कराधान झ्रादि महत्त्वपूर्ण मामलो पर विधि निर्माण करती है । 

ब्रिटेत के राजनीतिक अनुभवों की अचुरता एव श्रेष्ठता के सम्बन्ध में मुनरों 
का यह कथन उल्लेखनीय है---“पूर्व ने सम्य मानव जाति को आध्यात्मिक दर्शन 
प्रदान किया है, मिस्र ने वर्णंमाला प्रदान की है, मूर ने बीजगरिए्त तथा यूनान ने 
मूर्तिकला की शिक्षा दी है प्रौर रोम ने विश्व को कानून के आधार प्रदान किए हैं, 
ब्रिटेन ने विश्व को राजनीतिक विचार तथा साँविधानिक पद ति प्रदान की है ॥” 


ब्रिटिण राजनीतिक ग्रनुभव में हमे तीन प्रमुस॒ विचारधाराश्नों का समन्वय 
मिलता है--रूढिवाद, उदारवाद एवं समाजवाद । ब्रिटेन के निवासी यद्यपि रूढिवादी, 
परम्परागत सस्थाओं और सिद्धान्तों के पोपक है तथापि उन्होने ग्रावश्यक परिवर्तनो 
को सर्देव स्वीवार झिया है । नवीन परिस्थितियों के साथ समरौठा करने भी प्रदृत्ति 
ब्रिटिश साँविधानिक विकास और व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण देन है । भ्ौद्योगीकरण 
के बाद ब्रिटेन का समाज पूँजीपति एवं श्रमिक वर्गों में बेंट गया है। देश का दलीय 
ढाँचा इसी विभाजन पर अझ्धारित है। रूढिवादी दल पूंजीपतियो एवं उच्च मध्यम 
वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है तथा श्रमिक दल कारखानों में काम करने वाले 
श्रमिको, वर्मेचारियों एव दुकानदारो वी एक बडी सख्या का प्रतिनिधित्व करता है । 
ब्रिटेत का जनम,नस स्वभाव से ही परम्परावादी होने के कारण एक्दम झाक स्मिक 
परिवर्तन में विश्वास नही करता । फ्लत यहाँ थी राजनीतिक सस्थाएँ एवं झासन- 
प्रसाली सदियों के अ्रनवरत परिश्रम का परिणाम है । ब्रिटिश जनता की प्रकृति 
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समकौतावादी है | यह मैद्धान्तिक कंगडो मे न पड़ कर केवल व्यावहारिक पहलू को 
ही विशेष रूप से ध्यान मे रसती है । 
परम्पराव'दी स्वभाव के कारण ब्रिटेन के पूर्वजों का राजनीतिक आचरण 
एक बडी सीमा तक यहाँ के वर्तमान ग्राचरण को निश्चित करता है। प्रारम्भ मे 
ब्रिटेन की शासन-शक्ति एवं उत्तरदायित्व राजतन्क्र एवं कुलीततन्त के हाथों मे 
केन्द्रित थे विनतु घीरे-घीरे ये जनता के हाथो मे आ गए तथा प्रजाता+निक व्यवस्था 
की स्थापना हो गई । ब्रिटेन मे राजनीतिक सत्ता का यह हस्तान्तरणम आकस्मिक 
अथवा क्रान्तिकारी रूप से नहीं हुप्ला वरन्‌ क्रमिक वित्रास द्वारा हुआ है। कुलीनतस्त 
ने समयानुकूल अपना रग बदला तथा प्रजातन्त से सामजस्य कर लिया । यह हृत्य 
प्रजातन्त्र के मार्य में बाघक नही वना है वरव्‌ इसके विपरीत इसने प्रजातन्त को 
गति एव नेतृत्व प्रदान किया है । ग्रेट ब्रिटेन के राजनीतिक जनुभव की इस कृति 
को हृदयगम करने के लिए संक्षेप में इसके राजनीतिक उतिहास का अवलोकत 
बाछुनीय रहेगा । 5 
ग्रेट प्रिटेन की वर्तमान राजनीति क्रमिक ऐतिहासिय विक्रास का परिणाम 
है । इसकी जडे सदियों पुशने इतिहास म जमी हुई हैं । ब्रिटेन का लिपिबद्ध 
इतिहाम केल्ट जाति के समय से प्रारम्भ होता हे जिमने ईसा से 600 वर्ष पूर्व 
आक्रमण करके झ्पना ग्राधिपत्य स्थापित बिया था। केल्ट जाति के बाद पिटेत 
रोमन साम्राज्य के चगुल मे फेस गया तथा पाँचवी शताब्दी उत्तरा्द में एग्लो- 
सैक्सन जाति ने इस पर झधिकार कर लिया | प्लॉंग तथा जिक के मतानुसार ब्रिटेन 
की राजनीतिक सम्धाप्रो के विकास का यह प्रथम काल था ।' राजपद एवं स्थानीय 
स्वशासन ये दो सस्थाएँ इस युग थी वहुत बड़ी देन है । 
ब्रिटेत पर एग्लो-्सेक्सन जाति का प्रभाव 066 तक रहा जबकि नार्मन 
देश के विलियम ग्रॉफ नारमण्डी ने प्राक्रमणा करके यहाँ नार्मन राज्य वी स्थापना 
की । नामेन वाल में सामन्तशाही की स्थापना हुई। विलियम ने एक छाया 
(०ण०ला ग्रबवा ऐै०8फएएा7 (०ए्राथा॥३॥ की स्थापना की + इसकी एक ग्रन्तरिम 
समिति (णा॥०३ ६४४ नाम से स्थापित को गई । कालान्तर मं यह एक उपयोगी 
मृस्था बन गई तथा इसमें से एक लघुतर समिति शा४५ (0एणथा के नाम से गठित 
हो गई । बाद में इसने (०४४०७॥ ७ भजधा5$ तया (३७४४ का विकास हुप्ला ) 
07८० (०७००॥ से थीरे-ध्यरे समद्‌ के द्वितीय सदन लॉ सभा वा विकास हुग्ना । 
हेनरी दितीय ने नामंन-हालीन शासन-व्यवस्था भे परिष्यार कया। 99 से 
]26 तक ग्टिन का राजा जॉन था। इसके ग्रत्याचारों का सभी सामलो ने 
स्यापर रूप से विरोध शिया तथा गघन्त मे जॉन दो मंग्तादार्टद ((25) के रूप 
मे स्वय वी शक्तियों को सीमित करके कुछ जनाधिवार स्वीसार ररने पड़ें। ग्रॉग 
तथा जिनके के कथनानुसार * इसके द्वारा सामन्‍्तों ने राजा पर यह प्रतिदन्य लगावर 
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फ़ि वह अमुक कार्य न करे, देश की निरकुशवाद को ओर प्रवाहित होती हुई घारा 
को जनतन्त्र की दशा में ,मोड दिया।” 

बटिश ससद्‌ का विकास भी क्रमिक प्रस्थास तथा अनुभवों के माध्यम से 
हुआ्ना है। हेनरी तृतीय के समय 'महान्‌ परिषद्‌” को आ्राधुनिक ससदीय व्यवस्था की 
दिश्ला में आगे बढने का झ्वसर मिला । एडवर्ड प्रथम के समय 275 में ससद ने 
वेस्टमिस्टर की प्रथम सविधि पारित की । 295 में एडवर्ड प्रथम ने मॉडल ससद 
झामन्वित को तथा इसके बाद धीरे-धीरे इस सस्था में जन प्रतिनिधियों की संख्या 
बढती गई । बाद के दस वर्षो के विकास मे यह्‌ एक सदनीय सस॒द्‌ ह्विसदनीय बन 
शई । प्लानटेगनेट वश के शासन काल (45+4 से 399) भे ससद्‌ की शक्तियाँ 
काफी वढ गई । इसने 327 में एडबर्ड छितीय को लिंहासन से उतार दिया। 
रिचार्ड द्वितीय को इसके सामने कुझना पडा तथा लकास्ट्रीयन बश्च के राजा हेवरी 
को राजा बना दिया गया | इस वश के शासन काल (399 से 485) मे ससद 
को पर्याप्त भ्रधिकार प्राप्त हुए । ट्यूडर काल (2485 से 603) में राजागओरो की 
निरकुश सत्ता स्थापित हो गई तथा ससद्‌ की शक्तियों को झाघात लगा । इस काल 
में राजकीय शक्ति पोप के नियस्न्रण से मुक्त हो गई। स्टुअटंकाल में राजा तथा 
ससद्‌ एक-दूसरे के विरोधी रहे । 688 मे यहाँ गोरवपूर्सो क्रान्ति हुई। अब राजा 
की निरकुशता समाप्त हो गई तथा अनेक अधिनियमों के माध्यम से ससद्‌ की प्रभुता 
स्थापित हो गई । 74 में हैनोवर वश के जॉर्ज प्रथम को राजा बनाया गया । 
उसके वाद से ब्रिटेन में सर्देव के लिए ससद्‌ की सर्वोच्चता स्थापित हो गई । 

हैनोवर वश के राजा अग्रेजी नहीं जानते थे अत उन्होंने ससद्‌ तथा 
भन्चिमण्डल को स्वेच्छानुसार व्यवहार करने के लिए छोड दिया। फलत कंबिनेट 
व्यवस्था का विकास हुआ्ला । ससद्‌ ने |74 के बाद अनेक सुधार ग्रधिनियमों के 
माध्यम से अपनी शक्ति एवं मताधिकार का विस्तार किया है। 969 में एक 
जनप्रतिनिवित्व अधिनियम द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 8 वर्ष कर दी 
गई है। 

ब्िटिय राजनीतिक अनुभव के इस सक्षिप्त इतिहास के विवरण से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन की वर्तेमान राजनीति एक लम्बे ऐतिहासिक विकास 
का परिरपाम है। इसके विकास का यह क्रम ग्रभी रुका नहों है तथा निरन्तर 
गतिशील है। जिस प्रवार ब्रिटेन की राष्ट्रीय राजनीति में हलचले रही हैं उनसे 
उसके विदेश सम्यन्घो पर भी प्रभाव पडा है।न केवल स्वेच्छाचारी राजाग्रो ने 
अपनी भक्ति के विस्तार के लिए दरत्‌ ससद ऊंसी प्रजातान्त्रक सस्थाओं ने भी 
औद्योगीस रख के हितो को ध्यप्न मे रखकर साम्राज्यवादी नीति का अनुशीलन 
किया है । ब्रिटिय नाविकों एवं उद्यमियों ने जनजून्य प्रदेशों पर उपनिवेश बसाए 
तथा एशिया, ग्रफ़ीझा एवं लेटिन अमेरिका के देशो में साम्राज्य का विद्तार' फ़िया । 
प्रितीय विश्व-्युद्ध के प्रारम्भ तक ग्रेट ब्रिटेन भपने बिशाल साम्राज्य, औद्योगिक 
शक्ति एय शक्तिशाली नौसेना के कारण) विश्व की महाशक्ति था हिन्‍्तु द्वितोय 
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विश्वयुद्ध के घटताचक्नो ने उसकी स्थिति को बदल दिया | उसका साम्राज्य समाष्त 
प्राय हो गया तथा उद्योग धन्धों को भारी धक्का लगा। 
सोति-निर्मास प्रक्तिव सरकारी झौर गेर-सरकारी अधिकरण 
तथा विदेश नोति पर यूह नीति का प्रभाव 
(वर एगांठ-0गघध०ह ए०९९5५ ३ 600॥०रवथा। शाते 
०0-50 ₹शपए्शाथा #8धार्ण९5 गाए [छखए ए 
9००४ एगांटए णा #णथंहफ् ?०॥०१) 

'कंसी भी देश की भांति ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति की रचना पर उसके 
राष्ट्रीय श्लौर यन्तर्राप्ट्रीय वातावरण का निर्ग्गायक प्रभाव रहता है। एक राज्य 
चाहे कितना भी शक्तिशालो क्यो न हो और उसके बाह्य वातायरणा के सम्बन्ध 
में उसके पास चाहे कितनी ही सूचनाएँ क्यो न हो किन्तु वह सम्प्रभुता की सीमाग्रो 
के बाहर विशेष प्रभाव नही रखता। एक शक्ति सम्पन्न और सामर्थ्यंबान राज्य भी 
अपनी विश्वध्यापी राजनयिक एव गुप्तचर सेवाम्रों के माध्यम से अन्य राज्यो के 
सम्बन्ध में सभी बाते नदी जान पाता | इसके झतिरिक्त देश के प्रन्य राजनीतिक 
तत्त्व वहा की राजनीति पर निणयिक प्रभाव डालते है जैसे राज्य की कृषि, विज्ञान, 
उद्योग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य, भ्रपराघ-दर, शिक्षा वी स्थिति आदि सभी चीजे वहाँ 
की राजनीति को प्रभावित करती हैं झ्लौर राष्ट्रीय एवं थ्रन्तर्राप्ट्रीय मामलों में 
नीति रचना को प्रभावित करती हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय पहलू का उसकी सम्पतता 
एवं सैनिक क्षमता पर प्रभाव होता है । 

विदेश नीति रचना की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व देश के ग्रल्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक उद्देश्य का निर्धारण करना है। वास्तव भे इसी अर्थ में एक देश वी 
विदेश नीति की दृष्टि से वहाँ की राष्ट्रीय राजनीति को महत्त्व दिया जाता है । 
जब हम विसी देश की विदेश नीति की रचना प्रक्रिया का प्रध्ययन करते है तो 
मुख्यत विदेशी मामलो में उस राज्य के प्रमुख उद्देश्यो को परिभाषित और पुन 
परिभाषित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हैं । 

आदर्श रूप मे एक विदेश नीति निर्माता का कार्य बाह्य एव झान्तरिक हितो 
के बीच ममनौता स्थापित करना है । यह विभिन्न भूल्याँकनो प्रौर व्याख्याप्रो के 
बीच चयन करता है तथा प्रशासनिक यन्त्र के लिए उद्देश्यों का निर्वारण करता 
है। डेविड वाइटल (09५0 ४७॥७७)) के कथानानुमार एक पूर्ण विदेश नीति 
निर्माता यन्त्र की तुलना एक वम्ध्यूटर से की जा सकती है ।! यह यन्‍्त अपने बाह्य 
परिवेध प्रववा वातावरण से प्रभावित होता है । 
ब्रिटिश विदेश नीति का वाह्य वातावरण 
(वाह फाशा।॥ छाशाणराला। ण छाप एणलहए ए०॥०५) 

ग्रेट त्रिटेन वर्तमान वाले में जिन बाह्य परिस्थितियों श्र परिवेशात्मक 


3. छगाब यह , तर कक ण॑ डपराज्न एगलाइग ए०70), 9. 20. 
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तत्त्वो मे प्रभावित है वे यहाँ वी विदेश नीति के स्वरूप, रचना-प्रक्निया एव 
कार्यान्विति को प्रभावित करते हैं । ग्रतीतकाल में ब्रिटेब का विशाल साम्राज्य था 
और उस साम्राज्य की रक्षा के लिए उसकी शक्तिशाली जन-सेना थी । भ्राज यद्यपि 
ब्रिदेन की विदेश नीति का वाह्य वातावरण अठीतकाल की भांति सम्पन्न, 
प्रभावशाली झौर व्यापक तो नही है किन्तु फिर भी यह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का 
एक महत्त्वपूर्ण सदस्य है । सैनिक सुरक्षा की दप्टि से विश्व के विभिन्न राज्यों के 
साथ की गई सेनिक्त सन्धियो और मजबूत सैनिक व्यवस्था के कारण यह देश 
अपनी रक्षा में पूर्णंत समर्थ है।यह सयुक्त राष्ट्रसथ की सुरक्षा परिपद्‌ का 
निपेधाधिकार प्राप्त संदस्य है । विश्व के अनेक भागो मे कभी भी इसका प्रादेशिक 
एवं संनिक प्रभाव है। यह्‌ राष्ट्रमण्डल का मुख्य सदस्य है । यह अनेक देशो के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध रखता है तथा पाँचो महाद्वीपो के अनेक राष्ट्रो के साथ इसके 
आशिक, तकनीकी, सैनिक और सॉँस्कृतिक सम्बन्ध है। यह विभिन्न राज्यों का 
बैकर, पूँडी का आपूर्ति-कर्ता, व्यापारिक सहभागी तथा सैनिक हथियारी झ्लादि की 
व्यवस्था करने बाला राज्य है । ब्रिटेन को वाह्य परिस्थितियों की दृष्टि से उपलब्धियाँ 
उल्लेखनीय है । उदाहरण के लिए निकट अतीत में इसकी महानता झौर वज्ञानिक 
तकनीकी एव त्तास्कृतिक इप्टि से उपलब्धियाँ, स्थाई घरेलू समाज एक सम्मानजनक 
राजनयिक सेवा आदि वर्तमान जिटिश विदेश नीति के बाह्य वातावरण वी इष्टि 
से कुछ बाते निम्नलिखित हैं-- 

(4) ब्विटेन करो शक्ति स्थिति--प्नेट ब्रिटेन जनसलख्या की इप्टि से विश्व में 
4|वाँ राष्ट्र है किन्तु उत्पादय और शक्ति के उपभोग की इप्टि से वह तोसरा राज्य 
है । व्यापारी जहाजो की इष्टि से यह प्रथम, कोयला उत्पादन में तृतीय, भवन 
निर्माण की इप्टि से द्वितीय, लोहा एवं इस्पात की इष्टि से पाँचवाँ, सीमेट उत्पादन 
में सातवाँ, स्वचालितों के उत्पादन में पाँचवाँ तथा रेडिप्रों एवं टेलीविजन के 
उत्पादन में पाँचवाँ राज्य है। यह विश्व का द्वितीय महान्‌ व्यापारिक राष्ट्र है। 
यदि यहाँ के लोगों के रहन-सहन के स्‍तर की दृष्टि से देसा जाए तो ब्रिटेन का 
मातवाँ स्थान है । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेब की शक्ति स्थिति में भ्रन्तर आया 
है दिज्तु इससे पूर्व यहूं विश्व की महाणक्ति था। ट्ितीय विश्व युद्ध के बाद की 
परिस्थितियों मे ग्रेट ब्रिटेन श्रन्य बडे औद्योगिक राज्यों जैसे जापान, पश्चिमी जरमनी, 


फ्रांस और इटली की अपेक्षा पिछड गया। आज उसका राजनीतिक झौर संनिक 
प्रभाव विश्वव्यापी नही है । 


(7) राष्ट्रीय सुरक्षा को समस्या--ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 
कोई तात्कालिक सतरा नही है । उसकी भौगोलिक स्थिति उसे अन्य देशो के साथ 
तनाव से मुक्त करती है । कोई महाशक्ति उसके विरोधी पडौसी के रूप में नही है 
और विजेप गम्भीर समस्याएँ भी उसके सामने नही है । विश्व के विभिन्न सैनिक 
सं प्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय सीमाओं से पर्याप्त दूर हूँ । शीन युद्ध के समय सोवियत 
संघ की चुनौती का सामना करने के लिए ग्रेट ब्रिदेन ने अ्रमरिका के साथ सैनिक 
सन्चि करक अपनी सुरक्षा व्यवस्था कर ली है। 
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(॥) संरचवात्मक समस्याएँ-ग्रेट ब्रिटेन की श्रमुख सरचनात्मक 
कमजोरियाँ और कठिनाइयाँ अ्रन्य प्रकार को हैं । मुख्य समस्या यह है कि ग्रेट 
ब्रिटेन का आकार छोटा है तथा इसकी जनसल्या बिखरी हुई है । इसे प्रकृति से 
प्राप्त उपहार सख्या और गुरा की दृष्टि से पर्याप्त सीमित हैं। यहाँ को कृपि योग्य 
भूमि केवल प्राधी जनसख्या का ही भरण-परोपण करने योग्य है। पेट्रोल को 
प्राथमिकता देने वाले इस युग में शक्ति के साधनों की दृष्टि से ब्रिटेन में केवल 
कोयला उपलब्ध होता है। प्राह्वतिक गंस और अणु शक्ति के साधनों का क्रमश 
विकास हो रहा है। यहाँ लोहे का कुछ भण्डार है किन्तु अन्य महत्त्वपूर्ण सनिज 
मुश्किल से प्राप्त हो पाते हैं ॥ इन कमियो के परिणामस्वरूप इस देश की आधिक 
सम्पन्नता के लिए विदेश व्यापार का उल्लेखनोय महत्त्व है। यहीं कारण है कि 
आधिक एवं वित्तीय मामलों से सम्बन्धित मन्‍्जी और अधिकारी ब्रिटिश विदेश नीति 
पर उत्लेखनीय प्रभाव रखते हैं । 

(४४) विदेश नोति के दो संवेदनशील क्षेत्र-प्रेट ब्रिटेत की विदेश नीति 
में कम से कम दो क्षेत्र ऐसे हैं जो उसकी मूलभूत परिस्थितियों से निर्सायक रूप से 
प्रभावित होते हैं । नीति निर्माताओं को इन क्षेत्रों मे वातावरण के प्रमुख तत्त्वों को 
ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने होते है। ये दो क्षेत्र है--राष्ट्रीय सुरक्षा और 
ग्राथिक कल्याण की देखभाल । प्रथम की दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन नाटो सन्वि सगठन 
का सदस्य बना झ्ौर सयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसने विशेष सम्बन्ध स्थापित 
किए | ग्रेट ब्रिटेन द्वारा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों, समस्याप्रों, वढठिनाइयो स्‍ग्रौर 
सपर्यों के सम्बन्ध जो इप्टिकोण प्रपनाया गया उस पर इप्टिपात करने से स्पष्ट हो 
जाता है कि ब्रिटेन के वाह्य वातावरण ने उसकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एवं हितों 
पर गम्भीर रूप से प्रभाव डासा है। बाह्य वातावरण के प्रभाव मे ग्रेट ब्रिटेन 
विश्व की महत्त्वपूर्ण समस्याम्रों म स्वयं भागीदार बनता है। यह भागीदारी पुनः 
उमके प्रान्तरिक साधन ख्रोतो से मर्यादित होती है । 

(५) विश्व शक्ति न होना--प्राज ग्रेट ज़िटेन विश्व शक्ति बनने का न तो 
सकलप रखता है और न इसके लिए इसके पास साथन स्रोत है। 947 में भारत 
को स्वतन्त्रता प्रदान करने के साथ ही द्विटिश साम्राज्य के भ्रस्त होने की जो कहानी 
प्रारम्भ हुईं थी वट झब तऊ कुछ पूरी हो चुकी है । जहाँ-तहाँ ब्रिटिश साम्राज्य के 
कुछ प्रवशेष उसकी उपलब्धि ग्रथवा सम्पन्नता के प्रतीक न रहकर उसके लिए 
समस्या बने हुए है । डे 

अतीत वाल मे प्रिटेन का विश्व शक्ति का स्तर मुस्पत उमके साम्राज्य का 
प्रभाव था | इस वाल में वह साम्राज्यवादी व्यवस्था के सम्प्रनु सदस्यों पर अपने 
राजनीतिक नेतृत्व के लिए आवश्यक शक्ति अपने साम्राज्य से ही प्राप्त बरता था । 

947 में प्रिटिघ गक्ति का यह खोत समाप्त हो गया । भारत को स्वतस्त्रता देने के 
साथ ट्री प्रिटेन ग्रषने असटनीय दाबित्वों से मुक्त हो यया, किन्तु हिन्द महासागर 
प्रौर उसके परे के पपने ज्षेप मित्रो एवं प्राश्षितों की सुरक्षा की शक्ति भी प्रब ब्रिटेन 
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में नही रही ! प्रास्ट्रेलिया और न्यूजीलंण्ड की श्रादेशिक सुरक्षा की गारण्टी देने मे 
अक्षम होने के बारण इन राज्यों के साथ ब्रिटेत के सम्बन्ध मौलिक रूप से बदल 
गए । इस प्रकार के अनेक परिवर्तेतों के कारख अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्रेट ब्रिटेन की 
राजनीतिक और सेनिक शक्ति गम्भीर रूप से पट गई / 


(४) श्रमेरिका के साथ विशेष सम्बन्ध -राष्ट्रीय सुरक्षा एवं याप्ट्रीय 
आर्थिक कल्याण की दृष्टि से ब्रिटेन सरकार पर पडने वाले दबावो ने उसे ग्रमेरिका 
के साथ विशेष सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रेरित किया । इन उद्देश्यों की पूछि 
के लिए ब्रिटिश विदेश नीति मे समय-समय पर असमरसता एव झ्ससगतियाँ भी दिखाई 
दो हैं । असगति का एक उदाहरणा यह है कि एक ओर यह सयुक्त राज्य झ्मेरिका 
के साथ यथा सम्भव घनिष्ठ, राजनीतिक और संँनिक सम्बन्ध रखता है तथा दूसरी 
ओर यूरोपीय आ्राथिक समुदाय के सदस्यो के साथ इससे घनिपष्ठ आथिक सम्बन्ध हैं। 
सयुक्त राज्य ग्रमेरिका के साथ ब्रिठेन के विशेष मम्बन्धों की एक विशेषता यह है कि 
ये सम्बन्ध अत्यन्त दीघंकालीन है । दूसरे, ब्रिटेन की इप्टि से इन सम्बन्धों का मुल्य 
सैनिक प्रकृति का है ग्रौर तीसरे, यह इस प्रवार के सम्बन्ध हैं कि दोनों ही पक्ष 
इनका अर्थे अपनो दप्टि से लगाते है । !9वी शताब्दी के अन्त में जब अमेरिका 
की शक्ति बढ़ी तभी से उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध ब्रिटिय विदेश नीति के भुर्य 
सिद्धान्त वन गए और सयुक्त राज्य के साथ सघर्ष को हर कीमत पर रोकने की 
चेध्डा की गई। द्वितीय विश्वयुद्ध केटसमय जर्मनी के विरुद्ध प्रमेरिका से सन्धि तथा 
विश्वयुद्ध के वाद विकसित सोवियत सघ के साथ सघर्ष आदि की स्थिति में यह 
स्पष्ट हो गया था कि ग्रमेरिका झौर ब्रिटेत के बीच सन्धि सम्भव और प्रावश्यक 
है । ब्रिटेन अमेरिका के साथ वहुपक्षीय नाटो सन्धि सगठत में शामिल हो गया और 
उसके बाद व्यापारिक, झ्ाथिक एवं अ्रणुशक्ति की इंष्टि से दोनो राज्यों के बीच 
निरम्तर सम्वन्धो का विस्तार हुआ + ब्रिटेन के साथ सहयोग मे अमेरिका की रुचि 
व्यवहारवादी रही है । 


ब्रिटेन के राजनयिक्त और संनिक क्षेत्रों में ग्रमेरिका के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
ब्रिटिश विदेश नोति का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप के राज्यो 
के साथ ब्रिटेन के घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने मे ब्रिटिश अधिकारियों की रुचि 
रही है। यूरोपीय आधिक समुदाय में शामिल होने के लिए प्रथम औपचारिक 
प्रस्ताव 96 में रूढिवादी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया भया । पुन: 967 में सजदूर 
दल के प्रभावशाली नेताओं ने उस प्रस्ताव को आगे बढाया । अन्त में अपने आधिक 
हितो को घ्यान में रखते हुए ब्रिटेन यूरोपीय आधिक समुदाप्र में शामिल हो गया। 
प्रिटिश नीति के व्यवहार से यह सिद्ध होता है कि ब्रिटेन के राजनय ओर सुरक्षा 
पर जाथिक एवं वित्तीय तत्वों ने उल्लेखनीय प्रभाव डाला है और तदनुसार ग्राथिक 
एच वित्तीय प्रशासन सम्बन्धित राजकोप एवं अन्य सस्‍््यानों का विदेश नीति की 
रचना पर प्रभाव रहता है। 
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नीति-निर्माता : सरकारी एवं गर-स रकारो अभिकरण तथा 

विदेश नीति पर गृह नीति का प्रभाव 

(शव एगाए॥ गे धड 60र्टप्रपटा(9) & र०णा- 

ठ०्श्व्ाधांबों 4ैशा००5. & पएच्८ ० 

एऐणास्श्रा० एजा०१४ ०४ #जलडा ९००५) 

विदेश नीति के निर्माता केवल कुछ व्यक्ति नही होते श्रधवा कुछ ग्पवाद 
स्वरूप परिस्थितियों को छोडकर अकेले कार्य करने वाले छोटे समूह भी नही होते । 
यह हो सकता है कि कोई विशेष निर्णय ग्रथवा नीति सम्बन्धी कोई विशेष क्षेत्र 
कुछ थोडे से व्यक्तियों द्वारा प्रवन्धित क्या याए डिन्‍्तु ये लोग भी अपनी नीति के 
आधार ऊे रूप में ग्रावश्यक सूचनाओं की उपलब्धि के लिए दूसरो पर निर्मर रहते 
हैं । इसके अतिरिक्त लिए गए निर्णायों को कार्यान्वित करने के लिए भी उन्हें दूसरों 
की सहायता की अ्रावश्यक्ता होती है| घरेलू नीतियो की भाँति विदेश नीति वी 
इृष्टि से भी स्पष्ट और अन्तिम निर्णय लेना झ्सम्भव होता है। प्रनेक छोटे-छोटे 
निर्णयों दरा नीति सम्बन्धी महत्त्वपूर्णा परिवर्तत क्रिए जाते है। परिस्थितियों के 
प्रति समायोजन श्रौर विभिन्न अवस्थाओं के प्रति प्रतिक्रियाग्रो के कारणा विदेश नीति 
का रूप निर्वारित होता है। विलियम वालास के कथनानुसार "'प्रम्य बड़े ग्रौद्योगिक 
राज्यों की भाँति ज्िटेन में विदेश नीति एक संगठनात्मक रूप-रचता में विक्रसित 
होती है जिसके प्रन्तर्गत उत्तरदायी व्यक्तियों वा व्यक्तित्व, काय्ये, लय, घरेलू प्लौर 
अन्तर्राष्ट्रीय दवाव भ्रादि सभी बातें परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया करती है 4/ 
नीति निर्माण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमे अ्रन्तिम निर्णय 

हमेशा दोटे-छोदे सिर्झंयों और प्रनिर्णेथों के जवसरो का योग मात्र होता है। अन्तिम 
नि्ंय भो छोटे निर्णयो की भावी श्य ख़ला की प्रथम वढी होता है। निर्णायो वी 
इस श्र सला में झनेक सरकारी और गँर-सरकारी झ्रभिकररणण अपना योगदान करते 
हैं। इन नीति निर्माताप्रो पर बाहरी दुनिया के तत्त्वो और स्थय नोति निर्माताप्रो 
की प्रशासनिक ग्रौर मानसिक दुनिया के आन्‍न्तरिक तत्त्वों की क्रिया-प्रतिक्रियाएँ 
होती है । उल्लेजनीय है कि यदि हम विदेश नीति की रखना प्रक्रिया को जानना 
चाहते है तो दसके तिए सबसे पहला कदम यह होगा कि ब्यक्तियो के उस समूह को 
पहचाना जाए जो नीति रचना के कार्य में भाग लेते हैं । इन झ्धिकारियों की सम्पूर्ण 
राज्य प्रशासन मे गतिविधियों को परिभाषित करना भी ग्रावश्यक है। यह कार्य 
निश्चय ही ग्रत्यन्त जटिल है उस दृष्टि से प्रत्येक देश के विर झौर प्रत्येक समय 
के लिए कोई एवं सार्वईभौमिक समाधान प्रस्तुत नहीं किया जा सरता । विदेश मन्त्र 
ग्रौर विदेश मन्यालप के जत्य उर्मचारी जिन्हें औपनारिवा रूप से यह वार्य सौपा 
जाता है, विदेश नीति की प्रडिया के सच्चे सुचकॉक प्रस्तुत नहीं कर पाते | उनके 
प्रतिरिक्त सुरक्ष मस्द्री, वितर मन्‍्त्री एपय उनके अन्‍य झधीनस्थ ग्रधिरारी भी नीति 
के विरास पर निर्ायय्र प्रभाव झलते हैं । नीति रचना के विकास वा उल्लेख व रना 
निश्वय द्वी किन है फिर भी यह मनुमाल किया जा सकता है एर विदेश नीति 
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के प्रारम्भिक जीवाणु, दूरस्थ राजदूतो, विधायकों, पत्रकारों एव शिक्षा शास्त्रियों के 
विचारों में निहित रहते हैं। यद्यप्रि इनमे से कोई भी नीति-निर्माताग्रों की 
ओऔपचारिव सूची मे शामिल नही होता किन्तु फिर भी सम्पूर्ण प्रक्रिया को समझने 
के लिए इनको प्यान में रखना झ्रावश्यक है । 

एक उल्लेसनीय बात यह है कि विदेश नीति रचना की प्रभावपूर्णा सत्ता 
हो सकता है कि औपचारिक सरकारी यन्त्र से बाहर कही निहित हो। उदाहरण 
के लिए रटातलिन कालीन रूस में यह स्थिति थी | श्रत केवल झ्ौपचारिक सरकारी 
बनने के अध्ययत मात्र से ही हम विदेश नीति की रचना-प्रक्रिया के वास्तविक स्वरूप 
वा जान प्राप्त नहीं कर सकते । इसके अ्रतिरिक्त सरकारी यन्त्र में भी वरिष्ठ 
अधिकारियो एवं कनिप्ठ कर्मचारियों के बीच ग्रन्तर क्या जाना चाहिए । विदेश 
नीति की रचना में सरकार के कनिष्ठ अधिकारी, विदेशी पदो पर काये करने वाले 
राजनयज्ञ, सशस्त्र सेनाय्रो के वरिप्ठ अधिकारी, सरकारी पदसोपान के निम्नस्तरीय 
अधिकारी, द्वित समूहो एबं लॉवीज के प्रवक्ता, पत्रकार, ग्रपने सरकारी एवं गैर- 
सरकारी प्रवक्ताओं के माध्यम से विदेशी सरवारे तथा प्रभावशाली सत्ता एव 
दायित्व रखने वाले निर्झंय-निर्भाता आदि सभी भाग लेते हैं । 


विदेश नीति के निर्भातामों सम्बन्धी प्रश्त प्र विचार करते समय इस बात 
का भी ध्णन रखा जाता चाहिए कि छोटे एवं महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के श्रनुसार नीति- 
निर्माता भी बदल जाते है । छोटे विषयो पर निरंय पद-सोपान के निम्न स्तर पर 
ही अपेक्षाइत छोटे समृह में विचार-विमर्श करने के बाद ले लिया जाता है जबकि 
प्रमुख प्रश्नो पर निर्णय से पूर्व उस पर प्रत्येक लोगो के वीच अधिक सावधानीपूर्वक 
विचार-विमर्श विया जाता है । श्रनेक निर्णय बौद्धिक तर्के-वितर्क की अपेक्षा 
अ्रन्तरात्मा एव ग्रनुभूति के ग्राघार पर लिए जाते हैं | अधीनस्थ कर्मचारी जब यह 
ब्रनुभव करता हे कि ग्रमुक निर्णय को उसके उच्च अधिकारों द्वारा स्वीकार कर 
लिया जाएगा तो यह निरांय ले लिया जाता है । ऐसी स्थिति में वास्तविक नीति- 
निर्माता प्रधीनस्थ अधिकारी वन जाता है । इन सभी सामान्य तथ्यों का उल्लेख 
यहाँ हम कर रहे है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति 
के निर्माता वेबल औपचारिक सरकारी अभिकरण भी हैं । 


ब्रिटिश विदेश नीति के प्राचररा का झौपचारिक दायित्व विदेश मन्‍्त्री 
$९लशांथा३ ० 520० 0 एग्रथड7 हैजि5) तथा उसके अधीन विदेश एवं 
राष्ट्रमण्डल व यलिय (एएलड्डा7 णा0 0०ग्र77ञ0०ए८७४४ 0/802) का होता है। 
जिटिश संविधान दी परम्परा-से के ग्रनुसार विदेश मन्‍्त्री के कार्यो पर मन्त्रिमण्डल 
सथा उसके माध्यम से प्रधानमन्त्री को स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए | जहाँ विदेश 
नीति सम्बन्धी विषयों का राज्य के अन्य विभागों से सम्बन्ध रहता है वहाँ विदेश 
मन्ती तथा उसता दार्यालय उन विभागों के साथ मिलकर नीति रचना करते हैं । 
इस प्रवार निभित विदेश नोति को विदेश एव राष्ट्रमण्डल वार्यातय द्वारा प्रत्यक्ष 
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रूप से प्रथवा विदेशों में स्थित ब्रिटिश दुतावायों एवं मिश्वतों के माध्यम से कार्यारिदित 
किया जाता है । 

ब्रिटेन में विदेश परोति रचना को वास्तविक प्रक्रिया उच्च स्तर की अपेक्षा 
निम्त स्तरों पर झ्लोपचारिक सरचना का झधिक अनुगमन करती है। कनिष्ठ 
अधिकारी एवं पद-सोपान द्वारा निर्णय लेते समय झऔपचारिक निवमों का प्रधिक 
ध्यान रखा जाता है तथा केवल गम्भीर एवं शीघ्रतापू्णं लिए जाने वले निर्णय 

उच्च अधिकारियों पर छोड़े जाते हैं । उच्च स्तरो पर ग्रौपचारिक्ताओं का निर्वाह 

कम होता है । यहाँ जिन लोगो को विदेश नीति रचना का दायित्व मौपा जाता है 
उनके व्यक्तिगत सम्बन्धो, दुराग्रहो एव हितो का सचार के ग्रलौपचारिक माध्यमों 
की रचना एवं नीति के प्रतिफल की इष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहता है। गम्भीर 
सकट के पग्रलावा ग्रन्य अवसरो पर निर्णयों की स्वीकृति बम से कम प्लौपचारिक 
तरीको से होती है यद्यपि उन्हे लिया प्रनौपचारिक रूप मे जाता है । 

विदेश नीति रचना के श्रौपचारिक ग्रभिकरणो मे प्रधानमन्त्री, विदेश मस्त्री, 
ग्रन्य मन्त्री, विदेश एवं राष्ट्रमण्डल कार्यालय, सन्निमण्डूल सचिवालय झादि मुख्य 
है तथा ग्रनौपचारिक अभिकरण्ो मे जनमत, ससद्‌, राजनीतिक दल, प्रशासनिक 
व्यवस्था, नौकरशाही, दवाव समूह, निजी सस्थाओ आदि का नाम लिया जा सक्रता 
है । यहां ब्रिदिश विदेश नीति के निर्माता इन सभी औपचारिक एवं अ्रनौषचारिक 
तथा सरकारी एवं गैर-सरकादी अभिकरणों का सक्षेप मे परिचय प्राप्त करेगे 

() प्रशासनिक यन्त्र--त्रिटिश विदेश नीति क्री रचना जिस सरकारी 
यमन द्वारा की जाती है उसमे केन्द्रीय एवं अन्त सम्बन्धित सरकारी प्राधिकारी 
उल्लेसनोय भूमिका निभाते हैं । मन्त्रिमण्डल, विदेश कार्यालय्र एवं राजनयिक सेवा, 
विदेश नीति की रचुना और उसकी कार्यान्विति में सक्रिय भूमिका अदा करते है । 
ब्रिटिण राजकोप का प्रभाव भी पर्याप्त व्यापक और निर्णायक्र रहता है। प्रिदेत 
की प्रशासनिक व्यवस्था मे नीति सम्बन्धी प्रत्येक पहलू पर परम्पर विचार-विमर्भ 
किया जाता है श्लौर उसके झ्राथिक, राजनीतिक, सेनिक तथा ग्रन्य पहलुझो की ,इप्टि 
पे विचार होता है । सामूहिक विचार-विमर्श को स्थिति में विदेश नीति सम्बन्धी 
निर्णय व्यक्तियत दवाव प्र प्रभाव का परिणाम नही है। ब्रिटिश राजनयिक 
इतिहास में केवल दो उदाहरण ऐसे है जबकि शान्तिकालीन विदेश नीति की रचना 
पर भी एक दो प्रमुख व्यक्तियों का प्रभाव रहा है । उदाहरण के लिए हिटलर के 
समय चेम्बरलेन एवं ईडन दोनो व्यक्तियों ने ब्रिटेन की विदेश नीति को गम्भीर 
रूप से प्रभावित जया है । 

ग्रेट-व्िटेन में विदेश नीति रचना का कार्य एक सामूहिक गतिविधि है भर 
इसके लिए प्रभावशाली समूह में राजनीतिज्ञ एवं नागरिक सेवक दोनो ही होते हैं । 
राजनीतिज राजमुकुट के मन्त्रियों के रूप में मपनी साँविधानिक सत्ता का प्रयोग वरते 
हैं सौर नागरिक सेवक मन्द्रियों के मूचनादाता एवं प्रशासनिक यन्ज के नियन्यग्पर्र्सा 
के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिज्ञ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रादेश देन वो 
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शक्ति रखते है, किन्तु उनके आ्रादेश की सीमा यह है कि वे मूलत प्रशासनिक 
अधिकारियों पर ग्राश्चित रहते है। वे अपना पद ध्राप्त करने के बाद भी अपने 
पूरवदर्ती के सरकारी कायजातों से अपरिचित रहने के कारख वस्तुस्थिति का पूरा 
ज्ञान नही रखते । उनका वर्तमान का ज्ञान भी विशेष नहीं होता । गर-विशेषज्ञ होने 
के कारण मन्त्रीगंणा लोकन्सेवको पर निर्मर रहते हैं। लोक-सेवको का ज्ञान और 
अनुभव एवं सेवा की सरचना उन्हे विदेश नीति की इप्टि से महत्त्वपूर्ण बना देती है । 
विदेशी मामलो से प्रत्यक्षत सम्बन्धित मस्तियों एवं अधिकारियों पर 
कार्यभार अत्यन्त व्यापक रहता है। विदेश कार्यालय में श्राने वाले विभिन्न प्रतिवेदनो 
की मात्रा से इस कार्यभार की गुरुता का अनुमान लगाया जा सकता है। 962 में 
इस कार्या नय को +रम्परागत प्रकार के 4500 औपचारिक राजदूतो पत्र, 75000 
तार और 25000 पत्र आप्त हुए थे। इस व्यापक सचार से स्पप्द- है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्वन्धों से भारी परिवर्तंत आ गया है। इसका कारण यह है कि नए राज्यो की 
सख्या में ढृद्धि हुई है, सरकारो तथा व्यापारिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धो 
जैसे गैर-राजनीतिक कार्यों के प्रति ध्यान दिया जाने लगा है, भ्रन्तर्राष्ट्रीय सक्टो 
की सख्या में हृद्धि हुई है जिस पर एक साथ विचार किया जाना श्रावश्यक है। विदेश 
नीति के रघताकार इन सभी नए विकासों से प्रभावित होते हैं ॥ विदेश मन्‍्त्री को 
अपने सभी दायित्वों का निर्वाह स्थय करना होता है क्योकि जब तक वह विश्व में 
घटन वाली प्रत्येक घटना का ज्ञान नही रखता तब तक स्वागत में वहें बुछ भी 
नहीं कर सकता । 
बिदेश नीति रचना में राजनीतिज्ञों एव प्रशासकरो के कार्यभार के कारण 
जो परिणाम फलित होते है वे इस प्रकार है--() ग्रधिकाँय विपयो पर उनका 
ज्ञान ऊपरी तथा साधारण प्रकार का होता है। यदि कोई समस्या उनके 
राजनीतिक भविष्य पर प्रभाव डालती है तो वे अन्य पहलुओ को ग्रनदेखा कर देते 
है। (2) नौकरशाहो द्वारा स्थायित्व ग्रथवा यथास्थिति को विशेष मद्देत्व दिया 
जाता है। (3) विदेश सम्बन्धो के नौकरशाही कृत प्रशासन में समरसतापूर्ण 
विदेश नीति की रचना कठिन बन जाती है । (4) सामूहिक निर्णय होने के कारण 
विदेश नीति सम्बन्धी विभिन्न निर्णयो के लिए कोई विशेष अधिकारी उत्तरदायी 
नही बन पाता 
(॥) भश्त्रिमण्डल--विलियम वालास ने लिखा है कि विदेश नीति के 
आचरण का प्रन्तिम उत्तरदायित्व सम्पूर्ण सरकारी नीति की भाँति मन्त्रिमण्डस 
का होता है! मन्न्रिमण्डल में लगभग 20 सदस्य होते हैं। इनमे विदेश मन्त्री, 
सुरक्षा मन्‍ती, व्यापार-सण्डल क्ा ग्रध्यक्ष, कौसलर आफ एक्सचेकर तया अधानमन्धी 
महृत्त्ववूएं पदाधिकारी है। मन्त्रिमण्डल राष्ट्रीय नोति की रचना सम्बन्धी प्रपने 
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मुख्य दायित्व को सम्पन्न करने के अतिरिक्त अनेक मन्जालयो के कार्यो तथा नीतियो 
के मध्य समन्वय स्थापित करता है ताकि सरकार अपने निर्धारित लक्ष्यो को प्राप्त 
कर सके । मन्व्िमण्डल की विभिन्न समितियाँ सम्बन्धित भन्‍्त्रालयों की गतिविधियों 
के वीच समन्वय स्थापित करती है । इनमे सुरक्षा समिति तथा नीधि समिति का 
नाम उल्लेखनीय है। 
मन्त्रिमण्डल की साप्ताहिक बंठकों में विदेशी मामलों को प्राय सर्वप्रथम 
स्थान दिया जाता है ॥ कभी-कभी सम्पुर्णो वंठक में केवल समकोता वार्ताओं की 
प्रगति के प्रतिवेदनो औ्ौर भश्तर्राप्ट्रीय समाज की सामान्य स्थिति को ही विचारणीय 
विपय घनाया जाता है इसकी वेठकों में विदेश मनी अपने निर्णयों एवं कार्यक्रमों 
पर मन्निमण्डल के प्रन्य सदस्यों की राय जानता है श्नौर उनका समर्थन प्रप्त करता 
है। दूसरे देशो के साथ कोई द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय सन्धि करने से पूर्व मन्तिमण्डल 
की बैठक में विचार कर लिया जाता है। ' यदि क्रिसी अन्तर्राष्ट्रीय ममस्या के 
ससद्‌ में प्राने का ग्रन्देशा होता है तो मन्व्रिमण्डल मे उस्र पर पहले से ही विचार 
कर लिया जाता है । 
मम्त्रिमण्डल के सामूहिरु उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण सभी 
क्रूटनीतिक कागजों को मन्निमण्डल के सदस्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है। 
यहाँ मन्निमण्डल केवल परामजंदाता की भूमिका नहीं निभाता बरनू यह एक 
निर्णयकारी निझाय है और इसके लिए सभी सदस्यो के पास समुचित सूचना पहुँचाने 
की व्यघस्था वी जाती है। डेविड वाइटल के कथनानुमार, कार्यपरालिका यन्त्र में 
मन्थिमण्ल सर्वोच्च सत्ता है तथा इसवी सर्वोच्चता पूर्ण एवं अन्तिम परद्ेति वी है ।? 
मस्जिमण्डल किसी भी विभाग के दिन-प्रतिदिन के कार्यों मे प्रत्यक्ष रूप से कोई रुचि 
नही लेता वरन्‌ सम्बन्धित मन्‍्त्री को ही ये कार्य सोप देता हे । इस प्रकार विदेश 
मम्त्री ही पिदेश नीति की दृष्टि से निर्णायक भूमिका निभाता है मस्त्रिमण्डल का 
अभिमत एवं विचार-विमर्श विदेश नीति का स्वरूप तय करने में प्रभाव अ्रवश्य 
रखता है । विदेश नीति के विभिन्न पहजुओ्ओ पर विदेश मन्दो के ग्तिरिक्त दुसरे मश्री 
प्रभाव डालते है और इस प्रकार वित्त मन्‍्त्री, वाशिज्य मन्‍्त्री, यातायत मन्यी ग्रादि 
सभी मन्तियों का क्रिसी न किसी अर्थ में विदेश नीति पर प्रभाव रहना है। प्रेट 
ब्रिदेन को विदेश नोति रचना में म-व्रमण्डत एवीछव इध्टिफोण से छार्य करता है । 
ब्रिटिंग सरकार एवं प्रशासन की यह एक मूलभूत विशेषता है कि यहाँ एक व्यक्ति 
द्वारा निर्णय कदाचित्‌ ही लिए जाते हैं और ऐसे निर्णय भी कम होते हैं जिनमे सभी 
हितों को प्रतिनिषित्व श्राप्त होता है । 
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(ह7॥) प्रधानसस्न्ी एवं अस्य मस्जो--ब्रिटि|श प्रधानमन्त्री वहाँ की सरकार 
और मन्त्रिमण्डल का नेता होता है । अत विदेश नीति की रचना एब कार्यान्विति 
के लिए वह प्रन्तिम रूप से उत्तरदायी है । कुछ ब्रिटिश प्रधानमन्त्रियों ने अपनी इस 
भूमिका को इतने प्रभावशाली तरीके से निभाया है कि उनका नाम व्यक्तिगत 
कूटनीति फे लिए चिरस्मरस्पोय बन गया है। इनमे पामसंटन, लॉयड जॉज॑, चचिल 
तथा मैकमिलन ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं ॥ विदेश नीति सम्बन्धी प्रत्येक निर्णय 
के लिए प्रधानमन्त्री का उत्तरदायित्व इतना ग्रन्तिम और मौलिक है कि विदेश नीति 
के प्रत्येक बिन्दु की ग्रालोचता एक नेता के रूप में उसके सम्मान एवं प्रभाव को 
धूमिल कर देती है । 

मन्त्रिमण्डल के ग्न्तयंत प्रधानमन्त्री और विदेश मन्‍्त्री का सम्बन्ध पर्याप्त 
उल्लेसनीय होता है । ईडन के बाद प्राय सभी प्रधानमन्जी विदेश मन्‍नी के रूप में 
अनुभव प्राप्त कर चुके थे । हीय का अनुभव मुख्यत यूरोपीय ग्राथिक समुदाय की 
वार्ताश्रों तथा विल्सन का ब्रिदेशी वाश्ज्यिक सम्बन्धों तक ही रहा है । विदेश नीति 
की रचना मे प्रधानमन्त्री का योगदान नया नही है। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद लॉयड 
जॉर्ज ने बहुत कुछ प्रपनी विदेश नीति को सचालित किया | चेम्बरलेन ने विदेश 
कार्यालय एवं विदेश मन्त्री दोनों की अवहेलना करते हुए विदेश नीति का सच्ालन 
किया था । विदेशी मामलो के प्रति विभिन्न प्रधानमन्तियों का आकर्षण रहा है भौर 
इसलिए वे अपने महत्त्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर भी शिखर मम्मेलनों एवं विदेशी 
याजाग्रो में भाग लेते रहे हैं ।? उदाहरण के लिए जुलाई, 966 के झ्राधिक सकद 
के समय विल्सन मास्क्ो चले गए थे तथा उनके लौटने पर ही सकट तिवारण के 
लिए महत्त्वपूर्ण तिर्णंय लिए जा सके । यदि झाज कोई अ्रधानमन्द्री विश्व के दूसरे 
देशों भे कम रुचि ले तो भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनय एवं पन्य देशो के व्यवहार के 
कारण यह सम्भव नही रहा है । राजनविके परम्पराओ के कारख राष्ट्रपति डिगॉल 
से समभोता-वार्ता करने के लिए विदेश मन्त्री की अपेक्षा स्वय प्रघानमन्त्री मैफसिलन 
को जाना पड़ा था । इसी प्रकार मि. हीथ ने राष्ट्रपति निक्सन से मेंट की । शिखर 
सम्मेलतों की राजनीति और दूसरे देशो के प्रधानमन्त्रियों एव राष्ट्रपतियों की विशेष 
राजनीतिक रुचि के कारण ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के ब्रन्तर्राष्ट्रीय दायित्व भी चाहे- 
अ्रनचाहे रूप में बढ जाते हैं ! ग्रपनी विशेश यात्राप्नों के कारख तथा ग्रन्‍्य देशों के 
राज्य एव सरकार के श्रध्यक्षों का स्वागत करने में प्रधानमन्तरी का बहुत-सा समय 
व्यय हो जाता है,। 

मन्निमण्डल सामूहिक रूप से सर्वोच्च हे किन्तु प्रध'नमन्त्री व्यक्तिगत रूप से 
उस पर प्रभुता रसता है। भ्रधानमन्त्री द्वारा मन्त्रिमण्डल का चयन किया जाता हे 

और वही विभिन्न मन्त्रियो को काम बाँटता है ! प्रधानमन्त्री की इच्छा-पर्यन्त ही वे 
अपने पद पर कार्य करते है । दलीय नेता के रूय में उसकी साव॑जनिक स्थिति 
अद्वितीय रहती है । प्रचार और प्रसार के साधनों पर नियन्त्रण होने के काररय वह 
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अत्यन्त लोकप्रिय दन जाता है । मन्विभण्डलोय कार्य व्यापार, मन्व्रिमण्डसीय 
सचिवालय, सुरक्षा सेवायें एव उच्च सरकारी पदों पर नियस्तझ्य के कारण वह 
प्रशासनिक यत्र पर उल्लेखनीय शक्ति रखता है। विदेश सम्वन्धों के प्रवन्ध मे प्रत्यक्ष 
योगदान वरता है तथा विदेश नीति की रचना में उच्च स्तर पर उसका इतना 
प्रभाव रहता है कि वह सर्वाधिक शक्तियाली अधिकारी वन जाता है। यद्यपि विदेश 
सम्बन्यों के सचालन का कार्यभार विदेश सत्री को सौंपा जाता है किन्तु वास्तविक 
व्यवहार में प्रघानमत्री की भूमिका किसी प्रकार कम नहीं होती । दस सम्बन्ध मे 
पहुली बात तो यह है कि प्राजहुल की परिस्थितियों में कोई भी विदेश मत्री स्वय 
विदेश सम्बन्धो था सवालन अकेता रह कर नहीं करता वरन्‌ प्रधानमंत्री उसकी 
शक्तियों का भागीदार रहता है । मत्रिमग्डल के सभापति और समस्त सरकारी कार्य 
व्यापार का अध्यक्ष होने के कारण प्रधानमत्री ही प्रमुख राजनयिक समस्याओं में 
व्यक्तिगत रूप से भूमिक्रा श्रदा करता है। राजनयिक्र रिवाजों के अनुसार मुरुय 
अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो में स्वथ प्रधानमंत्री ही भाग लेता है। यह प्न्य राज्यो को 
राजघानियों के दौरे करता है, शिसर-मम्मेलनों म भाग लेता है, राजदूतों के साथ भनन्‍्य 
राज्यों के उच्च प्रधिकारियों से मित्रता है। उसत्री महत्वपूर्ण भूमिका के काररा 
ही वह डेविड वाइटल द्वारा उच्चतर विदेश मन्‍्जी कहा गया है।) 

प्रघानमम्पी ही वह निर्यारित करता है कि सरकार में किसे विदेश मस्ती 
बनाया जाए, उसे क्या या सोपे जाएँ, निर्णय वी इत्टि से उसे कितनी स्वतस्थता 
दी जाए और सेनिक समस्यात्रो के समाधान में उसे प्रधानमल्त्री का कितना सहयोग 
दिया जाए । यहाँ भ्तीत का प्रनुभव श्र सम्बन्धित व्यक्ति के राजनीतिक घौर 
ब्यक्तिगत निरणंयव बी पर्थाप्त प्रभावित करते है। प्रधानमन्त्री भौर विदेश मन्‍्नी के 
आपसी सम्बन्ध विदेशी मामलों के सचालन मे ग्रन्य दृष्टि से भी महत्त्व रखते 
हैं। आजऊकत प्रस्तर्राष्ट्रीय क्षेर में जिन ्रति से विभिन्न कार्यडलाप हो रहे हैं उनके 
कारण दुतगामी निर्णय श्रावश्यर वन गए हैं। यह व्यवहार में सम्भव नहीं है कि 
ग्रल्पकालीत सूचना के श्राघार पर पूरे मन्त्रिमण्डल की बेंठक बुलाई जाए । यदि यह 
तकनीकी रूर से सम्भव हो तो भी सर्देव सार्थक नहीं होता। मन्व्रिमण्डल में 
विचारगोय समस्या पर विभिन्न पहलुप्रो से सोचने के लिए मन्त्रियों को कमसे 
कम दो दिन का समय चाहिए । इसके अतिरिक्त प्रन्य मन्त्रिगण जिन्हें विदेशी 
पामलो का विशेष ज्ञान नहीं होता वे गन्तर्राप्ट्रीय समस्याप्नी पर समुजित विचार 
प्रकट नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में विदेश मन्‍्नी किसी विपय पर समग्र 
पन्त्रिमण्डल सें विचार करने वी प्रपेक्षा केवल प्रघानमन्त्री के साथ विच्ार-विनिमय 
ऋर लेता है ॥ 

अकेले प्रधानमन्त्री स विचार-विमर्य बरने तथा पूरे मन्त्रिमण्डत के साथ 
विद्यार करते के मच्य विदेश मन्परी के सम्सुख एक तीसरा मार्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय 
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समस्याझ्रो पर मन्तरिमण्डलीव समितियों मे विचार-विमशें करना है | यह मन्त्रिमण्डल 
की स्थायी समिति हो सऊत्ती है भ्रथवा विशेष समस्या पर विचार के लिए तदर्थ 
समिप्ति भी बनाई जा सकती है | ये तदर्व समितिबाँ निरन्तर विचार-विमश एवं 
निणुंय रचना का कार्य करती हैं।इन समितियों के सदस्य प्रधान मन्‍्तरी द्वारा 
नियुक्त किए जाते हैं । 

एक अन्य उत्लेखनीय बात यह है कि केवल विदेश मन्‍्त्री ही ब्रिटेन के 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलो के लिए उत्तरदायी विभाग का ग्रध्यक्ष नही होता वरन्‌ उसके 
अतिरिक्त राष्ट्रमण्डलीय मन्‍्द्री (0णराग्रा०७०३७ $८८क4्ा५) एवं समुद्रपारीय 
विकास के मन्‍नी भी होते है। 956 तक एक उपनिषेश मन्त्री (200 
$८मधआ9) तथा विदेशी मामलों में विशेष परिभाषित उद्देश्यों से युक्त विभिन्न 

मन्‍्नी भी रहे है । मंकमिलन के मन्निमण्डल मे केन्द्रीय अफ्रीकी मामलो से सम्बन्धित 
एक मभन्‍नजी तथा साभा बाजार के साथ समझौता करने के लिए मन्त्री भी हग्मा करते 
थे। ये दोनो मन्प्रिमण्डल के सदस्य थे। प्रधान मन्‍्त्री क्षरा मन्तिमण्डल समन्वय के 
रूप में विदेशी मामलों पर विशेष नियन्नस्ण रखा जाता है । इसके अतिरिक्त सुरक्षा 
मन्‍्ती और विदेश मन्त्री के कार्यक्षेत्र अतिशय पूर्स होते है। श्रतः प्रधान मन्‍्त्री 
उनकी सीमा निर्धारित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं । 

विदेशमस्त्री भन्त्रिमण्डल में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । राजनीतिक सम्मान 
की दृष्टि से इसे उच्चतर के दो या तीन मन्त्रियों में थिना जाता है। उसके ग्राचरणा 
मे स्वतन्त्रता का ब्रनुपात कई बातो पर निर्मर करता है। जंसे उमका व्यक्तित्व, 
प्रधान मनी के साथ उसके सम्बन्ध, जनता पर प्रभाव, प्रपने दल में स्थिति भ्रादि + 
वह विदेशी कुटनीतिज्ञो से सम्बन्ध बनाए रसता है और शिवर सम्मेलनों मे प्रधान 
मनन्‍्नी की सहायता करता है। 

(४) प्रन्तविभागीय समस्वय--मन्विमण्डल के विभिन्न विभाग जो विदेशी 
मामलो एवं विदेश नीति रचना में भाग लेते है, उनके बीच समन्वय स्थापित करना 
एक समस्या बन जाती है। इस समन्वय की समस्या का मूल कारण यह है कि कोई 
भी एक मल्ताजय अथदढा एक मन्‍्त्री ब्रिटेन के विदेशी मामलों के लिए उत्तरदायी 
नही है । विदेश कार्यालय, राष्ट्रमण्डल कायलिय, समुद्रपारीय विकास मन्‍्त्रालय 
एव सुरक्षा सेवाएं सभी का यहाँ के विदेशी मामलो में योगदान रहता है । विदेध 
नीति की रचना की इप्टि से ऐसे तीन बड़े क्षेत्र हैं जहाँ अन्तत्रिभागीय समन्वय 
अपेक्षित होता है । ये निम्नलिखित है-- 

[क) पिदेश नीति के समर्थन में झ्लावटित हिए जाने वाले राष्ट्रीय साधनों 
की हिस्सेदारी को इष्टि से समन्‍्यय झावश्यक्न है। इसके ग्रतिरिक्त राष्ट्रीय साधन 
ख्रोतों, कल्याण एवं सुरक्षा को इध्टि से किए जान बाले दायों मे भी समन्वय 
अपेक्षित हैं-- 

(ख) यदि आान्तरिक एवं वाह्य के प्रश्ना को विभिन्न मन्नादयों द्वारा 
सामूहिक सधर्ष का विप््र बना लिया जाए झयवा उन्हें कार्यान्वित करवे के लिए 
पारस्परिक सहयोग अपेक्षित हो तथ भी समन्वय वी व्यवस्था की जाती है । 
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(ग) विदेशी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी चार मन्त्रालयों 
नोतियो और गतिविधियो के बीच समायोजन एवं समन्वय की आवश्यकता होती है 
क्योंकि विदेशी मामले मूल रूप से भ्रविभाज्य प्रकृति के होते है और इसलिए अन्तर 
की रेंखाओ एवं उत्तरदायित्व के क्षेत्राधिकार में अतिराव रहता है । 

(५) विदेश एवं राष्ट्रमण्डल कार्यालय--यह कार्यालय नवीन रूप मे 968 
में गठित क्रिया गया था। 964 से 974 तक ग्रेद ब्रिटेन के कार्यपा लिका विभागों 
में उल्लेखनीय परिवतेन हुए । यद्यपि 968 मे विदेश एव राष्ट्रमण्डल कार्यालय का 
नामकरण हो चुका था किन्तु अभी तक इसे विदेश कार्यालय (एणृथह्ा 0#26) 
के ताम से पुकारा जाता था। 970 में व्यापार मण्डल और तकनीकी मम्नालय 
डी टी आई (7 7. ] ) बन गया । यह 974 में पुन व्यापार विभाग एव 
उद्योग विभाग के रूप में पुनर्गंठित कर दिया । यहाँ उल्लेखनीय है कि समय-समय 
पर विभागीय सगठन एव उनके नामो में जो परिवतेन हुए उनके परिणाम स्वरूप 
बरिप्ठ अधिकारियों से नीचे स्तर पर नीति रचना के प्रशासंविक स्वरूप श्र विशेष 
प्रभाव नहीं पडा। 

विदेश एव राष्ट्रमण्डल कार्यालय के सदस्य कई दशाब्दियो तक परिवर्तित 
अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के साथ समायोजन करते रहे । इसके फलस्वरूप प्रशासनिक 
पुनर्गठन, कार्य का निरन्तर दबाव एवं स्थायी रूप मे मानव शक्ति की कमी ग्रादि 
समस्याएँ बनी रही । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विदेश कार्यालय की इकाइयो का 
प्रसार हुम्ना, नव॒स्वतन्तता प्राप्त राज्यों का उदय हुआ, व्यय पर राजकोप का 
निरन्तर दबाव वना रहा तथा समुद्र पार के मिशनों की सस्या निरन्तर बढती 
रही । इसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध मानव शक्ति प्रपेक्षित मात्रा के अनुरूप नही 
हो सकी । 

जो ममुद्रपारीय विभाग इस कार्यालय में विलय कर दिए गए उनके कार्यों 
में इद्धि हुई है तथा उनका पुनर्गठन क्रिया गया है | विदेश कार्यालय के कार्य एव 
मोगदान में परिवर्तेत काफी तीब्र ग्रति से हुआ । ट्रेजरी की भांति विदेश कार्यालय 
भी मुख्य रूप से एक नीति-परामर्दात्रा एव नीति-निर्माता निकाय है जिसको प्रनेक 
कार्यपालिका कार्य भी सौपे गएँ है जिन्हे इसकी ओर से सम्बद्ध अभिकरणों द्वारा 
सम्पन्त जिया जाता है। विलियम वालास के शब्दों में यह अपेक्षाकृत एक छोदा 
विभाग है किन्तु यह ह्वाइट हॉल में एक स्थात्मिक योगदान करता है ॥? 

विदेश एव राष्ट्रमण्डलीव कार्यालय का मुख्य बायें अ्रभी भी अन्य देसो मे 
विक्रासों पर सूचनाभ्रो का भग्नह करना और उनकी व्यास्या करना है | बह वायलिय 
नीति सम्यस्थी प्रस्तावों एप्र परामर्श के खात का कार्य वरता है तथा सम्बन्धित 
म्त्रियों को विदेश जान की आवश्यक तैयारी करने म सहयोगी होता है.। यह समुद्र- 
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पारीय देशो का पर्याप्त एवं जीवन्त ज्ञान रखता है। इस ज्ञान का उपयोग निरन्तर 
गृह विभाग, ब्रिटिश उद्योग एवं वारिज्य तथा सामान्य जनता द्वारा किया जाता 
है। इस कार्यालय की कार्य प्रणाली एवं आन्‍्तरिक सगठन में पर्याप्त लोचशीलता है। 
इनमे विभिन्न विभागो के सदस्यों के बीच अ्रनौपचारिंक सम्पर्क के लिए भ्रधिक 
प्रशासनिक कर्मचारी नही है । वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारियों के बीच आसानी से 
सम्पके हो पाता है । इस कार्यालय भे आवश्यकता के अभुसार विभागों की रचना, 
विभाजन विलय एवं समाप्ति की जाती है । विदेश नीति की रचना झौर प्रबन्ध के 
कार्य के अतिरिक्त यह कार्यालय ह्वाइट हॉल तथा समुद्रपारीय कार्यालयों के बीच 
सचार के प्रमुख माध्यम का कार्य करता है । 

(भं) समुद्धारीय मिशन--झौौपचारिक रूप से दुतावास एवं समुद्रपारीय 
मिशन विदेश कार्यालय के माध्यम से सम्पूर्ण व्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करते 
हैं और प्रतिवेदन भेजते है । “राजदूत” राजमुकुट का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यवहार 
में समुद्रपारोय मिशन विदेश एवं राष्ट्रमण्डलीय कार्यालय से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखते है । प्रमुख ब्रिटिश दूतावास अनेक कार्य सम्पन्न करते हैं ज॑से अन्त सरकारी 
सम्बन्धो का सचालन, विदेश नीति पर परामर्श का प्रावधान, ब्रिटिश प्रजा एव 
ब्रिटिश कम्पनियों की सहायता, राजनीति प्रतिवेदन का कार्य, समुद्रपारीय मत को 
प्रभावित करना, ब्रिटेन की थोर सम्भावित यात्रियों को ग्राकपित करना एवं 
स्व-प्रशासन ध्रादि। इन कार्यों मे से कुछ कार्य प्रत्यक्ष रूप से नीति रचना से सम्बन्ध 
रखते हैं । 

समुद्रपारीय कार्यालयों मे गैर-राजनयिक सेवा के बीच झनेक लोग संनिक 
प्रधिकारियों के रूप मे कार्य करते हैं । दो महायुद्धों के बीच दुतावासो में व्यापारिक 
कार्य एक पृथक्‌, व्यावसायिक, राजनयिक सेवा द्वारा सम न्न किए जाते थे । असेनिक 
ग्रटेचो इन समुद्रपारोय कार्यालयों में पहले कम हुआ करते थे किन्तु अन्त सरकारी 
सम्वन्धो के विकास और विशेष रूप से ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय मे शामिल 
होने केः दाद यह प्रवृत्ति बदल णई है। गृह विभागों तथा समुद्रपारीय मिशनों के 
बीच बढ़ते हुए सम्पर्क के कारणा यह ग्रावक्यक समझा जाने लगा है कि पृथक्‌ से 
राजनयिक सेवा को रचना की जाए। 

(४४) गृह विभागों का योगदान--विदेश नीति की रचना के यस्तो में 
समुद्रपारीय मिशनों से विदेश नीति सम्बन्धी प्रस्ताव विदेश कार्यालय के माध्यम से 
श्रागे बढ़ते हैं तथा विदेश मन्‍्त्री, प्रधानमन्ती और शेफ मनन्‍नीमण्डल तक पहुँचते है । 
इनके अ्रतिरिक्त विदेश नीति रचना की इस प्रक्रिया मे पग्रनेक विभागों द्वारा ग्रम्भीर 
रूप से भाग लिया जाता है । इस समय द्वाइट हॉल का कोई भी विभाग ऐसा नही 
है जो विदेशी सरकारो से झिसी प्रकार का भी सम्बन्ध न रखता हो | विदेश नीति 
की रचना में भाग सेने वाले गृह विभागों में तीन मुस्य रूप से उल्लेखनीय हैं-- 
राजकोप (7००५४०:५), ब्यावर एवं उद्योग विभाग, कृषि, मत्स्यपालन एवं साथ 
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ब्रिटिश राजकोप का विदेश नीति की <बना से योगदान काफी पुराना 
तथा प्रत्यक्ष है। सरकारी व्यय पर नियन्त्रण रखने वाले क्‍प्मभिकरण के रूप मे वह 
समुद्रपारीय नीति पर होने वाले व्यय पर नजर रखता है। राजकोप के तीन 
सम्भागों (0शंञं०घ5) में से एक वित्त समूह ([0श॥०४ 0700%) है जिसका 
अध्यक्ष द्वितीय स्थायो अवर सचिव होता है तथा विदेश प्राथिक नीतति की रचना 
एंव कार्यान्विति जिसका मुख्य उत्तरदायित्व है। समुद्रपा रीय वित्त की व्यवस्था के 
लिए सर्वेप्रथम राजकोप सम्भाग 94 के अन्त में बनाया गया था। इसके प्रथम 
ग्रध्यक्ष मि जे एम कीन्स थे। वित्त समूह का आकार पर्याप्त छोटा होता है। 
इसमे कुल 50 से भी कम प्रशासनिक कर्मेचारी होते हैं। राजकोप के सरकारी छेतन 
एवं राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था समूह उच्चस्तरीय नोति सम्बन्धी मामलों में ऊदाचित्‌ ही 
भाग लेते हैं किन्तु बढती हुई ग्राथिक प्रन्तनिर्मरता के कारण वे भी ब्रव विदेग 
सम्बन्धों के क्षेत्र मे सक्रिय हो गए हैं। समुद्रपारीय वित्तीय सम्बन्धी का सचालन 
करते समय राजकोप बैक आ्रॉफ इग्लेण्ड के साथ सहभागी के रूप मे कार्य करता है । 
इन दोनों के मध्य सरकारी सम्बन्ध तो ग्रह है कि राजकोप नीति बनाता है तथा 
बैक उसके प्रभिकरण के रूप में उस नोति को कार्यान्वित करता है। वास्तव में 
बैक द्वारा नीति रचना के समय राजकोप को सुझाव दिए जाते हैं। बैक का गवर्नर 
पाँच वर्ष के लिए नियुक्त , किया जाता है तथा प्रधानमन्त्री एवं चांसलर तक उसकी 
सीधी पहुँच होती है किस्तु विदेश मस्तरी,के साथ इसका विय्येप सम्पर्क नहीं रहता । 
व्यापार एवं उद्योग विभाग (9८90. ० [996 ज6 ॥709909) विदेशी 
ब्यापारिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन, समुद्रपारीय व्यापार श्रादि के लिए उत्तरदायी 
है । अनेक ब्रिटिश उद्योगों का स्थापक विभाग होने के कारण यह ममुदयारीय नीति 
पर विधार करते समय ग्रोद्योगिक हितो का प्रतिधित्व करता है तथा दूसरे देशो न 
कार्य करने वाली ब्रिटिश कम्पनियों के हितो की रक्षा करता है | 
कुछ अन्य सरकारी विभाग भी विदेशी मामलों के सम्बन्ध म कार्य ढरते 
हैं । इसके लिए इन विभागों में पृथरू सम्भाग रहते है। उदाहरण के लिए इृपि, 
मत्स्यपालन एवं खाद्य मन्त्रालय अनेक अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समभीतों तथा प्रायोगो मे 
ग्रेट ब्रिदेद का प्रतिनिधित्व करता है। इस मन्‍्त्रालय का स्तर राष्ट्रीय इृप्टि से 
श्रपेक्षाकुत नीचा होता है किन्तु इससे विदेश सम्बन्धों में कार्य करने वाले सेवी वर्भ 
का स्तर पर्याप्त >चा होता है। समम्हौता वार्ता करने की इनती योग्यता यो 
राजकोप एवं विदेश कार्यालय दोनो के द्वारा सम्मान किया जाता है | 
(5ऐ४) राजनीतिक देल-ग्रोट ब्रिडेन में दिदसीव व्यवस्था है। इन दोनों 
दलो के बीच विदेश नीति रो इप्टि से कुछ विपयो मे समानता जौर एकरूपता है । 
दोनो ही दल साम्यवादी राज्यों को पश्चिमी प्रजातन्धों के लिए खतरनाक मानने 
हैं, दोनो ही प्रमेरिका से विशेष सम्बन्ध स्थापित करन के इच्छुक हैं, दोना झस्त्र-शस्त्रो 
की दोढड को कम करवा देना चाहते हैं, दोनो ही जमेन समस्‍या के बारे में दुछन्‍छुछ 
समान मत प्रयट् के रते हैं, दोना का प्रयास यह है कि ब्रिटेन को उसडा सोया हुप्रा 
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स्तर एवं सम्मान प्राप्त हो जाए ! इतने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो की दृष्टि से 
दोनो दलो की नीतठियो में उल्लेखनीय असमानताएं है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव के कारणों 
के सम्बन्ध मे ब्रिटेन के दोनों राजनीतिक दल अपने तक प्रस्तुत करते हैं। श्रमिक 
दल की विदेश नीति फेवियनवादी समाजवादी विचारघारा पर आश्चित है। उसकी 
मान्यता है कि स्वब्यापी कल्याण एवं सामाजिक समानता की स्थापना द्वारा 
अन्तर्राष्ट्रीय सघप मर तनाव कम किए जा सकते हैं। अपने इस दृष्टिकोण के 
कारण धरमिकः दल विकासशील देशो का स्तर ऊँचा उठाने की नीति पर जोर देता 
है दूसरी ओर रूढिवादी दल शक्ति वे लिए सघप् को मुख्य मानकर इसे भ्नन्तर्राष्ट्रीय 
तनाव का मूल कारण मानता हे। सयुक्त राष्ट्र सघ के प्रति दोनो दलों का 
इष्टिकोए भिन्न है। श्रमिक दल इसे अपनी विदेश नीति के सचालन के लिए 
महत्त्वपूर्ण सस्था मानता हे, किन्तु रूढिवादी दल इसकी उपयोगिता मे कम विश्वास 
रखता है | विकासशील देशो के प्रति दोनो दलो के दृष्टिकोण मे भिन्नता है। जहाँ तक 
राष्ट्रणण्डलीय देशों के साथ सम्बन्धों का प्रश्न है दोनो ही दल प्राय एक जैसे विचार 
रखते है । दोनो के बीच विरोध की अपेक्षा सहमति का क्षेत्र अधिक है । 
ब्रिटेन मे राजनीतिक दलो के आपसी विरोध राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रकट 
होते है किम्तु देशभक्ति और राष्ट्रवादी भावना के कारण राष्ट्रीय हित को दलीय 
हित से ऊपर माना जाता है 7 
(४६) ससदू- ग्रेट श्रिटेन में सिद्धान्तत ससद्‌ को एक सम्प्रमु सस्था माता 
जाता है। ससदीय मच पर सरकारी नीति की आलोचना एवं श्रौचित्य करने के 
लिए तके-वितक भ्रस्तुन किए जाते हैं । औषिचारिक रूप से ससद्‌ के दोनो सदनों 
द्वारा नियमित तरीके से ऐसे अनेक कार्य किए जाते हैं जिनके फलस्वरूप सरकार की 
विदेश नीति पर उसका समुचित नियन्तण हो जाता है । कामन्स सभा की परम्परा 
के अनुसार सम्राट्‌ के भापण पर खुली बहस के प्रथम दिन विदेशी मामलो पर ही 
चहस की जाती है । बंसे प्रत्येक सत्र मे एक बार तो विदेशी मामलों पर बहस हो ही 
जाती है । इसके अतिरिक्त स्थगन प्रस्ताव या प्रन्य अवसरो पर ससद्‌ विदेशी मामलों 
पर विचार करती है| प्रश्व काल में ससद्‌ के सदस्य विदेश मन्‍्त्री प्रथवा पग्रन्य 
मन्त्ियों से प्रश्न करते हैं तथा प्रधान मन्त्री द्वारा विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं 
पर स्पष्टीकरण दिया जाता है । विभिन्न ससदीय समितियों के माध्यम से भी सदन 
के बाहर विदेश नीति पर नियन्त्रण स्थापित किया जाता है। 
ससद्‌ सरकार की बीतियो का समर्थ करने के लिए प्रावश्यक कानून बनाती 
है तथा उन नीतियो को कार्यान्वित करने के लिए झावश्यक धन की व्यवस्था करती 
है। युद्ध की घोषणा करने का झधिकार यद्यपि मन्त्रिमण्डल को है किन्तु इस विपयक 
प्रन्य आवश्यक कार्यवाही के लिए ससदीय कानून अपेक्षित होता है । ससद्‌ एक ऐसा 
स्थान है जहाँ से विदेश नीति के कर्ांघारों का चयन किया जाता है, जिसके द्वारा 


4. "4 ७ 38350 जिला8७ 90009 5, पं ३च३ 728, ॥0 3 पर ताप आाएड07 
फ़िब्म 5 7६०८] 983॥058 त0द्राद३0७ एणा< ?. --2कउब पावर ३ ० ०. 9. 77. 


388 विदेश नोतियाँ 


सरकार की नीतिणे एवं कार्यों की छान-दीन की जाती है, आलोचना एवं समर्थन 
क्रिया जाता है, इन्हे जनता में भचारित किया जाता है और विदेश नीति की दृष्दि 
से सरकार को नियन्त्रित किया जाता है । प्रत्येक मन्श्रिमग्डल केवल तभी तक अपने 
निर्णयों को कार्यान्द्रि कर सकता है जब तक कि इसे ससद्‌ में बहुमत दल का 
समर्थन प्राप्त हो । सशक्त विरोधी दल की उपस्थिति के कारग छाया भम्त्रिमण्डल 
का भय सदेव सरकार के कार्यों को नियन्त्रित करता है । ग्रेट त्रिटेव की यह स्वस्थ 
राजनीतिक परम्परा है कि विरोधी दल केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करता 
बरन्‌ भ्रनेक अवसरो पर वह सरकारी नीति का समर्थन भी करता है । इसका कार्य 
यह मान्यता है कि सकट के समय राजनोति को रुक जाना चाहिए । के 

(») जनमत--विदेश नीति के विभिन्न प्रक्षो के सम्बन्ध में समर्दीय 
गतिविधियाँ एवं पत-पत्तिकाओं मे लेख एव समाचार देश के जनमत को सहभागी बनाते 
हैं । रुचिशील एवं विश्येपतापुर्णा जनमत विदेश नीति सम्बन्धी प्रश्नो पर बहस करता 
है । ग्रेट ब्रिटेन का शिक्षित एव जागरूक जनमत केबल संद्धान्तिक रूप से ही नहीं 
बरन्‌ व्यवहार में भी विदेश नीति की रचना और कार्यान्विति पर उल्लेखनीय प्रभाव 
डालता है। म्तीतफान भें अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्तों पर ब्रिटेन के जनमत ने गम्भीर 
बाद-विवाद द्वारा निरंयों को प्रभावित किया है । पेडिलफीर्ड तथा लिकन का यह 
कथन महत्त्वपूर्ण है कि “सरकार को विदेश नीति का सचाजन उन सहनोय 
परिमीमाप्रो भें करना चाहिए जो कि जनता को स्वीकार्य हो ।”! यदि किसी प्रश्त 
पर जनमत अस्पष्ट होता है अथवा अ्समजस मे होता है वहाँ सरवार द्वारा प्रभावशाली 
नेतृत्व प्रदात करके निर्णय लिए जाते हैं । यदि बिन्‍्ही झवसरो पर सरकार जनमत 
के विरुद्ध व्यवहार केरती है तो या तो उसे जनमत को अपने प्रनुकूल करना पड़ेगा 
अथवा त्यागपत देना पड़ेगा । 

विदेश नीति सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने वालां जनमत 
प्राय सूचित प्रद्नति का होता है जिसमे न केवल मुस्य सस्थानो एवं विश्वविद्यालय 
के विभागो के प्रधिकारी और गर-अधिक्रारी अभिजन वर्ग के लोग ही होते है वरन्‌ 
अनेक संगठित समूहों के प्रभावशाली सदस्य एवं वर्मचारी भी होते है । २नमे विदेशी 
पत्रकार, विदेशी शेक्षएिक विज्लेपज्ञ, भोधतरत्ता जादि का भी महत्त्वपूर्ण योगदान 
रहता हैं। गेवा निद्ेत्त राजनयज्ञ भो विदेण नीति के प्रश्नों पर अपना झ्मभिमत प्रकट 
बरते है। विभिष्न शोध सस्थान विदेश संम्वन्धा के विशेष पहलुओं पर सम्मतन 
तथा अध्ययन दल आयोजित करत है । 

जनमत ऊा प्रभाव ग्रसमठित गअ्रथवा व्यक्तिगत विचार के रूप में भी हो 
सकता है प्रीर विभिन्न सगटित सस्धाओ्रो के रूप में भी । ग्रेट प्िठेन में विदेश नीति 
सम्बन्धी प्रश्नों को प्रभावित करने वाले 300 से भी जवित गैर-सरकारी सगठन है । 
इनमे जो मर्वाघिक सम्पन्नता प्राप्त समूह है वे किसी न दिसी विशेय सरशारो 
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विभाग के साथ निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखते हैं। अनेक ऐच्छिक सग्ठन 
अपने विभागों से सहायता अनुदान प्राप्त करते है । इनमे से कुछ सगठन विदेशों मे 
आधिक हितो का प्रतिनिधित्व करते है तथा श्रन्य विशुद्ध रूप से उन्नतिकारी, 
आदर्शवादी होते हैं ॥ अनेक समठन विदेशी संगठनों एवं सरकारों के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखते है तथा उनसे ग्राथिक सहायता भी प्राप्त करते हैं । इस प्रकार विदेशी 
सरकारें और विदेशी गैर-सरकारी सगठन भी ब्रिटिश विदेश नीति के घरेल सन्दर्भ 
को बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते है । 
ब्रिटिश विदेश नीति की रचना से पूर्व विभिन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याझ्रों के 
बारे में सम्बन्धित हित समूह एवं विशेषज्ञों के वीच समुचित विचार-विभिमय किया 
जाता है । इस इप्टि से उल्लेखनीय तथा प्रभावशाली सस्था स्ट्रेटेजिक अध्ययनों के 
लिए सस्थान (!750090४ 0 $घ26680 5प्र0725) है । यह सस्थान विदेश नीति 
एव सुरक्षा सम्बन्धी विवयों का गहन अध्ययन करता है । इसकी तुलना सयुक्त राज्य 
ग्रमेरिका की रेण्ड कार्पोरेणशन तथा हडसन सस्थान से की जाती है । इस सस्थान से 
सदस्य एवं प्रशासको के रूप में विदेशी नागरिकों का भी चयन किया जाता है । 
इसके सदस्य सम्बन्धित वियय के विशेषज्न होते हैं । इसमे प्राय सशस्त्र सेनाओं के 
सेवा निवृत्त ग्रधिकारी, विदेश कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा मन्त्रालय 
एव अ्रन्य सम्बन्धित मन्‍्तालयों के अधिकारी लिए जात॑ है। यह सस्थान विशेषज्ञता- 
पूर्णो प्रध्ययन को प्रोत्साहन देता है, इसका अपना पुस्तकालय है श्रौर यह्‌ नियमित 
रूप मे विचार-विनिमय के लिए बैठके आयोजित करता है 4 कुल मिलाकर यह 
सस्थान विदेश नीति रचना पर उल्लेखनीय प्रभाव डालता है । 
भ्रन्त में ब्रिटिश विदेश नीति की रचना प्रक्रिया की दृष्टि स निष्कर्प रूप से 
यह कहा जा सकता है कि इस कार्य में विभिन्न अ्रन्त सम्बन्धित प्राधिकारी भाग 
लेते है । भन्निमण्डल, विदेश कार्यालय, राजनयिक सेवा आदि को प्रमुस्त नीति वी 
रचना एब कार्यान्वित के लिए उत्त रदायी बनाया जाता है। यह कार्य किसी एक 
व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है । पग्ननेक व्यक्ति इस कार्य में 
सक्रिय भूमिका झदा करते हैं । विदेश नीति रचना एक सामूहिक गतिविधि है श्लौर 
इसके प्रभावशाली समूह मे राजनीतिक एवं लोक सेवक दोनो रहते हैं। राजवीनिक 
दल, दबाव समूह, सगठित झौर मसगठित जनमत एवं स्वदेशी तथा विदेशी हित 
समूह सभी मिलकर विदेश नीति रचना वी भ्रक्रिया वो भ्रभावित करते है । 
$ददेश नीति का छार तत्त्व 
(5095427९९ ० एग्रक्षं8० 7०४०५) 
किसी भी देंज् की विदेश नीति के मारभूत तत्त्व उसकी भौगोलिक परिस्थिति, 
आध्िक साधन खोत, संनिक स्थिति, जनता का मनोबल, ऐतिहासिक परम्पराएँ, 
सॉस्कृतिक झादर्श आदि वातो से तय होते है । समय और परिस्थितियों के अनुसार 
सापेक्षिक नत्त्वो का प्रभाव कम या अधिक होता रहता है । यहाँ हम ग्रेट ब्रिटेन की 
विदेश नीति के सन्दर्म मे उन कतिपय सारभूत तत्त्वो की विवेचना करने वी चेप्टा 
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करेंगे जो प्रारम्भ से ही विदेश नीति रुम्बन्धी निर्णयों गौर कार्यो को प्रभावित 
करते हैं । 

() साप्राज्यवादी विचार-प्रेट ब्रिटेन एक छोटा-सा देश है ॥ इसको 
भौगोलिक क्षमता एव साधन-स्रोत इतने पर्वाप्त नही हैं क्विवे यहां के विभिन्न 
उद्योगों के कच्चे माल की पूर्ति कर सके । इसके अतिरिक्त शक्ति के द्ाघनों मे ब्रिटेन 
मे केवल कोयला उपलब्ध होता है। तेल के लिए उसका अन्य देशो के प्रति मुखापेक्षी 
बनना ग्रनिवार्य है। प्रौद्योगिक उत्पादन की खपत के सिए ग्रेट ब्रिदेन को घन्य 
देशो में वाजार ढूँटना अनिवायं है। झ्राथिक कारणो से ग्रेट प्रिटेन ने विदेशों के 
साथ अपने सम्पर्क वढाए और झाथिक हिंतो की रक्षा के लिए ही उसने स+प्लाज्यवादी 
नोति अपनाई तथा एबचिया, पक्‍्रफ्रीका और लेटिन अमेदिका के विनिन्‍नत राज्यों दो 
राजनीतिक सत्ता को उग्पने अधीन क्रिया । 

ब्रिटेन की साज्राज्यवादी नीति मे उस्रजी स्वय को विचारधारा, जातीव 
श्रेष्ठता को भावना, प्रतम्ब जातियो को समय वनाने का सकलल्‍प प्लादि बातों का भी 
योगदान रहा है। झपने देश वी रक्षा और ग्रन्तर्राप्ट्रीय ज्क्ति मन्तुलन वी स्थापना 
के लिए ग्रेट प्रिटेन ने महाशक्तियों के विरद्ध अपना प्रादेशिक झौर संनिक प्रभाव 
बढाया । अपनी बडती हुई जनसस्या को यसाठ दी समस्या भी प़िटेल की साझ्राज्य- 
वादी नीति हा एक कारतस्म कही जा सकती है। दितीव विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक 
ब्रिटेव का साम्राज्य इतना व्यापक हो चुका था कि उच्च कहृमी सूर्य वो छिपता था 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विज्व के विलिन्‍्न राप्ट्रो की शक्ति वि मे 





में उल्लेखनीय 
परिवतंन प्राया । ग्रेट ब्रिटेन अब महाशक्ति के तर से द्वितीय प्यवा तृतीय स्तर 
की शक्ति बन गया । भ्मेरिका झ्लौर खोवियठ लघ का महाशक्तियों के रूप में विश्व- 
राजनीति के भच पर पदारपण हुआ । ब्रिटेन का विश्ञाल साम्राज्य क्रमश छिल- 
जिपन्न हो गया, अधिझाँग उपनिवेशो को स्वतन्तता प्राप्त हुई झौर धीरे-घीरे एडिया, 
ग्रक्रेज़ा और लेटित ममेरिका के नवोदित राज्य वीमरी दुनिया के रूप में उभरते 
लग्न | युद्ध में छत-विक्षत होन के कारस ग्रेट ब्रिटेन को क्षमता इतनी नहों रह गई 
कि वह अपने विज्वव्याप्री साझ्नाज्य वी देखनाल कर सके झौर वर्दाँ साम्यवादी 
प्रसार को रोइन की इण्टि ले प्रभावशाली भूमिका निभा सके । ब्रिटेन द्वारा छोड़े 
गए रिक्त स्पान वी पूति जहाँलहाँ सयुक्त राज्य अ्मेरिवा द्वारा वी 
यद्यपि ग्टिन का विश्वव्यापी झाज्ाज्य नहों रहा है डिन्तु उस वाल की पते 
विरासते नोनि निर्माता नस्थाग्रो, प्रक्रियामों एव इप्टिकोर के 

(॥) शब्ितिशालों नोसेदा सो स्थापना - प्रेट दिटिन 
परिस्थितियों से प्रभावित होकर नत्तिनाली नौ-सेना 
बनाएं रखने की नीति का झनुमीलरू जिया है +$ यह नोति ने बेबल उसको रा 
सुरक्षा को दृष्टि से वसन्‌ उसक्रे व्यादसायिद टिदा वी रक्षा के वि। नी प्रावश्यक 
है / प्तीतकात में झ्पने विनाख सान्नाज्य को र्या हेतु ग्रेट द्िदेन नोसना को 
झन्दियालो बनाए रसन को नीति अपनाता रहा टै। चारो प्ौर छमद ये घिरा होन 
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के कारण यह नौति ब्रिटेन के लिए स्वाभाविक बन जाती है। जब किसी देश में 
नौ सेना की शक्ति बढती है तो ग्रेट द्विटेन उसे चिन्तित इप्टि से देखने लगता है । 
बह पारस्परिक सन्बियो और समक्तौतो के माध्यम से इस प्रकार की प्रद्धत्ति को 
रोकने तया अपनी नौ-संनिक अमुता को बनाएं रखने का प्रयास करता है। प्रथम 
विश्व युद्ध के वाद वाशिंगटन सम्मेलन (!92]-22 ) में विभिन्न देशों की नौ-मेनिक 
शक्ति को नियस्त्रित करने के लिए महत्त्वपूर्ण सन्धियाँ की गईं । इस समय की गई 
सात सन्धियों में सवसे मद्ृत्त्वपुर्णा सन्धि पाँच शक्तियों द्वारा नौसेना के श्रस्त्रों को 
सीमित करने के लिए की जाने वाली सन्धि थी | इस सन्धि द्वास प्रत्येक देश के 
लिए बडे युद्धपोतों और वायुयान वाहक पोतो के कुल टनों की मात्रा मर्यादित की 
गईं। सन्धि में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्राँस और इटलो के बड़े युद्धपोतो का 
झनुपात 5 5 3 ]75 75 निश्चित कया गया। दस वर्ष तक नए 
युद्धपोतो का निर्माण बन्द कर दिया गया। इसके साथ ही एक सन्धि द्वारा 
पनडुद्वियो तया विपली गैसो का प्रयोग नियन्त्रित करते के लिए समझौता क्रिया 
गया । इसके अतिरिक्त पनडुब्बियों का प्रयोग मर्ादित कर दिया गया; यह सन्धि 
ग्रेट ब्रिटेव की नौपैनि प्रमुता को बनाएं रखने की झ्लाशका का स्पष्ट उदाहरण है । 

उस समय जर्मनी की नौसेनिक शक्ति प्राथः समाप्त कर दी गई थी। रूस और 
ऑस्ट्रिया की नौ-प़ैनाएँ प्रथम महायुद्ध के वाद नहीं के बराबर थी। केवल पाँच 
देगो के पास ही नौसेना थी । यद्यवि ब्रिटेन का जहाजी वेड़ा सख्या और टनो की 
इप्टि से सबसे शक्तिशाली था किन्तु उतत समय अमेरिका ने जहाडो के पुर्नानर्माण् 
का ऐसा विश्वाल कार्यक्रम शुरू क्षिया था कि कुछ ही वर्षों मे अमेरिकी बेडे के ब्रिटिश 

बेडे से प्रधिक शक्तिशाली होने की पूरी सम्भावानएँ थी ब्रिटेन के राजनीतिश 

अपनी पुरानी परम्परा के अनुसार अपने बेडे को विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली 
बनाए रखना चाहते थे । इसके लिए गक्‍्रमेरिका के साथ गमुद्धपोत प्रादि बनाने मं जो 
प्रतिस्पर्धा आवश्यक थी उत्तके लिए ग्रेट ब्रिटेन की आथिक स्थिति ग्रनुकूल नही थी । 

फलत. इस सन्धि द्वारा प्रतिस्पर्द्धा को रोकने का प्रयास क्रिया यया। 24 जनवरी, 2930 
दो प्रारम्न होने वाले लन्‍्दन के नौ-संनिक सम्मेलन में भी ग्रेट ब्रिटेन की यही नीति 

उजागर होती है । द्वितीय विश्व युद्ध के वाद ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्यवादी दायित्व 

ममाप्त हो जाने और प्राथिक स्थिति कमजोर हो जाने के कारण उसकी नौ सेना 

इतनी प्रवल नही रही गौर समुक्त राज्य अमेरिक्ता तथा सोवियत सघ की नो-सेना 

का प्रभाव व रहा है फिर भी ब्रिटेन की विदेश नीति नौ-सैनिक शक्ति की दृष्टि से 

पर्याप्त प्रभावित होती है । 


(४) राष्ट्रीप स्वार्य की सोति-राष्ट्रीय स्वार्थ की रक्षा करना प्रत्येक 
देश बी दिदेल नीति बार मुस्य तत्त्व होता है; ग्रेट ब्विटेठ की विदेश नीति भी 
विदेशों मे प्रपने विभिन्न राष्ट्रीय हितो की उपलब्धि के लिए प्रस्लशीच रहती है । 
सी पएुम- बुडह्ाउस के कयवानुद्ार, “दिडिथ विदेग नीति का उद्देश्य विदेशों मे 
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ब्रिटिश हिंतो की रक्षा करना है? विदेशों में ब्रिटेव के हित उसकी घरेलू 
परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं । तदुनुसार ब्रिटेव एक भीड भरा छोटा सा 
द्वीप है जो झपने ही साधन ल्ोतो से आधी से अधिक जनसस्या का भरण-पोपणस 
नहीं केर सकता ) कोयले के अ्रलावा इसके पास कोई महत्त्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा 
माल नही है| यह उसी भी झाणविक झ्राक्रमण के विरुद्ध रक्षा करने में असमर्थ 
है । इन परिस्थितियों मे ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति के दो मूल तत्त्व वन जाते है 
व्यापार भर सुरक्षा प्नौर विशेष रूप से व्यापारी को सुरक्षा । इसका यह भी मभर्व 
होता है कि ब्रिटिश सन्दर्म में विदेश नीति और नीति के प्रन्य पक्षो जैसे घरेलू, 
ग्राथिक, वंज्ञानिक उपनिवेशवादी के बीच कोई कठोर विभाजक रेखा नही है| इनको 
बरुँन की इप्टि से पृथक्‌ किया जा सकता है किन्तु वास्तव में ये सब एक ही नीति 
के विधिध पक्ष हैं। 

प्रत्येक परिस्थिति मे ब्रिटेन की प्रत्येक सरकार का सक्ष्य उमके राष्ट्रीय हितो 
को रक्षा एव प्रोत्साहन रहा है। ब्रिटेन के सन्‍्दर्म मे ही यह कहां गया है कि इसका 
न कोई स्थायी शत्रु है श्लौर न स्थायी मित्र है वरन्‌ इसके स्थायी स्वार्थ है। यह 
कयन प्राय सभी देशों की विदेश नीति पर लागू होता है । समय और परिस्थिति क 
अनुसार ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वार्थों के स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन आवा रहता 
है । तदनुमार दूसरे देशों से इसके नम्बन्धों का रूप निर्वारित होता हैं । 

(१) विश्व-शक्ति का व्यक्तित्व --ग्रेट त्विटेव अपनी राजनयिक कुशलता, 
स॑निक शक्ति, विशाल साम्राज्य, उच्च नेतिक चरित्र ग्रादि के कारण विश्व वी 
महाशक्ति रहा है । इस रूप में उसके अन्तर्राप्ट्रीय कत्तब्य एवं दायित्व विश्य 
राजनीति के परिवेश पर निर्भर करते है । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यद्यपि वह 
विश्व की महार्शाक्ति नही रहा है किन्तु प्राथिक और व्यावसायिक क्षेत्र मे उसको 
प्रभावशाली भूमिका एक सिविवाद तथ्य है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व ग्रेट ब्रिटेन 
ज्ञक्ति मन्‍्तुलनकारी की भूमिका निभाना रहा है किन्तु बाद म॑ दो गुटी-राजनीति 
और सामूहिक सुरक्षा का प्रभाव बढने पर, उसका यह कार्य गौण बन गया | वर्तमान 
वरिस्थितियों में ह्िटन प्रपनो मित्र राज्यों एवं तटस्थ राज्यो वी इच्छा ग्रौर 
प्रतिक्रियाओं के अनुवृूल व्यवहार करता है| ब्रिटेन की विदेश नीति स्वेच्छाचारी 
रूप से निर्धारित नहीं होती वरन्‌ दूसरे राज्यों के हितो एवं आाजाकज्नाओ्रो को ब्यान 
में रसते टृए सचालित की जाती है। एव शत्रु राज्य द्वारा किश गए कार्य वे प्रति 
अ्रपना व्यवहार निर्धारित बरने से पूर्व मित्रो एवं तटस्थ राज्यों से सम्पर्क स्थापित 
करना पड़ता है ओर शत्र्‌ राज्य की प्रतिद्ञिया के प्रति सजग रहना पढ़ता है । 

(४) स्वतन्त्रता घोर प्रजातस्प्र का भ्राधार-च्रेट प्रिटेस मे स्वतस्तता भ्रौर 
प्रजातस्त्र की परम्पराएँ पर्यास्‍्त बहरी हैं । दोनो महायुद्धों में शामित्र होते समय 


4 ( १4. ॥#07482४82 एच #०८छप्र ९9९५ आठ कर 5९-०६४७ ४जांच. समा 
१2७।, [५ 7. 
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ब्रिटिश राजनयज्ञों का यहो नारा था कि वे स्वतम्जता भौर प्रजातन्त्र की रक्ष्य के 
लिए युद्ध में शामिल हो रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद साम्यवादी शक्तियों का 
विरोध करने में अमेरिका के सहयोग की भूमिका अदा करते समय ब्रिटेन ने इन्ही 
परम्परादो को ध्यान मे रप्ता। समुक्त राष्ट्रघ, कोरिया, जर्मनी एवं अ्रन्य 
प्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों में अमेरिका के अनुकूल इप्टिकोण अपनाते हुए भी ग्रेट ब्रिटेन 
के सम्बन्ध साम्यवादी पक्ष से ग्रधिक कठु नही रहे। उसने अपने हिंतो की रक्षा करते 
हुए स्वय को शीत युद्ध की कटुता के श्राघात से बचाए रखा । 

उक्त सभी राजनीतिक एवं अराजनीतिक तत्त्वों से प्रभावित रहने के भ्रतिरिक्त 
ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति मानवतावादी एवं बैंतिक अभिप्रेरशाओं से भी प्रभावित 
होती है । सी एम वुडहाउस के कथनानुसार ब्रिटिश नीतियाँ पूरांत आत्महित 
से कभी प्रभावित नही रही । यहाँ तक कि उस समय भी नही जबकि इसका प्रात्म- 
हित दूसरों का पारस्परिक हित बन गया। यहाँ की विदेश नोति में भावना के 
स्थान पर सजग चिन्तन का प्रभाव परिलक्षित होता है। यही कारण है नि नादढो 
सन्धि संगठन का सदस्य होते हुए तथा अमेरिका के सहयोगी की भूमिका निभाते 
हुए भी इसने चीन को मान्यता दी और अनेक वार भ्रपनी रवतन्त्र विदेश नीति का 
परिचय दिया । 

राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध सॉस्कृतिक एवं वेचारिक बन्धन 

((०््राणण्रणश्याफ0 ह०३४००$ २ एणॉणिगे 0 
उए€ण०क्टां॥ 7705) 

अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर होने वाले निरन्तर मुद्धों की पृष्ठभूमि मे मानवता- 
वादी और विश्वशान्ति के समर्थक विचारकों ने समय-समय पर चिन्तन किया है 
ताकि विश्व युद्धों का निराकरण किया जा सके और एक शान्ति और सहयोगपूर्ण 
विश्व समाज की स्थापना की जा सके । विश्व सरकार ओर एकीकृत राष्ट्रमण्डल 
का विचार एक ऐसा ही प्रयास है। विश्व के सभी राष्ट्र राजनीतिक, श्राथिक और 
मॉँस्क्ूतिक रूप से एक इकाई के रूप मे राष्ट्रमण्डल की तरह काम कर सकें यह 
अनेक आदर्शवादियो का रवप्त रहा है ! इस स्वप्न की साकार अनुभूति एक ही 
ससद्‌ के अधीन कार्य करने वाली साम्राज्यवादी परिस्र॒ध के रूप में हुई | ब्रिटिश 
राष्ट्रमण्डल इसी का परिच्ायक है । 
राष्ट्रमण्डल की भौतिक रूप-रचना 
(शाफ्ा०र्ण डताएणर ण (०राग्मणाज्आ0 ) 

विश्व के मानचित पर यदि ब्रिदिश राष्ट्रमण्डल की इकाइयो को देखा जाए 
तो ज्ञात होता है दि ये उकाइयाँ सारी घरती पर फंली हुई हैं । इसका सबसे श्राचीन 
संदस्थ झौर वास्तव में इसका केन्द्र ग्रेट ब्रिटेन है जिममसे इग्लंण्ड, स्कॉटलंण्ड, वेल्स 
और उत्तरी ग्रायरलेण्ड शामिल है । आमरलंण्ड की स्थिति विशेष है। बहाँ के 
लोगों हो प्रिटिश नागरिकता के अनेक अधिकार प्राप्त हैं, विन्तु प्रादेशिक इप्टि से 
यह स्थान राष्ट्रमण्ब्ल के बाटर है। राष्ट्रमण्डल में घामिल यूरोप के महत्त्व 
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पूर्णों राज्य ये है--ग्रेट ब्रिठेव, जिव्राल्टर, माल्टा, साइप्रस, । अफ्रीका के हैं--सूडान, 
ब्रिटिश सोमालील॑ण्ड, केन्या, युगाण्डा, तॉगानिका, जजीवार, न्यासार्लेण्ड, उत्तरो 
रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया, दक्षिणी अफ्रीका सघ, उच्चायुक्त के प्रदेश, नाइजीरिया, 
गोल्डकोस्ट, सीरालियोन, जाम्बिया । दक्षिणी प्रदेश के राष्ट्रमण्डल के देश हैं-- 
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलंण्ड, गिल्वर्ट तथा एलिस द्वीप, सोलोमन, टौँगा, न्यूहेत्रीडस, 
पापुआ्र और न्यूगिनो, पश्चिमी समोग्रा श्रादि । इनम अधिराज्यों (/00ए॥770॥5) 
का स्तर छ,. देशो को प्राप्त है। ये है--कवाडा, ग्रास्ट्रेलिया, न्यूडीलण्ड, दक्षिण 
अफ्रीका सघ, पाफिस्तान, श्रीलका । भारत, पाकिस्तान झर घाना, तीनो देग 
गरशुराज्य है । एजिया में राष्ट्रमग्डलीय देश है--मलाया, भारत, श्रीलका आई । 
फिजी के निष्फासन के बाद अक्तूबर, 987 में वेकूबर मे राष्ट्रमण्डल सम्मेलन मं 
सदस्य देशों की सख्या 48 थी। 
राष्ट्रमण्डल वी विभिन्न इकाइयों की प्रादेशिक स्थिति को देसनां सरल है 

किम्तु दस प्रजातान्तिक रुस्‍्था के ग्रग इन विभिन्न देशो की प्रकृति श्लौर पारस्परिक 
सम्बन्धो को समझता इतना सरल नही है । प्रारम्भ में राष्ट्रमण्डल को कई प्रकार 
की इकाइयों के रूप मे विभाजित किया जाता था, जंसे अ्धिराज्य (70077777005) 
उपनिवेश, सरक्षित राज्य (070९007/९5) एवं मेन्डेट प्रदेश | प्राजवल इन्हे दो 
भागों में वर्गकृत किया जाता है। वे ग्राश्चित प्रदेश कनिष्ठ भागीदार माने जाते है 
ग्रौर दूधरी ओर सक्षम स्वायत्तशासी दइकाइयाँ हैं। ग्राजजल यह विभाजन बहुत 
कुछ भव स्तविक बन चुका है । 

विभिन्नता में एकता 

(छाए जाप 79एट८आ३) 

राष्ट्रमण्डलीय देशों का जिस प्रकार भौगोलिक विभाजन हुप्ना है उसे देखते 

हुए इसे समग्र विश्व का एक सक्षिप्त रूप (#८700950 ० ॥॥6 छाण० ४०7०५) 
कहा जा सकता है । ऐसी कोई प्रजाति, रग, धर्म तथा जलवायु नहीं है जिसका 
राध्ट्रमण्डल की परिधियों मे प्रतिनिधित्व नहीं होता हो | इसमे हमको सभी प्रकार 
के इन्सान तथा विश्व के सभी लोगो के प्रतिनिधि मिल जाते है । ऐसा प्रज्ञीत होता 
है कि इतनी सारी विभिन्नतानो के रदते हुए राष्ट्रमण्डलीय देशों के वी सामान्य 
भिद्धान्तो या लक्ष्यों को प्राप्त करना सर्वथा कठिन है । यहाँ के लोगो के दृष्टिकोण, 
परम्परा, भाषा एवं रीति-रिवाजों के बीच ग्रनेक लजिन्नताएँ हैं । इन सभी निन्नताश्रो 
के रहते हुए राष्ट्रमण्डल का एक इकाई के रूप में अस्तित्व निश्वय ही प्राश्चर्य का 
विपय है । यह एक बुद्धिवृर्स जिक्नाया है क्रि उठठी सारी विभिप्नत्मय्रों के रहते हुए 
ऐसा वया है जो इस सब के संदस्पों को जोडन का कार्य करता हू । निश्चय ही यहूं 
राजनीतिक बन्धन तो नही है। राष्ट्रमण्डल की सभी इक्राइयं राजनीतिक ्॑प्ट में 
ब्रिटेन बी पराधीन नही हैं। 94 मे ब्रिटिश सम्राट ने सम्पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य 
की प्लोर स युद्ध की पोपस्ता क्षी थी । 4939 में सम्राट ने ग्रेट ब्रिटेन, भारतीय 
साम्राज्य तथा झ्पने उपनिवेणों वी प्रोर से युद्ध की घोषणा की थी, विन्तु कनादा, 
झास्द्रेलिया, न्यूजीलंण्ड तवा दक्षिणी प्रफ़ीया मे से प्रत्येक ने प्रपनी ओर से युद्ध की 
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घोषणा की तथा ग्रायरलेग्ड गणराज्य तटस्थ बना रहा। किसी भी भावी युद्ध के 
समय ब्रिटिश महारानी द्वारा केवल ग्रेट ब्रिटेन की ओर से ही युद्ध की घोषणा की 
जाएगी तथा राष्ट्रमण्डल के ब्रन्य सभी राज्य स्वय ही निर्स॑य लेंगे । यह राष्ट्रीय 
स्ववन्नता का मूल तत्त्व है। 


यह सत्य है कि ग्रौपचारिक रूप से ब्रिटिश महारानी को सभी सदस्य 
इकाइयो द्वारा राष्ट्रमण्डल का साँविधानिक अध्यक्ष माना जाता है | यहाँ तक कि 
भारत ने उसे ब्रिटिण सम्प्रमु के रूप में स्वीकार किया है। यद्यपि उसे भारत की 
माग्राज्ी स्वीकार नहीं क्या गया हैं। इकाइयो के बीच एकरूपता का ग्राघार 
उसकी राजनीतिक प्रणाली में सोता या सकता है। जनता+्निक जीवन शंली पर 
झाधारित सत्तदीय सस्थाओ से युक्त शासन प्रणाली प्राय सभी इकाइयो में स्वीकार 
की गई है। इम्के प्रतिरिक्त सभी ने विधि के शासन को सामान्य रूप से स्वीकार 
फ़िया हे | सभी राज्य को राजघानियो एव प्रान्तीय स्तरों पर ससदीय सदनो का 
अस्तित्व उनके बीब एबरूपता स्थापित करता है । राष्ट्रमण्डल के सदस्य राज्यों में 
ससदीय छासन प्रस्याली का भ्रस्तित्व ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव का परिण म है। इन 
राज्यों के नेताग्रो ने समुद्र पार कर इन सस्थाझों का व्यायहारिक रूप देखा था और 
उनसे प्रभावित होकर श्रपने देश मे भी इनको स्थापित कर लिया । उदाहरण के 
लिए कनाडा का नाम लिया जा सकता है। यह देश भौगोलिक रप्टि से सयुक्त राज्य 
के निकट है तथा उसके व्यापारिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव का विपय है। फिर भी 
हाँ सधीय एव प्रान्तीय स्तरों पर कार्यरत ससदीय सस्था ग्रेट ब्रिटेन तथा 
राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों से अविक प्रनुरूपता रखतो है तथा सयुक्तराज्य अमेरिका 
से भिन्न है । यह स्थिति कनाडा को राष्ट्रमण्डल में बनाए रखने में सहायता करती 
है । अन्‍य सदस्थ राज्यों मे भी यद्दी स्थिति है । वहाँ उत्तरदायी सरफार एवं ससदीय 
परम्पराओं क्री स्थापना के कारण एक सामान्य दृष्टिकोण पनपता है । 


साम्राज्य की राप्ट्रमण्डल मे परिणति 


(छंफफ़ार गरा० (ण्यराशगाण व्याव ) 


887 मे ब्रिदेव तथा उपनिवेशों के प्रमुख नेताओ्रो की पहली बठक 
उपतिवेशवादी सम्मेलन में हुई ! इसका नाम 907 से इम्पीरियल सम्मेलन रख 
दिया गया । इसमे भाग लेते वाले ग्रेट व्रेंटन, स्व्लासित उर्पानविस तथा डोमीवियन 
थे। दम्पीरियल सम्मेलनों ने विशेषत' व्यापार, सुरक्षा एव सचार स सम्बन्धित 
सामान्य हिल के प्रस्तो पर विचार-विमर्ण किया । इसके प्रस्ताव बाध्यकारी नही ये 
वरन्‌ परमर्जदात्री ये । इनको लेते समय किसी जोर-जबरदंस्ती का प्रयोग नहीं किया 
जाता था बरन पूर्सतः स्वान्त्र इच्छा एवं सदुइच्छा के साथ निर्णय लिए जाते थे । 
इस प्रक:र इम्पीरियल सम्मेलन एक ऐसे झग के रूप में पनप्रा जिसने स्वतन्त्रता की 
रक्षा करते हुए एकता स्थपित की । ड्रमण्ड शील्स ने लिखा है कि दस प्रकार 
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साम्राज्य वरावर वालों में स्वामिभक्तिपुर्ण सहयोग की दिल्ला में विकसित हो गया 
जिसे बाद मे ब्रिटिन्न राष्ट्रमण्डल कहा गया ॥7 

94-व8 के प्रथम महायुद्ध में दप्ट्रमण्डव के विचार को रूप एवं 
परिभाषा मिली । इस महायुद्ध में विभिन्न उपनिवेशों ने ब्रिटेन के साथ मिलकर बुद्ध 
जीतने के लिए जीवन और जन का पूरा बलिदान किया और युद्ध के वाद अधिराज्यों 
ने शान्ति सन्धियो पर स्वनन्त्र राज्यों के रूप में हस्ताक्षर विए॥ बाद म प्रायोजित 
इम्पीरिंयल सम्मेलनो में स्वतन्त्र और सहयोग की क्रमिक इंड्धि होती गई । 926 
की घोषसा और 93। मे ब्रिटिय ससद्‌ द्वारा पारित सविधि के वाद राप्ट्रमण्डत 
को रचना के सम्बन्ध भे कोई सन्देह नहीं रह गया । राप्ट्रमण्डल का प्रग्रिम विकास 
भारत झादि देशो को पूर्ण स्तर प्रदान करने की दिशा में या! राष्ट्रमण्डल के 
माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोगपूर्ण जीवन-दर्शन का विकास हुप्ा है 
जिसके भविष्य में परिसीमित होने के प्रवसर नहीं हैं । 
राजनीतिक शिन्नरूपता 
(व 0॥क्‍60००५ ए०0०४ ?०६८:75) 

राष्ट्रमण्डलीय देशो द्वारा महारानी को अध्यक्ष स्वीक्ारा जाता है। इसके 
परिणामस्वरूप राष्ट्रमण्डल को इकाइयों की राजनीतिक भिक्नरूपता किसी प्रकार 
कम नहीं हो जाती । मद्दारानी ब्रिटेन के अतिरिक्त बुछ देशो की महारानी है, किन्तु 
सभा की नही है । राष्ट्रमण्डल में भारत, पाकिस्तान और धाना ज॑से ग्रस्थराज्य हैं 
ग्रौर प्रन्य कुछ राज्यी हैं जिन्होंने स्वव को गराराज्य के रूप में सगठित बरन वी 
इच्छा प्रकट की है । इसमे मलाया की भांति निर्वाचित राजनन्त्र है। इसमे ऐसे देश 
भी शामिल हैं जिन्‍्होने ग्रेट प्रिटेन द्वारा स्थापित परम्परायों से निन्न राजनीतिक 
ड्यवहार को स्वीकार किया है। ब्रिटिय राजनीतिक प्ररम्पराओ्नों में सावेंभोमिक 
वयस्क मताधिकार एवं दल व्यवस्था पर श्राधारित ससदीय प्रजातम्त मुख्य है। यह 
ब्यवस्थां सभी राष्ट्रमण्डलीय देशो मे स्वीकार नहीं की गई ह | उदाहरण के लिए 
दक्षिण श्रपीका में सावंभोमिकर वयस्क्र मताधिक्नार कभी नहीं दिया गया है + यहाँ 
तक कि इस देश के मूल लस्केकी निवानिया को मताधिकार हो नहीं दिया गया है । 
केन्द्रीय भ्रफ्रीकी सघ में केवल कुछ ग्रम्पसख्यको को यह पग्रधिकार प्राप्त है। इस 
भेदभाव को जइ में जातिवाद की समस्याएँ निहित है | दूसरी ओर वेस्ट इण्डीज के 
सघध में वहुजातीय समाज होते हुए भी मताधिकार वी इप्टि से कोई असमानता नहीं 
है । न्यूजीलंण्ड म यहाँ की पूरई-यूरोपीय जनसस्या मावरी (१४५०7$) को न केवद 
पूर्णत वयस्क्र मताघिड़ार प्राप्त है बरन्‌ ससद मे उनके लिए चार स्थान भी 
सुरक्षित हैं । 

दाष्ट्रमप्डलीय देना के झनुभव मे ज्ञात होता है कि यजनतीतिक व्यवस्याएँ 
दूसरे देशो से तैयार हालत में आयात नहीं वी जा सवतो वरत्‌ वे अपते ही दातावर पे 
॥. 306 06०ल्‍एब4ार्ण 58८६. ए७६ छापपञ्क (0ाब१००३)७, के ईम्यााा> एज एस्गुी०६ 
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में विकसित होती है। यद्यपि राष्ट्रमण्डल के अधिकाँश देशो ने स्वतस्तता के थाद 
ससदीय ग्रजातस्त्र को ब्रिटिश व्यवस्था को अपनाया था, किन्तु इनमें से अधिकाँश 
ब्रिटिश मॉडल से हट गए । पाकिस्तान में 958 की क्रान्ति द्वारा सविधान को 
समाप्त कर दिया गया | यहाँ जनता सरकार के ब्रिटिश रूप की अपेक्षा अमेरिकी रूप 
को प्रपनाता अधिक पसन्द करती है। स्वतन्त्रता के वाद से केवल अल्पकाल के लिए 
ही यहाँ जनतान्त्रिक सस्थाझ्रो ने कार्ये किया श्रस्यथा तानाशाही और सैनिक शासन 
ही इस देश की मियति रहा है। .अन्य देशों मे ग्रेट ब्रिटेन जैसी द्विदलीय व्यवस्था 
विकसित नही हो सकी । भारत और घाना मे लम्बे समथ तक एक दल की प्रभुता 
रही है। इन देशो में वास्तविक विरोधी दल नहीं पनप स्का और यदि विद्येधी 
दल नाम की कोई चीज है तो वह्‌ दल के अन्तर्गत ही है। विरोधी दल के 
अभाव में पाकिस्तान की भाँति तानाशाही व्यवस्था भी जन्म लेती है अ्रथवा 
राजनीतिक दलो का विकास सिद्धान्तो की भ्रपेक्षा व्यक्तियो के श्राधार पर होने 
लगता है । 
उक्त तथ्यों के होते हुए वर्तेमात राष्ट्रमण्डल मे राजनीतिक एकता देखने का 
प्रयास करना तिरर्थक है। इस इष्टि से केवल यही कहा जा सकता है कि राष्ट्र- 
मण्डलीय देशों की कतिपय सामान्य भ्रार्काक्षाएँ हैं जो उनके राजनीतिक स्वभाव में 
एकरूपता की व्यवस्था करती हैं। उदाहरण के लिए विधि का शासन, वयस्क 
मताबविकार, ससदीय व्यवस्था इत्यादि। राजनीतिक इण्टि से राष्ट्रमण्डल को 
परिभाषित करते हुए सी एम वुडहाउस ने लिखा है कि यह देशो का ऐसा समूह 
है जिसके साथ ग्रेट ब्रिटेन ग्रपने सम्बन्धी का सचालन विदेश कायलिय के स्थान पर 
राष्ट्रमण्डनीय सम्बन्ध कार्यालय के माध्यम से करता है 7 इस परिभाषा द्वारा 
राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध कार्यालेय के महत्व और मूल्य स्तर पर विशेष जोर दिया 
गया है विन्तु यह ग्रसन्‍्तोषजनक है क्योक्ति आयरलेण्ड यद्यपि राष्ट्रमण्डल का सदस्य 
नही है फिर भी ब्रिटेन इसके साथ सम्वन्धो का सचालन राष्ट्रमण्डल बार्यालय के 
माध्यम से ही करता है । इस कार्यालय के अस्तित्व का मुख्य झ्राधार यह है कि 
भ्रन्य किसी देश मे इसका समकक्ष नहीं है और इसके कारण ब्रिटेन-को केन्द्रीय 
स्थिति प्राप्त हो जाती है । ब्रिटेन में प्राय इस विपय पर बहस होती रहती है कि 
केवल ब्रिटेन थौर राष्ट्रमण्डल के प्रत्येक देश के वीच ही सम्बन्ध नही होना चाहिए 
वरनू सभी राष्ट्रमण्डलीय देशो के बीच सम्बन्ध रहना चाहिएं। इतने पर भी तथ्य 
अह है फ सभे राज्ये' के किए 'राप्ट्रसण्फडीय फप्यस्पे, दा. फर्य, फिलेल्, व्थे, राज, दलजे, 
सम्बन्धों से है न कि उनके पारस्परिक सस्बन्धों से। ग्रब क्योकि ग्रेट ब्रिटेन 
माज्राज्यवादी शक्ति रहा है इसलिए यह स्थिति राष्ट्रमग्डलीय देशी के बीच एकत्ता 
स्थापित करने में सहयोगी नही बनती । ऐसी स्थिति में राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच 
एकता और पारस्परिक लगाव के लिए कोई अन्य आधार खोजना वौछनीय बन 
जाता है * 
]. ८. 3. ॥07०7॥०४७४ ६. ऐशआओं स्जिटलाडइप ९०९३ ध०९८ फ 5६८०॥व एणाव ७, 
96, 9. रथ. 
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राष्ट्रमण्डल की अभी तक कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। इसके विभिन्न 
सदस्यो द्वारा सामान्य रूप से मान्य सिद्धान्तो सम्बन्धी वक्तव्य जनवरी, 97] में 
घोषिव किया गया था । इसके कार्य करने का मुख्य तरीका अन्त सरकारी सम्पर्क 
है। यह प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सरकारो के वीच पत्र-ब्यवहार के माध्यम से भौर 
समय-समय पर राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्राध्यक्षो की बंठरो के माध्यम से किया जाता है। 
राष्ट्रमण्डल के कुछ सदस्य विदेश नीति और सुरक्षा जेसे राजनीतिक विपयों पर 
विचार के लिए किसी ब्रौपचारिक यन्त्र की स्थापना के विरुद्ध थे, किन्तु !96+ में 
राज्याध्यक्षो वी बैठक मे एक झ्औौपचारिक यब्त का समर्थन क्रिया गया था जो इस 
राज्यों की सरकारो के वीच समुचित सम्बन्ध कायम कर सके । इस वियय पर 
अधिकारियों के प्रतित्रेदन के वाद जून, 965 में इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रमण्डल 
सचिवालय वनाने के प्रश्न पर राज्याध्यक्ष सहमत हो गए। इसका मुख्य कार्यालय 
लन्‍्दन मे मालयोरों हाउस महै तथा इसस्ता मुस्य अ्रधिकारी राप्ट्रमण्डलीय 
महासचिव है । इसकी नियुक्ति राष्ट्रमण्डलीय देशो के राज्याध्यक्षो द्वारा की जाती 
है। यह सचिवालय राष्ट्रमण्डल के सभी राष्ट्रों की सेवा करता है। इसके मुख्य 
कार्य ये है--सदस्य सरकारों के बीच बहुपक्षीय सम्पर्क को बढ़ावा देना, राज्याध्यक्षो 
एवं वित्त मन्तियों की बैठक ज्ञायोगित करना तथा सामान्य रुचि के विभिन्न विपयो 
पर सम्यन्धित सरकारों क्री सूचताएँ उपलब्ध कराना । इस स्रिवालय के कर्मचारी 
सदस्य देशो से लिए जाते हैं और इसक्ती वित्त-व्यवस्था सदस्य सरकारों के योगदान 
द्वारा होती है । 
ग्रेड ब्रिटेन में सरकारी सगठन 
(060एक्गाप्रणाण 08आ5वण॥ ॥0 ताल छतागा ) 

राष्ट्रमण्डलोय देशों की सरकारों के साथ ब्रिटेन के सम्बन्ध में ससद्‌ के प्रति 
सांविधानिक उत्तरदायित्व अवतूबर, 968 तक राष्ट्रमण्डलीय मामलों के सन्नी का 
होता धा । यही ग्रेट ब्रिटेन के अबीनस्य प्रदेशों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी 
था। ।5 मार्च, 968 को ब्रिटिश प्रवानमन्त्री ने यह घोषणा को कि साप्ट्रमण्डलीय 
कार्यालय को विदेश कार्यालय के साथ मिला दिया जाए। 47 अव्तूबर, 968 को 
ये दोनों कार्यालय मिलाकर विदेश एवं राष्ट्रमण्डलीय कार्यालय के नाम से गठित 
बार दिए गए । 
दायित्वों में राष्ट्रमण्डत सम्बन्धी दायित्व भी शामिल है और अपनी भूमि पर रहने 
वाले उच्चायुत्ती से सम्पर्क स्थावित् करते हैं किस्तु प्रिटिश सरकार झौर ग्रन्व 
राष्ट्रमण्डलीय देशो वी सरद्रारों वे वीघ सम्पर्क का सासास्य मार्ण लन्दत का विदेस 
एवं राष्ट्रमण्डवीय कार्याउय ओर अन्य देशो में शाप्ट्रमण“रीय सम्बन्धो के लिए 
उत्तरदायी सरकारी विभागों के बोच सम्पर्क की स्थापना है । 
राष्ट्रमण्डलीय सचिवालय 
(उार (ग्राप्रण्गणटवाता 5ल्‍टावगाएय ) 

राष्ट्रमण्टवीय सरकारो के ग्रच्यजक्षों द्वारा सचियासय नी स्थापना !965 में 
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की गई | यह सबरिवालय सामूहिक रूप से राष्ट्रमण्डलीय सरकारो के अ्रति उतरदायी 
होता है । यह उनके वीच बहुपक्षीय सचार क। मुख्य अभिकरग् है यह अनेक 
राष्ट्रमण्डलीय गतिविधियाँ तम्पन्न करता है तथा इन देशो के प्राधिक एवं सामाजिक 
विज्राम के लिए विशेषज्ञ तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसका प्रथम महासचिव 
कनाडा की राजनयिक सेना का एक वरिष्ठ अधिरझारी आ्रारनोल्‍ड स्मिथ बना । 
सचिवालय का व्यय राष्ट्रमण्डलीय सरकारो की सहमति से उन्ही के द्वारा 
उठाया जाता है | इनका अशदान इनके मुमनान करने की क्षमता पर निर्भर है जो 
उनकी जनसख्या और राष्ट्रीय श्राय के ग्राधार पर तय की जाती है । सबसे बडा 
योगदान (लगभग 30 प्रतिशत) ग्रेट ब्रिटेव का है और इसके बाद कनाडा, भारत, 
आस्ट्रेलिया झ्रादि का है । 
सचिवालय का सर्वोच्च प्रधिकारी महासचिव होता है जो वरिष्ठ उच्च आयुक्त 
के पद का होता है । इसकी नियुक्ति सामूहिक रूप से राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्राध्यक्ष 
करते हैं। इसका मुझ्य कार्य सदस्य-देशों के दौरे करना है। उसकी सहायता 
के लिए व्यापक कर्मचारी सगठन है । सचिवालय द्वारा राष्ट्रमण्डलीय सरकारो की 
बंठकें, सम्मेलन, विचार गोष्ठी, झ्रादि झ्रायोजित किए जाते हैं । 
सचिवालय विभिन्न ग्रन्तर्राष्ट्रीय कार्य सम्पन्न करता है। यह सदस्य राज्यों 
की ग्राथिक समस्याएँ सुलझाने, विकास सहायता देने, शिक्षा का प्रसार करने, विभिन्न 
युवा कार्यक्रम आयोजित ऊरने, स्वास्थ्य की देव-रेख करने तथा सवार-व्यवस्थां को 
सक्रिय बनाने का कार्य करता है । 
राष्ट्रमण्डलोय देशो के वीच अन्य कड़ियाँ 
(0फ्राश [75 एशफरवशा 8 ए०प्रणगाफव्थता (०णातर5) 
राष्ट्रमण्डल का कोई पूर्ण एवं व्यापक सग्रठन नही है । ग्रेट ब्रिटेन की भाँति 
इसका कोई लिखित सविधान नही है वरन्‌ सब-कुछ झ्धिसमयों के प्राधार पर चल 
रहा है। यद्यपि फुछ सविधियाँ अवश्य है जो ब्रिटेन तथा भन्य राज्यों के बीच समान 
स्तर की व्यवस्था करती हैं । राष्ट्रमण्डल की भिन्नतापूर्ण शासन प्रणालियों एवं 
राजनीतिक इकाइमों के मध्य कोई समन्‍्वयकारी अथवा एकीकरराकर्चा यन्त्र नहीं 
है। इतने पर भी राप्ट्रमग्डल का अ्रस्तित्व है तथा यह कार्यरत है। यह एक ब्राश्चर्य 
का विषय है। 
राष्ट्रमण्डल की विभिन्न इकाइयो तथा ग्रेट ब्रिटेन के दीच समय-समय पर 
विचार-विमर्श होता रहता है । पहले इस सामयिक सम्पकु को इम्पीरियल कर्फेफ्ेंस 
बहा जाता था जो लन्दन में आयोजित की जाती थी । यद्यपि इनको सन्य स्थानों 
पर झायोजित करने के बारे से भी सुझाव दिए जाते थे | इन सम्मेलनो के कार्ये- 
व्यापार को सार्वजनिक रूप से घापित अयव! प्रतिवेदत नही किया जाता था। यहाँ 
राष्ट्रमण्डल के सभी सउस्यो के लिए सामान्य हित के विचारों पर विशेष रूप से 
अन्तर्राष्ट्रीय मामता, व्यापार और वशग्णज्य भे सम्बन्धित प्रस्नो पर विचार-विनिमय 
किया जाता था । 
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ग्रेट-ब्लिटेन मे एक सरकारी विभाग है जिसका नाम राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध 
कार्यालय है । इसी प्रकार के विभाग दूसरे अधिराज्यो में भी मिलते हैं । ये विभाग 
एक-दूसरे राज्यों को सम्पर्क मे बनाए रखते हैं ओर ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा 
राध्ट्रमण्डलीय प्रतिदिन के मामलो का सचालन किया जाता है। अ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
मामले राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन अथवा विभिन्न राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमन्त्रियों के मध्य 
विचार-विमर्श के लिए छोड दिए जाते हैं। राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच एकता की 
स्थापना म कुछ अन्य महत्त्वपूर्णा कड़ियाँ भी काम करती हैं । इनमे से उल्लेखनीय 
निम्नलिखित है-- 

(4) श्राधिक कड़ियाँ (8०००००४९ 7/7६5)--राष्ट्रमण्डलीय देशों के वीच 
राजनीतिक कड़ियाँ कमजोर बनी हैं किन्तु दूसरी झोर श्राथिक कड़ियाँ सशक्त हुई 
है। यह होना स्वाभाविक भी था क्योकि ब्रिटिश साम्राज्य को राष्ट्रमण्डल के रूप 
में परिणत करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि विभिन्न सदस्य राज्यों के बीच व्यापार 
तभी चलता है जबकि उसका चलना स्वाभाविक हो प्रथवा कृत्रिम रूप से उस पर 
रोक न लगाई-गई हो। तथ्य यह है कि ग्रेट ब्रिटेन प्रभी भी राष्ट्रमण्डल के प्रधिकाँश 
देशो का सर्वश्रेष्ठ ग्राहक है। इम्पीरियल प्राथमिक्रता का प्रस्तित्व तथा स्टरलिय 
क्षेत्र व्यवस्या यह सिद्ध करती है कि राष्ट्रमण्डल की नीव ठोस तथा प्रारस्परिक 
आ्राथिक हितों पर आधारित है । 

राष्ट्रमण्डल की इन झ्राधिक कडियो का प्रन्य पहलू यह है कि ये महत्त्वपूर्ण 
तो हैं किन्तु पर्याप्त नही हैं ॥ द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस का 
उपयोग राष्ट्रमण्डल के विभिन्न देशों द्वारा नहीं किया गया। जहाँ तक स्टलिय 
क्षेत्र का सम्बन्ध है, उल्लेसनीय है कि यदि केवल ग्राथिक आधार पर ही राष्ट्रमण्डल 
टिका होता तो केवल वही देश इसमे शामिल रह पाते जिनक्रे लिए ऐसा करना 
साभदायक था । स्टलिग क्षेत्र म कुछ गेर-सदस्य राज्य शामिल है और कनाडा इस 
क्षेत्र के बाहर है. तथा दक्षिस्य-प्रफ्रीका आधा अन्दर और आ्राधा बाहर है। अन्य 
राष्ट्रमण्डलीय देश स्टलिग क्षेत्र से कितना लाभ उठाते है इस सम्बन्ध मे पर्याप्त 
भिन्नरूपता है । इसके नए सदस्य स्टौलय क्षेत्र की उपयोगिता के प्रति सन्देंह प्रवट 
करते है । उदाहरण के लिए इस क्षेत्र के सदस्यो का एक लाभ यह बताया जाता है 
कि वे लन्दन के मुद्रा बाजार में प्रदेश पा सकते है और वहाँ से ऋण प्राप्त वर 
सतते हैं । इसके विपरीत भारत वा यह वहना है कि व्यवहार में यह लाभ राष्ट्र- 

मण्डल के पुराने सदस्यो, विशेष रूप से झ्रास्ट्रेलिया झौर दक्षिण झफ्रीवा द्वारा 
उठाया जाता है। 

स्टेलिंग सस्तुलन के समुच्चय में भी राष्ट्रमण्डद के नए राज्यो को स्वय की 
प्रपेक्षा व्यवस्था के पुराने राज्यों वा लाभ दिखाई देता है। युद्धोत्तर काल में स्टलिंग 
स्षेत्र के मुख्य डालर कमान वाले राज्य प्राय उपनिवेश थे। इनके जतिरेक को 
प्रत्निवार्य रूप से प्रिटेन द्वारा उघार लिया जाता बा। यदि इन उपनिवेशों को 
स्वृतस्त्र निणुंय रा अवसर दिया जाठा तो सम्नवत ये पग्रपने प्रतिरेक वो लम्दन को 
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उधार देने की अ्रपेक्षा अपने प्रायातों पर व्यय करने की आ्रायमिकता देते । इन 
उपनिवेशो में मुख्यतः मलाया, घाना ओर नाइजोरिया ये तीनो युद्ध के बाद स्वतस्व 
हुए और स्टरलिय एरिया के वाहर रहने मे इन्हे प्राथिक लाभ प्रतीत हुप्ना । 

दितीय विश्व-युद्ध के बाद स्टलिय एरिया पध्रयवा राष्ट्रमण्डल को पूर्णंत. श्राथिक 
संघ बनाना ब्रिदिश नीति का जक्ष्य नहीं था। सक्षेष मे इसी कारण राष्ट्रमण्डल 
को साभा बाजार मे एक इकाई के रूप मे लाना सम्भव नहीं हो सकता । यदि यह 
सम्भव हो पाता तो इसके.फलस्वरूप अपने नए राष्ट्रमण्डलीय देशो के प्रौद्योगीकरण 
को झावात पहुँचता तथा वे यूरोपीय विकसित देशो के स्थाई रूप से शिकार बन 
जाते । राष्ट्रमग्डल के सभी देशो के स्टर्लिय क्षेत्र के बाहर बाले देशों के साथ 
व्यापारिक स्वार्भ सतग्त है। 958 मे मॉन्द्रियल में प्रायोजित राष्ट्रमण्डलीय 
ग्राथिक सम्मेलन मे ब्रिटेन ने यह इच्छा प्रकट की थी कि राष्ट्रमण्डल को एक श्राथिक 
इकाई के रूप में कार्य करना चाहिए। इस इृष्टि से सी एम बुडहाउस का यह 
कथन उल्लेखनीय है कि “ग्राथिक सन्दर्भ में राष्ट्रमण्डल पारस्परिक सम्बन्धों प्रौर 
एक विश्वब्यापी व्यवस्था में ग्राथिक लाभो की एक जटित व्यवस्था है। यह केबल 
चभी कार्य करती है जब तक कि इसके सदस्यों को लाभ दिखाई देता है। यदि उन्हे 
लाभ दिखाई नदे तो भी भाथिक तत्त्व उनको साथ मिलाकर रखने में समर्थ 
नहीं हो सकता ।/” 

(2) सुरक्षा नीति की कड़िाँ (706 ए,७४६ ०६ 0040९8 908०४)-- 
प्राथिक सन्दर्भ में जो सत्य है वही बात रखनीति के सन्दर्भ मे भी सत्य है। राष्ट्र 
भण्डतीय देशों को साथ मिलाए रखने वाली नीति सुरक्षा सम्बन्धी नही है। सर्वप्रथम 
देवने पर यह बात सही प्रतीत नहीं होती क्योकि प्रतीत काल मे ब्रिटिश साम्राज्य 
की रचना में रणकोशल ने महत्त्वपूर्ण योगदान किया था। प्राज भी ब्रिटिश सेना 
का अध्यक्ष इम्पीरियल जनरल स्टॉफ का अध्यक्ष कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य 
के प्रसार में झ्रार्थिक अ्रभिष्रेरस्ाप्रो ने महत्त्वपूर्ण योगदान किया है किन्तु प्रनेक प्रदेश 
ऐसे भी थे जिनका केवल रखाकौशल की इप्टि से महत्व था । जब साम्राज्य के 
विभिन्न दशो को स्वतन्त्रता दी गई तो रसण्कोशल के तत्त्य को विशेष महत्त्व नहीं 
दिया गया । राष्ट्रमण्डल से सदस्य राज्यों को अपनी सुरक्षा की भारण्टी नहीं है प्रौर 
किसी नी भावी युद्ध में यह एक सुरक्षा इकाई के रूप मे नहीं लडेगा । 

कुछ उदाहरणो द्वारा सुरक्षात्मक कडी का अस्तित्व भी प्रकट किया जा 
सत्रता है । उदाहरण के लिए मत्ताया में ग्रास्ट्रेलिया की सेनाओ का प्रस्तित्व सुरक्षा 
के लिए सयुक्त उत्तरदायित्व का एक उदाहरसख है | नए देशो की सेनाम्ो में व्रिटिय 
प्रधिरारी वरिष्ठ पदों पर कार्य करते है। राष्ट्रमण्डलीय देश झपने अधिकारियों को 
बिदेन क़े चैनिक तथा स्टाफ अ्रशिक्षण महाविद्यालय में भेजते हैं । जब तक इस प्रडार 
का झापसी लेन-देन चलता है तब तक राष्ट्रमण्डल की सशस्त्र सेनाओ में सामान्य 
परम्पराएँ और भिद्धान्त कार्य रत रहेगे । यह वस्तु स्थिति युद्ध की अपेक्षा ग्रन्य रूपो 
में मूल्यव ने है । सम्भवत राष्ट्रमण्टलीय देशो के पारस्परिक युद्धों को रोकने म इसने 
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भूमिका श्रदा को है किन्तु इसके कारण सम्पूर्ण राप्ट्रमण्डल के लिए सुरक्षा नीति 
की बाध्यका री कडी नही बन पाती । 

(3) चांस्कृतिक कड़ियाँ (एणे।ए०) 7090 5)--राष्ट्रमण्डलीय देशो के दीच 
राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा की शप्टि से वास्तविक एवं गहरी कडियाँ न होन 
के कारण सस्कृति के क्षेत्र म नवीन कडियाँ तलाश करने की अभिव्रेरणा प्राप्त होती 
है । जव प्रिटेन जैसी महाशक्ति ने अन्य देशों से अपने साम्राज्यवादी सम्बन्ध तोडे 
तो स्वाभाविक रूप से अपना सांस्कृतिक प्रभाव इस राज्यों पर छोड़ दिया। यह 
सॉलस्कृतिक प्रभाव भाषा, साहित्व, शिक्षा, विचार, पहनावा आादि अनेक क्षेत्रो मे था। 
अंग्रेजी भाषा इस इप्टि से एक महत्त्वपूर्ण कडी थी । अग्रेजो केवल ग्रेट-ब्रिटेन अथवा 
राष्ट्रमण्डल की ही भाषा नहीं है बरनू यह विर्व की भाषा है। उच्च शिक्षा, 
अन्तर्राप्ट्रीय सचार एव केन्द्रीय प्रशासन को भाषा होने के कारख झग्रेजी भाषा ने 
सम्बन्धित देशो मे ब्विटिश विचार एवं व्यवहार झारोपित करने मे महत्त्वपूर्ण योगदान 
किया । राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमन्ध्रियों के सम्मेलन इस समूची व्यवस्था के केन्द्रविन्दु 
हैं । इनका सचालन निश्चय ही ग्ननुवादको के माध्यम से नही किया जाता । यह 
ख्रच है फ्रि राष्ट्रमण्डलीय देशों में प्राय विश्व को सभी भाषाएं प्रयुक्त की जाती ई 
किन्तु ग्रप्रेजी का प्रयोग सामान्य रूप से सभी राज्यो में किया जाता है । भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस ने देश की स्वतन्न॒ता के लिए ग्रान्दोलन के समय अग्रेजी भाषा को 
अपनाया क्योकि केवल मात्र यही भाषा ऐसी थी जिसे विभिन्न प्रान्तो से आने वाले 
सभी प्रतिनिधि समभने मे सक्षम थे। पग्रेजी भापा और साहित्य मे विभिन्न कहानियाँ 
और लेखो का अध्ययन करने पर राष्ट्रमण्डलोय देशो की जनता स्वतत्तता और 
स्वसरकार का महस्व समझने लगी और इन देशो में स्वस॒रकार के लिए आन्दोलन 
छेडे गए । इस प्रकार ग्ग्रेजी भाषा ने राष्ट्रमण्डलीय देशो के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों 
की स्थापना मे महत्त्वपूर्ण भूमिया अदा की । 

ग्रग्नेजी भापा उच्च शिक्षा का माध्यम होने के कारगा राष्ट्रमण्डलीय देशों 
में ब्विटिश शिक्षा के प्रमार का भो माध्यम बनी । ग्रनेक राष्ट्रमण्डलीय सस्त्रिया को 
ब्रिटिश विश्वविद्यालयों म सिक्षा प्राप्त हुई । इसके परिणाम भी महत्त्वपूर्ण हुए । 
निम्न स्तरो पर भी प्रिटिम व्यवहार ने राष्ट्रमण्डलीय देशो म कुछ मानक निधारित 
किए । जलवायु का अन्तर होते हुए भी इन देशों मे विश्वविद्यालय की उपाधि, 
व्यावसायिक योग्यता और वहाँ तक कि शंक्षग्णिक स्तरों पर भी ब्रिटिय बरम्वराम्रो 
का प्रभाद पडा 4 बकीसो, पत्रशएरो, सासदो एड ग्रन्‍्य व्यपदयायिक कोयो के मप्यम 
से राष्ट्र मण्डलीय देशो के बीच सम्वन्धों की महत्त्वपूर्ण कडी स्थापित हुई प्रग्नेनी 
साहित्य भी राष्ट्रमग्डलीय दे यो मे लोकप्रिय रहा है । विभिन्न सम्मेजनो मे गेर-ब्विटिश 
वक्ताओं द्वारा अग्रेजी साहित्य के उद्धरण प्रस्तुत किए जाते हैं । प्रेस तबा रेडियो 
असारख का भी रस इस्टि से महत्त्व रह्म है, ग्रत राष्ट्रमण्डलीय संचार व्यवस्था 
जैसे डॉक-तार व्ययस्था गव विभिश्न समाचार एजेन्सियाँ प्रापमी मम्पन्धों को घतिष्ठ 
बनाने मे योगदान करती हैँं। ये खनी तत्त्द राष्ट्रमष्डलीय देशो के दो ऐसा 
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साँस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करते है जिसके कारण राजनीतिक, आधिक एव अन्य 
सम्पर्क सूत्र न होते हुए भी राष्ट्रमण्डलोय देश परस्पर सम्बन्धित रहते है। राष्ट्र- 
मण्डलीय देशो के बीच झनेक सरकारी और गेर-सरकारी सस्थार्ँ काये करती हैं। 
दनमें से अनेक सस्थाएँ सामाजिक मामलो गव स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलो पर विचार 
करती है । इनके ग्रतिरिक्त राष्ट्रमण्डलीय ससदीय सस्था का भी उल्लेखनीय प्रभाव 
है। यह ससया मित्रता एवं विचार-विमर्श के लिए साँसदो बी एफ गैर-सरकारी 
सस्था है। राष्ट्रमण्डलीय देशों की प्रत्येक ससद्‌ मे इसकी शासाएँ है। इसके अतिरिक्त 
एक समनन्‍्वयकारी सामान्य परिपद्‌ भी है । इसकी ग्रेट-त्रिटेब वी शाखा के कक्षो 
और पुन्तयाज्यों में शाप्ट्रमण्डल के दूसरे देशो के दर्शक आते रहते है । राष्ट्रमण्डल 
के राजधानी नगरो भे से किसी एक में इस सस्था के सामविक सम्मेतन होते रहते 
है। इसमे प्रतिनिधि प्रत्येक शात्रा से नियुक्त बिए जाते है। इस प्रकार के सगठन 
और समूह राष्ट्रमण्डीय देशो के मेताग्रो के वीच सदभावना और भाईचारे की भावना 
ऑओत्साहिक्ष ऋपक्े है 3 इन प्म्मेलनो को प्रमुख नेत़ाओ द्वारा सम्रोपित शिया काद्य 
है और इनमे राष्ट्र मण्डल की नुरक्षा से तेकर दिन-प्रतिदिन की ससदीय प्रक्रिया तक 
के मामलों पर विचार किया जांता है। 


लन्दन की रॉयल एम्पायर सोसायटी, विक्टोरिया लौग एवं भ्रोवरसीज लीग 
आदि नस्थाएँ अधिराज्यो एवं उपनिवेशो के ब्रिटेन मे पढ़ने वाले विद्याथियों मे रुचि 
लेती है। इन संस्थाओं ने महायुद्धों के समय मित्र राज्यों के सैनिकों का भरपुर 
मनोरजन क्या था। विभिन्न राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच सुविधाजनक यात्रा की 
व्यवस्था भी एक महत्वपूर्स तथ्य है। इसके फलस्वरूप ज्ञाव बी परिधियाँ दृठती है 
और पारस्परिक जानकारी वढती है । 

स्पप्ट हे क्ि राष्ट्रमण्डलीय राज्यी के बीच सम्बन्ध स्थापित करने वाली 
मुख्य कडियाँ सांस्कृतिक है । यद्यपि राजनीतिक एकरूपता, ग्रार्थिक हित, प्रशासनिक 
मूल्य, सामान्य राजनीतिक आदर्श भ्रादि के द्वारा इनके आपसी सम्बन्धों को घनिष्ठ 
बताने में योगदान किया जाता है विस्तु भाषा, सस्कृति, शिक्षा, विचार, रहन-सहन, 
आपसी सम्पर्क थ्रादि बातों के कारणा इनके वीच विशेष रूप से घनिष्ठता स्थापित 
होती है तथा-पपनेषन की भावना के प्रभाव से ये एक सामूहिक इकाई बन जाते हैं । 


_|क्शावी-पनरी 
राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन 
(अक्टूबर, 987) 





चैकुबर में 3 प्रक्टूवर, 987 को राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन आरम्भ हुआ । 
सम्मेलन में दक्षिणी अफ्रीका की रगभेद नीति व फिजी की ताजा घटनाप्रों के श्रलावा 
अभ्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के श्रनेक मुद्दों पर विचार किया गया । दक्षिणी प्रफ्रीका के विरुद्ध 
बाध्यकारी प्रतिवन्धों के प्रश्व पर ब्रिटेन का पुर्वेवत्‌ रवेया रहा। श्रीमती ध्रँचर 
ने कहा कि वे इनके खिलाफ हैं, तथापि उनकी सरकार सीमान्त राज्यो को झाथिक 
सहायता देने के विचार का समर्यन करती है | फिजी के प्रश्त पर भी ब्रिटेन ने 
यद्यपि घटनाक्रम पर दु.ख प्रकट किया, तथापि यह बाद स्पष्ट कर दी कि वहू किसी 
भी प्रकार वी सीधी कार्यवाही के विरुद्ध है। 
आधिक घोषणा-पत्र 

]6 प्रकटूवर को राष्ट्रकुत शासनाध्यक्षो ने एक श्राथिक दस्तावेज पर भ्रपनी 
स्वीकृति की मुहर लगाई । इसमे माँस की गई कि विकसित देश आयात के बारे स 
जो मरीर्ण नीति अपनाते हैं, उससे वचाब के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार में स्थाई 
और सक्षम व्यवस्था होनी चाहिए । विश्व-व्यापार में सरक्षणवाद की बढ़ती हुई 
प्रवृत्ति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई | इसका मतलब है कि व्यापार एवं तटकर 
के ध्राम समभोते' (5&77') को भ्रविक मजबूत, विश्वसनीय और व्यापारिक बनाया 
जाना चाहिए, जो कि श्चरक्षणवादी दवावो के प्रतिकार में उपयोग हो सके । 

घोषणा-पत्र मे भारत के कई सुझाव स्वीकार किए गए है। विकासशील 
देशों को रियायतो दर पर प्रधिक सहायता विश्रेषफर विश्व बैक की पूंजी को दुगुना 
करना झोर प्रफ़ीका तथा ग्रन्य महाद्वीपो के गरीब देशों को झ्राधिक महायता ग्रादि 
भारत के प्रमुख सुभाव थे । 

राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन में कहा गया कि विदेशी मुद्रा बी दरो में उतार-चढाव 

के कारण विकासशील देशो को जो परेशानी होती है, उसका समाधान झ्लावश्यक 
है । बनाडा ह्ौर जापान जेसे समृद्ध देशों से अपील की गयी कि वे विकासशील 
देशो की प्राधिक स्थिति सुधारने के विए उदारता से धन दे । 
राजनोतिक प्रस्ताव 

8 अक्टूबर, 987 को सम्मेलन की समाप्ति पर एे सयुक्त विज्ञप्ति जारी 
की गयी, इसम निम्नलिखित बातों वा उल्लेस है-- 

. विज्ञप्ति म भारत-श्रीलदा समकोते को दोनो देशों की सूझबूक वर 
परिषायक बताया गया । यह समक्यौता 29 जुलाई, !987 को कोलम्बो में हुप्ना 
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था । इस प्रस्ताव को पारित कराने मे भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने काफी प्रयास 
कया था। 

2 राष्ट्रमण्डल ने हर सम्भव तरीके से झातकवाद से संघर्ष करने तथा 
आतंकवाद के सभी रूपो से निपटने एवं इसे रोकने के लिए ग्रनौपचारिक सहयोग 
बढाने को भ्रपती प्रतिबद्धता दोहराई । राष्ट्रमण्डल ने झआतकवादी गुटों तथा मादक 
पदार्थों के तस्करी के बीच बढते हुए घण्ित गठजोड का विशेष उल्लेख किया । 

3. राष्ट्रमण्डल ने ईरान तथा ईराक से ग्रपील की कि वे सात वर्षों प्रे जारी 
युद्ध को सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ के सर्वंसम्मत प्रस्ताव के तहत बन्द करे। 

4 विज्ञप्ति मे छोटे देशो की सुरक्षा के बारे मे चिन्ता ध्यक्त बरते हुए. इन 
देशो की सुरक्षा तथा स्थायित्व की दिल्ला में घरेलू तथा विश्व स्तर पर एक पर्यावरण 
सहिता बनाने की कोशिश जारी रखने पर बल दिया गया । 

$ राष्ट्रमण्डल देशों ने अमरीकी राष्ट्रपति रीगन तथा सोबियत नेता 
गोबाँचोव से शास्त्र नियन्त्रण तथा निरस्तीकरणा को लगातार प्रगति के लिए 
भ्रतिबद्धतापूर्वंक कार्ये करते की भ्रपील की । 

6 शिखर सम्मेलन ते एकमत से विश्व बंक फी पूंजी दो गुनी करने, 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की सरचना-समायोजन सुविधा में तीन गुनी इड्धि करने तथा 
विकासशील देशों के लिए अतिरिक्त कोप उपलब्ध कराने की अपील की । 

7 फ़िजी को औपचारिक रूप से राष्ट्रकुल से निकाल दिया गया। इससे 
राष्ट्रकुल्न देशो की सख्या 49 से 48 रह गई है। राप्ट्रकुल सम्मेलन भे 45 देशो 
से भाग लिया । इनमें से 37 देशो का प्रतिनिधित्व वहाँ के शासनाध्यक्षों ने किया । 

8 शिसर सम्मेलन दक्षिणी अक्लीका के विरुद्ध नए बाध्यकारी प्रतिबन्धो के 
के बारे में कोई फंसला नही ले ” सका । यह ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्रीमती अ्रैँचर की 
विजय थी । श्रीमती भ्रैंचर ने कहा कि ग्राथिक बहिष्कार की कोई झ्रावश्यवता नहीं 
है | लन्‍्दन तथा नसाग्नो सम्मेलनों से बेकुवर सम्मेलन उनके लिए सरन रहा । 

9 अगला राष्ट्रमण्डल सम्मेलन 989 में क्वालालस्जुर में होना निश्चित 
हुआ । मलेशिया सरकार ने इसका भ्रस्ताव रखा जो स्वीकार कर लिया गया। 


मँश7शावा+-6 
भारल-चीन सम्बन्ध और चीन 
की सामरिक नीति 
अथवा 
चीन कही दलाच-राजजीसि एचं आारलीय 
रक्षा विकल्‍प 


+७-२-०-०-०५ 





पु 


भारत चीन सम्वन्धो का एक वस्तुपरक मूल्यॉकन करते हुए प्रबुद्ध 
लेखऊ श्री प्रशोक तिवारी ने चीन की दवाव राजनीति और सामरिक नीति को 
उजागर करते हुए यह ठीक ही चेतादनी दी है कि चीन को हम अपनी सेनिक 
साम्यं बढ़ा कर ही समभौते की दिशा में प्रग्नसर कर सकते है--'्ली तिवारी का 
विश्लेप ण उन्ही के शब्दों में इस प्रकार है--- 

चीन और भारत दोतो द्वारा ग्रपनी सीमाग्रो पर पिछले सप्ताहों के दौरान 
सैन्य वियोजन करने से भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों तथा राजनीति विज्ञानियों के मन 
मे भ्राशका के वादल धघिर पाए है । प्रधिकाँश टिप्पणीकारो ने चीन द्वारा पौस की 
राजनीति को झतरे की 962 ज॑सी पूर्व चेतावमी का भ्ग मान दलीले देना प्रारम्भ 
किया है कि भारत अपनी सेनाझ्नो को यद्वि प्रग्रगामी स्थलों से पीछे नही हटा लेता 
तो पुन एक राजण्ड हो सकता है । कुछ हमारे ही टिप्पछीकार यह मानकर चल 
रहे हैं कि भारत द्वारा सेनाओ को अग्रगामी स्थलों पर लगा देने से ही दीन 
उत्तेजित हुम्ना श्लौर भारत सरकार का यह निर्णय सेनिक दृष्टि से न होसर घरेलू 
राजनीतिक घटनाझ्रो से प्रेरित है । हमारे ऐसे तथारथित टिप्पसीकार आपरेशन 
ब्रास टेंक्स को भी इसी तरह की भड़काऊ योजना मानते रहे है जिसके चलते 
प्राविस्तान को झपनी सेनाझोे को पुनः भारतीय सीमा पर लगाना पडा जबकि 
विश्य के सभी रक्षा विशेषत उस बात को स्थीशार करते है झि भारत ऊे द्वारा 
किया गया झापरेशन क्वास टेयस भारतीय सीसा से ॥05 से 200 झिलोमीटर के 
भीतर था झर इसका गोई इतना बडा महत्त्व नही था जिसे लेरर पाविस्तात बेला 
मचाता + इसके पूर्य बिए गए ग्रापरेशन दिग्विजय (984) को आकार आपरेशन 
ब्रास टेंक्स में कोई बहुत कम सो नहीं था । ह 

हममे से श्रधिवाध सोचते हैं कि णदि हम नाभिक शक्ति से सम्पन्न चौन के 
साथ पिछले बीस वर्षों से रहते चले ग्राए तो पाहिस्तान के अ्रणु शक्तिधारी हा जान 
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से हम झ्नायास क्यो चिन्तित हो रहे हैं। इन्ही रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मातना 
है कि हम यदि चीनी सीमा पर पिछले 25 वर्ष से सेना का बिना जमाव किए रह 
सकते थे तो वेसी ही नीति अब क्यो नहीं अपना रहे है ? यह एक झ्राश्वर्यंजनक 
प्रस्ताव है इसमे से ऐसी ध्वनि निकलती है कि हमने सामम्तवाद, अल्प-विकास, 
धामिक तनाव, चेचक, अत्यायु मृत्यु जैसी विभीषिकायें वर्षों सही है उन्हे हमे सर्वदा 
के लिए सहन करते रहना चाहिए । चोन लोग ऐसी भावना को ही कायरता कहते 
हैं । ऐसी कावरता जो डर से उपजी हो । चिन्तन का यह स्वरूप हमारी राष्ट्रीय 
मनस्थिति के प्रत्रायनवादी इप्टिकोश का प्ररिक्ययक है एव इसमे भयभीत मानसिकता 
का ऐसी कमजोरी भार स्वरूप उभरतो हे जिसे भी ताक्तवार राष्ट्र चाहे तो शोपण 
कर सकता है । 

जो बात भ्रनढेखी की जा रही है वह है चीनी नीति में 985 में आया 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तत । चीनी लोग और उनके कुछ हिमायती चीन के लिए अवसाई 
बिन मारे के सामरिक महत्त्व की बात करते फिर रहे हैं प्रोर तर्क दे रहे है कि 962 
में भारत की नीति प्राक्नामक थी । उसे समय चीन ने ऐसा प्रदर्शित किया था कि 
बह अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने को तंयार है। प्रधानमन्त्री 
चाऊ इन लाई ने वर्मा के सम्बन्ध में मैकमोहन रेखा को स्वीकार किया है प्रौर 
भारत के साथ भी स्वीकार करने को तंयार थे । यदि भारत भी चीन द्वारा 4959 
मे पेश की गई लहाख क्षेत्र पर उसकी सम्प्रभुता की वात को स्वीकार कर लेता 4 
ध्याम देने की बात है चीन का 995 का प्रस्ताव 956 मे उनके द्वारा किए गए 
प्रस्ताव से अधिक विस्तृत था और 962 में वह उतनी जमीन नही हथियां पाया 
जितनी कि उसने 959 के अपने प्रस्ताद मे अभीप्सा की थी । यद्यपि चीनी लोग 
]962 में काभेग डिवीजन तक उतर आए थे फिर भी बाद में उसे खाली करके 
उन्होंने श्रदुशाचल प्रदेश पर भारत की सम्प्रभुता को प्रप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार 
किया किन्‍्तु एकाएक 985 में चीज़ियो ने बहू घोषणा की कि भारत और चीन 
के बीच मुख्य विवाद पूर्वी सेक्टर को लेकर है और कहा यदि भारत पश्चिमी 
सेक्टर में नियन्तणा रेखा में कसी परिवर्तन की अपेक्षा रखता है तो उसे पूर्वी 
सैक्टर में इसके एवज में कुछ भू-भाग छोडना होगा । चीनियो ने यह भी सकेत दिया 
कि तवाँग उनकी दुष्टि में समझौते का भू-भाग वन सकता है । 

ग्रब॒ तक जो सात वार्ताएँ चीनी और भारतीय अधिकारियों के बीच 
हुई हैं उनमे चीन ने इस सिद्धान्त को मानने से इन्कार क्या है कि सीमाँकन हेतु 
गर झाव)सीय भू-भागू तथा भौगोलिक कारकों वो सुर्य आ्राघार बनाया जाए। 
यद्यपि चीन ने सोवियत सघ के साथ आमूर और उत्तरी नदियों के सीमाँक्न मे 
यही नीति भ्रपनाई है। धराकृतिक भौगोलिक कारको का सिद्धान्त (मैक मोहन रेखा) 
चीन ने वर्मा के साथ जुडी अपनी सीमा के सम्बन्ध में स्वीकार क्या है। चीन के 
सुमदुराग चू घादी मे उतरने की घटना को इन्ही दृहत्तर पैमानों पर देखा जाना 
चाहिए ॥ चीन तथा उसके कुछ पक्षघर टिप्पणीकार यह तके देते हैं कि सुम दुराग चू 
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विवादग्रस्त भू-भाग है और मैक मोहन रेखा का यहाँ पर कोई स्पष्ट भ्रकन नही है । 
भारतीय पक्ष ने सातवी वार्ता के दौरान इस वात की कोशिश को कि वास्तविक 
नियन्त्रण रेसा के बारे मे चीन का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से क्या है ? यह पूर्णतया 
विवेक्‌ सम्मत बात है कि यदि एक-दूसरे के भू-भाग में घुसपेठ तथा सैनिकों के 
प्रवेश की प्ननचाही घटनाश्रो को टालना है ग्रथवा यदि द्वोतों पक्षों द्वारा 
20 कि मी तक एक-दूसरे से दूर अपनी-अ्रपनी सीमाझ्नो में बने रहने की नीति 
पूरी करना है तो वास्तविक नियन्त्रण रेखा के बारे में एक पारस्परिक सहमति 
अवश्य निकलनी चाहिए । चीनियो ने उस वार्ता के दौरान भी वास्तविक रेया को 
परिभाधित करने से टालमटोल की और अब भी कर रहे है । 
पूर्वी सीमा 

इन परिस्थितियों में तथ्यों का सत्यासत्य विश्लेषण यह निकर्ष निकालने 
को बाध्य कर रहा है कि पश्चिम में अपने इच्छित भू-भाग पर ग्राधिपत्य जमा 
लेने के बाद चीनियो ने ग्रब पूर्वी सीमा पर ध्यान देना शुरू किया है| जंसा कि 
विगत में वे पश्चिमी सीमा पर अपना ध्यान केन्द्रित करते झाए थे वसा ही वे इस 
समय कर रहे हैं। ध्यान ने की बात है कि उस समय चीनी लोग पूर्वी संबटर के 
बारे में ग्लग-ग्रलग समयो में प्रलग-अलग माँसें पेश करते रहे और भारत को 
दिगुभ्रमित करने का प्रयास करते रहे कि उनके लिए ग्वसाई चित क्षेत्र ज्यादा 
महत्त्वपूर्ण है। पूर्वी क्षेत उतना नही जिस तरह चीनियो ने भारत द्वारा घौकसी 
चौकियो के निर्माण की नीतियो को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत कर भारत की इमेज 
को नुकसात पहुंचाया | उस तरह जब वे भारतीय सेनाग्रो द्वारा पूर्वी सावधानी 
हेतु उठाए गए कदमों को भी पेश कर रहे हैं ताकि भारत को भगडो की णुरूप्रात 
करने वाला सिद्ध करके 960-62 ज॑सा लाभ उठा सके । 

अकक्‍्साई चित क्षेत्र मे घीनियो में भु-भागीय फायदा भरपूर उठाया श्लौर झव 
वे प्ररुणावल प्रदेश में भी वैसा ही फायदा उठाने की सोच रहे हैं । चीनियों का यह 
प्रस्ताव कि दोनो ही पक्ष सीमा से एक निश्चित दूरी तक पीछे हट जाएं सामान्य 
आदमी को झ्ाकर्षक तथा विवेकदृर प्रस्ताव लग सकता है। वास्तविकता यह है कि 
चीनी लोग एक सपाट पटारीय भू-भाग पर है और उनके पास हमारी सीमा के 
दिल्कुल पास पहुँचने की सडको का एक जबरदस्त जाल सा विद्धा हुआ है । हमारी 
तरफ हमारी अ्रपनी ही अत्ति सावधानीपुर्ण नीतियों के नाते हमारी सडक सीमा से 
दसियों मील दूर हैं यद्यत्रि ।962 का युद्ध हुए एक लम्बा समय ग्रुजर गया । यदि 
दोनो पक्ष पीछे हटते हैं तो चीनी लोग तो अपनी यातायात ह्यवस्था के सहारे पुन 
बड़ी आसानी से एव ग्रत्यल्प समय में सीमा पर पहुँचने में कामयाब हो जाएँगे 
जवकि हमारे सामने यातायात की समस्या विकराल मूह बाये खड़ी रहेगी । 

इसलिए एक न्यायोचित हेल यह होगा कि चीन और भारत दोनों ही 
बराबर दूरी पर भ्रपनी-भपनी सीमाग्यों मे अपनी सेनाएँ स्थारित बरे न रि सिर्फ 
सैनाप् को उनके वर्तमान स्थान से हटाया जाए। तताव बस करने या यही सर्वो-्कृष्ट 
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तरीका होगा । इसके साथ ही यदि किसी भी भविध्यगत गलतफहमी से बचना है 
तो चीनियो को वास्तविक नियन्त्रण रेखा के बारे मे प्रपने स्पष्ट विचार रखने 
चाहिए | 962 का युद्ध यह बताता है कि एक बार यदि प्रग्रगामी चौकियाँ हाब 
से फिसली तो तवाँग प्रू्णंतया ,ग्रारक्षित है और झगली रक्षा रेखा सोमा पर 
है । अतएवं चीती लोग जब हमे पीछे हटने को कहते हैं तो उनके दिमाग में यह 
भाव रहता है कि चीत को ग्रारक्षित तवाँग मिल जाए। अभ्रब, जबकि चौनियो ने 
तवाँग की अपना भू-भाग कहना शुरू किया है और तिब्बत में प्पनी सेनाएँ 
4 डिबीजन तक बढा दी है, तवाँग को प्ररक्षित छोडना भारतीय नेतृत्व के लिए 
आत्मघात सदृश होगा । 
भारत ने मेक मोहन रेखा के उत्तर मे किसी भी क्षेत्र पर प्पना अधिकार 
नही जताया जबकि चीन ने ग्ररुखाचल प्रदेश मे ऐसा किया है। इसके ग्रतिरिक्त 
चीन ने मैंक मोहन रेखा के दक्षिण मे प्राकर 962 मे भारतीय क्षेत्र पर झाक्रमण 
तक किया । चीन सेनाएँ तिब्वत के पठारों पर तैनाठ है श्लौर उनके पास भारत से 
बेहतर यातायात सवहात्मक सुविधाएँ उपदब्ध है जबकि भारत के पास ढलवाँ 
भू-भाग है पर हमारी सवहनात्मक सुविधाएँ उतनी सशक्त नही है। चीनी हमेशा 
धमकियाँ देते रहते है भारतीय ऐसा कभी नहीं करते | प्रतएव तनाव शंभिल्य के 
पूबं चीन द्वारा बास्‍्तविक मियन्त्रण रेखा को परिभाषित किया जाता नित्तान्त 
आवश्यक है श्नौर चीन को यह भी आ्राश्वासन देना होगा फि सीमा सम्बन्धी दार्ताप्रो 
के दौरान यह तवाँग को सतरा नही पैदा क्रेया और जब तक सीमा सम्बन्धी 
समभौता नहीं हो जाता वह वास्तविक नियन्त्रण रेखा को मनमाने ढंग से पार नही 
फरेगा । भारत को भी चोन को ऐसा प्राश्वासन देना चाहिए । 
दुर्भाग्य से भारत सरकार ते अपनी स्थिति को जनता के सामने नही रखा, 

यद्यपि कुछ दुरभि सन्धियाँ इस प्राशय की समाचार-पत्रों के माध्यम से फैलाई गईं 
कि सेना ने ग्ररुणाचल प्रदेश मे अपनी तरफ से पूर्व सावधानी कदम उठाये हैं भौर 
सेना ने ऐसा बिना राजनीतिक नेदृत्व को विश्वास में लिए किया। यह सेना और 
राजनीतिक नेतृत्व के बीच गलतफ्हमी भी पैदा करने की चाल है क्योकि शान्तिकाल 
में भारत का चीफ स्टॉफ बिना राजनीतिक नेतृत्व की आशा के सेनाप्रो को 
नियोजित नही कर सकता । पाकिस्तान ने ऐसी ही चाल आपरेशन ब्रास टंक्‍्स के 
दौरान चली थी श्लौर उसमे वे ग्सफल रहे | वेसी ही चाल पुन चली जा रही है । 
एक राष्ट्र के रूप में हममे राष्ट्रीय गौरव विद्यमान ही नहीं है झ्यया हमारे राजा गरण 
ब्रिटेन की छोटी-छोटी फौजो के सामने जिनमे अधिकाँशतया भारतीय संनिक ही थे 
आ्रासानी से पराजय न स्वीकार कर लेते और महत्त्व वी बात तो यह कि ब्रिटेन के 
लिए भारतीयों ने ही अपना खून बहाकर इस देश को ब्रिटेन के झधीन करवाया । 
स्वतन्तता सम्रास ग्रान्दोलन श्रौर 40 दर्षो वी स्व॒तन्जता से भी हमारी यह बसजोरी 
दूर नही हुई | इस देश में कोई भी ऐसा ग्रम्भीर मप्तिस्क का व्यक्ति नहीं होगा जो 
उस तथ्य में इन्कार करे छवि चीन के साथ शान्तिपूर्णं समझौता करके सीमा विवाद 
हल किया जाए। यह भी पूर्णतया स्पष्ट है कि इस तरह का कोई भी समभौता 
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एक राजनीतिक लेने-देन के आधार पर ही हो सकता है। भारत को कुछ ऐसी 
रियायतें श्र सशोधन स्वीकारने होगे जिसके चलते भारतीय ससद्‌ ने 4 नवम्बर, 
962 को एक प्रस्ताव पारित किया था। मैक मोहन रेखा नम तो नितान्त ही 
पत्रित्र है और न ब्रिदेन द्वारा खोचो जाने के कारण अपवित | यदि क्रिदिश 
साम्नराज्यवादी थे तो तिब्बत पर चीन का आधिपत्य भी साम्राज्यवादी विजय पर 
आधुत है और चीदी लोग तिव्वत को वेसी भी स्वायत्तता नहीं देना चाहते जंसी 
स्वायत्तता भारत ने घरुखाचल प्रदेश को दे रखी है । यह भी शायद एक कारण है 
कि चीनी लोग अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने का विरोध कर रहे हैं 
इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम मौमा विवाद पर नए दृष्टिफोश से विचार 
करें जो दोनो पक्षों के लिए हिंतकारी हो और जिसमे दोनो के संन्‍्य हिंतो को अनदेया 
न किया जाए । 
चीनियो का झ्रावसाई चिन में सामरिझ हित निहित है क्योकि यह 
तिब्बत ओर जिनवयाँग प्रान्तो को जोडता है। भारत का सामरिक हित यह ह 
कि हिमालय की चोटियाँ इसकी सीमा बनी रहे । छीन ने इस सिद्धान्त को वर्मा 
के सीमांकन के साथ स्वीकार किया था। प्रधानमन्त्री चाऊ इन लाई इस बात 
को 96] में स्वीकार कर रहे थे कि ऐसा समभौता किया जाय जो पश्चिमी 
संवटर में चीन के आधिपत्य को मान्यता दे दे और पूर्वा सेब्दर में भारत के 
आधिपत्य को । इसके पहले 50 के दशक में पडित जवाहर ज्ञाल नेहरू भी इस 
पक्ष मे थे कि ऐसो जगह जहाँ घास-पात तक न उगती हो के लिए खून बहाना 
निरथक है । भ्रतएवं यह समका जा सकता है कि प्रधानमन्त्री ने लेन-देन का प्रस्ताव 
क्यों रजा था । इन भ्रस्ताव के तहत राजनीतिक वास्तविकता भी सप्तिहित है। 
भारत ने झआवमाई बिन क्षेत्र मे तीन दशकों से प्रपनी सम्प्रणुता का उपयोग 
नही किया ग्रौर चीन ने भी प्ररुस्याचल प्रदेश में उस समय से अपनी सम्प्रमुता 
का प्रयोग नही किया जब से तिब्बत म्वायतशासी रहा है। परन्तु प्रधानमस्त्ी 
चाऊ इन लाई वा लेन देन का प्रस्ताव देग स्थाओ ्िगण के प्रस्ताव से #िश्न या। 
मुख्य घन्तर यह है ऊि चीन द्वारा 962 के युद्ध मे वही भू-भाग हथियाया गया 
जिनझो प्रधानमस्ती चाऊ चीनी भू-नाग कहते थे। हमे इस समस्या पर भी 
खुला दिमाग रखना चाहिये | चूंकि भारत जौर चीन की सीमा ऐसे भू-भाग से 
गुजरती है जहाँ ग्रावादी नितान्त ही कम है या फ़िर निर्जन है भौर जिसका 
बटवारा प्राहृतिक स्तर पर ही हो सकता है। एक वात और महत्वपूर्णों है कि 
चीनियो के लिए अपने भू-भाग की चौदसी करना आसान हैं जबकि भारत के 
लिय यह तलितान्त ही कठिन है। उसलिय सीमाकन हेतु प्राकृतिक भौगोविेक 
कारग्गो जैसे पहाड़ की घोटियो या जल खोत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सबते हैं । 
दोनो ही देशो का यह उद्देश्य होना चाहिए हि ऐसी शान्ति सन्धि हो जो दोना 
को दूरगामी मंत्री की गाँठ भें बाँध दे ओर इसके लिये जरूरी है कि सीमाक्न 
विसी सेनिक प्रालिपत्य से न प्रभावित हो और गर बरादरो वी कोई सन्धि न 
बी जाय । 959 से जा वात ची वह अब नहीं है क्योकि सनु 962 में चीनियो 


भारत-चीन सम्बन्ध 447 


ने भारत मे घुसकर भारतीय भू-भाग पर कब्जा कर लिया हे। भरुछाचल प्रदेश 
पर भारत का आधिपत्य ऐसी किसी सैन्य कार्यवाही का श्रम नहीं है और यही 
बात पश्चिमी सेक्टर मे होने वाले किसी भी हल को पूर्वी सेक्टर की अपेक्षा 
अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। यद्यपि भारतीय सेनाओं को 962 के युद्ध के 
दौरान संला वौमडिला क्षेत्र मे भारी पराजय मिली थी परन्तु चीनियो ने पूरा 
कार्मम डिवीजन खाली कर दिया था। जबकि पश्चिमी सेक्टर में वे उस जमीन 
पर थ्रव भी जमे हुए है जिसे उन्होंने 962 के युद्ध मे जबरदस्ती हथियाया था । 
वार्ता घुरू करने के लिये यह जरूरी है कि हम यह भूल जाये कि मैक मोहन रेसा 
का कोई ब्रिटेन से सम्बन्ध भी है क्योंकि चीनियो ने चीनी वर्मा सीमा पर मैक 
मोहन को वँधता की चुनौती नहीं दी। पश्चिमी सेक्टर से भी दोनो देशों को 
ऐसा समझौता करना चाहिए जो 959 के चीनी दावे के प्रनुरूप हो ताकि 
अक्साई चिन मार्ग सम्बन्धी चीनी सामरिक हितो को खतरा न उपस्थित हो । 
चीनियो द्वारा ध्राप इस बात की शिकायत की जाती रही कि भारतीय दृष्टिकोण 
नितान्त ही गैर-लचीला है श्लौर भारत ने कोई प्रति प्ररताव अझ्रब तक नहीं किया 
जबकि चीन ने कई प्रस्‍्ताव रखे हैं। वार्ताओं को पुन शुरू करने के साथ-साथ 
यह भी जरूरी है कि सीमा पर कोई गम्भीर तनाव न पैदा होने दिया जाय । 
वर्तमान तनाव चीन वी उस नीति से जुडा है जिसके तहत उन्होंने विवाद 
वय बिन्दु पश्षियमी संक्टर से हटाकर पूर्वा सेक्टर कर लिया है। चीनियो का तके 
है कि यदि अब भारत को पश्चिमी संक्रटर मे कोई रियायत पानी है तो पूर्वी 
संक्‍्टर में कुछ रियायत देना भी होगा | चीनियो ने वास्तविक नियन्त्रण रेखा को 
परिभाषित न करके भी स्थिति को तनावग्रस्त बनाया है जबकि भारत ने वास्तविक 
नियन्त्रण रेसा सम्बन्धी अपना मत स्पष्ट शब्दों में दिया है। चीन 962 में 
आक्रामक रहा है जबणि भारत ने तिब्बत के किसी भी भू-भाग पर अपना 
ग्रधिकार नही बतावा । चीन भारतीय मूल भाग पर प्राय दावे पेश करता रहा 
है अतएवं यदि भारत कुछ पूर्व साववानी से कदम उठाता हे तो इसे अनौचित्य 
पूर्ण नही कहां जा सदता । 
यदि दस समय भारतीय सेनाग्रो को ग्रग्रमामी स्थलों से हटा लिया जाता 
है तो चीन के दिमाग में यह बात बैठ जाएगोे कि भारत की सेनिक दवाव से 
भुकाया जा सस्ता हे तथा भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व पलायनवादी दृष्टिकोश का 
है जिससे मनचाही रियायत ली जा सकती है। 965 में लाल बहादुर प्ास्त्री 
चीनी अल्टीमेटम के सम्मुख नहीं कुके । 967 में भारतोय सेना ने चीनियों को 
सिवित्मम के निदिवभीय युद्ध में सशक्त क्षति पहुँचा कर उन्हे एक इच नही बढने 
दिया | 297! में इन्दिरा गाँधी नचीन की घमकी को गीदडथसकी मान उस 
पर बिज्लेष घ्यप्न नहीं दिया | ऐसा कोई कारण नही दिखता कि भारत अ्द चीन 
के सूनिक दबाव से पीछे हट जाय | चीन सिर्फ संतिक ताकत की भाषा समभता 
है हमे उस उसी भाषा मे उत्तर देना होगा। 
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आधिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को तीव्र करने एवं एक-दूसरे 
की प्रमुसत्ता प्रौर भ्रखण्डता का सम्मान करते हुए झापसी सहयोग से सामूहिक 
आत्म-विर्भरता के लिए 7, 8 दिसम्वर, 985 को ढाका मे सम्पन्न प्रथम शिसर 
सम्मेलन में 'सार्क! (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सघ) एक अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन के रूप मे स्थापित किया गया । 

क्षेत्रीय सहयोग की विचारधारा का मुझ्य रूप से द्वितीय विश्व युद्धोपरान्त 
उत्पन्न शीत युद्ध के फलस्वरूप राष्ट्रो मे निरन्तर बढ़ती असुरक्षा की भावना 
एवं युद्ध काल में नष्ट प्रधंब्यवस्था के पुनरनिर्माण की प्रावश्यकता को देखते हुए 
हुमा है। श्रसुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रो ने सेनिक सगठनों का 
गठन किया, जिसमें नाटो, सीठो, सेन्टो, एनजस तथा वारसा पेक्‍्ट प्रमुख है | 
ग्र्थ-ब्यवस्था के सुधार हेतु ऐसे सकारात्मक क्षेत्रीय सगठनों का निर्माण किया, 
जिससे वे क्षेत्रीय ससाधनों का सयुक्त रूफ़ से पूर्णो रूपेणा दोहन एवं वितरण कर 
सकें। इसके प्रन्तगगंत' ई ई सी.ई सी एस सी, कोमेकोन, ई- एफ टी ए, 
यूरेटम, ग्रोपेक, ई एस झार प्रो झ्राई ए टी ए तथा एसियन है । स्ववस्तता 
तथा समानता के प्राधार पर अफ़ीकी देशों के विकास के लिए भो एयू है । 
इन्ही सगठनो बी प्रेरणा से झ्ााकपित होकर दक्षिण एशियाई राष्ट्रो ने 'साक' 
का गठन फ़िया है। वास्तव मे यायुक्त राष्ट्र के चार्टर का अनुच्छेद 52 क्षेत्रीय 
सहयोग के संगठनों को अनुमति देता है। 'सार्क' कोई राजनीतिक व प्रतिरक्षा 
संगठन नही है, ग्रपितु झ्राधिक, सामाजिक व भास्कृतिक सहयोग का संगठन है । 

'सार्क! की निर्माण प्रद्निया का प्रारम्भ 980 में यॉग्ला देश के 
तत्कालीन राष्ट्रपति थी जिया उर रहमान के व्यापक क्षेत्रीय सहयोग के प्रस्ताव 
के साथ हुपा, जो वॉग्वादेश पेपर के नामसे प्रसिद्ध हुप्ना। थ्री जिया अपने 
इस प्रस्ताव के माध्यम से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग को ग्रतिशीघ्र एक 
सम्यागत स्वरूप प्रदान करना चाहने थे, डिन्तु प्रन्य देशो के नेता इस समठन 
को मूर्ते रूप देने से पूर्व एक सुनिश्चित एवं सुनियोजित झाधार चाहते थे, जिस 
पर शक्तिशाली सगठत का निर्माण हो। अतः इस परिप्रेक्ष्य भे देशो के सचिव 
स्तर की क्रमश चार वार्ताएँ हुईं, प्रवम वार्ता अश्रेल, 988 मे वॉलस्बी में, 
द्वितीय वार्ता नवम्बर, |984 म कोठमाण्डू मे, तृतीय वार्ता अगस्त, 982 में 
इस्लामाबाद मे तया चतुर्थ वार्ना मार्च, 983 ढाका मे सम्पन्त हुई + इस प्रम 
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में सउसे महत्ववू्गं सम्मेनन अगस्त, !983 में नयी दिल्‍ली में आयोजित 
विदेशमन्त्री स्तरीय प्रथम बैठक थी, जिसमे सहयोग के विजिन्न क्षेत्रों की व्यापक 
समीक्षा वी गयी तथा बह निर्णय लिया! गया कि भविष्य से प्रतिवर्ष कम से कम 
एक वार मनन्‍्त्री स्तरीय सम्मेलन अवश्य होगा । इस्री क्रम में जुलाई, 4984 में 
विलिगली (मालदीव) में व मई, 985 मे थिम्पू (भुटान) में सम्मेलन हुआ 
ढाका शिखर मम्मेलन के ग्रायोजन का निर्सय थिम्पू वार्ता में ही लिया गया था। 
ढाका शिखर सम्मेलन 

दक्षिय एशिया के सातो देशों के शासबाध्यक्षो ने अपने-अपने हस्ताक्षर 
से एक सथुक्त घोषणा-पत्र॒ जारी किया जिसमे सदस्य देशों की समान समस्याप्रो, 
हितों जन-प्राकॉक्षाग्रों का उल्लेख किया गया तथा कट्ढा गया कि इस क्षेत्र मं 
शान्ति, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्‍्याय और झ्ार्थिक सम्पन्नता के लक्ष्यों की प्राप्ति, 
ग्रापसी समक-वूक बढाने, थ्रापसी सम्बन्ध बेहतर बनाने तथा सार्थक सहयोग से 
ही हो सकती है। सदस्य देशो के सम्वन्धो को ऐतिहासिक व सॉाँस्‍्कृत्तिक बताया 
गया । घोषणा-पत्र में विदेश मस्तियो की एक मन्दत्रिपरिषदु व सचिवालय की 
स्थापना को व्यवस्था की गयी 4 घोषणा-पत्र मे यह भी बहा गया कि सात देशों 
के नेता मार्क! की स्थापना की स्वीकृति देते हैं, जिसमे इसके प्रारूप एव 
ब्यवस्थादो का विस्तार से उल्लेख किया गया। 
सार्क के उद्देश्य 

] दक्षिण एशिया के सातो देशो हेतु कल्याणवारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित 
करना झौर गरीबी व अज्ञानता को दूर कर जन-जीवन स्तर को सुधारना । 

2, अन्तर्राष्ट्रीय हित के सभी मामलों मे आपसी सहयोग करना, ताकि 
संघ मजबूत बने । हि 

3 जापसी व्यापार को उच्च प्रायमिकता देना, सध के देशो में सहयोग 
की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं । 

4. अन्तर्राष्ट्रीय प्र्थव्यवस्था की स्थापना और तट-कर तथा व्यापार 
समझौते के द्वारा विश्व-ब्यापार ग्रसन्तुलन को दूर करने के लिए भ्रापमी सहयोग 
को बढावा देना, तथा 

$ भहत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय समस्याओं पर विचार हेतु वर्ष मे एक वार शिखर 
सम्मेलन का झ्रायोजन करना । 

यह सगठन निम्नलिखित मिद्धान्तो पर क्ञार्य करेगा-- 

] सहयोग, सा्वनोम, समानता, राजनीतिक स्वतस्तरता व अल्तर्राष्ट्रीय 
मामलों में अहस्तक्षेप को आधार मानकर सहयोग करना । 

2 सहमोग>बह सहयोंग उभवपक्षीय व बहुफक्षीय सहयोग के बदले 
में नही होगा, किन्तु उसकी पूर्ति करेमा। 

3 सहयोग उभयपक्षीय पीर वहुपक्षीय आाभारों से असम्बद्ध 
नही होगा ॥ 
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ढाका घोव्णानपत्र में यह भी व्यवस्था की गई है कि सदस्य देशों के 
प्राप्तनाध्यक्ष प्रति वर्ष एक वार भ्रवश्य मिलेंगे । जिसके क्रम में द्वितीय सम्मेलन का 
गआ्रायोजन स्थल(भारत-वगलौर ) को चुना यया । ढाका शिसर सम्मेलन की भ्रध्यक्षता 
बाग्लादेश के राष्ट्रपति थी एच. एम. इरशाद ने की। इस सम्मेलन मे क्षेत्रीय सहयोग 
की दस तकनीकी समितियों का गठन हुआ । 
वबगलौर शिखर सम्मेलन 

'साक! का द्वितीय शिखर सम्मेलन बयलौर (भारत) में 27 नवम्बर, 
986 को सम्पन्न हुपआ, जिसमें भारत के प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी ने सघ के 
अध्यक्ष पद का भार श्री इरशाद से ग्रहण किया | इस सम्मेलन मे यह निश्वय 
किया गया कि 'साक!ं का सचियालय काठमाण्डू (नेपाल) मे स्थापित होगा, जिसके 
प्रथम महासचिव श्री अब्दुल ह॒धन होगे । यह सचिवालय 6 जनवरी, 987 से 
काये प्रारम्भ कर चुफा है। सचिवालय के चार प्रन्य निदेशक है--भारत, 
पाकिस्तान, श्लीलका, तेपाल । ढाका शिखर सम्मेलन में गठित दस तकतीकी श्वरमितियों 
के अतिरिक्त इस सम्मेलन मे महिला व बाल-कल्याण कार्यक्रमों के अध्ययन एव 
सुझाव हेतु एक धौर समिति भी गठित की गयी । सहयोग के क्षेत्र में नशीले पदार्थों 
की तस्करी रोज़ने, पर्यटन के विकास, रेडियो, दूरदर्शन प्रसारण ढदार्यक्रम, विपदा 
प्रबन्ध पर अध्ययन सम्मितित किए गए और क्रियान्वयन हेतु समयवद्ध कार्यक्रम की 
घोषणा की गई। समापत पर 'सार्क के संयुक्त धोपणा-पत्र में विश्व-शान्ति, 
निरस्त्रीकरण, सभी राष्ट्रों की सम्प्रमुता, अहस्तक्षेप सह-अस्तित्व और ग्रुट- 
विश्पेक्षता का समर्धेन किया गया । यह भी विश्वित किया गया कि जयला शिखर 
सम्मेलन 987 में काठमाण्डू (पास), 988 में कीलम्बो (श्रीलक्ा) मे 989 
में थिम्पू (भूटान) तथा 990 मे इस्लामाबाद (पाडिस्तान) में होगे। 
उपयोगिता 

्रार्क' की उप्रयोगिता प्र विचार करने से पूर्व, सदस्य देशों के भौगोलिक, 
ऐतिहासिक, राजनीतिक, आधिफ, प्र्यालियों एवं सॉस्क्ृतिक परम्पराओ का सक्षिप्त 
विश्लेपग्य समोचीन प्रतीत होता है। 

दक्षिण एथिया में सात देश आते है, जो पश्चिम में पाकिस्तान से पूर्व मे 
नेपाल तर और उत्तर में भारत से दक्षिस्स में मालदीप तक विए्त्र की पाँच प्रतिशत 
भूमि पर विश्व की बीस प्रतिशत जनसरप्रा को समेटे हुए हैं । थे देश है--भारत, 
प्राविस्तान बांगलादेश, प्वृद्यन, नेपाल, श्रीलका एवं माज़दीर । 

ऐतिद्वामिक व राजनीतिक दृष्टि से इन देशों में परस्पर बायीं साम्य है । 
राजनीतिक रूप से नेपाल, भूटान, को छोड़कर शेष रथी देशो के पास जिटिन 
उपनिवेशवाद के विरढध सामूहिक सपर्थ क्र समान झनुभक रहा है । सास्दितिक 
हूप मे भी ये एकन्दरूमरे के समोप रहे हैं । 

यदि हम दस क्षेत्र को क्रिथिक क्षेत्र में सहयोग वे समत्याय्रों पर इव्टिवाल 
करे तो इनमें ग्रापसी व्यापार नहीं के वरावर पाते हैं। वॉग्लादेश गौर भारत जूद 
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के निर्यात में एक-दूसरे की होड़ करते हैं, बढ़ी श्रीतका चाय के निर्याद में भारत 
का श्रतिस्पर्डी है। उधर भारत व पाकिस्तान की प्रतिद्वन्द्तिता स्वविदित है | ऐसी 
विपस परिस्यितिथों में परस्पर व्यापार बढाने के लिए एक साभा बाजार की 
स्थापना आवश्यक है 

जहाँ तक सचार प्लौर परिवहन का भ्रश्त है, इस विपय में कुछ भी कहे, 
कम ही है ब्योकि दिल्‍लो, इस्लामावाद, कोलम्बो, माले, थिम्पू के मध्य आपस में 
कोई हवाई सम्पर्क नहीं है। इतना ही नही इस्लामाबाद से किसी भी दक्षिण 
एशियाई देश की राजधानी को सीधी विमान सेवा तक उपलब्ध नही है । क्या यह 
साक देजो के क्षेत्रीय सहयोग पर कु टिप्पणी नही है ? किन्तु एक कठोर सत्म है, 
वही स्थिति डाक, भचार की भी है, यदि नई दिल्ली से छाका के साथ टेलीफोन 
था टेलेक्स पर सम्पर्क स्थापित करना है तो वह हाँगकाँग के माध्यम से ही सम्भव 
है | साधारण पत्र अमेरिका, यूरोप से शीध झा जाते हैं, किन्तु दक्षिण एपियाई 
देशों से श्राने मे काफ़ी विलम्व होता है, जिसका कार है कि आपसी अविश्वास 
व सेस्सरशिप । इन देशों की परस्पर यात्रा की अपेक्षा अमेरीका, यूरोप आदि जाना 
सरल है। 

इस प्रकार हम देखते है हि सार्क सदस्य देश भौगोलिक रूप से समीप होते 
हुए भी इतने दूर हैं कि इससे शीघ्र कोई महान्‌ उपलब्धि प्राप्त करना एक दुष्कर 
कार्य हैं । इसके मूल में कुछ निम्नलिखत कारण है-- 

4 श्रश्नेजो की वादों और राज्य करो! की कुटिल नीति ने इनके बीच, जो 
कलह के दीज का बपन क्रिया है, उसके समाधान में ्राज भी ये परस्पर प्रविश्वास 
भौर सन्देह के काले बादलों में उलके हैं । 

2. राजनीतिक बेमेंल इन राज्यो में तानाशाही, राजतन्त्र लोकतन्न है, वही 
धार्मिक व सांस्कृतिक भिन्नता है जंसे इसमे तीन इस्लामी, दो बौद्ध एक हिन्दू व धर्म- 
निरपेक्ष देश है । पे 

झिन्‍्तु इन सबके बावजूद "मार्क! का गठन, ग्रव तक की गतिविधियों व 
नेताओ्री के वक्तव्य व्यावहारिक स्तर पर भले ही कम महत्त्वपूर्ण हो लेकिन इसके 
भावनात्मक प्रभाव से इन्कार नहीं किया जा सकता । 

उपयुक्त के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'सार्क! का गठन किसी 
मद्माथक्ति के सकेत पर न होकर, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के कारण हुआ है, साथ ही 
हमे यह भी नही भूलना चाहिए कि दक्षिण एशिया 'गुटनिरपेक्ष' जैसे महान्‌ आन्दोलन 
के जनको में से एक रहा है । अत यह झ्लाशा को जातो है कि दक्षिण एशियाई देशो 
को यह विशाल सग्ठठन इक्क्रीसवी सदी को शान्ति, सदभाव एवं शोपणमुक्त 
अन्तर्राष्ट्रीय सजनीति के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। 


सएशशावो+--य 
भारतल-अमेरिका सम्बन्ध 


परस्पर विरोधी छवि की राजनीति 

भारत अमेरिका सम्बन्धो का विश्लेपण दो मूल परन्तु परस्पर सधपपकारी 
विवशताझ्नो के वीच गतिशील ग्रस्त क्रिया के परिप्रेदय में किया जाना चाहिए । 
भारतीय इच्छा क्रि उसे विश्वपरक राजनीति में एक सुनिश्चित स्थान दिया जाय 
और अमेरीवी इच्छा के विश्व के अन्य राष्ट्रो की भाँति भारत भी अमेरिका के 
विश्वपरक हितो की पूर्ति मे सहायक हो-यह निष्कर्यात्मक मूल्यांकन श्री नन्‍्दलाल ले 
अपने विद्वतावूर्ण लेस में किया है । उनका निवन्ध भारत-प्रमे रीका सम्बन्धो का एके 
बस्तु-१रक विश्लेपण प्रस्तुत करता है-- 

चाल्से हेमसथ और सुरजीत मानसिह ने भारत के कुदनीतिक इतिहास पर 
लिखी अपनी विद्धत्तापूर्णो पुस्तक में लिखा कि भारत ग्रमेरीका सम्बन्ध कभी भी 
गोजनाबद्ध नहीं रहे और इन सम्वन्धों को एक सुनिश्चित दायरे में परिभाषित 
करना एक दुष्कर कार्य है । विश्व के इन दो व्रिशालतम प्रजातान्तिक व्यवस्थाओ के 
मध्य टैडे-मेडे रास्तो पर आधारित है ॥ कभी इनमे यथेप्ट गर्माहुट रही हैं कभी वे 
बफ से भी ज्यादा ठण्डे रहे हैं। यहाँ तक कि ये सकठपूर्ण भी रहे है । कारण यह 
रहा है कि दोनो देशो के एक-दूसरे के श्रति इप्टिकोण वेभिन्नकारी रहे हैं। द्वितीय 
युद्ध के वाद के भारत अमेरिका सम्बन्धों के इतिहास ने उपरोक्तलिखित विद्वानों के 
मंत्र को सही सिद्ध कर दिया है। कई, दशकों तक, भारत प्रमेरिका सम्बन्ध उन 
मतमदो से प्रभावित होते रहे हे जिनक्रा प्राधार एक-दूसरे वी परस्पर विभिन्न छवि 
और हित रहे है। एम ए जफर शाह की दष्टि में भारत-अमेरित्रा सम्बन्धो वा 
विश्लेषण दो मूत परन्तु परस्पर सधर्घकारी विवशताप्रों के बीच गतिशील ग्रन्त - 
क्रिया है परिप्रेध्य म॑ किया जाना चाहिएं। भारतीय इच्छा कि उसे विश्वपरक 
राजनीति में एक सुनिश्चित स्थान दिया जाय झौर भ्रमेरिकी इच्छा कि विश्व के 
ब्न्य राष्ट्रों की भाँति भारत भी अमेरिका के विश्वपरक हितो की पूर्ति मे सहायक हो। 

छटवे दशक के प्रारम्भिक वर्षों भें अमेरीकी बिदेश सचिव जॉन फोस्टर 
इलस ने अमेरीकी गठवन्धन व्यवस्था (8॥॥970० 59077), को चीन सोवियत 
पैसे के दक्षिस क्षेत्र से प्रसारित करने का प्रयास किया | यह वह समय था जब 
भारत के दोनो साम्यवादी राष्ट्रों से मधुर सम्बन्ध थे । इसी कारण से पाडिस्तान 
अपने को असुरक्षित मटसूप बरने लगा और सुरक्षा को इस मनोवृत्ति से इस्तामावाद 
ने वाशिंगटन के गठबन्धन और संनिऊ सहायता के प्रस्ताव को स्वीकार फ़र लिया । 
अमेरेकी नीति नियामक का उद्देश्य संनिक गठवन्थनों के माध्यम में साम्यवादी 
प्रसार के खनरें का मुद्राबला उरना था। दूसरी ओर भारत इस तथ्य के प्रीति 
पर्याप्प सवेदनणाली था कि पश्चिमी शक्तियाँ पिछले दरवाजे से एशिया में घुसने का 
प्रयास कर रही हैं । इसी सवेदनशिलता के कारण भारत ने ग्रुटनिरपेश्ष नीति वा 
पनुसरण करत हुए उन्हे एशिया का राजनीति से विलय रसन का प्रयास जिया । 
चोने में माप्ों के नेतृत्व में साग्यवादी सरकार की स्थापना से पूर्व जमे रिका ते चीन 
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को एपिया में एक महत्त्पपुर्णा शक्ति के रूप भे उभरने का प्रयास क्या ताकि बह 
साम्यवाद का प्रतिरोध करते हुए एशिया में अमेरीकी हितो की पूर्ति मे सहायक हो 
सके । जब चोन लाल हो गया तो इस सम्भावना पर गम्भीरता से विचार किया गया 
कि क्‍यों न चीन का स्थान भारत को प्रदान कर दिया जाए । लेकिन ५ जवाहर लाल 
नेहरू ने स्पथ्ट स्वर में संनिक गठबन्धन और विशिष्ट सम्बन्धो का विरोध क्या । अब 
अमरीकी नीति नियामको के पास एशिया में भ्रपना किचित मात्र भो प्रभाव बनाए 
रखने वा मात्र एक विकल्प ज्लेप रहा वह यह कि वाशिंगटन एपिय। के छोट राण्ट्रो के 
प्रति आकृष्ट हो जिसमे से कुछ चीन ऊे प्रति परम्परागत भग झौर सन्‍्देह के प्रति(जेस 
कि पाकिस्तान | । 954 में जब सीटो (52070 )की स्थापना हुई और पाकिस्तीन 
ने उसकी सदस्यता ग्रहणा की तो प नेहरू ने इसकी स्पष्ट शब्दों म आलोचना की । 
उन्होत अमेरिका पर टर्की से फिलिपिन्स तक तथाकथित शक्तिचून्यता की स्थिति 
(2०एथ ५००एएए) का पश्चिमपरस्त शक्तियों से भरने का आरोप लगाया। 
उन्होन श्रमेरिका पर यह भी झ्रारोप लगाया कि वह अयुद्ध क्षेत्र की अरण्डता को नप्ढ 
करन वा प्रयास कर रहा है | उन्होंने कहा कि यदि पाक्स्तान को अमेरिका सैनिक 
सहायता प्राप्त होतो है तो स्पध्ट है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र से बाहर हो जाएगा 
जिसका आशय होगा कि शीतयुद्ध का आगमन पाकिस्तान प्रर्थाव भारत की त्तौमा 
तक हो गया है। इस ग्रवार भारत की ग्रुटनिरपेक्ष 'तीसरी शक्ति! शीतयुद्ध विशेषत 
सैनिक गठवन्धनों के विरोध मे अधिक सक्रिय हो गई । 
दिसम्बर, 96। मे भारत ने गोवा को स्वतन्त्र कराया | इस घटना से 
भारत-प्रमे रिका सम्वन्धों में गिरावट ग्राई। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के तत्कालीन 
प्रतिनिधि ए ई स्टोवेजन ने भारत के कार्य की सयुक्त राष्ट्र के अन्त वी शुरूआत 
कहकर निन्‍दा वी । उन्होने भारत पर आक्रमण का ग्रारोप लगाया जिसकी “मेहरू 
ने हमेशा जोरदार शब्दों मे निन्‍्दा की |! 
भारत-ग्रमेरिका सम्बन्धों मे एक जोर व्यक्तिक्रम कश्मीर की समस्या को 
लेकर पंदा होता रहा है। कश्मीर की समस्या ने भी पाकिस्तान को अनेरिका की 
और उन्पुख किया है . यद्यपि प्रमेरिका ने कश्मीर के भारत में सम्मिलित होने की 
बैधता का प्रइन कनी नही उठाया है | फिर भी अपने मित्र पाकिस्तान के कहने पर 
बह कश्मीर के प्रश्न को बराबर सयुक्त राष्ट्र और झन्य विश्व मचो पर उठाता 
रहा है। इससे भी भारत अमेरिका सम्बन्ध में ग्रिरवट आई है। 97। में 
बगलादेश सकट ने भी भारत अमेरिका सम्बन्धो मे विपरीत प्रभाव डाला। अमेरिया 
काँग्रेस को प्रेषित अपनी कार्पिक रिपोर्ट मे रीगन ने कहां कि वर्ष 97] के दौरान 
अमेरिवा ने दक्षिणो एशिया मे युद्ध कों रोवते और राजनीतिक समाघाने की दिशा 
मे सतत्‌ प्रयास किया किन्तु हम सफल नहीं हुए । इसका उत्तर इस तम्य में है कि 
प्रमेरिका ने बुद्ध रोकने का तो प्रयास किया परन्तु समस्या के राजनीतिक समाध/न 
बा नही जिसके द्वारा युद्ध को रोका जा सकता था। भारत ने पा्विस्तान को 
अमरीया सैनिक सहायता विश्येप रूप से परमाणु पोत (छोपरप्टरए्ारा55) के 
प्रेपण से अपनी घुरक्षा के लिए खतरा महसूस रिया । इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण 
* घटनाक्रम के किसा भो स्तर पर ग्रमेरिका ने पाक गतिविधियों की निन्‍्दा नहीं वी 
जबकि ब्रिटेन से ऐसा किया | वजाय इसके अमेरिका ने परकिप्तन को तनिक 
सहावता म और दाद्धि कर दी । 


4]8 विदेश नीतियाँ 


97] के बयलादेश सकट के बाद क्षेत्रीय झक्ति ढाँचा इतना परिवर्तित हो 
गया कि अमरीकी नीति नियामक यह स्वीवार करने के लिए विवश हो गए कि 
भारत ब्रब लेत्र का सबमे शक्तिद्यालो राष्ट्र है। इसे महसूस करने हुए दाप्ट्रपति 
निम्सन ने 972 मे कांग्रेस को प्रेषित अपने वाधिक प्रतिवेदन में भारत से गम्भीर 
वार्ता की इच्छा व्यक्त की । परन्तु इसी के साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि 
अमेरिका यह चाहता है कि भारत किसी ऐसे राप्ट्र के साथ ऐसे गठवन्धन मे ग्रावद्ध 
हो जो अमेरिका धथवा उसके किसी मित्र राष्ट्र के विरुद्ध उन्मुख हो | सकेत किसी 
मम्भावित भारत सोवियत गठवन्धन की और था जो पाकिस्तान ब्यवा चीन के 
विरुद्ध उन्मुख हो क्योकि निव्सन श्रौर किसिंजर का मँन्यकरण की राजनीति के 
चलते उस समय तक अमेरितरा शभ्रौर चीन के सम्बन्धों में यथेप्ठ मधुरता प्रा 
जुकी थी। 

परमाणु ईंधन की अ्रापूर्ति का प्रश्व भी दोनो देशो के मच्य सम्बन्ध में 
पिराबट थ्राने का एक कारण रहा है । 963 मे दोनो देशों के मध्य एक समभझोता 
हुप्रा था जिसके अन्तर्गत अमेरिका द्वारा 994 तक तारापुर सयत्र के लिए 
समवर्धित यूरेनियम की ग्रापू्ति की जानी थी । समभौते में यह भी व्यवस्था थी कि 
अमेरिका प्रयुक्त इंघन को पुन शोधन के लिए? वापस ले लेगा। परन्तु अमेरिका 
परमाणु नियामक झ़्ायोग ने इस झ्राघार पर भारत को 7 6 टन सम्बन्बित यूरेनियम 
मी आपूति करन से इन्कार कर दिया कि भारत ने परमाणु प्र-प्रसार_ सन्धि 
(पर 7 7 )पर न तो हस्ताक्षर किए हैं मौर न ही प्न्तर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा ऐजेन्सी 
के समग्र निरीक्षण प्रधिक्तार को ही स्वीकार किया हें। बाद मे यद्यपि काँग्रेस ने 
आपूर्ति को मन्‍्जूरी दें दी श्रौर समस्या को भारत, प्रमरीया तथा फ्ाँत के मध्य 
परिवर्षीय समभौते द्वारा मुलकाया गया (जिसके तहतू यूरेनियम की घापूर्ति प्रमेरिका 
के स्थान पर फ्रास द्वारा की जायेगी) सिर भी दोनों देशो के मब्य सम्बन्धो में इस 
धंटनाकरम स्व पर्याप्त कड़बवाहद भर गई। 

दिसम्बर, 979 में प्रफगानिस्तान मं सोवियत सेनिक हस्तक्षेप के बाद, 
अमरीका ने 98-87 के समय्काल म पराक्स्तान को 32 बिलियन डॉलर वी 
सैनिक सहायता प्रदान की | इससे भारतीय नीति नियामकों में प्रमरीबी इदादों के 
प्रति पर्याप्व सदेह भर गया क्योकि परारिस्तान द्वारा चीन के विरद्ध इन हथियारों 
के प्रयोग का बोई प्रश्न नही उठता क्योकि चीन प्रोर पाकिस्तान में प्रमाढ मित्रता 
है, दूसरी भोर प।डिस्तान सोवियत सत्र के विरुद्ध इन हथियारों के प्रयोग की सोच 
भी नहीं सक्तता क्योकि दसका ग्र्थ होगा पाकिस्तान का सर्वनाध । इतिहास इस बात 
का गवाह है कि पाकिस्तान के वास जब-जब हथियारों दा जमाव हुप्रा है, उसने 
इसका प्रयोग भारत के ही विरुद्ध रिया है। प्रब पुन दीगन प्रधासन ब्रागामी 

6 वर्षों में पाक्रिस्ताद को 402 विलियत डॉलर की सेनिक सहायता देने के लिए 
इतसकस्प है । इस निश्चित सूचना के बावजूद कि पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता 
का 09 क्र लिया है, वढुच्चचित मिमेगटन सशोघन को नहीं लागू जिया जा 
रहा है । 

अमर्रागी नीति-नियामक्ो द्वारा प्राय यह कहा जाता रहा है कि यदि पझ्रमरोरा 
पाबिस्तान को सेनिक साऊ-सामान की पापू्ति कर रहा है तो घ्ूलम भारत वो क्या 
परेणानी है ? यदि भारत चाहे तो अमरीबा भारत वो को हृषियारों की प्रापूर्ति 
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कर सकता है परन्तु तीन ऐसे ठोस कारण है जिनके चलते भारत प्रमरीका से 
हथियार लेना पसन्द नहीं करेगा-- 

(।) पाकिस्तान के विपरोत्त भारत, अमरीका को विश्वपरक सुरक्षा 
व्यवस्था का हिस्सा बनाने को तंयार नही है | 

(2) ऐसा नही है कि भूतकाल भें भारत ने अभ्रमरीका से सेनिक साज-सामान 
खरीदने को पेशकश नही की, परन्तु अ्रमरीकियों ने इसमे कोई विशेष रुचि नहीं 
प्रदर्घित की । 964 में भारत ने'सोवियत सघ से सैनिक साज सामान खरीदने के 
पूर्व अमरीफा से इनकी आपूति का आग्रह किया था किन्तु अमरीका ने इस ग्रस्वीह्त 
कर दिया । इसी प्रकार जनता शासन के दौरान सेनिक सामग्री सरीदने का एक 
बडा प्रदेश ग्रमरीबी द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार 980 में अमरीका 
ने भारत को 709 प्रक्षेपास्त्र बेचने से इन्कार कर दिया यद्यपि इसका अपेक्षाकृत 
पभ्राधुनि प्रकार 985 में बेवा गया । 

(3) ग्रमरीवा उन ज्ञ्तों को मानने को तैयार नहीं जो भारत किसी भी 
स्रोत से सैनिक सामग्री खरीदते समय रखता है. समय की पावन्दी, पुर्जों के दवरित्र 
प्रापूर्ति की गारण्डी तथा सह-उत्पादन झ्रादि । 

जुब, 985 में राजीव गांवी ने प्रमरीकी की 5 दिवसीय (]-व5 जून, 

8985) याता की लेक्ित कमोबेश रूप मे यह यात्रा जन सम्पर्क ही सिद्ध हुई। 
दोनों देशों मे विभिन्न राजबीतिक मुद्ो पर मतभेद पुवंवत्‌ विद्यमान है। यात्रा की 
नमाध्ति पर जारी सयुक्त विज्ञप्ति में उन मुद्ो का कोई जिक्र नहीं किया गया जिम 
पर भारतीय और अ्रमरीछी रष्टिकोस में मतभेद हैं ज॑ंसे कि पाक्स्तान को 
ग्रमरीकी हथियारों की झाषूति या पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम आदि । इसी 
प्रकार भ्रफ्गानिस्तान की भी विज्ञप्ति मे कोई उल्लेख नहीं किया गया । इद्यवि इस 
सभी मुद्दो पर वार्ता में विचार क्या भ्या या । 'टाइम' को दिए गए एक साक्षात्कार 
में राजव गाँधी ने कहा कि, “““ हमारे सम्बन्धो में सुधार भा रहा है। मेरी जुन 
यात्रा के सकारात्मक और पहचान योग्य परिणाम निकले हैं, विशेष रूप से तकनोकी 
हस्तान्तरण के क्षेत्र में । हपार राजनीतिक मतभेदों ने हमारे ग्राथिक सम्बन्धो को 
प्रभावित नही जिया हे ।” राजनीतिक सम्बन्धो पर टिप्पणी करते हुए उन्होने कहा 
ऊकि प्रमरीका गअप्रजाता/त्रिक तरीके से प्पने मित्रो से बहुत भ्राशा करता रहा है। 
नेकित राजीव गांधी की उपरोक्त घारणा कि तकनीक हस्तान्तरणा के क्षेत्र में 
प्रमरीका भारत के प्रति < मेक उदार रहा है, गलत सिद्ध हुई है। अमरीका ग्रोर 
भारत में सुपर कम्प्यूटर की दिक्ली पर पिदले दो वर्षा से वार्ता चल रही थी। 
986 के ग्रन्त में भारत को झमरीका 07१8४-४७/7९-24 सुपर कम्प्यूटर बेचने के 
लिए सहमत हो गया या परन्तु अप्रेल, 987 में अ्रमरीका झपने वायदे से मुकर 
गया । भव ब्रमरीका भारत को उपरोक्त कम्प्यूटर के स्थान पर 0२4 ४-2!४7०-4 
देने के लिए ही सहमत है । तक॑ यह रिया जा रहा है कि >3!?-24 म्दों 
ममानान्तर प्रोसेसर (970९८५५०:) हैं। इस कारण इसको परमाणु उद्देश्यों के लिए 
इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि )7०-प4 में ऐसी कोई सम्भावना नहीं हैं 
क्योकि इसमे एक ही “प्रोसेप्तर! है । यही नही अमरीकी प्रतितिधि सभा वी वंदेशिक 
सम्बन्ध समिति (०चाड़प एिटजध075 (०गाया८ढ) ने वर्ष 987-88 के लिए 
भारत को दी छान वालो ग्राथिक सहायता की राशि को 50 मिलियन ढालर 
से प्रदाफर 35 मिव्रियत्ग़ डालर करने की स्तुति की है । 
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हमारा यह मन्तब्य नही है कि अमरीका और भारत के मध्य मात्र मतभेद” 
ही है । परन्तु दो राष्ट्रों के मध्य सम्बन्ध को उनके वीच विद्यमान मतभेद के परिप्रेध्द 
में थ्रघिक अच्छी प्रकार से समन जा सकता है क्योकि तव हम इन मतलेदो को दूर 
करने की सम्भावनाओरों पर | विचार कर सकते हैं । सबसे मद्त्त्वपूर्ण शत यह हे 
कि दोनो राष्ट्रो में एक-दूसरे की विशिष्ट छवि है। प्रो भवानी सैन नुप्त के वियार 
में अमरीकी नौति-नियामको के मप्तिष्क में भारत की द्रि-पक्नोथ छवि है भारत, 
मोवियत सघ के मित्र के रूप मे, भारत, दक्षिशा एंशिया की सबसे >क्तिमाली शक्ति 
के रूप मे और भारत, विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों मे से एक के रूप में । अमरीका 
भारत वी पहली और दूसरी छवि में चिन्तित है जबकि दूसरी छवि से वह सकते 
भे हैं। प्रमरोक्ा भारत को वह स्थान प्रदान करने में प्रसमर्थ ठो है ही बल्कि 
अनिच्छुक भी है जो भारत की शक्ति और उपलब्धियों को प्रकाशित करते हुए उसके 
अहू को मन्लुष्ट कर सके । भारत, अमरीका से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने मत इच्छुक 
है परन्तु दक्षिण एशिया को एक नशक्त शक्ति के रूप में, मानदता के /7 भाग के 
भाग्य-विधाता के रूप मे, और उभरती हुई मध्यम थेणी की शक्ति के टप में जिसका 
विश्व राजनीति में श्रपना स्थान सौर भहस्तव है । क्मोवेश रूप में प्रमरीका को यह 
शिकायत तो रही ही है कि भारत, सोवियत सघ पर आवश्यकता से धघिक निर्मर 
है, यह भी शिकायत रही है कि भारत विश्व के उन महत्त्वपूर्ण छेत्रों मे भी जहाँ 
इसके प्रपने झ्राथिक या कुटनीतिक हित नही के बरावर हैं, उन शक्तियों के साथ 
अपने को भावद्ध करत रहा है जो थ्रमरीकी हिंतो के विरुद्ध क्रियाजील हैं ॥ भारत 
को शिकायत यह है कि चाह परिस्थितियों के दबाव में यम जानवूक कर अमरीका 
भारत के हिंदो के प्रतिकूल व्यवहार करता रहा है । 
निकट भविष्य के इन सम्बन्धों मे सुधार प्राने की कोई सम्भावना नहीं 

दियाई पड़ती । रीगेन प्रशासन की यहू ग्रवधारण्णा है कि भारत, प्रमरोको हितों के 
विरुद्ध सक्रिय है और इसके लिए उनसे दण्डित फिया जाना चाहिए | वंदेशिय भम्बन्ध 
समिति द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता की राशि में क्टोती को सस्तति इस 
बात फा सकेत है कि प्राने वाले समय में अमेरिका,भारत के प्रति और कठोर नीति 
झपनाएगा । इसी के साथ प्रमरीका वी सामाजिक अथवा सामरिक योजना 
(5$030९2/४ ९7778) में पराउिस्तान वा महत्व बढ गया है। आगामो 6 दर्षों 
भे पाविस्तान को 4 विलियन डालर प्रधिर राशि वी अमेरिकी संनिक सहायता 
मिलता है, भह लगभग निश्चित है । व्यवहार मे पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 
इसमे काई बाघा नही बनेगा । इसके झतिरिक्त भी भ्रनक ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों देयो 
के मध्य प्रच्छे सम्बन्धो की स्थापना में वाधक हैं। भारत द्वारा अपने परमाषु 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रणु ऊर्जा ध्रायोग के निर्देशों को ने मानना, 
हिन्द महासानर मे प्रमरोकी नौसनिक गतिविधियां, नयी अन्तर्राष्ट्रीय झ्रायिक 
ब्यवस्था के प्रति दोनो देगो का परस्पर विरोधी नजरिया ग्रादि । रीयेन पाकिस्तान 
भा सैनिक द॒प्टि मे भारत के समकक्ष बनाने के लिए प्रतिदद्ध हैं। दम पर कोई 
ममजौता करन को वे तंयार नही है । जब तक रौगेन ग्रमरीफा के झप्टपति है, 
भारत मूल रूप में सोवियत सघ का मित्र और सहयोगी है ग्रव भारत-अ्रमरीका 
मम्बस्रों में मुघार का कोई प्रश्न हो नही है द 


